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भारतीय कृषि, उद्योग, व्यापार एवं यातायात' नामक यह पुस्तक इलाहाबाद 
विश्वविद्यालय के बी० कॉम ० भाग एक के पाठ्यक्रमानुसार लिखी गयी है । इस पुस्तक 
में भारतीय अर्थव्यवस्था के विविध पहलुओं का विवेचन केवल ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में 
ही नही मपितु विश्लेषणात्मक ढग से किया गया है। विभिन्न समस्याओं का विश्लेषण 
नवीनतम प्रकाशित तथा अप्रकाशित आँकडो एवं तथ्यों के आधार पर किया गया है। 
पुस्तक के आकार को अनावश्यक रूप से स्थृूलकाय नहीं होने दिया गया है और इस 
अनूठे प्रयास मे किसी भी आर्थिक समस्या के अति आवश्ञञक पहलु की उपेक्षा भी नही 
की गई हू । 

पुस्तक को अत्यन्त सरल एव बोध्गम्य' भाषा में लिखा गया है और यह आशा 
की जाती है कि पाठक-वर्ग इस नवीन कृति का स्वागत करेगा । 
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भारतीय अर्थ-व्यवस्था सें कृषि का महत््व--क्रषि भारतीय अर्थ-व्यवस्था की 
रीढ़ है। इसीलिए जान रसल ने एक स्थान पर लिखा है कि “यदि भारतीय अर्थ- 
व्यवस्था में सुधार करना है तो वहाँ की क़षि की उन्नति करनी चाहिए ।” स्वर्गीय 
प्रधानमन्त्री भी जवाहुर लाल नेहरू के शब्दों मे “कृषि को सर्वाधिक प्राथमिकता देते 
की जरूरत है। यदि कृषि असफल 'रहती है तो सरकार और राष्ट्र दोनो असफल रहते 
है ।” निम्नलिखित विवरण से भारतीय कृषि का महत्त्व स्पष्ट हो जायगा- 

(!) राष्ट्रीय आय का प्रमख ज्लोत--राष्ट्रीय आय में कृषि व उससे सम्बद्ध 
व्यव्तायों, जैसे पशुपालन, वानिकी (#07९809) आदि का हिस्सा लगभग 4% है । 
कोई भी दूसरा ऐसा व्यवसाय नही है जिसके द्वारा द्वाष्ट्रीय आय का इतना कड़ा भा 
उत्पन्न होता है। ससार के अन्य उन्नतिशील देशो की राष्ट्रीय आय में कृषि के,अनुपात 
का अध्ययन+करने से ज्ञात होता है कि अधिक उच्नतिशील देशो की राष्ट्रीय आय में 
कृषि का भाग बहुत कम है। उदाहरणार्थ अमेरिका की राष्ट्रीय आय मे कृषि का 
भाग 5%, कनाडा मे 7% तथा आस्ट्रेलिया में 3% है, जबकि भारत से यह लगभग 
42% से भी अधिक है । 

(2) कृषि जीविका का स्रोतल-्भारत मे कृषि जीविका का प्रमुख स्रोत है । 
प्रति दस में सात व्यक्ति अर्थात्‌ 70% कृषि पर निर्भर है, जबकि इंगलैण्ड, अमेरिका, 
कनाडा इत्यादि देशों भे कुल जनसंख्या का 20% से भी कम भाग कृषि पर निर है। 
अधिक महत्त्वपूर्ण बात यह है कि भारत में कृषि पर निर्भर रहने वाली जनसंख्या का 
अनुपात स्थिर-सा है, परन्तु इंगलैण्ड व अमेरिका जैसे विकसित देशों में वह घट रहा 
है, भर्थात्‌ ल्लोग कृषि से अन्य उद्योगों में जा रहे है । 

(3) कृषि विभिन्न उद्योगों के कच्चे माल का प्रमख खोत--भारत में कृषि के 
महत्त्व का कारण यह है कि इससे छोटे-बड़े सभी' उद्योगो के लिए कच्चे माल की पूर्ति 
होती है। सूती वस्त्न, चीनी, जूद तथा बागान उद्योग, ये सन कच्चे माल के लिए सीधे 
कृषि पर निर्भर हैं । बहुत से कुटीर व लघु उद्योग भी इससे चलते है । 


2 भारतीय कृषि तथा इपकी मुख्य समस्याएँ कृषि उत्पादकता 


(4) अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के क्षेत्र में कृषि का महत््व--भारत से निर्यात की 
जाने वाली वस्तुएँ, जैसे चाय, तम्बाकू, तिलहुन, मसाले आदि क्रृषि बस्तुएँ ही है । 
भारत के निर्यात के मूल्य का लगभग 48% प्रत्यक्ष व परोक्ष रूप से कृषि से ही प्राह 
होता है। आज के युग मे निर्यात का भारत जैसे विकासशील किसी भरी देश मे बहुत 
ही महत्त्वपूर्ण स्थान है । 

(5) सरकारी आय-व्ययक की कृषि पर निर्भरत।--अपने देश मे केन्द्रीय और 
राज्य सरकारो के बजट बहुत कुछ कृषि पर निर्भर करते है, क्योकि देश की अधिकाश 
जनता की आय प्रत्यक्ष अथवा परीक्ष रूप मे कृषि से सम्बन्धित रहती है। अतः कर 
आदि के रूप मे उसकी देय-क्षमता कृषि की स्थिति से प्रभावित होती है। यही कारण 
है कि केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों का आव-ब्ययक (बजट) कृषि की स्थिति का अब- 
लोकन करके ही विधान सभाओ और लोक सभा मे प्रस्तुत किया जाता है। 

(6) खाद्याक् एवं कच्चे माल की प्राप्ति--खाद्य पदार्थ किसी भी देश की 
जनता की प्राथमिक आवश्यकता होती है। इसकी सम्पूर्ण आवश्यकता के 90% से 95% 
तक की पूर्ति क्षि से होती है, अन्यथा आयात मे अधिक विदेशी विनिमय करना 
पड़ता । आशा है, अब सम्पूर्ण आवश्यकता की पृति देश मे ही हो जाएगी । 

(7) आर्थिक विकास के लिए भह॒त्व - कृषि विस आर्थिक विकास को कूजी 
है। प्रो० काल्डोर ने अपनी पुस्तक आर्थिक विकास की विशेपताएँ” में लिखा है कि 
कृषि-प्रगति, औद्योगिक प्रगति के लिए एक आजश्यक पूर्व शर्ते है। इगलैण्ड में सर्वेप्रथम' 
कृषि-क्रान्ति हुई, उसके बाद औद्योगिक क्रान्ति आई । प्रो" फिशर ने अपनी पुरतक 
'आधिक प्रगति और सामाजिक सुरक्षा में इस तथ्य पर जोर दि । है कि आर्थिक 

“ज़िकास की किसी भी योजना मे कृषि विकास को प्रथम स्थान मिलना चाहिए । 

आरथिक विकास की प्रक्रिया के दौरान कृषि एवं उद्योग के बीच अन्तसेंम्बन्ध 
काफी घरनिष्ठ हो गया है। यह अन्तर्मम्बन्ध और आत्मनिर्भरता निम्न बातों से स्पष्ट 
होती है--क) कृषि क्षेत्र से औद्योगिक क्षेत्र और इसी प्रकार औद्योगिक क्षेत्र से कृषि 
क्षेत्र को कच्चे माल तथा अन्य आगतो की पूति; (ख) ग्रामीण जनसंख्या के लिये 
आवश्यक उपभोक्ता वस्तुओ जैसे--कपड़ा, फर्नीचर आदि वी पूर्ति, (ग) ओद्योगिक 
क्षेत्र को मज़दूरी वस्तुओं की पूति; (घ) साम्राज़िक उपरिसेवाभो जैसे मशीनो, नदी- 
घाटी परियोजनाओ, सडको आदि के विकास के लिए ओद्योगिक क्षेत्र हरा आवश्यक 
पदार्थों की पूर्ति । 

(8) उपभोग में कृषि पदार्थों का महस्व---भारत में कुल घरेलू उपभोग का 
लगभग 60% और घरेलू बस्तु उपभोग का 85% प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से कृषि 
पदार्थ अथवा उनके द्वारा निर्मित वस्तुएँ ही होती हैं । 

(9) अन्य महत्व-- 

(अ) आधिक नियोजन में कृषि का महत्त्वपूर्ण स्थान है, क्योकि इप्तका प्रभाव 
हमारे उद्योग-धन्धो वाणिज्य और व्यापार तथा यातायात के साथनों पर पड़ता है। 


भारतीय कृषि तथा इसकी मुख्य समस्याएँ ' कृषि उत्पादकता 


(ब) भारत क्षषि-प्रधान देश होने के कारण देश में वस्तुओं का मूल्य-स्तर 
विशेष रूष से क्रषि उद्योगों से प्रभावित होता है । 

(स) कृषि भारत की परिवहन-व्यवस्था का मुख्य अवलम्बन है, क्योकि रेलवे, 
सडक यातायात का अधिकाश व्यापार कृषि वस्तुओ को लाने ले जाने से ही प्राप्त 
होता है । 

(द) भारतीय अभे-व्यवस्था क्रषि-प्रधांन होने के कारण सदैव से विकेन्द्रित 
रही है । 

भारतीय अर्थव्यवस्था से कृषि का महत्त्वपूर्ण स्थान होने के कारण ही डा० 
वी० फे० आर० वी० राव ने वहा, “ यदि पंचवर्षीय योजना के अन्तगंत विकास के 
पहाड को लाँघना है तो कृषि के लिए निर्धारित लक्ष्यों को पूरा करना आवश्यक है।” 

वास्तव में कृषि हमारे देश मे केवल जीवकोपाजेन का साधन ही नही बल्कि 
अर्थ-व्यवस्था की रीढ़ है। राष्ट्र की समृद्धि, योजनाओं की सफलता, राजनैतिक 
स्थिरता सभी कृषि के विकास पर निर्भर है। 


भारत में कृषि की प्रमुख विशेषताएँ 


। आजीविका का प्रमुख खोत--भारत मे कंषि लोगो की आजीविका का 
प्रमुख स्रोत है। सन्‌ 97] की जनगणना के अनुसार कार्यशील जनसख्या का 699८ 
भाग कृषि से आजीविका प्राप्त करता है । 

2 अदृश्य बेरोजगारी--भारतीय क्ृषि अधथ॑-व्यवस्था की एक विशेषता यह है 
कि यहाँ अदृश्य बेरोजगारी गम्भीर रूप से विद्यमान है। इसका कारण यह है कि यहाँ 
कृषि में आवश्यकता से अधिक लोग आश्रित है। & 

3 श्रम्न प्रधान कृषि--भारतीय कृषि श्रम-प्रधान है, क्योकि एक तो युहाँ खेतो 
का आधार छोटा होमे और हृषको की आर्थिक स्थिति अच्छी न होने से पजीगत 
साधनों और कृषि उपकरणों का अधिक प्रथोग संभव तही है और दूसरी ओर जनसख्या 
की अधिकता के कारण श्रम सरलता से कम मजदूरी पर उपलब्ध हो जाता है। 

4 भारतीय कृषि मानसून का जुआ--भारतीय कृषि मानसूत का जुआ है। 
इसका तात्पर्य यह है कि कृषि क्षेत्र कः उत्पादन मानसून पर आश्रित रहता है । यदि. 
वर्षा अच्छी हो जाती है तो कृषि मे सस द्धि होती है और यदि वर्षा पय्स नही होती' 
तो अकाल की स्थिति उत्पन्न हो जाती है । 

5 कृषि जोतो का छोटा आकार--भारत मे औसत कृषि जोत न केवल बहुते 
छोटी है, बल्कि छोटे-छोटे टुकडी में बँटी है। खेतो का आकार छोटा होने से श्षम और 
पशु-शक्ति का भारी अपव्यय हाता है और क्वपि की आधुनिक प्रणाली का उपयोग 
नही हो पाता ! 

6. निम्न कृषि उत्पादकता--भारतीय कृषि की एक विशेषता यह भी है कि 
उत्पादकता का स्तर बहुत नीचा है। प्रति हेक्टेयर उत्पादकता और प्रति श्रमिक 
उत्पादकता दोनो ही बहुत कम है । 
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7. उत्पादन की परम्परागत तकनीक--भारत मे कृषि तकनीक परम्परागत 
है। अतीतकाल से भारतीय कृषक जिन रीतियो का प्रयोग करते आ रहे है उनमे 
योजना अवधि के प्रथम 5 वर्ष तक विशेष परिवर्तत नहीं हुए थे । 7964-65 से गेहे 
का उत्पादन करने वाले प्रदेशों मे, जिनमे पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर-प्रदेश 
उल्लेखनीय है, कृषि विधियों मे कुछ महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए है । परन्तु जब हम कृषि 
के स्वरूप को समग्र रूप से देखते है तो आज भी कृषि तकनीक परम्परागत ही हृष्टि- 
गोचर होती है । 

8. आबर्टन कुशलता--प्रायः यह समझा जाता है कि भारत मे न केवल कृषि 
विधियाँ परम्परागत है, बल्कि भारतीय कृषक आबटन कुशलता पर कोई ध्यान नहीं 
देता । परन्तु डब्ल्यु० डी० हापर ने इस धारणा का विरोध किया है । उत्तर-प्रदेश के 
जौनपुर जिले के सेनापुर गाँव के अपने अध्ययन के आधार पर वहू इस निष्कर्प पर 
पहुँचे है कि यद्यपि सेनापुर गाँव गरीब है, परन्तु उपलब्ध तकनीकी साधनों के भीतर 
आबटन कुशलता का स्तर ऊँचा है । 

9 खाद्यान्न फसलो की प्रमुखता--कृषि फसलो की हृष्टि से भारतीय कृषि 
में खाद्यान्न फसलो की प्रमुखता रही है। देश के कुल कृषि क्षेत्र के लगभग 75% 
भाई में खाद्यान्न फसलो तथा 25% भाग में व्यापारिक फसलो का उत्पादन किया 
जाता है । 

]0 महाजनी पूंजी और प्रामीण ऋणपग्रस्तता-- भारतीय कृषि पर महाजनी 
पूजी का नियन्त्रण काफी प्रबन्ध ओर ऋणग्रस्तता छोटे कृषकों के जीवन का सामान्य 
लक्षण है । ऋणग्रस्तता से सम्बद्ध एक महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि ऋण का सापैक्ष भाग 

-ढोटे किसानो पर अधिक है। आज भी एक-तिहाई क्ृषि-साथ् महाजन तथा साहुकार 
देते हैं ।.इस वर्ग की अनुचित वार्यवाहियाँ सर्वविदित है। अमित भावुड़ी के अनुसार 
तो पश्चिमी बगाल में अध-सामन्ती व्यवस्था का आधार भी महाजनी शोषण है । 

], कृषिक्षेत्र में विविधता--भारत एक विशाल देश है | भौगोलिक दृष्टि से 
इस देश में मिट्टी, वर्षा, तापमान, सतही पानी की उपलब्धि की दृष्टि से भारत में 
अन्तर इतने अधिक हैं कि एक ही राज्य के कुछ जिलो के लिए उपयुक्त कार्यक्रम अन्य 

“मिलो की दृष्टि से बिल्कुल अनुपयुक्त हो सकता है। 

भारद्व कृषि क्षेत्र मे विभिन्न विविधताओं के बीच यदि कोई समानता है तो 
वह यही है कि देश के सभी राज्यो मे ग्रामीण क्षेत्र में [960-6] के मूल्यों के आधार 
पर 5 रु० मासिक से कम आय वाले लोगों का प्रतिशत बढ़ रहा है । 


भारत में कृषि उत्पादकता 
(तैड0पर प्र) 7700प00शं५ ॥0 70|8) 
भारत में कृषि उत्पादकता के सम्बन्ध में फोड़ फाउन्द्ेशन दल ने अपने प्रति- 
वेदल प्ले लिखा है, “भारतीय क्रषि के उच्चतम उत्पादकता की किसी देश की उच्चतम 
उत्पादकता से तुलना की जा श्रकती है लेकिन भारत की औसत उत्पादकता बहुत 
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कम है ।”!7 

कैषि क्षेत्र मे उत्पादकता की समस्या पर दो पहलुओं से विचार किया जा 
सकता है--(अ) प्रति हेक्टर उत्पादकता (भूमि उत्पादकता) और (ब) प्रति-अमिक 
उत्पादकता (श्रम उत्पादकता) । सामान्यतया कृषि क्षेत्र में उत्पादकता से तात्पये प्रति 
ह्वेक्टर उत्पादन की मात्रा से होता है। भारतीय कृषि मे उत्पादकता का स्तर दोनो 
ही हृष्टियो से नीचा है। जैसा कि निम्न आँकडो से स्पष्ट है : 





(किलोग्राम प्रति हेक्टेयर) 
फसल विभिन्‍न देशो सें प्रति एकड़ उत्पादन 
नील कक. नमन न »बन++- न्न्+ हि न वओओ.... «॥«....ल्‍>िलनननननगनटरनरनन नन-ननान «गा ननन अनबन ननतनन विनिननगनरनगनगनगफगनगरगरगरएफगनगनग-न्‍ 3>ननननननननन तक नल ननननन न नम नम जनमं-«++««»ण-«+«4+०»+«+«-०-_्भ्मिमम....... 
गेहूँ । ब्रिटेन 4 00, डेनमार्क 4,000, विश्व ],420, भारत ,30 
चावल व धान । आस्ट्रेलिया 6,200, सयुक्त अरब गणराज्य 5,440, विश्व 2,000, 
भारत ,70 
कपास । अमरीका 2 290, सोवियत सघ 850, विश्व 340, भारत 60 


सम्पूर्ण भारत के लिए, मूल्य की दृष्टि से, भूमि' उत्पादकता ,037 रुपये 
प्रति हेक्टेयर है। लेकिन क्षेत्रीय दृष्टि से सम्पूर्ण भारत में क्ृषि उत्पा"कता में समा- 
नता नही है । जिन स्थानों पर भूमि उपजाऊ है तथा अन्य सुविधाएँ, जैसे सिंचाई 
आदि उपलब्ध है तथा जहाँ नकद फसल अधिक होती है वहाँ प्रति हेक्टेयर उत्पावन 
का मूल्य अधिक है, जैसे-- केरल मे 2,76 झूपये, पजाब ,859 रुपये, उत्तर प्रदेश 
444 रुपये, हरियाणा ,467 रुपये, मध्यप्रदेश 539 व राजस्थान 46 रुपये । 

भारतीय कृषि में अन्य देशो की तुलना" में श्रम उत्पादकता (०7 
एा०१0०ाशा9) कम है जो डालरों में ।62 डालर है जबकि कनाडा मे8,26, 
अमरीका में 2,408, जापान मे 2,265, ब्रिटेन मे 2,057 है। भूमि उत्पादकता की 
भाँति श्रम उत्पादकता भी देश के विभिन्न भागो में समान नहीं है। जेले--यह सम्पूर्ण 
भारत के लिए ,23 रुपये है। किन्तु पंजाब मे 3, [95 ₹०, हरियाणा में 2,922 
रु०, गुजरात मे ,457 ₹०, उ० प्र० मे ,236 र०, राज० मे ,29 ₹०, महा 
राष्ट्र में 949 रु०, म० प्र० मे 856 रु० और बिहार मे 755 ₹० द्दै । 

भारत में निम्न कृषि उत्पादकता के कारण 

यद्यपि योजना काल मे कृषि उत्पादकता में कुछ सुधार हुआ है फिर भी भाँरत 
से कृषि उत्पादकता अभी कम है। भारत में कृषि उत्पादकता के कम होने के कारणों 
को निम्न शीर्षको के अन्तर्गत अध्ययन किया जा सकता है जैसा कि भागे चादे में 
दर्शाया गया है--- 
. निम्न उत्पादकता के कारण ही भारतीय कृषि पिछड़ी हुई है बथा यही कारण 
भारतीय कृषि की प्रमुख समस्याओ का भी है। 
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भारत में तिम्त कृषि उलादकता हे कारण 





2०३ ५अतकेन भोपनकमकिललेक-ना,. अत तत पट कम. 


|। 
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ै। 
बिक सामान्य कारण संस्थानात्मक कारण प्राविधिक 
कारण | | कारण 
(7) कृषि पर जनसख्या का (7) जीत का 
अत्यधिक दबाव आकार । 


() उत्पादन की 
(7) सामाजिक वातावरण (॥) भू पटुटेदारी पिछड़ी तकनीक 


(7) भारतीय कृषकों की का ढाँचा. ([॥) अपर्याप्त सिचाई 
मल..>&$अिणग्रस्तता सुविधाएँ 
(7५) दोषपूर्ण कृषि (॥7) फसलों की 
बाजार व्यवस्था अभुरक्षा 


), प्राकृतिक कारण 


जैसा कि हम ऊपर अध्ययन कर चुके है भारतीय कृषि मानसून का जुआ है । 
यहाँ वर्षा काफी अनिश्चित रहती है । वर्षा कम होने से अकाल की स्थिति उत्पन्न हो 
जाती है और वर्षा अधिक होने से फसलें नष्ठ हो जाती है। इस प्रकार कृषि उत्पादन 
से उच्चावचन का प्रमुख कारण भारतीय क्रषि की प्रकृति पर अधिक निर्भरता है । 


2, सामान्य कारण 


“. - (॥) कृषि पर जनसंख्या रा अत्यधिक दबाव - भारत की लगभग 70 प्रति- 
शत जनरुंडया अपनी जीविका के लिए कृषि पर निर्भर है, परन्तु इस 70% कृषि- 
जनसंख्या द्वारा कुल राष्ट्रीय आय का 40%, उत्पन्न किया जाता है। इसका कारण 
यह है कि कृषि पर आवश्यकता से अधिक लोग आश्रित हूँ । संयुक्त परिवार प्रणाली 
के कारण बहुत से श्रमिक एक ही खेत पर काम करते हैं, जो ऊपर से देखने पर तो 
कार्यरत लगते हैं किन्तु वास्तव में बेकार होते हैं। वे अदृश्य रूप से बेकार रहते हैं, 
क्योकि उनके द्वारा सम्पूर्ण उत्पादन मे कोई वृद्धि नहीं हो पाती है। उदाहरण के 
लिए मान लीजिए 5 व्यक्तियों का एक कृषक परिवार भूमि के एक टुकड़े पर कार्य 
कर्‌ रहा है और उससे 30 विवटल गेहूँ उत्पन्न होता है। परन्तु यदि 5 व्यक्ति की 
अपेक्षा 3 व्यक्ति ही इस भूमि के टुकड़े को जोतते हैं, तो भी 30 किविटल गेहूँ उत्पन्न 
होता है । इसका अर्थ यह हुआ कि पहली परिस्थिति में यह प्रतीत होता था कि 5 
व्यक्तियों को रोजगार प्राप्त है, परस्तु वास्तविक परिस्थिति महू है कि केवल 3 
व्यक्तियों के लिए ही रोजगार प्रास है। प्रो० नर्क्स ते इस रिथति की अहश्य बेरोजगारी 
या अतिरिक्त श्रम का नाम दिया है। जब तक भारतीय कृषि से जनसंबपा के अत्य- 
घिक दबाव को कम नहीं किया जायगा, तब तक श्रम उत्पादिता में वृद्धि की सम्भा- 
बचा नही है। कृषि पर जनसंड्या का दबाव अधिक होने का तात्पय॑ महू हुआ कि एक 


भारतीय कृषि तथा इसकी मुख्य समस्याएँ , क्ृषि उत्पादकता 7 


निश्चित भूमि की मात्रा पर आवश्यकता से अधिक लोग काम करते है, जो सम्पूर्ण 
उपाजित सम्पत्ति खा जाते हैं और बचत कुछ भी नही होती जिसका विनियोग कृषि 
के आगे के विकास के लिए जा सके । 


(0) सामाजिक बातावरण--भारतीय गाँव का सामाजिक वातावरण कृषि 
विकास में बाधक है। भारतीय कृषक अशिक्षित, अज्ञानी, अन्धजिश्वासी, रूढिवादी 
एवं भाग्यवादी होने के कारण खेती के पुराने तरीको से ही पूर्णतया सन्तुष्ट है और 
आशथिक प्रगति का विचार उसमे प्रेरित नही करता । ग्रामीण क्षेत्रों मे जाति-प्रथा और 
संयुक्त परिवार प्रणाली की अधिक विद्यमानता के कारण क्ृषकों से उस प्रेरणा का 
अभाव है जिससे उत्पादकता वृद्धि को प्रोत्साहन मिल सके, अत* जब तक पिछडेपन 
को स्थायी रखने वाला वर्तमान वातावरण परिवर्तित नहीं हो जाता तब तक कृषि की 
प्रगति की कोई संभावना नही 


यह कहना अधिक उपयुक्त होगा कि इसी दोषपूर्ण सामाजिक वातावरण के 
कारण भारत मे कृषि उत्पादकता कम है। डब्ल्यू डेविड हापर सेनापुर गाँव के अध्ययन 
के आधार पर इस निष्कर्ष पर पहुंचते है कि भारतीय कृषक अपने भौतिक सत्रोतो का 
कुशलता के साथ पूरा-पूरा उपयोग करते है। जो०एस० सहोटा भी भारतीय क्ृषि में 
साधनो के आबंटन के विश्लेषण द्वारा यह निष्कर्ष निकालते है कि “इस दावे का सम- 
थेन कर पाना कठिन है कि भारतीय कृषक रूढियो से ग्रस्त हैं और उनका आचरण 
विवेकपूर्ण एवं मितव्ययी नहीं है अथवा श्रम की सीमात उत्पादकता शुन्य है अथवा 
किसी भी प्रकार की पूँजी की सीमात उत्पादक्कता अधिक है ।” 


(77) भारतीय कृषकों की ऋणग्रस्तता ->भारतीय कृषक ऋण के ब्वोझू से, लदे 
है । महाजनो की शोषण-नीति के कारण “भारतीय क्ृषक ऋण में जन्म लेता है, ऋण 
में जीवन व्यतीत करता है और ऋण में ही प्राण त्याग देता है।'” अत भारतीय कृषकों 
के सामने वित्तीय कठिनाइयाँ है और वे भूमि-सुधार आदि भे पर्याप्त पँजी लगा में 
असमर्थ है। इसके कारण भी हमारी कृषि की उपज कम है। 


(7) दोषपूर्ण क्रषि बाजार व्यवस्था--भारत मे क्षि-वस्तुओ के क्रय-विक्रयकओे ... 
लिए सुसंगठित और सुव्यवस्थित बाजार का अभाव रहा है। अत. वे अपनी कृषि से 
उत्पादित वस्तुओ की बिक्री उचित मूल्य पर नही कर पाते । इस दोषैपूर्ण कृषि-बाजार 
व्यवस्था के कारण कृषकों को अपने परिश्रमो का उचित पुरस्कार नहीं मिल पाता । 
अपने परहाँ उपजो के वैज्ञानिक वर्गीकरण का अभाव है, एवं प्रामाणिक नाप-तोल की 
व्यवस्था नही है। किसान' और उपभोक्ता के बीच अनेक मध्यस्थ हैं जो किसानों का 
शोषण करते है। इन सबका प्रभाव कृषि पर बुरा पड़ता है। कृषि उत्पादन से जो 
बचत क्रंषि ओर कृषकों के लाभ के लिए होनी चाहिए वह कृषकों द्वारा उत्पादक 
वस्तुएँ सस्ते भाव पर खरीद कर साहुकार, महाजन और मध्यस्थ खा जाते हैं। अत. 
कृषि एवं कृषकों की स्थिति*सुधारने के लिए कोई बचत नही हो पाती है । 
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3. संस्थानात्मक कारण 

(3) जोत का आञाकार---भारत में औसत जोते न केवल बहुत छोटी दै, बल्कि 

छोटे-छोटे टुकड़ो में बेटी हुई है । निम्न आँकडों से विदित होता है कि अन्य देशो की 
तुलना में भारत में जोत का औसत आकार कितना छोटा है “-- 

कुछ चने हुए देशों में जोत का औसत आकार 





'आ। "नर परगााशनमशिका लहकक पे रक़! 4१7 #धाण्मा फेम 





के जोत का औसत वश जीत का औसत 
हु आकार कर _ः आकार 
अमेरिका 845 बेलजियम ]4 
इंएलैण्ड 20 भारत 34 
फ़ास 20 चीन 35 


भूमि का आकार तो छोठा है ही, खेतों का आकार भी छोटा है, जिसका 
भारतीय कृषि की उत्पादिता पर बहुत ही बुरे प्रभाव पड़ते है । इससे समस्त श्रम और 
पशुशक्ति का भारी अपव्यय होता है। कृषि की आधुनिक प्रणाली का उपयोग नहीं हो 
सकता । सिंचाई मे कठिनाई होती है व किसानो में झगड़े और मुकदर्भवाजी की दुष्प्र- 
बृत्तियाँ पैदा होती है । बहुत-सी भूमि, अति छोटे टुकड़े होने के कारण परती रह 
जाती है । 

(॥) भु-पददेबारी का ढाँचा (28087 ० ॥कातं प्रथाप्रा८)-- कृषि की कम 
उत्पादिता का एक महत्त्वपूर्ण कारण जम्गीन जोतने वालो के लिए उचित प्रोत्साहन का 
अभाव रहा है। यद्यपि अब जमीदारी प्रथा का अन्त किया जा चुका है और विभिन्न 
राज्यों हैं. काश्वकारी विधान (प०:॥09 /.थ288007) लागू हो चुका है, फिर भी 
स्थिति संत्व्ेषजनक नहीं है, क्योंकि काश्तकार भूमि का स्वामी नहीं है और जमीन पर 
खेती करने के बदले उसे भारी लगान देना पडता है। परिणामतः किसात कृषि उत्पा- 
दिता में कोई विशेष रुचि नही लेता है । जमीदारी, मालगुजारी, रैयतवारी की समाप्ति 
के पूर्व तो स्थिति ओर भी बुरी थी | 


हु, #माक विमानन 


4, प्राविधिक कारण 


(3) उत्पादन क्री पिछड़ी तकनोक था प्रविधि---(अ) निर्धन व परम्परावादी 
होने के कारण भारतीय कृषक उत्पादन की पुरानी और अक्षम विधियों का प्रयोग 
करते चले आ रहे हैं। (ब) उत्पादन में बुद्धि के लिए उपयुक्त और पर्याप्त खाद आव- 
शयक है, परन्तु भारत मे गोबर की खाद और उर्वरक दोनों की ही बहुत कमी है । 
(स) कृषि उत्पादिता में इद्धि के लिये अच्छी किस्म के बीज आवश्यक हैं, परन्तु भार- 
तीय किसान बीजीं की किस्म के बारे में उदासीन रहे हैं। कृषि विभाग और बीज- 
युणन फार्म ( ०४0 "(ए४७॥०४४०॥७ 78/78 ) सुधरे बीज के प्रयोग को लोकप्रिय 
बताने की दिशा में महत्त्वपूर्ण कार्य कर रहे हैं। 'उपयुक्ते मात्रा में अच्छी खाद की 


ऋ 
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उपलब्धि की भी सुविधाएँ बढ़ाई जा रही है । परम्परागत क्षि-प्रणाली के दोषों को 
दूर करने के भी प्रयत्न किये जा रहे है। स्पष्ट है कि भारत मे कृषि की कम उत्पा- 
दिता का एक महत्त्वपूर्ण कारण उत्पादत की पिछडी तकनीक है । 

आयर तथा हेडी की जाँच के अनुसार अमरीका में 939 से 96] के मध्य 
मक्का के प्रति हेक्टर उत्पादन में जो वृद्धि हुई, उसमे 26% सकरण किस्मों के बीजों 
के प्रयोग, 3! प्रतिशत उर्बवरको के प्रयोग, 3 प्रतिशत क्षेत्रीय विशिष्टीकरण तथा 
5 प्रतिशत दूसरे कारणों से हुई थी। इस प्रकार की जाँचो से प्रभावित होकर भारत 
में भी उर्वेरकोी और अधिक उपज देने वाले बीजो के अधिकाधिक प्रयोग पर जोर 
देकर हरित क्राति का प्रथास किया गया है जिससे केवल आशिक सफलता ही मिली 


है। 

(॥) अपर्याप्त सिंचाई सुविधाएँ--कृषि के पिछडेपन का एक मूल रू*रण यह 
है कि हमारे देश के अधिकाश कृषकों को वर्षा पर तिर्भर रहना पड़ता है और कृत्रिम 
सिंचाई सुविधाएं बहुत ही कम उपलब्ध है | कुल खेती योग्य भूमि के केवल 22% मे 
ही सिंचाई होती है। इसलिए भारतीय कृषि को वर्षा का जुआ कहते हैं । यदि वर्षा 
हो जाय, तो अच्छी फसल उत्पन्न हो जाती है अन्यथा नही । यही नही, सिचाई की 
अपर्याप्त सुविधाओं के कारण भारत मे केवल इकहरी फस्नल ही पैदा की जाती है । 
परिणामत प्रति एकड तथा प्रति श्रमिक उत्पादिता का स्तर बहुत कम है। 

(४) फसलों की असुरक्षा--यद्ञपि नियोजन काल मे फसलो की सुरक्षा की 
ओर पर्याप्त ध्यान दिया गया है, लेकिन अभी भी फसलो की पूर्ण सुरक्षा नही हो पाती 
और अनेक प्रकार की बीमारियों से उनकी क्षति होती है, अत, कृषि की उत्पादकता 
कम रह जाती है । एक अनुमान के अनुसार फसलो की असुरक्षा के कारण भारत मे 
लगभग 5% की हानि होती है । रे 23380 


कृषि उत्पादकता को बढ़ाने अथवा कृषि विकास हेतु सुझाव 


जब तक भारतीय कृषि की उपर्युक्त समस्याओं का समाधान. नही किया 
जायगा तब तक भारतीय कृषि का विकास सम्भव नही है । भारतीय क्ृषि की पिछड़ी 
हुई अवस्था के जिन कारणों का ऊपर उल्लेख किया गया है उन्हे दूर करने से ही - 
भारतीय कृषि का स्थायी सुधार व विकास सम्भव है। इस सम्बन्ध में कुछ सुझाव 
इस प्रकार है :--- का 

(।) संस्थानात्मक उपाय--व्यावसायिक ढाँचे मे इस प्रकार का परिवर्कंत 
किया जाना चाहिये कि केवल 50% लोग ही क्ृषि पर निर्भर रह जायें। इस हेतु 
हमे ग्रामीण जनसंख्या के लिये वैकल्पिक रोजगार उपलब्ध कराते की व्यवस्था 
चाहिए । इसी प्रकार भूमि-उपविभाजन और अपंबण्डन की समस्या मे चकबच्दी और 
सहकारी खेती का निर्माण भन्तिम समाधान सिद्ध हो सकता है। भू-पद्टेदारी की 
समस्या का समाधान काश्तकारी विधान को प्रभावशाली ढंग से लागू करके तथा 
सहकारी ब्ेती का निर्माण करके किया जा सकता है । 
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(2) तकनीकी उपाय--क्ृषि उत्पादिता में वृद्धि करते के लिए सघन क्ृषि- 
प्रणाली अपनायी जानी चाहिये | भारतीय सरकार ने इस बात का अहसास करते हुए 
पहले ही सघन कृषि क्षेत्र कार्यक्रम को प्रारम्भ कर दिया है। बढ़िया किस्म के उप- 
करणों का प्रयोग, उवेरक का उपयोग, उन्नत बीजों का प्रयोग तथा कीटनाशको का 
उपयोग बढाकर एवं सिंचाई सुविधाएँ प्रदान करके क्रषि की उत्पादिता मे वब्द्धि करना 
इस कार्यक्रम के उद्देश्य है --- 

(7) भेष्ठतर तकनीकों और उन्नत औजारों का अपनाना-- उत्पादिता द्द्धि 
के लिये श्रेष्ठतर तकनीकों और उन्नत औजारों का अपनाया जाना जरूरी है। परन्तु 
भारत मे किसानो के सकुचित हप्टिकोण, निर्धनता व अशिक्षा आदि के कारण उन्नत 
और आधुनिक फार्म-मशीनरी का अधिक उपयोग नही हो रद्रा है, फिर भी विगत 
वर्षों मेन्‍्छुछ उद्यमी कृषकों ने इस दिशा मे कुछ प्रगति की है । 


(४) उन्नत बीजों का उपयोग--उच्नत बीजों के द्वारा उत्पादन को बहुत 
अधिक बढ़ाया जा सकता है । हर्ष की बात यह है कि भारत मे कृषि विभाग, इणिह- 
यन कोसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, नेशनल सीड्ज कारपोरेशन आदि अनेक 
सस्थाओ ने उन्नत बीजो के विकास और उन्हे लोकप्रिय बनाने के लिये बहुत प्रयत्न 
किए है। कुछ उन्नत किस्मोी के तास इस प्रकार है--सोनारा 64, नर्मा रोजो, शबती 
सोनारा, सोनालिक-सफेद लर्मा, पी० बी० 8, ताई चुग नेटिव आदि | भारतवर्ष 
में उन्नत बीजो के अन्तगंत क्षेत्र मे निरन्तर वृद्धि हो र ही है और लोकप्रिय बनाने का 
भारतीय लक्ष्य बहुत ही उच्चाकाक्षी है । 

(77) बहुद्देश्यीय फसलों का कार्यक्रम--क्ृषि उत्पादिता मे व्रद्धि के लि ए बहु- 
देश्यीय फसल कार्यक्रम की ओर भी ध्यान दिया जा पहा है । 

० (१) उर्वरक-उपभोग-स्तर घढ़ाना--भूमि की उ्वेरा शक्ति को बढ़ाने के लिए 
रासायनिक खाद का एक महत्त्वपूर्ण स्थान है | उर्वरक-उपभोग स्तर के बढ़ जाने से 
कृषि उत्पादन और उत्पादिता की दर बढ़ेगी । भारतवर्ष मे उर्वरक उपभोग का स्तर 
बहुत कम ई। परन्तु सरकार किसानो का ध्यान इसके महत्व की ओर आकषित कर 
रही है ओर किसानो को इच्छित मात्ना में उर्वरक उपलब्ध करते का प्रबन्ध भी कर 

रही है। 

(५) कीटनाशक दवाइयों का उपभोग ह्तर बढ़ाना--कुल कृषि उत्पादन का 
लगभग 20% भाग भारत में कीटाणुओ के कारण नष्ट हो जाता है । इससे उत्पादिता 
कम हो जाती है। भारतवर्ष मे कीटनाशक दवाइयों के उपभोग की अभी शुरुआत ही 
हुई है । 

(3) सिंचाई के साधनों का विकास एवं विस्तार... चूंकि भारतीय कृषि मामसू 
प्र अधिकाशत: आधारित है और मानसून अनिश्चित है । अपने प्रभाढ़ प्रयत्त से हम 
कृषि को मानसून के हाथ का जुआ बने नहीं रहने दे सकते हैं । अत: सिंचाई के साधनों 
को बढाने का प्रयत्त करना आवश्यक है। उनमें सिंचाई की छोटी, बड़ी और मध्यय 


हो; 


भारतीय कृषि तथा इसकी मुख्य समस्याएं * क्रषि उत्पादकता !] 


तीनो ही श्रेणियों के साधनों का विकास किया जाना च।हिए और इनका पूरे देश में 
आवश्यकत्लनुसार विस्तार एवं विकेन्द्रीकरण किया जाना चाहिए । इनके विकास में 
छोटी सिंचाई योजनाओं को अधिक महत्ता दी जानी चाहिए क्योकि, ये कम लागत मे 
ही तैयार हो जाती है और शीघ्र लाभ देने लगत॑ है। शासन इस सम्बन्ध में स्वतंत्र ता 
की प्रासि के बाद से ही सतर्क है और प्रत्येक प्रकार के सिंचाई साधनों का विकास कर 
रहा है । परन्तु इस समय लघु और मध्यम श्रेणी की सिचाई प्रायोजनाओ को अधिक 
आवश्यकता है और शासन भी इससे अवगत है । अत वह इस दिशा में अधिक प्रयत्न 
कर रहा है । 

(4) साख की सुविधाओं में सुधार--कषको के पास पूंजी का अत्यधिक अभाव 
है। इन्हे दीकालीन, मध्यकालीन एवं अल्पकालीन साख की आवश्यकता पडती है । 
साहुकारो और महाजनों से प्राप्त साख द्वारा किसानो का शोषण अधिक 'होता है, 
लाभ कम । अत साख की सुविधा में आवश्यक सुधार किये जाने चाहिए । इसके लिए 
सहकारी साख-सुविधा, भूमिबधक बैड एवं वाणिज्य बैड द्वारा साख सुविधा का 
विस्तार किया जाना चाहिए। तकावी की सुविधाओं में सुधार किया जाना चाहिए । 

शासन इस सद्भ मे प्रथत्नशील है । उपयुक्त साख संस्थानों का विस्तार किया 
जा रहा है। ज्जिवे बैड्धू एवं स्टेट बैड्डा इस दिशा में प्रयत्नशील हे। राष्ट्रीयकृत 
वाणिज्य बैडूः भी ग्रामाचलो मे अपनी शाखाएँ खोलकर कृषि-साख का विस्तार करने 
का प्रयत्न कर रहे है। 

(5) कृषि-विपणन की व्यवस्था का विकास--कृषको को उनके द्वारा उत्पादित 
वस्तुओं का उचित मूल्य प्राप्त होता आवश्यक है, तभी उनकी स्थिति मे सुधार हो 
सकता है और क्ृषि-उत्पादन बढ़ाने मे उन्हे प्रोत्साहन मिल सकता है। इसके लिए 
अधिकाधिक विपणन समितिया एवं मडियाँ स्थापित की जानी चाहिए। ग्रॉमीण 
कृषि सडियो तक यातायात के साधनों एवं सा्यों का विकास किया जाना चाहिए । 
ग्रामीण क्षेत्रो में किसानो के अन्न-भण्डार को सुरक्षित रखने के लिए भण्डारागार 
स्थापित किये जायें और मूल्यों मे स्थायित्व रखने का प्रयत्न किया जाना चाहिए। 
शासन इस दिशा में भो प्रयत्नशील है। वह क्षि-सण्डियो, विपणन समितियों एवं 
भण्डारागार की सुविधाओ मे वृद्धि करने का प्रयत्न कर रहा है। किन्तु इस क्षेत्र मे 
अब भी पर्याप्त विकास की आवश्यकता है । 

(6) पशुओं की स्थिति सें सुधार--पशुधन कृषि की महत्त्वपूर्ण पूंजी है। 
किन्तु हमारे देश मे इसकी स्थिति बडी दयनीय है। अतः इसमे सुधार करने का 
प्रयत्न हमे इनके लिए चारा, चिकित्सा एवं नस्ल-सुधार की व्यवस्था करके करना 
चाहिए । 

(7) किसानों के व्यापक शिक्षण एव प्रशक्षण को व्यवस्था---कृषि की स्थिति 
सुधारने के लिए कृषक्रो एवं ग्रामीण क्षेत्र की जनता की विचारधा राओ में आमूल पर र- 
वर्तत लाने की आवश्यकता है और भाग्यवाद, रूढ़िवादिता एव अधविश्वास को समाप्त 
करना अत्यावश्यक है। ऐसा करने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा अत्यधिक 
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प्रसार करता आवश्यक है । कषि की नई एवं आधुनिक प्रणालियों से हमारे क्सात 
अनभिज्ञ है। कृषि की नई रीतियो का प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए, योग्य एवं शिक्षित 
भारतीय कृषकों को विदेशों मे प्रशिक्षण हेतु भेजा जाना चाहिए । 

(8) फसल बीमा योजना--ज्ञात ही है कि भारतीय कृषि अतिदृष्टि, अनावृष्टि, 
बाढ़ और अन्य कई आपत्तियों के कारण अनिश्चित-सी रहती है। अतः कृषकों की 
स्थिति भी इस संदर्भ मे अनिश्चित रहती है, जिसका प्रभाव कृषि और कृषक दोनों 
पर ही बुरा पडता है । अत' कृषि फसलों ने. लिए बीमा का कार्यक्रम किया जाना 
चाहिए, ताकि किसी दैवी प्रकोप के बाद किसान, कृषि की अग्रली फसल के लिए 
विनियोग करने के योग्य रह सके । इस कार्यक्रम को कृंपषको और शासन के सम्मिलित 
योगदान से चलाया जाना चाहिए । इस सदर्भ में कार्य प्रारम्भ किया जा चुका है। 
आशा उ्प्तार तीढ़ता से होगा । 

(9) कृषि-अनुसंधान विस्तार--भारतीय कृषि प्रणाली मे अनेक प्रकार के अनु- 
संधानो का पर्याप्त क्षेत्र है। अत इसमे अनुसंधान का विस्तार किया जाना चाहिए 
और किये गये अनुसंधानों को व्यावहारिक रूप से उपयोगी बनागा जाना चाहिए। 
इससे कृषि मे सर्वाड्भीण सुधार हो सकता है। इस दिशा मे भी प्रयत्न तीत्र गति से 
आगे बढ रहा है। कई कृषि अनुसधान संस्थान स्थापित किये जा चुके है । 

(१0) भूमि-कटाब पर रोक--दृक्षारोपण, बाँध और मेड़ो का निर्माण करके 
भूमि-क्षरण को रोकना अत्यावश्यक है; सूची देती भी इसमे उपयोगी सिद्ध हो सकती 
है। 

(]) सहकारी आन्दोलन का उपयोगी ढंग से विस्तार--भारत, जो कि गाँवों 
में निवास करता है और जहाँ पर 70% लोग कृषक है तथा उनमे से अधिकाश की 
आर्थिक स्थिति दयनीय है, वहाँ सहकारिता की महा के सम्बन्ध से कितना भी कहा 
जाय कम है। किन्तु अभी तक इस क्षेत्र में जो भी विस्तार हुआ है, यह अनेक हृष्ठि- 
कोणो से दोषपूर्ण रहा है। अतः इसका विकास सही ढय पर तीम्र गति से किया जाना 
आवश्यक है" 

(।2) बंजर भूमि का सुधार एवं उपयोग--एक ओर हमारे यहाँ कृषि पर 
अत्यधिक भार है तथा बहुत से लोग भूमिहदीन है, दूसरी ओर हजारो एकड़ बंजर भूमि 
पड़ी है। हमें चाहिए कि इसे कृषि योग्य बनाने का प्रयत्त करें । इससे कृषि उत्पादन 
बढ़ेगा, रोजगार की मात्रा मे वृद्धि होगी और कृषि पर भार कम हो जायगा। 
केन्द्रीय ट्रैक्टर सस्था इस सम्बन्ध में प्रथ्तशील है, राज्यों में भी ट्रैेन्टर संगठन सक्रिय 
हो रहा है। 

उपसंहार-- उपर्युक्त विवरण से यहू हृपष्ट है कि कृषि भारत की अर्थ-व्यवस्था 
में अत्यन्त महत्वपूर्ण स्थान रक्षती है। फिर भी इसकी स्थिति ठीक तही है । गत बीस 
वर्षों के प्रयत्तों के बावजुद भी हमारी कृषि अभी तक समस्याओं से लदी पड़ी है। 
किन्तु यदि वास्तव में हम अपनी क्षर्थ-व्यवस्था को सुधारना भाहते हैं तो पहले कुषि 
की स्थिति सुधारनी होगी इस दिशा में क्रान्तिकारी परिवतंनों की मावश्यकता है। किन्‍्स 
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जो भी परिवतेन लाये जाये वे दीघेकाल को ध्यान मे रखते हुए लाये जाने चाहिए, 
ताकि कृषि में मौलिक सुधार हो सके । विकास # लिये किये जा रहे प्रयत्नों में 
जनता के पूर्ण सहयोग की आवश्यकता है। जब तक जनता, विशेषकर कृषको के 
मस्तिष्क में क्षि के संदर्भ में मौलिक विचार-परिव्तंन नही होते, कृषि की स्थिति 
सुधारना आसान कार्य नहीं होगा | किन्तु इस संदर्भ में जो भी कार्य किये जायें वे 
व्यावहारिक एवं वास्तविक होने चाहिए । 

कृषि संरचना में सुधार के लिए राष्ट्रीय कृषि आयोग के सुझाव--राष्ट्रीय 
कृषि आयोग ने अपना प्रतिवेदन सा्च 976 में संसद को प्रस्तुत किया जिसमे देश 
की कृषि सरचना की वर्तमान स्थिति का अध्ययन भावी प्रगति का अनुमान और कृषि 
संरचना मे सुधार के लिये सुझाव प्रस्तुत किये गये | कुछ महत्त्वपूर्ण सुझाव निम्नलिखित 
है :--- 

() कृषि विकास की ऐसी नीति निर्धारित की जानी चाहिए जिससे कृषि 
उत्पादनों की माँग और पूर्ति के मध्य सन्‍्तुलन आ सके और क्रषि उत्पादनों के वितरण 
की न्याय पूर्ण व्यवस्था स्थापित हो सके । 

(॥) कृषि विकास मे प्राथमिकताएँ निर्धारित करने और सरकारी सहायता 
प्रदान करने फी दृष्टि से पिछड़े क्षेत्रो की ओर विशेष ध्यान दिया' जाना चाहिए । 

(7) कृषि मे विनियोग नीति ऐसी होनी चाहिए जिसमे कृषि के विभिन्न क्षेत्रों 
को पर्यात वित्त उपलब्ध हो सके और कृषि मे अधिकतम रोजगार उपलब्ध करते हुए 
अधिकतम उत्पादन संभव हो सके । 

(7४) कृषि के लिए आधारभूत आ्थिक*संरचना के विकास की दृष्टि से क्षेत्रीय 
हृष्टिकोण अपनाया जाना चाहिए । 

(५) फसल उत्पादन, पशुधन, मुर्गीपालन, संत्स्य पालन और वनों के भश्चनन्ध 
में विकास की समन्बित नीति अपनायी जानी चाहिए जिससे सभी क्षेत्ों में साथ-साथ 
विकास हो सके । 

(शा) कृषि क्षेत्र मे सेवाओं और वस्त॒ओ की पति के लिए संकठित कार्यक्रम 
अपनाया जाना चाहिए। 

(४7) श्रम अतिरेक वाले क्षेत्रों में कृषि मे मशीनों के प्रयोग पर उचित नियंत्रण 
रखा जाना चाहिए जिसमे अधिक रोजगार के उद्देश्य को प्राप्त किया जा सके । 

(श्र) कृषि जोतों में स्वामित्व जोतो के साथ ही कार्यत्मक जोतों की सीमा 
का भी निर्धारण किया जाता चाहिए । 

भारतोय क्रंषि का भविष्य विस्तृत छेती की तुलना में गहन कृषि पर अधिक 
निभेर है--कृषि दो प्रकार से की जा सकती है प्रथम विस्तृत ब्रेती और द्वितीय गहन 
खती । जब कृषि क्षेत्र में वृद्धि करके कृषि के उत्पादन को बढ़ाया जाता है तो इसे 
विस्तृत खैती तकनीक कहने हैं । इसके विपरीत जब एक निश्चित भूमि क्षेत्र में श्रम, 
पूंजी तथा अन्य उपकरणो के प्रयोग को बढाकर कृषि उत्पादन मे बृद्धि की जाती है 
तो इसे गहन खेती तकनीक कहते है । 


]4 भारतीय कृषि तथा इसपी भुख्य समझ क्रषि त्वादकला 


अब हम यह देखने का प्रण्त्त करेगे कि भारतीय कृषि का भविष्य विस्तृत 
खेती पर निर्भर करता है अथवा गहन खेती पर । जहाँ तक विस्तृत खेती का प्रश्न है 
इसके लिए क्रृषि मे प्रयुक्त भ्रूमि के क्षेत्र मे दृद्धि करती होगी। इस सम्बन्ध मे निष्कर्ष 
निकालने से पूर्व देश में भूसि उपयोग के निम्न आऑकडो का अध्ययन करना उपयोगी 


होगा । 
977-78 में भूमि का प्रयोग 


अलकअंतबदरतादुफपाअेल( कर 


(करोड हेक्टेयर मे ) 
. वन (£70॥6805) 67] 
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4, ऊपर भूमि (0 [॥05 ) 2 28 
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33 3१०2 


उपयुक्त सारणी के अकी से परा चलता है कि फसली क्षेत्र मे वृद्धि की सम्भा- 
वनाएँ कम ही है| यहाँ यह जानता आवश्यक है कि परती और बजर भूमि को खेती 
योग्य बनाया जा सकता है या नहीं । इस सम्बन्ध में किसे गये विभिन्न सर्वेक्षणों से 
यह निष्कर्ष निकलता है कि परती भूमि में कमी करक या बजर भूमि को खेती योग्य 
बना कर कृषित क्षेत्र मे इस समय बहुत्त अधिक दृद्धि की प्रत्याशा नही की जा सकती । 
अधिकाश परती भूमि या तो कम वर्षा वाले प्रदेशों मे उपलब्ध है या पहाड़ी प्रदेशों मे 
जहां कुछ मात्रा में परती भूमि रखना अनिवार्य है। इसी प्रकार बजर भूमि को कृषि 
योग्य बनीने पर होने वाली भारी लागत के कारण ऐसी बहुत अधिक भूमि को सुधारना 
संभव नही है । खाद्य और कृषि मंत्ञालय की बंजर भूमि सर्वेक्षण और ध्ृमि सुधार 
समिति द्वारा--किये गये एक सर्वेक्षण से पता चलता है कि लगभग केवल 20 लाख 
एकड बंजर भूमि को ही कृषि योग्य बनाया जा सकता है। साथ ही भूमि के अन्य 
उपयोग्रों मे कोई कमी होने की सम्भावना नही है, बल्कि सडको, भवनों और औद्योगिक 
केन्द्रो के लिए अधिक भूमि की आवश्यकता होगी। वन क्षेत्र को भी कम करना उपयुक्त 
नहीं होगा । यही नही जनसख्या वृद्धि के कारण भी विस्तृत खेती द्वारा विकास की 
संभ्तवनाएँ अधिक नही है । अतः असंविपध रूप में ।ह निष्कर्ष निकलता है कि कृषित 
क्षेत्र मे वृद्धि करने का अवसर अत्यन्त सीमित है। अतः वर्तमान कृषि योग्य क्षेत्ञ मे 
ही गहन खेती करने और प्रति हेक्टेयर उत्पादकता में वृद्धि करने का सहारा लेता 
पड़ेगा । अन्य शब्दों मे बरतमान कृषि क्षेत्र में ही श्रेष्ठ बीजों, रासायमिक खादों, अच्छे 
उपकरणों इत्यादि का प्रयोग किया जाय तो कृषि उत्पादन काफी बढ़ सकता है । यहाँ 
यह उल्लेखनीय है कि गहत कृषि के लिए अधिक पूँजी की आवश्यकता होगी । अतः 
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देश मे गहन कृषि विकास करने के लिए यह आवश्यक है कि क्षृषि क्षेत् के लिये पर्याप्त 
मात्ना में पूँजी उपलब्ध की जाय । 


कृषि उत्पादकता बढाने के लिए सरकार द्वारा' किए गए प्रयत्न 

कृषि उत्पादकता मे वृद्धि करने के लिए सरकार ने विभिन्‍त पचवर्षीय योजनाओ 
मे काफी प्रयत्न किए है जिनका सक्षिप्त विवरण इस प्रकार है--- 

(7) सिचाई सुविधाओं को बढाने के लिए लघु मध्यम व बडी योजनाएँ क्रिया- 
न्वित की है जिनमे भाखडा नागल बाँध जैसी योजनाएँ भी सम्मिलित है ५ 

(7) उन्नत बीच उपलब्ध करने के लिए राष्ट्रीय बीज निगम व बडे-बडे फार्मों 
की स्थापना की गई है । क 

(70) फसलो को कीटाणुओ व. रोगों से बचाने के लिए केन्द्रीय कृषि मत्नालय 
ते अलग से एक 'सैल' की स्थापना की है जो आवश्यकता के समय हेलीकॉप्टर व 
हवाई जहाज से कीटनाशक दवाइयो को छिडकवाता है । 

(९) भिन्न-भिन्न स्थानों पर रासायनिक खाद बनाने के कारखाने भारतीय 
खाद्य निगम व अन्य संस्थाओं ने स्थापित किए है । 


(५) कृषकों को नवीन तकनीकों को समझाने व उनको काय॑ में लाने के लिए 
प्रशिक्षण सुविधाओं की व्यवस्था की है । 


(४) एक कृषक के छोटे-छोटे व बिखरे हुए खेतो को एक स्थान पर करने के 
लिए चकबन्दी कार्यक्रम लागू किए गए है । 

(५॥) ग्रामीण साख सुविधाओं में वृद्धि करदे' के लिए बैको को ग्रामीफश्प्स्ल्फऐँ 
खोलने के लिए विवश किया है । “+ 

(शं॥) कृषि के मुल्यो में स्थायित्व लाने के लिए राष्ट्रीय कृषि आयोग की 
स्थापना की गई है जो इस सम्बन्ध मे समय-समय पर सरकार को सुझ्नस्द देता है । 

(7८) सहकारी खेती को बढावा देने के लिए प्रयत्न किए जा रहे है । 

(४) कषि अनुसन्धान एवं विकास हेतु कई विश्वविद्यालय खोले गए हैं । 

(5) विपणत सुविधाएँ देने के लिए लगभग 3,000 बाजासे को नियमित 
बाजारों में बदल दिया गया है। 


(था) जोतों को अधिक छोटे होने से रोकने से रोकने के लिए सम्बन्धित 
कानूनों मे परिवर्तेत किए गए है । 


कृषि उत्पादकता को बढाने के लिए सरकार द्वारा क्ये गये उपर्युक्त प्रयत्नो 
का सामूहिक प्रभाव यह हुआ कि भारत मे कृषि उत्पादकता मे वृद्धि हुई है जो 
निर्देशक 966-70 में समाप्त होने बाली 3 वर्षों की अवधि के लिए 00 था वह 
979-77 मे बढ़कर 8-7 हो गया है। 
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परीक्षा प्रश्न 

!, कृषि-उद्योग के मत्त्व की विवेधनता वीजिये और उसकी प्रमुख विशेषताओं 

का विवरण दीजिए । 
क्षयवा 

भारतीय कृषि की प्रमुख विशेषताएँ कौन-सी है? वे किस प्रकार देश की 
ग्रामीण अर्थ-व्यवस्था का प्रभावित करती हैं ? 

अथवा 

भारतीय अर्थ-व्यवस्था मे कृषि के स्थान की विवेचना कीजिये और इस वक्तव्य 
की समीक्षा कीजिये--''देण के योजनाबद्ध आधिक विकास की किसी भी योजना मे 
क्रषि के पूनस्संगठन और सुधार का आधारभूत महत्त्व है ।'' 

2, देश में क्षि-उत्पादकता कम बयो है ? इसकी उन्नति के लिये अल्पकालीन 
और दीघेकालीन उपाय बताइये । 

अथवा 

आप कृषि भूमि की उत्पादकता वृद्धि के लिये अपने प्रान्त मे किन उपायो का 
सुझाव देंगे ? अभी तक इस दिशा में कया प्रगति रही है ? 

अथवा 

भारतीय कृषि उत्पादकता वृद्धि के क्षेत्र का वर्तमास फसल पद्धति में इपयुक्त 
परिवर्तनों को ध्यान में रखते हुए परीक्षण कीजिये । 

अथवा 

भारत में प्रमुख फसलो के प्रति एकड़ उत्पादन की विश्व के प्रगतिशील देशो 
से अुल्धडा, कीजिये और भारत में व्पत्यधिक कम उत्पादन के कारण बताइये । 

ईसंकेत-- कृषि उत्पादकता के कम होने के कारण दीजिए तथा क्रषि विकास 
के लिए सुझाव दीजिए | | 

3, “भारतीय अर्थव्यवस्था के नियोजन एवं विकास कौ मुख्य समस्या क्ुंषि 
पुन ठन है ।” विस्तारपूर्वक समझाइये । 

[संकेत--संक्षेप में भारतीय अर्थव्यवस्था मे कृषि के महत्व की विवेचना 
कीजिए जिससे यह स्पष्ट होगा कि भारतीय नियोजन तभी सफल होगा । इसके बाद 
कृषि के पुनर्गंत्त्र के लिये सुझाव दीजिये । ] 

« आर्थिक विकास की कुजी कृषि विकास में निहित है।” इस कबन की' 
विवेचना कीजिए । देश के कृषि विकास के प्रोत्साहुंन के लिए उपाय बताइए । 
अथवा 

[संकेत--इसमें कृषि' का भारतीय अयेव्यवस्था में महत्त्त बताना है। | 
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या 
राज्य एवं कृषि 
( 88० कात 387707/प6 ) 

स्वतन्त्नता-प्राप्ति वे पश्चात्‌ देश के सुव्यवस्थित आ्थिक विकास के लिये सर- 
कार ने | अप्रैल 95] से पंचवषीय योजनाओ का सूत्रपात किया । देश की विभिन्न 
पच्रवर्षीय योजनाओ के अन्तर्गत सरकार ने कृषि विकास के लिये जो विभिन्न कार्य 
किये और जिनके फलस्वरूप कृषि मे जो विकास हुआ उसका सक्षिप्त विवरण दिया 
जा रहा है-- ० 

।, व्यय--विभाजन के पश्चात देश में खाद्यान्न तथा कृषि जन्य कच्चे माल 
की जो समस्या उत्पन्न हो गई थी उसे हल करने के लिए योजनाओ में कृषि को उच्च” 
प्राथमिकता प्रदान की गई । इस तथ्य को निम्न तालिका से स्पष्ट समझा जा 
सकता है :--- 
प्रस्तावित राशि एवं वास्तविक ब्यय (करोड़ रु०) कक 


प्रथम द्वितीय तृतीय वाषिकी चतुर्थ, पंचम 
योजना योजना योजना योजनाएं योजना योजना 
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च ाड। 4] ५ च्पु. एक 2५ 

मे कण ये पं ण्- 

क्म्म्भ के कृष्ण हि / | (९ अ 

७) प्ो हि आह हा ्) च 

हक की पा क्‍टक के 

]. क्रषि पर निर्धारित व्यय 823. ]]00 [78 --- 385 8200 

(2 कुल योजना का कृषि प्र प्रतिशत 35 23 23 --. 24 20.3 

3 वास्तविक व्यय १24 950 |754 व578 3498 6205७ 
4 कुल योजना का व्यय पर प्रतिशत 37 20 2] 2] 24 36 

2 322 20302 2 70322 5५० ५५00५2632/200%2: “3422: 5000: की आल तुलना ०३३2 ा७ल्‍७॥७७७७७७७८७८४८्८ए८्एश्रएएए 


#] 9974-78 
2 
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उपर्युक्त तालिका से यह स्पष्ट होता है कि कृषि पर प्रत्येक योजना में व्यय 
बढा है तथा पाँचबी योजना मे कृषि के लिए जो व्यय निर्धारित किया गया है। वह 
पहली योजना की निर्धारित राशि के 9 गुने से भी अधिक है । 

2, उत्पादन लक्ष्य एवं उपलब्धियाँ--निम्ताकित तालिका में कुछ प्रमुख 
फसलो के योजनावार उत्पादन लक्ष्य व वास्तविक उत्पादन दिये गये है। इनके अध्ययन 
से ज्ञात होता है कि प्रथम योजना में कृषि क्षेत्र मे बहुत सफलता मिली किन्तु आगे 
की योजनाओ मे विशेष रूप से तुतीय योजना के उपराब्त इस क्षेत्र मे असफलताएँ 











ही हाथ लगी । 
थोजनाओ में क्र के उत्पादन लक्ष्य एवं उपलब्धियाँ 

खाद्य पदार्थ गन्ना. तिनहतन. जूद रुई 

(दस लाख (दस लाख (दस लाख (दस लाख (दस लाख 

योजना टनो में) ठसो में। हतोमे) ठन्‍हों में) टलो मे) 
प्रयम लक्ष्य 62.6. 6.4. 56 54 4] 
वास्तविक 669  6 5.7 42 4 9 
द्वितीय . लक्ष्य 8.8 7.9 १77 55 65 
वास्तविक 82.0 []| 7.0 4. ] 5.3 
तृतीय : लक्ष्य (965-66) 4000 02 ]70.0. 6.2 7.0 
वास्तविक 72.0 ॥2.2 0.4 4.5 4,8 


कक अरनीलट/. दशक ०कलफ ध्मो(क पैक क्र कल. 7क जेज #डीरिततोगके-अकरकी॑बजपत लीक, 


चतुर्थ : लक्ष (!973-74) 29,0. )50. 0.5 7.4 8.0 
वास्तविक १ [046 १74.4 8,8 6,2 6.3 


परम लक्ष्य : (978-79) 40.0. 7,.0 4.0 7.7. 8.0 


वास्तविक ([977-78) !260 6 5 8.9 7,] 7] 


“3 कृषि आदान--योजनाओ में कृषि उत्पादन बढाने के लिए विभिन्न कृषि 
आदानो जैसे--उन्नत बीज, रासायनिक खाद व यत्नो आदि का उपयोग बढ़ा है साथ 
की पूति तथा कृषि विषणन सेवाओ की स्थिति में भी पर्याप्त सुधार हुए है । 

4) सिंचाई का विस्तार--नियोजन काल में सिचित मे मिरन्तर जुद्धि हुई है। 
प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ व पचम योजना के अन्तिम वर्षों मे क्रमश 2.28, 2.46, 
2,64, 4 49, 5.7 करोड़ हेक्टेयर क्षेत्र सीचा गया । 

(४) अधिक उपज वाले बीजों तथा रासायनिक खाद का प्रयोग--हरित क्रार्ति 
के साथ-साथ 965-66 से अधिक उत्पादकता वाले बीजों के अधिकाधिक प्रयोग 
पर विशेष बल दिया गया है। उ्कों के प्रयोग में भी निरंतर बुद्धि हुई है। विगा 
कुछ वर्षों के रासायनिक खाद के उत्पादन को अग्रलिखित तालिका में बताये 
गया है । 
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रासायनिक खाद का उत्पादन (हजार टन) 


प950-5॥. 60-ठा क0या उठ 39-80 82.83 
9 98 830 2043 2223 400 
9 52 229 670 750 425 


(गा) साख -भारत में कृषक के सामने वित्त की समस्या सदेव बनी रहती 
है । योजना काल मे इस समस्या को हल करने के सराहनीय प्रयास किये गये है । 


अल्प एवं मध्यकालीन साख की व्यवस्था प्राथमिक कृषि साख्ध समितियों द्वारा की 
जाती है। दीघेकालीन साख की व्यवस्था भूमि विकास बैको द्वारा की जाती है। 


कृषि पुनवित्त निगम (२७८) भी कृषि साख प्रदात करने मे मह>वर्षर्ण 
भूमिका निभा रहा है। यह कृषि के लिए भूमि विकास बैक, राज्य सहकारी बैक, 
तथा अनुसूचित व्यापारिक बैको की दीर्घकालीत साख की माँग की पूर्ति करता है । 

बीस सूत्रीय कार्यक्रम के अन्तगेत कृषि साख सुविधाओं की वृद्धि की दृष्टि से 
व्यापारिक बैको को ग्रामीण क्षेत्रों में अपनी शाखाएँ खोलने को प्रोत्साहित किया जा 
रहा है तथा कृषि साख की शर्तों को और अधिक उदार बनाया जा रहा है | 

(7९) कृषि विषणत- क्षि विपणन के क्षेत्र में सहकारी विपणन समितियाँ 
महत्वपूर्ण कार्य कर रही है। 960-6! मे प्राथमिक कृषि विषणन समितियों की 
सख्या 308 थी जबकि वतंसान मे इतका सख्या बढकर 3592 हो गई है। 

4. प्रति हेक्टेयर कृषि उत्पादन से वृद्धि--कृषि क्षेत्र की सबसे महत्वपूर्ण 
उपलब्धि यह है कि इसकी उत्पादकता में सुधार हुआ है। कृषि की उत्पादकता में 
[952-65 की अवधि से 2॥ प्रतिशत वार्षिक दर तथा 967-79 की अवधि 
में 63 प्रतिशत वाषिक दर से बृद्धि हुई है। विय्रूत्त 25 वर्षों मे चावल कू प्रति 
हेक्टेयर उत्पादन 6 7 क्विटल से बढ़कर 3 4 क्विटल तथा गेहूँ का उत्पादन 6.6 
से बढ़कर 5.7 विविटल हो गया । इसी प्रकार कुछ अन्य फसलो के प्रति 'हेव्टेयर 
उत्पादन में निम्न प्रकार वृद्धि हुई है .--- 


प्रतिहेक्टेयर उत्पादन हा 
(कि० ग्रा०) 
कृषि उत्पादन 955-56 978-79 979-80 
तिलहन 474 596 ७. 532 
गन्ना 3289 54| 5000 
कपास 88 67 62" 
पटसन 082 8307 308 
दाले 476 57 385 


5. भूमि-सुधार--क्षषि की प्रमुख समस्या भूमि सुधार की है। इस दिशा मे 
जो प्रगति हुई है वह संतोषजनक नही है। स्वतंत्नता प्राप्ति के समय देश 40% क्षेत्र 
पर जमीदारों, जागीरदारो, ताल्लुकेदारों आदि का आधिपत्य था। इन्हें समाप्त 
करके लगभग 2 करोड़ कृषकों को भूमिका स्वामित्व सौंप दिया ग्रया है। कृषकों के 
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काश्तकारी अधिकार सुरक्षित करने हेतु तथा लगानों के नियमन की वैधानिक व्यवस्था 
की गई है । देश में भू जोतो की सीमा-बन्दी के कारगर प्रथास वियेशञा रहे हैं। 
सभी राज्यों द्वारा भू जोतो की चकबन्दी सम्बन्धी कानून प'स करके चकबन्दी के 
प्रयास किये गये हैं तथा जोतो के विभाजित होने पर रोक लगा दी गई है। 
छठीं पंचवर्षीय योजना में कृषि विकास 

फरवरी 98। मे राष्ट्रीय विफास परिषद द्वारा स्वीकार किये गये छठी 
योजना के मसौदे में कृषि और ग्रामीण विकास को उच्च प्राथमिकता दी गई है और 
कृषि उत्पादन बढ़ाने, देहातों में रोजगार तथा आय के अवसरो में बृद्धि करने और 
आत्मनिर्भरता प्राप्त करते के लिए कृषि का आधुनिकीकरण करते के उद्देश्य रखे गए 
है। विभिन्न विकास कार्यक्रम चलाते के उद्देश्य से छठी योजना के ससौदे मे सावे- 
जनिक क्षेत्र मे परिव्यय कृषि तथा सम्बद्ध क्षेत्रो के लिए 059 करोड रुपये तथा 
सिंचाई और बाढ नियन्त्रण के लिए |260 करोड रुपये निर्धारित किया गया है। 
इन दो क्षेत्रों पर कुल सरकारी खर्च 2329 करोड रुपये पाँचवी योजना (974-79) 
में रखे गये परिव्यय 8200 करोड रुपये से 283 प्रतिशत अधिक है। कृषि तथा 
सम्बद्ध क्षेत्रो और सिंचाई व बाढ नियन्त्रण के लिए उपक्षेत्रवार विवरण सारणी मे 
तीचे दिया गया है : -- 

कृषि एवं ग्रामीण विकास पर सार्वजनिक क्षेत्र में परिव्यय 


क्षेत्र व्यय. कुल व्यय का 

(करोड रु०) प्रतिशत 

([) कृषि तथा सम्बद्ध क्षेत्रों (प्रमीण विकास 
कार्यक्रम सहित) 





कृषि ण 77]-7 6-02 
2. अ-संरक्षण 433:6 392 
3. पशु-पालन तथा दुःध उद्योग 85[*4 7:70 
4 मछली पालन 37|*4 3"36 
3. वन «८ 692,6 6'26 
6 कृषि वित्तीय संस्थ॥ओ मे पूँजी निवेश 82] | 742 
7, सहकारिता 9]4*2 820 
8. खाद्य भण्डारण गोदाम तथा विपणन 433*7 392 
9. भूमि-शुधार 304 6 275 

0, सामुदायिक विकास और पंचायत 352 6 3.9 

!, अन्य 4]]2*3 37"]9 

.. बग >> [].08:8  00 00 

(॥) सिंचाई तथा बाढ नियन्त्रण ]2,600 _00 00 


(इसके अन्तर्गत बडी एवं मध्यम व छोटी सिंचाई 
योजनाएँ तथा बाढ़ नियन्त्रण और भू-रक्षण 
सम्मिलित हैं) _ 


कुल योग (॥ ॥ का) 23 28 8 
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छठी योजना में क्षषि के लक्ष्य 


] "फसल उत्पादन--वर्ष 980-8 में देश मे करीब 230 लाख ठन 
खाद्यान्नों का उत्णदन हुआ । इस वर्ष चावल की उपज सराहनीय रही है । छठी पच- 
वर्षीय योजना मे [984-85 तक अनाज के उत्पादन पर जोर दिया जायेगा । इस 
अवधि मे लगभग 540 लाख मीटरी टन अनाज उत्पादन करने का लक्ष्य है। वर्ष 
98-82 मे 385 लाख मीठरी टन अनाज उत्पादन करने का लक्ष्य रखा गया 
है, जिसका विवरण निम्त तालिका मे प्रदर्शित किया गया है । 








खाद्यान्न उत्पादन (लाख मीटरी टन मे) 

चावल 580 

गेहूँ 3580 

मोटे अनाज 300 

दले )25 
योग $ 385 


हमारे देश में प्रोटीन का एक महत्त्वपूर्ण भाग दाले है, परन्तु चिन्ता का विषय 
है कि दालो का उत्पादन निरन्तर घटता जा रहा है। दालो के उत्पादन को बढ़ाने 
वाली योजना मे निम्नलिखित बातो पर जोर दिया जा रहा है--- 

() मूँग, उड़द, चना और अरहर की दालो के सिंचित क्षेत्र को बढाना | 

(7) उपलब्ध तकनीको के प्रयोग द्व।रा इनके उत्पादन को बढाना । 

(70) मोदे अनाजो, तिलहनों, कपास और गन्ने के साथ दालो की मिली-जुली 
खेती । ५ कक... हन्‍च 

2. उच्चत बीज--कृषि उत्पादन बढाने का दूसरा पहलू उच्चकीटि के बीजों 
का होना भी है । अच्छे किस्म के बीजो को उचित गमृल्यों पर उपलब्ध कराने के लिए 
एक ठोस एव व्यवस्थित प्रयास किया जा रहा है। वर्ष 980-8! में 25 लाख 
क्विटल अच्छे बीजो का वितरण हुआ है और 98-82 मे 32 लाख क्विटल तक 
पहुँच जाने का अनुमान है । छठी योजना के अन्त तक यानी 984-85 तक अच्छे 
बीजो के उत्पादन एवं वितरण को 58 लाख विवटल तक पहुँचाने का प्रयास है । 
राष्ट्रीय बीज नियम आदि ने बीजो के उत्पादन के सम्बन्ध मे छठी योजना श्ले 4] करोड़ 
रुपये व्यय करने की व्यवस्था की है । 

कषि उत्पादन की दिशा मे अधिक उपज देने बाली किस्मों का कार्यक्रम भी 
महत्त्वपूर्ण है। वर्ण 4980-8 के दोरान अधिक उपज देने वाली किस्मों के कार्यक्रम 
के अन्तर्गत आने वाला क्षेत्र 450 लाख हेक्टेयर अनुमानित है। वर्ण 984-85 तक 
इस कार्यक्रम के अन्तर्गत 550 लाख हेक्टेयर कृषि क्षेत्रफल आ जायेगा । 

3, रासायनिक उर्वरक--समग्र कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए रासायनिक 
उर्वरको का स्थान भी महत्त्वपूर्ण है। भारतीय कृषि की आवश्यकताओ को ध्यान में 
रखते हुए यह अनुमान लगाया गया है कि वर्ण 984-85 तक हमारी रासायनिक 
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खाद की खपत बढकर 96 लाख मीटरी टन से अधिक हो जायगी, जबकि वर्तमान से 
इसकी खपत 54 लाख मीटरी टन के आस-पास है । 

4 फस ) को हानिकारक कीटो व रोगो से संरक्षण --अधिक उपज देने वाली 
फसलो +#ो हानिकारण कीटो व रोगों आदि से बचाने के लिए वर्ण 984-85 तक 
शुद्ध कीटनाशक औषधियों की खपत 90800 मीदरी टन करने का प्रर ताब है । कृषि 
को नुकसान पहुँचाने वाले कीटो की रोॉकराम के लिए भारत सरकार ने कुल 23 
लाख रुपये की लागत से लगभग व2 लाख हेक्टेयर भूमि में हवाई व जमीनी छिड- 
काब करने की योजना को स्वीकृति दे दी है । छठी योजना अवधि मे फ्लो के नुक 
साम को कभ करने और उनका उत्पादन बढ़ाने के लिए वनस्पति-रक्षण उपायो को 
अधिक कारगर बनाया जायेगा । 

5. सिचित क्षेत्र - यह क्षेत्र 7979-80 में 52-6 मिलियन हेक्टेयर था जो 
बढकर 984-85 में 62'2 मिलियन हेक्टेयर हो जायेगा । 

6, अन्य कार्यक्रम--कृषि उपकरणों का सरल बनाया जायेगा, रोजगार एवं 
उत्पादकता की हष्ठि से उपयोगी मशीनों के प्रयोग को प्रोत्साहित किया जायेगा । 
क्रषि वित्त का अधिकाधिक सस्थाकरण किया जायेगा और कमजार वर्गों को पर्याप्त 
साख उपलब्ध कराई जायेगी । 
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यह्मपि योजना-काल में कृषि, विकास मे प्रगति हुई है, परन्तु फिर भी इस क्षेत्र 
में जो प्रगति हुई है इसे सराहुनीय नहीं कहा जा सकता । संक्षेप में कृषि-क्षेत्र मे अस- 
फ्नतानके प्रमुख कारण निम्नलिखित है -- 

“' ], दोषपूर्ण आर्थिक नियोजन--यद्यपि विभिन्न पंचवर्षीय योजनाओं में कृषि 
उत्पादन सम्बन्धी लक्ष्य निश्चित किये गये है परन्तु कृषि क्षेत्र मे विकास के लिए जो 
कार्यक्रम वैश्ञार किये जाते है उनमे कोई समन्वय नहीं होता है। डॉ० माडगिल 7 
वर्ण पूर्व कहा था कि ' मेरा विचार यह है कि जिसे वास्तव में आधिक नियोजन कहा 
जा सकता है, भारत में व्यवहार में बहुत थोडा है और कृषि में तो यह और भी कम 
है ।” डॉ० गाडग्िल का यह कथन आज भी सत्य है। कृषि क्षेत्र में नियोजन के अभाव 
का भुख्य कारण यह है कि सरकार की नीति में स्थिरता नही है। उदाहरणार्थ, गेहूँ 
के थोक व्यापार का राष्ट्रीयकरण करने के कुछ समय बाद उसे समास कर देना सर- 
कारी नीति में अव्यवस्था का प्रमाण है । 


2. दोषपूर्ण भुमि-सुधार---भारतवर्ण में भूमि-सुधार सम्बन्धी किये गये अनेक 
उपायों द्वारा देश में एक न्‍्यायपूर्ण और गतिशील धरृमि व्यवस्था के निर्माण का प्रयत्न 
किया जा रहा है। परन्तु आशातीत सफलता नहीं मिली है। परिणामतः: ग्रामीण 
क्षेत्र मे जो संस्थागत सुधार होने चाहिए थे वे 30 वर्षों के नियोजन द्वारा भी सम्पन्न 
नहीं हो सके । जापान तथा यूरोप के देशो में जहाँ भूमि पर जनसंख्या का भार अधिक 
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होने के बावजूद भी क्षषि उत्पादकता अधिक है, वहाँ कृषि मे तकनीकी सुधारों से 
पहले भूमि-सुधारो को लागू किया गया था । 

3 पूंजीवादी कृषि का विकास--सरकार की नवीन कृषि नीति से पूँंजीवादी 
कृषि का विकास हो रहा है, क्योकि अधिक उपजाऊ किस्म के बीजो से अधिक उत्पा- 
दन प्राप्त करने के लिए उर्वेरको और सिंचाई पर भारी विनियोग करना पडता है जो 
छोटे व मध्यम श्रेणी के किसानों के सामथ्य से परे है। भारतवर्ण में ।2% बडे किसानो 
के पास कुल भूमि का 50% है और ये ही 2%८ बडे किसान नलकूप, परश्पिंग सेट, 
उर्वरक और भारी मशीनरी क॑ रूप मे भारी विनियोग कर रहे है । परिणामतः नवीन 
कृषि विधि से निर्धेन किसानों को लाभ नहीं हुआ है, बल्कि इसके कारण ग्रामीण 
जनसंख्या के उच्चतम 0% भाग के हाथ मे सम्पत्ति का संकेन्द्रण हुआ है । 

4. ग्रामीण ऋणग्रस्तता--भारतीय क्वषि व्यवस्था में ग्रामीण ऋण ग्रस्तता की 
विष की भाँति व्याप्त है। भारत मे ऋण सम्बन्धी अधिनियम ग्रामीण ऋणग्रस्तता की 
व्यापक बीमारी के लिए प्राथमिक चिकित्सा के रूप से ही कार्य कर सके है । 

5 सिचाई की अपर्याप्त व्यवस्था--यद्यपि विभिन्न पंचवर्षीय योजनाओ मे 
सिंचाई कार्यक्रमो पर विशेष ध्यान दिया गया है, परन्तु सिंचाई की व्यवस्था दोषपूर्ण 
है । सिचाई के कार्यक्रम में पूर्ण समन्वय नही है । अत्यन्त सोचनीय बात यह है कि 
सिंचाई की सुविधाओं का पूर्ण उपयोग नहीं किय। जा रहा है। इसके अतिरिक्त सिंचाई 
की लागत में निरन्तर वृद्धि के कारण छोटा किसान सिचाई की व्यवस्था का लाभ 
उठाने मे असमर्थ है । 

6. लक्ष्यों से तुलवा--यदि हम अपनी उप्रलब्धियो की तुलना लक्ष्यों से करें 
तो हमे विदित होगा कि पहली दो पंचवर्षीय योजनाओ के अतिरिक्त अन्य सभी योज- 
नाओ में हमारी कृषि उत्पादन की उपलब्धियाँ निधारित लक्ष्यों की तुलना मे कर 
रही है। अनेक बार तो निर्धारित लक्ष्य तथा वास्तविक उपलब्धि में ताल-मेल किठाना 
भी युक्तिसंगत प्रतीत नही होता । उदाहरणार्थ- चतुर्थ योजना मे क्रषि उत्पादन में 
5% वाषिक वृद्धि लाने कीं व्यवस्था की गई जबकि वास्तविक उपलब्धि केवल 2'8% 
वाधषिक ही रही । पंचम योजना के अन्त तक कृषि की वार्षिक वृद्धि दर केवल 2% 
आँकी गई है। भारत की तुलना मे थाईलैण्ड (4 9), दक्षिण कोरिया (4 ), तुर्की 
(3:6) तथा मिस्र (3'0) आदि देशो मे वृद्धि की दर अधिक है । 

7, आवश्यकताओ से तुलन7---30 वर्षों के नियोजन के उपरध्ति भी कृषि 
क्षेत्र मे हम आत्मनिर्भर नही है। भारत में अभी तक विशेष रूप से 975 के अन्त 
तक खाद्यान्न अभाव की गम्भीर समस्या बनी थी । खाद्यान्न की तरह दूसरे कृषिजन्य 
पदार्थों की भी कमी की अवस्था बनी रहती है ओर यदा-कदा हमे आयात का सहारा 
लेना होता है । दालो के अभाव की समस्या ने तो ग्रम्भीर रूप धारण कर लिया है। 
सक्षेप मे, भारत में कृषि का उत्पादन आवश्यकता से कम है । 

निष्कर्श के रूप में हम कह सकते है कि योजना-काल मे कृषि क्षेत्न में यद्यपि 
उत्साहजनक प्रगति हुई है । किन्झु हमे अभी बहुत आगे जाना है। हर्ण की बात है कि 
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सरकार और योजना आयोग ते कृषि और ग्राम विकास को योजना का केन्द्र बिन्दू 
बनाने का फैसला किया है | 


हरित क्रान्ति 


(06थ॥ े०ए०प्रा0) 


क्रान्ति शब्द मे दो बाते सम्मिलित की जाती है- (7) किसी घटना मे तीक्न 
परिवर्तन होना, यह परिवतेन इतना तीब्र होता है कि इसका स्पष्ट आभास होता है। 
(॥) दीघ॑काल तक इस परिवतंन के प्रभाव को अनुभव किया जा सकता है, क्योंकि 
इसके द्वारा कुछ मौलिक परिवर्तन आते है। जब हम क्रान्ति शब्द के साथ 'हरित' 
शब्द को जोडकर 'हरित-क्रान्ति' उपसर्ग का शब्द निर्माण करते हैं तो इसका अर्थ 
होता है---(क) कृषि उत्पादन में सुस्पष्ट सुधार तथा (ख्र) एक लम्बी अवधि तक 
ऊँचे कृषि' उत्पादन के स्तर का बने रहना । 

भारत में 966-67 में हरित क्रान्ति का समारम्भ हुआ | 

सक्षेप मे, सन्‌ [966-67 व 968-69 के वर्षों मे कृषि उत्पादन मे जो 
आश्चर्यजनक बृद्धि हुई है उसे ही हरित क्राति कहा जाता है। 966-77 मे खा्चान्नों 
का उत्पादन 75 मिलियन टन था, जो 967-68 में बढ़कर 96 मिलियन टन हो 
गया । एक वर्ष में ही खाद्यान्नो के उत्पादन में 25 प्रतिशत दुद्धि निश्चय ही प्रशसनीय 
है, भारत के इतिहास में कृषकों को पहले कभी भी इतना अधिक उत्पादन नहीं 
मिला था । 

हरित क़ान्ति के तत्व अथवा हरित क्वान्ति के लिए उत्तरदायी घटक--हुरित 

क्रान्ति के लिर उत्तरदायी घटक प्रमुख रूप से तिम्तलिखित हैं--- 
“० |, भारी उपजदायी बलों का उपयोग --कृषि विकास की नवीन ब्यूहु रचना 
में उचनल' किस्म के बीजों के प्रयोग को विशेष ध्यात दिया गया है। इस हृष्टि से गेहूँ 
में सोनार-64, कल्याण हीरा, चावल मे सावरमत्ती, ऋष्ण, राना, पदमा, जय, विजय, 
जमना, आई० आर० 8, मक्का में गंगा; ज्वार मे सी० एस० एच० तथा बाजरा में 
एच० बी० ! मुख्य है। सत््‌ /966-67 में 9 लाख हेक्टेयर भूसि में ऊँची उपज 
देते वाले बीजो का प्रयोग किया जाता था। जो सन्‌ 978-80 में लगभग 480 
लाख हेक्टेयर हो गया । 

2. जबेरकों के प्रयोग पर अधिक जोर--अधिक उपज देने वाले उन्नत बीजों 
के प्रयोग के लिए अधिकाधिक रासायनिक खाद एवं उर्वेरकों का प्रयोग किया जाना 
चाहिए । इसलिए देश में नाइट्रोजन, फास्फोरस तथा पोठाश युक्त झ्ादों का प्रयोग 
दिनों-दिन बढता जा रहा है। रासायनिक थ्ादों की बढ़ी हुई माँग देश में उत्पादन 
वृद्धि एवं आयातों के द्वारा पूरी की जा रही है। रासायनिक छ्ादों के उपभोग की 
मात्रा भी वर्ष 979-80 में बढ़कर 60 लाख टन हुई जबकि वर्ष !966-67 भें 
केवल !! लाख टन उबेरकों का प्रयोग किया जाता था । 
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3 आधुनिक उपकरण एवं संयंत्र--कृषि उत्पादन बढाने में तथा प्रति हेक्टेयर 
उत्पादन लागत न्यूनतम करने मे आधुनिक क्ृषि-यन्त्रो, जैसे ट्रैक्टर, बुलडोजर, ट्यूब- 
वेल्स, डीजल एजिन, शक्ति-चालित पम्प आदि का योगदान महत्त्वपूर्ण है। भारतवर्ष 
में इन सब उपकरणो व संयंत्रो का प्रयोग बढ रहा है । 

4 कीटनाशक औषधियों का उपयोग--भारत मे पिछले कुछ वर्षों से कीटाणु 
व विभिन्न पौध रोगो के नियन्त्रण की दिशा में भारतोय कृषि अनुसधान परिषद्‌ ने 
काफी कार्य किया है। नयी क्रषि योजना में सरकार कीटाणुनाशक औषधिया और 
पौधो की रक्षा के लिये उपकरण तैयार करने के लिये तेजी से कदम उठा रही है । 
देश मे पौध सरक्षण निदेशालय के अन्तगेत 7 केन्द्रीय पोध सरक्षण केन्‍्द्रो द्वारा 
फसलो से कीडो व रोगो आदि के नियन्त्रण करने के लिये प्राविधिक परामर्श दिया 
जाता है। राज्य के कृषि विभाग को कीटनाशक ओऔषधियाँ और पौध संरक्षण यन्त्र 
दिये गये है । निदेशालय के विभाग राज्यों मे फसलो पर कीटनाशक ओऔषधियाँ छिडकते 
है और टिड्डी दलों के आक्रमण का सामना करते है । 

5 सिंचाई सुविधाओं में विस्तार--गत दो दशाब्दियो मे सिंचाई के साधनो 
में वृद्धि हेतु सरकारी एवं निजी दोनो ही क्षेत्रों मे बड़े पैमाने पर विनतियोजन किया 
गया है। 950-5] में देश का कुल सिचित क्षेत्र 2'26 करोड़ हेक्देयर था जो 
978-79 भें बढ़कर 5.26 करोड़ हेक्टर हो गया । 979-80 क अच्त तक लगभग 
7.50 करोड हेक्टेयर मे फसलें बोई गईं । 

6 भूमि सुधार--स्वतन्त्रता के बाद से लेकर अब तक भूमि सुधार के विषय 
मे जो प्रमुख कदम उठाये गये है और जिन पर विशेष बल दिया जा रहा है, वे ये 
है--(अ) जमीदारो व मध्यस्थो का उन्मूलन, (ब) पदु्ठेदारी का सुधार, (स) भूमि 
पर अधिकारो की सुरक्षा, (द) भूमि की चकबन्दी७के लिए सन्रियम का ति्मांण, 
(य) विद्यमान व भावी जोतो की सीमा पर प्रतिबन्ध आदि। इत सब भूमि सुधारो 
का लक्ष्य प्रामीण-व्यवस्था को नन्‍्यायोचित बनाना तथा कृषि उत्पादन की बुद्धि में 
बाघाओ को दूर करना है। नई कृषि नीति के अन्तर्गत चतुर्थ पंचवर्षीय योजना मे 
भूमि-सुधार कार्यक्रम के दोषो को दूर करने के प्रयास किये जायेगे । 

7 सुल्य उत्प्रेरण--उत्पादको को पैदावार का उचित मुल्य दिलाने हेतु भारत 
सरकार धान, चावल, गेहूँ, दाल, जो, बाजरा, मक्का आदि की कीमते प्रत्येक मौसम 
के लिये घोषित करती है और इन कीमतो .पर उपज खरीदने के लिके-तत्पर रहती 
है । अधिकतम कीमते भी विभिन्न स्तरो पर निर्धारित की गई है । ४ 

8. बहुउद्देशीय फसलो का कार्यक्रम--क्षि उपज मे वृद्धि के लिये बहुउद्देशीय 
फसल कार्यक्रम की ओर भी ध्यान दिया जा रहा है। आजकल देश के कुल सिंचित 
क्षेत्र के 20 प्रतिशत भाग मे दोहरी फसलें ली जा रही हैं । 

धान, मक्का, ज्वार व बाजरा की अल्पावधि वाली किस्मो के विकास होने से 
फसलो के बिलकुल नए हेर-फेर (८७ ०८709 १0४707) सम्भव हो सके हैं। फसलो 
के इस हेर-फेर में जौ, रागी, ज्ञिलहन, आलू व सब्जियाँ भी शामिल है । 


८20 याजना-काल म॑ क्ॉष-विवास व हाँ त क्रान्ति 


9 विधायन, विपणन एवं सप्रहण की सुविधाओं में वद्धि--कृषि उत्पादन के 
विधायन, विपणन एवं संग्रहण की सुविधा में दिरो-दिन बुद्धि हो रही । इन सुविधामों 
की वृद्धि के फलस्वरूप कृषक अपने उत्पादन की अच्छी कोमत प्राप्त करने और उसका 
अधिक अच्छा उपयोग करने में सफल हो रहा है| इसका प्रभाव उनकी आश्िक स्थिति 
पर पहता है, जो कि कृषि की स्थिति को सुधारने मे सहायक होती है । 

0 पर्याप्त कृषि साख--उत्पादन बढाने के लिए सरकार किसानों को आसान 
शर्तों पर पर्याप्त मात्रा मे ऋण उपलब्ध कराने के लिये प्रयत्न कर रही है। सहकारी 
आन्दोलन के एक अग्र के हप में कृषि-ऋण निगम स्थापित किये जा रहे है । 

! सघन कृषि जिला कार्यक्र--सन्‌ 959 में फोड़ फाउण्डेशन दल की 
सिफारिश एवं सुझावों को मानकर सन्‌ ।96 62 में सरकार द्वारा 'सघन-क्ृषि-जिला 
कार्यक्रम' ( ाकाइंए8 हैडा0प्रीएबी 0/9070 270ट2476--]. 8. 9. ९, ) 
या वैकेज कार्यक्रम (980:82० श०हध770) की योजना प्रारम्भ की गई है । इस 
योजना के उद्देश्य है--(अ) अनाज के वर्तमान अभाव की पूर्ति तथा अधिक शीघ्र 
आधिक विकास हेतु एक आधार बताने के लिये उत्पादन में वृद्धि करना, (ब) ऐसी 
वृद्धि के लिये प्रभावकारी कार्यों का प्रदर्शन करना, (सं) सघन-कृषि-कार्यक्रमों को 
अन्य अनुकुल क्षेत्रों मे विस्तृत करने हेतु एक पैटने स्थापित करना । 

सघन क्ृषि-कार्यक्रम से तात्पर्य यह है कि कृषित भूमि पर ही अच्छी सिचाई, 
उच्चत खाद, उन्नत बीज, अधिक शक्ति और श्रम लगाकर अधिक उत्पादन किया 
जाय । इस कार्यक्रम के अन्तगेंत पचायतो का अधिकाधिक सहयोग प्राप्त किया जाता है! 

इस प्रकार उपर्युक्त विवरण से स्पष्ट हो जाता है कि देश में हरित क्रान्ति को 
सफल बताने के लिए नवीन कृषि नीति के अन्तर्गत कृषि विकास के उने कार्यक्रमों को 
अधिक नहृत्व दिया जा रहा है जिनसे शीघ्र लाभ प्राप्त हो सकते है। नवीन क्ृषि 
नीति मे लघु सिंचाई परियोजनाओं का कार्यान्वयन, अधिक उपज देने वाले बीजो 
तथा रासायनिक खादो का प्रयोग, चुने हुए कृषि क्षेत्रों की उत्पादन क्षमता का अधिक 
उपयोग, बहुफसल प्रणाली का विस्तार, कृषि क्षेत्र में समस्वित खोज आदि पर अधिक 
बल दिया गया है। 

हरित क्रान्ति की उपलब्धियाँ या लाभ्र--हरित क्रान्ति के मुख्य लाभ निम्त- 
लिखित हैं--- 

!, क्ृष उत्पादन में वृद्धि--हरित क्रान्ति का प्रत्यक्ष प्रभाव बढ़े हुए कृषि 
उत्पादन से परिलक्षित होता है। कृषि उत्पादन का सूचकांक जो कि 965-66 में 
80*8 था 978-79 में 38 हो गया है । 

2. कृषकों के दृष्टिकोण सें परिवर्तेत--मवीन कृषि विधि को लागू करने से 
भारत में कृषि का परम्परागत स्वरूप बदला है और किसान लगी तकतीक को अपताने 
लगे है । लेजिन्सकी का सत है “तकनीकी सुधारों के सम्बन्ध में सबसे उत्साहवर्धक 
बात यह नही है कि इससे कृषि उत्पादत बढ़ा है, बल्कि अधिक महत्त्वपूर्ण बात यह है 
कि किसान अब जोखिम उठाने के लिए तत्पर हैं और 'े इन्पुटो का उपयोग बढ़ा रहे 
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है। सक्षेप मे नवीन कृषि विकास विधि के प्रभाववश आधुनिकीकरण कही प्रक्रिया की 
गति मिली है | 

3. श्रम की साँग में वुद्धि >नवीन विधि भूमि की बचत कराने बाली और 
श्रम का अधिक उपयोग करते वाली है जिससे देश में रोजगार में वृद्धि होगी। ओऔजारों 
और उ्वेरको का उत्पादन करने में अधिक श्रम लगाया जायेगा तथा द्रैक्टरो और 
कृषिगत यत्रो की मरम्मत के लिए कुशल कारीगरा की माँग में वृद्धि होगी । 

4 कृषि बचतो मे वृद्ध--हरित क्रान्ति के कारण उत्पादन में बृद्धि हुई है 
जिससे कृषकों के पास बचतो की मात्रा में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। इस कृषि अतिरेक 
को देश के विकास के लिए काम में लाया जा सकता है । 

5 विश्वास--भारत मे हरित क्रान्ति से मुख्य लाभ यह्त हुआ है कि कृषक, 
सरकार, व जनता सभी मे यहु विश्वास जायृत हो गया है कि भारत कृषि पदार्थों के 
क्षेत्र मे आत्मनिर्भर है। नही हो सकता है बल्कि आवश्यकता पड़ने पर निर्यात भी 
कर सकता है । 

6 आयात प्रतिस्थापन तथा निर्यात सम्ब्द्धन से सहायक--हुरित क्रान्ति के 
कारण कृषि जन्य पदार्थों के उत्पादन में वृद्धि होने से इनके आयात पर व्यय होने 
वाली विदेशी मुद्रा को तो बचत होगी ही, साथ ही साथ आधिक्य को निर्यात करके 
विदेशी मुद्रा अजित की जा सकेगी । 


हरित क्रान्ति कितनी हरी रही है 


अथवा « 
क्या हम हरित क्रान्ति लाने में सफल हुए है ? 
उपर्युक्त सम्पूर्ण विवरण से स्पष्ट है कृषि विकास!” का नया उपक्रम सन्‌ 
]966-67 में शुरू किया गया । इसके द्वारा किसानो मे नई गतिशीलता पैदा की जा 
रही है (क) उन्नत बीजो, विशेषकर अधिक पैदावार देने वाले बीजो का उत्पादन 
बढाया जा रहा है | (ख) किसानो को कृषि उपज और ऋण देने की स्थिति मे उल्ले ख- 
नीय सुधार हुआ है। (ग) नई वैज्ञानिक तकनीके किसानो तक पहुँचाई जा रही है । 
(घ) फसल संग्रह परिवहन और अनाज की बिक्री की समस्याओं पर ध्यान दिया जा 
रहा है । ऐसी सम्भावना है कि इन सब कार्यक्रमों का सामूहिक परिणाम कृषि में 
हरित क्रान्ति ला देगा । 
उपर्यक्त चारो प्रयत्न एक दूसरे पर निर्भर है, अतः हरित क्रान्ति के लिए ये 
सभी आवश्यक है। इस क्रान्ति के फलस्वरूप कृषि की स्थिति में महत्वपूर्ण परिवर्तन 
अवश्य ही हुए है, कृषि केत्र मे उत्पादकता में उल्लेखनीय प्रमति हुई है । 
उपर्युक्त विवरण से यह सत्य प्रतीत हीता है कि हरित क्रान्ति! में प्रारम्भ 
हो गई है और कृषि विकास की व्यूह रचना उचित दिशाओं में चल रही है । किन्तु 
निम्नांकित कारणों से यह क्रान्ति पूर्ण सन्‍्तोषप्रद नहीं रही है :-«- 
!, पूंजीवादी कृषि का विकास--नई कृषि उत्पादन-विधि के कारण भारत मे 


98 यो: ना-काल में कृषि-विकास व हरित क्रान्ति 


पूंजोवादी कृषि का विकास हो रहा है क्योकि अधिक उपजाऊ किस्म के बीजो से अधिक 
उत्पादन प्राप्त करने के लिये उर्वेरकों और सिंचाई पर भारी विनियोग करना पडता 
है जो छोटे व मध्यम श्रेणी के किसानो के साभथ्यें से परे है। भारतवर्ष मे 2% बड़े 
किसानो के पास कुल भूमि का 50% है और ये ही 2% बडे किसान नलकूप, पर्पिग 
सेट, उ्वेर्क और भारी मशीनरी के रूप में भारी विनियोग कर रहे है। परिणामत 
नवीन कृषि विधि से निधेन किसानो को लाभ हुआ है, बल्कि इसके कारण ग्रामीण 
जनसख्या के उच्चतम 0% भाग के हाथ मे सम्पत्ति का सकेन्द्रण हुआ है । अशोक रुद्र, 
माजिद और तालिब ने पूजीवादी खेती का विश्लेषण करने के लिये पजाब के बड़े 
किसानो का अध्ययन किया और इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि नई कृषि-उत्पादन-विधि के 
कारण पृ जीवादी खेती का विकास हुआ है । 

श्री० जी० आर० सनी ने फिरोजपुर और मुजफ्फरपुर मे हरित क्रान्ति के 
प्रभावा का अध्ययन फिया है और इस निष्कर्ष पर पहुँचे है कि दोनो जिलो मे हरित 
क्रान्ति से धनी और तिर्धंत किसानो के बीच खाई बढी है । 

क्षेत्रीय असमानताओ से बृद्धि--भारत मे हरित क्रान्ति से क्षेत्रीय असमान- 
ताओ मे वृद्धि हुई है। अधिक उपज देन वाले बीजो और उवेरको के प्रयोग से केवल 
गेहूँ की प्रतत हेक्टेयर उपज में तो वृद्धि हुई है, अन्य किसी फसल पर इस योजना का 
कोई प्रभाव स्पष्ट रूप से दृष्टिगोचर नही होता । अत' गेहूँ का उत्पादन करने वाले 
क्षेत्रो मे और विशेष रूप से पंजाब, हरियाण और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बड़े कि सानो 
की सम्पन्नता बढ़ने से कृषि मे भी आधुनिकीकरण की प्रक्रिया तेज हो चली है, जबकि 
देश के अन्य सभी भागो में कृषि का रवरूप परम्परागत बना हुआ है। अत* कहा जाता 
है कि “हरित क़ान्ति से निर्धंनता के सागर में सम्पन्नता के द्वीप बन गये है । 

*» ४3, संस्थागत सुधारों की उपेक्षा--ऐसा प्रतीत होता है कि नई उत्पादन-विधि 
एक एल्मात्र बल तकनीकी परिवतंतो पर है । इसमे सस्थागत सुधारो जैसे भूमि सुधारो 
की किसी समय काफी जोरो से चर्चा थी, क्या आज उनको लागू करने की आवश्यकता 
नही रह गई है ? यहाँ यह बात ध्यान रखते योग्य है कि जब तक देश के अधिकाश 
भागों से काश्तकारी प्रथा एवं बटाई-प्रथा (808/8-0:099778) विद्यमान है तब 
तक नीति को व्यापक क्षेत्रों मे क्रियाशील नही किया जा सकता । अत क्ृषि-क्षेत्र से 
विनियोग को प्रोत्साहन देने के लिए भूमि सुधार के उपाय अति शीघ्रता से अपनाए 
जाने चाहिए] 

यदि बिना संस्थायत परिवतेन के क्ृषि क्षेत़् मे तकनीकी उपायों को बाँधने का 
प्रयत्न किया जाता है तो इससे परम्परागत कृषि का स्वरूप बदलकर आधुनिक नहीं 
हो जाता | श्री के० एन० राज का तो मत है कि इससे कृषि क्षेत्ञ मे ट्विविधता पैदा 
हो जाती है अर्थात्‌ एक ओर तो बड़ी सख्या मे छोटे किसान परम्परागत ढंग से खेती 
करते हैं और दूसरी ओर कही-कही आधुनिक यंत्रीकृत खेती होती है । इस प्रकार देश 
में अन्तक्षेत्र कृषि व्यवस्था का विकास होता है । 


कु 
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4. विभिन्न एजेन्सियों से ताल-मेल में कभी--तवीन कृषि विधि मे व्यापक 
आयोजन का अभाव है | इसमे सिंचाई से भी ज्यादा बल उ्वेरको पर दिया गया है। 
श्री आर० एस० साबले के फामे-प्रबन्ध अध्ययनों के आधार पर यह निष्कर्ष निकलता 
है कि कृषि विकास मे सर्वोच्च स्थान सिंचाई का है। कहने का तात्पय यह है कि 
उर्वरक के साथ-साथ सहयोगी तत्त्वो जैसे समय पर ऋण व बीज का उपलब्ध होना 
तथा सिंचाई सस्थापको की ओर भी पर्याप्त ध्यान दिया जाना चाहिए । श्री बी० एस० 
व्यास ते नई उत्पादन विधि के असन्तोषज्नक कार्यान्वयन के बहुत से कारण बताए है 
जैसे राजकीय व्यवस्थाओ--क्ृषि-विभागो, पंचायतों एवं सहकारी समितियों मे तालमेल 
की कमी, विस्तार सेवाओ द्वारा सूक्ष्म तकनीक के अनुकुल कार्य ते कर पाना एवं 
सहकारी समितियों द्वारा यथोचित समय पर क्षि-आदानो, विशेषकर उर्वेरको को 
वितरित न कर सकना और साथ ही उधार क्रियाओं की व्यवस्था करने मे असफल 


होना । 


5, कृषि-अमिक की वास्तविक सजदूरी मे कमी--भारत सरकार द्वारा हाल 
ही मे दो जिलो फिरोजपुर (पजाब) और मुजफ्फरपुर (उत्तर प्रदेश) मे किये गये फार्म 
मैनेजमेन्ट सर्वेक्षणो से भी ऐसे ही निष्कर्ष विकलते हैं। फिरोजपुर मे 956-77 मे 
पुरुष कृषि श्रमिक की दैनिक मजदूरी 2.46 रुपये थी जो तत्कालीन गेहूँ के मूल्य के 
आधार पर 7 3 किलो के बराबर थी । परन्तु 967-68 मे यद्यपि मजदूरी की दर 
बढकर 5 55 रुपये हो गई, परन्तु तत्कालीन कीमतो पर गेहूँ के रूप मे यह मजदूरी 
गिरकर 6 कि० ग्रा० ही रह गई । पश्चिमी उत्तर-प्रदेश मे भी नकद मजदूरी मे इृद्धि 
4.8% प्रति वर्ष की दर से हुई परन्तु उपभोक्ता सुल्य निर्देशाक (क्षषि श्रमिको के लिए) 
मे वृद्धि की दर से 47% थी। इस प्रकार इस क्षेक्मे भी वास्तविक मजदूरी दर 
प्रायः स्थिर ही बती रही । अर्थ॑ंशास्त्री प्रणव वर्धन ने भी कृषि श्रमिकों पर, हरित 
क्राति के प्रभाव का अध्ययत्त किया। श्री वर्धत के अनुसार पजाब और हरियाणा के 
जिलो मे दैनिक आकस्मिक पुरुष श्रम की मजदूरी में 967-68 मे 860-6 
की अपेक्षा 89% की वृद्धि हुई। परन्तु इसी अवधि में क्रषि श्रमिको द्वारा उपभोग की 
जाने वाली वस्तुओ की कीमत मे 93% की वृद्धि हुई । इस प्रकार पुरुष कृषि अमिक 
की वास्तविक औसत दर में कमी हुई है । स्पष्टत हरित क्राति का लाभ कृषि श्रमिकों 
को प्राप्त नही हुआ है। मा्िन ऐबेल का कथन है कि हरित क्राति एछ. बडी सीमा 
तक कृषि श्रमिकों के अथक परिश्रम का फल है, परन्तु यह उसके हाथो से मिकलकर 
बडे किसानो के गोदामों मे चली गयी है । ह 


6. ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगारी में वृद्धि--हरित क्रान्ति के अन्तर्गत गहन 
क्ृषि विकास कार्यक्रमों को अपनाया गया है और गहन कृषि के परिणाम स्वरूप 
पजीकरण मे तेजी से इद्धि हुई है जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगारी मे बद्धि हुई है । 
हरित क्रान्ति के कारण पूंजीवादी कृषि प्रणाली को बल मिला है जिससे यंत्रों के बढते 
हुए प्रयोग से मानव श्रम की मांग घट रही है। ग्रामीण क्षेत्रों में अतिरिक्त रोजगार 


30 योजना-काल में कृषि-विकास व हरित क्रान्ति 


की व्यवस्था न होने पर निराशा को जन्म मिलेगा तथा उसके दूरगामी परिणाम बहुत 
बुरे होगे । कृषि यत्नीकरण की गति को नियत्वित किया जाना चाहिए। - 

प. ग्रामीण जनसंड्या का शहरों से पलायन--पअ्रामीण क्षेत्रों में बढती हुई 
बेरोजगारी के फलस्वरूप ग्रागीण जनसंख्या शहरो की ओर जा रही है, जहाँ पहले से 
ही अधिक भीड है। इस अतिरिक्त जनसंख्या के शहरों मे जाने से वहाँ स्थानीय 
यातायात, आवास एवं जनस्वास्थ्य की समस्याएँ अधिक विकट होगी जिनके सामाजिक 
परिणाम बहुत बुरे होगे । 

8 अन्य समस्याएँ--हरित क्रान्ति से कृषि पद्मार्थों के मूल्यों में गिरावट, 
कृषि फार्सों की व्यवस्था, जनसख्या वृद्धि की प्रवृत्ति को सरल दृष्टिकोण से लेना, कृषि 
उपजों के संग्रहण की व्यवस्था, आदि के सम्बन्ध में अनेक नई समस्‍्याएँ उत्पन्न हो 
रही है जिनके तुरन्त हल की आवश्यकता है। जोत की अधिकतम सीमा 7-8 
एकड निर्धारित करना हरित क्रान्ति पर एक भारी कुठाराघात सिद्ध होगा । 


हरित क्रान्ति को सफलता हेतु सुझाव 


देश में हो रही हरित क्रान्ति की गति को, इसके बुरे प्रभावों को देखकर, 
कम करने या समाप्त करने की आवश्यकता नही है, बल्कि आज आवश्यकता इस बात 
की है कि नवीन कृषि नीति तथा देश की अर्थव्यवस्था में इस तरह के परिवर्तन किये 
जायें, जिससे हरित क्राति के बुरे प्रभावों को कम किया जा सके तथा देश के सभी 
वर्गों को इसके अधिक से अधिक लाभ प्राप्त हो सके । हरित क्रान्ति को अधिक सफल 
बनाने के लिए निम्नलिखित सुझाव दिये जा सकते है--- 

» 2, हरित क़ान्ति का जिस्तार--हरित क्रान्ति तभी क्रान्ति कही जायेगी। जब 
कि इसके फल सभी को प्राप्त हो तथा सर्भी प्रातो तथा सभी फसलो में यह सफल 
हो | यदि केवल धनी किसान ही इससे लाभान्वित होगे तो इससे आय की असमानता 
में वृद्धि होगी। अतः निर्धेन किन्तु प्रगतिशील किसानो (जो बहुसंख्यक है) को अधिका- 
धघिक इस नीति को अपनाने के लिए प्रेरित करना चाहिए । 

2. संस्थाओं सें समनन्‍्वय--क्रषिः उत्पादत से सम्बन्धित सरकारी विभागों, 
पंचायतों, सहकारी समितियों व अन्य इसी प्रकार की संस्थाओं मे समन्वय होना 
चाहिए औए इन्हें नवीन कृषि नीति की सफलता के लिए उत्तरदायी ठहराना 
चाहिए । 

3. उर्वरकों का यथोतित वितरण--चूंकि अधिक उपज वाले बीजों की बेती 
के लिए उर्वरक और अच्छी सिंचाई व्यवस्था का होना सबसे अधिक महत्व रखता है। 
इसलिए यह आवश्यक है कि उर्चेरकों के यथोचित वितरण की व्यवस्था की जाय तथा 
इनके प्रयोग के सम्बन्ध में करषकों को समुचित प्रशिक्षण दिया जाए। साथ ही, सिंचाई 
व्यवस्था का समुचित विस्तार होना चाहिए । 


4. सिट्ठी का पर्यवेक्षण--चैंकि भारत की भिट्टी मे बहत अधिक विविधता 
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पाई जाती है, इसलिए क्ृपि वैज्ञासिकों को मिट्टी का ५ मंवेक्षण करना चाहिए और 
उपयुक्त क्षेत्र के लिए उपयुक्त श्रीजों के विकास को प्रोत्स।हित करना चाहिए ह 

5. जमीन की च्यूततम सीमा---जिस तरह किसी व्यक्ति के पास अधितवतस 
जमीन की सीमा निर्धारित कर दी गई है, उसी प्रकार इसकी स्यूगतम सीमा भी 
निर्धारित की जानी चाहिए। न्यूनतम सीमा से कम भूमि को था तो खरीद लगा 
चाहिए या किसी बड़े टुकड़े के साथ जोड़ देता च हिए । 

6. फसल बीमा--कृषकों के लिए फसल बीमा योजना शीघ्रता एवं व्यापव ता 
से लागू की जानी चाहिए। 

7. कम ब्याज-दर--कम ब्याज दर पर उचित मात्रा में उचित समय पर 
ऋण दिलाने की व्यवस्था होनी चाहिए । 

8. न्यूनतम घुल्यों की गारण्ठी--हरित क्रान्ति के परिणामरवरूप कुल उत्पादन 
में वृद्धि होने पर मूल्य गिरना स्वाभाविक है। मूल्य में कमी के कारण कपक का 
हानि हो सकती है। इस संभावित हानि से सुरक्षा दिलाने के लिए क्रषि अन्य पदा था 
के मूल्यों में स्थिरता लाना तथा न्यूनतम स्तर के मूल्यों के कम होने पर सरकार द्वारा 
खरीद की गारण्टी आवश्यक है। अतः क्ृषि विपणन व्यवस्था में सुधार गर मालश्य 
है । 

9, लालफीताशाही का उनच्मुलतत--क्रपि नीति सम्बन्धी निर्शों को अखिलश्य 
कार्यान्वित करने के लिए ग्राम पंचायतों, सहकारी संस्थाओं व सरकारी विभागों 
आदि में समन्वय स्थापित करके लालपीोताशाही को कमर से कम किया जाता 
चाहिए । 

0. शारीण-रोजगाश अवसरों सें वृद्धि-*हरित क्रान्ति से कुछ दुमिका। बं 
बेरोजगार हो जाने की संभावना है। अतः इस सम्बन्ध में यह सन्ाव है द्विः ग्रामीण 
क्षेत्रों में बिजली पहुँचाने की व्यवस्था वीं जाय जिससे वहाँ ग्रामीण उद्योग धरे पृन- 
स्थापित हो सकें और बेकार श्रमिकों को काम्त मिल सके | | 

, मोद्रिक तथा राजकोषीय नीतियाँ- -हरित क्रान्ति को अधिक गति देने, 
तथा इसके लाभों को समाज के सभी वर्गों को समान रूप से उपलब्ध कराने हल 
उचित मौद्रिक एवं राजकोषीय नीतियाँ अपनायी जानी चाहिए । हैं 


2. प्रगतिशील किसानों को प्रोत्साहन--प्रगतिशील किसानों को उत्साहित 
करने के लिए उन्हें हर सम्भव सहायता व मार्गदर्शन प्रदान किया जाना ना हि! । 
फसल प्रतियोगिताओं द्वारा उन्हें और अधिक उत्पादन बढ़ाने के लिए प्रोत्सा/त किय | 
जाता चाहिए | 

(3. असमानताओं को दूर करने के प्रथशत्वत--हरित क्रांति मे फलस्वरूप खबू 
रही असमानताओं को दूर करने के लिए नवीन क्ृषि नीति के अन्तर्गत छोड़े क्रपकों 
खेतिहर मजदूरों को लाभ पहुँचाने के लिए विशेष कार्यक्रम अपनाने चाहिए । देश की 
कर प्रणाली में आवश्यक परिवतंनों द्वारा बड़े तथा धनी कृषकों से प्रगतिणीन दर में 


८2 योजना-काल में कृषि-विकास व हरित क्रान्ति 


कर वसूल करना चाहिए तथा सार्वजनिक व्यय का अधिकाश लाभ कमजोर एव 
निर्धंत कृषकों को प्रदान किया जाता चाहिए । 


परीक्षा प्रश्त 


, भारतीय योजनाओ मे क्रषि-विकास के लिए किये गए प्रयत्नों की सक्षिप्त 
ब्याख्या कीजिए । कया ये प्रयत्न कृषि की समस्याओं के समाधान मे सफल रहे है ? 
अथवा 
“भारतीय कृषि बर्षा के साथ एक जुआ है ।” क्‍या यह कथन अभी भी सत्य 
है ? योजवा-काल में भारत सरकार ते कृषि विकास के लिए जो कदम उठाए है उनकी 
समीक्षा कीजिए । 
[संकेत---इसमे भारतीय कृषि का पंचवर्षीय योजनाओं में विकास का वर्णन 
करता है ।] 
2. हरित क्रांति से क्या आशय है ? यह किस प्रकार सम्भव हुई और इसके 
क्या परिणाम रहे हैं ? 
अथवा 
भारत में हरित क्राति पर एक विवेचनात्मक लेख लिखिए । 
अथवा 
क्या आप इस विचार से सहमत है --/'भारत में हरित क्रान्ति आ चुकी है, 
लेकित पूर्ण नही है ।'” यदि हाँ तो इसके पूर्ण करने के लिए सुझाव दीजिए । 
[संकेत---इसमे हरित क्रान्ति से आशय, समस्याएँ व समाधान देना है ।] 
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( ॥.670 ृश्याएा6 क्षात ॥.छगएे 0705 ) 


भूमि-व्यवस्था तथा भुमि-सुधार का अर्थ--भूमि-व्यवस्था से तात्पर्य उम् 
व्यवस्था से है, जिसमे किसानों के भूमि सम्बन्धी अधिकारों एवं उत्तरदायित्वों की 
व्यवस्था होती है। अधिक स्पष्ट शब्दों मे, भूमि-व्यवस्था से आशय (॥) भूमि के 
स्वामी (॥) भूमि को जोतने वाले का भूमि के प्रति कर्तव्य, अधिकार एवं दायित्व 
तथा (77) माल गुजारी देने के लिए राज्य से सम्बन्ध की व्याख्या से है। इस प्रकार 
हम कह सकते है कि भूमि व्यवस्था से अर्थ उप्त व्यवस्था से है, जिसके अनुसार भूमि 
का स्वामित्व, अधिकार एवं दायित्व निर्धारित किये जाते हैं । 

एक आदर्श भूमि व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए जिसमे निम्न गुण हो--(१) 
भूमि मे जोलने वाले का स्वामित्व होना चाहिए (7) लगान उचित मात्रा में लिया 
जाना चाहिए (7) भूमि के हस्तान्तरण की स्वतंत्र व्यवस्था होनी चाहिए (79) जोतो 
की सीमा निर्धारित होनी चाहिए । * «५» 

स्वतस्त्रता-प्राप्ति के समय भारत में प्रचलित भूमि-व्यवस्था--स्वतन्त्ना-प्राप्ति 
के पूर्व भारत मे भूमि-व्यवस्था या भू-स्वामित्व प्रणाली की निम्न तीन प्रथायें प्रच- 
लित थी-- 

], रेयतबाड़ी प्रथा ( २ए०फ़थ। 59887 )--इस प्रथा को थासस मुनरो मे 
सर्वप्रथम सन्‌ 792 ई० में मद्रास मे लागू किया जो धीरे-धीरे बम्बई, बरार, कुर्मे 
मध्य प्रदेश तथा असम मे प्रचलित हुईं। इस प्रथा की तिस्तलिखित विशेषतायें हैं--- 
(।) इसमे किसान का सम्बन्ध सीधे सरकार से होता है तथा बीच में कोई मध्यस्थ 
नही होता (7) जब तक भू-स्वासी सरकार को नियमित रूप से लगाने देता रहता 
है तब तक वह भूमि का स्वामी बना रहता है, परन्तु लगान न देने की स्थिति से 
भूमि पर राज्य का स्वामित्व हो जाता है। (7४) भुस्वामी को स्वेच्छा से कोई भी 
भूमि छोडने का या खरीदने का अधिकार होता है। (१५) बन्दोबस्त लगभग 20 भा 
30 वर्ष के लिए किया जाता है । 

2. सहलवाड़ी प्रथा ( 'कांज़काा। $9४8॥ )--यह प्रथा सन्‌ 833 के 
084 ऐक्ट' के अनुसार स्के्रथम आगरा व अवध में शुरू की गई। इसके पश्चात्‌ 
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पंजाब व मध्य प्रदेश के कुछ भागो मे भी लागू की गयी । इस प्रथा की निम्नलिखित 
विशेषताये है--(7) इसके अन्तरगंत गाँव की समस्त भूमि पर गाँव के. किसानो का 
सयुक्त अधिकार रहता है। महाल” शब्द का अर्थ है गाँव” । (7) प्रत्येक गाँव का 
एक नम्बरदार होता है जो मालगुजारी को सरकारी कोष मे जमा करता है। (7) 
इस प्रथा मे गाँव की बेकार बंजर भूमि, कुएँ, दक्ष आदि सभी किसानो की संयुक्त 
सम्पत्ति होती है। (!५४) इसके अन्तगेत पहले से चले आये अधिकारों को ही प्रमाण 
मानकर बँटवारा होता है (४) यदि कोई किसान अपनी भूमि छोडता है तो वह सम्पूर्ण 
गाँव वालो की हो जाती है | 

3. जमींदारी प्रथा ( 2870॥7047 8५४०7 )--जमीदारी प्रथा ब्रि टिण राज्य 
की देन' है । इसके अन्तगेत स्थायी बन्दोबस्त वाली जमीदारी तथा अस्थायी बन्दोबस्त 
वाली जमीदारी प्रथा जैसी दो श्रेणियाँ थी। स्थायी बन्दोबस्त वाली प्रथा में भूमि 
पर जमीदारो का पूरा अधिकार होता था और इसमे लगान की मात्रा हमेशा के लिए 
एक ही बार निश्चित कर दी जाती थी। स्थायी बन्दोबस्त की जमीदारी प्रथा मुख्यतः: 
पश्चिमी बंगाल, बिहार, असम, उडीसा, मध्य प्रदेश, मद्रास व उत्तर प्रदेश के कुछ 
भागों में प्रचलित थी। अस्थायी बन्दोबस्त मे सरकार का हिस्सा अस्थायी रूप से 
किसी निश्चित समय के लिए निर्धारित किया जाता था । यह प्रथा बंगाल, उडीसा, 
बम्बई, उत्तर प्रदेश व मध्य प्रदेश के कुछ भागो में प्रचलित थी । 

निम्न तालिका से 947-48 मे इन तीनो प्रकार की भुमि-व्यवस्था के अन्त- 

गेंत भूमि का विभाजन स्पष्ट हो जाता है | 











क्षेत्र ( लाख | कुल योग का | प्रमुख राज्य जहाँ 
भूमि व्यवस्था के प्रकार हेवेटेयर मे ) प्रतिशत यह प्रचलित थी 
रैयतवारी' 6"2 38 मद्रास, बम्बई 
( महाराष्ट्र व गुज- 
रात ) असम, केरल 
जमीदारी ( स्थायी 3-84 24 बंगाल, बिहार और 
बन्दोबस्त ) उड़ीसा 
जमीदारी द््मा महालवारी  6"6 38 मध्य प्रदेश, उत्तर 
( अस्थायी बंन्दोबस्त ) प्रदेश और पंजाब 
भूमि सुधार का अथे उद्देश्य एवं महत्त्व 


( थैल्थाए78, णेजु|०००एढ४ दा6 [77070.8708 ० [.70 ए४०07ए ) 
अथ --भूमि-सुधार, भूमि व्यवस्था की अपेक्षा अधिक व्यापक शब्द है। 
सामान्यतः भूमि-सुधार के अन्तर्गत (अ) मध्यस्थ वर्ग की समाप्ति, (ब) असामी कानुन 
में सुधार, (स) जोत की अधिकतम सीमा का तिर्शारण, (द) कृषि का पुनर्संगठत 


भूमि-ष्यवस्था एवं भूमि-सुधार 35 


सम्मिलित किये जाते है। इस प्रकार, भूमि-सुधार का क्षेत्र अत्यन्त विस्तृत है। संक्षेप 
मे, भूमि-झुधार का तात्पये कृषि के ढाँचे तथा संगठन में प्रगतिशील परिवर्तन करने 
से है। प्रोफेसर गुन्लार मिरडल के अनुसार “भूमि-सुधार व्यक्ति और भूमि के सम्बन्धों 
मे नियोजन और संस्थागत पुनर्संगठन है । 

भूमि सुधार के उद्देश्य--भूमि-सुधार निम्न उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए किया 
जाता है-- 

के ], कृषि उत्पादन में वृद्धि--भूमि-सुधार का प्रमुख उद्देश्य क्रषि उत्पादन को 
बढाने के लिए उन बाधाओ को दूर करना है जो कि कृषि ढाँचे मे प्राचीन काल से 
चली आ रही है। इनके द्वारा ऐसी स्थिति का निर्माण होना चाहिये जिससे कि कृषि 
अ्थंव्यवस्था मे शीघ्रातिशीघत्र कुशलता और उत्पादकता के ऊँचे स्तर को प्राप्त किया 
जा सके । 

2. सामाजिक न्याय--भूमि-सुधार का दूसरा उद्देश्य जो कि पहले उद्देश्य से 
घनिष्ठ रूप से सम्बन्धित है, यह है कि कृषि पद्धति मे विद्यमान शोषण तथा सामा- 
जिक अन्याय के सभी तत्त्वों को समाप्त किया जाय ताकि किसान को सुरक्षा प्राप्त हो 
सके और ग्रामीण जनसंख्या के सभी वर्गों को एक समान प्रतिष्ठा और अवसर प्राप्त 
हो सके । 

3 राजनंतिक उद्ृश्य-- भूमि सुधार का तृतीय उद्देश्य राजनीतिक है जिप्षके 
अन्तगंत ग्रामीण जन समूह को अपने पक्ष में करने के लिए इस प्रकार की योजनाएँ 
बनायी जाती है और कार्य रूप मे परिणित की जाती है । 

विकासशील भारतीय अर्थ-व्यवस्था से शुमि-सुधारों का महत्त्व ([77/0078708 
० 7,870 २९075 ॥] (8 /08ए७४/०७४78 ॥7048॥ ॥2007079) भारत जैसे अद्धे- 
विकसित देश के आर्थिक विकास में भूमि सुधारों का विशेष महत्त्व है। क्योंकि अभी 
तक हमारी भूमि-अधिकार-व्यवस्था, देश के पिछड़ेषपन का एक मुख्य कारण शही है । 
संक्षेप मे भूमि-सुधार कार्यक्रमों का महत्त्व निम्नलिखित है .--- 

. कृषि उद्योग का महत्व--भारत जैसे कृषि प्रधान देश मे, देश का आर्थिक 
विकास कषि-विकास पर निर्भर करता है और क्षषि तभी उदच्चत हो सकती है और 
उत्पादन में तभी पर्याप्त वृद्धि की जा सकती है जब भूमि-व्यवस्था इसके अनुकूल हो । 

भूमि-सुधारों का मुख्य उद्देश्य, भूमि-व्यवस्था मे अनुकूल परिवर्तन करके, 
कृषि उत्पादन को अधिकतम करना है। क्ृषि-उत्पादन मुख्यतया दो प्रकार के तत्त्वो 
पर निर्भेर करता है--तकनीकी' और संस्थात्मक । 

तकनीकी तत्त्वो मे अच्छे बीज, उर्वरक तथा अच्छे औजार आदि का समावेश 
किया जाता है, जिससे उत्पादन बढ़ाने मे सहायता मिलती है, भले ही किसी प्रकार 
का भूमि-सुधार लागू न किया जाय । 

संस्थात्मक सुधारों के अन्तगंत भू-स्वामित्व का कृषकों के हित में पुनवितरण, 
असामी कानूनों मे सुधार, भध्यस्थ वर्ग की समाप्ति व कृषि का पुनर्संगठन आदि 
बाते हैं । 
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वस्तुतः कृषि विकास के लिए तकनीकी और संस्थात्मक दोनो सुधारो को एक 
साथ अपनाया जाना चाहिए । क्योकि जब तक संस्थात्मक परिवर्तेन नही होगे, तब तक 
तकनीकी सुविधाओं का समुचित प्रयोग नही हो सकेगा। अतः तकतीकी परिवर्तन 
तभी अधिक प्रभावशाली सिद्ध होगे, जब भूमि-व्यवस्था ठीक ढज़ू को होगी। भूमि- 
सुधार संस्थात्मक परिवर्तन का ही प्रतीक है। अत. कृषि विकास तथा फलस्वरूप 
आधिक विकास के लिए भूमि-सुधार आवश्यक है | 

सामाजिक क्षेत्र में महच्त---आथिक विकास के साथ साथ सामाजिक न्याय 
स्थापित करने मे भी भूमि-सुधार का महत्त्वपूर्ण स्थान है । क्योंकि भूमि-सुधार बाय 
तथा सम्पत्ति के समान वितरण में ही सहायक होते हैं ! जहाँ भूमि के अधिकतर भाग 
के स्वामी बड़े-बडे जमीदार हो, और बहुत से असामियों (7&797/5) द्वारा खेती की 
जाती हो, वहाँ का सामाजिक ढाँचा न्‍्यायोचित नहीं हो सकता । हमारे देश मे 
अनुत्पादक जमीदारों से भूमि-अधिक्ारों को छुडाकर वास्तविक कृषकों को स्थायी 
अधिकार प्रदान करना, अमीर वर्ग से अतिरिक्त भूमि लेकर भुमिहीनों में वितरित 
करना, जमीदारो का उन्मूलन किया जाना इत्यादि ऐसे सुधार हैं, जिन्हें सामाजिक 
न्याय की स्थापना करने की दिशा मे उचित कदम कहा जा सकता है। 

3, अन्य महत््व--(अ) भूमि-व्यवस्था का आाथिक महत्त्व भी है, क्योकि भूमि 
का लगान राज्य सरकारों की आय का एक प्रमुख साधन है। (ब) भूमि-सुधार कार्य- 
क्मो द्वारा ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार में वृद्धि भी होती है, क्योंकि चकबन्दी, भूमि का 
पुनवितरण, वैज्ञानिक ढड़ पर जोतो का संगठन इत्यादि ऐसे कार्य हैं, जिनसे क्ृषि- 
क्रियाओं का जन्म होता है और ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर बढ़ते हैं । 

भूमि सुधार के महत्त्व पर जोर देते हुए डॉ० राधा कमल मुखर्जो ने अपनी 
पुस्तक “70 [700७775 07]70/9' में लिखा था कि “वैज्ञानिक कृषि अथवा 
सहकाएिता को हम कितना ही अपना लें, पूर्ण सफलता हमें तब तक नहीं मिलेगी जब 
तक कि हम भूमि व्यवस्था में वाछित सुधार नही कर देते ।” 

प्रो० सैम्युलसन के मतानुसार--'सफल भूमि सुधार के कार्यक्रमों ने अनेक 
देशो में (साहित्यिक भाषा में) मिट्टी को सोने मे बदल दिया है । 


स्वतंत्रता के पश्चात्‌ भारत में भूमि सुधार 
“बीत रिशणिा$ वा पातां& है 00590708708) 


अभी तक भारतवषे में भूमि-सुधार के जो कार्य किये गये ये । उनका वर्णन 
भिम्न शीर्षको के अन्तगेत किया जा सकता है---() मध्यस्थो एवं जमीदारों का उन्मूलन 
(4०णा४धणा णी॑ ्राधणांतीक्षां४8 800 2877704975) (7) काश्तकारी व्यवस्था मे 
सुधार (ए८०ा ॥ प्रथाा०३ 8980०78) (॥) जोतो की अधिकतम सीमा निर्धारण 
(0थाए85४ ण लणका85) (९) कृषि का पुनसेंगठन--(अ) चकबन्‍्दी (ब) सहकारी 
खेती (स) भूदान (५) भू अभिलेखो को आधुनिक बनाता । 

पु, सध्यस्थ-बवर्ग को समात्ति--भारत जब स्वतन्त्र हुआ तो जमीदार, जागीरदार 
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व इनामदार आदि कई प्रकार के मध्यस्थ वर्ग पूरे देश के लगभग 40% क्षेत्र मे फैले 
हुए थे । भारत के विभिन्न राज्यों ने अपने अपने क्षेत्रों मे अधिनियम पारित करके 
मध्यस्थो को समाप्त कर दिया है। लगभग 2 करोड से अधिक किसानो का अब 
सरकार से सीधा सम्बन्ध स्थापित हो गया है। इसके अतिरिक्त, निजी वन-क्षेत्र व 
कृषि योग्य बंजर भूमि भी सरकार को मिली है। जमीदारी प्रथा को समाप्त करने के 
लिए जो कानून पारित किये गये है उनकी प्रमुख बातें इस प्रकार हैं--() जमीदारो 
से उनकी भूमि लेने के बदले उन्हे मुआवजा दिया गया है। केवल जम्मू-काश्मीर से, 
जहाँ कि भारतीय संविधान लागू नही था, बिता मुआवजा दिये ही मध्यस्थों के 
अधिकारों का उन्मूलन किया गया। इस मुआवजे का आधार तथा दर भिन्न-भिन्न 
राज्यों मे भिन्न-भिन्न थी । उदाहरण के लिये, मुआवजे का आधार उत्तर प्रदेश में शुद्ध 
सम्पत्ति है, जबकि असम, मध्य प्रदेश व राजस्थान में शुद्ध आय है। मुआवजे की 
राशि उत्तर प्रदेश मे शुद्ध सम्पत्ति की 8 गुनी और राजस्थान मे शुद्ध आय की 7 गुनी 
है । इसके अतिरिक्त, राज्य के सभी जमीदारो को समान दर से मुआवजा नही दियां 
गया । ज्यो-ज्यो आय बढ़ती जाती है त्यो-त्यो मुआवजे की दर घटती जाती है। 

(7) मुआवजे की यह धनराशि कुछ तो नकद और कुछ बांडो के रूप से दी 
गई | छोटे जमीदारो को प्रायः नकद क्षतिपूरति मिली है । 

(7४) जमीदारो को व्यक्तिगत कृषि करने के लिए भूमि रखने की अनुमति दी 
गई है, परन्तु अधिकतम भूमि की सीमा निश्चित कर दी गई है । 

(४) जमीदारी उन्मूलन के बाद, काश्तकार या असामी ही सरकार का प्रत्यक्ष 
रूप से लगान देने के लिए जिम्मेदार हो गया *है । 

(५) भविष्य मे जमीदारियाँ फिर से विकसित न हो जायें इस हेतु काश्तकार 
के लिए अपनी भूमि पर स्वयं ही कृषि करना अनिवायें हो गया है| मे 

कठिनाइयाँ--जसीदारी उन्मूलन का विरोध हजारो व्यक्तियों ने किया और 
जब तक जमीदारी उन्मूलन नहीं हो गया था तब तक जमीदारो ने अनेक बाधाये 
डाली, जैसे--(अ) कानूनी आधार पर उनका विरोध किया, (ब) अधिक क्षतिपूर्ति 
की माँग की, (स) हर प्रकार का दबाव डालकर असामियो से भुमि खाली कराने का 
प्रयत्न किया, भूमि का बँटवारा कर लिया, सहकारी कृषि का प्रयास किया। इसके 
अतिरिक्त सरकार के सामने भी बहुत-सी व्यावहारिक कठिनाइयाँ आयी, जैसे--भूमि 
के स्वामित्व सम्बन्धी आँकड़ो का अभाव, जमीदारो के मुआवजों का घन निश्चित 
करना, भूमि की सारी पैमाइश का हिसाब फिर से तैयार करना, काश्तकारो के नाम 
ओर उनकी भूमि आदि का विवरण रखना । परन्तु अब तो इन सब कठिनाइयों का 
समाधान हो चुका है ओर लगभग हर जगह मध्यस्थो को समाप्त किया जा चुका है, 
केवल धामिक तथा दातव्य संस्थाओं के पास ही थोड़े अधिकार रह गये हैं । मुआवजे 
के रूप मे अब तक 46] करोड़ रुपये में से 320 करोड़ रुपये नकद था बांडो के रूप 
में दिये जा चुके हैं । ह हु 
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जमीदारी उन्मूलन के प्रभाव 

जमीदारी उन्मुलत के निम्नलिखित लाभकारी प्रभाव पग्रामीणकक्षेत्रो पर 
पड़े हैं--- 

। शोषण का अन्त--जमीदारो द्वारा काश्तकारों का जो शोषण किया जाता 
था उसका अन्त जमीदारी उन्मूलन से हो गया है । 

2. उत्पादत सें वद्धि--जमीदारी उन्मूलन प्रथा से करोड़ो काश्तकारो को 
भूमि का स्वामित्व प्राप्त हुआ है जिससे वे अब कृषि भूमि में स्थाई सुधार करने लगे 
है। भूमि का स्वामित्व मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से उत्पादन बढ़ाने को प्रोत्साहित 
करता है । 

3, सरकारी आय में वद्धि--जमीदारी उन्मूलन से सरकारी आय मे भी 
वृद्धि हुई है क्योकि पहले जो आय मध्यस्थों द्वारा हडप ली जाती थी वह अब सरकार 
को प्राप्त होने लगी है । 

4. सामन्तवाद का अन्त--जमीदारो के अन्त से सामन्‍्तवाद का अन्त हो गया 
है। अब कृषक स्वतत्त्रतापूर्वक कार्य कर सकते हैं और ग्रामीण जनता भी लोक- 
तन्त्ात्मक समाजवाद की प्रशासन व्यवस्था मे उचित भाग ले सकती है। 

5 कषको का सरकार से पृथक सम्बन्ध--जमीदारी उन्मूलन से कषको का 
सरकार से सीधा सम्बन्ध स्थापित हो गया है जिससे उन्हे सरकारी सहायता मिलने 
मे आसानी रहती है। 

6. फार्यक्रमों के क्रियान्वयन में सहायता--जमीदारी प्रथा समाप्त होने से भूमि 
सुधार के अन्य कार्यक्रमों का क्रियान्वयन आसात हो गया है । चकबन्दी, सहकारी 
खेती, अधिकतम जोत नियम आदि को अब आसानी से लागू किया जा सकता है। 

भिष्कर्ष के रूप में हुम यह कह सकते है कि जमीदारी उन्मूलन सप्नियमों मे 
कुछ दुबंलतायें होने के बावजूद कुल मिलाकर इस कार्य ने क्रान्तिकारी परिवर्तन ला 
दिया है। परन्तु, जैसे स्वर्गीय ५० जवाहुर लाल नेहरू ने कहा था, “यह तो केवल 
विकास के मार्ग की एक बड़ी बाधा को हटाना है,” यहू एक प्रारम्भिक कदम था । 
अब जब सब बाधाएं दूर हो गई है, हमे देश मे आदर्श भूमि-व्यवस्था स्थापित करने 
के लिए संयुक्त प्राम-व्यवस्था व सहकारी कृषि को शीघ्र एवं बड़े पैमाने पर कार्यान्वित 
करना चाहिये । कार्य को सम्पन्न करने के लिए कृषको को विभिन्न प्रकार की रियायतें 
तथा आकर्षणक अतिरिक्त आर्थिक सहायता मिलनी चाहिए । 

(7) काश्तकारी व्यवस्था सें सुधार--भू-सुधार का एक पहलू उन किसानो से 
सम्बन्धित है जी पद्ट पर जमीन लेकर खेती करते है। इनकी स्थिति बहुत कमजोर 
होती हैं और इनका शोषण किया जाता है। काश्तकारी सुधार के कार्य-क्रमो को 
निभत 4 भागों मे बाँठा जा सकता है--- 

(ल्‍) लगान का नियमत--स्वतत्नता से पूर्व कृषक अपने उत्पादन का लगभग 
50% भाग लगान के रूप में देते थे जो बहुत अधिक था। प्रथम योजना में इस 
बात पर बल दिया गया था कि भूमि का लगाने उत्पादन' के 20 या 25% से अधिक 
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नही होना चाहिए । अतः प्रत्येक राज्य मे लग्रान के निर्धारण के सम्बन्ध में नियम 
पास कर दिये गये हैं । देश के सब राज्यों मे लगान कम करने के उद्देश्य से कानून 
बनाये गये है। लेकिन लगान की दरें विभिन्न राज्यों में अलग-अलग तय की गई हैं 
जैसे पंजाब मे यह फसल का ३ भाग, केरल मे 23 से ढ, कर्नाठक, उडीसा, मणिपुर 
आदि मे 3 से 3 तय की गई हैं । 

(7) भूमि के पट्टे की सुरक्षा--भूमि के पट्ट की सुरक्षा से आशय यह है कि 
असामियो के भूमि सम्बन्धी अधिकार स्थायी होने चाहिए। जिससे कि उन्हे साधारण 
बहाने पर छीना न जा सके । 

काश्तकारी अथवा पट्ट दारी की सुरक्षा से सम्बन्धित अधिनियमों को बनाते 
समय तीन आधारभूत उद्देश्यों को ध्यान मे रखा गया है--(अ) बडे पैमाने पर 
किसानो की बेदखली न हो, (ब) भू-स्वामी को केवल स्वय खेती करने के लिये ही 
भूमि पुन' प्राप्त करते समय किस।न के पास नियत न्यूनतम भूमि रहने दी जाय । 

सभी राज्यो मे कानून बनाये गये है जिनसे काश्तकारो को पढूठे की सुरक्षा 
प्रदान की गई है। काश्तकारों को उनके पट्ठे से बेदखल नही किया जा सकता । 
कुछ एक विशेष परिस्थिति स्पष्ट रूप से परिभाषित कर दी गई है, केवल इनके अन्त- 
गंत ही काश्तकारो को भूमि से अलग किया जा सकता है । 

(70) मुआवजे की ब्यवस्था--यदि कोई काश्तकार किसी पढ्ठे की भूमि पर 
किसी तरह का स्थायी सुधार करता है, जैसे कुएँ का प्रबन्ध कृषि प्रसाधन का प्रबन्ध 
आदि और उसे वहाँ से हटा दिया जाता है तो ऐसी स्थिति मे उससे द्वारा किये गये 
सुधारो के बदले मे काश्तकार को पूरा मुआवजा "दिया जाता है। 

(५) काश्तकारों के लिये स्वामित्व अधिकार ( रि8॥0 0० ०ज्ाध्यआ।0 07 
पथ॥8 )--ट्वितीय योजना में यह कहा गया था कि पुनग्रेहण न किए जाने वाले 
क्षेत्रो मे काश्तवकारो को मालिक बना दिया जाय । यह कार्य तीन' प्रकार सेकिया 
गया है--(अ) गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश व राजस्थान मे काश्तकारो को स्वामी 
घोषित कर दिया गया और काश्तकारो से भूमि स्वामियों को उचित किश्तों में क्षति- 
पूर्ति कराने की व्यवस्था की गईं। (ब) दिल्‍ली में सरकार ने स्वयं क्षतिपूर्ति करके 
स्वामित्व अधिकार प्राप्त कर लिये और काश्तकारो को स्वामित्व प्रदान करके उनसे 
उचित किश्तो पर क्षतिपूर्ति राशि वसूल करने की व्यवस्था की । (स) केरल और 
उत्तर प्रदेश मे सरकार ने स्वयं भू-स्वामियों के अधिकार प्राप्त कर लिये और काश्त- 
कारो से सीधा सम्बन्ध स्थापित कर लिया है। काश्तकारों को छूट दी गयी कि या 
तो वे सरकार को उचित लगान देकर ऐसे ही चलते रहें अथवा निर्धारित क्षतिपूर्ति 
की राशि देकर पूरे स्वामी बन जायें। 

अब तक लगभग 30 लाख काश्तकारों, उप-काश्तकारों व बटाईदारों को 28 
लाख हेक्टेयर भूमि में स्वामित्व का अधिकार प्राप्त हो चुका है । 

(गा) ज्ञोतों की अधिकतम सीमा का निर्धारण---इसका आशय किसी किसान 
परिवार द्वारा अपने कब्जे में रखी जाने वाली भूमि की भ्रधिकतम मात्रा निर्धारित 
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करना है। उस सीमा से अधिक भूमि का सरकार अधिग्रहण कर लेती है तथा इस 
भूमि को भूमिहीन किसानो में बाँट दिया जाता है। 

सीमा कानूनों की प्रगति--सीमा कानूनों को दो स्पष्ट चरणो मे पास किया 
तथा क्रियान्वित किया गया है। (अ) पहला चरण जो कि 972 तक की समयावधिि 
से सम्बन्धित है तथा (ब) बाद का चरण जो कि 972 के बाद केन्द्र द्वारा तैयार 
पर॥४०॥६ (एछा06 [069' से सम्बन्धित है जिनकी कि सभी राज्यो ने समान रूप 
से स्वीकार क्रिया है। सीमा कानून से सम्बन्धित प्रमुख बातें निम्न हैं---(3) सीमा का 
स्तर; (7) सीमा के क्रियान्वयन की इकाई; (॥) सीमा से स्वीकृत छूट (९) अधि- 
शेष भूमि का वितरण । 

() सीमा का स्तर-- जिन क्षेत्रों में पानी की नियमित पूर्ति उपलब्ध है और 
और वर्ष में कम से कम दो फसलो का उत्पादन किया जाता है, वहाँ भूमि की उत्पा- 
दकता तथा अन्य कारको को ध्यात मे रखते हुए उच्चतम सीमा 0 से 8 एकड के 
बीच निर्धारित की गई है। जहाँ सिंचाई निजी साधनों द्वारा होती है वहाँ सीमा 
निर्धारण के लिए .25 एकड़ भूमि को सार्वजनिक साधनों द्वारा सिंचित क्षेत्र के एक 
एकड़ के बराबर मानने की व्यवस्था की गई है। लेकिन ऊपरी सीमा दोनो के लिए 
8 एकड़ ही होगी। जिन भूमि क्षेत्रों मे केवल एक फसल के लिए सिंचाई की सुविधा 
है, उनके लिए ऊपरी सीमा 7 एकड़ निश्चित की गई है । शेष सब प्रकार की भूमि 
के लिए निर्घारित सीमा 54 एकड़ है। 

(7) सीमा के क्वियास्थयन को इकाई---उच्चतम सीमा निर्धारण क रने के लिए 
परिवार को आधार बनाया गया है। परिवार का आशय पति, पत्नी और नाबालिक 
बच्चों से है । 6 

« (7) सीमा से स्वीकृत छूठद--8ुट दी गई भूमि में मुख्य उल्लेखनीय हैं 
बागान क्षेत्र, पशु प्रजनन फार्म, सहकारी फार्म, धर्मार्थ संस्थाओ की भूमि आदि । 

(7९) अधिशेष भूमि का वितरण--सीसा से अधिक भूमि का सरकार अधि- 
ग्रहण कर लेगी तथा इसे भूमिहीन किसानो मे बाँट देगी। इत कानूनों के अन्तर्गत 
दिसम्बर 980 तक लगभग 5.2 लाख हैक्टेयर भूमि अधिशेष घोषित की गई 
थी, जिसमें से लगभग 9.96 लाख हैक्टेयर सरकारी अधिकार में ले ली गई और 
लगभग 6.95 लाख हेक्टेयर पहले ही लगभग ।2,46 लाख लाभ्रभोगियों मे बाँट दी 
गई। इन लाभभोगियों में से आधे से अधिक व्यक्ति अनुसूचित जातियो और जन 
जातियो के थे । 


अधिकतम जोत सीमा के पक्ष में तक॑ 


() समाजवादी अर्थ-व्यवस्था से सहांयक---यह नियम केन्द्रीयक्रण की प्रवृत्ति 
को इतोत्साहित करते हैं और समाजवादी बर्थ-व्यवस्था की स्थापना में सहायता देते 
हूँ तया राजनीतिक जायृति की आकांक्षाओं को पूरा करते है । 
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(2) कृषि आय का समान वितरण--हससे कृषि आय का समान वितरण 


करने मे सुविधा होगी । 

(3) सहकारी कृषि--बडी जोतो की सम्पत्ति से समानता आयेगी तथा सहू- 
कारी क्षषि को प्रोत्साहन मिलेगा । 

(4) रोजगार में बृद्धि--अधिकतम जोत निर्धारण से जोत लघु एवं मध्यम 
आकार की रह जायेगी, जिससे रोजगार मे वृद्धि हीगी । 

(5) चकबल्दी को प्रोत्साहन--अधिकतम जोत निर्धारण के नियमों के कारण 
जोतो का आकार छोटा हो जाता है जिससे चकबन्‍्दी कार्यक्रम की प्रोत्साहन मिलता है । 

(6) गहन खेती को प्रोत्साहन--अधिकतम जोत निर्धारण से गहन खेती को 
प्रोत्साहन मिलेगा और क्रृषि उत्पादकता में वृद्धि होगी । 

(7) भूमि के अससान वितरण में कमी--अधिकतम जोत सीमा निर्धारण से 


भूमि वितरण की विषमताएँ दूर हो जायेंगी । 


अधिकतम जोत सीमा के विपक्ष में तक 

अधिकतम जोत सीमा निर्धारण के विपक्ष मे निम्नलिखित आयपत्तियाँ उठाई 
जाती है-- 

() बड़े पैमाने पर कृषि करने के लाभों से वंचित होता--अधिकतम जोत 
निर्धारण अधिनियम बड़े खेतो फो छोटे-छोटे ब्रेतो में बदल देता है जिसके कारश 
समाज बडे पैमाने पर कृषि करने के लाभों से वंचित रहता है । 

यह आपत्ति' उचित नहीं है क्योकि खेत प्रबन्धन के अध्ययनों से भह बात स्पष्ट 
हो चुकी है कि छोटे खेतो की उत्पादकता बड़े खेतों की उत्पादकता की तुलना में 
अधिक होती है। साथ ही बड़े पैमाने पर कृषि बौरने से प्रास होने वाले लाभों को 
चकबनन्‍्दी व सहकारी खेतों जैसे उपायो को अपना कर प्राप्त किया जा सकताओ । 

(2) कृषि एवं गेर फृषि आय में विषसताएँ---यदि शहरी धूमि' पर सम्पत्ति 
की अधिकतम सीमा निर्धारित नहीं की जाती तो कृषि जोत की अधिकतम सीमा 
निर्धारित कर देने से कृषि तथा गैर कृषि क्षेत्र में विषमताएँ बढ़ जायेंगी । 

आजकल जबकि शहरी भूमि' ओर सम्पत्ति की सात्ा को सीमित करने के 
लिए सरकार आवश्यक कदम उठा रहीं है, यह आपत्ति भी निरथेंक है। 

(3) सीमा निर्धारण में फठिनाई--भूमियो की उ्ेराशक्तिल्शयथा उत्त पर 
सिंचाई सुविधाएँ भिन्न-भिन्न है। साथ ही भूमियों की विभिन्न श्रेणियाँ भी हैं। अतः 
एक व्यावहारिक कठिनाई सांमने आती है कि सभी क्षेत्रों में कृषि भूमि की एक सी 
अधिकतम सीमा निर्धारित नही की जा सकती है । 

यह कोई विशेष आपत्ति नही है। विभिन्न क्षेत्रो मे सिंचाई सुविधाओं, उ्वेरा- 
शक्ति तथा कृषि उपज के मुल्यो को ध्यान मे रखते हुए कृषि जोतो की उच्चतम सीमा 
निर्धारित की जा सकती है और वर्तमान समय में ऐसा किया भी गया है। 

(4) विपणन योग्य'अतिरेक की कमी---अधिकतस जोत अधिनियम लागू होते 
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से खेत छोटे-छोदे हो जायेंगे जिससे किसानों के पास विषणन योग्य अतिरेक कम हो 
जायेगा 

यह तक कुछ सीमा तक उचित प्रतीत होता है क्योंकि पहले जो कृषिहीन 
किसान बाजार से क्रय करके खाद्य पदार्थ खात थे वे अब स्वयं उत्पादित करके अपने 
पास रख लेंगे । इससे विपणन योग्य अतिरेक में कमी हो जायेगी । 

(5) भूमिहीन किसानों की समस्या का समाधान न होना भारत में भसि- 
हीन किसानो की सख्या इतती बड़ी है कि अधिकतम जोत निर्धारण से मिलने वाली 
अतिरेक भूमि से इनकी समस्या का समाधान नहीं हो सकता । 

यद्यपि यह सत्य है कि अधिकतम जोत निर्धारण से भूमिहीन किसानों की 
समस्या का पूर्ण समाधान नही हो सकता लेकिन अधिकतम जोत अधिनियमों से कुछ 
भूमिहीन कृषको की समस्या तो अवश्य हल होगी और इससे आशिक विषमताएँ कम 
करते मे सहायता मिलेगी । 

(6) विपक्ष में अन्य तर्क--(7) भारत मे भूमि का अभाव है अत. इस प्रकार 
के नियमों से कोई विशेष लाभ नही होता । (7) बड़ी जोतों को छोटी-छोटी जोतो 
में बॉँटने का कार्य सरल नही है। (॥) क्षतिपृति की एक बहुत बड़ी राशि देनी होगी 
जिसकी व्यवस्था करने मे सरकार की कठिनाई होगी । (४) जोत की अधिकतम 
सीमा निम्त स्तर पर रखने से बहुत छोटे ब्रेत हो सकते है जो आधुनिक प्रकार से खेती 
करने मे कठिनाई प्रस्तुत कर सकते हैं । 

यह सभी तके ऐसे हैं जिनमे कोई विशेष वजन नही है भोर उन पर विजय 
ग्राम की जा सकती है । 

(ए) कृषि का पुनसंगठन--इसके अन्तर्गत जो कार्य किये गये हैं थे संक्षेप 
में इस प्रकार हैं :--- 

(अ) चकबनन्‍्दी--भारतवर्ष मे महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, उत्तर 
प्रदेश व दिल्‍ली आदि राज्यों में चकबन्‍दी के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति हुई है । 

(ब) सहकारो खेती--भारतीय काग्रेस के 959 के ताग्पुर अधिवेशन मे 
सहकारी कृषि सम्बन्धी प्रस्ताव पास किये गये थे । 

उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान मे सहकारी खेती की दिशा मे उल्लेख- 
नोय प्रगति हुई और इन राज्यो मे सहकारी खेती सलाहकार परिषदें स्थापित की 
गयी हैं। 

(स) भूदान--यह एक ऐच्छिक भु-सुधार कार्यक्रम है और इसके जन्मदाता 
आचाये विनोबा भावे हैं। यहाँ भूदान से आशय, स्वेच्छा से भूमि के दाल से है ।” 
इसका उद्देश्य बताते हुए आचायें वितोबा भावे ने एक बार कहा कि "यह न्याय तथा 
समानता पर जाधारित है कि भूसि में सभी का अधिकार है। इसलिये हम पेंट में 





, इसके अन्तमंत किए गए कार्यों ( चकबन्दी, सहकारी खेती और भदान 
आन्दोलत ) की विस्तृत चर्चा पृथक्‌ अध्यायों में की गई 
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भूमि की भीख नही माँगते बल्कि उस भाग की माँग करते है जिसमे निर्धनो का 
न्यायपूर्ण हके है ।/! 

भूदान आन्दोलन के उद्दे श्य एवं गुण--आचार्य भावे ने समय-समय पर अपने 
भाषणों मे भुदान आन्दोलन के उद्देश्यों एवं गुणो पर प्रकाश डाला है जो निस्‍्न- 
लिखित विन्दुओ से स्पष्ट है-- 

(!) आ्थिक विषमता को अहिसक ढंग से दूर करना (7) मध्यस्थों की समाप्ति 
मे सहायता करना (7) कृषि योग्य बंजर भूमि को अधिक उपयोगी बनाना (77) भूमि- 
हीनो को भूमि उपलब्ध करा के ग्रामीण बेरोजगारी की समस्या के हल में योग देना 
(५) स्वालम्बत, सेवा भावना, एवं नैतिकता पर आधारित सर्वोदय समाज की रचना 
करना (शा) भूमि के पुतवितरण के पश्चात छोटे-बडे खेती की उन्नति के लिए सह- 
कारी समितियों की स्थापना को बढावा मिलना (४7) भूमि पाने वालो को आय- 
वृद्धि का अवसर प्रदान कराकर उनका जीवन-स्तर ऊँचा उठाना (शा) छोटे-बड़े का 
भेदभाव दूर कर, समाज मे त्याग की भावना जागृत करता । 

भूदान आन्दोलन की कमियाँ--भारत मे भूदान आन्दोलन की विगत वर्षों 
मे जो प्रगति हुई है तथा लोगो ने जिस प्रकार की अक्ृषियोग्य भूमि को अपने निहित 
स्वार्थंवश दान में दिया है व भाई-भत्तीजे वाद के आधार पर जिस प्रकार भूमि का 
वितरण किया है उससे इस आन्दोलन की प्रगति में लोगो को शंका होने लगी है । 
इस आन्दोलन की प्रमुख कमियाँ निम्नलिखित है--- 

(0) भूुदान मे प्राप्त भूमि ऊसर व बंजर होती है, पूर्णतः कृषि के लिये अयोग्य 
होती है अतः देश की कृषि समस्याओ को हल करने में यह आन्दोलन अधिक सहा- 
यक नही हो सका है । हु 

(7) इस कार्यक्रम के माध्यम से भूमिहीनो क्मे भूमि के छोठे-छोटे टुकड़े तो 
मिल जाते है किन्तु कृषि कार्य हेतु उनके पास कृषि औजारों का अभाव रहता है । 

(70) भूदान मे पर्याप्त भूमि न मिलने के कारण इसका वितरण छोड-छोटे 
टुकडो में ही सम्भव हो पाता है। इस प्रकार भूमि का उपविभाजन व अपखण्डन 
बढ़ता है । 

(५) भूदान आन्दोलन मे प्रचार की कमी है । 

(५) भुदान मे प्राप्त भुभि का वितरण बडा ही दोषपूर्ण है। इसमे व्यक्तिगत 
स्वार्थों की पूर्ति को उच्च प्राथमिकता दी जाती है । हा 

प्रतति--इस भूदान आन्दोलन की शुरुआत ॥व8 अप्रैल 954 तैलंगाना 
(आन्ध्र-प्रदेश) के पोचमपलली नामक गाँव में हुई थी। इसी समय आचार्य भावे के 
सुझाव पर एक कृषक श्री रामचन्द्र रेड्डी ने 70 एकड़ भूमि इस प्रकार के हरिजनों 
को देने की घोषणा की । अन्तिम रूप मे उपलब्ध आकड़ो के अनुसार विनोबा जी 
को लगभग 45 लाख एकड़ भूमि तथा 40,000 ग्राम दान में मिल चुके है। इसमें 
से लगभग 2 लाख एकड भूमि वितरित की जा चुकी है। 

(५) भू-अभिलेखों को आधुनिक बनाना---भू-अभिलेखों का आधुनिकीकरण न 
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केवल भूमि सम्बन्धी सुधारों को लागू करने के लिए आवश्यक है बल्कि क्ृषि-ऋण के 
लिए भी है। जिसका मिलना भूमि सम्बन्धी हक पर बहुत अधिक निर्भर होता है। 
भू-अभिलेखो की स्थिति हर राज्य मे अलग है । कुछ राज्यो मे तो ये अभिलेख काफी 
संख्या में अद्यतन है, पर अन्यो मे, विशेषत, पूर्वी प्रदेश मे जहाँ जमीदारी प्रथा पुरानी 
है। अभिलेखों मे दी हुई प्रविष्णियो का वास्तविकता से कम ही सम्बन्ध है। अतः 
सारे देश में भू-अभिलेखो के संकलन और संशोधन का एक कार्येक्रम व्यवस्थित ढग 
से शुरू किया गया है ताकि स्वामित्व और आसामियो, बटाईदारो और अन्य धारकों 
के अधिकारो के बारे में अद्यतन स्थिति स्पष्ट हो जाए। काम तो काफी हो चुका है, 
पर अभी बहुत कुछ करना शेष है । 
भूमि-सुधार-नीति का एक लक्ष्य यह रहा है कि ग्रामीण समुदाय के अधिक 
निर्धत वर्गों के वास भूमि (होमस्टेड) काश्तकारों को स्वामित्व के अधिकार प्रदान 
कर दिए जाएँ। सभी राज्यों मे वास भूमि काश्तकारों को स्वामित्व के अधिकार दे 
दिए गये हैं और पढटूटे सुरक्षित कर दिए गये हैं। न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के 
अन्तगरेंत ग्रामीण क्षेत्रों के भुमिहीन कामगारों, और कारीग्रो को लगभग 78 लाश 
मकान बनाने की जग्रह बाँटी गई है । 


भूमि-सुधार का मृल्याकन 
(5एकप४(00 ०६ 7870 ॥२९(०7705) 


भूमि-सुधघार का मृल्यांकन हम दो शीष॑ंकों के अन्तग्रंत कर सकते हैं, () भूमि 
सुधारों का प्रभाव (४) भूमि सुधार नीति की कमियाँ । 


(,भुमि-सुधारों का प्रभाव 
«» भारतवर्ष में भूमि-सुधारी का उद्दंश्य आथिक कुशलता मे वृद्धि और सामाजिक 
स्याय रहा है । अतः हम देखने का प्रयत्न करेंगे कि इन उद्देश्यों को प्राप्त करने मे 
हम कहाँ तक सफल रहे हैं । 

(अ) भूमि-सुधारों का आर्थिक कुशलता पर प्रभाव--भूमि-सुधारों के आधथिक 
कुशलता पर पड़ते वाले प्रभावों को कृषि पदार्थों के उत्पादन में हुई वृद्धि के रूप 
में प्रकट किया जा सकता है। भूमि-सुधारों के आथिक कुशलता पर प्रमुख रूप से 
निम्नलिखिक प्रभाव पड़े हैं--- 

() प्रथम 3 पंचवर्षीय योजनाओं की अवधि में भुमि-सुधारों का कोई विशेष 
लाभ प्राप्त नहीं हो सका । क्योंकि इनमें कई वैज्ञानिक कमियाँ रह गई थी । विगत 
वर्षों में इन कमियों को दूर करने के प्रयास किये जा रहे हैं। 

(77) प्रथम 3 थोजनाओं में कृषि उत्पादन में वृद्धि के लिए सरकार केवल 
भूमि-सुधघारों तथा अन्य संस्थागत परिवर्तेनों पर ही निर्भर रही। फलत: तकनीकी 
विकास की ओर कोई ध्यान नहीं दिया गया | सन्‌ 966-67 के बाद ही सरकार ने 
तेकतीकी विकास के लिए अनुकूल परिस्थितियाँ उत्पन्नः की हैं। 
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(#) तृतीय योजना के अन्त तक कृषि उत्पादन भें प्रायः गतिहीनता की 
स्थिति बनी "रही । कृषि की नई तकनीक के आविर्भाव के बाद ही कृषि उत्पादन 
और कृषि उत्पादकता में अभूतपूर्व वृद्धि सम्भव हो सकी है । लेकिन नई तकनीक की 
सफलता के लिए भी संस्थागत ढाँचे मे पर्याप्त और उपयुक्त सुधार होना भावश्यक 


हैँ । 

उपर्युक्त विवरण से स्पष्ट हो जाता है कि भूमि-सुधारों ने कृषि उत्पादकता 
को बढ़ाने मे कोई सहयोग नही दिया है अथवा कृषि उत्पादन मे बुद्धि के लिए केवल 
संस्थागत परिवतेन ही उत्तरदायी रहे है । 

(ब) भूमि-सुधारों का सामाजिक न्याय पर प्रभाव--भूमि-सुधारो को लागू 
करने के बाद भारत मे जिस प्रकार की कृषि संरचना का विकास हुआ है। उससे 
सामाजिक न्याय के सम्बन्ध मे जानकारी प्रास हो सकती है। अब हम धुमि-सुधारो 
के सामाजिक न्याय से सम्बन्धित पहलू पर विचार करेंगे--- 

(0) कृषि संरचना संक़ान्ति काल की अवस्था में है--भारतीय कृषि संक्रान्ति 
काल की अवस्था से गुजर रही है जिसकी प्रमुख विशेषतायें इस अकार हैं--(क) 
प्रमुख रूप से अद्धेंसामन्त उन्मुख कृषि मे बडे पैमाने पर भूमि को पढ्दे पर दिया जा 
रहा है. (ख) खेती का प्रयोग व्यापारिक खेती तथा बाजार उत्मुख कृषि के लिए 
किया जा रहा है । 

(7) बड़े भु-स्वासियों के पास भूमि का संकेन्द्रण--870प्राइ (७॥४प5 
772007 970-7] के अनसार, भारत में बडे भू-स्वामियों के पास कुल जोतो' का 
4९ भाग उपलब्ध है, लेकिन वे लगभग 30.5& क्षेत्र पर खेती करते है कि भूमि 
का केन्द्रीयकरण चन्द बडे भू-स्वामियों के हाथों में है। ये भूस्वामी भूमि को पटुठे पर 
देकर खेती कराते हैं । 

(70) छोटे किसानों का बना रहना--छोटे किसानों की संख्या में ट्विरन्तर 
वृद्धि होती जा रही है। छोटे किसान कृषि क्षेत्र की बडी मात्रा मे खेतिहर मजदूरों 
की पूर्ति करते है। छोटे और सीमान्त किसान मध्यम वर्ग के किसानों के साथ मिल 
कर भारतीय कृषि को छोटे किसान--मालिक अर्थव्यवस्था का रूप प्रदान करते 
हैँ । 

(7) बढ़ती हुई भूमिहीन कृषि सजदूरों की संख्या--विभिन्न आथिक और 
गैर आशिक प्रभावों के परिणाम स्वरूप छोटे किसानों की भूमि से बेदखद्क के कारण 
भूमिहीन कूंषि मजदूरों की संख्या में तेजी से बृद्धि हुई है। भूमि-सुधारों को लागु 
करने के बाद अद्धें-सामंत काश्तकारो तथा बटाईदारो की भूमि से बेदखली के कारण 
भी भूमिहीव किसानों की संख्या बढी है। इच किसानों के पास अपनी निजी भुूसि न 
होने के कारण ये खेतों पर मजदूर के रूप मे कार्य करने के लिए बाध्य हो गये हैं । 

(४) आधुनिक उपक्रसियों का उद्गस--गत दो दशको में कृषि क्षेत्र में आधु- 
निक उपक्रमियों का विकास हुआ है जिनके पास बड़ी मात्रा में भूमि है जिस पर वे 
किराए के मजदूरों तथा नई उत्पादन विधियों की सहायता से कृषि करते हैं । 
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0, भ्रूमि सुधार नीति को कमियाँ और आलोचनाएं 
भारत में भूमि सुधार नीति की मुख्य कमियाँ और आलोचनाएँ निम्नलिद्ित 


!, दोषपूर्ण काश्तकारी कानून--यद्यपि काश्तकारी सुधारों के क्षेत्र में काफी 
प्रगति हुई है लेकिन अब भी काश्तकारी कानून में निम्नलिखित दोष विद्यमान हैं-. 

(7) बटाईदार की उपेक्षा --शब्द काश्तकार' की परिभाषा में सामान्यतया 
बटाई दार को सम्मिलित नहीं क्रिया जाता फलतः वे काश्तकारी कानून का सरक्षण 
प्राप्त नही कर पाते । 

(7) सासस्तवादी प्रणाली के चिह्लन॒.--अब भी देश के कई भागों में विभिन्न 
आधारो पर काश्तकारो की बेदब्रली की जाती है इनमे लगान का भुगतान न करना, 
समय पर उपज का हिस्सा न देना, निजी खेती के लिए भूमि का स्वामित्व आदि 
प्रमुख है। इससे सामन्तवादी प्रणाली के प्रभाव में कोई कमी नही हुई है । 

(ह) दखलकारोीं का अधिकार (0०077870ए 7रा8॥0)--एक काश्तकार 
को दखलकारी का अधिकार उसी अवस्था मे प्राप्त होता है जबकि वह सिद्ध कर दे 
कि वह 2 वर्षों से निरन्तर एक ही भूमि' पर खेती कर रहा है। लेकिन भारतीय 
ग्रामीण अथे-व्यवस्था के सन्दर्भ में जहाँ क्रि जमीदारों का प्रभाव अभी भी बना हुआ 
है। इस बात को सिद्ध करना बहुत कठिन है। 

(४) सुआवजों की ऊंची दर--काश्तकारी का प्रसुख उद्देश्य काश्तकार को 
उस भूमि का स्वामी बनाना था जिस पर कि वह खेती कर रहा था लेकिन अधिकाश 
काश्तकारो को यह अ्रधिकार प्राप्त वहीं हो सका है कारण यह है कि वे मुआवजो 
की ऊँची दरों का भुगतान करने मे असमर्थ हैं । 

(५) शक्ति का उपयोग--कानून के अन्तर्गत जो ऐच्छिक समर्पण की व्यवस्था 
की गई है, वास्तव में कभी ऐच्छिक नहीं होते | भू-स्वामी अवसर भूमि को खाली 
करवाने या बेदखली के लिए शक्ति का प्रयोग करते हैं । 

2. एकरूपता का अभाव--भूमि-सुधार कार्यों का दायित्व राज्य सरकारो पर 
छोड दिया गया है। विभिन्न राज्यों में अधिनियम बनाए गए हैं उनमे काफी भिन्नता 
है। जैसाकि तिम्तलिखित विन्दुओ से स्पष्ट है--- 

(7) विविध प्रकार की छूदें--अनेक राज्यों मे कुछ छुटें दी गई हैं जिनका 
अनुचित लाख उठाकर जमीदारियो और अनावश्यक रूप से बडी जोतें अब भी बनी 
हुई हैं। उदाहरण के लिए, द्रस्टो के द्वारा अब भी दूसरों से काश्त कराई जाने के 
कारण भू-स्वामित्व अन्य व्यक्तियों के हाथों मे ज्यों का त्थों बता हुआ है । 

(7) जोत की सीमा--जोत की सीमा अलग-अलग राज्यों मे अलग-अलग 
सिद्धान्तो पर निर्धारित की गई हैं। अतः भतिरिक्त भूमि कम उपलब्ध हो पाई है। 

(४) समस्वय का अभाव---विभिन्न कानूनों में समत्वय का अभाव प्रशासनिक 
समसस्‍्याएँ उत्पन्न कर देता है तथा विभिन्न कार्यों मे ताल-मेल भी नही बैठ पाता । 
परिणाम स्वरूप शूमि-सुधार कार्यक्रम न तो प्रभावी और न शीघ्रगामी हो पाते हैं । 
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(९) खुद काश्तकार का अधिकार--जमीदारी उन्मूलन कानून में कहीं-कही 
यह व्यवस्सा की गई थी कि यदि भूस्वामी चाहे तो खुद काश्त के लिए काण्तकारो से 
अपनी जमीन ले सकता है। अत' बडी संख्या में काश्तकारों को खेतो से बेदखल कर 
दिया गया । 

(५) चकबन्दी कानून की कसियॉ--किन्ही-किन्ही राज्यो से चकबन्दी को 
स्वेच्छा पर छोड दिया गया है। अतः वहाँ चकबन्दी हो ही नही पाई है। उत्तर प्रदेश 
में चार खेतों का एक चक बनाया जाने की छूट के कारण चको को वृत्ताकार बनाकर 
कठिनाइयाँ पैदा कर दी गई है । 

3. प्रभावशाली क्रियान्वयन का अभाव--देश में भूमि सुधार सम्बन्धी अधि- 
नियम तो बहुत अधिक पारित किये गये है लेकित उसके प्रभावशाली क्रियान्वयन का 
अभाव रहा है। प्रो० गुन्नार मिरडल ने लिखा है, “भूमि-सुधार कानून जिस ढंग से 
कार्यान्वित किये गये है। उससे सामान्यत उनकी (कानूनों की) भावनाओं और अभि- 
प्राय को हताश होना पडा है ।” 

इसी प्रकार लेडजिन्स्की का थह निष्कर्ष है कि “भूमि-सुधार के लिए वास्तव 
मे जितने कानून बताए गए, चाहे उनका सम्बंध लगातो को नियमित करने, सुरक्षा 
और कब्जे का स्थायित्व अथवा अधिकतम सीमा का आरोपण और भृमिहीनों के 
लिए फालतू भूमि का बन्दोबस्त ही क्‍यों न रहा हो, फिर भी उनका देश भर से 
कार्यान्वयन ने हो पाया । “यह तथ्य बम्बई और हैदराबाद के कानूनों के कार्यान्वयन 
से सम्बधित दो रिपोर्टों के अधिकाश भाग में वर्णित है, एक रिपोर्ट वी०एम० दाडेकर 
और सी० जे० खुदानपुर तथा दूसरी रिपोर्ट ए० एन० खुसुरू ते तैयार की थी । 

प्रभावशाली क्रियान्वयन के अभाव के कई कारण हैं--- 

(!) कानूनी अड्चनें--भूमि-सुधार कानून अक्ष्यन्त जटिल रहे है और बड़े-बड़े 
जमीदारो द्वारा उन कानूतो में हमेशा कुछ न कुछ ऐसी कसियाँ निकाल ली गई हैं 
जिससे वे कानून के प्रभाव से बच सके । 

(7) प्रशासनिक अकुशलता एवं अष्टाचार--प्रशासनिक मशीनरी मे भ्रष्ठा- 
चार के कारण भी भूमि सम्बंधी रिकार्ड मे परिवर्तन किए गए। 

(॥॥) भू-स्वामियों का राजनेतिक सत्ता सें प्रभाव---धृ्‌-स्वामियों का देश की 
राजनैतिक सत्ता में सदेव महत्वपूर्ण स्थात रहा है जिसके कारण भुमि-स्वामियों के 
हितो के समर्थकों ने राज्य में भूमि सुधारों को लागू नही होने दिया | .« 

(५) भूमि के तवीनतम रिकार्डों का अक्ाव--भूमि-सुधारों को लागू करने 
के लिए नवीनतम रिकार्ड व आँकड़ों की आवश्यकता होती है। किन्तु देश में इनका 
सदैव अभाव रहा है । इस कारण भी इनकी प्रगति धीमी रही । 

(५) छोटे किसानों की निष्कियता--जब सरकार किसी कार्य के प्रति उदा- 
सीन हो तो कार्य से सम्बद्ध वर्ग का यह दायित्व होता है कि वह सरकार पर जोर 
डाले ओर सरकार को उचित काम करने के लिए बाध्य करे । किन्तु ऐसा तभी हो 
सकता है जब कि वर्ग उचित«ूूप से संगठित हो। भारत में छोटे किसानों के इस तरह 
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के संगठन का अभाव रहा हैं। जिसके कारण भू-सुधार कार्यक्रम के मार्ग मे अनेक 
बाधाएँ आती हैं । 

(४४) कार्यक्रम की मूलभूत कमियाँ---भूमि-सुधार कार्यक्रम से ही अनेक मूल- 
भूत कमियाँ है जिनमें प्रमुख निम्नलिखित है--(भ) विभिन्न उपायों के लागू करने में 
एक एकीकृत नीव का अभाव, प्रत्येक राज्य अपनी-अपनी डफली अपना-अपना राग 
अलाप रहा है इससे कार्यक्रम मे शिथिलता आ जाती है। (ब) विभिन्‍न राज्यों मे पाये 
जाने वाले भू-मुधार सम्बंधी कानूनों में विविधता तथा जठिलता; (स) कार्यक्रम की 
सफलता के लिये अनिवायय है कि पर्याप्त वित्तीय साधन उपजब्ध हो किन्तु ये अभी 
तक उपलब्ध नही है ! 

4, भूपि सम्बन्धी प्रलेखों को अपूर्णता--भूमि-सुधार की धीमी प्रगति का 
एक महत्त्वपूर्ण कारण यह भी है कि भूमि' सम्बन्धी आँकड़े और प्रलेख पूर्ण रूप से 
उपलब्ध नही हैं जिससे स्वामित्व के निर्धारण में कठिनाई होती है। 

5. भूमि के वितरण के परिवर्तत का अभाव--कई वर्षों के भूमि-सुधार 
कार्यक्रमों के उपरान्त भी भूमि के स्वामित्व में विशेष परिवर्तेत नही आया है। सीमा 
निर्धारण के अधिनियमो के क्रियान्वित ने किये जाने से स्वामित्व की स्थिति पहले 
जैसे ही बनी है। कार्येशील जातो के वितरण में भी विशेष अन्तर नही आया है। 
एक दशाब्दी से अधिक दो जाने पर भी भारत मे भू-जोतो का वितरण काफी असमान 
है । यह इस बात का सूचक है कि भूमि-सुधार जोतो के वितरण को परिवर्तित करने 
में असमर्थ रहे है । 

6, सुसम्बद्ध नीति का अभाव--प्र-सुधा र सम्बंधी सभी पहलुओ को एक साथ 
तो लिया गया परन्तु उन सबको एक दूसरे का परि-प्रक मानकर न तो उत्त पर 
विचार विमशें किया गया और न उस हृष्दि से उनके कार्यान्वयन का प्रयास किया 
गया । एक सु-सस्बद्ध तीति अपनाने से लागत भी कम बैठती, कमियों का पता लगाता 
सरल होता तथा भू-सुधार कार्यक्रम को लागू करना सरल रहता है । 

7. अन्यदोष---(अ) प्रोग्राम मुल्यांकन संस्था (2?7087877776 एड प्रथ्राएणा 
८००7४६४६९४) द्वारा भू-सुधार के दो दोषपुर्ण प्रभावों का पता चलता है--प्रथम, 
पुराने भुमि-स्वामियों, जमीदारो द्वारा पुनः काश्त के बहाने भूमियों पर फिर काश्त 
अधिकार प्राप्त कर लिया गया, परन्तु फिर भी वे भूमि पर सुधार करने के उपायो के 
सम्बन्ध से स्दासीत रहे। द्वितीय, उन्होंने अपने वित्तीय साधनों को व्यापार और 
बहुमूल्य धातुओ जैसे सोना-चाँदी आदि खरीदने मे लगा दिया । इन दोनो कारणों ने 
विनियोग और उत्पादन पर कुप्रभाव डाला है! 

(ब) भुमि-सुधार सम्बन्धी नीति ने भू-स्थामियों में अनिश्चितता की भावना 
पैदा कर दी है, क्योकि भूमि-सुधार सम्बन्धी कानूनों को जल्दी-जल्दी परिवर्तेन किया 
जाता है कि उनके प्रभाव के अध्ययन करने का अवसर नहीं मिलता । 

(स) भूमि-सुधार सम्बन्धी नीति देश के लिए काफी महेंगी पड़ी, क्योकि राज्य 
सरकारों को कई सो करोड़ रुपये मुआवजों के रूप में देने पड़े । 
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(द) क्षुमि-सुधार के फलस्वरूप मुकदमेबाजी को प्रोत्साहन मिलता है जिसमे 
बहुत अधिक समय और धन का अपव्यय होता है । 

(य) राज्य सरकारों को भू-विधान बनाने का अधिकार संविदा की कार्यविधि 
है। इस कारण लगान के तियमन और जोत की अधिकतम सीमा के निधारण मे बहुत 
भिन्नता पायी जाती है । 

(र) भूमि-सुधार अधिनियम जोतो पर अधिकतम सीमा लागू करने में असफल 
रहे हैं । 

(ल) सहकारी कृषि समितियाँ भी बडे भू-स्वामियों द्वारा बनायी गयी हैं और 
सहकारी सुविधाओं व साधनों का अनुचित लाभ उठाया गया है। ऐसी सहकारी क्ृषि- 
समितियाँ नगण्य हैं जो भूमिहीन मजदूरों या अनाथिक जोतो के स्वामियों द्वारा उन्ही 
के लाभ के लिए बनी हो । 


देश की केन्द्रीय सरकार अथवा विभिन्न राज्य सरकार भूमि-सुधार कार्यक्रमो 
को चलाने मे कितनी सफल हुईं है--यह तथ्य विश्व बैंक रिपोर्ट से स्पष्ट होगा जो 
पेरिस मे 77 और 8 जूब 97] को आयोजित 'भारत-सहायता संघ' (एड-इंडिया 
कन्सोटियम) की बैठक मे प्रस्तुत की गई थी । इस रिपोर्ट मे कहा गया है कि “अभी 
कानून अधिनियमित किए जाने हैं ताकि असम, तेलंगाना (आन्ध्र) हिमाचल प्रदेश, 
जम्मू-काश्मीर, महाराष्ट्र मैसुर और तमिलनाडु मे मध्यस्थ पट्ट दारी ओर निहित 
स्वार्थों का उन्मूलन किया जा सके । बिहार मे सबसे खराब दशा थी । इस राज्य मे 
जमीदारी वस्तुतः ज्यो की यों बनी रही । आमन्ध्र प्रदेश, असम, बिहार, हरियाणा, 
जम्मू-काश्मीर, पंजाब तथा तमिलनाडु में काश्तकारों को स्वामित्व का अधिकार 
उपलब्ध नही है। आन्ध्र प्रदेश बिहार, सौराष्ट्र और तमिलनाडु में काश्तकारो और 
बटाई पर खेती करने वालो मे असुरक्षा की भावता बनी रही । हरियाण और पंजाब 
में काश्तकारो की सुरक्षा इस बात पर तिभर थी कि जमीदारों को भूमि वापस लेने 
का सतत अधिकार है। बेदखली को रोकने वाले कानूनों की प्रवंचता व्यापक रूप से 
देखने को मिली ।आमन्‍्ध्न प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, जम्मू और काश्मीर (छोटे काश्तकारों 
के सम्बंध मे) और तमिलनाडु मे जमीदारों को दिया जाने वाला कानूनी लगान या 
फसल का हिस्सा अलग ही था ।”? 


भूमि-सुधार कार्यक्रम की सफलता के लिए सुझाव 


! कानूनी विधियों को सरल बनाना--भूमि-सुधार कानूनों की कानूनी 
विधियों को सरल बनाना चाहिए ताकि कानून अपना कार्य बिता किसी गतिरोध से 
कर सके । 

2. कार्यक्रमानुसार क्वियान्वयन--भूमि-सुधार कार्यक्रमों को सफल बनाने के 
लिए एक निर्धारित कार्यक्रमानुसार क्रियान्वयन किया जाना चाहिए । 

॥ कानूतों का प्रचार--भूमि-सुधार कानूनों का क्षेत्रीय भाषाओं के समाचार 
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पत्नों और आकाशवाणी के माध्यम से प्रचार किया जाना चाहिए ताकि जनता इन 
कानूनों को समझकर उससे लाभान्वित हो सके । ह 

4 भूमि-सुधार अदालतों की स्थापना--भूमि-सुधार अदालतें स्थापित की 
जानी घाहिए। इसके लिए ग्रीत्रो से कोई शुल्क नही लिया जाना चाहिए । 

5 वित्तीय व्यवस्था का प्रबन्ध--जिन नए कुंषको को भूमि दी जाय उन्े 
वित्तीय व्यवस्था भी उपलब्ध की जानी चाहिए ताकि वे उस भूमि का समुचित उपयोग 
कर सके । 

6 खेतिहर अमिको व बटाई वालों के संध की स्थापवा--दन खेतिहर श्रमिक्रो 
व बठाईवालों के संगठन बताए जायें तथा उनके प्रतिनिधियों को भूमि-सुधार कार्यक्रमों 
के क्रियान्वयन में सम्मिलित किया जाय । 

7. कुशल प्रशासनिक सशीनरी की स्थापना--राज्य जिला, व तहसील स्तर 
पर कुशल प्रशासनिक मशीनरी की स्थापना की जानी चाहिए लेकिन इसमे पटवारी 
की भूमिका को नियंत्रित रखा जाना चाहिए। 

8. नवीन रिकाई तेयार करना--भूमि के सम्बन्ध में नवीन रिकार्ड तैयार 
किया जाना चाहिए ताकि स्वामित्व के प्रश्न पर मतभेद न हो सके । 

9 अन्य सुझाव--(१) भूमि-सुधारो के सम्बन्ध में जो काफी अनिश्चितता 
व्यास है उसे समाप्त किया जाना चाहिए । (॥) कृषकों को भूमि-व्यवस्था में रुचि लेते 
के लिए प्रेरित किया जाना चाहिए। (7) रोजगार के वैकल्पिक साधन ढूंढ़े जाये 
जिससे अतिरिक्त जनसंख्या की आथिक दशा में सुधार हो । (7४) भूमि संरक्षण की 
ओर भी ध्यान दिया जाता चाहिए (५) दायित्वों और अधिकारियों मे समन्वय होना 
चाहिए जिनके लिए कृषि कराये-कलापों का एक न्यूनतम स्तर निर्धारित किया जाता 
चाहिए। (४५) भूमि-सुधार में यहू ध्यान रखा जाना चाहिए कि सहकारी कृषि के 
लिए भूमि भी एक न्यूनतम मात्रा में उपलब्ध हो सकते । (९४) 20 सुह्नीण कार्यक्रम 
को सच्चाई व ईमानदारी से कार्यान्विन करने का प्रयास क्रिया जाना चाहिए । 


भूमि-सुधार समीक्षा समिति के सुझाव 


केन्द्रीय सरकार ने जूत 978 में योजना आयोग के सदस्य भरी राजक्ृष्ण की 
अध्यक्षत में एक धूसि-सुधार समीक्षा समिति की नियुक्ति की जिससे यह कहा गया 
कि वह देश में भूमि-सुधारो पर अमल की प्रगति की समीक्षा करे और इस सम्बन्ध 
में सुझाव दे । इस समिति ने अपना प्रतिवेदन नवम्बर 978 मे प्रस्तुत किया जिसमें 
निम्नलिखित सुझाव दिए गए--- 

, राज्यों द्वारा पारित सभी भूमि-सुधार कानूनों को, जिन पर राष्ट्रपति की 
स्वीकृति मिल चुकी है, संविधान की 9वी अनुसूची में शामिल किया जाना चाहिए 
जिससे कि भूमि-सुधारो को किसी भी अदालत में चुनौती न दी जा तके । 

2. राज्यों को अपने भूमि-सुधार कानून तुरन्त संशोधित करने चाहिए जिससे 
कि इससे सम्बन्धित मामले मालशुजारी विशाग द्वारा निपटाए जा सकें । 
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3. भूप्ति-सुधारों को चुनोती देने वाली 2755 रिट याचि पल उच्च न्याय- 
जय में लम्बित पडी है अतः इस कार्य के लिए न्यायाधीशों की सखैखया में दृद्धि की 
जानी चाहिए तथा यह कार्य एक या दो न्यायाधीशों को सौंप देता चाहिए । 

4. राज्यों के मालगुजारी विभाग की मशीनरी का विस्तार किया जाना चाहिए 
जिससे कि विचाराधीन मामलो का तुरन्त निपटारा किया जा सके । 

3. यह समिति थोडे-थोडे अन्तर से भूमि-सुधार के विभिन्न पहलुओं पर गलग- 
अलग रिपोर्ट देगी जिससे कि सम्बद्ध सरकारें उत्त पर विचार कर प्रमुख विषयों पर 
तुरत कार्यवाही कर सके । 

6. सभी राज्यों के मालभुजारी अधिकारियों को भूमि-सुधार मामलों के 
निपटारे के लिए एक समयबद्ध कार्यक्रम अपनाना चाहिए जिससे इन अधिकारियों के 
निर्णय के विरुद्ध एक अपील व एक रिवीजन की व्यवस्था होनी चाहिए । 

इस रिपोर्ट के आधार पर केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने निर्णय लिया है कि भूमि-सुधार 
सम्बन्धी कानूनों को संविधान की 9वी सूची में सम्मिलित कर लिया जाय । 


छठवीं योजना में भुमि-सुधार नीति 

इस योजना में भूमि-सुधार नीति के निम्नलिखित तत्त्व हैं--- 

! भूमि सीमा अधिनियसों का क्रियान्वयन - भूमिसीमा अधिनियमों मे जो 
वैधानिक और तकनीकी कमियाँ हैं उन्हे दूर करने के लिए इन अधिनियमों मे आवश्यक 
परिवतेन किए जायेंगे । 

भूमि के वितरण में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजातियों के भूमिहीनों 
को प्राथमिकता दी जायेगी । । 

2. भूमि आँकड़ो को अद्यतन करना--भूमि आँकड़ो को निरंतर नवीन रखने 
की दिशा मे तेजी से प्रयास किए जायेंगे और इस पर जो व्यय होगा उसे एक विन्ति- 
योग समझा जायेगा । 

3 चकबन्‍्दी--आमामी वर्षों मे चकबन्दी को एक महस््वपूर्ण कार्यक्रम माता 
जायेगा भौर सिचित क्षेत्रों मे इस कार्य को प्राथमिकता दीं जायेगी । 

4. कास्तकारी व्यवस्था में सुधार--कुछ अपवाद जनक स्थितियों को छोड़कर 

यह व्यवस्था की जायेगी कि भूमि पर स्वामित्व उसी का हो जो कि उसे जोत रहा 
है। लगान को, जहाँ यह कुल उत्पाद के 20 से 25% तक की सीमा से अधिक है, 
कम कराने हेतु कानूनी व्यवस्था की जायेगी । 
3. प्राम समितियों का निर्माण--भूमि-सुधारो के सुचारु रूप से क्रियान्वयन के 
लिए ग्राम समितियों का निर्माण किया जायेगा । कुछ राज्यों मे ऐसी समितियाँ पहले 
या अी हैं। अन्य राज्यों मे भी इसकी स्थापना करनी होगी | इन पमितियों में 
लाभ प्राप्त कर्ताओं को भागीदार बनाया जायेगा । 


52 भूमि-व्यवस्था एवं भूमि-सुधा 
विभिन्‍न राज्यों में भूमि-सुघार अधिनियम 


[. उत्तर प्रदेश में जमींदारी उन्पुलन--उत्तर प्रदेश जमीदारी उन्मूलन में अग्रणै 
प्रदेश है। उत्तर प्रदेश की विधान सभा ने 8 अग्रस्त 947 को एक प्रस्ताव पाए 
किया कि जमीदारी का उन्मूलन कर दिया जाय और इस कार्य के लिए एक सर्मि 
प० गोविन्द वल्‍लभ पंत की अध्यक्षता में बना दी गयी जिसने रिपोर्ट अगस्त 9॥| 
में दे दी । इस समिति की सिफारिशों के आधार पर एक विधेयक 7 जुलाई 94 
को प्रस्तुत किया गया जो 76 जनवरी 95] को पास हो गया । 24 जनवर 
95व को राष्ट्रपति ने इस अधिनियम पर अपनी सहमति दे दी और 26 जनवरी 
95] ई० को यह उत्तर प्ररेश गजट (असाधारण) में प्रकाशित किया गया और 
इसी दिन से यह अधिनियम भूमि-कानून का भाग बन गया । लेकिन उत्तर प्रदेश वे 
कुछ जमीदारो ने न्यायालय की शरण ले ली । अन्त में 5 मई 952 को स्वोच 
न्यायालय ने इस अधिनियम को वैध घोषित कर दिया जिसके फलस्वरूप राज 
सरकार ने | जुलाई 952 से राज्य की कृषि जमीदारियों की भूमियो का स्वामित् 
अपने हाथ में ले लिया । 

उत्तर प्रदेश मे 30 जुन, 952 को जमीदारों के पास 4.3 करोड़ एक 
भूमि थी जिनमे से 3.9 करोड़ एकड भूमि ही सरकार द्वारा लेने का निश्चय किया 
गया। क्षतिपूर्ति की मात्रा शुद्ध आय का 3 गरुता रखी गयी। जमीदारो की कुृ 
संख्या 20 लाख आँकी गयी जिसमें से 90% जमींदार तो केवल नाम मात के है 
जमीदार ये और वे 25 रुपये वाषिक से भी कम लगान देते थे। केवल 30,000 
जमीदार (अर्थात्‌ कुल जमीदारों की संख्या का .5 प्रतिशत) ही 250 रुपये वाषिक 
से अधिक लगाने देते थे ।' इस 30,000 की संख्या में 5,000 जमींदार !,000 
#ऋपये तक लगाने देते थे तथा 400 ऐसे थे जो 0,000 रुपये से अधिक लगान देते 
थे । कुल क्षतिपूरतति 750 करोड आँकी गईं थी । 

इस अधिनियम ने 4 प्रकार के कृषकों को जन्म दिया--- 

() भूमिघर--जमीदारी उन्मूलन के समय भूमिधरी के अधिकार केवत 
जमींदारों को उनकी सीर व खुद-काश्त भूमि पर दिये गये थे किन्तु अन्य प्रकार के 
काश्तकारों के लिए यह व्यवस्था की गई थी कि कोई भी सीरदार अपनी भृमि हे 
लगांद' का 0 गुना जमा करके भुमिधरी अधिकार प्राप्त किये जा सकते हैं। भूपि 
धर की प्रमु्च विशेषताएँ निम्नलिखित हैं--(१) भूमिधर को अपनी भूमि पर स्थाग्री 
अधिकार प्रास है; (7) भूमिधर अपनी भूमि का उपयोग कृषि के अतिरिक्त अब 
किसी कार्य के लिए भी कर सकता है (॥) भुमिधर अपनी भूमि का मालिक है, 
उसको इसे बेचने, रहन रखने व अन्य किसी को हस्तान्तरित करने का पूरा अधिकार 
है । (४) भूमिधर का लगान सीरदार के लगान से आधा होता है। 

(2) सीरदार--जो काश्तकार 0 गुना जमा न कराना चाहें वे सीरदार 
कहलायेंगे और वे सरकार को वही लगान देंगे जो वे जमींदार को देते थे । 

(3) अधिवासी--वे काश्तकार जो उप-किसान के रूप मे कार्य करते थे, अधि 


भूमि-व्यवस्था एवं भूमि-सुधार 3 
वासी कहलायेंगे । इनका अपनी खेती की जमीनों को 5 वर्ष तक रखने का अधिकार 
दिया गया । इसके पश्चात 5 गुना लगान जमा कराकर सीरदार बन सकते थे । 

(4) आसामी--यह वे व्यक्ति थे जो वन, भूमि, रहन भूमि व बगीचों की 
भूमि आदि पर खेती करते ये । इनके अधिकार स्थायी नही होते थे । 

2 भध्य प्रदेश जसींदारी उन्मूलन एवं भूमि-सुधार अधिनियम-- नवम्बर 
[956 मे मध्य प्रदेश के गठन के पूर्व मध्य प्रदेश के चार अंग ये--महाकीशल, मध्य 
भारत, विन्ध्य प्रदेश और भोपाल । (7) महाकोशल क्षेत्र में 3। मार्च 95 को 
राज्य शासन द्वारा 43 हजार ग्रामो के स्वामित्व पर अधिकार कर लिया गया तथा 
इनके द्वारा राज्य एवं कृषको के बीच मध्यस्थ का कार्य करने वाले विभिन्न जमीदारो 
के मालगुजारी के एवं अन्य अधिकारों को समाप्त कर दिया गया। (7) जून सन्‌ 
95] में तत्कालीन मध्य भारत राज्य शासन विधान सभा द्वारा मध्य भारत जमी- 
दारी समाप्ति विधान स्वीकृत किया गया। (77) सन्‌ 4932 में तत्कालीन विन्ध्य 
प्रदेश विधान सभा द्वारा विन्ध्य प्रदेश जमीदारी उन्मूलन व भूमि-सुधार विधेयक 
स्वीकृत किया गया जिसे सन्‌ 953 मे राष्ट्रपति की स्वीकृति प्राप्त हुई। (४५४) 
भोपाल क्षेत्र मे भी 95 में जमीदारी उन्मूलल अधिनियम लागू किया गया ओर 
जिन जमीदारो ने क्षतिपूर्ति (मुआवजा) लेना स्वीकार नहीं किया उन्हें वाषिक रकम 
दिया जाना निश्चित किया गया । 

नवम्बर 956 में नए मध्य प्रदेश के गठन के पश्चात्‌ भूमि कानूनों को एक- 
त्रित तथा संशोधित करने का कार्य हाथ मे लिया और मध्य प्रदेश भू-राजस्व संहिता 
956 बनाई गई । इसकी भ्रमुख बातें इस प्रकार है*: -- 

(अ) व्यवस्था--अब काश्तकार भु-स्वामी कहलायेगे और उसके पास जो 
भूमि होगी उसके वे वास्तविक स्वामी होगे । + 

(ब) काश्तकारों के अधिकार--जमीन को जोतने वाले काश्तकार जो अभी 
तक उपकाश्तकार अथवा शिकमी पट्टेदारी कहलाते थे वे अब इस नई व्यवस्था के 
अन्तर्गत मौसमी काश्तकार कहलायेगे । ये काश्तकार जिन भू-स्वासियों की जमीन 
जोतते है उन्हें यह अधिकार दिया गया है कि वे अपनी मौसमी काश्तकारी से अपनी 
व्यक्तिगत खेती के लिए 25 एकड तक असिचित भूमि ले सकते हैं, लेकिन शर्ते यह 
रहेगी कि मौसमी काश्तकार के पास कम से कम 0 एकड़ असिचित भूमि बचनी 
चाहिए । हि 

(स) अत्यधिक लगान वसूली पर प्रतिबन्ध--मौसमी काश्तकार द्वारा दिए 
जाने वाला अधिकतम लगान सिंचित भूमि के लिए भू-राजस्व के चौगुने से अधिक 
नही हो सकता । 

(ब) सिचाई के अधिकार--मध्यस्थों की समाप्ति के दिन जिन तालाबों से 
ग्रामवासी सिंचाई अथवा अन्य प्रकार के कार्य करते रहे वे तालाब भूतपूर्व मालिक 
को मुआवजा देते के पश्चात्‌ राज्य सरकार के अधिकार में जा जाएँगे। फिर प्राम- 
वासियों को अधिकार होगा कि वे दस तालाब का प्रयोग कर सकेंगे। 
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मध्य प्रदेश के /964 के भूमि कानून के अधीन एक धारा के अनुसार 2 
मासी काम में आने वाली जमीन 25 एकड से अधिक रखने का अधिकार न होगा । 
मध्य प्रदेश मे भूमि की चकबन्दी ऐच्छिक ढंग से की गई है । 

राज्य मे सहकारी कृषि पर अधिक ध्यान दिया गया है। सहकारी कृषि समि- 
तियो में से सबसे अधिक उन्नति कृषि समितियों (७7778 50००७४९४) की हुई है। 

अन्य सुधार- तीसरी योजना मे भूमि सुधार के हेतु भ्राम पंचायत, जनपद 
सभा एवं जिला परिषदों पर अधिक ०्याव दिया गया है। भूदान आन्दोलन मे लगभग 
6 एकड़ भूमि तथा 00 ग्राम दान में मिल चुके है जिनमे में कुछ भूमिहीन किसानों 
को वितरित की जा घुकी है । 


परोक्षा प्रश्न 


| भारत की पचवर्षीय योजवाओ मे प्रस्तावित भूमि-सुधार के कार्यक्रमों का 
सक्षेप मे वर्णन कीजिए । वे अब तक किस सीमा तक लागू किये जा चुके है ? 

अथवा 

भूमि-सुधार प्रयासों की समीक्षा कीजिए और बताइए कि इनका ग्रामीण 
जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा है ? 

अथवा 

भारत से भूमि-सुधार के क्‍या उद्देश्य हैं? अभी तक जो भूमि-सुधार हुए हैं 
उनसे आपकी राय में इन उद्देश्यों की पूर्ति कहाँ तक होती है ? 

अथवा 

स्वाधीनता के परखत्‌ भारत में भूमि-सुधार नीति की आलोचनात्मक व्याख्या 
कीजिए । 

[संकेत--सर्वप्रथम भूमि-सुधार का अर्थ और महत्त्व संक्षेप में लिखिए । इसके 
बाद पंचवर्षीय योजनाओ के अन्तर्गत भूमि-सुधार कार्यक्रमों का उल्लेख कीजिए । अन्त 
में भूमि-सुधार के दोषो को दूर करने के लिए सुझाव दीजिए ।] 

2. भारतीय कृषि के विकाप्त में संस्थश्ुत परिवर्तेतो की आवश्यकता समझाइए । 
इसी सन्दर्भ में भूमि-सुधार अधिनियमों का मूल्यैकन कीजिए । 


4 


भारत में कृषि जोतें--भूमि का उपविभाजन एवं अपखण्डन 
(5श707/प ० 00785, 6प9-0फग्रणा 8200 फएफच्चएाशाद्वा00 0 
घ्रणक्रा8४ ए ॥079) 


कृषि जीत का तात्पय भूमि की उस सीमा से है, जिस पर एक कूषक वास्तव 
क खेती करता है। परन्तु किसी को भूमिधर, भू-स्वामी मौरूसी, काश्तकार अथवा 
पट्टेदार के रूप मे जितनी भूमि पर स्थायी और पैतृक अधिकार मिले हो उसे “भू- 
स्वामियों की जोत' (॥२8॥0 ॥0०0९7/8 90०00778) कहते है । वह स्वय जिस भूमि पर 
खेती करता है वह जोत कहलाती है। 

फषि जोत की विभिन्न धारणाएँ ([)्शिशा: ००7०४ए०४ ण॑ #87०णाप्राद 
घ्र०0१785$)--कषि जोत के सम्बन्ध मे निम्तलिखित धारणाओ का उल्लेख किया 
जाता है--() आथिक जोत या लाभकारी जोत (80००॥४९ प्षणक्र£8) (2) 
पारिवारिक जोत (एक्षाएाए 0008) (3) बुनियादी जोत (899० स्००78) (4) 
अनुकूलतम या इष्टतम जोत (09007 प्र०00078) (5) क्रियात्मक जोत (096:8- 
॥णा॥ 9०978) । हर 

. आर्थिक जोत--आशर्थिक जोत के सम्बन्ध मे विभिन्न अर्थशास््रियो ने विभिन्‍न 
मत व्यक्त किये हैं। जैसे--कीटिग्स (६८७४४४४5) के मतानुसार, “आश्िक जोत वह 
है जो एक व्यक्ति को आवश्यक व्यय निकालने के पश्चात उसे तथा उसके परिवार 
को उचित सुविधा सहित पर्याप्त उत्पादन का अवसर प्रदान करती है ।” कीटिग्स का 
विचार है 40 एकड से 50 एकड़ तक अच्छी भूमि, जिसकी सिंचाई के लिए, कम से 
कम एक कुएँ की व्यवस्था हो, को आथिक जोत कहा जा सकता है। * 

डा० भान का विचार है कि “एक आर्थिक जोत वह है जो एक परिवार को 
न्यूनतम जीवन स्तर प्रदान कर सके ।” 

इस सम्बन्ध में स्टेनले जेबन्स (902॥]८9 3०५०७७) के अनुसार “आ्थिक 
जोत वह है जो एक कृषक को न केवल न्यूनतम स्तर अथवा उचित स्तर प्रदान 
करती है, अपितु रहन-सहन का उच्च स्तर प्रदान करती है ।” उनके अनुसार आथिक 
जोत की सीमा 20 एकड से 30 एकड तक की होती है। 

कृषि सुधार समिति के आधिक जोत की जो विशेषताएँ बताई है वे इस 
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प्रकार है --() किसान को रहन-सहन का उचित स्तर प्रदान करती हैं। (४) एक 
सामान्य आकार के परिवार को सम्पूर्ण वर्ष के लिए रोजगार प्रदान करटी हैं। (|) 
सम्बन्धित प्रदेश की कृषि व्यवस्था को बल देती है । 

उपर्युक्त परिभाषाओं के अध्ययन से यह स्पष्ट होता है कि आथिक जोत एक 
कृषक द्वारा जोती गयी भूमि का तह क्षेत्र है जिस पर एक औसत आकार के परिवार 
का श्रम व पूंजी का सर्वोत्तम उपयोग हो सके तथा इसका शुद्ध उत्पादन कृषक के 
परिवार को एक अच्छा जीवन स्तर प्रदान कर सके । 

2, पारिवारिक जोत--पारिवारिक जोत का आशय उस जोत से है जिससे 
किसान के कम से कम इतनी पैदावार अवश्य प्राप्त हों सके जिससे उसे प्रतिवर्ष 7600 
रुपये को कुल वाषिक आय प्राप्त हो सके ओर उसे मजदूरी एवं आवश्यक ख्चों को 
निकालकर !200 रुपये की शुद्ध वाषिक आय प्राप्त हो सके । साथ ही साथ जोत 
का क्षेत्रफल एक हल इकाई से कम ने हो । इस प्रकार की जोत का आधार आय 
मानी गई । यहाँ ध्यान देने योग्य बात यह है कि आधिक जोत और पारिवारिक 
जोत को एक दुसरे का पर्यायवाची माना जाता है । 

3, बुनियादी जोत--कृषि सुधार समिति के अनुसार, “बुनियादी जोत से 
अभिप्राय कृषि के लिए आवश्यक न्यूनतम क्षेत्न से है।” दूसरे शब्दों मे बुनियादी 
जीत के अन्तगंत भूमि का केवल उतना ही क्षेत्र आता है जिससे जीवन निर्वाह सम्बन्धी 
आवश्यकताओं की पूर्ति की जा सके । आर्थिक जोत की अपेक्षा यह जोत छोटी होती 
है । योजना आयोग के अनुसार, तीन बुनियादी जोतो को मिलाकर एक आर्थिक जोत 
के रूप में माना जा सकता है। 

4, अनुकूलतम जोत-फयहू जोत की वह सीमा कहीं जा सकती है जिस पर 
कृषक को अपने साधनो-श्रम व पूँजी को सर्वाधिक कुशल ढंग से प्रयोग करने का 
उचित अवसर प्राप्त हो ताकि उसे अधिकतम लाभ प्राप्त हो सके । इसे आदर्श जोत 
भी कहा जा सकता है क्योकि उस जोत पर ही एक निश्चित कृषि पद्धति के अन्तर्गत 
श्रम एवं पूँजी का सबसे कुशल प्रयोग सम्भव हो सकता है । भारत में इस जोत का 
आकार आधिक जोत के आकार का तीन गुना से अधिक भाना जाता है। 

5, क्वियात्मक जोत--कषि संगणना (970-7व) के अनुसार--क्रियात्मक 
जोत को उस समस्त भूमि के रूप में परिभाषित किया गया है जो पूर्णतः या आशिक 
रूप से कषि के उत्पादन कार्यें में प्रयुक्त होती है और एक व्यक्ति के द्वारा अकेले या 
अन्य व्यक्तियों के साथ मिलकर (स्वामित्व, कानूनी स्थिति, आकार एवं स्थानीयकरण 

दृष्टि में रखे बिना) एक तकतीकी इकाई के रूप में प्रयुक्त होती है।” एक 
लकतीकी इकाई से अभिप्राय ऐसी इकाई से है जो एक प्रबन्ध के अन्तर्गत हो तथा 
जिसके एक ही उत्पादन के साधन (8876 ॥78&79 07 ?70470707) हो । 

आर्थिक जोत को निर्धारित करने बाले घटक (80075 ;0870780]8 [0 
कआधिणएंश8 2०००० परणत8)--आविक जोत के आकार को स्थान-स्थान 
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और प्रदेश-प्रदेश के साथ विभिन्‍न घटक प्रभावित करते है, जिनमे कुछ प्रमुख 
निम्त हैं--+ 

], भूमि की उर्वरा शक्ति--जो भूमि अधिक उपजाऊ होती है उनसे अपेक्षा- 
कत अधिक आय व उन पर रोजगार के अधिक साधन उपलब्ध हो सकते हैं। अत 
जिन क्षेत्रों मे भूमि कम उपजाऊ है । वहाँ जोत की इकाई अपेक्षाकृत अधिक होगी । 

2 कृषि पद्धति-- खेती करने का तरीका कृषि जोत के आकार को निर्धारित 
करता है। यदि खेती पुराने ढंग से की जाती है तो आथिक जोत का आकार छोटा 
होगा । इसके विपरीत यदि खेती आधुनिक साधनों ट्रैक्टरो, मशीनों आदि से की 
जाती है तो आर्थिक जोत का आकार बड़ा होगा । 

3 वर्षा व सिंचाई की सुविधाएँ--जिन भागो मे सिंचाई तथा वर्षा की पर्याप्त 
सुविधाएँ उपलब्ध होती हैं, आर्थिक जोत छोटी होती है। इसके विपरीत अनिश्चित 
वर्षा या सिंचाई की अपर्याप्त सुविधाएँ होने पर आर्थिक जोत का आकार बड़ा 
होता है । 

4. फसलो की प्रकृति--आश्िक जोत के आकार को फसलो की प्रकृति द्वारा 
भी प्रभावित किया जाता है। यदि फसलें जैसे सब्जी, फल आदि की है तो आर्थिक 
जोत का आकार छोटा होगा लेकिन चावल, गेहूँ आदि के लिए आर्थिक जोत का 
आकार बड़ा होगा । 

5. बाजार की समीपता--कृषि जोत से बाजार की दूरी भी आधथिक जोत के 
निर्धारण मे एक महत्त्वपूर्ण तत्त्व है। उदाहरणार्थ, जो क्षेत्र किसी बड़े शहर के निकट 
होते है वहाँ पर भूमि की थोड़ी मात्रा भी आर्थिक जोत हो सकती है भपेक्षाकत उन 
क्षेत्रो के जो शहर से बहुत दूर हैं तथा वहाँ से आने जाने के पर्याप्त साधन भी नही हैं। 

6, वित्तीय सुविधाएँ--आथिक जोत के आवौर को निर्धारित करने वाने 
घटको में वित्तीय सुविधाएँ भी आती हैं। यदि किसी स्थान पर कृषकों की. पर्याप्त 
मात्रा मे वित्तीय सुविधाएँ मिल जाती हैं, तो वहाँ पर आर्थिक जोत का आकार छोटा 
हो सकता है। लेकिन इसकी विपरीत स्थिति मे आर्थिक जोत बड़ी ही होगी । 

7. कछूषकों को शिक्षा एवं कार्य कुशलता--जिन क्षेत्रों के कृषक शिक्षित होते 
है तथा उनकी कार्य कुशलता का स्तर अपेक्षाकृत अधिक होता है उन क्षेत्रों में भूमि 
की थोड़ी मात्रा भी आर्थिक जोत हो सकती है अपेक्षाकृत उन क्षेत्रों के जहाँ के कषक 
अशिक्षित है तथा जिनकी कार्य कुशलता कम है । 

8, अन्य कारक---उपर्युक्त तत्वों के अतिरिक्त कृषि पदार्थों का कीमत स्तर, 
कृषि का उद्देश्य, कूंषि की सामाजिक दशा इत्यादि आर्थिक जोत को प्रभावित करती 


हूँ । 
भारत में कृषि जोतें 


भारत की कृषि-संगणना (8870ए्राप्रा॥| (७४६४६) 970-7] के अनुसार 
देश में कुल कार्मशील जोतें (%०8 09228007४ प्रणता85) 7.05 करोड़ हैं जो 
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6.2 करोड हेक्टेयर भूमि मे है। यह भूमि देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 49.4 
प्रतिशत है । इस सम्बन्ध में आँकड़े नीचे सारणी में दर्शाए गए है---. ह# 





मिल निलिली लि कलिलिनलिमलन जल आन नकल लक ्नभुुुबु“बंब 8 इबबपमंप मा ब॥ मम ं/ंंरसंं!भए्घ_्घघ्घ्५५छघ७७७७४७४७७७७७७७७७७७७७७॥७॥७७७७/७७ए 
जोतों का आकार कुस जोतो का प्रतिशत कुल क्षेत्रफल का प्रतिशत 





]0 हेक्टेयर से कम 5 9 
:0---2'0 हेक्टेयर 9 2 
2'0---4 0 हेक्टेयर 5 ]8 
4 0---0 0 हेक्टेयर ]] 30 
[00 व अधिक हेक्टेयर 4 3] 

कुल 00 00 





उपर्यक्त सारणी से यह स्पष्ट हो जाता है कि एक हेक्टेयर तक की जोतो की 
संख्या कुल कार्यशील जोतो की 5 प्रतिशत है लेकिन उनके पास भूमि के छुल क्षेत्र 
का 9 प्रतिशत ही है जबकि !0 हेक्टेयर व अधिक की जोतें कुल जोतो का 4 प्रति- 
शत हैं लेकिन उनके पास कुल क्षेत्रफल का 34 प्रतिशत भाग है । 

भारत में क्रियात्मक जोतो का औसत आकार 2*30 हेक्टेयर है लेकिन भिरत- 
भिन्‍न राज्यों मे औसत आकार जोत भिन्न-भिन्न है जैसे राजस्थान 546 हेक्टेयर, 
मध्य प्रदेश 4'0 हेवटेयर, हरियाणा 378 हेक्टेयर, पंजाब 289 हेक्टेयर, बिह्दार 
:52 हेक्टेयर व उत्तर प्रदेश ।*6 हेक्टेयर है ।! 

भारत में औसत जोत अन्य विकसित देशों की अपेक्षा कम है--भारत में अधि- 
कांश जोतो का आकार अन्य विकसित देशों की अपेक्षा कम है जैसा कि निम्न सारणी 
के अंकों से स्पष्ट है--- 





कुछ चुने हुए देशों में जोत का औसत आकार 
देश हेक्टर मे देश हेक्टर से 
जोत का औसत आकार जोत का औसत आकार 
अमेरिका (959) ]225 बेल्जियम (7970) 8,4 ह 
इंग्लैणए ([960-64) 40.6 भारत (970-7]) 2.3 
नार्वें..... (970) ]7.6. जापान (960). १.2 


, इन आँकड़ो में एक हेक्टेयर से कम वाली जोतों को सीमान्त जोत' (/8- 
2878 ॥007788), एक हेक्टेयर से 2 हेक्टेयर तक की जोतें लचु जोत (छगाडा। 
00089), दी से चार हेक्टेयर तक अद्धे-मध्यम जोते (8577 -गराव्ताप्रा। ॥000॥85) , 
चार से दस हेक्टेयर तक मध्यम जोतें (४००४० ॥00॥785) तथा दस हेवदेयर या 
उससे अधिक को बृहत्‌ जोतें ([,882 ॥00785४) बताया गया है। लगभग आधे 
राज्यों मे कृषि जोतों का औसत आकार देश के भौसत, आकार से कम है। 
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उपर्युक्त सारणी भे दिये गए आँकडे पुराने है जब से उक्त देशो मे कृषि जोत 
का आकार और बढा है क्योकि इन देशो मे कृषि पर लगी जनसंख्या का लक्ष्य उद्योगों 
पर स्थानान्तरण हुआ है किन्तु भारत मे औसत जोत का आकार घटा है क्योकि कृषि 
पर जनसख्या का दवाब निरंतर बढ रहा है। इस समय भारत मे भौसत जोत का 
आकार लगभग 5 एकड है। 

अलाभकारी जोतों की समस्या (७00007 ० ए760007०॥70 प्र०04%॥8)-- 
भारत मे जनसंख्या का कृषि पर दबाव निरंतर बढने के कारण कृषि जोतो का आकार 
ही छोटा नही है बल्कि यहाँ एक कषक की जोत विभिन्न टुकडो मे विभाजित है अर्थात्‌ 
कृषक की समस्त कृषि योग्य भूमि किसी एक स्थान पर न द्वोकर गाँव के भिन्न-भिन्न 
भागो मे विखरी होती है । इसे भूमि का अपखण्डन कहते है। भूमि के उपविभाजन 
और अपखण्डन के कारण भारतवर्ष मे अनाथिक जोतो की समस्या गंभीर होती जा 
रही है। अब हमे यह देखना है कि देश मे अनाथिक जोतो के क्‍या कारण है। इनके 
कृषि अर्थ-व्यवस्था पर क्या प्रभाव है अथवा इनके क्‍या दोष है तथा अना्थिक जोतों 
को किस प्रकार आर्थिक बतनाथा जा सकता है। इन सभी बातो का उत्तर उप विभा- 
जन व अपखण्डन की समस्याओं के अध्ययन मे मिलता है। 


भूमि का उप-विभाजन' एवं अपखण्डन' 
($प7-तशझ0ा क्षाएं गिब्नशाशारा0॥ ० प्र00788) 


अरथथ--जोतो के उपविभाजन का अभिप्राय जोत के कुल आकार मे होने वाली 
कमी से है । इसके विपरीत जोतो के अपखण्डुन का अभिप्राय एक जोत के टुकडो का 
दूरस्थ स्थानों या क्षेत्रों मे छिटकने या बिखरने से है । 


उप-विभाजन' तथा अपखण्डन के कारण 


डा० राधाकमल सुकर्जी के अनुमान के अनुसार खेतों के उप-विभाजन तथा 
अपखण्डन की प्रवृत्ति भारत मे विगत 200 वर्षों से आरम्भ हुई है। भारत में उप- 
विभाजन तथा अपखण्डन के कारण मुख्यत परम्परागत, सामाजिक व आर्थिक है। 
इनमे से कुछ महत्त्वपूर्ण कारण इस प्रकार है--- 

(7) उत्तराधिकार नियम--भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम के अन्तगेत पिता 
की मृत्यु के पश्चात्‌ उसकी सम्पत्ति में पुत्त-पुत्रियों को समाव अधिकार दिया गया है। 
फलस्वरूप, प्रत्येक लडके को पिता के जोत के बिखरे हुए प्रत्येक टुकडे मे से एक-एक 
हिस्सा मिलता है । इससे दिन-प्रतिदित उप-विभाजन और अपखण्डन बढ़ता जा रहा 
है। प्रो० क्लो के अनुसार “भारत मे पिता की मृत्यु के बाद जमीन का कहना ही क्‍या, 
पेड़ पर लगे शहृद और यहाँ तक कि पेड़ की छाया के विभाजन के लिए भी उसके 
पुत्रों को लड़ते देखा जा सकता है ।”' 

() कृषि पर जनसंख्या के भार से वृद्धि--जनसख्या की उत्तरीौत्तर वृद्धि के 
कारण श्रमिको अथवा रोजगार चाहने वालो की सख्या में वृद्धि हुई है । रोजगार के 
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अन्य उपयुक्त साधनों के अभाव में कृषि-भूमि की माँग बढ़ने से भूमि के उपविभाजन 
और अपखण्डन मे तेजी से इद्धि हो रही है । 

(77) व्यक्तिवाद॒ का उदय और संपुक्त कुटम्ब प्रथा का हछास--पाश्चात्य 
सभ्यता से प्रभावित होकर भारतीय भी अब परिवार से पृथक रहना ही अधिक पसन्द 
करते है । इससे जोतो का उप-विभाजन एवं अपखण्डन बढ़ता ही जा रहा है । डा० 
राधाकमल सुकर्जी के अनुसार विगत वर्षो मे स्वतन्त्त परिवार स्थापित करने की भावना 
प्रबल हो गयी है। अत सयुक्त परिवार-प्रणाली टूटती जा रही है, जिससे भूमि का 
उप-विभाजन निरन्तर बढ रहा है, क्योकि परिवार का हर सदस्य खेत मे से अपना 
हिस्सा अलग कर लेता है। प्रो० किन्‍ले के अनुसार, “जब बेंटवारे का निश्चय हो 
जाता है तो प्रत्येक व्यक्ति यही चाहता है कि समानाधिकार के कारण सारी सम्पत्ति में 
उसको सम्मान रूप से भाग मिले---चाहे वह खेत हो या मकान या बाग या पेड़ । जहाँ 
प्रत्यक्ष विभाजन नही होता वहाँ अप्रत्यक्ष विभाजन पाया जाता है ।”” 

(१५) छुदीर उद्योगों का पतन--हमारे देश में कई प्रकार के कुटीर उद्योग 
विकसित थे । किन्तु ब्रिटिश सरकार की स्वतन्त्न व्यापार नीति और कुटीर उद्योगो की 
उपेक्षा के कारण लघु तथा कुटीर उद्योगो का अन्त होता चला गया जिससे इन उद्योगों 
में लगा हुआ जनसंख्या का एक बडा हिस्सा खेती पर आश्रित हो गया। परिणाम- 
स्वरूप कृषि-भूमि की माँग बढने मे कृषि-जोतों के उप-विभाजन और अपखण्डन की 
समस्या उग्र हो गई । 

(५) कृषकों की ऋणपग्रस्तता--भारतीय कृषक विभिन्न उद्देश्यों से अपनी भूमि 
को बन्धक रखकर महाजनो से ऋण लेते हैं, किन्तु ऋण को निर्धारित समय पर अदा 
सही करने के कारण, इन्हें बाध्य होकर अपनी भूमि का एक हिस्सा महाजनों के हाथ 
बेचना पड़ता है जिससे भूसि का उप-विभाजन होता है। भूमि हस्तान्तरण एर कानूनी 
प्रतिबन्ध लगाये जाने पर, अब यह समस्या इतनी जदिल नही रह भई है । 

(४) भू-सम्पत्ति से विशेष प्रेम--साधारणतः: भारतीयों का धृ-सम्पत्ति से 
विशेष लगाव होता है। वह भूमि को जीविका का साधन ही नहीं समझता, बल्कि 
प्रतिष्ठा, सम्मान और सम्पन्नता का आधार भी मानता है। फलस्वरूप, प्रत्येक व्यक्ति 
पैतृक भूमि में हिस्सा पाने के लिये लालायित रहता है, चाहे उसका हिस्सा कितना भी 
कम क्यो न हो । पूवेजों से उत्तराधिकार के रूप मे प्राप्त भू-सम्पत्ति के प्रति किसान की 
इस अनुरक्ति से भू-सुधार एवं चकबंदी जैसे कार्यक्रमों मे न केवल दकावद होती है, 
बल्कि भू-विभाजन बढ़ता ही जाता है। 

(श॥) मौद्योगीकरण की संद प्रथति--भारत में जनसंदया की वृद्धि की तुलना 
में आधुनिक उद्योगों के संगठित विकास की प्रगति मंद है जिससे रोजगार के अवस्तर 
मन्द गति से बढ़ रहे हैं। फलत: कृषि पर जनसंख्या का भार बढ़ता ही जाता है भौर 
उप-विभाजन तथा अपखण्डन की समस्या बनी हुई है । 

(४४) अन्य फारण--भा रत में कृषि जोतों के उप-विभाजन और अपबण्डन के 
कुछ अन्य कौरण इस प्रकार हैं :--(अ) कृषकों की अज्ञानना एवं अशिक्षा, (बे) खेतों 
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मे चकबज़्दी का न होना, (स) कृषि की दोषपूर्ण पद्धति, (द) भू-स्वामी द्वारा अपनी 
भूमि को कई व्यक्तियों को “बठाई” पर उठा देना, (य) नवाबो एवं जमीदारो द्वारा 
प्रसन्न होकर अपने नौकरो को भूमि के टुकड़े इनाम में देने की आदत आदि । 


भूमि के उप-विभाजन व अपखण्डन के आशिक प्रभाव 


उप-विभाजन एवं अपखण्डन के दोष--डा० मान के शब्दों मे, “भू-विभाजन 
ओर अपखण्डन साहस और परिश्रम को नष्ट करता है, श्रम की अपार बरबादी करता 
है। बाडे बनाने के कारण भूमि की अत्यधिक हानि की ओर प्रवृत्ति होती है । निम्न 
हानियाँ उनके मत का प्रबल समर्थन करती है--- 

. भूमि का दुरुषबयोग--खेत छोठे-छोटे टुकडों मे उप-विभाजित होने से, 
खेतो के बीच में मेड एव रास्ते बनाने से बहुत-सी जमीन, जिसमे खेती होनी चाहिये, 
व्यर्थ ही पडी रहती है । 

2. श्रम व समय का अपव्यय--खेतो के एक जगह न होकर अनेक स्थानों पर 
बिखरे होने के कारण किसानो को क्ृषि-कार्य के लिए इन सभी टुकडो तक स्वयं तथा 
बैल व ओजारो को ले जाना पडता है, जिसमे उनके श्रम तथा समय का अपव्यय 
होता है और प्रति हेक्टेयर लागत बढ़ जाती है। प्रो० बी० पी० मिश्र के मतानुसार 
500 मीटर की दूरी पर खेत होने पर लागत मे निम्न प्रकार से वृद्धि होती है :--- 





कार्य लागत मे वृद्धि 
!. जुताई हेतु श्रम का आवागमन 5-30 प्रतिशत 
2. खाद का परिवहन व्यय ७ 2035 ,, 
3, फसल का परिवहन व्यय 5"32 ,, 
4097 ,, 


इसके अतिरिक्त चौकीदार व अन्य व्यवस्था सम्बन्धी व्यय बढने के कारण 
लागत मे काफी वृद्धि हो जाती है । 

3, अलाभप्रद व्यवसाय--सर जान रसल का कथन है कि “'खितो का अप- 
खण्डन सबसे अधिक हानिप्रद समस्या है। इसके परिणामस्वरूप कृषि एक अलाभकारी 
व्यवसाय अथवा जीवन-यापन का ढड्ज मात्न बन गया है ।” निरन्तर उप-विभाजन के 
कारण खेत छोटा होते-होते इतना अनाथिक हो जाता है कि कृषक को परिवार का 
निर्वाह करमा कठिन हो जाता है । 

4, अदालती झजड़ों को प्रोत्साहन--खेतो के छोटे-छोटे टुकड़े होने से किसानो 
के बीच चौहदी, रास्ता, मेड आदि के लिये प्राय. झगड़े हुआ करते है और गाँवों में 
मुकदमेबाजी को अनावश्यक प्रोत्साहन मिलता है । 

5, स्थायी सुधारों की असम्भाव्यता--कुषि मे स्थायी सुधार नहीं किये जा 
सकते । क्योंकि पहले से हौ खेतों का आकार इतना छोटा है कि कभी-कभी पुराने हल 
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भी भूमि में सरलता से नहीं घुमाये जा सकते। ऐसी स्थिति में आधुनिक ढड् के 
कृषि यन्त्त, मशीनें, ट्रेक्टर, विनोवर आदि कार्य मे नही लाये जा सकते । 

6. सिथाई में असुविधा--खेतो का छोठे-छोटे टुकड़ो में बटे होने से उनकी 
सिंचाई के लिये न तो कृषक प्रत्येक टुकड़े मे कुआँ खुदवा सकता है और न प्रत्येक 
टुकड़े के पास से होकर नाली निकलवा सकता है, जिससे खेतो को पर्याप्त सिचाई की 
सुविधा उपलब्ध नही हो पाती । पो० जथार और बेरी के शब्दों मे “जब भूमि का 
अत्यधिक विभाजन हो जाता है तब पर्याप्त जल उपलब्ध होते हुए भी प्राय. सिंचाई 
करना असम्भव हो जाता है ।” डा० कंप के अनुसार छोटे खेतों में सिंचाई काये में 
कृषक को बहुत घादा होता है। 

7. अच्य दोष--() खेतो का आकार छोटा होने से किसान उचित ढड् से 
उनकी देखभाल नही कर पाता । (7) छोटे-छोटे खेतों पर लागत व्यय अधिक होने के 
कारण लाभ कम मिलता है। (पं) खेतो के अपबण्डन के कारण इन पर गहन कृषि 
भी मुश्किल से हो पाती है । 

उप-विभाजन एवं अपचण्डन के लाभ--यद्यपि भूमि का अत्यधिक उप-विभाजन 
व अपबण्डन अनेक हृष्टिकोणों से दोषपूर्ण व अवांछनीय है, किन्तु कुछ विद्वानों ने 
मिम्त लाभो के आधार पर इनका समर्थन किया है--- 

(0) प्रत्येक व्यक्ति को भूमि का कुछ-न-कुछ भाग मिल जाता है, जो न्‍्याय- 
संगत है । 

(॥) सब के पास भूमि होने से सबकी रुचि कृषि मे बनी रहती है । 

(7) अलग-अलग ब्रेतो पर अलग-अलग फसलें बोई जा सकती हैं और यदि 
एक खेत में एक फसल खराब भी- हो जाय तो दूसरे खेत में दूसरी फसल में लाभ 
उठाया जा सकता है । 

(४) छोटे-छोटे खेतों पर गहन बेती लाभदायक रहती है । 

(९) भूमि का कुछ लोगो के पास केन्द्रीयकरण नही होने पाता । 

(शं) फसलों की अदल-बदल ((70क-0०&700) की जा सकती है। 

(५४) छोटे-छोटे बत सभी को कुछ-न-कुछ काम प्रदान करते हैं । 

(शांत) विभिन्न खेतो से विभिन्न फसलें पैदा करके कृषक स्वावलम्बी बन 
सकता है । 

(४) विभिन्न उर्वेरताओं वाले बेतो मे विभिन्न फसलें बोई जा सकती है । 

(४) यदि परिस्थितिवश किसी समय बाजार में एक फसल का मूल्य घट 
जाय, तब किसान को बहुत हानि नही सहनी पड़ती है, क्योंकि एक फसल की हानि 
वह अन्य फसलों से पूरी कर लेता है । 

(ए) भूमि का समात वितरण होता है और कृषकों के एक ऐसे वर्ग का 
निर्माण होता है, जो कि समाज और 'राज्य को स्थिरता प्रदान करता है । 

यद्यपि भूमि के छोटे-छोटे टुकड़े अनेक हृष्टिकोणों से लाभदायक हैं, परन्तु 
यह स्वीकार करना होगा कि कृषि के संगठन की कुशलता की दृष्टि से अनुपयूक्त और 
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हानिप्रद है। प्रगतिशील कृषि के लिए खेतों का उप-विभाजन तथा अपब्रण्डन रोकना 
अत्यन्त आवश्यक है, तभी भारतीय कृषि एक लाभदाथक व्यवसाय बन सकेगी । 


कृषि-जोतों के उप-विभाजन' एवं अपखण्डन के उपचार... र 


उप-विभाजन तथा अपखण्डन के दोषो को दूर करने के लिये सामान्‍्यत. निम्त 
सुझाव दिये जाते है-- 

(0) आर्थिक जोतों का निर्माण (६६०) 0 80णा०णा० परणता85)-- 
आध्िक दृष्टि से उचित आकार वाले खेत को आथिक जोत कहा जाता है। कीटिंग 
के अनुसार “आधिक जोत वह है जो एक व्यक्ति को आवश्यक व्यय घटाने के बाद 
उसके ओर उसके परिवार को उचित सुविधाओं सहित भरण-पोषण के लिये पर्याप्त 
उत्पादन करने का अवसर दे ।” किन्तु डा० भाव के अनुसार “आशिक जोत उसे 
कहते है जिस पर खेती करके एक औसत परिवार सन्तोषजनक न्यूनतम जीवन-स्तर 
प्राप्त कर सके ।”' 

इन परिभाषाओ मे व्यूततम स्तर! और “उचित सुविधायें' अस्पष्ट धारणायें 
है। वास्तव से आ्थिक जोत से हमारा अभिप्राय उस जोत से है जो कृषक को अपनी 
साधव इकाइयो का सबसे कुशल ढद्भ से प्रयोग करने का उचित अवसर प्रदान करे । 
अर्थात्‌ आथिक दृष्टि से जोत का सर्वोत्तम आकार वह होता है जिस पर खेती करने 
की लागत कम हो । 

भारत मे प्रथम पंचवर्षोय योजना के अन्तर्गत थोजना आयोग ने आथिक जोत 
के स्थान पर पारिवारिक जोत' का विचार प्रस्तुत किया है। इस पारिवारिक जोत 
की परिभाषा करते हुए कहा गया है कि “पारिवारिक जोत वह क्षेत्रफल हैं जो 
स्थानीय दशाओ के अनुसार तथा कृषि की वर्तमान प्रविधि के अन्तर्गत कृषि काल मे 
उपलब्ध सहयोग सहित कार्य करते हुए औसत परिवार के जीवन निर्वाह कै लिए 
पर्याप्त हो । यह एक हल इशाई! या एक “कार्य इकाई! के बराबर होती है ।” इस 
प्रकार आथिक जोत और पारिवारिक जोत में विशेष अन्तर नही है । 

परन्तु आथिक जोत का आकार क्या हो, इस सम्बन्ध में सभी विद्वानों के 
मत अलग-अलग है । डा० कीटिंग के अनुसार आथिक जोत का आकार 40 एकड़ से 
50 एकड़ तक होता चाहिए । स्टेनले जेबन्स के अनुसार आथिक जोत का आकार 
लगभग 30 एकड़ होना चाहिए । प्रो० डालिंग का मत है कि आथिक जोत का आकार 
केवल 0 एकड तक ही होता है । इसी प्रकार डा० स्टेस्प ने आथिक जोत का आकार 
केवल | एकड अच्छी तरह से जोती हुई भूमि को माना है | 

श्री ईस्ट के अनुसार आथिक जोत के लिए प्रति व्यक्ति 22 एकड भूमि 
चाहिए । परन्तु थभ्री स्टेनली जेवन्स का मत है कि “आधथिक जोत का आकार 30 
एकड़ भूमि होता चाहिए ।” 

भारत के सन्दर्घ में प्रो० डालिड्रू का मत अधिक सही प्रतीत होता है। इसका 
कारण यह है कि देश के अनेक उपजाऊ भागों में 5 एकड़ भूमि पर एक परिवार का 
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जीवन निर्वाह सरलता से हो सकता है। इसके साथ ही जहाँ पर भूमि कम उपजाऊ 
है और सघन कृषि पद्धति की जडे नही जम पाई हैं, वहाँ एक परिवार के निर्वाह के 
लिए 0 एकड जमीन की आवश्यकता होगी । उप-विभाजन व अपखण्डन के दोषों 
को दूर करने के लिये आवश्यक है कि आर्थिक इकाइयो का निर्माण किया जाय । 
आर्थिक जोत स्थापित करने के लिये निम्न उपाय अपनाये जा सकते है--- 


(अं) जोतो की अधिकतम सोमा निर्धारण--इस व्यवस्था के अन्तर्गत जिन 
व्यक्तियों के पास निर्धारित अधिकतम सीमा से अधिक भूमि होती है वह सरकार के 
पास आ जाती है। इस भूमि को सरकार उन कंषको को दे देती है जिनके खेत 
कअ्षाथिक होते है। इससे अनाथिक जोतें आथिक बन जाती हैं । 

(ब) वेकल्पिक रोजगार की व्यवस्था--जिन कृषकों के पास बहुत ही छोटी 
जोतें हैं, उन्हे अपनी भूमि छोडने के लिये और प्रासीण क्षेत्रों मे अन्य धन्धे अपनाने के 
लिये प्रेरित किया जाना चाहिये | इससे छोटी-छोटी जोतों को मिलाकर आध्िक जोतें 
बनाने मे सहायता मिलेगी । 


(स) उत्तराधिकार के नियमों में परिवर्तत--वर्तमान उत्तराधिकार प्रणाली के 
अनुसार पिता की सम्पत्ति मे पुत्त-पुत्रियों को समान हिस्सा मिलता है। इस सम्बन्ध 
में यह व्यवस्था की जानी चादिरे कि भु-सम्पत्ति तो केवल बड़े लडके को ही मिले, 
किन्तु वह इस सम्पत्ति की आय में से आनुपातिक हिस्सा अपने भाइयों को भी दे । 

(व) विभाजन की न्यूनतम सीमा निर्धारण--सरकार को अधिनियम बना कर 
भूमि के विभाजन की एक ऐसी उचित सीमा निर्धारित कर देनो चाहिये, जिससे 
अधिक भूमि का विभाजन न हो सके । 


(ये) जकबन्द।--चकबन्दी से आशय कई छोटे-छोटे खेतो को, पुनर्व्यवस्था द्वारा 
एक बे चक या खेत में परिणत करना, अर्थात्‌ अलाभकारी जोतो को लाभकारी जोतो 
में परिणत करना है। इस प्रकार, चकबन्दी के द्वारा किसान को कई बिखरे हुए टुकडो 
के स्थान पर, एक ही जगह में सारी भूमि प्राप्त हो जाती है । चकबन्‍्दी के दो तरीके 
हैँ--प्रथम, किसानों मे परस्पर स्वेच्छापूर्ण सहयोग की भावना के आधार पर और 
द्वितीय, कानून द्वारा चकबन्दी को अनिवार्य बनाकर। सहयोग द्वारा चकबन्दी का कार्य 
शीघ्रतापूर्वक नही हो पाता । इसलिये, कानून द्वारा चकबनन्‍्दी को अनिवार्य बनाना ही 
उत्तम तरीका होता है। परन्तु चकबन्दी एक अस्थायी उपचार है। क्योंकि, यदि भूमि- 
विभाजन या अपखण्डन को बढ़ावा देने वाले कारण भविष्य में बने रहे तो एक दिन 
जोतें पुन: अनाधथिक हो जायेंगी । अतः चकबन्दी के साथ-साथ अन्य उपायों को भी 
काम में लाना चाहिये । 


(7) भूमि का राष्ट्रीयकरण--कुछ विद्वानों का मत है कि जोतों के उपविभा- 
जन और अपखण्डन के दोषों को दूर करने का एक उपाय देश की सम्पूर्ण भूमि का 
राष्ट्रीयकरण करके सहकारी कृषि व्यवस्था प्रचलित की जानी चाहिये । रूस तथा 
सींत में इसके द्वारा कृषि ,उपज में बहुत अधिक वृद्धि हुईं है। परन्तु भारत के लिये यह 
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सुझाव व्यावहारिक नही प्रतीत होता, क्योकि भारतीय क्ृषको मे भूमि के प्रति गहरा 
प्रेम है, जिससे भूमि को लेने पर विद्रोह भडकने की सम्भावना है | 

(77) सहकारी खेती एवं सहकारी ग्राम व्यवस्था--सहकारी खेती द्वारा भी 
उपविभाजन तथा अपखण्डन की समस्या दूर की जा सकतो है। इस व्यवस्था के अन्त- 
गंत जिन किसानो के पास छोटे या मध्यम आकार के खेत है वे सहकारी कृषि समिति 
बनाकर सहकारी ढंग पर कृषि कर सकते है। इससे, इन खेतो के छोटे आकार समाप्त 
हो जायेंगे और बडे पैमाने की क्ृषि के लाभ प्राप्त हो सकेगे। हमारे देश के कुछ भागों 
में इस प्रकार की व्यवस्था कायम करने का प्रयास किया गया है। सम्भवत' इसीलिए 
पंचवर्षीय योजनाओं मे भी सहकारी कृषि व्यवस्था को भारतीय कृषि व्यवस्था का 
अन्तिम उद्देश्य माना गया है। 

योजना आयोग ने उप-विभाजन एवं अपखण्डन से मुक्ति पाने के लिये अन्तिम 
लक्ष्य 'सहकारी ग्राम-प्रबन्ध/ रखा है। सहकारी ग्राम-प्रबन्ध की निम्त विशेषतायें 
हो गी--- 

(अ) समस्त गाँव को एक इकाई माना जायगा । (ब) भूमि पर स्वामित्व तो 
व्यक्ति विशेष का ही होगा, किन्तु कृषि-कार्य सामूहिक रूप से किया जायेगा। (स) 
लाभ को भूमि स्वामित्व के अनुपात में बाँठ दिया जायेगा । (द) गाँव की समस्त भूमि 
वगे बड़े-बडे हिससो या निश्चित ब्लाकी में बॉटा जायेगा, ताकि बडे पैमाने की कृषि के 
लाभ प्राप्त हो सके | 

(7५) अन्य सुझाव--खेतो के उप-विभाजन और अपखण्डन की समस्या को दूर 
करने के लिये कुछ अन्य उपाय भो किये जाने चाहिये जैसे (अ) बडे पैमाने के उद्योगों 
का विकास किया जाना चाहिए और कुटीर उद्योगो कोन्पुनर्जीवित किया जाय । (ब) 
जनसख्या-ब॒द्धि पर रोक लगाने के लिये प्रभावशाली कदम उठाये जाने चाहिये (स) 
शिक्षा का प्रधतार करना चाहिये, जिससे लोग उन्नत खेती के महत्त्व को समझने लगे। 
(द) बंजर व व्यर्थ भूमियो को कृषि योग्य बनाना चाहिये, जिससे कृषि क्षेत्रों का 
विस्तार हो सके । 

सरकार द्वारा उठाये गये कदम--भारतवण्ष से भूमि के उप विभाजन व अप- 
खंडन की समस्या को दूर करने के निम्न उपाय किये गये है -- 

(।) अधिकतस जोत सीमा निर्धारण--पजाब को छोडकर भारत के अन्य सभी 
राज्यों मे, वहाँ की स्थानीय दशाओ को ध्यान में रखते हुए भूमि की अधिकतम सीमा 
निर्धारित करने वाले अधिनियम पारित हो चुके है। ये अधिनियम निर्धारित करते है 
कि कितनी अधिकतम भूमि कोई रख सकता है। साथ ही, ये अधिनियम भविष्य में 
भूमि प्राप्त करने पर भी राक लगाते है। इस व्यवस्था को लागू करने के कारण राज्य 
सरकारो को बडी मात्रा मे भूमि प्राप्त हुई । 

(2) भावी उप-विभाजन एवं अपखण्डन पर रोक--भविष्य में भूमि के और 
अधिक उप-विभाजन और अपखण्डन न हो सके, इसके लिये विभिन्न राज्य सरकारो 
द्वारा ऐसी न्यूनतम सीमाये निर्धारित कर दी गई है, जिसके नीचे भूमि का उप विभा- 

ह 
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जन नही हो सकता। कुछ राज्यो में निर्धारित न्यूनतम क्षेत्र इस प्रकार हैं---असम--- 
5 बीघा, उत्तर प्रदेश--3 एकड, मध्य प्रदेश---5 एकड सिचित क्षेत्र, एव 5 एकड 
असिचित क्षेत्र । 

(3) सहकारी कृषि एवं सहकारी प्राम प्रबन्ध--सरकार ने कृषि के विकास मे 
सहकारी कृषि के महत्त्व को स्वीकार करते हुए पंचवर्षीय योजनाओ के अन्तगंत सह- 
कारी कृषि के विकास की व्यवस्था की है। पहली योजना की अवधि मे प्राय. सभी 
राज्यों में सहकारी कृषि के लिये आवश्यक नियम बनाये गये । दूसरी योजना में सह- 
कारी कृषि के विकास के लिये एक उच्चित एवं ठोस नींव रखने की चेष्टा की गई । 
तृतीय योजना के अन्त तक 5,500 कृषि समितियाँ बनी हैं । चतुर्थ पंचवर्षीय योजना 
मे 0 हजार और सहकारी कृषि समितियों के बनाये जाने का लक्ष्य निर्धारित किया 
गया है । अन्ततोग्रत्वा एक समय आते वाला है, जबकि सम्पूर्ण भूमि और ग्राम प्रबन्ध 
सहकारी समितियों के हाथ मे आ जायगा । 

(4) भूसि की घकबन्दी” भारत सरकार ने पंचवर्षीय योजनाओ के अन्तगेंत 
चकबन्दी की व्यवस्था पर पर्याप्त जोर दिया है। तृतीय पंचवर्षीय योजना मे, विभिन्न 
राज्यों मे चकबन्दी सम्बन्धी कानून बनाये गये। तृतीय योजना काल से कुल 3 
लाख एकड भूमि मे चकबन्दी का कार्य हुआ । चतुर्थे पंचरर्षीय योजना में लगभग 
942 लाख हेक्टेयर भूमि मे चकबनन्‍्दी का आयोजन है । 


प्रोक्षा प्रश्न 


!, भारत में जोत उप-विभाजन और विश्वण्डत के परिणामों का विवेचन 
कीजिए । इस समस्या को हल करने में जोतो की चरकबन्दी से क्या मदद मिल 
सकती है ? 

[संकेत--इसमे उपविभाजन व विखण्डन के गुण-दोष देकर चकबन्दी के गुण 
देता है।] 

2. भारत में अलाभकारी कृषि जोत की समस्या की विवेचना की जिए। इसके 
उपचार के लिए क्या-क्या उपाय किये जा रहे हैं ? 

[संकेत--इसमें उपविभाजन के दोष देकर चकबन्दी के ग्रुणो का वर्णन 
करना है।] 

3. भारत में खेतों के उपविभाजन एवं अपखण्डन से कृषि प्रगति को कैसे 
बाधा पहुँचती है ? इस कठिनाइयों पर कैसे विजय प्राप्त हो सकती है? 

[संकेत--इसमे उपविभाजव एवं अपलण्डन के दोष देता है तथा उसे दूर 
करने के उपाय बताना है ।] 

4. भारत में कृषि जोतों के विभाजन और अपखण्डन के क्या कारण हैं ? 





, भारत में सहकारी कृषि व भूमि की चकबन्‍्दी का विस्तृत विवरण पृथक्‌ अध्यायों 
में दिया गया है । 
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जोतो की चकबन्दी और सहकारी खेती इस समस्या को कहाँ तक हल कर सकती 
है? 

[संकेत--इसमे उपविभाजन व अपखण्डन के कारण दीजिए तथा चकबन्‍्दी 
व सहकारी खेती का वर्णन कीजिए ।] 

5. भारत में कृषि जोतो के उपविभाजन एवं विखण्डन के दुष्परिणामों तथा 
कारणो पर प्रकाश डालिए | इस समस्या को हल करने के लिए क्‍या उपाय किये 
गये है 7 

[संकेत---इसमे उपविभाजन के दोष व चकबन्दी का वर्णन कीजिए ।] 


5 
कृषि जोतों की चकबन्दी 


(((०50णत420070 रण 25870०फरपाड म्0ॉ0785) 


चकबनदी के आशय--खेतो की चकबन्दी से हमारा अभिप्राय खेतो के उस पुन- 
स्संगठन से है जिससे भूमि के बहुत छोटे-छोटे अथवा बिखरे हुए टुकंडो को एक स्थान 
पर एकत्वित किया जा सके | स्क्रिट्लैड के अनुमार, “चकबन्दी वह प्रक्रिया है जिसके 
द्वारा स्वामित्वधारी काश्तकारों को इस बात के लिए मसताया अथवा बाध्य किया 
जाता है कि वे इधर-उधर बिखरे हुए टुऋडो को त्याग कर उनके बदले से उसी किस्म 
के उतने ही आकार के एक या दो चक (ब्ेत) ले ले। इस तरह का विनिमय यूरोप 
के सभी देशो मे पिछली तीन शताब्दियों मे चालू हुआ है ।”” 


चकबन्दी की प्रणालियाँ 

भारत में चकबन्दी के निम्न दो ढछू प्रयोग किये गये हैं :--- 

]. ऐच्छिक चकबन्दी--इस पद्धति के अन्तर्गत गाँव के कुछ अथवा समस्त 
किसान स्वेच्छापूर्वंक अपने छोटे-छोटे बिखरे हुए खेतो का आदान-प्रदान करने के लिए 
तैयार हो जाते हैं । ऐच्छिक ढंग पर चकबन्दी के लिए भारत भे सर्वेप्रथम प्रयास सह- 
कारी समितियों द्वारा सन्‌ 920 मे किया गया था। सहकारी चकबन्दी समितियों 
का उहं श्य छोटे-छोटे और बिखरे हुए खेतो के स्थान पर किसान को एक चक में श्डा 
खेत प्रदान करना है। परल्तु भारत मे (।) कृषकों की अशिक्षा और अज्ञानता, (7) 
पैतृक भूमि के प्रति प्रेम, (॥7) सिंचाई के साधनों की तुलनात्मक अनुकुलता, (7५) 
भूमि सम्बन्धी अधिकारों की विभिन्नता और उनके छीने जाने की आशंका व (५) 
प्रशिक्षित कर्मचारियों की कमी के कारण वह ढंग अधिक लोकप्रिय नही हुआ है । जैसे 
कि श्री कोटिग्ज ने कहा है, “भारत जैसे देश के लिये जहाँ किसानों में घोर अज्ञानता 
है यह आशा करना कि वे उदारना एवम्‌ बुद्धिमत्ता से अपनी जड़ता छोड़कर चकबन्‍दी 
के लिये तैयार होगे, केवल हठ है ।' 

2. अनिवार्य चकबन्दी (2070708097 (00750 6 #/०7)--अनिवायें चक- 
बन्दी दो प्रकार की होती है--- 


(अं) आंशिक अनिवार्य चकबन्दी--ऐच्छिक चकबन्दी की असफलता के कारण 
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बात से सतक रहने के लिए कहा गया है कि जोतो की चकबन्दी के नाम पर काश्त- 
कारो तथा बटाईदारो के हितो पर कोई आधात नही पहुँचना चाहिए । 


चकबन्दी कार्यक्रम की उपलब्धियाँ या प्रगति 


चूंकि सभी राज्यों ने चकबन्दी कार्यक्रमों को एक समान तत्परता से नही 
अपनाया है इसलिए इस कार्यक्रम की प्रगति विभिन्न राज्यो मे असमान रही है---(अ) 
पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश मे चकबन्दी कार्यक्रम पूरा कर लिया गया है; 
(ब) महाराष्ट और हिमाचल प्रदेश मे इस दिशा में काफी प्रगति हुई है; (स) मध्य- 
प्रदेश, गुजरात और कर्नाटक राज्यों में भी कुछ काम हुआ है, जब कि आशम्ध्न प्रदेश, 
बिहार और जम्मृ-काश्मीर में यह परीक्षण के दोर से गुजर रहा है; (द) असम, 
उडीसा और पश्चिम बंगाल मे इस दिशा में कोई प्रगति नहीं हो सकी है, यच्पि इन 
राज्यो भें भी इसे लागू करने के लिए वैधानिक व्यवस्था विद्यमान है । 


भारत के विभिन्न राज्यों में कुल चकबन्दी क्षेत्र का विवरण निम्न सारणी में 
दिया गया है -- 
भारत में विभिन्न राज्यों में चकबन्दी किये गये क्षेत्रफल का विवरण 
(लाख हेक्टेयर में) 








पहली [ही तीसरी तीन वाषिक चौथी 974-75 

कि ८ अल योजना भोजन योजना योजनाएँ जय । 977-7 हे 
, काप्नप्रदेश “-+ 4,.25 2.06 5७... उडके << 
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कृषि जोतो की चकबन्‍्दी है । 


चकबन्दी के कार्य की आलोचनात्मक समीक्षा 

चकबन्दी कार्यक्रम की जो भी प्रगति हुई हो वह सन्‍्तोषजनक नहीं है| थों 
तो इसके कारण बहुत से हैं, किन्तु मुख्य कारण यह है कि यह कार्यक्रम सभी राज्यों 
में अनिवाये नही रहा है। दूसरा, कई क्षेत्रों मे चकबन्दी के बाद भी कृषक एक से 
अधिक खेत के अलग-अलग टुकड़े प्राप्त करते है। तीसरा, वितरित की जाने वाली 
भूमि को विकसित किये जाने की व्यवस्था नही की गई । अतः बंटवारे मे बड़ी कठि- 
नाई होती है। चौथा, चकबन्दी के साथ या उसके बाद भूमि के विकास के अन्य कायें 
नही किये गये । केवल चकबन्दी ही कृषकों अथवा कृषि के विकास के लिए पर्याप्त नहीं 
है । आवश्यकता तो इस बात की है कि व्यवस्था ऐसी की जाय कि चकबनन्‍्दी के होते 
ही किसानो को अपने छोटे-छोटे खेतो को विकसित करने एवम्‌ उन पर अपने उत्पादन 
बढ़ाने का अवसर मिले । 


चकबन्दी में कठिनाइयाँ 


भारत मे भूमि की चकबन्दी के कार्य मे बहुत-सी कठिनाइयो का सामना करना 
पडता है जिनमे से प्रमुख निम्नलिखित है :--- 

!, भूमि का सूल्यांकतन--चकबन्दी मे भूमि के मूल्याकन का कार्य अत्यन्त 
आवश्यक है, ताकि क्षतिपूति का अनुमान लगाया जा सके । इसके लिए कई बातो 
जैसे भूमि की उवेरा शक्ति का, सिंचाई आदि की सुविधाओ और गाँव से दूरी आदि 
की ओर ध्यान देना पडता है। साथ ही जिन व्यक्तियों के पास अच्छी भूमि है उसे वे 
छोडना नही चाहते । 

2. भूमि-अधिकार सम्बन्धी दोषयुक्त अभिलेख--अभी तक देश के कई क्षेत्रो 
मे भूमि-अधिकार सम्बन्धी अभिलेख अपूर्ण है तथा कई क्षेत्रो मे वे दोषपूर्ण हैं। अत 
सही सूचना एकत्रित करने मे बहुत समय लगता है, जिससे चकबन्दी के कार्य में बाधा 
पहुँचती है । 

प्रशिक्षित कर्मंचारियो का अभ्ाव--भारत मे प्रशिक्षित कमेंचारियो का 
अभाव है, जिससे कारण चकबन्दी ठीक नही हो पाती और किसानो मे अत्यधिक 
असतोष उत्पन्न हो जाता है, जिसके फलस्वरूप आगे के क्षेत़् मे चकबन्दी का विरोध 
होना आरम्भ हो जाता है । 

4, किसानो की निरक्षरता व अज्ञानता--भारत मे अधिकाश किसान अभी 
अशिक्षित एवं रूढ़िवादी है, जिसके फलस्वरूप वे चकबन्दी के लाभो को ठीक तरह 
नही समझ पाते वे प्रत्येक नये सुधार का विरोध करते है। उनका अपने बाप-दादो 
की भूमि मे अत्यधिक स्नेह है और वे किसी लाभ के लिए उसे त्यागने को तैयार नही 
होते । 

5. वित्त का अभाव--चकबन्दी कार्यक्रम को सफलतापूर्वेक कार्यान्वित करने 
के लिए पर्याप्त वित्त का अभाव है जिसके कारण चकबन्दी कार्ये में शिथिलता आ 
जाती है । 


१2 कृषि जोतो की चक्बन्दी 


चकबन्दी के गुण 

शाही कृषि कमीशन के शब्दों मे “भारतीय कृषकों को भूमि के उपविभाजन 
और अपखण्डन की समस्या से छुठका रा दिलाने का एकमात्र साधन चकबन्दी ही है।” 
संक्षेप मे चकबनन्‍दी के निम्नलिखित लाभ है--- 

! बैज्ञानिक कृषि--इससे खेती का आकार बढ़ जाने से वैज्ञानिक कृषि की 
सम्भावना प्रबल हो जाती है । 

2 भूति अपव्यय को बचत--भिन्न-भिन्न स्थानों के खेतो में बा उन्ड्री लगानी 
पडती है जिसमे भूमि का खासा अच्छा हिस्सा निकल जाता है लेकिन जब सभी खेत 
एक चक होते है तो कम भूमि की बाउन्ड्रो मे निकलती है। इस प्रकार भूमि का 
अपव्यय होने से बचत होती है । 

3, भूमि की उचित व्यवस्था--छोटे-छोटे ब्ेतोी की रखवाली करना कठिन 
होता है लेकिन जब सभी खेत एक चक के रूप में हो जाते है तो उस्तकी उचित देख- 
भाल की जा सकती है । 

4 पारस्परिक विवादों में कमी--चकबन्दी से पारस्परिक झगडे समाप्त होकर 
प्रेम और सहयोग की भावना बढती है। 

5 रहुन-सहन में सुधार--चकबन्दी से कृषि उत्पादन में वृद्धि होती है फलत'* 
कृषकों की आय बढ़ती है और उनके जीवन-स्तर में सुधार होता है । 

6. पूंजीगत उपकरणों का पूर्ण उपयोग--चकबन्दी के कारण कृषको के द्वारा 
अपने पूंजीगत उपकरणों हल, बैल, यत्न आदि का पूरा-पुरा उपयोग किया जा सकता 


है । | 
7, अ्रम्र एवं अन्य साधतो की बचत--चकबन्दी के कारण एक खेत से दूसरे 
छत पर जाने में नष्ठ होने वाला श्रम और घन बच जाता है | 
« 2. गाँव में सड़को, नहूरो तथा अन्य सुविधाओं का विक्वास करना सरल हो 
जाता है। 


परोक्षा प्रश्त 


7. चकबन्दी से आप क्‍या समझते हैं ? हमारे देश में कृषि जोतो की चकबन्‍न्दी 
कार्यक्रम कहाँ तक सफल हुए हैं ? 

2. चकबन्दी की विभिन्न प्रणालियों को बताइए । भारत के सन्दर्भ में कौन- 
सी प्रणाली अधिक उपयुक्त होगी ? 

3, हमारे देश में चकबन्दी कार्यक्रमों के क्रियान्वयल में किस-किन कठिनाइयों 
का सामना करना पड़ रहा है ? 


4 “भू-विभाजन और अपबण्डन साहस व परिश्रम को नष्ट करता है, श्रम 
की अपार बरबादी होती है। बाड़े बनाने के कारण भूमि की अत्यधिक हानि की ओर 
प्रवृत्ति होती हैं ।'---डा० माने | 


ड् 


कृषि जोतो की चकबन्‍्दी १3 


“अलग-अलग मिट्टी वाले क्षेत्रो मे भूमि की जोत आवश्यक है, ताकि मौसमो 
की अनिश्चितता के विपरीत एक निश्चित मात्रा मे सुरक्षा था बीमा मिल सके ।”'-.... 
डा० मुकर्जी । 

इन दो वक्तव्यों का सन्‍्तुलन कीजिए और भारत में भूमि की चकबन्दी के 

अन्तर्गत सम्पन्न कार्य तथा आवश्यकता बताइये । 

[सकेत : उत्तर के प्रथम भाग में भू-विभाजन व अपखण्डन का अर्थ, हानियाँ 
व लाभ बताइये व दूसरे भाग मे चकबन्दी की आवश्यकता, चकबन्दी की विभिन्‍न 
प्रणालियों व भारत मे चकबन्दी की प्रगति का आलोचनात्मक मुल्याकन कीजिए । 


6 
सहकारो कृषि 


(0०-०कुथाक२ए8 एद्वात॥78) 


परिभाषा--विभिन्न देशों मे सहकारी कृषि के अलग-अलग रूप अपनाये गये 
हैं, जिनके कारण सहकारी कृषि की कोई स्पष्ट परिभाषा देना कठिन है। जर्मनी के 
अर्थशास्त्री डा० ओटो शिलर ने सहकारी कृषि की परिभाषा देते हुए लिखा है-- 
“आधुनिक साहित्य मे सहकारी कृषि का अर्थ, खेतो क॑ ऐसे प्रबन्ध से लगाया जाता है 
जिसमे भूमि पर किसानों का सयुक्त स्वामित्व होता है। अन्य शब्दों में, भूमि की 
कृषि में सहकारिता के सिद्धान्तो का प्रयोग ही सहुकारी कृषि कहलाता है ।”' 

सहका री कृषि की निर्जालगप्पा समिति के अनुसार “सहकारी कृषि समिति 
कृषकी का एक ऐच्छिक संगठन है, जिससे मानव शक्ति व भूमि जैसे साध्षत एकत्नित 
किये जाते है, ताकि उनका अधिकतम प्रयोग हो सके । इस संगठन में अधिकाश 
सदस्य कृषि कार्यों मे हिस्सा बेंटाते है, ताकि क्षि-उत्पादन, रोजगार एवं आय बढ़ 
सके ।! 

सारतीय योजना आयोग के शब्दों मे “सहकारी कृषि अनिवार्य रूप से एक 
ऐसी व्यवस्था है जिससे भूमि को इकट्ठा करके संयुक्त प्रबन्ध द्वारा कृषि कार्य किया 
जाता है ।' 

हे इस प्रकार सहकारी कृषि का सामान्‍य अर्थ उस व्यवस्था से है जिससे प्रत्येक 

व्यक्ति का अपनी भूमि पर व्यक्तिगत स्वासित्व बना रहता है, किन्तु खेती संयुक्त रूप 
से की जाती है। समस्त व्यय एक सम्मिलित कोष मे से किये जाते है और कुल 
आय में से व्यय घटाने के बाद जो शेष बचता है उसे विभिन्न सदस्यो मे उसकी भूमियो 
के अनुपात में बाँठ दिया जाता है । 

विशेषताएँ--सहका री कृषि की प्रमुख विशेषताएँ निम्नलिखित हैं---- 

. भूमि का एकत्रोकरण--सहकारी ब्षेती से सभी सदस्यों की भूमि को 
मिलाकर जोत की इकाई बना दी जाती है। 

2. स्वासित्व--संदस्य अपनी भूमि से स्वामी बने रहते है अर्थात्‌ इससे ब्यक्ति- 
गत स्वामित्व का अन्त नहीं हीता है । 

हे 3, प्रबन्ध-संगठन--सहकारी खेती का प्रबन्ध एवं संगठन सयुक्त रूप से किया 

जाता है । 


सहकारी कृषि हड 


4, पारिश्रपिक --सदस्पों को उनके कार्य के बदले में पारिश्रमिक दिया 
जाता है । 

5. पूँजी या भूमि--जिन व्यक्तियो से पूँजी या भूमि ली जाती है उन व्यक्तियों 
को ब्याज या लगान दिया जाता है । 

6, लाभ-विभाजन--सदस्यों को पारिश्रमिक देने के बाद कुल लाभ मे से 
सुरक्षित कोष का अंश निकालकर शेष सदस्यों के बीच वितरित कर दिया जाता है । 


सहकारी खेती के रूप 


सामान्यत: सहकारी खेती के रूप इस प्रकार प्रचलित है :--- 

। उच्चतर सहकारी कृषि (8600 (८0-09श7ए४ एश्वाए्गा8)-इस प्रकार 
की क्ृषि-व्यवस्था के अन्तगेंत प्रत्येक क्रषक अपने खेत पर स्वतन्त्र रूप से खेती करता 
है परन्तु साथ ही वह सहकारी समित्ति का सदस्य भी होता है । समिति केवल उसके 
लिए खेती के तरीको मे सुधार के उद्देश्य से अच्छे बीज, अच्छी खाद और आधुनिक 
आऔजार तथा सिचाई आदि की व्यवस्था करती है और सदस्यो के उत्पादित मालों को 
एकत्न कर उसके विक्रय की व्यवस्था भी ये समितियाँ स्वयं करती है। इस प्रकार की 
समिति द्वारा व्यक्तिगत कृषि को उन्नत किया जा सकता है। भारत मे ऐसी समितियों 
को सेवा सहकारी समिति का नाम दिया जाता है। स्पष्ट है कि इस प्रकार की सह- 
कारी देती से, खेती को अच्छा बनाने की दिशा मे सहकारिता के आधार पर सहा- 
यता दी जाती है । 

लाध--() कृषकों की भूमि' बनी रहती है, तथा उन्हें अपनी भूमि से लगाव 
बनाये रखने का अवसर भी मिलता है। ईस प्रकार प्रोत्साहन बना रहता है। 
(7) यह एक सरल पद्धति है इसमे आपसी संघर्ष होने की कोई सम्भावना नही रहती 
है । इससे कषको को सस्ते कृषि साधन मिल जाते है। (7४७) किसानो को उपज का 
उचित मूल्य मिल जाता है। 

दोष--(7) इस कृषि से उपविभाजन और अपखण्डत के दोष बने रहते है, 
(7) बड़े पैमाने पर खेती नही हो पाती है । 

2. सहकारी संयुक्त कृषि ((0-०09९:8४ए४ उणाए &कणगा8)--इसके अन्त- 
गंत भिन्न-भिन्न भू-स्वामियों द्वारा करषि की अपनी भूमि को मिला दिया जाता है और 
फिर उस पर सयुक्त खेती की जाती है, परन्तु प्रत्येक सदस्य का अपनी भूमि पर व्यक्ति- 
गत स्वामित्व ज्यो-का त्यो बना रहता है। संयुक्त खेती व्यवस्था की प्रमुख विशेषताएँ 
इस प्रकार है--(7) कृषकों द्वारा सहकारी खेती स्वेच्छा से आरम्भ की जाती है। 
(8) प्रत्येक सदस्य का अपनी-अपनी भूमि पर स्वामित्व बना रहता है । (४) खेतों 
का प्रबन्ध, एक इकाई के रूप से किया जाता है। (77) विभिन्न सदस्यों द्वारा प्रबन्ध 
समिति का चुनाव किया जाता है जिसके निर्देशन में सब सदस्य कार्य करते हैं। (५) 
इसके सदस्यो को दो प्रकार से आय प्राप्त होती है--प्रथम तो भूमि के स्वामित्व के 
अनुपात में उपज मे भाग मिलता है और द्वितीय, श्रम के लिये मजदूरी मिलती है, 
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(४) भूमि से प्राप्त उपज की ब्रिक्रो सामुहिक रूप से को जाती है ओर इस प्रकार की 
बिक्री से प्राप्त राशि में से सभी प्रकार के व्यय घटाने # बाद जो शेप बचता है उसे 
विभिन्न सदस्यों द्वारा उपाजित मजदूरी के अनुयात में बाँद दिया जाता है । 

लाभ--[7) बडे पैमाने पर कृष की जाती है जिससे उन्पादन को बढाया जा 
सकता है | (४) व्यक्तिगत स्वामित्व बना रहता है जिससे लाभाश प्राप्त करते का 
अधिकार बना रहता है। (77) कषि उपज का सहकारी सर्मात उचित सृल्य पर 
बाजार भे बेच देती है। (ए) उपविभाजन और अपखण्डन के दांप दूर हो जाते है । 
(५) रोजगार मे बृद्धि की सम्भावना वढ जाती है एवं सभी व्यक्तियों को लगाये गये 
श्रम के अनुसार पारिश्रमिक दिया जाता है। 

दोष--() सामूहिक श्रम से कृषि कार्य अधिक कुशलता से नही हो पाता है। 
सभी किसान स्वच्छन्द होकर काम करते है, फलत' यथेष्ट लाभ नही मिल पाता है; 
(7) अलग होने की स्वतन्द्नता के कारण जब किसान अपनी भूमि को उपजाऊ बना 
लेता है तब वह इस पद्धति से अलग हो जाता है। (7) सहकारिता आन्दोलन की 
कमियाँ भी इस प्रथा में परिलक्षित होती है । 

3. सहकारी काश्तकारी कृषि ((:०-०[शकाए गशाशा सिक्षात्वा॥8)--इस 
व्यवस्था के अन्तगंत भूमि एक समिति की होती है और कृषि के लिए विभिन्न सदस्यों 
में अलग-अलग टुकडो में बाँठ दी जाती है। प्रत्येक किसान समिति द्वारा निर्धारित 
योजना के अनुसार खेती करता है। इस समिति द्वारा सदस्यो को बीज, खाद, साख 
आदि की सुविधाएँ प्रदाव की जाती है। इसके अतिरिक्त सदस्य उपज को समिति के 
माध्यम से बेच सकते हैं। सदस्यों द्वारा भूमि के प्रयोग के बदले मे समिति को 
निश्चित दर के अनुसार लगान दिया-जाता है। ये समितियाँ उन्ही स्थानों के लिए 
अधिक उपयुक्त होती है जहाँ नई भूमि को कृषि योग्य बनाया गया है। 

लाभ--[) व्यक्तिगत कृषि का लाभ स्वयं कार्यकर्ता लेता है। आसानी जो 
उत्पादने करेगा उसका स्वयं उपयोग कर सकता है; (॥) समिति पूरे जोत की 
मालिक होती है उसके लिए अपना नियम बनाती है । इस प्रकार कृषि काये का संचा- 
लन सुचारु रूप से हो जाता है; (7) कृषकों या असामियों की स्वतन्त्रता बनी 
रहती है । 

दोष--(3) सहकारिता का कोई लाभ नहीं मिल पाता क्योंकि कृषक या 
अ।सामी स्वच्छन्द रहते है; (7) बड़े पैमाने की खेती नहीं हो पाती । 

4. प्हुकारी सामूहिक कृषि ((०-०ए०७&।ए४ (जाल्कापए& फक्ाएगर8)--- 
इस कुंषि-व्यवस्था के अन्तगत सदस्पो के सब साधनों को भूमि सहित इकट्ठा कर लिया 
जाता है तथा इसमे कृषि का स्वामित्व पूर्णतया! सामूहिक रूप से सहकारी समिलि के 
हाथ मे रहता है तथा पूरे सामुहिक द्ेत की भूमि एक इकाई के रूप में जोती जाती 
है। इस प्रकार सदस्य मजदूरों के रूप मे सामुहिक खेत पर कार्य करते है तथा उन्हें 
मजदूरी के अतिरिक्त लाभांश भी मिलता है। सोवियत रूस में इस प्रकार की पद्धति 
बहुत प्रचलित है। भारत में इस प्रणाली का प्रयोग नई भूमि पर भूभिहीन श्रमिकों 
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को बसाने के लिए किया गया, परन्तु इस प्रकार की खेती की सम्भावना भारत में 
बहुत कम है, क्योकि यहाँ के कृषक भूमि पर से अपना स्वामित्व नहीं समाप्त करना 
चाहते । 

इस प्रकार सहकारी खेती के चारो रूपो को देखने के बाद यह कह सकते है 
कि भारत की वर्तमान दशाओ को देखते हुए सयुक्त सहकारी कृषि ही उपयुक्त है, 
क्योकि यह वर्तमान कृषि समस्याओ को दूर करने में समर्थ है। इसमे गहरी किस्म के 
बडे पैमाने के उत्पादन के लाभ, कृषि इकाइयो का एकीकरण, व्यक्तिगत स्वामित्व 
आदि के लाभ प्राप्त होते है। इससे बढती हुई जनसख्या को रोजगार भी मिलेगा । 


भारत में सहकारी खेती का महत्त्व 


सहकारी कृषि के पक्ष में तकें-“--भारत मे सरकारी खेती के पक्ष मे निम्न तके 
दिये जाते हैं .--- 

] भूमि का सदुपयोग--सरकारी कृषि से उपलब्ध भूमि का अच्छा उपयोग 
किया जा सकता है। भारत मे अधिकाश जोते अनाथिक है। सहकारी खेती से इन 
अनाथिक जोतो को आर्थिक जोतो मे बदला जा सकता है। इसके अतिरिक्त, सहकारी 
कृषि के अन्तगेत प्रत्येक भूखण्ड उस फसल के प्रयोग मे आयेगा जिसके लिये वह सबसे 
अधिक उपयुक्त है। 

2, अमशक्ति का सदुपयोग--चूँकि सहकारी कृषि मे सभी कृषक संयुक्त रूप 
से कार्य करते है, इसलिए उनमे से प्रत्येक को उसकी योग्यता के अनुसार काम मिल 
जाता है। सहकारी कृषि में भूमिहीन श्रमिको को भी कठोर परिश्रम करने की प्रेरणा 
मिलती है, क्योकि उन्हे अपने श्रम का प्रतिफल मिलने की आशा रहती है । 

3 क्ृषि भूमि में सुधर--छोटे किसान साधनों के अभाव में सघन“च उन्नत 
खेती नही कर सकते । सहकारी फार्मों मे वैज्ञानिक कृषि करना सम्भव हो जाता है, 
क्योकि उत्तम बीज, खाद आदि की सुविधाये बढ जाती है। साथ ही, आदर्श आकार 
सयुक्त खेतों मे कृषि से सम्बन्धित पूंजी, जैसे बैल, औजार तथा सिंचाई के साधव का 
भी अच्छे प्रकार से उपयोग किया जा सकता है । 

4 खाद्यान्नो एवं कच्चे मालो के एक विशाल अतिरेक का सुजन--सहकारी 
कृषि के पक्ष मे एक महत्त्वपूर्ण तक यह है कि बडी-बडी जोतो से खाद्य पदार्थों तथा 
कृषि से प्राप्त औद्यागिक कच्चे माल का विक्री-योग्ग एक विशाल अतिरेक प्र।प्त किया 
जा सकता है। शीघ्र औद्योगीकरण के लिए यह आवश्यक है कि औद्यौगिक श्रम को 
भोजन देने के लिये पर्याप्त खाद्यान्न एवं उद्योग के लिये पर्याप्त कच्चा माल मिलता 
रहे । इस प्रकार, सहकारी क्षि द्वारा औद्योगीकरण के लिए अत्यन्त आवश्यक कृषि 
अतिरेक को आध्ानी से बढाया जा सकता है । 

5. सामाजिक लाभ--सहका री खेती का एक बहुत बडा सामाजिक लाभ यह 
है कि कृषकों का शोषण बन्द हो जाता है, क्योकि उन्हे जमीदारो पर आश्वित नहीं 
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रहना पडता, साहुकारों से रुपया उधार लेने की आवश्यकता नहीं पड़ती तथा कृषि 
पदार्थों का पूरा मुल्य प्राप्त हो जाता है । 

6. भावात्मक एकता--सहकारी खेती से भावात्मक एकता का भी विकास 
होता है, क्योंकि सभी धर्मों के व्यक्ति एक साथ बैठकर सामूहिक हित के लिए विचार 
एवं कार्य करते है जिससे अपनी समस्या एवं मान्यताओं को समझने का अवसर 
मिलता है । 

7. बहुहेशीय नदी घाटी बोजना का सदुपयोग--सहकारी खेती से ऐसी 
योजनाओ का सदुपयोग होता है, क्योकि ऐसे क्षेत्रों मे सहकारी खेती प्रणाली लागू 
करके हम इन प्रायोजनाओ का विदांहन अच्छी तरह से कर सकते हैं । 

8. भूमि पुनरुद्धार कार्यक्रम--इसके लिये सहकारी कृषि बडी उपयोगी ब 
आवश्यक है; क्योकि इस कार्यक्रम के अन्तर्गत ध्यर्थ पडी हुई भूमि को खेती में सम्मि- 
लित किया जाता हैं। भतः व्यय अधिक लगता है। सहकारिता के आधार पर इस 
कार्यक्रम को अधिक उपयोगी बनाया जा सकता है। 

9 यांत्रिक कृषि--पसहकारी कृषि विस्तृत रूप मे की जाती है। पूँजी की भी 
सुविधा रहती है। अन. इससे यांत्रिक कृषि का उपयोग किया जा सकता है और इसके 
लाभो को प्राप्त किया जा सकता है । 

0, अन्य लाभ --(7) सहकारी कृषि हारा ही फसलों का आयोजन सम्भव 
होता है। (7) सहकारी कृषि द्वारा सरकार और कुंषको के मध्य प्रत्यक्ष व घनिष्ठ 
सम्बन्ध स्थापित हो सकता है, क्योंकि सरकार के लिये बडी-बड़ी जोतो के साथ सम्पर्क 
रखना आसान होता है । (77) कृषि सम्बन्धी भाँकड़े एकत्ित करने मे भी सुविधा रहती 
है। (०) खाद्यान्न में राजक्रीय व्यापार की नीति को कार्यान्वित करने मे इस पद्धति 
से सहायता मिल सकती है। (५) सहकारी क्रषि में कृषकों की आय बढ़ती, उनकी 
मिर्धेनता घटती एवं उनका जीवन-स्तर ऊँषा उठता है । 

उपर्यक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि सहकारी कृषि के अधिकांश लाभ इसके बड़े 
आकार, संयुक्त प्रबन्ध एवं व्यक्तिगत स्वामित्व के कारण उत्पन्न होने हैं। पाटिल शिष्ट 
मंडल का भी कथन है “सहकारी कृषि के अन्तर्गत कृषि बड़े पैमाते पर की जा सकती 
है और इससे बडे पैमाने के उत्पादन की सभी मितव्ययितायें, जैसे लगान मे कमी, 
यन्त्रीकरण व प्रबन्ध कौशल प्राप्त करना सम्भव हो जाता है। 

सहकारी कृषि के विरोध सें--सहकारी खेती के विपक्ष में भी कई विद्वानों ने 
निम्नलिखित तके दिये हैं । 

() सहकारी कृषि के लाभ वास्तविक सहों है--आलोचकों का कहता है कि 
सहकारी कृषि के पक्ष में जो लाभ बताये गये वे वास्तविक नहीं हैं। उनका कहना 
है कि (अ) सहकारी कृषि से रोजगार से वृद्धि की आशा नहीं को जाती चाहिए, 
क्योकि सहकारी खेती से कृषि का यंत्रीकरण बढ़ेगा और खेती पर निर्भेर मजदूर बड़ी 
संदया में बेकार हो जायेंगे ओर साथ ही पशुधन की उपेक्षा होने लगेगी। (ब) बड़े 
पैसाने की कृषि ने थोडे ही वर्षों मे एकन्नित मिट्टी की उवेरता को समाप्त कर दिया 
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है। वास्तव में जोतो का आकार जितना कम होता है, मिट्टी की उवेरता भी उतनी 
ही अधिक होती है । अतः इस हृष्टि से भी सहकारी कृषि लाभदायक नहीं है। (स) 
कृषि से श्रम-विभाजन मितव्ययिताये होती भी हैं तो वे अकुशल प्रबन्ध के कारण 
समाप्त हो जायेंगी । (द) सहकारी खेती की उपज प्रत्येक सदस्य की भूमि के हिस्से 
तथा उसके श्रम के अनुसार बाँटी जाती है अर्थात्‌ उपज के वितरण मे असमानता 
आना स्वाभाविक है। इससे कई सदस्य असतुष्ट रहेगे । 

(7) भारत में सहकारी कृषि के सार्ग में कठिनाइयाँ व बाधाएँं---आलोचको 
का यह भी कहना है कि सहकारी कृषि की सफलता में सबसे बडी बाधा भारतीय 
ग्रामो मे व्याप्त आथिक एवं सामाजिक विषमतायें हैं। कुछ प्रमुख बाधाएँ इस प्रकार 
है--(0) वर्तमान ग्रामीण समाज मे सहकारिता की भावना का अभाव, (7) किसानों 
का अपनी जमीन के प्रति प्रगाढ़ स्नेह, (70) निरीक्षण एव प्रबन्ध सम्बन्धी कुशलता 
का अभाव (7९) गाँव में उचित नेतृत्व का अभाव, (५) जमीदारों एवं साहुकारो का 
विरोध, (शं) जाति प्रथा एवं सामाजिक विशेषतायें, (शां) आथिक असमानताएँं, 
(शा) कृषकों की अशिक्षा एवं अज्ञानता, (४) सामूहिक जिम्मेदारी की भावना का 
अभाव, (5) कृषि से सम्बन्धित विभिन्न बिभागो मे समन्वय का अभाव । 

(77) अन्य देशो में सहकारी कृषि को असफलता-आलोचको का यह भी कहना 
है कि विश्व के अन्य देशो मे जहाँ कही भी सहकारी कृषि अपनाई गईं है सभलता नही 
मिली है । यदि कही सहकारी कृषि ने कुछ प्रगति दिखाई है तो इसका कारण सरकार 
का दबाव या सकटकालीन परिस्थितियों का विद्यमान होना रहा है । उदाहरण के लिये, 
पोलैण्ड मे सहकारी कृषि को प्राय. त्याग दिया गयाँ है और चीन में सहकारी फार्मों का 
उत्पादन कम होने लगा है। ऐसी परिस्थिति मे भारत के लिए यह तकंसंगत नही होगा 
कि यह सहकारी कृषि को अपनाये । श्री राजगोपालाचारी के शब्दों मे, “'साम्यवादी 
देशों को छोड़कर, जहाँ व्यक्ति स्वतंत्रता का अभाव है और लोगो से जबरदस्ती काम 
कराया जाता है, कही भी सहकारी खेती का प्रयोग नही किया गया । सहकारी खेती 
बल प्रयोग के बिना सम्भव नहीं होगी । लोग खुशी से मजदूर बनने के लिये राजी नही 
होगे और किसान तो और भी कन । हमारे देश मे सहकारी खेती भयंकर रूप से 
विफल होगी ।” 

(7९) सहकारी खेती के विरोध में अन्य तके --सहकारी खेती के विरोध मे 
कुछ अन्य तक॑ इस प्रकार दिये जाते हैं-- 

सहकारी खेती को सामूहिक खेती की प्रथमावस्था के रूप मे देखा जाता 
है, जिससे अन्त तक समूह की सत्ता सर्वोपरि हो जायेगी और किसानो की व्यक्तिगत 
स्वतन्त्रता का उन्मुलन होकर वह एक वैत॒निक मजदूर रह जाएगा। इसीलिए कई 
विद्वान सहकारी खेती को साम्यवाद की दिशा में पहला कदस समझते हैं । 

2, भारत में संयुक्त परिवार प्रणाली के विधटन' तथा किसानो में व्यक्तिवादी 
दृष्टिकोण की बृद्धि के कारण संयुक्त खेती बहुत कम' किसान स्वेच्छा से अपनायेंगे । 

3. सहकारी खेती मे काम का बँटवारा उचित ढग से करना“बहुत कठिन है । 
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अत, काम के असमान विभाजन से कई सदस्य असन्तुष्ट रहेगे जिसका बुरा प्रभाव 
उत्पादन पर पड़ेगा । 

4. सहकारी नेतृत्व का अभाव, किसानो वी अशिक्षा व अज्ञानता तथा राज- 
नीतिज्ञों के हस्तक्षेप के कारण सहकारी खेती के वारतविक सचालन में बहुत-सो कढि- 
नाइयो का उदय होगा । और उसके अनुचित प्रयोग के रूप मे नकली समितियाँ बड़ी 
सख्या में संगठित होने का भय है । 

5 खेतों के प्रबन्ध कार्य में व्यक्तिगत स्वतन्त्रता न होने से कई किसान प्रेरणा- 
हीन होगे, जिसका बुरा प्रभाव उत्प'दन पर पड़ेगा, जैसा कि आर्थर लुईस ने बताया, 
“अरद्धविकतित देशो में तीव्र कृषि प्रगति का रहस्य कृषि विस्तार मे, उर्वरको मे, उन्नत 
बीजो में, कीटनाशक औषधियों मे और जलापूति की व्यवस्था में निहित है, फार्म 
का आकार बदलने में नही ।”' 

तिएकर्ष --इस प्रकार कई समर्थकों तथा विरोधियों ने सहकारी खेती के पक्ष 
व विपक्ष मे तक दिये है, किन्तु भारत में सहकारी खेती पर आर्थिक दृष्टिकोण के कम 
ही विचार किया गया है। हमारी सम्मति मे भारत के लिए सहकारी खेती लाभदायक 
ही होगी । सहकारी खेती के विरुद्ध जो अनेक तकी दिये गये हैं उनका उत्तर दिया जा 
सक्रता है। जैसे सहकारी खेती अधिक बेरोजगारी उत्पन्न करेगी ऐसा अनिव्य नही 
है, क्योकि देश में औद्योगिक उन्नति से, विशेष कर कृषि से सम्बन्धित लघु उद्योगों के 
विकास से सहकारी कृषि द्वारा बेकार हुए अधिकाश शअभिकों को काम मिल जायगा । 
यह भी आवश्यक नही है कि सहकारी कृषि में अवश्य ही बड़े पैमाने पर यत्रीकरण 
किया जाय | सच तो यह है कि सहकारी कृषि रोजगार के अनेक नये अवसर उत्पन्न 
करेगी, जैसे भूमि समतल करना, नालियाँ तथा बाँध आदि बनाना, कुओ की छुदाई 
करना आदि । इनमें बेरोजगार कृषकों को काम मिल सकेगा । 

” थह भी कहना उचित नही है कि कृषकों का अपनी जगीन के प्रति प्रगाढ़ स्नेह 
होने के कारण सहकारी खेती सफल नहीं होगी । क्योकि भूमि से प्रेम विश्द के सभी 
कृषकों मे पाया जाता है, फिर सहकारी संयुक्त-कृषि के अधीन कृषक भूमि नहीं खोलते, 
केवल मिल कर काये करते हैं। हमारी सरकार एक लोकतंत्नीय सरकार है। अत. 
सरकार द्वारा किसी प्रकार के दबाव की आशंका नही की जानी चाहिये । हम दबाव 
नही अनुरोध का मार्ग अपना रहे हैं। अतः कोई कारण नही है कि भारतीय कृषकों 
पर सहुकारी कृषि मे शामिल होने के लिये दबाव डालना पडे | यह भी कहुता ठोक 
नहीं है कि निर्वाचित प्रबन्ध-ब्यवस्था अकुशल ही रहेगी । क्योकि, यदि समुचित प्रेरणाएँ 
प्रशन की जाये तो प्रबन्ध में कुशनता बढ़ायी जा सकती है। साथ ही, यह भी बहा 
जा सकता है कि सहकारी कृषि का निर्माण धीरे-धीरे किया जाय मे कि एकदम, जिससे 
दूसरे कृषकों को धीरे-धीरे अनुभव प्राप्त होता जायगा और वे कुशल प्रबन्धक बन 
जायेंगे । यह आलोचना भी सही नहीं है कि सहकारी फार्म छोटे फा्मों के समान 
उत्पादक नहों होते । भारत के सम्बन्ध में इस बात से सभी भली-भाँति परिचित हैं कि 
छोटे-छोटे अनाथिक खेतों के कारण ही यहाँ कृषि अत्यन्त पिछड़ी हुई अवस्था मे है । 
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फिर यह भी जरूरी नही है कि खेती के प्रबन्ध कार्य मे व्यक्तिगत स्वतन्त्रता न 
होने से किसान प्रेरणाहीन हो जायेगे, क्योकि अभी भी औसत भारतीय कृषक स्वतन्त्र 
नही है। यदि बह काश्स्तकार है तो जमीदार उसका स्वामी है या वह महाजन अथवा 
साहुकार के चंगुल मे है। 

उपर्युक्त विवेचन से स्पष्ट है कि भारत मे सहकारी खेती के विरोध में दिये 
गये तक्रों का विशेष महत्त्व नही है, बल्कि सहकारी क्षषि का पक्ष अधिक प्रबल प्रतीत 
होता है। वस्तुत, भारत मे सहकारी खेती का उद्देश्य बडे पैमाने पर यात्रिक खेती 
करना ही नही है, बल्कि असख्य अनाधिक इकराइयो को मिलाकर किसानों की अथे- 
व्यवस्था को सुधारता है। भारत मे सहकारी कृषि को सफल व लोकप्रिय बनाने के 
लिये सैद्धान्तिक कट्टरता के स्थान पर, व्यावहारिक दृष्टिकोण अपनाने की जरूरत है। 
क्योकि इसी के द्वारा न केवल भारतीय कृषि को, बल्कि सम्पूर्ण भारतीय अर्थ-व्यवस्था 
को उन्नत किया जा सकता है। हमे कृषको को यह विश्वास दिलाना होगा कि उनके 
व्यक्तिगत स्वामित्व एवं स्वतन्त्रता को किसी प्रकार का खतरा नही है। कृषि से' 
सम्बन्धित विभिन्न विभागों मे समन्वय स्थापित करना ही प्रधान लक्ष्य है । 

भारत में सहकारी कृषि की प्रगति ([0287888 07 (०0-07/8॥४8 फछंक्वा7778 
70 770/8)--बैसे तो योजनाकाल के पूर्व ही भारत से सहकारी खेती की दिशा में 
प्रथ/न किये गये थे, किन्तु व्यवस्थित रूप से सहकारी क्रृषि के प्रचलन के सम्बन्ध में 
प्रयास पंचवर्षीय योजनाओ के अन्तर्गत ही किया गया। 

प्रथम पंचवर्षीय योजना--प्रथम पंचवर्षीय योजना से सहकारी कृषि को 
प्रोत्साहित करने के लिए सुझाव दिये गए और यह कहा गया कि छोदे-छोटे कृषकों 
की स्वेच्छा से सहकारी समितियाँ बनाने के लिए प्रेरित किया जाय । इस योजना मे 
सहकारिता के लिए 50 लाख रुपये का प्रावधान क्रिया गया । 956 तक देश में * 
000 सहकारी कृषि समितियाँ कार्य कर रही थी। इस योजना मे पंजाब, उत्तर 
प्रदेश, तथा बम्बई मे सहकारिता का विशेष प्रचलन हुआ । 

द्वितीय पंचवषीय योजना--द्वितीय योजना में उत्पादन बढाने के लिए सह- 
कारी कृषि समिति की स्थापना पर विशेष बल दिया गया | इस योजना मे 40 लाख 
रुपये का प्रावधान किया गया। 960-6] तक 6325 सहकारी कृषि समितियाँ थी। 

तृतीय पच्रवर्षीय योजना---इस योजना मे 00 लांख रुपये व्यय करने का 
प्रावधान था । सहकारी खेती के विकास के लिए सहकारी सलाहकार मण्डल की 
स्थापना हुई । 

चतुर्थ एवं पंचम पंचवर्षोय योजनाएँ--चतुरथ एवं पंचम पंचवर्षीय योजनाओं 
में भी सहकारी कृषि पर तथा चतुर्थ पंचवर्षीय योजना मे सहकारी कृषि के विकास 
के लिए 8 करोड रुपये की व्यवस्था की गई । 

बरतेंसान स्थिति--नवीन आँकडो के अनुसार देश मे 9,772 संयुक्त सहकारी 
समितियाँ है इनके अधीन कृषि भूमि का लगभग 6.3 लाख हैक्टेयर क्षेत्ञ है तथा 
इसके सदस्यों की संख्या 2.7 लौख है। 
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सहकारी खेती की धोमी प्रगति के कारण 

भारत में सहकारी खेती की प्रगति सन्‍्तोषजनक नही 'रही है । इसके लिए 
निम्त कारण उत्तरदायी हैं--- 

. राज्य सरकारों की उपेक्षापृर्ण नीति---राज्य सरकारो द्वारा सहकारी देती 
को उतना महत्त्व तही दिया गया जितना आवश्यक था। उदाहरण के लिए आन्ध्र 
प्रदेश में सर 962 तक पथ-प्रदर्शश योजनाओ को शुरू नहीं किया गया था । 

2, समन्वय का अभाव--अधिकाश दशाओ से सहकारी कृषि समितियों तथा 
अन्य समितियों जैसे साख समितियों, सिंचाई समितियों इत्यादि मे उचित समन्वय का 
सर्वेथा अभाव रहा है । 

3. निकृष्द भुमि---देश मे सहकारी कृषि की अधिकाश प्रगति मध्यस्थो की 
समाप्ति से प्राप्त भूमि और भूमिहीन किसानों को दी जाने वाली भूमि के सम्बन्ध में 
हुई है । ऐसी भूमि का अधिकाश भाग निक्ृष्ट किस्म का है जिससे समितियों के विकास 
में कठिनाई रही है । 

4, भमि सुधार कानूनों से बचाब--भनेक सहकारी समितियों का निर्माण एक 
ही परिवार के सदस्यो द्वारा मिलकर भूमि की उच्चतम सीमा के अधिनियसो से बचसे 
के लिए किया गया है। इस प्रकार वे सहकारिता के उद्देश्यों की ओर कोई विशिष्ट 
ध्यान नही देते । 

5, क्षदस्पों को अनुपस्थिति---अधिकांश समितियाँ ऐसी हैं जिनके सदस्य समिति 
की भूमि पर श्रम नहीं करते जिससे बाहरी श्रमिकों से कार्य कराना पडता है। सदस्यो 
की अनुपस्थिति के कारण सहकारी खेती का उद्देश्य ही पूर्ण नहीं हो पाता । 

6, अन्य फारण--- 

(!) ग्रामीण जनता एवं दूसरे लोग इस अभियान की महत्ता को ठीक-ठीक 
समझ्न नही सके । 

(2) निमित नियम, अधिनियम एवं वित्तीय व्यवस्थायें समन्वित, व्यवस्थित 
एवं सुसंगठित नही रही । प्रशासनिक व्यक्ति भी पूर्ण सहायक नही सिद्ध हो सके । 

(3) भूमि के प्रति अपली प्रगाढ़ प्रेम की नींद से कृषक को इस अभियान के 
दौरान जगाया नहीं जा सका | 

(4) हमारे कृषकों को यह विदेशी चीज प्रतीत होती है भर इससे उनकी इस 
अभियान के प्रति व्यक्तिगत उत्प्रेरणा मारी जाती है । 

(5) कृषकों के बीच योग्य कर्मचारियों एवं नेतृत्व का अभाव रहा है । 

(6) सहकारी समितियों के लिए योग्य प्रबन्ध का अभाव रहा है। सदस्यों में 
आपसी झगड़े और व्यक्तिगत स्वार्थों की प्रधानता रही है । 


भारत में सहकारी कृषि को लोकप्रिय और सफल बनाने का सुझाव 


भारत में सहकारी क्षृषि की प्रगति सन्‍्तोषजनक नहीं कही जा सकती | परन्तु 
सभी विशेषज्ञ इस बात से सहमत हैं कि सहकारी कृषि व्यवस्था द्वारा ही भारतीय 
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कृषि का समुचित विकास हो सकता है । अत. इसे सफल और लोकप्रिय बनाने के 
लिए विभिन्न विद्वानों और कार्यकारी दलो, समितियो एवं विशेषज्ञों द्वारा समय-समय 
पर सुझाव दिये जाते रहे हैं, जिनका सारांश नीचे प्रस्तुत किया जा रहा है--- 

. न्यूनतम सरकारी हस्तक्षेप आजकल गाँव मे न्यूनतम सहकारी समितियों 
में सरकारी अधिकारियों का अधिक हस्तक्षेप है जो कार्य की मंदगति व अनुपयुक्तता 
के लिए उत्तरदायी है। अतः सरकारी हस्तक्षेप न्यूनतम करना चाहिए । 

2. ग्रामीण उद्योगों की स्थापना --सहकारी कृषि समितियों का आथिक आकार 
विस्तृत करने के लिए ग्रामीण उद्योगों की स्थापना की जाती चाहिए जिससे कि समिति 
के सदस्यो को और काम मिल सके । अत. समिति ने इन उद्योगो की स्थापना की 
सिफारिश की है| 

3 ऋण सुविधाएँ--गाडगिल समिति ने सुझाव दिया है कि सहकारी बैको 
द्वारा इन सहकारी कृषि समितियों को अधिक उदार रूप से ऋण देने चाहिए । 

4. छोटे तथा सध्यमवर्गाय किसानो को प्राथमिकता--सहकारी समिति की 
रजिस्ट्री करते समय छोटे तथा मध्यमवर्गीय किसानो की समिति को प्राथमिकता देनी 
चाहिए । 

5 ससिति को सहायता सहकारी कृषि समिति को सहायता उसके रूप, कमें 
का आकार, सदस्यों के साधन एवं विकास कार्यक्रमों को देखकर दी जानी चाहिए । 
इस सम्बन्ध मे कोई कठोर रूप नही अपनाना चाहिए। 

6, प्रशिक्षण केन्द्र--किसानो क्रो सहकारी खेती के प्रशिक्षण के लिए देश के 
विभिन्न भागो मे प्रशिक्षण केन्द्र खोले जाने चाहिए । 

7. तकनोकी सहायता -- गाडगिल समिति के विचार में तकनीकी सहायता का 
अभाव भी सहकारी समितियों के विकास मे बाधक रहा है अत' उसने सिफारिश की 
कि इन समितियों की तकनीकी सहायता प्रदान की जाय । छः 

8, निर्बंल सहकारी कृषि समितियों का पुनर्गंठन-- उन सहकारी कृषि समि- 
तियो का पुनर्गठन किया जाना चारिए जो निबंल या निष्क्रिय है। 

9 अन्य सुझाव---(!) गाँव स्तर पर सहकारी कृषि के विकास के कुछ उत्तर- 
दायित्व गाँव पंचायतों पर सौपा जाना चाहिए। 

(॥) भूमि सुधार कार्यक्रमों से मिलने वाली आधिक्य भूमि पर सहकारी कृषि 
के अन्तगेंत ही कृषि की जानी चाहिए । 

(0) सहकारी कृषि को प्रोत्साहन करने मे सरकार बफर स्टाक के लिए 
खाद्यान्न इत्यादि खरीदने मे सहकारी कृषि समितियो को प्राथमिकता दे सकती है । 

(7४) यदि किसी गाँव मे अधिकतम कृषक सहकारी कृषि अपनाना चाहते हो 
तो थोडे से किसानो के लिए सहकारी कृषि अपनाना अनिवार्य होना चाहिए । 


सहकारी कृषि और सामूहिक कृषि का तुलनात्मक अध्ययन 
यद्यपि सहकारी कृषि ओर सामूहिक कृषि-व्यवस्था मे कई समानताएं हैं, फिर भी 
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सहकारी कृषि व्यवस्था अनेक दृष्टियों से सामूहिक कृषि व्यवस्था से भिन्न है, जैसे-- 

(7) आधार---सहुकारी कृषि व्यवस्था ऐजछकता के आधार पर सगठित की 
जाती है, जबकि सामूहिक कृषि व्यवस्था मे दबाव व अनिवायंता से काम लिया 
जाता है । 

(7) सम्बन्ध-विच्छेद--चूँकि सहकारी कृषि व्यवस्था का मून आधार ऐच्छिक 
होता है, इसलिए कोई भी सदस्य किसी भी समय समिति से अपना सम्बन्ध कर 
सकता है। परन्तु सामूहिक कृषि से दबाव का अंश होने के कारण सदस्य को 
सामान्यतया समिति से सम्बन्ध-विच्छेद का अधिकार प्राप्त नही होता । 

(07) स्वामित्व--सहुकारी क्रंषि व्यवस्था में भूमि सदस्य कृषकों के व्यक्तिगत 
स्वामित्व के अधीन रहती है, परन्तु सामुहिक्र कृषि-व्यवस्था में व्यक्तिगत स्वामित्व का 
अस्तित्व नहीं रहता । 

(7९) खेती का आकार--सामूहिक कृषि व्यवस्था में सहकारी क्ृषि-व्यवस्था 
की अपेक्षा खेतो का आकार बड़ा होता है, क्योकि वहाँ अनिवार्यता का भश रहता है। 

(५) सहकारिता की शिक्षा--सहकारी कृषि व्यवस्था में सदस्यों को सह- 
कारिता की शिक्षा दी जाती है और उनको व्यक्तित्व के विकास का पूर्ण अवसर दिया 
जाता है। परन्तु सामूहिक कृषि-व्यवस्था मे इसका प्रायः अभाव पाया जाता है । 

(शं) हस्तक्षेप--सहकारी कृषि व्यवस्था मे सदस्यो को प्रबन्ध-समिति की 
कार्यवाहियों में हस्तक्षेप का पूर्ण अधिकार होता है, किन्तु सामूहिक कृषि-व्यवस्था के 
अन्तर्गत सदस्यों को निर्वाचित सदस्यो की कार्य प्रणाली में हस्तक्षेप करने का कोई 
अधिकार नहीं । ० 

(५॥) सदस्यों की संध्या -- सामूहिक कृषि में सदस्यों की संझया अधिक होती 
है जबकि सहकारी कृषि में सदस्थों की सदधथा कम होती है । 

«. [शात) भूमि का समाजीकरण--सामूहिक कृषि मे भूमि का समाजीकरण कर 
दिया जाता है जबकि सहकारी कृषि मे ऐसा तलहीं होता । 

(ए) पारिश्रसिक--सामूहिक कृषि में पारिश्रमिक श्रम के आधार पर मजदूरी 
के रूप में दिया जाता है जबकि सहकारी कृषि में पारिश्रमिक भूमि के अनुपात मे दिया 
जाता है । 

भारत के लिए सामूहिक्र कृषि और सहकारी कृषि में कौन श्रेष्ठ रहेगा 
अधिकांश विद्वानों का मत है कि भारत के लिए सहकारी कृषि ही श्रेष्ठ है 
और वे इस सम्बन्ध में निम्नलिखित तक प्रस्तुत करते हैं-- 

(अ) भूमि से लगाव--भारतीय किसान किसी भी परिस्थिति में भूमि के 
स्वामित्व से अलग नहीं होना चाहते क्योंकि अपनी पैलुक भ्रमि से भारी लगाव है और 
वे भूमि के स्वामित्व को सामाजिक प्रतिष्ठा का प्रतीक मानते हैं। ऐसी स्थिति में 
भारतीय कृषकों को सहकारी कृषि के लिए ही तैयार किया जा सकता है । 

(बे) प्रोत्ताहत--भारतीय किसान अलसी होता है लेकिन जब उसको सह- 
कारी कृषि में मजदूरी मिलती है और भूमि के अनुपाठ में उत्पादन मे हिस्सा मिलता 
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है तो वह कार्य करने के लिए प्रोत्साहित होता है। लेकिन जब उसको सामूहिक खेती 
मे केवल मजदूरी मिलेगी तो वह कार्य करने मे आलसी ही रहेगा। फलठ: कृषि 
उत्पादन मे वृद्धि नही होगी । 

(स) सरकारी हस्तक्षेप--सामूहिक खेती मे अत्यधिक सरकारी हस्तक्षेप रहता 
है जिभसे नोकरशाही, लालफीताशाही, निर्णय मे देरी आदि समस्‍्याएँ उत्पन्न हो 
जाती है। 

(व) प्रजातन्त्रीय-प्रणाली--भारत मे प्रजातंत्रीय पद्धतियो पर अधिक जोर दिया 
जाता है इस दृष्टि से सहकारी क्ृषि ही श्रेष्ठ है । 

(इ) राजनंतिक समर्थन--सामूहिक कृषि साम्यवादी सिद्धान्त पर आधारित 
है परन्तु भारत की वर्तमान सरकार उसमे विश्वास कही करती है इसके अतिरिक्त 
अधिकाश राजनीतिक दल भी इसका समर्थन नही देते है। हाँ, समाजवाद में अधि- 
काश दलो का विश्वास है ऐसी स्थिति मे सहकारी कृषि ही उत्तम है । 


उपर्युक्त बातो के आधार पर यह कहा जा सकता है कि सामूहिक कृषि की 
तुलना मे सहकारी कृषि ही भारत के लिए श्रेष्ठ है लेकिन सहकारी कृषि को भी सफल 
बनाने के लिए यह आवश्यक है कि सदस्यों मे सहकारिता की भावना का विकास 
किया जाय तथा सहकारी विपणन व सहकारी वित्त की उचित व्यवस्था की जाय । 


परोक्षा प्रश्त 


. “सहकारी कृषि केवल सामुहिक कृषि की ओर एक अस्थायी मार्ग होगा 
तथा इससे ग्रामीण जीवन में निश्चय ही सकट की स्थिति उत्पन्न हो जायेगी ।”' 
मीमासा कौजिए । है 
अथवा 

सहकारी और सामूहिक कृषि मे अन्तर बताइए । आपके विचार मे इनमे से 
कृषि-व्यवस्था के लिए कौन उपयुक्त है और उसे आप किस प्रकार अपनायेगे ? 

अथवा 

सहकारी कृषि और सामूहिक कृषि---इन दो पद्धतियों में से आप किसका अपने 
राज्य मे समर्थन करेगे ? अपने उत्तर के लिए तक प्रस्तुत कीजिए। क्या सहकारी 
कृषि एक ओर सामूहिक कृषि और दूसरी ओर व्यक्तिगत कृषि व्यवस्था की अपेक्षा 
श्रेष्ठ है? सकारण उत्तर दीजिए । 

अथवा 

व्यक्तिगत कृषि व्यवस्था' और सहकारी कृषि” का दोनो की सापेक्षित उत्पा- 
दन क्षमताओं मे उपयुक्त परिवतेनों को ध्यान मे रखकर भमूल्याकन कीजिए। दोनों 
प्रकार की खेती मे प्रत्येक मे सामुदायिक योजनाओ का क्या योगदान हो सकेगा ? 


[ संकेत--सहकारी कृषि की परिभाषा दीजिए तथा सामूहिक कृषि से इसका 
अन्तर बताइए तथा सहकारी कैषि के गुण-दोषो की विवेचना कीजिए ।] 
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2 “झारत में सहकारी खेती सफल नहीं होगी ।”” इस कथन की आलोच- 
नात्मक परीक्षा कीजिए । 

[संकेत--सहकारी कृषि के दोष दीजिए ।] 

3. भारत में सहकारी खेती को आशिक सफलता मिली है ।” क्‍या आप इस 
कथन से सहमत हैं ? कारण दीजिए । 

[संकेत--सहकारी क्रषि के गुण व दोष का वर्णन करते हुए बताइए कि 
भारत मे यह विदेशों की भाँति पूर्णरूप से सफल नही हो पाई है ।| 


7 
कृषि में सहकारिता 


((०-०एशब्वा00 7 8877070776) 


सहकारिता की परिभाषा--साधारणत. 'सहकारिता' शब्द का अर्थ होता है 
'मिल-जुलकर काम करना” । अ्थंशास्त्र मे सहकारिता का अथे व्यक्तियो के उस समूह 
से है जिसका उद्देश्य ईमानदारी से सामान्य आर्थिक हितो को प्राप्त करना है । श्री कल्वर्टं 
((थए०7४) के शब्दों मे, “सहकारिता एक ऐसा सगठन है, जिससे व्यक्ति स्वेच्छा से 
ओर समांन-स्तर पर अपने आ्िक उद्देश्यो को प्राप्त करने के लिए संगठित होते हैं।' 
अन्तर्राष्दीय श्रम संगठन के अनुसार “एक सहकारी समिति आ्थिक दृष्टि से निर्बल 
व्यक्तियों का एक संगठन है जिसके अन्तगेंत समान अधिकार व समान उत्तरदायित्व 
के आधार पर सदस्य लोग स्वेच्छा से कार्य करते है।” प्रो० सेलिगसैन के शब्दों में 
“सहकारिता का अर्थ उत्पादन और वितरण मे प्रतिस्पर्धा का परित्याग तथा सभी 
प्रकार के मध्यस्थो की आवश्यकता को समाप्त करना है ।”! 


सहकारिता के सिद्धान्त अथवा तत्त्व 


निष्कर्य रूप से यह कहा जा सकता है कि सहकारिता ऐसे व्यक्तियो का ऐच्छिक 
संगठन है, जो समानता, आत्म सहायता तथा प्रजातान्त्रिक व्यवस्था के आधार पर 
निजी तथा सामुदायिक हित के लिए कार्य करता है। 

किसी भी संगठन के सहकारी संगठन होने के लिए निम्न तत्त्वों का होना 
आवश्यक है--- 

() स्वेच्छिक सद्ध---सहका री सस्था की सदस्यता पूर्णहपेण ऐच्छिक होती है 
अर्थात्‌ प्रत्येक सदस्य को संस्था की सदस्यता स्वीकार करने और छोडने की पूर्ण 
स्वतन्त्रता होती है । 

(॥) लोकतंत्रीय---सहकारी समिति का प्रशासन लोकतन्त्नीय ढद्भ से चलता है 
अर्थात्‌ प्रत्येक सदस्य को एक मत प्रदान करने का अधिकार होता है चाहे उसने कितने 
ही अंश क्यो न खरीदे हो । “एक व्यक्ति एक मत” वाला सिद्धान्त ही लागू होता है । 

(77) पारस्परिक सहायता द्वारा जात्म सहायता--चूंकि सदस्यो के पास आर्थिक 
साधनो का अभाव होता है, आतः वे सभी मिलकर और अपने साधनो को एकत्नित 
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कर अपने उद्देश्यों की पूर्ति करते है। अर्थात्‌ एक सब लिए और सब एफ के लिए 
मुख्य सिद्धान्त है। 

([५) सामान्य हित---सहकारी सद्डू सभी सदस्यों के कल्याण मे ब्रद्धि का 
लक्ष्य लेकर बनाये जाते है। उनमे परस्पर प्रतिस्पर्धा का अभाव रहता है । 

(५) नैतिक गुणों का विकास---भ्री ताल्मकी के शब्दों मे, 'सहुकारिता सदस्यों 
में स्वामिभक्ति, मित्रता और सहकारिता की भावना का विकास करतों है ।”! 

(५) सहकारिता का उद्देश्य मध्यस्थो का लोप करना और स्पर्द्धा की इनिश्री 
करता है | 


भारत में सहकारिता आन्दोलन का उद्भव और विकास 


भारत में सहकारिता का प्रारम्भ 904 से ही माना जाता है तथापि इसका 
वास्तविक इतिहास बहुत पुराना है। 895 से पूर्व सर विलियस वेंडरबन व जस्टिस 
रानाडई़े ने भारत मे ग्रामीण ऋण की समस्या को हल करने के लिए सरकार को कृषि 
बैड्रो की स्थापना का सुझाव दिया था । परन्तु इस सुझाव की उपेक्षा कर दी गई। 
895 में मद्रास सरकार ने श्रो फ्रडरिक निकल्सन को कृषि-साख के विषय मे अपनी 
रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा । उन्होंने सुझाव दिया कि कृषि विकास हेतु 'जनता के 
बेड” बनाए जायें। परन्तु मद्रास सरकार ने इस सुझाव पर कोई विशेष ध्यान नही 
दिया । इसी समय उत्तर प्रदेश में श्री इपनसेक्स तथा पजाब में एडवर्ड मेकलेंगन ग्रामीण 
ऋण-समितियों की स्थापना कर रहे थे । इधर बंगाल मे भी ग्रामीण साख समितियों 
की स्थापना के विषय मे काफ़ी चर्चा थी। इन तथ्यों से यह सिद्ध हीता है कि भारत 
के लोग सहकारिता मे सर्वधा अपरिचित नही थे । 

« सन्‌ 90। में द्वितीय अकाल आयोग ने भी कृषि साख समितियों की स्थापना 
पर बहुत अधिक बल दिया । समिति की रिपोर्ट तथा अन्य सुझावों के परिगामस्वरूप 
सरकार ने 904 का सहकारी साख समिति अधितियम पास किया । इस प्रकार भारत 
मे सहकारिता आन्दोलन का श्रीगणेश हुआ । बस अधिनियम की कुछ कमियो को 
दूर करने की दृष्टि से सन्‌ 92 में 'सहुकारोी समिति अधिनियम” पारित किया 
गया । इस अधिनियम ने साथ समितियों के अतिरिक्त गैर-साख समितियों को भी 
मान्यता प्रदान की । 

92 के बाद सहक्षारी आन्दोलन को तवीन चेतना प्राप्त हुई और न केवल 
साख समितियों अपितु गैर-साख समितियों का भी तेजी से विकास प्रारम्भ हो गया । 
[92 के अधिनियम के बाद दो वर्ष में ही सहकारी समितियों की संदगो (5,000 तथा 
सदस्यों की संख्या 9 लाख 95 हजार हो गई (9]-[2 में यहूं संडया क्रमशः 8, [77 
एवं 4 लाख थी) । सरकार ते सहकारी आन्दोलन की प्रगति पर विचार करने के लिए 
09]5 में मैफलेगन समिति नियुक्त की । समिति के सुझ्य सुझाव इस प्रकार थे--() 
अंनियमित समितियों को शीज्ष समास' किया जाय, (2) ऋण के ठीक समय पर भुगतान 
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पर बल दिया जाय, (3) सहकारी समितियों का पुनर्गठन हो तथा (4) सहकारी 
आन्दोलन को एक प्रान्तीय विषय बताया जाय । 

दुभाग्य से इस समय प्रथम महायुद्ध चल रहा था और इसलिए समिति के 
महत्त्वपूर्ण सुझावों की ओर विशेष ध्यान नही दिया गया । 

प्रथम विश्वश्रुद्ध के पश्चात्‌ सन्‌ 99 मे माँण्टेग्यू-चेम्सफोर्ड सुधारों के फल- 
स्वरूप सहकारिता का विषय प्रास्तीय सरकारो को दे दिया गया। सन्‌ 935 मे रिजवे 
बैक की स्थापना से सहकारी साख आन्दोलन को पर्याप्त प्रोत्साहन मिला | द्वितीय 
विश्वयुद्ध के समय साख समितियों के अतिरिक्त गैर-साख समितियों का भी अच्छा 
विकास हुआ । 

सन्‌ 4945 मे नियुक्त सरेया समिति एवं रिजर्व बेक ने सरकार को एक- 
उद्देशीय समितियों के स्थान पर बहुत-उद्देशीय समितियों की स्थापना का परामर्श दिया 
जिसे सरकार ने स्वीकार कर लिया। इस प्रकार अब सहकारी आन्दोलन का क्षेत्र 
और विस्तृत हो गया । 

योजनावधि से पूर्व तक भारत में सहकारिता आन्दोलन की प्रगति नीचे 
तालिका मे दर्शायी गई है 


भारत में नियोजन पू्व॑ सहकारिता का विकास 


906-07 950-54 
सहकारी समितियों की सख्या 843 ,86,000 
सदस्य सख्या (प्राथमिक समितियाँ) 90,844 ,37,92,000 
कार्यकारी पूँजी 23 लाख रुपये 276 करोड 


स्वतन्त्रता के पूत सहकारी आन्दोलन की समीक्षा करने मे हमे यह विद्वित 
होता हैं कि सहकारी आन्दोलन मे प्रगति के बावजूद भी सहकारी आन्दोलन जन- 
साधारण को प्रभावित करने मे असफल रहा। महाजनो का प्रभुत्व किसी प्रकार कम 


नही था। 


योजनाकाल में सहकारिता की प्रगति 


भारत मे योजनाबद्ध विकास 95] से आरम्भ हुआ, और सरकार ने अपती 
सभी योजनाओ में सहकारिता को प्राथमिकता दी है ओर इसे आथिक तथा सामाजिक 
विकांस का आधार मानता है। 

प्रथम पच्रवर्षीय योजना--इस योजना के अन्तर्गत सहकारिता आन्दोलन को 
आगे बढ़ाने के लिए. 7 करोड रुपये व्यय करने की व्यवस्था थी। प्रथम योजना के 
अन्त में (() सहकारी समितियों की सख्या ,80,000 से बढकर 2,40,000 (॥) 
सदस्यो की सख्या 38 लाख से बढकर !76 लाख तथा (पा) कार्यशील पूँजी 276 
करोड़ रुपये से बढ़कर 469 कद्ोड़ रुपये हो गयी । 


90 कृषि में सहकारिता 


द्वितीय पंचवर्षोय योजना-- द्वितीय योजना काल मे समाजवादी अर्थव्यवस्था के 
निर्माण मे सहकारी संस्थाओं के योगदान को सर्वाधिक महत्त्व दिया गया । उस योजना 
में बृहत्‌ स्तर पर सहकारी कृषि, उपभोक्ता सहकारिता, सहकारी भवन निर्माण तथा 
औद्योगिक सहकारिता को प्रोत्साहन देने का निश्चय किया गया था। इस योजना में 
सहकारिता के निम्नलिखित लक्ष्य निर्धारित किए गए जिन्हें 960-6] तक प्राप्त 
करना था--(अ) सहकारिता समितियों के माध्यम से 225 करोड़ रुपये की कृषि-साख 
की उपलब्धि, (ब) कृषि साख समितियों की सदस्य-सख्या 50 लाख तथा (स) सह- 
कारि समितियों के माध्यम से अतिरिक्त कृषि उपज के 0% भाग की बिक्री । 


इन लक्ष्यों की पूति के लिए द्वितीय योजना में प्राथमिक समितियों, विक्रय 
समितियों, सहकारी भण्डारायारो आदि के स्पष्ट लक्ष्य निर्धारित किए गए । इस 
योजनावधि में सहकारी आन्दोलन पर 34 करोड़ रुपये और रिजर्व बैक ने 20 करोड 
रुपये व्यय किए । 


तृतीय पंचवर्षीय योजना में सम्पूर्ण ग्रामीण क्षेत्र की सहका रिता के अन्तगेत लाने 
का लक्ष्य रखा गया । वास्तव में 82 प्रतिशत गाँव सहकारिता के प्रभाव क्षेत्र मे आा 
गये । इसी अवधि में श्री आर० एन० सिन्धी समिति व प्रो० एम० दान्तवाला समिति 
भी बनायी गयी । योजना में प्रस्तावित 80 करोड़ र० की तुलना मे 76 करोड रु० 
वास्तव में ख्चे हुए। इस योजना के अन्त मे समितियों की संदया वही बनी रही जो 
द्वितीय योजना के अन्त में थी लेकिन इन समितियों की सदस्यता बढ़कर 585 लाख, 
अश पूँजी 663 करोड़ रुपये व कार्यशील पूँजी 4,473 करोड रुपये हो गयी । 

तीन वाधषिक योजनाओं (7र॥7९४ &णापढा 0875) के अन्तर्गत सहकारिता 
आन्दोलन के विकास पर 63.9 करोड़ रुपये व्यय किया गया । 968-69 तक 48 
प्रतिशत ग्रामीण कृषक परिवारों को सहकारिता के अस्तर्गेत लाया गया था तथा चतुर्थ 
योजना में सहकारी आन्दोलन के लिए 77,28 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गयी। 
इस योजना मे सहकारी आन्दोलन के विकास को सुहढ करने के साथ ही समन्वित 
करने तथा सहकारी क्रंषि समितियों, उपभोक्ता सहकारी समितियों तथा सहकारी साख 
सेवाओ के विकास पर विशेष जोर दिया गया । 


चतुर्थ पंचवर्षोय योजना मे सहकारी आन्दोलन को सुहढ़ करने, उपभोक्ता 
सहकारी समितियो, सहकारी क्षषि समितियों व सहकारी साख समितियों के विकास 
पर जोर दिया गया । सहकारी आन्दोलन के लिए योजना में 77'28 करोड़ रु० की 
व्यवस्था थी। इसी योजना काल में सहकारी शिक्षा तथा प्रशिक्षण के कार्यक्रम का 
विस्तार किया गया। बैकुण्ठनाथ मेहता राष्ट्रीय सहकारी प्रबन्ध संस्थान का शीर्ष संस्था 
के रूप में विकास किया गया | इस योजना के अन्त में समितियों की संख्या में कोई 
परिवततेन नहीं हुआ और वह 3.3 लाख बनी रही लेकिन सदस्यता, अंश पूंजी व कार्य- 
शील पूंजी में कुछ वृद्धि हुई जो क्रमशः 692 लाख, [226 करोड़ रुपये व 9.648 
करोड़ रुपये तक पहुँच गयी । से 
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पॉँचवीं पंचवर्षोष योजना मे सहकारिता के विकास के चार उद्देश्य रखे गये- 
(7) सहकारी कृषि समितियों की ऋण, आपूर्ति, विपणन व प्रक्रियन ([70068»78) 
को सुहृढ़ करना; (॥) उपभोक्ता सहकारी प्रद्गत्ति का निर्माण करना, (॥7॥) सहकारी 
विकास के स्तर में विशेष रूप से कृषि ऋण के क्षेत्र मे क्षेत्रीय असन्तुलनों में सुधार 
करना, व (९) सहकारी समितियों के पुनर्गठन के प्रयास किए गए है । इन उद्देश्यों 
के लिए इस योजना मे 376 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई थी । 


छठवीं योजना में (7) कृषि-व्यापार, विषणन और प्रक्रियन के लिए एक प्रावै- 
गिक एवं एकीकृत कार्यक्रम अपनाया जायेगा, (7) उर्बेरकों के सहकारी उत्पादन को 
प्रोत्साहित किया जायेगा, (7) उपभोक्ता सहकारी समितियों को सार्वजनिक वितरण 
प्रणाली का एक प्रमुख आधार बनाया जायेगा और 50,000 की आबादी वाले कस्बो 
एवं तगरो मे कम से कम सहकारी विभागीय भण्डार स्थापित किया जायेगा, (7५) 
प्राथमिक कृषि साख समितियों को कृषक सेवा समितियों या बडे आकार की बहुउद्देशीय 
इकाइयो के रूप में पुन्गेंठित किया जायेगा । 


भारत मे योजना काल में सहकारिता की प्रगति निम्न प्रकार हुई है . 


सहकारी समितियों की प्रगति 


क़० विवरण बषे 960-6][ 970-7। 975-76 977-78 





]) समितियों की सख्या न 

(लाखो मे) 3.3 3.2 34 30 
2. प्राथमिक सदस्यों की सदस्य 

सख्या (लाखो मे) 342 59] 848 934 
3 हिस्सा पूँजी (करोड़ रु० मे) 222 85] 529 82 


4 कार्य पूँजी (करोड रु० मे) 32 6,80 2,432 6:69] 





भारत में सहकारिता आन्दोलन का ढॉचा 
( 50प८॑पा8 ए (०-०फशका।ए8 ॥0एशाशा ॥ 704 ) 


भारत मे सहकारी आन्दोलन को दो भागो में बाँठा गया है-- 
(।) साथ समितियाँ (2) गैर-साख समितियाँ । 


साख समितियाँ साख प्रदान करती है । साख समित्ति को भी दो भागों मे 
बाँटा गया है-- 
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।, साख समितियाँ 
((:०वां $000768) 


कृषि साथ समितियों का ढाँचा (500०8 ० #&ह8ए०एरॉपरा/ (7९१ 
800०0८5)--भारत के सहकारी आन्दोलन मे कृषि साख समितियों का महत्वपूर्ण 
स्थान है। यहाँ पर कृषि सहकारी साख सघ्थाएँ दो प्रकार की हैं, जैसा कि नीचे चार्टे 
में दर्शाया गया है-- 


कृषि के! समितियाँ 


| | 
(अ) अल्प कालीन व मध्यकालीन ऋण. (ब) दीर्घंकालीन साख प्रदान करने 


प्रदान करने वाली सहकारी संस्थाएँ-- वाली संस्थाएँ--- 
! प्राथमिक कृषि साख समिति (गाँव स्तर पर) . प्राथमिक भूमि विकास बैड 
2 जिला सहकारी बैद्धू (जिला स्तर पर) (खण्ड, तहसील, सब डिबीजन व 
जिला स्तर पर) 
3 राज्य सहकारी बैड्ू (राज्य स्तर पर) 2 राज्य भूमि विकास बैड्ू (राज्य 


स्तर पर) 


ब्कन 


उपर्युक्त चाट से स्पष्ट है कि अल्पकालीन व मध्यकालीन साख सुविधाएँ प्रदान 
करने वाली समितियों का ढाँचा त्रिस्तरीय है जिम्ममे गाँव स्तर पर प्राथमिक कृषि 
साख समितियाँ, जिला स्तर पर केन्द्रीय सहकारी बैडू, या जिला सहकारी बैड, राज्य 
स्तर पर राज्य सहकारी बैडू है। ये सभी संस्थाएँ छोटी व मध्यम अवधि के ऋण 
देती हैं । के 

लम्बी अवधि के ऋण देने वाली सहकारी साख संस्थाएँ द्विस्तरीय है। खण्ड 
तहसील, सब डिवीजन और जिला स्तर पर भूमि विकास बैड तथा राज्य स्तर पर 
केन्द्रीय भूमि विकास अथवा राज्य भूमि विकास बैडू है । 

(अ) अल्पकालीन व मध्यमकालीन ऋण प्रदान करने वाली सहकारी 
संस्थाएँ--- 

[. प्राथसिक कृषि साख समिति (गाँव स्तर पर)-- 

इन्हे कृषि-साख समितियाँ भी कहते है। ये समितियाँ गाँवों में पायी जाती हैं। 
हमारे देश में कृषि साख समितियों की स्थापना किसानों की आ्थिक अवस्था को 
सुधारने के लिए सत्‌ 904 में 'सहकारी समितियों का संगठन' के अन्तगंत की गई 
है । 

प्राथमिक कृषि साख समितियों का संगठन--देश मे प्राथमिक कृषि-साख 
समितियों का सविधान एवं संगठन इस प्रकार है :--- 
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() सवस्थता--कोई भी दस व्यक्ति जिनकी आयु 8 वर्ष से अधिक हो 
मिलकर सहकारी साख समितियाँ खोल सकते हैं। सदस्यों की संख्या सौ से अधिक 
नही हो सकती । 

(2) पंजीयन--प्रत्येक सहका री साख समिति का पंजीयन प्रांतीय सहकारिता 
विधान के अन्तर्गत करना अनिवाय॑ है । पंजीयन निशुल्क होता है । 

(१) कार्यक्षेत्र--प्रायः एक गाँव में एक समिति होती है। इससे सदस्यों मे 
आपसी सहयोग एवं सम्पर्क रहता है । 

(4) प्रजातन्त्रीय प्रबन्ध--समिति का प्रबन्ध प्रजातंत्नीय प्रणाली के आधार 
पर सदस्यों द्वारा ही होता है जो अवैननिक होते है । प्रत्येक सदस्य को केवल एक वोट 
देने का अधिकार होता है, चाहे उसके पास सहकारी समिति के कितने ही शेयर्स क्यो 
ने हो । प्रबन्ध के लिए दो समितियाँ हैं--- 

(अ) साधारण सभा--इसमें समिति के सभी सदस्य होते है । इस' सभा के 
मुख्य कार्य इस प्रकार हैं--प्रबन्ध समिति को चुनता, सेक्रेटरी की नियुक्ति करना, 
बजट पास करना, रजिस्ट्रार और आय-व्यय निरीक्षक की रिपोर्ट पर विचार करना, 
ऋण सम्बन्धी नियम बताना, समिति के नियमों मे आवश्यकतानुसार संशोधन करना 
आदि । 

(ब) प्रबन्ध सधा--इसमे समिति के सदस्यो द्वारा चुने हुए 5 से लेकर 9 तक 
सदस्य होते हैं। यह सभा दिन-प्रतिदिन के कार्यों का संचालन करती है । 

(5) पूंजी प्राप्ति के साधन---ये समितियाँ निम्नलिखित दो साधनों से पूंजी 
एकत्नित करती हैं-- 

(क) आंतरिक साधनों से--इहनमें अंश पूँजी, नए सदस्यों से प्राप्त भ्रवेश शुल्क, 
सदस्यों के निक्षेप तथा सुरक्षित कोष सम्मिलित होते हैं । 

(छ) बाह्य साधनों से--इनमें सहकारी ऋणो, गैर-सदस्यों के निश्षेपों तथा 
केन्द्रीय और सहकारी बैड्भी के प्रात ऋणो को सम्मिलित किया जाता है । 

(6) दायित्व--इन समितियों के सदस्यो का दायित्व असीमित होता है अर्थात 
प्रत्येक व्यक्ति प्रत्येक ऋण के लिए उत्तरदायी होता है ! 

(7) केवल सदस्यों को ऋण--ये समितियाँ केवल अपने सदस्यो को ही ऋण 
देती हैं। ये ऋण मुख्यत* तीन प्रकार के कार्यों के लिए दिए जाते हैं -- 

(भर) उत्पादन कार्यों के लिए (ब) पुराने ऋणों को चुकाने के लिए, (स) अस्य 
कार्यों के लिए जैसे विवाह आदि के लिए । ऋण अधिकतर उत्पादन कार्यों के लिए 
दिए जाते हैं। ऋण देते समय कम-सें-कम दो सदस्यों की जमानत भी ली जाती है । 
कुछ हे में ऋण लेने वाले सदस्यों को अपनी भूमि जमानत के रूप में रखनी 
पड़ती है । 

सहकारी समितियाँ मुख्यतः अल्पकालीन (एक वर्ष तक) ऋण देती हैं परल्त 
विशेष परिस्थितियों में उसकी अवधि तीन वर्ष तक के लिए शढ़ाई जा सकती है | 
सभी प्रकार के ऋणों को किस्तों में चुकाने की सुविधा दी जाती है। 
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ऋणो पर ब्याज की दर विभिन्न राज्यों मे अलग-अलग (5 प्रतिशत से 2 
प्रतिशत तक) है । 

(8) हिलाब-किताब की जॉच--सभी समितियों को एक निश्चित रूप मे लेखों 
को रखना पडता है और इन लेखों का अकेक्षण (&77778) सहकारी विभाग के 
आडिटर द्वारा किया जाता है। 

(9) लाभ का वितरण--प्रारम्भिक साख समितियाँ अपने लाभ का एक अश 
अनिवार्य रूप से प्रति वर्ष सुरक्षित कोष (२९५४७४४९ 7770) मे डालती है और शेष 
लाभाश के रूप में अंशधारियो को बाँट देती है। समितियों द्वारा दिये जाने वाले 
लाभाश की अधिकतम सीसा किसी भी राज्य मे 0 प्रतिशत से अधिक नही है जो 
इस बात को स्पष्ट करती है कि सहकारी समितियों को लाभाजंन का माध्यम नहीं 
बनाया जा सकता है । 

(0) पंचायत--समिति 4 उसके सदस्यों के मध्य झगडो का निपटारा पचा- 
यत द्वारा किया जाता है। इस व्यवस्था से मुकदमेबाजी कम हो जाती है और समय, 
शक्ति तथा व्यय बच जाते हैं । 

(]) रजिस्ट्रार के आदेशों का पालन--प्रत्येक समिति 'सहकारी समिति 
अधिनियम” के अन्तगेंत रजिस्टड होती है, इसलिए प्रत्येक समिति को रजिस्ट्रार द्वारा 
भेजे गए आदेशो का पालन करना अनिवायें होता है। रजिस्ट्रार ऐसी समितियों को 

बन्द कर सकता है, जो अकुशल है, जिनक। प्रबन्धक ईमानदार नही है अथवा जिन्हे 
घाटा होता रहता है । 

प्रगति एवं वर्तमान स्थिति---प्राथमिक साख समितियो की प्रगति एवं वर्तमान 
स्थिति नीचे तालिका में दर्शायी गई है--- 





क़० विवरण 950-5] 960-6] 970-7। 978-79 
! समितियों की संख्या (हजार मे) 05 22 6] 02 
2 सदस्य संख्या (लाखों मे) 44 70 30 56 
3. दिये गये ऋण (करोड रु० मे). 23 202 578 395 
4. बकाया ऋण (करोड रु० मे) 6 44 322 895 


2, केन्द्रीय या जिला सहकारी बैंक (जिला स्तर पर) 


केन्द्रीय सहकारी बैक प्रत्येक जिले मे होता है अतः इसे जिला केन्द्रीय सह- 
कारी बैक कहते हैं। जिला सहकारी बैको की स्थापना 952 के सहकारी समिति 
अधिनियम के अन्तगेंत की गई थी । सामान्‍्यत'* प्रत्येक जिले के लिए एक सहकारी 
बैक होता है किन्तु कुछ राज्यों मे अनेक जिलों के लिए एक ही सहकारी बेक है । 


केन्द्रीय सहकारी बेकों की विशेषताएं 
इन बैको की अग्नलिख्ति विशेषताएँ है :--- 


96 कृषि मे सहकारिता 


(!) कार्यक्षेत्र--अलग-अलग प्रात्तो मे इन बैंकों के कार्यक्षेत्र अलग अलग 
होते है । जिस जिले, तहसील में यह बैक होता है उसका कार्यक्षेत्र वही जिला होता 


है। 

(2) केन्द्रीय सहकारी बैंक के अंशधारी बैक की साधारण सभा के सदस्य होते 
हैं। हर एक सदस्य को एक मत देने का अधिकार होता है। साधारण सभा अपने 
कुछ सदस्यो को संचालक मण्डल के लिए मनोनीत वारती है। यही मण्डल बैक के 
दैनिक कार्यों का संचालन करता है! 

(3) सहकारो बेक के पदाधिकारी सहकारी बैकों का चेयरमैन उत्तर प्रदेश 
में प्रायः जिलाधिकारी होता है फिन्तु दूसरे प्रान्‍्तों में चेयरमैन सरकारी कर्मचारी 
नही होता । साधारण सभा का एक अवैतनिक मत्नी होता है। अन्य पदाधिकारियों 
में एक सचालक तथा एक प्रबन्धक होता है। ये पदाधिकारी वैज्ञानिक होते है तथा 
बैको के दैनिक कार्यों का संचालन करते हैं । 

(4) पूँंजी--इन बैको के पूंजी के निम्नलिखित स्रोत है :-- 

(क) जमा राधियाँ--ये बैक अपनी पूँजी का अधिकाश भाग अपने सदस्य 
बैको एवं अन्य व्यक्तियों से प्राप्त करते है। यह पूँनी अल्पकालीव और दीर्घकालीन, 
दोनो समयावधियी के लिये प्राप्त को जाती है। 

(ख) अंश पूंजी--यह पूजी सदस्य बैकों से उनके ऋण की मात्रा के अनुसार 
हिस्सा खरीदने में प्राप्त होती है । 

(ग) सुरक्षित कोंष-- प्रत्येक केन्द्रीय सहकारी बैक का कानून के अंतर्गत एक 
सुरक्षित कोष रखना पड़ता है जो कषिक लाभ का 25% होता है। 

(घ) ऋण लेकर---यहू राज्य सहकारी बैक तथा अन्य बैकी से आवश्यकता 
पड़ने पर ऋण ले सकता है । 

(5) ऋण नीति--केन्द्रीय सहकारी बैंक प्रारम्भिक बैको से 7% ब्याज लेते 
हैं तथा उनकी जमाओं पर 5% ब्याज देते हैं। परन्तु यह ब्याज की दरे अलग अलग 
प्रान्त में अलग-अलग हैं । 

(6) लाभ का वितरण--वाषिक लाभ का 25% सुरक्षित कोष मे जमा करने 
के पश्चात शेष का 6 से 0% भाग सदस्यों मे वितरित कर दिया जाता है। शेष 
घनराशि अन्य स्लातो मे जमा कर दी जाती है । 

(7) निरीक्षण व अंकेक्षण--केन्द्रीय सहकारी बैंक के हिसाब-किताब का 
निरीक्षण रजिस्ट्रार तथा अन्य कर्म बारियों द्वारा होता है। भाय-व्यय की जाँच लेखा- 
परीक्षकों द्वारा की जाती है, जिनकी नियुक्ति रजिस्ट्रार करता है। 


सहकारी बेंक के कार्य 


सहकारी बैकों के निम्नलिखित कार्य हैं :--- 
(!) ये बैंक प्राथमिक समितियों के कार्यों की देखभाल करते हैं। 
(2) सहकारी समितियों को ऋण प्रदान करले हैं । 
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(3) कुछ बैक बाहरी व्यक्तियो को भी ऋण प्रदान करते है । 

(4) कुछ समय पूव्व ये बैक भूमि क्रय करने को ऋण दिया करते थे । 

(5) रजिस्ट्रार की अनुमति से ये बैक दूसरे बैको को ऋण देते है । 

प्रगति एवं बतेसान स्थिति--केन्द्रीय या जिला सहकारी बैको की प्रगति एवं 
वर्तमान स्थिति निम्न तालिका मे दर्शायी गई है--- 


क्र०. विवरण 950-5] 960-6। 970-7] 978-79 
), बैंको की संख्या 505 390 34| 338 
2 अश पूँजी (करोड रु० मे) 4 39 84] ना 


3 दिये गये ऋण (करोड रु० मे) 83 350 894 2407 
हक भधकदरा<ापततदााकासत32 ० सयडर ताला ८ कभपवड०ज सदर उयवालत व याप पाक चाचा का कल > १ 5 धरा दर च महा पभाद तादाद टताात बात दबा दाच ३ काम शकह पा /तदो सेल तन पिधटा०४१चनाा 0 दषदकक दवा 5 चर टनदालापा 0" चर) पल कप तर धाम २८5340फ्र एकल भा पका आा्रपतक।204 5: एकता 


(3) राज्य सहकारी बेक (राज्य स्तर पर) 
(8808 (०-०ए४थ्ााए० 8&7:5) 

प्रत्येक प्रान्त मे, एक राज्य सहकारी बैक की स्थापना की गई है जो जिला- 
सहकारी बैको की देख-रेख एवं उन्हे नियत्रित करते हैं। सन्‌ 925 में मैकलेगन 
समिति ने इन बैको की स्थापना की सिफारिश की थी । उत्तर प्रदेश मे सबसे पहले 
945 में इस प्रकार की स्थापना की गई । 

() संगठन--केन्द्रीय सहकारी बैकों की भाँति ही इन बैको का संगठन होता 
है। इन बैंको का प्रबन्ध सामान्यतया संचालक मण्डल द्वारा किया जाता है| संचालक 
मण्डल का पदाधिकारी रजिस्ट्रार होता है। वह कुछ संचालको की नियुक्ति करता है। 

(2) राज्य सहकारी बेको की पूंजी--इन बैको की पूंजी () अंश बेचकर, 
(7) जनता से जमा प्रास करके, (ह) रिजवे बेक, अन्य बैकों या सरकार से ऋण 
लेकर प्राप्त होती है । 

(3) कार्य क्षेत्र--इन बैको का कार्यक्षेत्र सम्पूर्ण राज्य होता है। इनके सदस्य 
(7) सहकारी साख समितियाँ, (7) केन्द्रीय सहकारी बैक और (गा) अन्य बाहरी 
व्यक्ति होते हैं । 

(4) राज्य सहकारी बैंकों के कार्य--इनके निम्नलिखित कायें हैं :--- 

() केन्द्रीय बैक सहकारी बैको को आधिक सहायता प्रदान करते है । 

(0) यह बैक सहकारी बैको, सहकारी साख समितियो पर नियन्त्रण रखते है । 

(77) यह बैक राज्य के मुद्रा बाजार तथा सहकारिता आन्दोलन मे समन्वय 
स्थापित करता है । 

(१५) सभी प्रकार के जमा सदस्य बैको, व्यक्तियो एवं सस्थाओ से प्राप्त 
करते हैं । 

(५) व्यापारिक बेकों के अन्य कार्य--जैसे चेको का भुगतान, रुपये की वसूली, 
धन का २5333 आदि काये भी यह बेक करता है । 


98 कृषि में सहकारिता 


प्रगति एवं वर्तमान स्थिति--राज्य सहकारी बैंको की प्रगति एवं वर्तमान 
स्थिति निम्न तालिका मे दर्शायी गई है-- 








क्र>*. विवरण ]950-5] 960-6] 970-7] 978-79 
. बैंकों की संख्या 5 2] 25 26 
2. निश्ेप (करोड ० मे) 22 72 279 206 
3. ऋण (करोड २० मे) 42 258 749 2237 











(ब) दीघंकालीन साख प्रदान करने वाली संस्थाएँ-- 


] प्राथमिक शुसि विकास बेक (खण्ड, तहसील, सब-डिवीजन, व जिला 
स्तर पर)- प्राथमिक भूमि बन्धक या विकास बैंको का कार्यक्षेत्र एक जिला या तह- 
सील होता है। सामान्यतया ये बैक लिखित कार्यों के लिये ऋण प्रदान करते हैं। 
() ये बैंक पुराने ऋणों को घुकाने के लिये दीघेकालीत साख प्रदान करते है। (४) 
ये कृषकों को भूमि पर स्थायी सुधार करने, भूमि खरीदने व मशीनें खरीदने के लिये 
दीघेकालीत साख प्रदान करते हैं (॥) ये क़षि भूमि पर भकात बनाने व जोतो की 
चकबन्दी कराने के लिये भी ऋण प्रदान करते हैं । 

कार्यशील पुजो--प्राथमिक भूमि विकास बैड कृषकों को ऋण प्रदान करने 
के लिए अधिकांश पूजी केस्रीय भूमि विकास बैड से प्रास करते हैं। इसके अतिरिक्त 
यह बैड अपने अंशो तथा ऋण पत्रनो' को बेचकर भी पूँजी प्राप्त करते हैं । 

2, राज्य भूमि दिफास बेक (राज्य स्तर पर) --ये बैड सामान्यतया प्रत्यक्ष 
रूप से किसानों को ऋण नहीं देते, अल्कि प्राथमिक भूमि बन्धक बैद्धों को वित्तीय 
सहतयता देते है, उनके कार्यों का निरीक्षण करते हैं तथा उनके ऋण-पत्नों को बेचने में 
घहायता करते हैं। स्पष्ट है कि केन्द्रीय भमि बन्ध्रक बैडू प्राथमिक भूमि बन्धक बैड: 
की वित्तीय सहायता करते हैं और प्राथमिक भूमि बन्धक बैड्भधू किसानो को भूमि की 
जमानत पर दीर्घकालीन ऋण प्रदान करते हैं । 

भारत के सभी राज्यो में एक केन्द्रीय भूमि बन्धक बैड की स्थापना की गई 
है और सभी महत्त्वपूर्ण कृषि क्षेत्रों में एक-एक प्राथमिक भूमि बन्धक बैड निर्मित 
किया गया है! 

कार्य--राज्य भूमि विकास अथवा केन्द्रीय भूमि विकास वैड्ू का प्रमुख कार्ये 
अपने राज्य के प्राथमिक बैद्धों के कार्य में ताल मेल करना हैं। इसके यह प्राथमिक 
के को अपने कोष में से पूँजी प्रदान करता है तथा उनका उपयुक्त निर्देशन करता 

। 

पूँजी---राज्य भूमि विकास बैड प्रमुख रूप से ऋण-पत्नों और अंशों को बेच- 
कर अपनी पूंजी एकत्र करता है। सामान्यतया प्राथमिक भूमि विकास बैड्धू तथा अन्य 
सहकारी संस्थाएँ इनके अंशों का क्रय करती हैं और अभीवन बीमा निगम, रिजवं बैड्धू 
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तथा स्टेट बैडू; इसके ऋण-पत्रो को खरीदते है। राज्य सरकारें स्वयं भी इनके ऋण- 
पत्न व अंशो को क्रय कर इनकी वित्तीय सहायता करती हैं | कृषि पुनवित्त निगम भी 
राज्य भूमि विकास बैको को पर्याप्त मात्रा मे दीघेकरालीन साख प्रदान करती हैं। 

प्रगति एवं वर्तमान स्थिति---राज्य भूमि विकास बैड बैड्छो की संडया 950- 
5] में 5 थी वह 979-80 में बढ़कर 9 हो गई । 979-80 से राज्य विकास 
बैड्धी द्वारा दिये गये कुल ऋणो की मात्रा 300 करोड़ रुपये थी और बकाया ऋणों 
को राशि 400 करोड़ रुपये थी । 


(ब) गैर-कृषि या नगर सहकारी समितियाँ 


इस प्रकार की सहकारी समितियाँ साधारणतया कस्बों एवं नगरो में पायी 
जाती हैं। इन समितियों की सख्या अभी हमारे देश मे कम है क्योकि देश के आर्थिक 
जीवन में अभी भी क्षषि की ही प्रध्ानता है । इसका वर्तेमात कलेवर इस प्रकार है-- 

(!) संगठन--इन समितियों का संगठन सम्मिलित दायित्वों के आधार पर 
होता है । कोई भी 0 सदस्य मिलकर इस प्रकार की समिति की स्थापना कर सकते 
हैं, परन्तु कुल सदस्य संख्या 2 प्रतिशत से अधिक नही होनी चाहिए । 

(2) पूंजी--ये समितियाँ अपनी पूँणी का अधिकाश भाग अंश बेचकर प्राप्त 
करती है । प्रत्येक अंशधारी को एक वोट देने का अधिकार होता है। 

(3) ऋण नीति--ये समितियाँ स्ाधारणतया उत्पादन कार्यों के लिए ऋण 
देती है। ऋण सामानन्‍्यतया दो वर्षों के लिए अथवा विशेष परिस्थितियों मे 3 या 5 
वर्षों के लिए दिये जाते है। ऋण व्यक्तिगत जमानत तथा सोना-चाँदी की जमानत पर 
दिये जाते है । 

(4) प्रबन्ध--समिति के प्रबन्धन के लिए एक साधारण सभा, प्रबन्ध सभा व 
वैत॒निक कर्मचारी होते है । धर 

(5) लाभ वितरण--समिति रुभा का कम से कम 25% सचित कोष में 
रखा जाता है। शेष लाभ मे कुछ भाग सदस्यो के सामान्य हितो पर व्यय करके बाकी 
समस्त लाभ सदस्यों में बाँट दिया जाता है ! 

(6) रजिस्ट्रार का नियंत्रण--रजिस्ट्रार द्वारा नियुक्त अकेक्षक इनके हिसाब- 
किताब की जाँच प्रतिवर्ष करता है । 


ए गैर-साख समितियाँ 
(१०7-(7६०६ 800९(65) 


इसके पूर्व ही हम अध्ययन कर चुके है कि भारत में गेर-साख समितियों का 
संगठन दो प्रकार का है -- 

(]) कृषि गेर-साख समितियाँ । 

(2) गैर-कृषि गेर-साख समितियाँ। 

() कृषि ओर साख समितियाँ--कृषि गैर-साख् समितियों का कार्य किसानो 
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की आधिक और सामाजिक स्थिति को सुधारना है। ये समितियाँ मध्यस्थो को समाप्त 
करके अपने सदस्यों को लाभ पहुँचाती हैं। कृषि गेर-साथ्व समितियों के प्रमुख उदा- 
हरण निम्नलिखित हैं--- 

(अ) सहकारी कृषि विपणन समितियाँ--भारत में कृषि-उपज विपणल के बीच 
अनेक मध्यस्थ पाए जाते है जिसके कारण किसानो को उनकी उपज का उचित मूल्य 
नहीं प्राप्त होता । अत* इन दोषों को दूर करने के लिए विभिन्न स्तर पर सहकारी 
विपणन समितियों का गठन किया गया है । 

(ब) कृषि उपज के सहकारी विषणन का ढाँचा--देश मे राष्ट्रीय स्तर पर, एक 
राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ (पिक्ांणाईं &870प्रॉप्ाण!ं (० 0एशथााए2 
एशतश2४0०ा) है । इस समय इनकी संख्या 20 है। मण्डियों के स्तर पर प्राथमिक 
विपणन समितियाँ हैं। जून 975 में इनकी संख्या 2,800 थी। इस सम्बन्ध में 
एक पृथक अध्याय 'कृषि-उपज का विपणन” में विस्तृत अध्ययन किया गया है । 

(2) सहकारी कृषि उत्पादन समितियाँ--कृषि क्षेत्र मे उत्पादन करने वाली 
सहकारी समितियाँ बडी और छोटी दोनो रूपो मे स्थापित की गई है । उदाह़रणार्थे-- 
सहकारिता के आधार पर चीनी मिल व कताई की स्थापना । ये बडे आकार की 
समितियाँ हैं। दूसरी श्रेणी में मध्यम व छोटे आकार की समितियाँ आती हैं। इसके 
अन्तर्गत चावल मिल, जुट मिल, तेल मिल तैयार करने वाली समितियाँ स्थापित की 
गई है । 

(3) सहकारी उन्नत-कृषि समिति--ऐसी समितियों को कृषि के तरीके मे 
सुधार करने के लिए गठित किया जाता है। कृषि औजारो का निर्माण और वितरण, 
कृषि सेवा केन्द्रों की सहकारिता के आधार पर स्थापना की गई है। ये समतियाँ उत्तम 
खा, उत्तम बीज, अच्छे औजारों की व्यवस्था करती हैं । 


(4) सहकारी कृषि समितियाँ--भारत में जोत का आकार बहुत ही छोटा 
होने के कारण वैज्ञानिक ढज़ से कृषि करना असम्भव होता है। अतः जोत के आकार 
में सुधार करने के लिए तथा कृषि उत्पादन को बढ़ाने के लिए सहकारी कृषि समितियों 
की स्थापना की गई है। ये समितियाँ जोत से आकार को बड़ा करने के लिए चकबदी 
जैसी नीतियाँ अपनाती हैं । 

(5) सहकारी सिचाई समितियाँ -ये समितियाँ अपने सदस्यों को सिंचाई की 
व्यवस्था करती हैं। ये समितियाँ सिंचाई के साधनों का विकास करती हैं । 


गैर-साख गैर-कृषि सहकारी समितियाँ 


7. सहकारी आवास समितियाँ---आज के युग में बड़े-बड़े शहूरों में भावास 
की समस्या दिनो-दित जटिल होती जा रही। इस समस्या के समाधान के लिए 'सह- 
कारी आवास समितियो' की स्थापना की थई है। वे समितियाँ नागरिकों व श्रमिकों 
के लिए सस्ते दामों पर भवन निर्माण का कार्य करतीर हैं, सड़क नालियों की व्यवस्था 
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कराती है। इन समितियों को सरकार से भी अनेक प्रकार की सहायता मिलती है 
जैसे कम ब्याज दर पर ऋण, भवन निर्माण सामग्री की सुगम उपलब्धि आदि । 

2. उपभोक्ता सहकारी सम्नति--आवश्यक वस्तुओ के उचित और न्यायपूर्ण 
वितरण के लिए उपभोक्ता सहकारी समितियाँ गठित की गई है। ये समितियाँ अपने 
सदस्यों एवं जनता को उचित मूल्य पर वस्तुएँ उपलब्ध कराती है । इन समितियों 
का देश भर मे एक जाल सा बिछा है । 

30 जून, 978 को 493 केन्द्रीय उपभोक्ता सहकारी भण्डार (3480 
शाखाएँ), 46,52 सहकारी समितियाँ, 4 राज्यस्तरीय उपभोक्ता सध व एक 
राष्ट्रीय सहकारिता उपभोक्ता संघ का कार्य करते थे। इस प्रकार कुल 23,000 सहकारी 
फुटकर सस्थान उन दिन भारत मे कार्य कर रहे थे । इन सहकारी समितियो व संघो 
ने 977-78 में 650 करोड के मुल्य की बिक्री की जबकि ।960-6 मे इन्होने 
केवल 60 करोड के मूल्य की बिक्नी की थी । 

3. श्रम ठेका और निर्माण सहकारी समितियाँ---ये समितियाँ देश मे अपने 
सदस्यों को उचित मजदूरी और रोजगार दिलाने का कायें करती है। ये समितियाँ 
ठेकेदा रो द्वारा श्रमिको के शोषण से भी बचाती है । इन समितियों के सदस्य श्रमिक 
होते है । 

बहुउद्देशीय सहकारी समितियाँ 

सहकारी साख समितियों की स्थापना किसी एक उद्देश्य को लेकर ही की जाती 
थी । यद्यपि विभिन्न प्रकार की समितियाँ विभिन्न उद्देश्यों के लिए संगठित की गईं थी 
किन्तु एक विशिष्ट समिति केवल विशेष उद्देश्यो- की पूर्ति ही कर पाती थी । जैसे ग्रृह 
निर्माण समिति केवल अपने सदस्यो की ग्रहुसमस्या को ही हल करती है । विगत वर्षों 
मे सहकारी समितियों मे कार्यक्षेत्र मे विस्तार हुआ है। अब सहकारी समितियों को 
सम्पूर्ण आथिक जीवन के प्रबन्ध का भार सोपा गया है। गाँव की सहकारी सम्स्श्तियों 
का कार्यक्षेत्र केवल साख तक ही सीमित न रहकर किसानो की सभी आवश्यकताओं 
की पूर्ति करनी चाहिये। जैसे बीज, खाद, सिंचाई, चकबन्दी, पशुपालन आदि का 
भी सहकारी समितियों को करना चाहिए । 


बहुउद्देशीय सहकारी समितियों की परिभाषा 


ऐसी सहकारी समितियाँ जिनके द्वारा अनेक कार्य किए जाते है, बहुउददेशीय 
सहकारी समितियाँ कहलाती है । स्वर्गीय कैलाश नाथ काटजू ने इसकी निम्नलिखित 
परिभाषा दी है :--- 

“बहुउद्देशीय शब्द का अर्थ उन कार्यों से लेता चाहिए जिनमे समिति के सभी 
सदस्य रुचि ले सकते है।” अत. बहुउद्देशीय सहकारी समिति एक ऐसी सहकारी 
समिति होती है जिसके द्वारा अनेक कार्य सचालित होते है । 

बहुउद्देशीय सहकारी समिति के कार्य--सहकारी समितियों के प्रमुख कार्ये 
इस प्रकार है--- 
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(!) कृषि सम्बन्धी कार्य--बहुउद्देशी प सहकारी समितियाँ कृषि से सम्बन्धित 
अनेफ कार्य करतो हैं। जैसे (7) मशीनों द्वारा भूमि की सफाई करती हैं, (॥) उन्नत 
बीज की व्यवस्था करती है, (7) ये समितियाँ सिंचाई सुविधाओं का विस्तार करती 
हैं (४) अच्छे कृषि यन्‍्त्रो की भी व्यवस्था करती है । 

(2) कृषि उपज का विषणन--ये समितियाँ कृषि उपज के विपणन का कार्य 
भी करती हैं। कृषि उपज की बिक्री करके अपने सदस्यों को अच्छी कौमतें तय 
करती हैं । 

(3) कुटीर उद्योगों का विकास--बहुउद्देशीय सहकारी समतियाँ अपने सदस्यो 
की आय को बढाने के लिए तथा रोजगार प्रदान करने के लिए अनेक क्रुटोर एवं 
ग्राम उद्योगों को विकसित करती हैं । 

(4) बचत को प्रोह्साहन--ये समितियाँ अपने सदस्यों मे बचत की भावना 
को जागृत करती है । 

(5) चकबन्दी आदि भूमि सुधार के कार्य--सहकारी समितियाँ चकबन्‍्दी 
आदि भूमि सुधार कार्य करती हैं । 

(6) सस्ती दर पर ऋण--बहुउद्देशीय सहकारी समितियों के द्वारा सस्ती 
दर प्र पर्याप्त मात्रा में ऋण प्रदान किये जाते हैं । ये समितियाँ कृषका को दो प्रकार 
की आवश्यकताओ की पूर्ति के लिए ऋण प्रदान करती हैं--- 

(ल्‍) चालू आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए--इसमे मजदूरी का भुगतान खाद 
व बीज को खरीदने के लिए ऋण प्रदान किए जाते है | 

(४) पुराने ऋणों के भुगतान के लिए--संमितियाँ पुराने ऋणो के भुगतान के 
लिए भी ऋण प्रदान करती हैं । 

_ (7) समाज कल्याण के कार्य--बहुउद्देशी य समिति ग्रामीण अशिक्षा की समस्या 
को हल कर सकती हैं। इसके साथ ही मनोरंजन और बाल कल्याण के कार्य करती 
हैं। इसी प्रकार सहकारी समितियाँ स्वस्थ जीवन व्यतीत करने के लिए चिकित्सा 
सुविधाओ को भी उपलब्ध कराती हैं । 


बहुउद्देशीय सहकारी समितियों से लाभ 


(१) प्रामीण विकास--बहुउद्देशीय सहकारी समितियाँ आधिक, सामाजिक, 
राजमैतिक सभी प्रकार के कार्यों में भाग लेती हैं। ग्राम में शिक्षा, स्वास्थ्य एवं 
चिकित्सा सुविधाओं का विकास करती हैं। इस प्रकार ये समितियाँ ग्रामीण-जीवन- 
स्तर को ऊँचा उठाने मे काफी मदद देती हैं । 

(7) महाजनों से मुक्ति---अहुउदेशीय सहकारी समितियाँ कृषकों को सस्ते ब्याज 
की दर पर ऋण प्रदात कर, साहुकारों के पंजों से निकालने का प्रयत्न करती है । 

(॥) कृषि उत्पादन में वुद्धि--बहु उद्देशीय सहकारी समितियाँ उत्तम प्रकार के 
बीज, खाद, कृषि यत्तों को उपलब्ध कराकर कृषि-उत्पादव को बढ़ाते में सद्ायक हैं । 
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(१५) ऊँचा जीवन-स्तर--ये समितियाँ ग्रामीण जत-जीवन के स्तर को शिक्षा, 
स्वास्थ्य एवं चिकित्सा सुविधाओं के विकास द्वारा ऊपर उठाती है। | 

(५) कुटीर उद्योगों का विकास--सहकारी समितियाँ कुटीर उद्योगो का 
संचालन स्वय ही कर सकती है अथवा सदस्यो को कच्चे माल की पूति, साख, तैयार 
माल का वितरण आदि सुविधाएँ प्रदान कर उन्हे कुटीर उद्योगो की ओर प्रेरित 
करती है । 

(९) आपसी प्रेम एवं सहयोग में वृद्धि--सहकारी समितियों से आपसी प्रेम 
और सहयोग मे वृद्धि होती है । 

(पा) प्रबन्ध की सुविधा--एक उद्देशीय सहकारी समितियों के प्रबन्ध के 
लिए भिन्न-भिन्न कर्मचारियो की आवश्यकता पडती है किन्तु बहुउद्देशीय सहकारी 
समिति में विभिन्न आवश्यकताओ की पूर्ति के लिए एक ही प्रशिक्षित व्यक्ति की 
नियुक्त की जाती है। इस प्रकार प्रबन्ध मे सरलता और मितव्ययिता होती है । 


बहुउद्देशीय सहकारी समितियों के दोष 


(]) कार्य प्रणालो की जठटिलता--बहुउद्देशीय समितियाँ विभिन्न कार्यों को 
करती है, इनका कार्यक्षेत्र अत्यन्त ही विस्तृत होता है। इसलिये इन समितियों की 
कार्य-प्रणाली सामान्य आदमी नही समझ सकता। 

(2) प्रबन्ध की जडिलता--इन समितियों का कार्य॑-क्षेत्र अत्यन्त ही व्यापक 
हो जाता है इसलिए प्रबन्ध करने मे कठिनाई होती है । 

(3) किसी कार्य की सफलता, असफलता के ज्ञान का न होना--समिति के 
बहुत से कार्य होते है, इसलिये उनकी सफलता, असफलता का ज्ञान ठीक तरह से नहीं 
हो पाता । 

(4) सहकारिता के वास्तविक उदं श्य की समाप्ति---सहकारी समितियों का 
कार्य-क्षेत्र अत्यन्त ही विस्तृत होता है जिसके कारण समिति के सदस्यों मे पारस्पारेक 
सहयोग का अभाव पाया जाता है। इस प्रकार बहुउद्देशीय समितियों की स्थापना से 
सहकारिता के उद्देश्य समाप्त हो जाते है। 


सहकारिता आन्दोलन के लाभ 


सहकारिता आन्दोलन के लाभो का हम निम्नलिखित शीर्षको के अन्तर्गत 
अध्ययन कर सकते है .--- 


(।) आथिक लाभ 
() कम ब्याज पर रुपया मिलना--सेठ, साहुकारों से रुषया बहुत अधिक 
ब्याज पर मिलता है किन्तु सहकारी समिति के सदस्यो को कम ब्याज पर रुपया मिल 


जाता है । 
(2) थेतो के उच्नत शक का प्रयोग-- सहकारी समितियों ने खेती मे उन्नत 
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तरीको--जैसे उच्चत बीजों व खादा आई की प्रयोग करना सिखाया है। सहकारिता 
से मध्यस्थ और दलालों का अप्तित्व समाप्त हो जाता है, अत, सहकारी सदस्यों को 
बिक्की के क्षेत्र में अधिक लाभ हुआ । 

(3) सदस्यों की आर्थिक स्थिति सें सहायता--उपभोक्ता समितियाँ, आवास 
समितियाँ आदि गैर-साथ सहकारी समितियाँ सदस्यो की आर्थिक स्थिति को सुधारने 
में सहायक सिद्ध हुई है। 

(4) उत्पादक कार्यों के लिए साख पर जोर--उत्पादन ऋण का भुगतान, 
अनुत्पादक ऋणो की अपेक्षा सरल होता है। ग्रामीण साहुकार सभी उद्देश्यों के लिए 
ऋण प्रदान करते है किन्तु साख समितियाँ अधिकतर उत्पादक कार्यों के लिए ऋण 
प्रदान करती हैं । 

(5) बच्चत विनियोग से लाभ--सहकारी समितियों ने ग्रामीण अपव्ययिता 
एवं सामाजिक उत्सवों पर व्यय को दूर करने में सहायता दी है। अब ग्रामीण अपने 
धन को जमीत में न गाड़ कर उसे बैंक या डाकश्चानों भे जमा करते है| इस प्रकार 
बचत विनियोग को प्रोत्साहन मिला है । 

(6) भूमि बस्धक बेक द्वारा आर्थिक सहायता--सहेकारिता आन्दोलन ने 
तमिलनाडु, महाराष्ट्र, आंध्रप्रदेश, ग्रुजरात आदि राण्यो में भूमि बन्धक बेको द्वारा 
दीर्घकालीन ऋण की सुविधा प्रदान की आथिक सहायता की है । 

(7) #ण्छी भण्डार सुबिधाएँ - सहकारी समितियों ने अच्छे भड़ार को सुवि- 
धाय्यें प्रदान कर सहायता की है । 

(8) भ्रम का उचित पुरसकार---सहकारी समितियाँ कृषकों और मजदूरों को 
उसके अ्रम का उचित पुरस्कार दिलाने में सहायता करती हैं । 

(9) अमिकों या कृषकों की कार्यकुशलता में बुद्धि - सहकारी साख समितियाँ 
अपने सदस्यों की आवास की व्यवस्था करती हैं, तथा उन्हें प्रशिक्षित करती हैं, जिससे 
कार्यकुशलता में वृद्धि होती है । 

(2) सामाजिक लाभ 

(!) ग्राम जीवन की उन्नति में सहायक--सहकारी समितियों ते ग्रामीण जन- 
जीवन की विभिन्न सामाजिक कुरोतियो को दूर करके उन्नति करने के लिए प्रोत्साहन 
दिया है। सहकारी समितियाँ ग्रामो में शिक्षा के प्रसार द्वारा सामाजिक और घामिक 
अवसरो पर फिजूलखलर्चो को रोकने में सहांयक सिद्ध हुई हैं । 

(2) सितव्यमिता और आत्मनिर्भरता का विकास---सहकारी साख समितियाँ 
अपने सदस्यों में मितव्ययिता तथा आत्मनिर्भरता की ब्रदृतियों को जन्म देती हैं। 
सहकारी समितियों के प्रयास से किसानों ते जन्म, भृत्यु तथा विवाह आदि सामाजिक 
क्षवसरों पर होने वाले अपव्ययों पर रोक लगा दी है । 


(3) नैतिक लाभ 
सहकारी समितियों की सदस्यता के लिए नैतिक एवं चारित्रिक गुणों का होना 
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अनिवाय है । चरित्रहीन, जुआरी, शराबी व्यक्ति को समिति का सदस्य नही बनाया 
जा सकता । इस प्रकार सदस्थो का नैतिक स्तर ऊँचा करने मे समितियों का योगदाल 
प्राम होता है। सर माल्कोम डालिंग के शब्दों मे “एक अच्छी सहकारी समिति मे 
मुकदमेबाजी और फिजूलखर्ची, शराबखोरी, और जुआबाजी, सब कम हो जाती है 
और उनके स्थान पर परिश्रम, स्वावलम्बन, ईमानदारी, शिक्षा, बचत, स्व-सहायता 
और परस्पर सहायता पायी जाती है ।” 'सब एक के लिए और सब के लिए' इस 
भावना से काम होता है । 


(4) 'राजनेतिक लाभ 


सहकारी समितियों ने ग्रामीण जनता को उचित प्रकार से अपने मत का 
प्रयोग करता भी सिखाया है । सहकारी समितियाँ मानव समाज के कल्याण के लिये 
समानता एवं स्वतन्त्रता की भावनाओं का विकास कर जनतंत्रात्मक प्रणाली को सफल 
बनाती है। इस प्रकार राजनैतिक जागरूकता मे भी सहकारी समितियाँ महत्त्वपूर्ण 
भूमिका निभा रही है। 


(5) शैक्षणिक लाभ 


एक उपयुक्त सहकारी समिति के द्वारा शैक्षणिक विकास भी किया जा रहा 
है । समितियों की बैठक में भाग लेने, उसकी कार्यवाहियो और हिसाब-किताब समझने 
से अक्षर ज्ञात एवं मानसिक और बौद्धिक विकास होते हैं। सहकारी समितियों 
के लोकतन्‍्त्र की प्रणाली पर चलने के कारण लोकतन्‍्त्र की व्यावहारिक शिक्षा 
मिलती है । 


उपर्युक्त लाभो के होते हुए भी सहकारी आन्दोलन की प्रगति संतोषप्रद नही 
कही जा सकती । 


सहकारी आन्दोलन की कमियां और मन्द विकास के कारण 


! सरकार का अत्यधिक हस्तक्षेप--भारत मे सहकारी आन्दोलन का प्रारंभ 
एवं संगठन सरकारी अफसरो द्वारा किया गया है, इसलिए अधिकाश जनता “अपनी 
नही' वरन्‌ सरकारी सस्थाये समझती है । परिणामस्वरूप जनता मे सहकारी आन्दो- 
लन के प्रति उत्साह बहुत कम है । 


2, सहकारिता के सिद्धान्तों की अनभिज्ञता---समितियों के अधिकाश सदस्य 
सहकारिता के सिद्धातों से अनभिज्ञ है। यही कारण है कि इनमे आपस मे झगड़े चलते 
रहते है । 

3, अपर्थाप्त विकास--देश की विशालता को देखते हुए सहकारी बैको की 
संख्या बहुत कम है, इसलिए अभी तक इस आन्दोलन ने ग्रामीणो की ऋण समस्या 
का आशिक उपचार किया है 
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4, प्रबन्ध कुशनता--भारत में सुबोग्य संजालफ़ी और प्रबन्धकों का अभाव 
होने से सहकारी संस्था का प्रबन्ध कुशलतापुर्वक नहीं होता । 

5, ब्याज की ऊँची दर--भारत मे सहकारी साख समितियों द्वारा दिये गये 
ऋणों पर प्राय: 8 से 5 प्रतिशत तक ब्याज लिया जाता है। 

6. हिसाब-किताब रखने का दोषपुर्ण दा-समितियों के हिसाब-किताब 
अनियमित ढग से रखे जाते है जिससे उनका ठीक अकेक्षण व निरीक्षण नही हो 
पाता । इससे बैक के घन का दुरुपयोग होता है और बहुत ऋण हूब जाते है । 

7. लम्बी अवधि के लिए ऋण देते हैं--सहकारी बैक दीघेकाल के लिए भी 
ऋण देते है, जबकि उसका उद्दश्य केवल अल्पकालीन व मध्यकालीन ऋण देना है और 
इस प्रकार उन्हे इन दीर्घकालीन ऋणो का भुगतान करने में असुविधाओ का सामना 
करना पड़ता है । 


8, ऋण की स्वीकृति एबं बसूली--सहुकारी समितियों द्वारा ऋण स्वीकृत 
करने मे प्रायः तीन-चार महीने लग जाते हैं क्योंकि ऋण देने से पूर्व समितियों को भी 
बहुत-सी कागजी कायेवाही करनी पडती है। ऋण देने से उपरात ब्रहुत-सी समितियाँ 
ऋण की बसूली में अत्यधिक कड़ाई करती हैं जिसके फलस्वरूप ऋणियो को साहुकारो 
से ऋण लेना पड़ता है । 

9. अल्प सहायता -- सहकारी बेक का मुख्य उद्देश्य कृषक वर्ग के लिए सस्ते 
ऋण सुलभ कर उसे शोषण से बचाना था | उसे निर्धन पीडित जनता के लिये आशा 
की एकमाल किरण माना गया था, परन्तु सहकारी साख की सबसे महृत्त्यपृर्ण कमी 
यह है कि वहु आवश्यकता के एक ओल्प भाग को पूति करता है| 

0, घ्रितश्ययिता का अभाव--सहकारी आन्दोलन के सदस्यों में बचत की 
आदत नहीं होती फलतः सहकारिता का पूर्ण लाभ नहीं मिल पाता । 

7” ]], थाहा दिलाबा--केवल दिखावे के लिये समितियों के बहुत से कार्य होते 
हैं। सरकारी सहायता प्राप्त करने के लिये कई ब्रार केवल घर के सदस्य ही समिति 
बनाने का बहाना कर लेते हैं और इस प्रकार की समिति कागजो मे ही रहती है । 

2, श्रष्टाचार--समितियों का संचालन ठीक प्रकार से नहीं होता । भ्रष्ट 
और अयोग्य लोगो के हाथ मे होने के कारण ऋण देने मे पक्षपात, बेईमानी, ऋण के 
भुगतान मे अनियमितता व भ्रष्टाचार चलता है । 

3. नैतिकता की ओर कस ध्यान--सहकारिता में नैतिकता की ओर बहुत 
कम ध्यान दिया जाता है । 

(4, अत्यधिक संचालन व्ययं--समितियों का संचालन ध्यय अधिक होने के 
कारण ये टिक नहीं पाती और ने ही व्यापारियों के मुकाबले में टिकती हैं । 

5, गेर-साख समितियों की अवहेलना--नौर-साथ समितियों की ओर बहुत 


कम ध्यान दिया गया है । वास्तव में गैर-साख संभितियों का भी साख समितियों के 
समान ही महत्व है । 
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सहकारी आन्दोलन को सफल बनाने के लिए सुझाव 

), सहकारी पिद्धान्तो की शिक्षा व प्रचार--सहकारी विभाग के कर्मचारियों 
को सहकारिता की शिक्षा देने का प्रबन्ध करना चाहिये ताकि वे कर्मचारी सदस्यो को 
सहकारिता के सिद्धान्त समझा सके । 

2. सरकारी नियन्त्रण से कमी--सरकारी नियन्त्रण को कम कर देना चाहिये 
जिससे सदस्यों के ऊपर जिम्मेदारी डाली जा सके । इससे सदस्यों का विश्वास सस्था 
के प्रति बढ़ेगा । 

3. ऋणो की अवधि--सरकारी बैंको को अल्पकालीन या अधिक से अधिक 
भध्यकालीन (3 वर्ष) ऋण ही देने चाहिये । 

4 सावधानी--ऋण देने मे अधिक सावधानी से काम लेता चाहिये और 
ऋषणो की स्वीकृति मे कम-से-कम समय लगाना चाहिए । 

5 ऋणों का भुगतान--जब तक पुराने ऋणो का भुगतान न हो जाये, और 
ऋण नही दिया जाना चाहिये । 

6, ब्याज की दर--समितियों को ब्याज की दर मे कमी करनी चाहिये। 
इसके लिये प्राथमिक समितियों को शहरों तथा गाँवों से धन प्राप्त करना चाहिये । 

न्द्रीय सहकारी बैको को भी इन बैको को कम ब्याज पर ऋण देना चाहिए । 

7. बहुउद्देशीय समितियाँ--प्राथमिक समि तेयो को बहुउद्देशीय समितियों मे 
बदल देना चाहिये अर्थात्‌ प्रत्येक प्रारम्भिक समिति को साख की सुविधा देने के अति- 
रिक्त अन्य कार्य भी जैसे कृषि औजार देना, फसलो का सहकारी विक्रय करना व 
क्ुटीर उद्योगो को बढावा देना आदि शामिल कर लेना चाहिए । 

8. अंकेक्षण व निरीक्षण--इन सस्थाओ के निरीक्षण व अकेक्षण के लिये 
जिला संघ होना चाहिए। 

9 अन्य सुझाव--(अ) प्रशिक्षण, अनुभवी व सहकारी दृष्टिकोण रखने वाले 
व्यक्तियों को ही महत्त्वपूर्ण पदो पर रखना चाहिये । 

(ब) प्राथमिक समितियों को अपने संचित कोषो से अधिकाधिक वृद्धि करनी 
घाहिये । 

(सं) सरकार को आयकर, रजिस्ट्रेशन, फीस, स्टाम्प ड्यूटी तथा अतिरिक्त 
न्‍्यायालय फीस से इन समितियों को मुक्त कर देना चाहिए। 

(द) साख समितियों तथा रिजवें बेक के क्रषि विभाग मे पूर्ण समनन्‍्वथ होना 
चाहिये । 

(य) देशी बैकरों को सहकारी समितियों का सदस्य बनने के लिये प्रोत्साहित 
किया जाना चाहिये । 

(र) बैको को ठीक समय पर एवं ठीक मात्रा मे ऋण देना चाहिये जिससे 
किसान महाजनो के पास न जा सके । 
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सहकारी आन्दोलन को सुदृढ़ बनाने के लिए सरकारी प्रयास 


केन्द्रीय सरकार सहकारी आन्दोलन को सुहढ करते एवं इसकी कमियों को 
दूर करने के लिए निम्नलिखित कार्य करने जा रही है-- 

| सहकारिता प्रशिक्षण विश्वविद्यालय की स्थापन(--भारतीय राष्ट्रीय सह- 
कारिता संघ के इस सुझाव पर केन्द्रीय सरकार सक्रिय रूप से विचार कर रही है कि 
पूना स्थित बैकुण्दलाल मेहता राष्ट्रीय सहकारिता सस्थान को विश्वविद्यालय में बदल 
दिया जाय । यह देश का पहला विश्वविद्यालय है जो सहकारिता की डिगरी प्रदान 
करेगा । 


“. प्रशिणण कार्यक्रम--अगले तीन वर्षों मे 30 हजार स्‍्तातक युवक-युवतियों 
को सहकारिता में प्रशिक्षण दिया जायेगा तथा उनको प्रशिक्षण काल में 200 रु० 
माहवार दिया जायेगा । बाद में इन प्रशिक्षितों को सहकारिता सेवा में नियुक्त कर 
लिया जायेगा । 

3. आयोग की स्थापना - केद्धीय सरकार ने सिद्धान्त रूप में यह स्वीकार 
कर लिया है कि सहकारिता आन्दोलन के विभिन्न पहुलुओ पर विचार करने के लिए 
एक आयोग का गठन किया जाय । यह आयोग विभिन्न राज्यों मे सहकारी संगठनों 
के असंतुलित विकास एवं राजनीतिक हुस्तक्षेप को रोकने के सम्बन्ध में भी विचार 
करेगा । 

4. राष्ट्रीय प्रसत्ताव--सहकारिता आन्दोलन की उचित प्रगति की दृष्टि से 
केंद्रीय सरकार ने सहकारिता तीति पर पहली बार राष्ट्रीय प्रस्ताव तैयार किया है। 
यह प्रस्ताव 2 सूत्रीय है और उसकी निम्तलिखित विशेषताएँ हैं--- 

(।) छोदे ओर सीमान्त कृषकों, कृषि श्रसिकों भ्रामीण दस्तकारो और मध्यम 
तथा निम्न आय वर्ग के सामान्य उपभोक्ताओं को सहकारिता कार्यक्रम में अधिक ते 
अधिक भाग लेने का अवसर प्रदान किया जायेगा । 

(2) प्रत्येक स्तर पर सहकारिता आन्दोलन आधथिक विकास और सामाजिक 
परिवर्तत के लिए नियोजन की प्रक्रिया से घनिष्ठ रूप से सम्बन्धित रहेगा । 

(3) सहकारिता के विकास को राष्ट्रीय स्तर पर प्रोत्साहित किया जायेगा 
तथा इसके विकास में विद्यमान क्षेत्रीय विषमताओ को प्रगतिशील रूप मे कम किया 
जायेगा । 

(4) सहकारिता को देश के विकेन्द्रित श्रम प्रधान और ग्रामीण प्रधान आर्थिक 
विकास के एक महत्वपूर्ण उपकरण के रूप में निमित किया जायेगा । 

(5) निहित स्वार्थों के प्रभुत्व से मुक्त और विस्तृत सदस्यों की समझदारी पृर्णे 
भागिता पर आधारित सहकारी प्रजातंत् का निर्माण किया जानगेगा । 

(6) प्रामीण क्षेत्षों में एक सुदृढ़ कार्येयोग्य और समन्वित सहुकारी व्यवस्था 
का निर्माण किया जायेगा, जिससे पूर्ण और विस्तृत ग्रामीण विकास को प्रोत्साहित 
किया जा सके । 
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(7) उत्पादक और उपभोक्ताओ के मध्य मितव्ययी ओर लाभप्रद सम्बन्ध बनाने 
के लिए सहकारी क्ृषि प्रक्रियन और औद्योगिक इकाइयो का विस्तार किया जायेगा । 
(8) सहकारी आत्दोलन को भ्रष्टाचार और कुरीतियो से मुक्त किया जायेगा । 

(9) सहकारी समितियों की स्वायत्तता उनके अधिकाधिक आन्तरिक साधनों 
के सृजन, ग्रामीण और शहरो क्षेत्रों मे बचतो के एकत्रीकरण तथा सरकार और बाहरी 
वित्तीय संस्थाओं पर घटती हुई वित्तीय निर्भरता पर आधारित होगी । 

(!0) सहकारिता आन्दोलन को अनावश्यक बाहरी हस्तक्षेप, अत्यधिक निय- 
त्रण तथा राजनीति से मुक्त एक स्वतन्त्र और आत्मनिर्भर आन्दोलन के रूप मे 
विकसित किया जायेगा । 

(।) उपभोक्ता सहकारी आन्दोलन सार्वजनिक वितरण व्यवस्था को सुदृढ़ 
करने की हृष्टि से विकसित किया जायेगा । 

(।2) सहकारी समितियों को सरल और विवेकीकृत प्रक्रिया और सुगढित 
संगठन के साथ कुशल संस्थाओ के रूप मे प्रोत्साहित किया जायेगा । 


परीक्षा प्रश्न 


॥ भारत में सहकारी आन्दोलन की धीमी प्रकृति के क्या कारण हैं ? भारत 
मे सहकारी आन्दोलन को सुदृढ़ बनाने के सुझाव दीजिए । 

2. विभिन्न पचवर्षीय योजनाओं में सहकारी आन्दोलन के विकास के लिए 
बया उपाय किये गये है ? 

3, भारतवर्ष मे ग्रामीण वित्त-व्यवस्था के लिए कौन-कौन सी एजेन्सियाँ है ? 
सहकारी आन्दोलन ग्रामीण महाजन को कहाँ तक दूर करने मे सफल हुआ है ? 

4, भारत मे सहकारिता आन्दोलन के विकास का सक्षिप्त इतिहास बताइये 
और इसकी मन्द गति के कारणो पर प्रकाश डालिए 

5. उपभोक्ता सहकारी समितियों व औद्योगिक सहकारी समितियों पर टिप्पणी 
लिखिए । 

6. अभी तक सहकारिता की उन्नति की दिशा में एक अकेला और अपूर्ण 
कदम माना जाता रहा है। अब सहकारिता आन्दोलन को राष्ट्रीय आथिक योजना का 
एक भाग होना चाहिये । भारत मे 949 में सरकार द्वारा अपनी नीति की घोषणा 
को व्यावहारिक स्वरूप प्रदान करने मे कहाँ तक प्रगति हुई है ? 

7, “सहकारिता असफल रही है, तथापि इसे सफल बताना है ।”” भारत मे 
सहकारिता आन्दोलन के संदर्भ मे इस वक्तव्य की समीक्षा कीजिए । 

[ सकेत--सहकारिता के दोष दीजिए, व सफलता हेतु सुझाव दीजिए | ] 

8, “भारत मे सहकारी आन्दोलन अधिकाशतः साख आन्दोलन है।”” विवेचना 
कीजिए । 

[ संकेत--कृषि सहकारी साख संस्थाओं का विकास दीजिए । ! 
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(४९९ए४क॥इद0 ० #ैहा0प्रॉपराड 07 वञ/07प्रलांण ए ्वातग|क्षए 
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कृषि में यस्त्रीकरण के अभिप्राय--क्ृषि के यन्त्तीकरण से अभिप्राय, कुछ कार्यों 
को जो कि प्राय: पशुओ या दोनो के ही द्वारा किये जाते है, उपयुक्त मशीनों की सहा- 
यता से करने की विधि मे है | प्रो० भरद्टाचार्य के अनुसार “कृषि कार्यों मे यन्त्रोकरण 
का आशय भूमि सम्बन्धी कार्यों मे जिन्हे प्रायः बैलो, घोड़ो व अन्य पशुओ था सानवीय 
श्रम द्वारा किया जाता है, यांत्रिक शक्ति के प्रयोग करने से है |”! २ 


इन क्रियाओं में भूमि की सफाई से लेकर फसल की बिक्री तल की क्रियाएँ 
शामिल है। इन क्रियाओ को हम : प्रमुख भागों में वर्गीकृत कर सकते हैं : () भूमि 
की तैयारी (॥) उत्पादन विनियोग (॥) आगतो का प्रयोग । भूमि की तैयारी में 
इसकी जुताई, बेंधाई, समतलता, तिराई और पलटने की क्रियाएँ शामिल हैं। 
उत्पादन के विनियोग में फलल की कटाई, गहाई (दाना निकालना) फटकना, सफाई 
तथा*संग्रह एवं बिक्री के लिए परिवहन की व्यवस्था आदि क्रियाएँ शामिल हैं । इसी 
तरह, आगतो के उपयोग में सिंचाई उर्वरण बीजारोपण, बुवाई, दवाई छिड़कना 
आदि प्रमुख क्रियाएँ सम्मिलित हैं। 


यन्त्रीकरण के प्रकार--कृषि के यन्त्रीकरण के दो स्वरूप हो सकते हैं: (अ) 
पूर्ण ((००एछा०6०) और (ब) आंधभिक (?ध88]) । पूर्ण थन्त्रीकरण में फार्म सम्बन्धी 
समस्त कार्य प्रायः मशीनों द्वारा ही किये जाते है, परन्तु आशिक यस्‍्त्रीकरण में फार्म 
सम्बन्धी कार्यों का आंशिक भाग ही मशीनों द्वारा किया जाता है। पश्चिमी देशो में 
फार्मे-अ्रम के अभाव के कारण और रूस से भूमि का अधिकतम विदोहन तथा उत्पादन 


३० पकब०मलमोलिमनोकृमकक.>डे. 'कक जलड।.... तने 


. “शछावरशांडबाण ए ब80प्रॉधार शत धिएाां॥ए 770085: 00770|८६ 
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जाओ, है. छ8/णाक्षाु०० (वणाबआंधाएा ० 5876ए/0र6 फ पावांब, 
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में वृद्धि के लिए पूर्ण यन्त्रीकरण अपनाया गया है। ब्रिटेन मे भी द्वितीय महायुद्ध काल 
में मानव-शक्ति की कमी के कारण आशिक यन्त्रीकरण हुआ । 


प्रमुख कृषि यन्त्र--कुछ प्रमुख कृषि यन्त्र इस प्रकार हैं--() ट्रैक्टर जिसके 
द्वारा भूमि की जुताई होती है। (7) कम्बाइनड ड्रिल जिसके द्वारा खाद और बीज 
एक साथ डाले जा सकते हैं। (77) कम्बाइन्ड हारवेस्>र जो फसलो की कठाई मे 
सहायक होते हैं। (५) प्लाण्दर जो भूमि कुदेरता है और बीज बोता है । 

गाँवो का जैसे-जैसे विद्युतीकरण होता जा रहा है वैसे वैसे यन्त्रों के उपयोग 
की सम्भावनाये बढती जा रही है। कृषि के यन्त्रीकरण को प्रोत्साहन ठेकनीकल एवं 
ग्रामीण इंजीनियरिंग स्कूलों मे यन्त्रो के प्रयोग की शिक्षा आरम्भ कर देने से भी 
मिला है । 
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विश्व के प्रगतिशील देशो मे कृषि सम्बन्धी समस्त कार्य यन्त्रों की सहायता से 
किये जाने लगे हैं । कृषि के यन्त्रीकरण का समर्थन मुख्यतः मशीन द्वारा सम्भव बनाये 
गये बडे पैमानों के लाभो के आधार पर किया जाता है, जो कि निम्नलिखित है :--- 


]. कार्य की गति से वृद्धि--कृषि मे यन्त्रो के प्रयोग से कार्य की गति में बुद्धि 
हो जाती है । एक मशीन एक निश्चित समय में बहुत से श्रमिकों का काम अकेले कर 
देती है। फलत खेती मे श्रम की बहुत बचत होती है और प्रति श्रमिक खेती की उपज 
बढ जाती है । है 

2 उत्पादन लागत मे कमी--कृषि में यन्‍्त्रों का उपयोग करने से उत्पादन 
लागत में कमी आ जाती है। एक अनुमान के अनुसार 40 हार्स पावर के ट्रैक्टर द्वारा 
कृषि करने की लागत 4,520 रुपये है, जबकि 40 हार्स पावर के बराबर बैलो की 
शक्ति का प्रयोग पर कृषि की लागत व्यय 65,200 रुपये होती है । स्पष्ट है कि 
यात्रिक कृषि के अन्तगंत व्यय कम होता है । 

3. पशु सम्बन्धी व्ययों में कमी--कृषि मे यन्त्रों के प्रयोग के कारण भूमि की 
जुताई, पानी की सिंचाई, यातायात आदि के लिए पशुओ की आवश्यकता बहुत कम 
हो जाती है । जब मशीनों से काम नही लिया जाता, तब उन पर अधिक व्यय नही 
किया जाता । किन्तु पशुओं के व्यय मे कोई कमी नहीं आती चाहे उनसे काम लिया 
जाय या नही, क्योकि उन्हे चारा आदि देना ही पडता है। अत. मशीनो के प्रयोग से 
पशु सम्बन्धी व्यय में कमी होती है । 

4, बड़े पेसाने पर खेती सम्भव--मशीनो के प्रयोग के कारण बडे पैमाने पर 
खेती करना सम्भव हो जाता है। भूमि के बडे-बडे खेत जोते जा सकते हैं । भारी मात्रा 
से फसले काटी जा सकती है। बडी मात्रा मे उत्पादन भमण्डी तक पहुँचाया जा सकता 
है। इत सब कार्यों को थोडे समय मे करने के लिये क्ृषि यन्त्रो का प्रयोग होता है । 

5. विशिष्ट कार्यों के कृपयुक्त--विशिष्ट कार्यों, जैसे ऊसर भूमि को तोड कर 


!!2 कृषि में यंत्रीकरण अथवा कृषि मे मशीन का उपयोग 


कृषि के योग्य बनाना, सडको, नालियो और सिंचाई के लिये तहरो को बनाना आदि 
विशिष्ट कार्यों को लिये मशीनों का प्रयोग आवश्यक है । 

6, व्यापारिक कृषि को प्रोत्साहुन--यात्रिक कृषि के अन्तर्गत खाद्यान्नो की 
अपेक्षा औद्योगिक फसलो को महत्त्व दिया जाता है तथा कृषि उपज की बिक्री के हेतु 
विदेशी बाजार खोजे जाते हैं। किसान ने केवल जीवन निर्वाह के लिए क्षि करने' 
लगता है, बल्कि कृषि उपज को बेचकर लाभ कमाने हेतु भी कृषि करने लगता है। 

7, उत्पादकता से वृद्धि--यत्नीकरण से उत्पादकता में दृद्धि होती है। यह 
पाया गया है कि यंत्रीकृत तथा गैर यत्नीकृत फार्म की उत्पादकता मे लगभग 25 से 
30% का अन्तर होता है। मशीनों के प्रयोग से कृषि की विभिन्न क्रियाओ जैसे 
जुताई, उर्वरण, बुआई; सिचाई व कटाई आदि का कार्य अधिक कुशलता के साथ 
होने के कारण कृषि की उत्पादकता बढ़ जाती है ! 

8. बहु-फसलो का सम्भव होना---सशीतो की सहायता से फसलो की शीघ्र 
कटाई के कारण खेत जल्दी ही अगली फसल के लिये तैयार किया जा सकता हैं जिसमे 
बहु फसलो की सम्भावनाएं बढ़ जाती हैं उदाहरण के लिये एक मिश्रित हार्वेस्टर की 
सहायता से एक हेक्टेयर भूमि पर गेहूँ की फसल को केवल .2 घण्टे में काटा जा 
सकता है और संग्रह के लिये साफ अनाज उपलब्ध हो जाता है और यदि इसी क्विया 
को पशु शक्ति की सहाबता से किया जाय तो इसके लिये 26 श्रम दिवसों तथा 7 
जोडी बैल दिनो फ्री आवश्यकता होती है । 

9, रोजगार में वद्धि--येत्नीकरण से रोजगार से वृद्धि होती है परन्तु सामान्य 
धारणा यहू है कि यंत्तीकरण से बेशेजगारी बढ़ती है क्योकि मशीनें तेजी और कुश- 
लता से कार्य करती हैं और मानव शक्ति को प्रतिस्थापित कर देती हैं। प्रो० राज- 
कृष्ण ने 968-69 और 973-74 मरे गेहें के फार्मों पर किये गये अध्ययनों के बाद 
यट निष्कर्ण निकाला है कि मशीलो के प्रयोगो के कारण 5परोक्त अवधि में श्रम का 
आयोग प्रति हेक्टेयर 557,7 घंटो से घटकर 464 | घंटे रह गया है अर्थात्‌ श्रम के 
इस्तेमाल मे लगभग 6.5% की कमी हुई है । इस अध्ययन से यह सिद्ध होता है कि 
मशीनों के उपयोग से फामे की क्रियाओ के लिये श्रम घंटों में कमी होती है । परन्तु 
इस अध्ययन में यंत्रीकरण के रोजगार पर पडने वाले परोक्ष प्रभावों को ध्यान में 
नहीं रखा गया है। यंत्रीकरण के परोक्ष प्रभाव भहृत्वपूर्ण हैं जो कि निम्नलिखित 

(अ) उत्पादन एवं उत्पादकता में वृद्धि--यंत्ञीकरण से उत्पादन और उत्पा- 
दकता दोनों में वृद्धि होती है। उत्पादकता में ह्ोनेवाली वृद्धि का प्रभाव यंत्नीकरण 
के कारण श्रमिकों की संख्या में कमी के कारण प्रति संतुलित हो जाता है । 

(ब) व्यापक निर्धनता--कई अध्ययनों से इस बात की पुष्टि होती है कि 
ग्रामीण क्षेत्रों में श्रमिक इतने अधिक निर्धन हैं कि वे अपने जीवन निर्वाह के लिये 
किसी भी रोजगार को स्वीकार करने के लिये तत्पर रहते हैं। जिसके कारण अति 
रोजगार की अवस्था उत्पन्न होती है। जैते ही श्रमिकों के आय के स्तर से वृद्धि 
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होती है, महिलाएँ और बच्चे कार्य पर आना बन्द कर देते है फलतः रोजगार के 
इच्छुक लोगो की पूर्ति कम हो जाती है। यदि हम इस बात का ध्यान रखें कि 
ग्रामीण जनसंख्या का 57% भाग 5 वर्ष से कम अथवा 60 वर्ण से अधिक आयु के 
लोगो से सम्बन्धित है और 5 वर्श से 60 वर्ण तक के आयु वर्ग मे युवक केवल 
23% है तो भारत मे ग्रामीण श्रमिकों का कुल अनुपात 34% होना, एक बड़ी उप- 
लब्धि लगता है। यदि उत्तर काशी की जनसंख्या 64% भाग कार्यशील जनसंख्या 
कहा जाता है तो इसका अर्थ यह है कि वहाँ गरीबी के कारण लोग किसी भी रोज- 
गार के अवसर को प्राप्त करने के लिये तत्पर रहते हैं । इस प्रकार का अति रोजगार 
सामाजिक रूप से अनुचित है। मशीनों के प्रयोग से इस स्थिति मे संतुलन लाने का 
प्रयत्न किया जाता है। 

(स) बाह्य-रोजगार अवसरों में वद्धि--यत्नीकरण के कारण कृषि से बाहर 
भी रोजगार के अवसरो का विस्तार होता है। उदाहरणार्थ--मशीनो का निर्माण, 
उपकरणों की मरम्मत, अतिरिक्त हिस्सो के वितरण, ईंधन तथा चिकनाई आदि मे 
काफी लोगो को रोजगार मिलता है। इस प्रकार यदि यत्रीकरण के प्रत्यक्ष प्रभावों के 
कारण श्रम मे बेरोजगारी उत्पन्न होती है तो इसकी क्षति पूर्ति से कृषि से बाहर भति- 
रिक्त रोजगार के अवसर उत्पन्न होने से हो जाती है ? 

(द) मशीनों की श्रेष्ठता--कुछ परिस्थितियाँ ऐसी होती हैं जिनमे श्रम की 
पति को देखते हुए मशीनो का प्रयोग ही अधिक श्रेष्ठकर होता है । हावेस्टरो के गुण 
एवं दोषो का विश्लेषण करते हुए ४ ८ & 8 ए? (राणाद 0०फालां ० 497- 
[64 8007077 ॥२९४६७॥०॥) के एक अध्ययन मे कहा गया है कि “क्रषि क्रियाओ में 
फसल काटना सबसे अतिम क्रिया है। कुशल कटाई के अभाव में उत्पादित फसल का 
एक बहुत बडा भाग उपभोग के लिये उपलब्ध नही होगा । प्रत्येक फसल की कल्मई 
के लिये एक आदर्श समय होता है, कटाई कार्ये उसी समय पूरा हो जाना चाहिये। 
यदि कटाई काये के लिये पर्याप्त मात्ना में श्रमशक्ति उपलब्ध नही है तो मशीन के 
प्रयोग के अलावा कोई विकल्प नही है । फसलो की बुवाई, और कटाई के समय श्रम 
की घोर कमी एक वास्तविकता है इन कार्यों को मशीन के प्रयोग के द्वारा आसानी 
से सम्पन्न किया जा सकता है ।” 


0, सामाजिक और आ्िक प्रभाव--यंत्रीकरण के फलस्वरूप ग्रामीण क्षेत्रों 
में सामाजिक सुधार होने लगता है। कृषक खेती के भारी काम से मुक्त हो जाता है, 
उसकी आशिक स्थिति मे सुधार होता है और उसका जीवन-स्तर उठने लगता है। 
जब-जब एक ट्रैक्टर याँव मे जाता है वह तकनीकी क्रान्ति उत्पन्न कर देता है । इससे 
गाँवों के तकनीकी ज्ञान की मात्रा मे अभिवृद्धि होती है और ग्रामीण औद्योगीकरण 
के लिये आधार तैयार होता है । 

!, भुल्यों सें स्थायित्वू की स्थापना--मशीनीकरण से उत्पादन में वृद्धि होगी 
और कम ज की भी समासि हो जायेगी | अत' मूल्यों में स्थायित्व आ जायेगा । 
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2, अन्य सलाभ--- 

(0) खेती में छिड़कने के यंत्रों के प्रयोग से पौधो का उचित समय पर रोगों 
से बचाव किया जा सकता है। 

(४) कृषि का यंत्ीकरण होते से ट्रैक्टर पानी के पम्प आदि की मरम्मत के 
लिए व उनके छोटे-मोटे पुरजे बनाने के लिए सहायक घंन्धों का विकास होता है । 

(7) कृषि-यंतज्ञीकरण के कारण ग्रामीण क्षेत्रों में यातायात की सुविधाओं का 
भी विस्तार होता है, क्योकि मंत्नो के प्रयोग मे कृषि-उत्पादन काफी बढ़ता है, जिसे 
शीक्षता से मण्डी तक पहुँचाना आवश्यक है । 


भारतीय कृषि के यंत्रीररण की समस्या 


यह सर्वेविदित तथ्य है कि कृषि के यंत्रीकरण द्वारा भारत मे कृषि के उत्पादन 
में वृद्धि की जा सकती है। जैसा कि, पाश्चात्य देशो का अनुभव बतलाता है कि कृषि 
कार्यों में यंत्रों के प्रयोग द्वारा कृषि की उत्पादन-शक्ति बढ़ाई जा सकती है। इसी 
आधार पर कुछ कृषि शास्त्रियों ने सुझाव दिया है कि भारत में कृषि का यंत्नीकरण 
किया जाय । किन्तु यह एक महत्त्वपूर्ण प्रश्न है कि क्या भारत मे पूर्णतया कृषि का 
यंत्रीकरण किया जा सकता है? प्रायः यहु कड़ा जा सकता है कि भारत में कृषि का 
यंत्रीकरण (अ) न तो बहुत वाछनीय है और (ब) ने ही सम्भव है। अब हम दोनों 
बातो पर विचार करेंगे । 

(अ) भारत में कृषि के यर्त्तीकरण की अवाॉछनोयता--भारत में कृषि का 
यस्त्रीकरण वांछनीय नहीं है क्योकि--(!) महात्सा गाँधी के अनुसार, “यन्त्रीकरण 
अच्छा उस समय है जब कि सम्पादित किये जाने वाले कार्य के लिये अत्यन्त कम 
व्यक्ति हो । यह ए% बुराई है, जबकि कार्य के लिये आवश्यकता से अधिक व्यक्ति हो 
जैसा कि भारत में है ।”” 

(2) यन्त्रीकरण इसलिये वांछनीय नहीं है कि वहु पशुधन को बेकार कर 
देगा । 

(3) यन्त्रीकरण की वांछनीयता के प्रति इसलिये भी सन्देह है कि कृषि यंत्री- 
करण की दशा में यन्‍्त्नों को विदेशों से मेंगाला पडेया । फलतः विदेशी विनिमय की 
के खडी हो जायेगी और औद्योगिक विकास के लिये आवश्यक पूँजी' कम हो 
जायेगी । 

(ब) भारत सें कृषि का यशत़्ोकरण संभव भी नहीं है--इसके निम्त कारण 
हैं :--- 

), ज्ोतों का छोटा व बिखरा होना--भारत में अधिकांश किसानों के बेतों 
के बहुत ही छोटे होने के कारण यन्त्रीकरण के लिये कोई जगह नहीं है। फिर, ये 
छोटे खेत भी ग्राम के विभिन्न भागों में बिखरे हुए हैं। विशाल फार्मों की उपस्थिति 
यन्त्रीकरण की एक विशेष शर्तें है । 

2. कृषकों को निर्धेतता--यंत्ञीकरण के लिये मशीन व छाद की व्यवस्था 


कृषि में यंत्नीकरण अथवा कृषि मे मशीन का उपयोग 5 


करने के लिये पर्याप्त पैसे की आवश्यकता होती है, जो भारतीय कृषकों के पास इस 
समय नही है। 

3, कृषकों की अशिक्षा, अज्ञानता एवं रुढ़िवादिता--भारत मे शिक्षा का 
निम्न स्तर होने के कारण किसानो द्वारा बडे पैमाने पर भशीनों का प्रयोग सम्भव 
नही है। औसत भारतीय किसान द्वारा जटिल कृषि मशीनों की कार्यविधि को सस- 
झना कठिन है । रूढिवादी होने के कारण वे खेती के अपने पुराने औजारो को छोड- 
कर नई मशीनो को अपनाने के लिए आसानी से तैयार भी नही होगे । 

4. सस्ते ईंधन की कमी--यन्त्रों के संचालन के लिये पेट्रोल, डीजल और 
मिट्टी के तेल की आवश्यकता होती है, किन्तु इन चीजो का भारत मे अभाव है । 

5. घातायात सम्बन्धी कठिनाइयाँ--भारत मे अभी भी गाँव में ऐसी सडके 
नही बनी हैं, जिन पर ट्रैक्टर या ट्रक चलाये जा सकें । अत' गाँव के अन्दर गलियों 
को चौडा करने की समस्या उठती है । 

6 सस्ती बिजलो ओर सिचाई की सुविधाओं का अभाव--यंत्रीकरण से 
पहले, विद्युत-शक्ति का प्रसार होना आवश्यक है । परन्तु भारत मे बिजली का अभी 
पर्याप्त विकास नही हुआ है | इसी तरह देश मे सिंचाई की सुविधाओ की बहुत कमी 
है । जब तक ये सुविधायें उपलब्ध नही होगी, कृषि का यन्त्रीकरण सम्भव नही है । 

7. निर्वाह-प्रधान कृषि व्यवस्था--भारतवर्ष की कृषि अभी निर्वाह-प्रधान 
कृषि ही है और उसका समुचित वाणिज्यीकरण तथा विशिष्टीकरण नहीं हो पाया 
है। किन्तु यन्त्रीकरण वही पर सफल हो सकता* है जहाँ पर कृषि निर्वाह-प्रधान 
अवस्था से उठकर विशिष्टीकरण और पूँजीवादी हो गई हो । 

8. सुधार व्यवस्था एवं स्पेयर्स का अभ्ाव--भारत में मशीनो के सुधार और 
मरम्मत के लिये उचित सस्थान नही है । अलग से पुर्जों की उपलब्धि भी कम छे। 
यदि वे उपलब्ध हो भी जाते है तो कीमत बहुत हो जाती है। 

9, ऊँची कीमत-- छोटे किसान अपनी सूक्ष्म बचतो से ऊँची कीमत वाली 
मशीनें खरीदने की क्षमता नही रखते हैं। इसलिये, भारतीय सन्दर्भ मे किसानो की 
दुर्बल आथिक स्थिति के कारण मशीनों का उपयोग सम्भव नही हो सकेगा । 

0. तकनीकी ज्ञान का अभाव--यह तक भी प्रस्तुत किया जाता है कि भारत 
में क्रषि मशीनरी के निर्माण की पर्याप्त क्षमता विद्यमान नहीं है तथा तकनीकी ज्ञान 
का भी अभाव है। 

यन्त्रीकरण के विरोध में दिये तकों का सुल्यांकल--हमारे विचार से कृषि के 
यन्त्रीकरण के विरोध मे जो तक प्रस्तुत किये जाते है वे अधिक प्रभावशाली नही है 
तथर उनका उत्तर दिया जा सकता है। उदाहरण के लिए -- 

(0) जोत का छोटा आकार एक वास्तविक बाधा नही है, क्योकि सरकार की 
भावी नीति सहकारी संयुक्त ऋषि अपनाने की है। इसके अतिरिक्त यह भी आवश्यक 
नही है कि खेती का आकार बहुँत बड़ा ही हो । वर्तमान समय में 20 से 25 एकड 
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खेती के लिए भी उचित कृपि-मशीनरी मिल सकती है। अनः छोटे खेतों पर भी 
यन्त्रीक रण किया जा सकता है । 

(7) पशु-शक्ति के फालतु होने का तके भी ठीक नहीं है, क्योंकि हम तो स्वयं 
ही उसमे कमी करना चाहते है। क्योकि इनके भोजन व चारे की समस्या भारतीय 
अथे-व्यवस्था पर बहुत भारस्वरूप है | 

(7) यहु आपत्ति कि यत्नोकरण के कारण विदेशों से भारी मात्ता मे मशीनों 
का आयात करना पड़ेगा, ठीक नही है. क्योकि कृषि मशीनरी का उत्पादन देश मे ही 
किया जा सकता है । 

(7५) इसी प्रकार, पेट्रोल, तेल आदि के आयात का जहाँ तक प्रश्न है, भारत 
में इन खनिज तेलो के उत्पादन को बढ़ या था सकता है तथा विद्युत्‌ शक्ति का विस्तार 
किया जा सकता है। 

(५) यदि हम इस तर्क को स्वीकार कर लें कि किसानो की आ्थिक स्थिति 
दुर्बेल होने के कारण मशीनों का उपयोग सम्भव नही है तो इसका अर्थ यह होगा कि 
हम नई तकनीक के लाभों को प्राप्त करते के लिए इच्छुक नहीं है। नई तकनीक की 
सफलता बहुत बड़ी सीमा तक उन्नत कृषि आगतो के प्रयोग पर निर्भर करती है । 

(शा) तकनीकी ज्ञान के अभाव का भी तक ठीक नहीं है क्योकि योजना 
काल में देश ने औद्योगीकरण के क्षेत्र में काफी प्रगति की है और तकनीकी ज्ञान का 
भी समुचित विकास हुआ है । 

उपर्युक्त विभेचना से यह स्पष्ट है कि यन्त्रीकरण एक अच्छी नीति है, क्योकि 
इससे कृषि-उत्पादन में वृद्धि होती है। परन्तु हो सकता है दि भारत की वर्तमान 
आधिक एवं सामाजिक परिस्थितियों में यह नीति उचित ने ही । परन्तु, यदि कृषि का 
यन्त्ीकरण धीरे-घीरे क्रिया जाय तो निश्चय ही भारत के लिए यह उपयोगी होगा | 

अतः निष्कर्ष के रूप में हम कह सकते हैं कि यदि भारत कृषि उत्तादन और 
उत्पादकता को बढ़ाना चाहता है तो उसे आशिक यंत्रीकरण की नीति अपनाती 
चाहिए ताकि भविष्य में पूर्ण यंत्रीकरण के लिए आधारभूत ढाँचे का सृजन हो सके । 
“भारत के समक्ष यत्रीकरण का कोई विकल्प नहीं है। सन्‌ 200] में कृषि के 
अन्तर्गत अनुमानित 50 मिलियन हेक्टेयर शुद्ध बोये गए क्षेत्र के लिए 00 
मिलियन 8, 7. शक्ति की आवश्यकता होगी। भारत में इस समय 48*3 मिलियन 
8, 9. शक्ति उपलब्ध है। इस शताब्दी के अन्त तक फार्म श्रमिकों की संख्या में 20 
मिलियन की उूद्धि से 2 मिलियन 0, 9. शक्ति में वृद्धि होगी। ग़क्ति के शेष अन्तर 
को पशु शक्ति को सहायता से पूरा तहीं किया जा सकता | सन्‌ 2000 में बाद्यान्नों 
की सम्भावित 98'26 मिलियन ठने की सांग को पूरा करने के लिए यंद्नीकरण की 
तीति पर पुनविचार आवश्यक है ।” 

भारत में कृषि के यनन्‍्त्रीकरण के लिए वर्लैप्रान क्षेत्र--हमारे हष्टिकोण से 
भारत में निम्नलिखित कार्यों के लिए, जिनमें मानवीय या पशु-अ्म महँगा या अपर्याप् 
पड़ता है, यस्‍्त्तों का प्रयोग करना उचित है, जैसे--- ' 
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(अ) ड्रैक्टरो का प्रयोग, जंगलो को साफ करने व व्यर्थ पड़ी भूमियों को कृषि 
योग्य बनाने हेतु; (ब) पम्पिग सेट्स, भूमि के अन्दर के पानी को सिंचाई के काम मे 
लाने के हेतु; (स) बिजली के मोटर और डीजल इंजन, गन्‍ने या तिलहन की पेराई 
के लिये; (4) बाँध और जल भण्डार बनाने, सडको का निर्माण करने, ऊँची-तीची 
भूमि को समतल करने तथा पौधो की रक्षा करने के लिए क्ृषि यंत्रों का प्रयोग किया 
जा सकता है, (य) दलदली या जल-पिचित भूमि से जल निकास के लिये; (र) कृषि- 
उपज तथा कृषि आवश्यकताओ के लिए यातायात मे; (ल) इसी प्रकार दुग्ध-व्यवसाय 
तथा दूध से मक्खन आदि के लिए यत्नो का प्रयोग अत्यधिक लाभप्रद होगा । 

भारत मे यन्त्रीकरण की प्रयति--भारत सरकार ने केन्द्रीय द्रेक्टर संस्था 
स्थापित की है, जिसका उद्देश्य, उत्तरप्रदेश तथा मध्य प्रदेश में व्यर्थ पडी भूमि का 
सुधार करना है। इस कार्य के लिए विश्व बैड्धू की सहायता से 240 ट्रैक्टर खरीदे 
गये है । राजकीय संस्थाओं ने भी अपना-अपना ट्रैक्टर संगठन बना लिया है। इनका 
उ्द श्य व्यर्थ भूमियों का सुधार करना, जंगल साफ करना तथा क्लषको को किराये 
पर ट्रैक्टर देना है। 

भारत मे आधुनिक कृषि उपकरणों के प्रयोग के सन्दर्भ मे हमे यह अवश्य 
स्वीकार करना होगा कि इनके प्रयोग मे निरन्तर वृद्धि हो रही है । सन्‌ 956 
मे देश मे 2!,000 ट्रैक्टर थे, जिनकी संख्या सन्‌ 980 मे 4 लाख हो गयी । इसी 
अवधि में शक्तिचालित सिंचाई पम्प सेटो की संख्या 47 हजार से बढ़कर 40 
लाख हो गयी । यह उल्लेखनीय है कि पंजाब मे कृषि उपकरणों के प्रयोग मे महत्त्व- 
पूर्ण वृद्धि हुई है । 

चौथी योजना के अन्तगंत कृषि उपकरणों मे सुधार के लिए अनेक उपाय किये 
गये थे जिन्हे केवल आशिक सफलता ही मिल सकी । भारतीय परिस्थितियो के अनु- 
कूल डिजाइन के औजारो की खोज न हो पाना, उत्पादन-लागत अधिक होने से अनेक 
उपकरणो का सीमित प्रयोग, मरम्मत की सुविधा न होना तथा बिक्री की उपयुक्ते 
व्यवस्था का अभाव कुछ ऐसे कारण थे कि श्रेष्ठ औजारों का उपयोग अधिक नही 
बढ़ पाया । 

पाँचवों योजना के अन्तगेंत उपर्यक्त सभी समस्याओं के समाधान की ओर 
ध्यान दिया गया है। कृषि इंजीनियरिंग मे अनुसन्धान कारये की प्राथमिकता क़म में 
ऊँचा स्थान प्रदात किया गया। 

छठवीं योजना मे चुनीदा यन्त्रीकरण की नीति अपनायी जायेगी जिससे कि 
ग्रामीण बेरोजगारी न फैले । इसके लिए प्राथमिकता मानवीय श्रम व बैल को दी 
जायेगी जिसके लिए हाथ से चलने वाले यन्त्रो का विकास किया जायेगा। कम वर्षा 
वाले या ऐसे स्थान जहाँ भूमि पहली बार क्षषि के लिए तैयार की जा रही है ट्रैक्टर 
का उपयोग उचित माना जायेगा । पम्प सेटो के प्रयोग को प्रोत्साहित किया जायेगा । 

भारत में यन्त्रीकरण लोकप्रिय एवं सफल बनाने के सुझाव--भारत मे कृषि 


के यन्त्रीकरण को लोकप्रिय एव,सफल बचाने के मुख्य सुझाव अग्नलिखित है :--- 
है 
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() देश की परिस्थिति को देखते हुए छोटे छोटे खेतों में प्रयुक्त करने के हेतु 
उपयुक्त कृषि-यन्त्रों का निर्माण किया जाना चाहिये । 

(7) चकबदी और सहकारी श्वेती हारा कृषि जोतो का आकार बढ़ाया जाना 
चाहिये, जिससे कि इनमे यन्‍्तों का प्रयोग सम्भव हो सके । 

(7) इन यन्तों को खरीदने के लिए किसानो को आवश्यक वित्त प्रदान करने 
की व्यवस्था की जानी चाहिये । 

(१९) बेकार होने वाले श्रमिकों के लिए रोजगार के नये साधनों का विकास 
किया जाना चाहिये । 

(५) कृषि-यस्त्ो के सचालन के लिये देश में सघ्ती जल-विद्युत-शक्ति को 
शीक्षता से विकसित करना चाहिये | 

(५) कृषि-यन्तरो के संचालन के लिए किसानो को उचित प्रशिक्षण दिया 
जाना चाहिये । 

(शा) सवितिग आदि के लिए उपयुक्त स्थानों मे मशीन-द्र क्टर-स्टेशन बनाये 
जाने चाहिये । 

(शं॥) यन्त्रीकरण की नीति में बड़े पैसाने पर एक ही बार नहीं अपनानी 
चाहिये, बल्कि इसे समय तक फैलाकर अपनाते जाना चाहिये । 

भी बर्ग मैलटं बियोडोर ते भारतीय कृषि के यन्त्रीकरण के सम्बन्ध से निम्त- 
लिखित सुझाव दिये हैं :--- 

() शुरू में भारतीय कृषि का आंशिक यन्त्रीकरण करना चाहिए । 

(४) अधिक-से-अधिक ट्र बूटर भारत मे ही निर्माण करने के प्रयत्न को सर- 
कार द्वारा प्रोत्साहित किया जाना चाहिये । 

(9) अधिक-से-अधिक किसानों को, एक ट्रैक्टर के उपयोग के लिये सहकारी 
समिति बनानी चाहिये । 

(९) ट्रैक्ठर-सेवा के लिये पैसे फसल कटने के बाद कृषि उपज के रूप मे 
लेने चाहिए | 


परोक्षा प्रश्त 


। भारतीय अर्थ॑-व्यवस्था में यांत्रिक कृषि की आवश्यकता और क्षेत्र का 
विवेचन कीजिये । 

2, भारत में यांत्रिक कृषि की सम्भावनाओं और सीमाओं का उल्लेख कीजिए 
हस दिशा में घोजना काल में क्या कदम उठाये गये हैं ? 

3. याँतिक कृषि से जाप क्या समझते हैं ? भारत में यांत्रिक कृषि पर संक्षित 
निबन्ध शिखिये । 


, छ&ाहाबा।, ॥760407 $ '#75ालाआ ० ४९टापरए5400 ॥ हएताका 
#डतएरापप्रा चर एाताशा उ0्पयायात्रों एण 8870परपएतव। 80000005, 4963, 


' 
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4 “भारत मे कृषि की एक परमावश्यक कुंषि-कार्यकलापो से संलग्त अन- 
गिनत बैलो की सख्या मे कमी करना है । बैलो का यात्रिक, शक्ति द्वारा प्रतिस्थापन, 
कृषि के लिये उचित अवसर प्रदान करता है ।” इस कथन की' विवेचना करते हुए 
भारत मे कृषि के यन्त्रीकरण के महत्त्व पर प्रकाश डालिये । 

5. भारत मे यात्रिक कृषि की तत्कालीन और दूरस्थ सम्भावनाएँ क्या-क्या 
है ? क्या कृषि की पैदावार बढ़ाने के लिए क्ृषि का यन्त्रीकरण करना आवश्यक है ? 

6, भारत में यात्रिक कृषि क्षेत्र का परीक्षण कीजिए और देश की ग्रामीण 
अरथे-व्यवस्था पर उसके सम्भावित प्रभावों को बताइए । 

7 देश में यातद्विक क्रषि और बड़े परिमाण की खेती की क्‍या संभावनाएँ है ? 
कृषि मे इस प्रकार की प्राविधिक व्यवस्था को अपनाने के लिए कौन से संगठनात्मक 
परिवर्तेत आवश्यक है ? 

[संकेत--प्रश्न के उत्तर मे सर्वप्रथम यन्त्रीकरण का आशय, भारतीय कृषि 
के यन्त्नीकरण की समस्या व वरतेमान क्षेत्र पर प्रकाश डालिए तत्पश्चात्‌ लिखिए कि 
यात्रिक कृषि को प्रोत्साहन देने के लिए क्रृषि संग०न की व्यवस्था मे निम्न परिवतेन 
आवश्यक है--(अ) उपयुक्त कृषि यमन्‍्त्रो का निर्माण, (ब) इत यन्त्रो को खरीदने के 
लिए आवश्यक वित्त की व्यवस्था (स) यच्तो की मरम्मत की व्यवस्था आदि ।] 
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(चका:2778 ० लैहएंप्प्रौप्ा॥ ?7007०८) 


कृषि विपणन का आशय एवं कार्य--विपणन' वह सम्पूर्ण क्रिया है जिसके 
द्वारा क्रेता व विक्रेता को निकट लागा जा सके, इसके अन्‍न्तर्गेत उन सभी क्रियाओं 
का समावेश किया जाता है जो वस्तुओं की उचित समय पर तथा उचित मत्ता में 
उपभोक्ताओ के आवश्यकतानुसार उत्तके पास पहुँचा कर वस्तुओ की आवश्यकता को 
सन्तुष्ठ करने की शक्ति को बढ़ाती हैं । 


कृषि विपणन में कृषि उपज को किसानो से लेकर अन्तिम उपभोक्ताओं तक 
पहुँचाने में मध्यस्थों द्वारा की गई सेवाएँ सम्मिलित की जाती है। संक्षेप में, कृषि 
विपणन में आशय कृषको द्वारा उत्पादित उपज की बिक्री व्यवस्था से । 


कृषि विपणन कार्य के अन्तर्गत सामास्यतः लिसस कार्य सम्सिलित किये जाते 
है--(!) कृषि उपज का एकत्नीकरण (888%7078), (॥४) कृषि वस्तुओं का विभा- 
जन (0780॥78), (77) कृषि वस्तुओं का विधायन (?700855828), (7५) कृषि 
वस्तुओं का सम्रहण (8/00॥8), (४) कृषि उपज का परिवहन (7 :&5907/80४07), 
(शं) कृषि वस्तुओं को अन्तिम उपभोक्ताओं तक पहुँचाना (१०८७78), (५॥) कृषि 
वस्तुओ की बिक्री के लिये वित्त प्रदान करना (#7787078), (५४) कृषि विपणन' 
में होने वाली जोखिम उठाना ((रि80-0४४०0४), आदि । 


विपणन योग्य अतिरेक 
(72७06 5प705) 


विपणन योग्य अ्तरेक से आशय कृषि उत्पादन की उस अतिरिक्त भात्ना से है 
जो किसानों के पारिवारिक उपभोग को आवश्यकता को पूरा करने, वस्तु रूप में मज- 
दूरी का भुगतान करने, बीज एवं पशुओं के खाद के रूप में उपयोग होने तथा नष्ट 
होने से बची हुई कृषि वस्तुओं को विपणन हेतु बाजार में प्रस्तुत की जाती है। दूसरे 
शब्दों में यह उपज की वह मात्रा है जो बाजर में विक्रय के लिये ले जायी जाती है । 


ह 
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विपणन योग्य अतिरेक का महत्त्व 
(70०[क्षा०४ 0 '७72906 8प79705) 


भारत जैसे विकासशील देशो मे कृषि उपज के विपणन योग्य अतिरेक का 
विशेष महत्त्व है क्योंकि इसके ऊपर कृषि एवं औद्योकि विकास निर्भर करते है | यदि 
कृषि क्षेत्र उद्योगो के लिए कच्चा माल उपलब्ध नही करता तथा ओऔद्योगिक क्षेत्र की 
बस्तुओ की माँग कृषि क्षेत्र मे नही होती तो देश की औद्योग्रिक प्रगति रुक जायेगी । 
कृषि खेत्र का भी विकास तब तक सभव नही है जब तक कि किसान के पास पर्याप्त 
मात्रा में विषणन योग्य अतिरेक न हो । कारण यह है कि विपणन योग्य अतिरेक की 
मात्ता पर कृषि विनियोग की मात्रा निर्भर करती है। अत स्पष्ट है कि देश के आथिक 
विकास के लिए कृषि उपज के विपणन अतिरेक का पर्याप्त मात्रा मे होता आवश्यक 
है । प्रो० लेबिस का भी मत है कि आथिक विकास के लिए एव औद्योगिक विकास 
के लिए कृषि वस्तुओ के विपणन योग्य अतिरेक का होना आवश्यक है। देश के 
आध्िक विकास हेतु ऋषि क्षेत्र मे विषणन योग्य अतिरेक का होना आवश्यक है । देश 
के आथिक विकास से स्पष्ट है--- 

. उद्योगो के लिए कच्चा माल--अद्धंविकसित देश मे उपभोक्ता उद्योगों, 
जैसे--सूती वस्त्र, जूट, शक्कर आदि का आधिक्य होता है । यदि किसान के पास इन 
वस्तुओ का विपणन योग्य अतिरेक नही है तो इन उद्योगो की कच्चे माल सम्बन्धी 
आवश्यकताएँ पूरी न हो सकेंगी तथा औद्योगिक विकास रुक जायेगा । अत. औद्योगिक 
विकास के लिए कृषि मे विपणन योग्य अतिरेक का होना आवश्यक है । 

2 पूँजी निर्माण का आधार--अद्धंविकसितः देश में पूंजी निर्माण की समस्या 
व्यापक रूप से होती है। ये देश क्ृषि-प्रध/न होने के कारण इस समस्या का समाधान 
भी पहले कृषि उत्पादकता और विपणन योग्य अतिरेक में वृद्धि करने पर निर्भर 
करता है| हे 
3. गेर-कृषि जनसंल्या के लिए खाद्यान पूति--यदि कृषि क्षेत्त मे विपणन 
योग्य अतिरेक की कमी रही तो गेर-कृषि क्षेत्र की जनसंख्या के लिए खाद्य सामग्री का 
अभाव रहेगा। देश की खाद्य समस्‍या को दूर करने के लिए इन वस्तुओं का विदेशों 
से आयात करना पड़ेगा। फलस्वरूप जिस विदेशी मुद्रा का प्रयोग देश के आथिक 
विकास के लिए हो सकता था अब उसका प्रयोग उपभोग के लिए होगा । अत कृषि 
क्षेत्र में विषणन योग्य अतिरेक के अभाव का देश के आथिक विकास पर बुरा प्रभाव 
पड़ता है । 

4. विदेशी मुद्रा के अर्जन मे सहायक--भारत जैसे राष्ट्र के आर्थिक विकास 
के लिए विदेशी मुद्रा की बहुत आवश्यकता होती है, कारण यह है कि इन्हे विदेशों से 
पूंजीगत वस्तुओं ((०एा। 00005) का आयात करना होता है, परन्तु पूंजीगत 
वस्तुओं का आयात तब ही हो सकता है जब देश ने निर्यात के द्वारा विदेशी मुद्रा 
अजित की हो । विकासशील देशो में निर्यात मुख्यत, कृषि वस्तुओ का होता है। अतः 
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निर्यात को बढाने के लिए तथा पूंजीगत वस्तुओं के आयात हेतु कृषि क्षेत्र मे विपणन 
योग्य अतिरेक का होना अनिवार्य है । 

» कृषकों की आय व जीवन-हतर में वद्धि तथा आंतरिक बाजार का विस्तार-. 
कृषि क्षेत्र मे विषणन योग्य अधिरेक अधिक होने पर कृपकों की आय बढेगी जिससे 
किसान गैर-कृपि क्षेत्र की वरतुओं को अधिफराधिक मात्रा में खरीदेंगे। इसका प्रथम 
प्रभाव यह है कि किसानो का जीवन-रतर उच्च होगा तथः द्वितीय औद्योगिक क्षेत्र 
का विकास होता है। फलतः: सम्पूर्ण देश मे कृषि तथा गैर-कृषि वस्तुओ के बाजार 
का विस्तार है। 

उपर्युक्त विवरण से स्पष्ट है कि देश के आथिक विक्रास में विषणन योग्य 
आधिकय का बहुत ही महत्त्वपूर्ण स्थान है । 


आदर्श कृषि विपणन के तत्त्व 


आदर्श कृषि विपणन के तत्त्वो पर किसानो का अधिकतम लाभ निर्भर होता 
है । एक आदर्श कृषि विपणन में निम्नलिखित तत्वों का समावेश होना चाहिए-- 

. गोदामो की सुविधा - कृषि उपज के उचित विपणन के लिए यह अनिवाये 
है कि बाजार में भण्डार गृहो की समुचित व्यवस्था हो । फलतः किसान अपनी उपज 
को सुरक्षित ढंग से इन गोदामों में एकन्न कर सकें और अपने उपज का उचित समय 
पर विक्रय कर सकें । 

2. उपभोक्ताओं एवं उत्पादकों के हितों की सुरक्षा--कृषि उपज की आदर 
विपणन व्यवस्था में मात्र यह अनिवार्य नहीं है कि किसानो को उनके उपज की यथो- 
चित कीमत प्राप्त हो वरन्‌ उपभोक्ताओं को भी अनिवार्य कृषि वस्तुएँ उचित कीसत 
पर मिलनी चाहिए तथा बस्तु गुणात्मक दृष्टि से भी श्रेष्ठ होनी चाहिए । उत्पादन के 
बाद भी कृषि वस्तुओं के गुणों मे श्रेष्ठता लाने का प्रयास करना चाहिए । 
£ 4. सध्यस्थों का अभाव--कृषि उपज के विपणन हेतु यह अनिवाये है कि 
मध्यस्थों की संख्या कृषकों और उपभोक्ताओं के सध्य कम-से-कम हो । फलतः कृषक 
ब्रौर उपभोक्ता दोनो को लाभ होगा । इसके बीच के मध्यस्थों को जो लाभ होता है 
वह किसानो और उपभोक्ताओं को प्रास होने लगेगा । 

4. यातायात व परिवहन सुविधाओं का पर्याप्त विकास--क्ृषक को पर्यक्त 
एवं मितव्ययी परिवहन सुविधाओं की उपलब्धि होनी चाहिये जिससे कृषक उपज को 
गाँव में ही साहुकारी को ते बेशकर बाजारों में विक्रय हेतु ले जायें। 

5, पूर्णतः संगठित बाजार--कुृषि उपज की उचित विक्रय व्यवस्था हेतु यह 
भी अनिवाय है कि बाजार पूर्ण रूप से संगठित हों जिससे वस्तुओं के कीमत में गरिरा- 
वट अथवा तेजी का संकेत किसानो को समय-समय पर मिलता रहे । 

6, पूर्ण-नियन्त्ित बाजार की उपस्थिति---कृषि उपज की समुचित विपणन 
भ्यवस्था हेतु यह भी अनिवायों है कि कृषि उपज के विपणन होने वाले बाजार पृर्ण- 
रूपेंण नियन्त्रित हों, जिससे किसानो की पैदावार बाजार में उचित कीमत पर बेची 
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जा सके और दलालो तथा अढतियो अथवा अन्य प्रकार की सेवाओं से सम्बन्धित 
कटौतियो को रोका जा सके । इसके अलावा बाजारों का नियत्रित होता इस कारण 
से भी आवश्यक है कि जिससे बाजारों में कृषक की उपज को ठीक प्रकार से मापा 
जा सके । 

उपर्युक्त विवरण से स्पष्ट है कि “उपर्युक्त विषणन हेतु आवश्यक तत्त्व, गुण, 
फीमत, भुगतान, खराब वस्तु की मात्रा, बँधाई और सुपुर्दगी है।'” इप्तीलिए कृषि 
वस्तुओं के उपयुक्त विपणन हेतु यह आवश्यक है कि इन तत्त्वो पर अधिकाधिक जोर 
दिया जाय । उचित विपणन व्यवस्था की स्थापना हेतु कुछ क्रियाओ एवं सेवाओ का 
समावेश होना चाहिए जैसे (7) कृषि उपज का सम्रह, (7) अनुकूलतम लागत पर 
यातायात व्यवस्था, (77) जोखिम उठाना, (7९) श्रेणीकरण और प्रमाणीकरण द्वारा 
विक्रय को सरल बनाना, (५) विकृत वस्तुओ को उचित प्रकार से बाँधना, (४।) बिक्री 
बढ़ाने के लिए बिक्री लागत लगाना, (शा) बाजार में अथवा उपभोक्ताओं को विपणन 
समाचार देता | 

भारत में कृषि उपज की बिक्की की व्यवस्था--भारत मे कृषि वस्तुओ के विप- 
णन की वर्तमान व्यवस्था निम्न प्रकार है -- 

! ग्ञाम्रों से बिक्नी--भारतवर्ष मे किसान अपनी उपज का अधिकाश भाग 
ग्रामो मे ही बेच देता है। एक अनुमान के अनुसार पंजाब मे 60% गेहूँ, 25% कपास 
और 70% तिलहन तथा उत्तर प्रदेश में 80% गेहूँ, 40%: कपास और 75% तिल- 
हन ग्राम मे ही बेच दिये जाते है। गाँवों मे बेची जाने वाली उपज को गाँवो के साहू- 
कार या महाजन, गाँव के बनिये या शहर के व्यापारी अथवा उनके आढंतिये खरीद 
लेते है। किसान प्राय. ग्रामो मे ही उपज बेचने के लिए विवश हो जाता है, क्योकि 
वह साहुकारों से ऋण लिये रहता है। कभी-कभी तो ऐसा भी होता है कि उधार 
देते समय महाजन किसान से यह तय कर लेता है कि फसल उसे ही बेची जायगी । 
डा० राधाकमल सुकर्जी के अनुसार भारत के जिन क्षेत्रों मे किसान बहुत अधिक ऋण 
ग्रस्त है वहाँ कृषि उपज का अधिकाश भाग गाँवों मे ही महाजनों को बेच दिया 
जाता है। किसान द्वारा अपनी उपज को ग्राम में ही बेच देने का एक अन्य कारण 
परिवहन साधनों का अभाव तथा उत्तके अच्छे ढड़ का न होता भी है । किसान अपनी 
उपज बाजार में त ले जाकर गाँव मे ही बेचता है तो उसे बहुत ही कम मुल्य मिल 
पाता है। 

2. सण्डियों से बिक्नी--कुछ उपज की बिक्री पास की मंडियो मे भी होती है। 
ये मडियाँ दो प्रकार की होती है (क) अनियमित मण्डियाँ (ए76४५8०0 
७77०3), (ख) नियमित सण्डियाँ (१९४०80०0 ॥(8707०8) । 

(क) अनियसित सण्डियाँ---इन मण्डियों से क्रय-विक्रय प्राय: प्राचीन व्यवस्था 
के अनुसार होता है। इन मण्टडियों में कोई निश्चित व्यापारिक नियम नही होते है । 
इसमे बहुत बड़ी संख्या मे,मध्यस्थ पाये जाते है, जैसे, दलाल, कच्चे आढतिये व पक्के 
आढ्ृतिये आदि । इन मंडियो मे कमीशन, दलाली, तौलाई, धर्मादा आदि के रूप मे 
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बहुत कटोती होती है । वस्तुओं के मूल्य प्रायः दलाल और आढ़तिये अपने हाथो पर 
कपडा डालकर, एक दूसरे की अंगुली छूकर गुप्त रूप से तय करते हैं जिसका अनपढ़ 
किसान को कुछ पता नहीं चलता । 


(स्व) नियमित संडियाँ---इन मण्डियो मे नियमानुसार क्रय-विक्रय होता है । 
इसका नियमन राज्य कृषि उपज (बाजार) अधिनियप्त के अन्तर्गत किया जाता है । 
इनमे कार्य करने वालो को लाइसेन्स लेना पडता है। इन मण्डियों मे, कमीशन तथा 
अन्य कटोतियाँ आदि निर्धारित कर दी गई है और सौदा खुली बोली के अनुसार 
होता है । भारतवर्ष मे गेहूँ, कपास, गन्ना, जुट आदि की नियमित मण्डियाँ पाई जाती 
हैं। इन मण्डियों मे किसान के साथ कोई धोखा नहीं होता और उन्हें अपनी उपज 
का उचित मुल्य उपलब्ध हो जाता है । 

3 सहकारी विपणन ससितियाँ--सहकारी समितियों ने कृषि वस्तुओं के 
विपणन में भाग लेना आरम्भ कर दिया है। ये समितियाँ अपने सदस्यों की उपज को 
इकट्ठे बेचकर पर्थाप्त मुल्य प्राप्त करती है । 

4 राज्य व्यापार--भारत मे राज्य द्वारा कृषि पदार्थों का विपणन भी 
महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त किए हुए है। राज्य की एजेन्सियाँ जैसे-भारतीय खाद्य नियम 
फसल तैयार होने के समय ग्रामीण क्षेत्रों या मण्डियो के निकट अपने विशेष केन्द्र 
स्थापित करता है, जहाँ सरकार द्वारा निर्धारित कीमतो पर उपज की खरीदा जाता 
है । 


भारत में कृषि विपणन की समस्याएँ 

भारत में कृषि विषणन की प्रमुख समस्याएँ निम्नलिखित हैं--- 

() कीमतों में अत्यधिक अन्तर --जिस कीमत पर किसान अपनी उपज का 
विक्रय करता है, और जो कीमत वह अन्तिम उपभोक्ता से लेता है उसके अन्तर पर 
दी एक सुदृढ़ विपणन प्रणाली निर्भर करती है। फीमत के इस अन्तर को ' विपणन 
माजिन! कहते हैं । यदि कीमत में बहुत अधिक अन्तर है तो उत्पादक को उपभोक्ता 
के द्वारा खर्चे की गई मुद्रा का बहुत थोडा भाग ही प्राप्त हो पाता है । भी एम ० सी० 
सुंशी ने विभिन्न कृषि पदार्थों के सम्बन्ध मे कोमत अन्तर के सर्वेक्षण किए । भ्री मुशी 
ने यह निष्कर्ष निकाला कि उपभोकता जो रुपया व्यय करता है उसमे से लगभग 40 
वैसे थोक विक्रेता और फूटकर विक्रेता के पास चले जाते हैं। इन अध्ययनों से यह 
स्पष्ट होता है कि विषणन की लागत कितनी अधिक है, लाभो का समार्जिन कितना है 
तथा बिचौलिये कितना लाभ प्राप्त करते हैं। विपणन की ऊँची लागत भारत में 
अकुशल विपणन प्रणाली के स्वरूप को व्यक्त करती है । 


(2) अपर्याप्स विक्रय अतिरेक--कृषि विपणन की एक जटित्त समस्या कृषि 
प्रदार्थों के अतिरेक में वृद्धि करना है। विक्रय अतिरेक की मात्रा कई बातों पर निर्भर 
करती है--जैसे यह उत्पादन की मात्रा गुण, तथा उपज की कीमतों पर निभ्न॑र करती 
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है। बाजार के नियमो, तनियन्त्रणो, विषणन पर कर आदि का प्रभाव भी विक्रय अतिरेक 
पर पडता है। 

(3) प्रतियोगिता की प्रकरृति--विपणन के क्षेत्र मे कृषक को मुद्रा, साख, 
बाजार, यातायात, तकनीकी ज्ञान आदि के लिए किसी न किसी मध्यस्थ पर निर्भर 
रहना पडता है। इस मध्यस्थ को प्राप्त करने के लिए किसानो को प्रतियोगिता करनी 
पडती है और इस प्रतियोगिता का लाभ मध्यस्थ को प्राप्त होता है। विगत वर्षों में 
भारतवर्ष मे तेजी की स्थिति रही है, क्योकि इसका लाभ बडे व्यापारियों तथा मध्यस्थो 
को ही प्राप्त हुआ है । 

सक्षेप मे भारत में विद्यमान कृषि विपणन की पद्धति से अन्तनिहित कई 
समस्याएँ है और इसमे सुधार के लिए बहुत क्षेत्र है । 


कृषि विपणन के दोष 


भारत में विद्यमान कृषि विपणन प्रणाली में प्रमुख रूप से निम्नलिखित दोष 
पाए जाते है--- 

!, विक्रय की बाध्यता--प्रायः भारतीय क्षषक स्वेच्छा से अपनी उपज को 
नही बेचता, बल्कि दुबंल आथिक स्थिति के कारण उसे अपनी उपज फसल काटने के 
तुरन्त बाद गाँव मे ही बेचती पडती है। उसे फसल तुरन्त इसलिए बेचना पडता है 
क्योकि उसने विभिन्न कार्पों के लिए ऋण लिए होते है, और उनका भुगतान करना 
आवश्यक होता है। श्री एस० एस० शिवकुमार ने * मद्रास के दो गाँवों मे ऋणों का 
अध्ययन करके इसके निम्न कारणो पर प्रकाश डाला है: (7) उपभोग के लिए ऋण 
(॥) किराये के श्रमिको की मजदूरी के भुगतान के लिए प्राप्त किए गए ऋण (९) 
रासायनिक उ्वरको के वाधितक्रम के लिए ([ए) पहले वर्षों मे शादी ब्याह उपभोग: 
तथा पशु खरीदी के लिए ऋण आदि | कृषक इन ऋणो के बोझ से इतने अधिक दबे 
होते हैं कि विक्रय अतिरेक न होने पर भी उनको अपनी फसल का एक बड़ा भाग 
तत्काल किसी भी कीमत पर बेचना पडता है। ग्रामीण साख सर्वेक्षण समिति ने अपने 
प्रतिवेदन मे बताया है कि सामान्यतया उत्पादक अपनी उपज को प्रतिकूल स्थानों, 
और प्रतिकूल समय पर बेचते है और सामान्यतया उनको प्रतिकूल शर्तों पर सौदे 
करने पडते है। 

2 परिवहन के साधनों का अभाव--देश मे परिवहन के साधन' अपर्यात्त, 
अविकसित एवं दोषपूर्ण है। हमारे अधिकाश ग्राम रेलो व. सडको द्वारा मण्डियों के 
साथ सम्बन्धित नही है, इसलिये किसान अपनी उपज ग्राम मे ही बेच देने के लिये 
बाध्य हो जाता है। शाही कृषि आयोग के शब्दों मे “यातायात के दोषपूर्ण साधनों के 
कारण ही बहुत से मध्यस्थो का प्रवेश हो गया है, जो किसानो को अपनी उपज का 
ठीक मुल्य नही मिलने देते । 

यद्यपि योजनाकाल में यानायात के थत्नीकृत साधनो का पर्याप्त मात्रा मे विकास 
हुआ है लेकित ये इतने अधिक महँगे है कि छोटे किसान इतकी सेवाओ का लाभ प्राप्त 
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करने में असमर्थ है। कृषि उपज के मुल्य में माल--मोड की मात्ता पहले से ही बहुत 
अधिक है । इस सम्बन्ध में “9000५ (ए०शाय्राह& णा 68008 9076809 
छा506769” की विपणन उप समिति का यह अनुमान है कि क्ृषि उपज के मूल्य पर 
माल-मोड का भार गेहूँ की उपज पर 2'] से 2"7 प्रतिशत, चावल पर 07 से 
3'2 प्रतिशत, अलसी पर 2 से 5'4 प्रतिशत तथा आलू पर लगभग 62 
प्रतिशत है । ऊँची माल-ढुलाई लागत के कारण किसान अपनी उपज को बाजार तक 
ले जाने मे असमर्थ रहते है । 

3. कृषि उपज की घटिया किस्म --भारत में कृषि उपज की किस्म प्राय: 
घटिया होती है, जिसके कारण कृषकोी को कम मुल्य मिलता है। कृषि उपज घटिया 
किस्म के होने के कई कारण हैं -जैसे, खराब बीजो का प्रयोग, फसलों के रोग, कीड़े- 
मकोडे के आक्रमण, अनादृष्टि, या अतिदृष्टि, फसलों की कटाई का दोषपूर्ण ढ़ आदि । 
भारतीय किसान अत्यन्त निर्धन, अशिक्षित और अपनी उपज की ही जिक्की-व्यवस्था 
से अपरिचित है, इसीलिये वह अपनी उपज की किस्म की ओर ध्यान नही दे पाता । 

4, संगठन का अभाव--क्षंषको का स्वय का कोई सुसगठित बिक्री संगठन न' 
होने से उन्हे कृषि उपज के संगठित क्रेताओं से प्रतियोगिता में सदेव हानि उठानी 
पड़ती है। शाही कृषि आयोग ने ठीक ही कहा है, ' जब तक किसान व्यक्तिगत रूप 
से अथवा दूसरे उत्पादको के साथ मिलकर बिक्री का ढंग नहीं सीख्धेगा तब तक वे 
अपनी उपज के क्रेताओं से, जिनको बहुत विशिष्ट ज्ञान प्राप्त है तथा जिनके पास 
अपेक्षाकृत अधिक साधन हैं, करभरे भी नहीं जीत सकता ।*' 

5, अपर्याप्त एवं अवेशानिक संग्रहण व्यवस्था--कृषि उपज का वैज्ञानिक ढंग 
से संप्रहूण करने के लिये गाँव में सुविधाएँ पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध नही हैं। प्रायः 
“कृषि-उपजको खत्तियो, कुडडुरस, कलली, ढेक्कास, कोठी, कोठिला, कुण्डा आदि विभिन्न 
प्रकार की मिट्टी के बनाये गये बर्तनों भे रखा जाता है, जिससे उसके सड़ने, गलते 
और चूहो एवं चीटियों द्वारा नष्ट होने की आशंका रहती है। इन हानियों के सम्बन्ध 
में विभिन्न अनुमान लगाए गये हैं। खाद्यान्न निरीक्षण समिति के अनुसार मे हानियाँ 
कुल उपज का '5 प्रतिशत कीमत उपससिति के अनुसार 2 से 2'5 प्रतिशत तथा 
डा० बलजोत सिंह के अनुभार यह 5 प्रतिशत तक होती है। यदि इस हाति को 
5 प्रतिशत मान लिया जाए तो प्रतिवर्ष होते वाली हानि लगभग 400 करोड़ रुपए 
होगी । स्पष्द है कि इस क्षति से सम्पूर्ण अर्थ व्यवस्था को हानि होती है और किसानों 
के लिए तो यहू संकट का कारण बन जाती है। 

6, श्रेणीकरण व प्रभाणीकरण का अभाव--हुमारे देश में अधिकाश किप्तान 
अपनी उपज का श्रेणीकरण व प्रमाणीकरण नहीं कर पासे | वे ऊँची व नीची दोनों 
किस्मों की उपज को मिलाकर बाजार में बेचते हैं। परिणामस्वरूप उन्हें घटिया उपज 
के दाम ही मिल पाते हैं । 

7, सुल्य सम्बन्धी ज्ञान का अभाव--वर्तमान- विपणन व्यवस्था का एक गम्भीर 
दोष यह है कि हमारे कृषको को मण्डियों में प्रचलि"' एवं सम्भावित कीमतों का ज्ञान 
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नही रहता, इसलिये किसान को जो भी कीमत बताई जाती है, उसे वही स्वीकार 
करना पडता है। प्रायः गाँव का बनिया मूल्य के बारे मे झूठी सूचनाएँ देकर उन्हे ठग 
लेता है। इसका मुख्य कारण हमारे गाँवो मे सचार की सुविधाओं का अभाव है । 

8, मध्यस्थों का बाहुलल्‍व--भारतवर्ष मे किसान तथा उनकी उपज के अन्तिम 
उपभोक्ताओं के बीच अनेक मध्यवर्ती लोग पाये जाते है। उदाहरण के लिये व्यापारी, 
कच्चा आढतिया, पक्‍का आढतिया, दलाल, थोक व्यापारी, खुदरा व्यापारी इत्यादि । 
इन लोगो की एक लम्बी कतार रहती है। इनमे से सभी अपनी-अपनी सेवाओ के लिये 
कुछ न कुछ लेते है। अनुमान लगाया गया है कि मुल्य मे से उत्पादको को 50% से 
80% भाग ही प्राप्त होता है औप शेष मध्यस्थों द्वारा ही हडप लिया जाता है । 

9 मण्टडियों में प्रचलित कपटपूर्ण पद्धतियाँ--शाही कृषि आयोग के अनुसार 
“मण्डियों में प्रचलित ये कपटपूर्ण पद्धतियाँ किसी भी प्रकार चोरी से कम नही हैं ।”” 
भारतवर्ष मे जब कभी किसान अपना माल मण्डियों (विशेषकर जो अनियमित है) मे 
ले जाता है तो वहाँ प्रचलित बहुत-सी बुराइयो व धोखेबाजी के कारण कृषक विक्रेता 
को बहुत-सी हानियाँ सहनी पड़ती है । राष्ट्रीय नियोजन समिति (राणा ए॥- 
078 (१००7प॥९6) ने मण्डियों में प्रचलित निम्न धोखेबाजियो का सकेत किया है--- 
(अ) हमारे देश मे विभिन्न प्रकार के वजन तथा तौल प्रचलित है---आढतिया व व्यापारी 
दोषपूर्ण तराजू और बाट रखते है और वे बडे बाट से खरीदकर छोटे बाट से माल 
बेचते हैं। (ब) अनुचित कठोतियाँ --मण्डियो में किसानो से माल की चुड्री, तौलाई, 
दलाली, आढ़ाती आदि शुल्को के अतिरिक्त, प्याऊ, गोशाला, मन्दिर, अनाथालय' आदि 
के लिये चन्दा लिया जाता है और मुनीम, चौकीदार आदि कर्मचारियों के लिये भी 
कुछ-त-कुछ देना पड़ता है, जिससे किसान की शुद्ध आय में बहुत कमी आ जाती है । 
(स) बाजार में दलाल आढ्ृतियो से सिले रहते हैं--बाजार के दलाल बहुधा आढतियो & 
से मिले रहते है परन्तु किसानो को ऐसा प्रतीत होता है कि दलाल उनके लिये काम 
कर रहा है। इससे किसान नाहुक धोखेबाजी मे फेस जाते है। (द) गृप्त रीति से 
वस्तुओं का भुल्य निर्धारित किया जाना--भारतीय मण्डियो मे गुप्त रीति से वस्तुओ 
का मूल्य तय किया जाता है जिससे किसात मूल्य के सम्बन्ध में प्राय अनभिज्ञ रहता 
है और उसे अन्धकार मे रखकर आढ्तिया अनुचित लाभ उठाने मे सफल हो जाता है। 

9. बाजार भाव के ज्ञान का अभाव--किसानो को प्रचलित वाजार भाव के 
ज्ञान के अभाव में अत्यधिक घाटा होता है । मूल्यों मे अत्यधिक भिन्नता आ जाती है । 

0, विपणन योग्य अतिरेक कस--भारत में ज्यादातर कृषकों की जोत का 
आकार काफी कम है। यहाँ 66% जोत 5 एकड से कम है तथा उत्तर प्रदेश में 
8 2% जोत का आकार 5 एकड से कम है। इस जोत पर किसान सिफे अपने उप- 
भोग के लिए ही अताज उत्पन्न कर पाते है जिससे इनके पास विपणन योग्य अतिरेक 
की मात्रा अति च्यून होती है। फलत' किसान गाँव मे ही कम सुल्य पर उसे बेच 
देता है । हि 
]. वित्तीय सुविधाओं छा अभाव--भारत में आज भी वित्तीय सुविधाओं 
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का अभाव है। क्रषि के लिए अल्पकालीन व दीघेकालीन साख के लिए एवं दैनिक 
खर्च के लिए धन का अभाव रहता है । छोटे किसानो को ऋण सुविधाएँ प्रदान करने में 
राष्ट्रीय- कृत बैक व सहकारी समितियाँ असफल रही हैं जिससे कृषक अपनी उपज को 
साहुकार के इच्छानुसार बेचता है । देश के लगभग 80% कृषक इस श्रेणी में आते है | 

]2 नियत्रित बाजारों की धीमी प्रशति-- मडियो मे व्याप्त व्यापारियों के कार्यों 
पर नियन्त्रण रखने के उद्देश्य से तथा कृषक विक्रेताओ को आवश्यक सुविधाएँ प्रदान 
करने के उद्देश्य से देश में नियत्नित बाजारों की प्रगति काफी कम है। मध्य प्रदेश, 
भहाराष्ट्र, मद्रास, पजाब एवं गुजरात आदि राज्यो को छोडकर अन्य राज्यों में ऐदी 
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क्रषि विपणन व्यवस्था में सुधार के लिए सुझाव ओर सरकार द्वारा 
किये गये उपाय 


उपर्युक्त विवरण से स्पष्ट है कि भारतीय कृषि विपणन व्यवस्था महूँगी, अर ।य- 
पूर्ण व अपव्ययी है, जिसमे सुधार करना अत्यन्त आवश्यक है। विभिन्न समयो पर 
विभिन्न समितियों व सम्मेलनो, जैसे शाही कृषि आयोग (सन्‌ 928), केन्द्रीय बेकिंग 
जाँच समिति (93[), भारत सरकार द्वारा आयोजित प्रान्तीय आधथिक सम्मेलन 
(934), राष्ट्रीय नियोजन समिति ([946), काग्रेस-भूमि सुधार समिति (949) 
विपणन, उपभोक्ता कृषि-वित्त-समिति, सहकारी योजना समिति, ग्रामीण मैड्िग जाँच 
समिति, एवं अखिल भारतीय विपणन अधिकारी सम्मेलन आदि ने प्रचलित कृषि 
विपणन की व्यवस्था के दोषों को सुधारने के िये जो उपयोगी सुझाव दिये हैं, उनका' 
सारांश तथा उन पर की गई कायंवाही संक्षेप मे सीचे दी जा रही है । 

“ ]. नियभित सण्डियों को स्थापनतत--सरकार ते कृषि बिक्री-व्यवस्था के सुधार 
के लिये जो सबसे महत्त्वपूर्ण कार्ये किया है वह है नियमित मंडियों की स्थापना-- 
भारत में केरल, नामालैण्ड, असम, मेघालय और जम्मू-कश्मीर को छोड़कर शेष राज्यों 
तथा केन्द्रशासित क्षेत्रों में मण्डियो का नियमन करने के लिये अधिनियम पारित किये 
जा चुके है। सन्‌ 974 के अन्त में नियन्त्रित मण्डियो की संख्या 3,06 थी। 
(आएचवा 76008 ० (४:०४४४ ६700 ॥059९070797' द्वारा इन मण्डियो मे 
विविध प्रकार की सुविधाओं को विकसित करने के लिए आथिक सहायता भी दी जाती 


है । 

नियन्त्रित बाजारों मे आने वाली कृषि-उपज में स्वयं किसानो द्वारा लायी गयी 
उपज का हिस्सा काफी बढ़ गया है। फलस्वरूप भाँवों मे जो बिक्री होती थी उसकी , 
भात्ना घट गई है। मियन्त्रित आजारों का एक लाभ मर यहू हुआ है कि किसानों को ' 
जो विभिन्न विपणन खर्च देने पड़ते थे काफी कम हो गये हैं । 

980 के अन्त में देश में 4446 नियमित बाजार थे । 

छठी योजना में नियमित बाजारों की स्थापना की ओर बहुत ध्यान दिया गया 
है और यह विश्वास व्यक्त किया गया है कि नियमित बाजारों को सम्पूर्ण ग्रामीण 
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ढाँचे के पुन्तिर्माण का महत्त्वपूर्ण उपकरण बनाया जा सकता है। इस उद्देश्य की प्राप्ति 
के लिए छठी योजना मे निम्नलिखित प्रावधान किए गए हैं--(7) नियमित बाजा रो 
का तीत्र एवं व्यापक विकास तथा इनका प्राथमिक बाजारों के साथ समन्वय करना 
(४) नियमित बाजारो मे अधिकारों को लगाकर संसाधनों का सृजन करना तथा इस 
कार्य मे पंचायतों का सहयोग लेना (7॥) सम्पन्न क्षेत्रो और अन्तिम बाजारों मे तिय- 
मित बाजारों का विकास (५) प्रमुख उपभोक्ता केन्द्रों के साथ समन्वय करना (५) 
श्रेणीकरण तथा कीमतो के निर्धारण की सुविधाओं को सम्मिलित करना । 

2. श्रेणी विभाजन एवं प्रसाणीकरण--बहुत से कृषि पदार्थों का वर्गीकरण 
किया जा चुका है । कृषि उपज वर्गीकरण व बिक्री अधिनियम सन्‌ 973 के अन्तर्गत 
सरकार ने घी, आठा तथा अंडों आदि का वर्गीकरण करने के लिए केन्द्र स्थापित 
किये है। इस नियम के अन्तर्गत विषणन अधिका रियो के निरीक्षण मे कृषि पदार्थों का 
श्रेणीकरण करने के बाद उन पर 'गगमा्क” (887747:) की मोहर लगा दी जाती 
है। इससे कृषि वस्तुओ के बाजार मे विस्तार हुआ है। पंचवर्षीय योजनाओ मे तेल 
के बीज, तम्बाकू, काजू तथा ऊन आदि का वर्गीकरण करने के लिए पर्याप्त धनराशि 
की व्यवस्था की गई है, ताकि इनका निर्यात बढाया जा सके । नई वस्तुओं के ग्रेड 
निश्चित करने तथा पुरानी वस्तुओ के ग्रेड सुधारने के लिए नागपुर में भारत सरकार 
ने केन्द्रीय कृषि नियत्रण प्रयोगशाला (0कप्रढ् 0एथ्माज (070 7.8002707) 
खोली है, तथा देश के विभिन्‍न भागो मे इसी प्रकार की अन्य 8 प्रयोगशालायें खोली 
जा चुकी हैं। अब तक लगभग 600 बस्तुओ का श्लरेणीकरण किया जा चुका है और 
नवीन वस्तुओ के वर्ग निर्धारण करने तथा पुरानी बस्तुओ के स्तर को सुधारने के लिए 
नागपुर के केन्द्रीय एगमाके (80)/5॥र८ ) प्रयोगशाला और गुण्टूर, जामनगर, बंग- 
लोर, पटना, मद्रास, कोचीन, कानपुर, कलकत्ता, राजकोट, बम्बई तथा साहिबाबाद 
इत्यादि स्थानों में 7 प्रादेशिक एगमा्क प्रयोगशालायें कार्य कर रही है। मारते » 
974 के अन्त में देश मे 572 वर्गीकरण इकाइयाँ (57&678 ए0ए्रा5) कार्य कर 
रही थी। 

3. प्रमाणित बाद एवं नाप-तोौल का प्रचार---] अप्रैल सन्‌ 962 से देश में 
नापतौल की मेट्रिक प्रणाली चालू की गई है। इनसे एक ओर तो गणना करने में 
सुविधा हो गई है और दूसरी ओर बेईमानी व धोखेबाजी के अवसर भी कम हो गये 
हैं। किन्तु अब भी बहुत से व्यापारी पुराने सेर एवं मन काम मे लाते हैं। अतः यह 
अधिनियम सक्रियता से कार्यान्वित किया जाना चाहिए । 

4. संग्रह एवं गोदाम को सुविधाओं का प्रावधान--सार्वजनिक एवं निजी 
दोनो क्षेत्रों में ही व्यापारिक दृष्टि से कृषि उपज के लिए संग्रह और गोदामो की सुवि- 
धाएँ उपलब्ध है। अथं-व्यवस्था में संग्रह और गोदामो की सुविधाएँ उपलब्ध करने 
वाली प्रमुख सस्थाएँ इस प्रकार हैं--केन्द्रीय एवं राज्य गोदाम निगम (2.फ.८ ), 
भारतीय खाद्य निगम तथा सहकारिताएँ । केन्द्रीय गोदाम निगम की स्थापना 962 
मे बा उद्देश्यो के लिए की गई : () उपयुक्त स्थानों पर गोदामों एवं भंडार 
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गृहो को प्राप्त करना तथा निर्माण करना (॥) कृषि उपज एवं आगतो के लिए याता- 
यात की ध्ुविधाएँ उपलब्ध - राना (॥) राज्य गोद म निगमो की अश-पूंजी मे हिस्सा 
लेना (7५) कृषि फसलों और उपज को खरीदने, बेचने सग्रह एवं वितरण के लिए 
सरकार के एजेन्ट के रूप में कार्य करना । 


राज्य गोदाम निगमो की स्थापना राज्य एवं जिला स्तर के महत्त्वपूर्ण स्थानों 
पर की गई है। इत तिगमों को राज्य स्तर पर वही कार्य सम्पन्त करने पडते है जो 
कि राष्ट्रीय स्तर पर केन्दीय गोदाम निगम करते है 

भारतीय खाद्य निगम की स्थापना सन्‌ 965 संग्रह के उचित सुविधाओ के 
विकास के लिए की गई | ये सविधाएँ सहकारी समितियाँ और कृषकों को उपलब्ध 
हो सकती है। सहकारी क्षेत्र मे जिन गोदामों का निर्माण किया है उनको दो भागों 
में बाँदा जा सकता है। ($) मण्डी के स्तर पर गोदाम [7) ग्रामीण गोदाम । पहले 
प्रकार के गोदयमों का निर्माण उच्च स्तर की विपणन समितियों के द्वारा किया जाता 
है, जिस प्रकार जिला लेत् तथा सर्वोपरि विषणन सघ। ग्रामीण गोदाम पर ग्राम सेवा 
समितियों का स्वामित्व होता है। सहकारी क्षेत्र मे थो दो प्रमुख सस्थाएँ तायेशील 
हैं वे राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम ( ८, 70 ९! ) तथा राष्ट्रीय सहकारी 
कृषि विपणन संघ ( २४४०६८७० ) है । 

छठी योजना के प्रारम्भ में सार्वजनिक क्षेत्र की सभी एजेन्सियो की कुल संग्रह 
क्षमता 48,4 लाख टन थी छठी योजना में संग्रह एवं गोदाम की सुविधाओं के 
सम्बन्ध में मिम्त लिखित बातो को सम्मिलित किया गया है-- () निजी क्षेत्र मे संग्रह 
क्षमता के विकास को प्रोत्माहन देता |) प्राथमिक रतर पर अहुउद्देशीय सहकारी 
समितियों को उनरी संग्रह क्षमता में विस्तार के लिए प्रोत्साहित करना (|॥) कृषि 
» आंगतों के लिए उपयुक्त संग्रह सुविधाओं का विकास करना (५) संग्रह वैज्ञानिक ९ 
विधियों का विकास करना ताकि कृन्तकोीं के विनाश तथा संग्रहित अनाज में नाशक 
जीव से होने वाली क्षति को कम किया जा सके | 


5. विपणन समाचार--सर कार आकाशवाणी द्वारा देश की विभिन्न मण्डियो 
की कृषि-उपज के मूल्यों के बारे मे समाचार प्रतिदिन प्रसारित करती है। दैनिक 
समाचार पत्र भी प्रतिदिन प्रमुख मण्डियो के भाव प्रकाशित करते है। एक अखिल 
भारतीय बाजार समाचार सेवा का सगठन भी किया गया है। केन्द्र सरकार का 
निदेशालय भी कृषि उपज के विभिन्न क्षेत्रों के कटाई मूल्य, थोक-मूल्य व फुरकर सृल्य 
के बारे में आँकड़े समय-समय पर इकट्ठा करके प्रकाशित करता है । ह 

6. विपणन सर्वेक्षण की व्यवस्था--स रकार ने कई महत्त्वपूर्ण कृषि वस्तुओं के 
उत्पादन, यातायात, संग्रह, प्रक्रिया, श्रणीकरण, वितरण व विपणन खर्च इत्यादि के 
सम्बन्ध मे देश के विभिन्न भागो की मण्डियों के सर्वेक्षण किये है। अब तक लगभग 
75 ऐसी बस्तुओ का सर्वेक्षण किया गया है और कई विपणन प्रतिवेदन प्रकाशित 
किये गये हैं । 

) 
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7. विपणन व निरीक्षण निदेशालय--भारत सरकार ने सन्‌ 963 में विप- 
णन व निरीक्षण निदेशालय की स्थापना की कृषि विपणन सलाहकार के निर्देशन में 
इस विभाग का कार्य आरम्भ हुआ। इस निदेशालय ने कलकत्ता, बम्बई, मद्रास, 
दिल्‍ली, लखनऊ, जयपुर, शिलाग व भोपाल मे क्षेत्रीय कार्यालय खोले है जहाँ से उन 
क्षेत्रो की विषणन समाचार व्यवस्था की उचित देखभाल की जाती है । 

8. विपणन कर्मचारियों का प्रशिक्षण-- कृषि विपणन व्यवस्था से सम्बद्ध कर्मे 
चारियो के प्रशिक्षण के लिये 3 पाञ्यक्रमो की व्यवस्था है। पहला पाठ्यक्रम राजकीय 
क़य-विक्रय विभागों के उच्चाधिकारियों के लिए है। इसकी व्यवस्था नागपुर मे है । 
यह पाठ्यक्रम एक वर्ष का है। दूसरा पाठ्यक्रम क्रय-विक्रय सचिवों तथा अधीक्षकरो के 
लिए 5 माह की अवधि का है। तीसरा वर्गीकरण निरीक्षको के लिये त्लेैमासिक पाठ्य- 
क्रम है। इन पाठ्यक्रमो के अन्तगंत !,00 से अधिक कर्मचारी प्रशिक्षण प्राप्त कर 
चुके है ! 

9, फलोत्पादन तथा प्रशीतन व्यवस्था आदेश--फलोत्पादन आदेश 955 के 

अन्तगेंत फलो तथा सब्जियों की किस्म, नियंत्रण 57१वस्था के लिए लाइसेन्स दिये जाते 
हैं। कोल्डस्टोरेज आदेश, ]964 के अनुसार आकार 8-5 घन मीठर था । उससे 
अधिक की प्रशीतन क्षमता वाले शीतागारों को भारत सरकार के कृषि विषणन सलाह- 
कार से सलाह लेना आवश्यक है। 

80 मुल्य स्थिरीकरण--क्ृषकों को उनकी उपज का उचित मूल्य दिलाने के 
लिये कृषि तथा कृषि मूल्यों मे स्थिरता लाने की दृष्टि से सन्‌ 966 से सरकार प्रति- 
वर्ष खाद्यान्नो के न्यूनतम मूल्यों की घोषणा करती है । 

! सहकारी विषणन--सरकार ने सहकारी विपणन समितियों की स्थापना 
द्वारा कृषि विपणन के दोषों को दूर करने का प्रयास किया है। इस सम्बन्ध से विस्तृत 
विवेचना आगे की गई है । 

2 वित्त की व्यवस्था--ग्रामीण क्षेत्रों में वित्तीय सुविधाओं का पर्याप्त 
मात्रा में विकास एक महत्त्वपूर्ण प्रश्न है। बहुत-सी सार्वजनिक एजेन्सियाँ क्ृषको को 
पर्याप्त मान्ना मे वित्तीय सुविधाएँ प्रदान करने के लिए प्रयत्नशील है । 

3 खाद्यानों का राजकीय व्यापार--खाद्यातज्ञो का राज्य व्यापार सबसे 
पहले केन्द्र एव राज्य सरकारों के खाद्य विभागों ने आरम्भ किया । सन्‌ !965 मे 
भारतीय खाद्य निगम की स्थापना की गई | इस निगम को खाद्यान्नों की खरीद, सग्रह, 
यातायात, वितरण और विक्रय का कार्य सोंपा गया । यह आशा व्यक्त की गई है कि 
खाद्यानो के विषणन में ( (7 ) एक महत्त्वपूर्ण भुभिका निभाएगा। खाद्य निगमो 
द्वारा सम्पन्न किए गए कुछ कार्य भी ए(त को सौप दिए गए है । 


सरकार द्वारा किये गये प्रयत्नों पर टिप्पणी एवं सुझाव 


कृषि विपणन के लिए सरकार द्वारा जो भी प्रयत्न किये गये है, वे निश्चय 
ही प्रशंशनीय एवं महत्त्वपूर्ण है। फिन्तु आवश्यकता की तुलना में वे नितान्‍न्त ही 


भ्क् 


]32 कृषि' उत्पादन की बिक्री-व्यवस्था 


अपर्याप्त हैं। अतः सरकार को और अधिक प्रयत्न मे शीघ्रता करते की आवश्यकता 
है। ग्रामीण क्षेत्रों मे यातायात के साधनों मे अभी भी बहुत कमी है । अत. विपणन 
में विकास द्वेतु इस क्षेत्र में पर्योप्त विकास की आवश्यकता है | सहकारी विपणन ने 
जाँच पड़ताल के क्षेत्र मे तो प्रगति पर पर्याप्त ध्यान दिया है, किन्तु विकास की ओर 
कम ध्यान दिया । इस संदर्भ मे किये गये सर्वेक्षण मे दिये गये सुझावों को कार्यान्वित 
किया जाना चाहिये। यह भी आवश्यक है कि शासन कृषि विपणन के सन्दे मे क्षेत्नीय 
अध्ययन कराये । वर्गीकरण के अधिनियम को हृढतापूर्वक लागू करने की व्यवस्था की 
जाय । कृषि द्वारा कुल उत्पादित वस्तुओ के बिक्री किये गये माल के 0% वस्तुओ 
का ही वर्गीकरण हो पाता है। अत. इस क्षेत्र मे पर्याप्त विकास एवं विस्तार की आव- 
श्यकता है । विपणन तकनीक में भी अभी हम बहुत ही पीछे हैं। अत इसमे अनुसंधान 
एवं विकास की आवश्यकता है । हमारे यहाँ के विपणन रूप-रेखा मे भी सुधार की 
आवश्यकता है। शासन को चाहिए कि भविष्य के कार्यक्रम इन सभी बातो को ध्यान 
में रखते हुए हाथ में ले । 


भारत में सहकारी विपणन 
( 00-%कथशक्षाए७ 72708 77 [70/9 ) 


सहकारी विपणन का अर्थ--जब कुछ उत्पादक अपने उत्पादन को व्यक्तिगत 
रूप से अलग-अलग बेचने के स्थान पर सहकारी विपणन समितियाँ बना कर उनके 
माध्यम से बेचते हैं तो उसे सहकारी विपणन कहा जाता है। के० आर० कुलकरनी का 
कहना है कि “उत्पादकों का सहकारी सगठन उत्पान के छोटे आकार होने वाली 
कठिनाइयों को दूर करने के लिए रवय॑ गहायता का एक प्रयास है ।? साधारणतः 
सहकारी बिपणन शब्द का प्रयोग सहकारी विक्रय संगठनों या उत्पादकों के संगठनों 
को जो कि विक्रव कार्यों को सम्पादित करते हैं, निर्देश करने के लिए किया जाता है।* 


सहकारी विपणन व्यवस्था के लाभ 


सहकारी विपणन व्यवस्था के लाभो को हम निम्नलिखित तीन शीषको मे 


अध्ययन कर सकते हैं--(अ) कृषको को लाभ (ब) उपभोक्ताओं को लाभ ओर (स) 
सामाजिक लाभ । 
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() (अ) कृषकों को लाभ भण्डारगुृहों और गोदामों का प्रबन्ध--सहकारी 
समिति अपने भण्डा रग्रहो और गोदामो का प्रबन्ध करती है और इस प्रकार फसल को 
चूहो, ची टियो एवं सीलन इत्यादि से कोई क्षति नही पहुँचती है । 

(2) उचित कीमत--विपणन समितियाँ कृषक को वित्तीय सुविधाएँ प्रदान 
करके उसे साहुकार के चंगुल से मुक्ति दिला देती है। वह उपज को रोककर उचित 
समय पर बिक्री कर सकता है। साथ ही समय-समय पर इन साख समितियों द्वारा 
इनको बाजार भाव का ज्ञान प्राप्त होता रहता है । 

(3) उत्पादित माल का श्रेणीकरण और सानकीकरण--समिति किसानों को 
श्रेणीकृत और मानकीकृत माल के उत्पादन के लिए प्रोत्साहन देती है और उन्हें उपज 
मे मिलावट करने से प्रतिबन्धित रखती है । 

(4) कृषक की सौदा क्षमता से सुधार--ये समितियाँ भावना पैदा करके उनकी 
सौदा करने की क्षमता बढाने मे सहायक होती है । 

(5) मसुल्यो को प्रश्नावित करना--सहकारी समितियाँ उपज की पूति की मात्रा 
का नियन्त्रण करती है और इस प्रकार कीमतो को प्रभावित करती है । 

(6) विज्ञापन एवं प्रचार--सहकारी विपणन समितियाँ विज्ञापन और प्रचार 
के माध्यम से अपने सदस्यों के उपाय मे बृद्धि कर सकती है तथा मण्डियो का विस्तार 
कर सकती है । 

(7) सध्यस्थो का उन्मुलब--सहकारी समितियों द्वारा माल सीधे मण्डियो मे 
बेचा जाता है जिससे मध्यस्थो की आवश्यकता नही पडती है । मध्यस्थो के अभाव के 
कारण समितियों को लाभ अधिक होता है जो कृषकों मे विभक्त हो जाता है । 

(8) विपणन की शिक्षा--आत्म सहायता सहकारिता का एक उद्देश्य होता है । 
सहकारी विपणन से सम्बन्धित सभी कार्य स्वयं सदस्यो द्वारा सम्पादित किये जाते हैं । « 
इस प्रकार वे विपणन व्यवस्था से पूर्णंत. परिचित हो जाते है । 

(9) वित्त की सुविधा--सहकारी समितियों के द्वारा कृषको को वित्त सम्बन्धी 
सुविधाएँ भी प्राप्त होती हैं । कृषकों को उनकी उपज बिकने के पूर्व ही अग्निम धनराशि 
प्राप्त हो जाती है । ;ृ 

(0) अनियमित भण्डियों के धोखे से बचाव--सहकारी समितियाँ कृषकों को 
उचित मागें प्रशस्त करके अनियमित मण्डियों की अव्यवस्था व परेशानियों से मुक्त 
करती है । 

(ब) उपभोक्ताओं को लाभ--सहकारी विपणन से एक लाभ यह है कि उपभोक्ता 
वर्ग को वर्ष भर कृषि साल उचित कीमत पर प्राप्त होता रहता है क्योकि सहकारी 
समितियाँ पूँजीपति व्यापारियों की भाँति माल रोककर कत्तिम दुबंलता की स्थिति 
उत्पन्न नही करती । यह माल की पूर्ति निरन्तर बनाये रखती है, जिससे बाजार की 
कीमतो की स्थिति डाँवाडोल नही होने पाती । 

(स) सामाजिक लाभ--मध्यस्थो के उन्मूलन द्वारा उत्पादक तथा उपभोक्ता 
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दोनो को ही लाभान्वित करके ये समितियाँ राष्ट्रीय आय बढ़ाने में सहायक सिद्ध 
होती हैं। सहकारी विपणन समितियों के सदस्य अपनी अपधित्र' एवं विपणन सम्बन्धी 
समस्याओ पर विचार करते है एवं एक दूसरे के निक्रट आते है । एक दूसरे के हितो 
की रक्षा करने के लिए प्रयत्नशील होते है । स्पष्ट है कि सहकारिता की भावना को 
प्रोत्साहन मिलता है | 


भारत में सहकारी विपणन की रचना 
(#पए्टपाल एि (०-कछशाका।ए8 (६76४॥8 व 7079) 


इस समय देश में सहकारी विपणन की सरचना इस प्रकार है-- 

(अ) प्राथमिक सहकारी विषण “ समितियाँ--ये समितियाँ ग्राम स्तर पर कार्य 
करती है। ये दो तरह की होती है--प्रथम सामान्य सहकारी विपणन समितियाँ 
जिनका कार्यक्षेत्र सामान्यतः पुरी तहसील होता है और वे सभी प्रकार की वस्तुओं का 
व्यापार करती है | द्वितीय, विशिष्ट वस्तु सहकारी समितियाँ, जो किसी विशिष्ट 
वस्तु का व्यापार करती है जैसे उत्तर प्रदेश या बिहार की ग्रश्ना समितियाँ, उत्तर 
प्रदेश की घी समितियाँ इसके अच्छे उदाहरण है | 

(ब) केन्द्रीय विषणन सघ--प्राथमिक समितियों के ऊपर जिला-स्तर पर 
केन्द्रीय जिला विषणन सघ है। इन संधों के सदस्थ- व्यक्ति और प्राथमिक समितियाँ--- 
दोनों ही हो सकते है । स्वतन्त्र रूप से कृषि वस्तुओ का क्रय-विक्रयः करते है ओर 
प्राथमिक समितियों का ऋण तथा अन्य प्रकार की सहायता भी देते है । 

(स) राज्य विपणन संघ---इसका कायें क्षेत्र सम्पूर्ण राज्य होता है। इसका 
कार्य क्रय विक्रय करता तथा केन्द्रीय विपणन संघो और प्राथमिक विपणन समितियों 

_ की ऋण प्रदात करना है । राज्य विपणन संघो के सदस्य व्यक्ति तथा समितियाँ दोनो 
हो सकते है | 

(द) राष्ट्रीय कृषि सहुकारी विषणन महासंघ - यह राष्ट्रीय स्तर पर सहकारी 
विपणन की शीर्ष संस्था है। इसका मुख्य उद्देश्य कृषि एवं अन्य वस्तुओं में अपने 
सदस्यों को विपणन एवं व्यापारिक कार्य-कलापो मे समन्वय लाना और प्रोत्साहित 
करना अन्तर्राष्ट्रीय तथा अन्तर्रज्यीय कृषि व्यापार को बढ़ावा देना तथा सदस्यो को 
कृषि के लिए आवश्यक वस्तुओं की पूति करना है । 


सहकारी विपणन की प्रगति 


भारत में पहली सहकारी विषणन समिति की स्थापना 93 में हुई थी । 
द्वितीय विश्वयुद्ध काल मे इनके विकास की गति में काफी तीव्रता आई और सहकारी 
विपणन समितियों ने कण्ट्रोल की वस्तुओं, बीज, उर्वरक व औजारो आदि के वितरण 
कार्य में विशेष भूमिका अदा की । परन्तु विश्वयुद्ध के बाद में अश्विक सफल नही हो 
झृकी । 





कृषि उत्पादन की विक्री-व्यवस्था 35 


भारत मे स्वतंत्रता के पश्चात्‌ सहकारी विपणन में काफी प्रगति हुई है। इस 
सम्बन्ध मे निम्न तालिका पर दृष्टिपात किया जा सकता है : 
(करोड रुपयो मे ) 


सहकारी विपणन समितियों के 
माध्यम से कृषि पदार्थों का विक्रय 





सहकारित वर्ष 





4960-6| 73 
97 2-73 92] 
973-74 ,0 
974-75 ,434 
973-76 ,364 
976-77 4, 323 
977-78 [,420 


सहकारी विपणन में धीमी प्रगति के कारण 


! प्रशिक्षित व कुशल पदाधिकारियों की न्यूनता--भारतीय कृषक आज भी 
अशिक्षित व अकुशल है जिससे समितियों के कार्य सचालन के लिए कुशल व शिक्षित 
व्यक्ति नही मिल पाते है । 

2 निष्ठा की कमो--कृषको को यह आवश्यक है कि वे समिति के प्रति 
निष्ठावान्‌ हो तभी समिति सफलतापूर्वक कार्य कर सकती है। परतु भारत मे निष्ठा- 
वान्‌ सदस्यो का अभाव पाया जाता है । 

3 विपणन लागत की अधिकता--समिति के कर्मचारी चूँकि वेतन के आधार 
पर कार्य करते है इसलिए वे समित्ति के कार्य को अपना कार्य नही समझते है साथ हरे 
इनके पास यातायात के साधन भी उपलब्ध नही होते है जिससे कृषि के यातायात 
पर इन्हे अत्यधिक धन खर्च करना पडता है। फलत विपणन लागत अधिक आती है 
जिससे व्यापारियों से प्रतिस्पर्धा नही हो पाती है । 

4. वित्त की अपर्याप्तता--सहकारी समितियों की धीमी प्रगति का एक 
कारण यह है कि इन समितियों के पास वित्तीय-साधनो का अभाव है और इन्हे कम 
ब्याज की दर पर पर्याप्त नही मिल पाता है । 

5 व्यापारियों से प्रतिस्पर्धा--व्यापारी वर्ग सहकारी समितियों को अपना 
प्रतिस्पर्धी मानता है और सहकारी विपणन समितियों को असफल करने के लिए 
तरह-तरह के प्रयत्न करता है । 

6, वर्ष भर विपणन कार्य का अभ्ाव--सहकारी समितियाँ कृषि वस्तुओ को 
वर्ष भर खरीद नहीं सकती क्योकि इनके पास प्राय भण्डार-ग्रहो का अभाव रहता है 
और वित्तीय साधन भी पर्याप्त नही होते । स्पष्टत. ये समितियाँ व्यापारियों का स्थान 
लेने मे असमर्थ रही हैं । 


है 
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7, अन्य कारण --सहकारी विपणन समितियों की घोमी प्रगति के लिए 
उत्तरदायी कुछ अन्य कारण इस प्रकार हँ--जैसे (अ) कृषक वर्ग की उदासीनता (ब) 
गोदामो का अभाव (स) विपणन समितियों एवं उपभोक्ता समितियों मे सम्पर्क का 
भभाव (द) बाजार सम्बन्धी सूचनाओ का अभाव आदि । 

सुझाव--उपर्यक्त विवरण से स्पष्ट हैँ कि सहकारी विपणन समितियों से 
किसानो को बहुत लाभ हो रहा है। परन्तु सम्पूर्ण देश के आकार तथा कृषि की आव- 
श्यकताओ को देखते हुए इनकी प्रगति बहुत घीमी ग्रति से हुई है। सहकारी विपणन 
के विकास के लिये कुछ सुझाव नीचे दिये जा रहे हैं :--- 

]. सहकारिता के विभिन्‍न पहलुओ--जैसे, साख-विपणन एवं उन्नत क्ृषि मे 
समन्वय स्थापित करता चाहिये और यह प्रयत्न किया जाना चाहिये कि एक ही समिति 
इन तीनो प्रकार की सेवाएँ प्रदान करे । 

2. सामुदायिक विकास योजनाओं तथा राष्ट्रीय विस्तार सेवाओ के क्षेत्रों मे 
सहकारी-विक्लय पर विशेष जोर दिया जाना चाहिये । 

3. सहकारी विपणन समितियों को चाहिये कि जहाँ सम्भव हो क्रषि वस्तुएँ 
उपभोक्ताओ को प्रत्यक्ष रूप से बेचें, ताकि भध्यस्थों का व्यय बच सके । 

4. सहका री-निक्रय समितियों का प्रबन्ध व संचालन शिक्षित व कुशल व्यक्तियो 
के हाथ में होता बाहिए। इसके लिए कर्मचारियों के प्रशिक्षण की सुविधाएँ प्रदान 
की जानी चाहिए । 

5, सरकार की ओर से इन सस्थाओ को कृषि-वस्तुओ के वर्गीकरण की सुविधा 
प्रात होनी चाहिये । 

6. ग्रामीण क्षेत्रों में निजी संग्रह एवं गोदाम सुविधाएँ विकसित करने के लिए 

सहकारी समितियों को आर्थिक सहायता दी जानी चाहिये । 
४ 7 सरकार को चाहिये कि वह ग्रामों और बाजारों के बीच यातायात और 
सम्बाद-बहन के साधनों का विकास करे। प्रारम्भ में सहकारी विपणन-समितियों को 
मूल्य में इद्धि की आशा में लम्बी अवधि तक सदस्यों की उपज को नही रोके रखना 
चाहिये, क्योकि उसमे हानि का खतरा रहता है। 

8. सरकार को चाहिये कि यथासम्भव विपणन समितियों को अपने सहायता 
कार्यों, जैसे उन्नत बीजों या उर्वेरको के वितरण आदि का माध्यम बनावे । 

9. बहुत-सी वस्तुएँ ऐसी हैं, जिनके विपणन के पूर्व विधायन कर देने से, 
अच्छे मूल्य पर और अधिक मात्रा में बेची जा सक्रती है। सहकारी समितियों को 
चाहिये कि इत वस्तुओ, जैसे रुई आदि में यह भी कारये करें । 

0, स्टेट बैसू: ऑफ इण्डिया एवं सहकारी नैड्ूू को चाहिए कि विपणन सह- 
कारी समितियों की कार्यशील पूँजी में वृद्धि करने के लिए आथिक सहायता दें, ताकि 
वे विभिन्न कामो को सुविधापूर्वक कर सके । 

. इन सहकारी संस्थाओं द्वारा विधायन एवं व्यापार कार्य के लिए विसीय 
सह्षयता स्टेट बैद्धू द्वारा दी जानी चाहिए । 
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!2, विपणन सहकारी समितियों को निजी क्षेत्र से प्रतियोगिता एवं वैमनस्य 
का खतरा बना रहता है। इसे दूर किये जाने का प्रयत्त किया जाना चाहिए। 

3. सहकारी विपणन संस्थाओ को प्रयत्न करना चाहिए कि उत्पादित अति- 
रिक्त खाद्य सामग्री का क्रय कर सके । 

]4. सहकारी विपणन समितियों को चाहिये कि सहकारी संस्थाओ द्वारा दिये 
जाने वाले ऋण से उनके द्वारा उत्पादित वस्तुओं का विपणन को सम्बन्धित किया 
जाय । इससे ऋण की सुरक्षा मे तो वृद्धि होगी ही, साथ ही कृषको को अच्छी कीमत 
भी मिल सकेगी । 

]5 विपणन सहकारी समितियों के विकास के लिए नियोजित ढड्भ से प्रयत्व 
किया जाना चाहिए और उसमे उत्पादन, विधायन विपणन एवं संग्रह आदि पर भी 
प्रा-प्रा ध्यान दिया जाना चाहिए । 


परीक्षा प्रश्न 


), ग्रामीण क्षेत् मे कृषि विपणन की प्रगति के लिए कार्यात्मक एवं वित्तीय 
दोनों सुझ।व दीजिये । 
अथवा 
क्ृषि विपणन के प्रमुख दोष कौन से है ”? आप किस प्रकार विपणन प्रणाली 
एवं वित्त की उन्नति करें ? 
अथवा 
भारत मे कृषि विषणन की समस्याओं का परीक्षण कीजिये। वर्तमान समय 
में स्थिति के सुधार के लिये कौन से कदम उठाये गये है और उनका क्या परिणाम 
निकलता है ”? 
अथवा कक 
संक्षेप मे, भारतीय कृषक को अपनी उपज बेचने में होने वाली कठिनाइयो 
को बतलाइये । उनकी कठिनाइयो को दूर करने के लिये कौन-कौन से उपाय अपनाये 
गये है ? 
अथवा 
उन बाधाओ का विवेचन कीजिये जिनके अन्तर्गत भारत मे कृषक अपनी उपज 
को बेचने मे सामना करता है। उन बाधाओ को दूर करने के लिये उपाय बतलाइये । 
अथवा 
उन अलाभप्रद स्थितियो को स्पष्ट रूप से बतलाइये जिनके अन्तर्गत भारतीय 
कृषक अपनी उपज बेचता है। कृषि विपणन को संगठित करने व प्रगति के लिये 
सुझाव दीजिये । 
2. क्‍या कृषि विपणन के दोषों को सहकारी समितियों द्वारा कार्य का संगठन 
कर दूर किया जा सकता है ? भारत मे सहकारी विपणन के विकास के लिए सुझाव 


| दीजिए । 
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अथवा 
कृषि उपज के सहकारी विपणन की सफलता के लिये शर्तें निर्धारित कीजिये | 
गन्ना, कपास, दूध, गेहूं और घी के सहकारी विपणन के संगठन द्वारा प्राप्त लाभ के 
अनुभवो के बारे मे बताइये । 


॥0 


मारत में खाद्य समस्या एवं खाद्य नोति 
(8006 ए7009[007 ० &006 ए००प 7 ॥70/ ) 


भारत मे विगत आठ वर्षों मे निरन्तर खाद्यान्नो के /25 मिलियन के औसत 

षिक उत्पादन से हमारी खाद्य अर्थव्यवस्था को नई दिशा प्राप्त हुई है। यद्यपि 

बतन्त्नता के उपरान्त से ही भारत मे खाद्यान्नो का अभाव रहा है लेकिन अब खाद्य 

थति मे पर्याप्त सुधार हुआ है । अब देश मे घरेलू आवश्यकताओ की पूति के लिए 

पत्ति मात्ना मे खाद्यान्नो का उत्पादन होता है। वस्तुत भारत मे खाद्य समस्या 
975-76 तक विद्यमान रही है । 


भारत को खाद्य समस्या के विभिन्‍न रूप 
अथवा 
खाद्य अर्थव्यवस्था की प्रकृति 
भारत की खाद्य अर्थव्यवस्था के प्रमुख 4 पहलू है । 
() परिमाणात्मक पहलू अर्थात्‌ माग की तुलना मे खाद्यान्नो की पूर्ति में 


कमी । 

(2) गुणात्मक पहलू अर्थात्‌ खाद्यों मे पोषक तत्त्वों की कमी । 

(3) प्रशासनिक पहलू अर्थात्‌ दोषपूर्ण वितरण प्रणाली । 

(4) आर्थिक पहलू अर्थात्‌ लोगो की निम्न आय और बाद्यान्नों की ऊँची 
कीमते । 


(|) खाद्य समस्या का परिमाणात्मक पहलु 
अथवा 
खाद्य समस्या के कारण 
भारत मे एक लम्बी अवधि तक खाद्यान्नो की उत्पादन माँग की तुलना में 
कम रहा है अर्थात्‌ खाद्यान्नों का अभाव रहा है। खाद्यान्नो की माँग व पूर्ति के इस 
अन्तर के लिए दो प्रकार के कारणो को उत्तरदायी ठहराया जा सकता है, जैसाकि 
आगे चाटे में दर्शाया गया है । 
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खाद्य समस्या के कारण 
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| ! 
(0) खाद्यान्नो की माँग मे दृद्धि (7) चद्याप्तो की पूति से धीमी 


(अ) जनसख्या मे दृद्धि वृद्धि 
(ब) प्रति व्यक्ति आय मे वृद्धि (अ) उत्पादकता में धीमी वृद्धि 
(स) शहरीकरण (ब) प्रकृति पर क्रषि की निर्भरता 


(स) खाद्यान्न का अपव्यय 

(द) उपभोग सम्बन्धी आदत 

(य) खाद्य साधनों का अल्प उपयोग 
(र) दोषपूर्ण सरकारी नीति 


(7) जाद्याश्नों को माँग में तोश्रव॑द्ध--खाद्यान्नो की माँग मे तेजी से वृद्धि के 
लिए कई कारक जिम्मेदार है जिनमे से प्रमुख कारक निम्नलिशित है .--- 

(अ) जनसख्या में वृद्धि--ख्ाद्यात्नो की माँग मे तीव्र वृद्धि का प्रसुख कारण 
हमारी तीव्र गति से बढ़ती हुई जनसब््या है। बढ़ती हुई जनसख्या के कारण ही देश 
में बाद्यान्न के उत्पादन में महत्त्वपूर्ण वृद्धि के बावजूद खाश्चान्नो के माँग व पृति के 
बीच की याईं बढ़ती गई है, फलतः खाद्यान्न की प्रति व्यक्ति उपलब्धता से कमी 
आई हैं । 

(ब) प्रति-व्यक्ति क्राय सें वद्धि--भारत में आर्थिक विकास की योजनाओं 
के परिणाम'स्वरूप लोगो की आय मे वृद्धि हुई है, तथा साथ ही कृषि वस्तुओं की 
माँग में भी वृद्धि हुई | भारत जैसे निधेत देशों मे आय बढ़ने पर ख्ाद्यान्नो के उपभोग 
में तीन्रवा में ढृद्धि होती है, क्योकि ऐसे देशो मे अधिकांश लोग निधन होते हैं तथा 
निर्धंन लोगो की खाद्यान्नो लिए माँग की आय लोच 0.7 से 0.8 के समीप होती है । 
इसका अभिप्राय यह है कि यदि निर्धन व्यक्तियों की आय में । रुपये की वृद्धि होती 
है तो इसमे से 70 पैसे से लेकर 80 पैसे तक खाद्यान्नों मे व्यय किये जाते हैं । स्पष्टतः 
भारत जैसे निर्धन देशों मे लोगों की आय बढ़ने पर खाद्यान्नों की माँग में तीव्रता से 
वृद्धि होती है। स्पष्ट है कि देश में खाद्य समस्या को हल करने के लिए उत्पादन में 
तीव्रता से वृद्धि होना आवश्यक है । 

(स) शहरीकरण--जनसंख्या की तीज दृद्धि के साथ शहरीकरण भी तीत्र 
गति से हो रहा है। भरत में पहले कभी भी शहरी जनसंझया इतनी तेजी से नही 
बढ़ी थी, जितनी की अब बढ़ रही है। शहरी जनसंख्या की माता में वृद्धि से खाद्यान्नों 
की मांग भी बढ़ रही है । 

(४) खाद्यान्नों की पूति सें धीसी वृद्धि--जनसंदया की दुद्धि की तुलता में 
खाद्याप्नों के घरेलू उत्पादत मे वृद्धि की दर कम रही । यह तथ्य दो बातों से स्पष्ट 
होता है। प्रथम खाद्यान्नो की प्रति व्यक्ति शुद्ध उपलब्धता मे कोई महत्त्वपूर्ण परिवर्तन 
नही हुआ है, यह एक लम्बी अवधि तक न्यूनतम पोषक आहार के स्तर 440 ग्राम 
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प्रति व्यक्ति प्रतिदिन से भी कम रही है। द्वितीय 95-76 की अवधि में खाद्यान्नो 
के उत्पादन के निर्देशाक मे बहुत धीमी गति से वृद्धि हुई है । 

खाद्यान्नो की पूर्ति मे कमी के लिए प्रमुख रूप से निम्नलिखित घटक उत्तर- 
दायथी है--- 

(अ) उत्पादकता में धीसी वृद्धि--भारत मे अन्य देशो की तुलना मे प्रति 
हेक्टेयर उत्पादन काफी कम है, जिसके कारण देश मे खाद्यान्नो का प्राय. अभाव रहता 
है। यद्यपि योजना काल मे प्रति हेक्टेयर उत्पादकता मे सुधार हुआ है परन्तु खाद्यान्नो 
की उत्पादकता के निर्देशाक मे बहुत धीमी गति से वृद्धि हुई है, यह 968-69 में 
00 था जो कि 976-77 में बढकर 09 | हो सका है। अन्य शब्दों मे लगभग 
एक दशक के दौरान खाद्याह्नो की उत्पादकता मे केवल 9 प्रतिशत की वृद्धि हुई है । 
यद्यपि उसके बाद उत्पादकता का निर्दशाक बढ़ा है और 977-78 में बढ़कर 22.0 
हो गया है। 

(ब) प्रकृति पर कृषि की अत्यधिक निर्भ रता--भारतीय कृषि मानसून पर 
अत्यधिक निर्भर है जिसके कारण प्रतिकूल वर्षा व जलवायु, फसल के रोग व कीटाणु 
से कृषि उत्पादन अचानक घट जाता है जिससे खाद्य समस्या कठिन हो जाती है। 

(स) खाद्यान्न का अपव्यय -भारत मे खाद्यान्न का अपव्यय बडी मात्रा मे 
होता है । निम्न तालिका से स्पष्ट पता चलता है कि हम जो उत्पादन करते हैं उसके 
लगभग ॥0 प्रतिशत का हम उपभोग नही कर पाते। भारत मे जहाँ अनाज की कमी 
है, वहाँ इस बर्बादी का काफी महत्त्व है। खाद्य निगम' के डा० पिगले बर्बादी का 
प्रतिशत 8 से 40 तक मानते है। यद्यपि यह एक विवाद का विषय हो सकता है, 
क्योकि इस सम्बन्ध मे कोई भी वैज्ञानिक ढंग से बनाये गये निर्देशाक उपलब्ध नही 
हैं, फिर भी बर्बादी काफी होती है और बर्बादी से हमारी खाद्यान्न समस्या सम्बन्धित 


है। 

(द) उपभोग सम्बन्धी आदतो में परिवर्तत--जैसा कि डा० राधाकमल मुर्वोर्जी 
ने बताया कि उपभोग सम्बन्धी आदतो में परिवर्तन भी खाद्य के अभाव के लिए उत्तर- 
दायी है। एक ओर तो किसानो में पौष्टिक खाद्यान्नो के स्थान पर घटिया खाद्यान्नो 
के उत्पादन करने की प्रवृत्ति बढ रही है और दूसरी ओर ज्वार, बाजरा, कोदो आदि 
घटिया खाद्यान्तो की अपेक्षा गेहूँ, चावल आदि बढ़िया खाद्यान्नों का उपभोग बढ रहा 
है, जिससे बढिया खाद्यान्‍्नों की समस्या अधिक कठिन है। 

(य) खाद्य साधनों का अल्प उपभोग --भारतीय जनसंख्या का एक बडा भाग 
शाकाहारी है अतः किसी वर्ष खाद्यान्न का अभाव हो तो उसकी पूर्ति मास मछली 
आदि वस्तुओ से नही की जा सकती । भारत की जनसंख्या के लिए मासाहारी बनने 
की बडी आवश्यकता है । 

(२) दोषपूर्ण सरकारी नोति--खाद्यान्‍न की कमी का एक महत्त्वपूर्ण कारण 
यह भी रहा है कि देश मे खाद्यान्नो के सम्बन्ध मे कोई निश्चित तीति नहीं अपनाई 
गई । पर्याप्त उत्पादन होने पर भी व्यापारी एवं सटोरिये खाद्यान्न का संचय कर लेते 
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हैं जिससे बाजार में उ'लब्ध पैदावार कम हो जाती है और कोमतें बढ जाती हैं । 
इसी प्रकार अनेक बार देखा गया है कि सरकार यह तो निश्चित कर लेती है कि 
अमुक मात्रा में विदेशों से खाद्यान्न मंगवाना है किन्तु प्रबन्ध व्यवस्था की शिथिलता 
के कारण उसके मेंगाने मे अवाछनीय देर हो जाती है । 


(2) खाद्य समस्या का गुणात्मक पहलू 
हमारी जनता को केवल पर्यापत भोजन ही नहीं मिलता बल्कि उसका आशर 
असंनुलित व पौष्टिक तत्त्वों से हीत है। वैज्ञानिकों के अनुमार संतुलित भोजन मे प्रति 
व्यक्ति प्रति दिन 3000 कैलोरी होनी चाहिये, परन्त भारत मे प्रति दिन प्रति व्यक्ति 
लगभग 2000 कैनोरी ही मिल पाती है। भारत की स्थिति विभिन्न अल्पविकसित 
देशों की तुलना मे क्तिनी शोचनीय है, यह सारणी द्वारा स्पष्ट हो जाता है। 


कुछ अल्पविकसित देशो में खाद्य उपलब्धि के स्तर 


देश चर्षे कैनोरीज प्रोटीन 
अजेण्टाइना ]960 3]60 05 
ब्राजील 970 2820 (7 
मैक्सिको 964.-66 2620 66 
सयुक्त अरब गणराज्य 968-69 2770 80 
सीरिया 9 64-66 2450 69 
भारत ]969-70 4990 49 
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भारत में खाद्यान्नो मे पोषक तत्वों की कमी के लिए उत्तरदायी कारण इस 
प्रकार है :--- 

(अ) देश मे रक्षात्मक खाद्यों का कम उत्पादन । 

(ब) धामिक भावना के क्रारण मांस, मछली, अण्डे आदि का प्रयोग न 
होना । 

(स) जनता की निरक्षता एवं अज्ञान के क्वरण भोजन में पोषक तत्त्वों की 
उपयोगिता पर ध्यान न देना । 

(द) >िर्धनता के कारण पोषक पदार्थ न खरीद पाना । इस असंतुलित आहार 
का ही परिणाम है कि भारत के तागरिको का स्वास्थ्य अच्छा नही है वे शीघ्र ही 
ब्रीमारी तथा मृत्यु के शिकार हो जाते हैं तथा जनता की कार्य-क्षमता बहुत कम है। 
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(3) खाद्य समस्या का प्रशासनिक पहलू 


खाद्यान्नों के प्रशासनिक तथा वितरणात्मक पहलू से आशय यह है कि देश में 
जितने भी खाद्यान्न उपलब्ध हैं उन्हें जनता में उचित मूल्य और उपयुक्त समय पर 


झारत मे खाद्य समस्या एवं खाद्य नीति 43 


वितरित कर दिया जाय । सक्षेप में प्रशाप्निक पहलु में निम्त कार्य सम्मिलित किये 
जाते है--- 

(अ) देश में खाद्यान्नो की पूर्ति और माँग का सही अनुमान लगाना । 

(ब) खाद्यान्नो के भण्डार को गोदामों मे सुरक्षित रखना व सकट कालीत 
परिस्थितियों के लिए खाद्यान्नो के यथोचित भण्डार बनाना । 

(स) कमी वाले स्थानों पर उपयुक्त समय में यथेष्ट खाद्यान्न भेजने का प्रबन्ध 
करना । 

(द) खाद्यान्न के उचित मूल्य निर्धारित करना और उचित मूल्य पर जनता 
को ठीक समय पर खाद्यान्न देने की व्यवस्था करना । 

उपरोक्त व्यवस्था न करने से अनेक बार देश मे खाद्यान्न की कमी न होते पर 
भी उसकी कमी दिखाई पडती है। भारत मे खाद्यान्नो के वितरण की व्यवस्था भी 
असतोषजनक है । दिल्‍ली विश्वविद्यालय के डा० राज का मत है कि देश में खाद्यान्न 
की कमी नही है वरन्‌ सरकार की अद्रदशिता और प्रशासन व्यवस्था का अभाव 
प्रतीत होता है। श्री० पी० के० कृष्ण मेनन के शब्दों में “खाद्यान्न समस्या का मूल 
कारण वस्तु का अभाव नही है, बल्कि दोषपूर्ण, असफल और निर्जीव सरकारी वितरण 
है जिसके कारण उपभोक्ता तक अनाज नही पहुँच पाता है। सन्‌ 943 के बगाल के 
अकाल का मुख्य कारण दोषपूर्ण खाद्य वित्तर था ।” 


(4) खाद्य समस्या का आर्थिक पहलू 


भारत मे जनता के पास क्रयशक्ति बहुत कम है जिससे हम।रे नागरिक देश में 
जो अन्न उपलब्ध है उसे खरीदने मे कठिनाई अनुभव करते है। अत धनाभाव के 
कारण भी भारत की अधिकाश जनता अनाज नही खरीद पाती व विदेशों से भी 
पर्याप्त आयात नही किया जा सकता । इस प्रकार हमारी खाद्य समस्या का एक कारण 
सामान्य जनता मे क्रयशक्ति का अभाव भी है। इधर कई वर्षों से देश मे खाद्य कौ” 
कीमनतो मे प्राथ लगातार व तेजी से वृद्धि हो रही है । स्थिर आय-स्तर एवं कमजोर 
वर्ग मे बढती हुई बैरोजगारी के सन्दर्भ मे खाद्य पदार्थों की कीमत मे थोडी दृद्धि 
क्रयशक्ति को बहुत कम कर देती है और जब कीमतो मे बहुत अधिक वृद्धि होती है 
जैसा कि आजकल देश मे हो रहा है, तब ऐसे वर्ग के लोगो को दिन में एक समय 
भोजन मिलना भी कठित हो जाता है। इस प्रकार भारत की जनसख्या का एक बहुत 
बडा भाग भारी भुखमरी के स्तर पर तिर्वाह करता है। 


खाद्य समस्या को हल करने के सुझाव 


भारतीय खाद्य समस्या को हल करने के लिए कुछ सुझाव दिये जा सकते है; 
जैसे :--- 

], खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि-- खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि के उपायो को हम 
अग्रलिखित तीन शीष॑को के अन्तगेंत अध्ययन कर सकते है--- 
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खाद्य प्रशासन के कर्मचारियों की अकुंशलता और बेईमानी भी है | अत. इसमे सुधार 
लाना अनिवार्य है। 

7. खाद्यान्न अपव्यय पर रोक--दोषपूर्ण यातायात, संग्रह व आहार पद्धति से 
खाद्या्नो का जो व्यय होता है उसे न्यूनतम करना चाहिये। साथ ही गोदाम निगम 
तथा सहकारी समितियों के गोदामो की क्षमता बढानी चाहिये और उनकी वर्तमान 
क्षमता का पूर्ण उपयोग करने के लिए कदम उठाना चाहिये । 


भारत सरकार की खाद्य नीति 


खाद्य समस्या को हल करने के लिये भारत सरकार ने जो प्रयत्न किये है 
उनका हम दो शीर्षको के अन्तर्गत अध्ययन कर सकते हैं--- 

(अ) स्वतन्त्रता प्राप्ति के पूर्व, और 

(ब) स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद किये गये प्रयत्न अर्थात्‌ खाद्य नीति । 

(अ) स्वतन्त्रता प्राप्ति के पूर्व खाद्य नीति--() 942 मे खाद्य विभाग की 
स्थापना की गई जिसका उद्देश्य सैनिक एवं नागरिकों के लिए खाद्यान्न की बढ़ती हुई 
कीमतो को नियंत्रित करना था। 

(7) 943 मे खाद्यान्न नीति समिति की स्थापना की गई । इस समिति ने 
खाद्यान्न की राशनिंग एवं नियंत्रण व्यवस्था को अपनाया एवं खाद्यान्न का उत्पादन 
बढाने के लिए आन्दोलन चलाने की सिफारिश की । भारत सरकार ने इस सिफारिश 
के आधार पर 943 में अधिक अन्न उपजाओ” आगर्दोलन के अन्तर्गत उत्पा न बढाने 
के लिए 4 लक्ष्य निर्धारित किये। (क) खाद्य उत्पादन के क्षेत्र मे वृद्धि, (ख) सिंचाई 
के साधनों का पर्याप्त विस्तार, (ग) खेतों की उबेरा शक्ति में इृद्धि, (घ) अच्छे बीजों 
के प्रयोग का प्रचार । 

(ब) स्वतन्द्नता प्राप्ति के बाद खाद्य नीति--स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात्‌ 
राष्ट्रीय सरकार ने देश की खाद्य समस्या के समाधान पर विशेष ध्यान दिया और 
देश की खाद्य स्थिति की जाँच के लिए 947 में द्वितीय खाद्य तीति' समिति की 
स्थापना की । इस समिति ने खाद्यान्न समस्‍या के समाधान के लिए निम्त परामश्षें 
दिये--- 

(क) खाद्यान्न के आयात पर सरकार का एकाधिकार हो | 

(ख) केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकार की खाद्य नीतियो में संतुलन की 
स्थापना हो । 

(ग) कृषि योग्य भूमि का पुनरुत्थान किया जाय । 

(घ) खाद्यान्न उत्पादन की एक पंचवर्षीय योजना कार्यान्वित की जाय । 

योजनावधि में खाद्य समस्या के समाधान के लिए सरकार ने जो प्रयत्न किये 
हैं उन्हे हम तीन शीषेको के अन्तर्गत अध्ययन कर सकते हैं जैसा कि प्रदत्त चार्ट में 
दर्शाया गया है :--- 

0 
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छाद्य समस्या के समाधान हेतु सरकारी प्रयत्न 
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] है 3 
खाद्यातों के उत्पावन खादानों के वितरण खाद्यान्नों के उपभोग 
में वृद्धि की विशा में सम्बन्धी उपाय सम्बन्धी नोति 
उपाय 
. तकनीकी उपाय ], खाद्य नियत्रण व खाद्य. ], जनसंख्या तीति 
2. भूमि सुधार क्षेत्रीय व्यवस्था 
3. प्रेरक मुल्य नीति 2. विशाल अन्न भण्डारो 2. पोषण नीति 
4, विशिष्ट संस्थानों का निर्माण 
की स्थापना 3, उचित मुल्यों की दुकान 
5. राष्ट्रीय खाद्य पर खाद्यान्न वितरण 
सुरक्षा व्यवस्था. 4. सरकार द्वारा खाद्यान्न की 
वसूली 
5, खाद्यन्नों की जमाखोरी व 
मुनाफाखोरी पर नियत्रण 
6, साथ नियंत्रण के उपाय 


न्न्् 


भारतीय खाद्य निगम की 
स्थापना 


!, खाद्यानों के उत्पादनों में वृद्धि की दिशा में प्रयास 


खाद्यान्नों का उत्पादन बढ़ाने के लिए मिम्तलिखित उपाय किये गये हैं :-- 

. तकनीकी उपाय" -- खाद्याप्नो का उत्पादन बढ़ाने के लिए तकनीकी उपायों 
का महत्व 966 के बाद से काफी बढ़ गया है। तकनीकी उपायो के अन्तर्गत सिचाई 
की सुविधाओं में विस्तार, सघन कृषि कार्यक्रम, बहुफसली कार्यक्रम अधिक उपज देने 
वाली किस्मो का उग्राना, उर्तेरको का अधिकाधिक प्रयोग तथा कृषि के यंत्रीकरण 
पर जोर दिया जा रहा है । इन तकनीकी उपायो से न केवल उत्पादकता में वृद्धि हुईं 
है बल्कि खेती के अन्तगेत क्षेत्र का विस्तार भी हुआ है । 

2. भूमि-सुधार नियोजन के प्रारम्भ से ही देश मे भूमि-सुधार कार्यक्रमों 
को महत्व दिया गया है। प्रथम योजना में यह स्वीकार किया गया है कि भूमि सवा" 
मित्व और खेती प्रौरूप की संरवना राष्ट्रीय विकास के लिए आधारभूस प्रश्न है। 
, विस्तृत अध्ययन के लिये, योजनाओं में कृषि विकास एवं हरी क्रात्ति' 
तामक अध्याय देखें । 

2, विस्तृत अध्ययन हैतु 'भूमि व्यवस्था एवं भूमि-सुधार” नामक अध्याय देखें। 
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अत मध्यस्थो को समाप्त करने के लिए सभी राज्यो में कानूत बनाये गये । विभिन्न 
राज्यों मे जोतो की उच्चतम सीमाबन्दी की गई। लग्रान का नियमन हुआ । जमी- 
दारो द्वारा काश्तकारों से ली जाने वाली बेकार आदि अवैध करार दी गई। इस 
प्रकार निश्चय ही भूमि सम्बन्धों मे परिवर्तन हुए । उपविभाजित एवं अपबंडित जोतो 
के कारण क्ृषि कार्य में दोषो को दूर करने के लिए अनेक राज्यों में चकबन्दी की 
गई । सरकारी खेती की उपयोगिता की चर्चा यद्यपि बहुत हुई, तथापि व्यवहार से इसे 
थोडे लोगो ने ही अपनाया ! 

3. घेरक घुल्य नौति---] जनवरी 965 को भारत सरकार ने खाद्याप्नो की 
कीमतो पर विचार करने के लिए झा समिति की सिफारिश पर क्रषि मूल्य आयोग 
की स्थापना की । पिछले 2 वर्षों मे आयोग ने प्राय कृषकों को खाद्यान्नो के प्रेरक 
मूल्य देने के लिए सुझाव दिये है। परन्तु आयोग द्वारा निर्धारित खाद्यान्न वसूली की 
कीमतें बहुत आकर्षक नही रही है। 

4, विशिष्ट संस्थानों की स्थापना--खाद्यान्नो का उत्पादन बढाने तथा कृषि 
का विकास करने के लिए सरकार ने अनेक संस्थानों की स्थापना की है, जिनमें 
ि्चााणाओं 522205 (00790400०009, 6270 7007४068 (0फ्ुणकाणा 38007- 
प्रा 2065 (०णाग$च्रॉणा तथा 7004 ("0०/90/8707 ० 77079 विशेष रूप से 
उल्लेखनीय है । 

5. राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा व्यवस्था--सरकार अब एक राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा 
प्रणाली का निर्माण करने की ओर अग्रसर हो रही है। इस समयोचित और अत्यन्त 
महत्त्वपूर्ण का्यें के चार मुख्य आधार होगे। सिंचित तथा असिचित क्षेत्रों मे भी 
मुख्य फसलो के उत्पादन और उत्पादकता में सुधार प्राकृतिक आपदाओ तथा कौडे- 
मकोडों से फसल का सरक्षण, एक स्थायी अनाज भंडार का निर्माण ताकि अनाज की 
कीमतो मे भारी घटा-बढी को रोका जा सके और एक और भी व्यापक और प्रभावी* 
वितरण व्यवस्था का निर्माण । 

इसमें कोई शक नही है कि इन चार मुख्य बातो पर आधारित खाद्य सुरक्षा 
प्रणाली देश के अनाज उत्पादन मे स्थायित्व लायेगी और किसी साल कम और किसी 
साल अधिक उत्पादन के कारण होने वाली अनाज की कीमतो की घटा-बढी पर काबू 
पाया जा सकेगा और उत्पादक तथा उपभोक्ता दोनो को अनिश्चितता तथा हानि से 
बचाया जा सकेगा | 


2 छाद्यान्नों के वितरण सम्बन्धी उपाय 


() खाद्य नियंत्रण तथा खाद्य क्षेत्रीय व्यवस्था---एक राज्य से दूसरे राज्य 
को खाद्याह्नो के संचालन पर समय-समय पर प्रतिबन्ध लगाये गये है । इन प्रतिबन्धो 
को लागू करने के लिए देश को कई क्षेत्र में बाँठा गया है। इस चीति का उद्देश्य 
प्रत्येक क्षेत्र को आत्म-निर्भर बनाना है। इसके अलावा खाद्यान्नों के घाटे वाले क्षेत्रों 
मे खाद्यान्नो की कमी को अतिरेक उत्पादन वाले क्षेत्रो की सहायता से दूर किया 
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जाता है । खाद्यान्नो के संचालन पर प्रतिबन्ध की नीति को सर्वप्रथम 957 में अप- 
ताया गया था । सन्‌ 97 2-75 मे पुनः क्षेत्रीय नियन्त्रणो को लागू किया गया। ये 
नियन्त्रण 977 तक लागू रहे । लेकिन 977 के अन्त मे गेहूं तथा गेहूँ के पदार्थों, 
चावल एवं अन्य खाद्यान्नो के संचालन पर से सभी नियत्रण हुटा लिए गये । वर्तमान 
समय में देश के विभिन्न क्षेत्रो मे खाद्यान्नो का मुक्त रूप से सचालन किया जा सकता 
| 

5 (2) विशाल अन्न भण्डार (वफर स्टॉक) का निर्माण--सरकार की खाद्यान्नो 
के बाजार में प्रभावशीलता बहुत बडी सीमा तक स्टॉँकोी की सात्रा पर निर्भर करती 
है । स्टॉको की मात्रा दो बातो पर निर्भर करती है। (अ) वर्तमान आवश्यकताओ 
की पति के लिए अर्थात्‌ वर्ष भर खाद्यान्नो की नियमित पूर्ति बनाए रखने के लिए 
तथा (ब) फसलों की कमी वाले वर्षों में खाद्यान्नो की पूति को बनाए रखने के लिए। 
प्रथम विचार की सहायता से खाद्यान्नो की पूति में होने वाली मौसमी उतार-चढ़ावो 
को दूर किया जा सकता जबकि दूसरे विचार की सहायता से वाषिक उतार-चढाव 
को कम किया जा सकता है । पहले स्टॉक को समान स्टॉक तथा दूसरे को बफर स्टॉक 
कहते है बफर स्टाक स्थापित करने का प्रमुख उद्देश्य कीमतो को स्थिर करना और 
कृषकों की आय में स्थिरता लाना है। भारत में बफर स्टॉक की वर्तमान मात्रा 8 
मिलियन टन है ! 

(3) सार्वजनिक वितरण प्रणाली--अर्थ व्यवस्था के कमजोर वर्ग को खाद्यान्नों 
की बढ़ती हुई कीमतो के दुष्प्रभाव से बचाने वे लिए ही विशेष रूप से सार्वजनिक 
वितरण प्रणाली का विकास किया गया है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली देश भर मे 
फैली हुई सस्ते दर की दुकानों के माध्यम से काम कर रही है। सन्‌ 966 में जबकि 
देश मे खाद्यान्नो का घरेलू उत्पादन का स्तर बहुत कम था, सार्वजनिक वितरण प्रणाली 

“»के माध्यम से देश में खाद्यान्नो का योगदान कुल शुद्ध उपलब्धता का 20 प्रतिशत 
भाग था। लेकिन गत दशक में इस प्रणाली की सहायता से देश में खाद्यान्नो की कुल 
शुद्ध उपलब्धता का केवल 0 प्रतिशत भाग ही प्राप्त हो सका है। 

(4) सरकार हारा खाद्यान्न की वसुली--सरकार की खाद्य नीति मे सरकार 
द्वारा खाद्यान्न की वसूली एक महत्त्वपूर्ण अग रहा है। देश के विभिन्न राज्यों मे सर- 
कार द्वारा अनाज की वसूली की विभिन्न पद्धतियाँ प्रचलित की गयी हैं (7) एकाधिकार 
वसूली प्रणाली, (१४०००००७४ ?70०४/७77०7:) (॥) उत्पादको पर बसूली लागु 
करने की प्रणाली, (5780०0 ]९ए४ ० ?700प०७७) (77) मिल मालिकों व व्या- 
पारियों पर वसूली लागू करने की प्रणाली ([.6ए४ ०॥ 8 8०0 77७0०), 
(५) खुले बाजार में क्रय की प्रणाली (0907 'शैं&7:० ?070॥98५5८5) । 

(5) णाद्यान्नों कौ जमाखोरी मुनाफासोरों के विरुद्ध किये गये प्रथत्त--सरकार 
ने उन व्यापारियों और उत्पादको को जो लाभ कमाने की दृष्टि से खाद्यान्नो को बडे 
पैमाने पर संग्रह करते हैं सजा देने के लिए 'आवश्यक पदार्थ अधिनियम” और 'भार- 
तीय प्रतिरक्षा नियम” के अन्तग्रत सजा की व्यवस्था की है । 
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(6) साख नियन्त्रण के उपाय--व्यापारी अनावश्यक सट्टेबाजी-जमाखोरी 
करने के लिए बैड्डो से उधार लेते है। भारत सरकार ने रिजवं बैडू, के द्वारा खाद्यान्न 
के समूह के लिए वाणिब्य बैड्ो द्वारा व्यापारियों को दिये जाने वाले ऋण पर प्रतिबन्ध 
लगा दिया है। 

(7) भारतोय खाद्य निगस की स्थापना--कीमतो को स्थिर रखने के लिए 
और खाद्यान्नो का न्‍्यायपूृर्ण वितरण करने के लिए भारत सरकार ने जनवरी 965 
को खाद्य निगम (#000 (07%0०४४00) की स्थापना की । खाद्य निगम सरकार के 
एजेण्ट के रूप मे काम करता है और खुले बाजार मे खाद्यान्नो को खरीद व बेच 
सकता है । 


3. खाद्यान्नों के उपभोग सम्बन्धी नीति 


भारत में खाद्यान्नो के उपभोग के दो पहलू हैं--प्रथम खाने वाले व्यक्तियों 
की संख्या मे वृद्धि हो रही है और द्वितीय अधिकाश लोगो का उपभोग का स्वरूप 
अनाजो एवं चावल के पक्ष मे है । 

() जनसंख्या नीति--(?87ए७४४070 ?0॥0ए) जनसंख्या नीति के सम्बन्ध 
मे सरकार की नीति का उद्देश्य लोगो को उनके परिवारों के आकार को नियत्रित 
करने के लिए सुविधाएँ प्रदान करना है। परिवार कल्याण कार्यक्रम जो कि राष्ट्रीय 
जनसख्या नीति का ही अग है, जन्म दर को कम करने का एक कारगर उपाय है। 

(2) पोषण नीति--(!रप77707 ?०॥०५) सरकार की पोषण नीति का 
उद्देश्य लोगो के अनाज के उपभोग को गैर अनाज खुराक से प्रतिस्थापित करना है। 
लेकिन इसके साथ ही यह भी आवश्यक है कि भोजन मे पोषक तत्त्वों की पर्याप्त माता 
होनी चाहिए । 

खाद्य एव पोषण बोडे ते पोषक आहारो के क्रमिक विकास, संरक्षण औरत» 
प्रभावकारी इस्तेमाल के लिए अनेक कार्यक्रम हाथ मे लिए है। इन कार्यक्रमों का 
उद्देश्य पोषक आहारो की आपूर्ति बढाना, खसतौर से आहार कार्यक्रमों की आवश्यक- 
ताएँ पूरी करने के लिए आहारो की पौष्टिकताएँ बढ़ाना पोषण कर्मचारियो और 
उपभोक्ताओ का शिक्षण-प्रशिक्षण और समेकित खाद्य एवं पोषण प्रणाली के विकास 
का आयोजन करता है ताकि इन उपायो के द्वारा लोगो के पोषण में सुधार लाया 
जा सके । बोर्ड ने चावल, दाल और मक्‍्के की पिसाई के आधुनिकीकरण तथा अन्य 
खाद्यान्नो के परिष्करण एवं फल और शाक सब्जी सरक्षण उद्योग, प्रोटीन आहार 
उद्योग और बेकरी उद्योग के संवर्धन की दिशा मे भी कदम उठाये हैं । 


खाद्य नीति की असफलताएँ व दोष' 


(4) उत्पादन में वांछित वृद्धि नहों--सरकार ने विभिन्न पंचवर्षीय योजनाओं 
के अन्तर्गत उत्पादन में इृद्धि करने के लिए बहुत से कार्यक्रम अपनाए परन्तु हम बहुत 
बार उत्पादन के लिए निर्धारित लक्ष्यों को श्राप्त करने भे असफल रहे हैं । इसका मुख्य 
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कारण यह है कि न तो उत्पादन कार्यक्रमों को भली प्रकार सोच-समझकर बनाया 
गया है और न उन्हे प्रभावपूर्ण ढय से कार्यान्वित ही किया गया है। 

(2) राजनीतिक दबाव--राजनीतिक परिस्थितियों का भी खाद्य-तीति पर 
बहुत प्रभाव रहा है । उदाहरणार्थ 967 मे केन्द्रीय सरकार ने राज्यों के मुख्य- 
मंत्रियों के दबाव मे आकर अन्न की वसूली के लिए मूल्यों को बढ़ाना स्वीकार किया 
परन्तु यह कृषि मूल्य कमीशन की सिफारिशों के विरुद्ध था। इस प्रकार राज्य सर- 
कारो ने अन्न वसूली कार्यक्रमों को भली प्रकार कार्यान्वित नही किया क्योकि वे अपनी 
पार्दी के लोगों व मतदाताओं को नाराज करने का जोखिम नही लेना चाहते थे । 

(3) जनसंख्या नियन्त्रण में अलफलता--भारत सरकार के परिवार नियोजन 
कार्यक्रम बढ़ती हुई जनसंख्या को नियन्त्रित करने में असफल रहे हूँ। इस दशा में 
जितना प्रयत्न होना चाहिए था, वह नही किया गया है । 

(4) पारस्परिक सहयोग तथा समस्वय का प्रभाव--अतिरेक राज्य ($पा- 
908$ 8/825) केन्द्रीय सरकार के साथ खाद्य नीति लागू करते से उचित सहयोग 
नही देते और जान-बुझ्कर अपनी आवश्यकताओं का अनुमान अधिक तथा उत्पादन 
का अनुमान कम बताते है । 

(5) सुब्यवस्थित व दोषरहित प्रशासन का अ'्ाव--भा रतवर्ष मे कुशल, योग्य 
तथा ईमानदार प्रशासनिक सेवाओं का अभाव है जिसके कारण 'खाद्य-तीति का कुशल 
संच्रालन नही हो पाता है । 

(6) सरकार की नीतियो से व्यग्रता तथा इसका शीघ्र ही सन्‍्तुष्ट हो जान।-- 
उदाहरण के लिये प्रथम योजना की सफलता ने सरकार को कृषि की ओर से सन्तुष्ट 
बना दिया | फलत. द्वितीय योजना में कृषि-विक्रास के लिये अधिक ध्यान नहीं दिया 
गया । 


भारतोय खाद्य निगम 


957 में अशोक मेहता समिति ने यहु सुझाव दिया था कि 400 करोड़ 
रुपये की पूँजी से भारत सरकार द्वारा एक खाद्यान्न स्थिरीकरण संगठन स्थापित किया 
जाय । सन्‌ 964 में दिल्ली में जो मुख्यमत्रियो का सम्मेलन हुआ था उसमें अशोक 
मेहता समिति द्वारा दी गई रूपरेखा के आधार पर एक भारतीय खाद्यान्न निगम 
स्थापित करने का निश्चय किया गया | 7 नवम्बर 964 को भारतीय संसद में 
एक बिल प्रस्तुत किया ग्रया जो तुरन्त पास कर दिया ग्रया | फलतः जनवरी 965 
में खाद्यान्न निगम की स्थापता 00 करोड़ रुपये की पूँजी लगाकर की गई । 

निगम के कार्य---निगम का उद्देश्य सबके लिये भोजन रबधा गया है। इस' 
निगम के मुंख्य कार्य हैं--- 

!, अन्न श्रण्डार--निगम द्वारा अन्न के यथेष्ट भण्डार निर्मित किये जायेंगे, 
जिससे उपभीक्ताओ को उचित मूल्य पर खाद्यान्न मिल सकेंगे । 

2, उचित प्रोत्साहन --खाद्यान्ष के उत्पादन में वृद्धि के लिये निगम किसानों 
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को दिये जाने वाले ऋणो को गारन्टी देगा तथा कृषि उत्पादन मे वृद्धि के लिये खाद्य 
तथा कीटाणु नाशक पदार्थों का प्रबन्ध करेगे । 

3, गोदास व्यवस्था--निगम द्वारा खाद्यान्नो को सुरक्षित गोदामों में रखने 
की दिशा में कार्य किया जायेगा । 

4, क्रृषि प्रबन्ध--निगम कृषि प्रबन्ध सम्बन्धी नई प्रविधियों का विकास कर 
किसानो को उनमे प्रशिक्षण देगा ताकि किसानो की कुशलता मे वृद्धि हो सके । 

5. शोध--#षि फसलो का प्रति एकड उत्पादन बढ़ाने और फसलो को कीटा- 
णुओ और रोगो से बचाने के लिये निगम द्वारा कृषि फसलो तथा प्रविधियों मे शोध 
किया जाएगा । 

6. वेज्ञानिक रीतियो का प्रयोग--खेती मे नवीनतम वैज्ञानिक रीतियो का 
प्रयोग हो और क्रषि का यंत्रीकरण हो सके इस दिशा मे भी मिग्म द्वारा प्रयास किया 
जायेगा । | 

7, सहायक खाद्य पदार्थों का विकास--मुर्गी, मछली, मास तथा फल, साग, 
सब्जी आदि सहायक खाद्य पदार्थों के उत्पादन का विकास और उनके उपयोग को 
प्रोत्साहन भी निगम द्वारा दिया जायेगा । 

8- थोक तथा फुटकर सण्डियो की व्यवस्था--उपभोक्ता को उचित मूल्य पर 
खाद्यान्न मिल सके इसलिये निगम द्वारा खाद्यान्नो की थोक बिक्री तथा फुटकर वितरण 
की व्यवस्था की जायेगी । 

9 अन्य कार्य--(अ) निगम द्वारा बिस्कुट, मिठाई, आदि खाद्यान्नो से सम्ब- 
न्धित उद्योगो को प्रोत्साहित किया जायेगा । 

(ब) निगम द्वारा खाद्यान्नो का उपभोग सतुलित करने की चेष्टा की जायेगी । 

(स) निगम आवश्यकता पडने पर अपनी परिवहन व्यवस्था भी करेगा । 

सक्षेप मे खाद्यान्नो की खरीद, सग्रह, परिवहन, वितरण व बिक्री ,का कार्य, 
मुख्यतः यह निगम करेगा तथा देश के खाद्यान्न व्यापार मे अग्न-स्थान प्राप्त करने की 
दिशा में कदम उठायेगा । 

निगम की गतिविधियाँ--निगम वर्ष मे लगभग 4000 करोड़ रुपये का कारो- 
बार करता है। निगम प्रतिवर्ष एक करोड टन अनाज की खरीद करने के अलावा 
आयातित गैरपोटाशिक उबरकी और राशन की चीनी का काम भी संभालता है । 

निगम के पास 2 20 करोड टन अनाज का भंडारण करने के लिए वैज्ञानिक 
ढग के भंडार हैं । विश्व बैक की सहायता से तथा निगम के अपने जोरदार कार्यक्रमों 
के अन्तगंत यह भंडारण क्षमता बढाई जा रही है । छठी पंचवर्षीय योजना मे 20 
लाख टन भण्डारण क्षमता की और व्यवस्था करने का प्रस्ताव है। उचित दर की 
दुकानो से बिक्री के लिए निगम राज्यों तथा केन्द्र शासित प्रदेशों को प्रतिवर्ष लगभग 
। करोड 20 लाख ठन अनाज सपलाई करता है । 

विभिन्न राज्यो में निगम की 25 आधुनिक चावल मिले है। निगम बच्चो के 
प्रोटीन युक्त भोजन बालाहार का भी उत्पादन करता है। समाबनार कोइल (तमिलनाडु) 
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में निगम का एक कारखाना है जहाँ चावल की घभूमी से तेल निकाला जाता है जो 
खाने तथा उद्योगों के काम में आता है। सेना क्रय सगठन की जरूरत पूरी करने के 
लिए लखनऊ में एक दाल मिल भी लगाई गई है। 


परीक्षा प्रश्न 


!, भारत में विद्यमान खाद्य समस्या की व्याद्या कीजिये। इसको सुलझाने के 
लिये सरकार क्या कर रही है ” 

2. भारत में खाद्य समस्या के स्वरूप ओर कारणों को विवेचता कीजिये और 
समस्या को सुलझाने के लिए उपयुक्त सुझाव दोजिये । 

3, “अधिक खाद्यान्न उपजाओ आन्दोलन', बिता “कम बच्चे पैदा क्रो 
आन्दोलन के प्रभावहीन रहेगा |” विवेचना कीजिये । 

4. भारत सरकार की वर्तमान खाद्य नीति पर एक निबन्ध लिखिये । 

5. भारत में जनसख्या और खाद्यान्न सन्तुलनत समस्या का वर्तमान और सुदूर 
भविष्य दोनो में विवेचन कीजिये । 

6, जनसद्या की नवीनतम प्रवृत्तियों ओर कृषि उत्पादन की वृद्धि के सदर्भ से 
भारत के आगामी 0 वर्षों मे आत्सनिर्भर होने की सभावना की विवेचना कीजिये। 

7, भारतीय खाद्य नियम पर एक निबन्ध लिखिये। 

8. सन्‌ 95। के बाद भारत से होने बाली जनसंख्या बुद्धि से उत्पच्च खर्च 
पृति की समस्या का विवेचन कीजिये । 

बया आप समझते हैं कि जनसंस्या-दृद्धि ही वर्तमान ख्ादय-समस्या का एक- 
भात्न कारण है ? 

| संकेत : सर्वप्रथम जनसब्या व खाद्य-पूर्ति के बीच 'सैद्धान्तिक सह-सम्बन्ध' 

मे सम्बन्ध में लिखिए फिर खाद्य-समस्था के परिमाणात्मक पहलु की विवेचना कीजिए 

और स्पष्द कीजिए कि जनसच्या की दृद्धि के कारण (अ) खाद्यान्नों की माँग से वृद्धि, 
(ब) कृषि के लिए भूमि की कमी, (स) जनता की क्रयशक्ति मे कमी हुई है व (द) संग्रह 
प्रवृत्ति बढ़ी है। फिर खाद्य-समस्या के विभिन्न कारणों को दीजिये । निष्कर्ष के रूप में 
दीजिए कि जहाँ खाद्यान्न की कमी के अन्य कारण हैं, वहाँ अकेले जनसंख्या की वृद्धि ने 
इस समस्या को और भी विकट कर दिया हैं। अतः जनसंख्या नियन्त्रण की सुनियोजित 
नीति द्वारा ही खाच्चान्न की समस्या वो हल किया जा सकता है। ] 

9. भारत में खाद्य समस्या का स्थायी समाधान एक ओर वैज्ञानिक गहन कृषि 
व दूसरी ओर जनसंख्या के तियोजन पर निर्भर करता है। व्याद्या कीजिए । 

0, आप भारत में कृषि की तीव्रगामी विकास से क्या समझते हैं? उन प्रयत्नों 
का जितसे भारत में खाद्य संकट के निवारण में सफलता मिली है, विवेचन कीजिए । 
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! क्कुदीर उद्योग को परिभाषा--कुटीर उद्योग की कुछ परिभाषाएँ निम्त- 
लिखित है .--- 

] राजकोषीय आयोग--सन्‌ 949-50 ने कुटीर उद्योग उस उद्योग को 
कहा जो पूर्णत, अथवा अंशतः कारीगर के परिवार की सहायता से पूर्णकालीन अथवा 

पकालीन व्यवसाय के रूप मे चलाया जाता हो । 

2 बस्बई आर्थिक एवं ओद्योगिक सर्वेक्षण समिति ने कुटीर उद्योग उन उद्योग 
को कहा है जहाँ पर शक्ति का प्रयोग नही होता तथा उत्पादन साधारणतया कारीगर 
के घर पर ही होता हो । 

3 भारतीय औद्योगिक समिति के अनुसार कुटीर उद्योग वे उद्योग है जो कि 
श्रमिकों के घर पर चलाये जाते है, जहाँ कि उत्पादन का स्तर छोटा होता है और 
जहाँ न्यूनतम सगठन होता है । 

उपर्युक्त परिभाषाओ से कुटीर उद्योग का अर्थ ठीक से स्पष्ट नही होता है। 
कुटीर उद्योग की एक उपयुक्त परिभाषा हम इस प्रकार दे सकते है : 

“कुटीर उद्योग वे हैं जो पुर्णरूप से या सुख्य रूप से परिवार के सदस्यो की 
सहायता से या तो पूर्णकालिक व्यवसाय के रूप से या अशकालिक व्यवसाय के रूप मे 
चलाए जाते हैं, जिसमे परम्परागत विधियों तथा स्थानीय कच्चे माल का प्रयोग होता 
है और जिनसे प्रायः स्थानीय बाजारों में बिक्नी के लिए साल तेयार रहता है ।” 

उपर्युक्त परिभाषा से कुटीर उद्योग की निम्नलिखित विशेषताओं का आभास 
होता है । 

() ये उद्योग पूर्णतः या मुख्यत, परिवार के सदस्यो की सहायता से चलाये 
जाते है । 

(2) ये पूर्णकालिक अथवा अशकालिक व्यवसाय के रूप मे चलाये जाते है । 

(3) इन उद्योगों में प्रायः परम्परागत विधियों से परम्परागत बस्तुओ का 
उत्पादन किया जाता है । 

(4) इनमे स्थानीय कच्चे माल व कुशलता का प्रयोग होता है । 
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(5) इनसे प्रायः स्थानीय बाजार की माँग की पूति की जाती है। 

कुटीर उद्योगों में सूत कातना, गुड बताना, बीडी बाँधना, रस्सी और चटाई 
बुनता, रंग और छपाई, हस्तशिल्प आदि को शामिल किया जाता है। 

2 लघु उद्योग की परिभाषा--980 में घोषित औद्योगिक नीति में लघु 
उद्योग, अति लघु उद्योग तथा सहायक उद्योगों की परिभाषा में परिवर्तन किया गया 
है । भव इनकी परिभाषा निम्नवत है-- 

(अ) लघ उद्योग-- लघु उद्योग से हमारा आशय “उन उद्योगों से है जिनमे 
20 लाख रुपये तक की स्थायी पूँजी का विनियोग होता है ।” 

ये उद्योग कस्बो तथा शहरो में स्थित होते है इनमे शक्ति का प्रयोग होता है, 
तथा वेतनधारी श्रमिको की सहायता से राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय आवश्यकताओ की 
पृति के लिए वस्तुओं का उत्पादन किया जाता है । 

लघु उद्योगो में कल-पुर्जों का निर्माण, छापाखाना मोजे-बनियान बनाने आदि 
को शामिल किया जाता है। 

(ब) अति लघु उद्योग--' संयन्त एवं मशीनों के रूप मे जिन इकाइयो मे दो 
लाख रुपये या उससे कम पूंजी नियोजित है तथा 50,000 से कम जनसख्या वाले 
स्थानों (कस्पो या ग्रामो) मे स्थापित है उन्हे अति लघु उद्योग कहते हैं।”” 

(स) सहायक उद्योग--संयन्त्त और सशीन के रूप में विनियोजित 36 लाख 
तक की अचल ल्ख ओर उत्पादन में लगे उपक्रम को सहायक उद्योग कहते हैं ।”' 





कृषि उद्योग 
(.870-॥6 757५) 


इसमें वे समस्त उद्योग आते हैं जो मुख्यतः कृषि पर आधारित हैं या कृषि से 
“ज्रोस कच्चे माल की प्रक्रिया से पक्के माल में रूपान्तर करते हैं, जैसे कि पशुपालन व 
दुग्ध व्यवसाय, मुर्गीपालन, मधुमक्खी पालन, दालें, फल, तरकारियाँ, ग्रश्ना, धाम, 
तिलहन आदि की प्रक्रिया करने वाले विभिन्न उद्योग आदि । 
कृषि उद्योग के अन्तग्ंत ऐसे उद्योग भी आ सकते हैं जो कृषि के लिए आव- 
श्यक वस्तुओ का निर्माण करते हैं जैसे कि उर्वेरक, कृषि के आधुनिक यन्त्र व यन्त्रों 
के पुर्जे, कीटाणुताशक दवा आदि का निर्माण करने वाले उद्योग । 
भारतीय अर्थव्यवस्था में कुटीर एवं लघु उद्योगों का महत्त्व 
भारत की अथे-व्यवस्था में कुटीर व लघु उद्यांगो का विशेष भद्दत्त्त है। डा० 
श्यामाप्रसाद मुकर्जो के शब्दों में, “भारत गाँवों का वेश है। अतः सरकार को संतु- 
लित अर्थ-व्यवस्था की हष्टि से कुटीर तथा छोदे पैमाने के उद्योग के विकास को सर्वा- 
घिक महत्त्व प्रदान करना चाहिए । योजना आयोग के अनुसार “ग्रामीण उद्योग्रो को 
विकसित करने का प्राथमिक उद्देश्य कार्य के अवसरो में वृद्धि करना, आय एवं रहन- 
सहन के स्तर को ऊँचा उठाना तथा एक अधिक सन्तुल्ित एवं समन्वित अ्॑-व्यवस्था 
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का निर्माण करना है।” महात्मा गराधी शब्दों मे “भारत का मोक्ष उसके कुटीर उद्योगो 
में निहित है।” 

वास्तव में गाँव के विकास की बात सबकी जबान पर है, वह एक नारा बन 
चुका है । आगामी 0 वर्षों मे भारत से गरीबी और बेकारी को दूर करने के जनता 
सरकार के संकल्प ने योजनाकारो और अथेशास्रियो को कृषि और छोटे तथा कुटीर 
उद्योगो को समान महत्त्व देकर ग्रामीण विकास पर चितन करने के लिए बाध्य किया 
है । इसके आधार पर भारतीय योजना को ग्रामीण आधार प्रदान किया जा रहा है। 

सक्षेप मे कुटीर व लघु उद्योगो के पक्ष मे निम्नलिखित तके दिये जाते है-- 

() रोजगार सम्बन्धी तर्क--लघु उद्योगो मे उत्पादन की श्रम प्रधान विधि 
अपनाई जाती है, अर्थात्‌, पूँणी का कम उपयोग किया जाता है। भारत ऐसे अद्धें- 
विकसित देश में जहाँ श्रमिक बहुत अधिक माता मे है और पूँञी की कमी है, कुटीर 
तथा लघु उद्योग ही अधिक उपयुक्त है। अत. वर्तमान परिस्थितियों के अन्तगेत देश 
में बेकारी की समस्या के समाधान के लिए कुटीर और लघु उद्योगो का विकास होना 
चाहिये, क्योकि (अ) इनके लिए अपेक्षाकृत कम पूंजी की आवश्यकता पड़ता है, (ब) 
इनकी स्थापना के द्वारा अल्पकाल में ही लोगो को रोजगार मिल जाता है तथा (स) 
ग्रामीण क्षेत्रो की अद्धेबेकारी दूर हो जायेगी । 

योजना आयोग के उपाध्यक्ष डा० लकडावाला ने महसू्र किया कि आधुनिक 
संगठित उद्योग प्रतिवर्ष रोजगार के 5 लाख अवसर प्रदान कर पाता है। जब कि 
देश की बढती हुई जनसख्या, प्रतिवर्ष 50 लाख रोजगार अवसरों की आवश्यकता की 
माँग करती है। इतने बृह॒द्‌ रूप मे बडे उद्योग रोजगार देने मे सक्षम ही नही है, 
क्योकि सरकारी आँकडो से स्पष्ट होता है कि बडे उद्योगों की तुलना में कम पूंजी 
वाले उद्योग रोजगार के अधिक अवसर प्रदान कर सकते है। विदित है कि देश मे 
लगभग 7,7,000 का रखाने है । इनमे से 5 प्रतिशत कारखाने सरकारी क्षेत्र मे है, 
जिसमे कुल रोजगार का 20 प्रतिशत रोजगार उपलब्ध है । कुल उत्पादन मे उनकात” 
हिस्सा 20 प्रतिशत है और उनमे कुल नियत पूंजी लगी हुई है। इसके विपरीत कुल 
कारखानो मे 70 प्रतिशत ऐसे है जो कम पूंजी वाले या यो समझिये 5 लाख से कम 
पूँजीवाले है। लेकिन उनमे 27 प्रतिशत रोजगार प्राप्त होता है । कुल पूँजी मे उनका 
शेयर 5 प्रतिशत तथा कुल उत्पादन मे उनका हिस्सा 7 प्रतिशत है । 

(2) आर्थिक समानता का तके--लघु तथा कुटीर उद्योग धत के समान-वितरण 
मे भी सहायक होते है, क्योकि घरेलू उद्योग छीटे-छोदे पैमाने पर चलाये जाते है और 
इनसे लाभ भी अपेक्षाकृत कम होता है, जिससे आर्थिक सत्ता का केन्द्रीकरण नही हो 
पाता है । यही नही, कुटीर उद्योगो मे आथिक शोषण भी सम्भव नही हो पाता है । 
अतः कुछ थोड़े से व्यक्तियों के हाथ मे आर्थिक सत्ता का केन्द्रीकरण या शोषण जैसी 
सामाजिक समस्याएँ लघु उद्योगों में उत्पन्न नही होती । साथ ही, यह उद्योग साधारण 
श्रेणी की आथिक स्थिति वाले लोग भी सचालित कर सकते हैं । अत. उनकी आय मे 
वृद्धि का अवसर प्राप्त हो सकता है । 
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(3) विकेखित अर्थ व्यवस्था सम्बन्धी तर्क--लघु एवं कुटीर उद्योग विकेन्द्रित 
अर्थ-व्यवर्था की स्थापना करते हैं, क्योकि ये देश के कोने-कोने मे फैने हुए होते हैं । 
इससे देश वे सभी भाग ओद्योगिक वस्तुओं मे आत्मनिर्भर हो सकते है। अतः एक 
विकेन्द्रित आथिक समाज की स्थापना होती है। ऐसी विकेन्द्रित अर्थ-व्यवस्था से अनेक 
लाभ होते हैं, बैसे (अ) कच्चा माल, निष्क्रिय बचत, स्थानीय प्रतिभा आदि स्थानीय 
साधनो को गति मिलती है; /ब) रोजगार का क्षेत्न विस्तृत हो जाता है, जिससे थोड़े 
से औद्योगिक नगरो मे पाई जाने वाली भीड़ या जन-संकुलता (०00865007) की 
समस्या के हल में सहायता मिलती है; (स) सैनिक एवं सामाजिक सूरक्षा तथा सुविधा 
में वृद्धि होती है तथा (द) विकेन्द्रित उत्पादन के पारेणामस्वरूप जनता की क्रयशक्ति 
देश भर मे बिखरी हुई होती है। अन्तर्राष्ट्रीय परिभ्रेक्य आयोजन दल (76 प्राा- 
ए47004 ऐटा59९०४४७ शि॥7778 7०87)) ने उचित ही कहा है, “बहुत अधिक 
पिछड़े क्षेत्र मे था सीधे गाँवों में बड़ी संख्या मे उद्योगो की स्थापना की नीति का विफल 
होता सर्वथा निश्चित है । आ्थिक दृष्टि से ऐसी नीति का औचित्य सिद्ध नही किया 
जा सकता । विकेन्द्रीयकरण की नीति के अधीन ओऔद्योगिक विकास के केन्द्र न तो 
महानगर होने चाहिए और तन ही गाँव । इन दा सीसाओ के मध्य शहरो और कस्बो 
का ऐसा सुविस्तुत क्षेत्र, जो क्षमतावान हो, औद्योगिक विकास का केन्द्र होता चाहिए।" 

(4) छिपे हुए संसाधन तथा योग्यता का तकें--यहू कहां जाता है कि लघु 
उद्योग, अपसंचित धन एवं कौशल आदि छिपे हुए साधनों के उपयोग करने मे सहायक 
होते हैं। यदि व्यक्तियों की बचत एवं कौशल को उत्पादक क्रियाओं में नही लगाया 
गया तो उनका दुरुपयोग हो सकता है। भारत में बहुत से ऐसे व्यक्ति हैं जितके पास 
क्षमता व कौशल आदि है । परन्तु, वे बिना किसी उपयोग के पड़े हुए है और उससे 
देश किसी प्रकार से लाभान्वित नही हो रहा है । यदि देश में लघु उद्योगों को प्रोत्सा- 
हित किया जाय और सहायता दी जाय तो उन निष्क्रिय संसाधना का देश के विकास 

“हे लिये उपयोग किया जा सकता है। 

5 कलात्मक वस्तुओ का उत्पादन तकं---यह भी कहा जाता है कि कलात्मक, 
सुन्दर व कीमती वस्तुओ का उत्पादन लघु एवं कुटीर उद्योग में ही हो सकता है । 
वयोकि ऐसी वस्तुओ का उपभोग तथा बाजार सीमित होने के कारण आवश्यकता कम 
रहती है। अतः इनका उत्पादन बड़े पैमाने पर नहीं हो सकता। फलस्वरूप बड़े पैमाने 
की उद्योगशालाओ मे उत्पादन व्यय अधिक पड़ेगा और उत्पादन अत्यधिक होगा । 
बृहतु पैमाने के उद्योग केवल उन्ही वस्तुओं का निर्माण करते हैं जो एक प्रकार की 
होती हैं और जिनकी भाँग अधिक होती है । 

6, नेतिक एवं सामाजिक तर्क--मैतिक और सामाजिक हष्टिकोण से भी कुटीर 
व लघु उद्योगो का काफी महत्व है । वृहत पैमाने के उद्योग में कार्ये करने से श्रमिकों 
का स्वाध्य एवं नैतिक स्तर गिर जाता है व वातावरण गनन्‍्दा हो जाता है इस प्रकार 
श्रमिकों कीं गरिसा और कार्यकुशलता दोनो गिरती हैं। लघु एवं कुटीर उद्योगों में 
ऐसी बात नही होती । 
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7 शीघ्र उत्पादक उद्योग--लघु एवं कुटीर उद्योग शीघ्र उत्पादक उद्योग माने 
जाते हैं । इनमे धन विनियोग करने पर शीघ्र ही उत्पादन प्रारम्भ हो जाता है | 

8 वर्श संघर्ष से बचाव--कुटीर व लघु उद्योगों मे प्राय छोटे-छोटे कारीगर 
स्वयं मालिक व श्रमिक भी होते हैं व मजदूरी पर जा श्रमिक लगाते हैं वे कम संख्या 
में होने से मालिक मजदूरी मे व्यक्तिगत सम्पक॑ रहता है तथा उनके परस्पर सम्बन्ध 
भी अच्छे रहते हैं । अत' वर्ग संघर्ष की संभावना कम रहती है । 

9 तकनीकी ज्ञान की कम आवश्यकता--बडे उद्योगो मे से पूँजी की बडी 
मात्रा व आधुनिक तकनीकी ज्ञान की आवश्यकता होती है किन्तु भारत जैसे विकासशील 
देशो मे इन दोनो का ही अभाव है । अत' इस दृष्टि से भी लघु उद्योग भारतीय अर्थ- 
व्यवस्था में महत्त्वपूर्ण स्थान रखते है। 

0, शहरीकरण व ओऔद्योगीकरण के पूरे प्रभ्नाव से सुरक्षा---कुटीर एवं लघु 
उद्योगों के पक्ष मे एक तर्क यह भी दिया जाता है कि इनसे वडे उद्योगो की समस्याओ 
जैमे---आवास की समस्या, यातायात की समस्या, पानी व जल निकास की समस्‍या, 
दूषित वातावरण की समस्या आदि से मुक्ति मिल जाती है । अपराध विज्ञान के विशे- 
षज्ञ प्रो० किलनाड का मत है कि धन, संस्कृति या निर्धनता से अपराधो का सम्बन्ध 
नही है। शहरीकरण से इसका प्रत्यक्ष सम्बन्ध है । बडे नगरो मे अपराध अधिक होते 
है अत' कुटीर एव लघु उद्योगो की छोदे-छोटे कस्बो एवं गाँवों मे स्थापना करके इन 
दोषो से मुक्ति मिल सकती है । 

] आयात पर कम निर्भेरता--भारत मे भुगतान असन्तुलन की समस्या बनी 
रहने से आयातो पर कम निर्भर रहने के लिए लघु उद्योग निश्चय ही उपयोगी होगे । 

2. देश के निर्यात में महत्त्वपूर्ण स्थान -- रेशमी कला पूर्ण वस्त्र, चन्दन की 
वस्तुएँ, हथकरघे के; वस्त्न, हाथी दाँत, चमडे के जूते, बिजली के पंखे, दरियाँ व 
कालीन, साइकिल व सिलाई यन्त्र, तांबे पीतल के कलापूर्ण बतेंन आदि कुटीर व ल 
उद्योग मे उत्पादित वस्तुएँ बडी मात्रा में निर्यात होने लगी हैं जिससे देश को विदेशी 
मुद्रा प्राप्त होती है। 

निष्कर्ष--अत' निष्क्षत यह स्पष्ट है कि लघु एवं कुटीर उद्योग हमारी 
सम्पूर्ण अर्थे-व्यवस्था की एक ऐसी महत्त्वपूर्ण इकाई है जिस पर हम अपने सुखी जीवन 
का ढाँचा तैयार कर सकते है। सैकडो निधन ग्रामीणो को एक स्वच्छ वातावरण मिल 
सकता है। पूँजीपतियो एवं निर्धन वर्ग के बीच की खाई को पाठा जा सकता है। 
हमारी नई सरकार ने अपने नये वक्तव्य मे महात्मा गाँधी के उस आवाहन का आभास 
दिया है 'गाँवो की ओर प्रयाण' जिसे हमारी पूर्व नीतियों ने एकदम भुला दिया था, 
शहरी चमक दमक बढती ही चली जा रही थी । 


भारतीय कुटीर तथा लघु उद्योगों की अवनति के कारण 


हमारे प्राचीन सामाजिक जीवन में कुटीर व लघु उद्योग प्रधान तत्त्व थे । 
रानाडे के अनुसार “ईसा के 200 वर्ष पूर्व की मिन्न देश की ममियाँ बढ़िया किस्म की 
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भारतीय मलमल में लिपटी हुई पायी गयी है ।” भारतीय औद्योगिक आयोग (98) 
के अनुसार, “एक ऐसे समय पर जबकि पश्चिमी यूरोप में, जो कि हमारी आधुनिक 
औद्योगिक पद्धति का जन्मस्थान है, असभ्य जातियाँ निवास करती थी, भारत अपने 
शासकों के वैभव और अपने शिल्पियो को उच्च कलात्मक योग्यता के लिये विख्यात 
था ।” अमरीकी विद्वान्‌ कैल्वर्टन ने 939 में प्रकाशित अपनी पुस्तक “'[॥8 ४ जथ८- 
थ॥॥8 ० 3॥778708/' मे लिखा है-- भारत के कुटीर उद्योग बुद्धिमान मस्तिष्क, 
विलक्षण योग्यता तथा अद्भुत प्रतिभा की उपज थे और 0वी शताब्दी तक विश्व 
में इनका उदाहरण अद्वितीय रहा है । 

9वी शताब्दी के उत्तराद्ध काल में भारतीय उद्योगों का पतन प्रारम्भ हो 
गया और भारत अपनी पुरानी रुपाति खोने लगा | भारतीय कुटीर तथा लघु उद्योगों 
की अवनत्ति के कारण संक्षेप मे इस प्रकार हैं :--- 

(4) राजा और नवाब कलात्मक वस्तुओ के प्रेमी थे, परन्तु पुराने राजाओं 
और नवाबो के पतन से देश की कला को प्रोत्साहन देने वाला कोई न रह गया। 

(2) मशीन द्वारा निर्मित वस्तुओ के सस्ता होने के कारण हमारे कुटीर 
उद्योगों द्वारा बताई गई वस्तुएँ प्रतियोगिता मे न टिक सकी और उद्योग समाप्त होने 
लगे | 

(3) विदेशी सरकार की असहायक नीति ने भी कुटीर उद्योग को काफी धक्का 
पहुँचाया । 

(4) विदेशी शिक्षा और सभ्यता के प्रभाव के कारण भी व्यक्ति देश की बनी 
हुई वस्नुओ की अपेक्षा इंगलैणप्ड और यूरोप की बनी वस्जुओं को अधिक पसन्द करने 
लगे | परिणामतः कुदीर उद्योगों को बहुत हानि पहुँची । 

(5) इंगलैण्ड की सरकार के द्वारा भारतीय मालों पर कडा वैधानिक प्रति- 
बन्ध लगा दिये जाने के कारण, भारतीय सालों का विदेशी व्यापार धीरे-धीरे छितता 
गया, उसकी माँग कम होती गई और यहाँ के बिख्यात कुटीर उद्योग नष्ट हो गये । 

(6) 9वी शताब्दी के अन्त में भारतवर्ष मे. यातायात के आधुनिक साधनों 
का विकास हो जाने के कारण देश के कोने-कोने में इंगलैण्ड के माल जाने लगे और 
उन्तकी खपत होने लगी, फलत: घरेलू मालों की माँग भी घटने लगी और कुटीर उद्योगों 
का पतन होने लगा। 

उपर्युक्त विश्लेषण से यह स्पष्ट होता है कि विभिन्न कारणों से भारतीय 
कुटीर उद्योगों का पतन हो गया है, परन्तु इसका अर्थ यह नही है कि ये बिलकुल नष्ट 
हो गये हैं। आज भी भारतवर्ष में 2 करोड़ से अधिक व्यक्ति कुटीर उद्योगों में लगे 
हैँ । महात्सा गाँधी के स्वदेशी आन्दोलन ने इनमे एक मयें जीवन का संचार किया है 
और देश की स्वतन्त्रता के बाद कुटीर व लघु उद्योगों के विक्रास के लिये प्रयत्न किये 


कक हैं, ताकि वे भारत की नवीन अर्थ-व्यवस्था में महत्त्वपूर्ण स्थान ग्रहण कर 
सके । 


॥2 
भारत में बेरोजगारी ब अदुद्य (कृषि) 
बेरोजगारी की समस्या 


(एरथाए[०ग्राक्षा काव 058ए0860 एशाशाफरा०ज़ाला 2709]07॥8 ॥॥ [00॥8) 


बेरोजगारी एक ऐसी स्थिति है जहाँ श्रम शक्ति (श्रम की पूति) व रोजगार 
के अवसरो (श्रम की माँग) मे अन्तर होता है। बेरोजगारी श्रमिको की माँग की अपेक्षा 
उनकी पूर्ति से अधिक होने का परिणाम है। बेरोजगारी का वास्तविक अर्थ उस श्रम 
शक्ति से है, जो शारीरिक रूप से समर्थ है व शत करते की इच्छुक है, किन्तु जिसे कोई 
आध्िक कार्य नहीं मिल पाता । 
बढती हुई जनसख्या के साथ-साथ समाज की श्रम शक्ति मे वृद्धि होता है। श्रम 
की अधिकता के कारण भारत मे बेरोजगारी तथा अल्प रोजगारी की समस्या बहुत 
उग्र होती जा रही है श्री जगजीवन राम के शब्दो मे, “पिछले 5 वर्षों में रोजगार 
के जो अवसर प्राप्त हुए थे, वे बहुत सीमा तक बढती हुई जनसंख्या मे समा गये ।”! 
भारत में बेरोजगारी की स्थिति 
विश्वसनीय आँकडो के अभाव मे, बेरोजगारी के सम्बन्ध में पूर्णतया सही 
स्थिति का अनुमान नही लगाया जा सकता । लेकिन जो भी आँकडे प्राप्त है उनके 
आधार पर देश मे बेरोजगारी की स्थिति निम्त प्रकार है--- 
पच्रवर्षोय योजनाओ में रोजगार तथा बेरोजगारी (लाखो में) 
प्रथम द्वितीय तृतीय तीन चतुर्थ पंचम छठवी 
मद योजना योजना योजना वाधिक योजना योजना योजना 
योजना 974-78 980-85 
, योजना के 
आरम्भ मे बे रो- 
जगारो की संख्या 33 53 77 96 426 40 206” 
2, योजनाबुधि' 
मे अमिक सख्या 
में वृद्धि 90 ]78 70 40 273 220 295 
3, जोड([2) [23 ॥7 244 236 399 360 50] 
4, योजनावधि श् 
मे अतिरिक्त 
रोजगार व्यवस्था 70 400 ॥45 4-44 80 व50 [492 
5. योजना के 
अन्त में बेरोज- - 
गार (3-4) 53 7॥ 96 222-232 2व9 20 9 
6, कुल श्रम 
शक्ति मे बेरोज- 
गारोकाप्रतिशत (2-9) (5-6) (4-5) -- ४ ४“ -- ४ 
स्रोत---योजना 7? फरवरी--6 दिसम्बर 979 
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उपरोक्त तालिका से स्पप्ट है कि प्रत्येक योजना के साथ बेरोजगारी उत्तरोत्तर 
बढ़ती ही गई है । लगातार दो सूखे के वर्षों, वापिक योजनाओं की अवधि में सरकारी 
व्यय के तुलनात्मक निम्न-स्तर, चौथी पंचवर्षीय योजना के लक्ष्यों की प्राप्ति मे पूर्ण 
असफलता के कारण बेरोजगारी की मात्रा में वृद्धि हुई । कारण चाहे कुछ भी हो, 
इतनी भारी मात्ना मे बेरोजगारी का विद्यमान होता देश की स्लामाजिक स्थिरता के 
लिए भारी छतरा है | गुन्तार मिरडल ने अपनी पुस्तक 'एशिया ड्रामा सें बेरोजगारी 
के सम्बन्ध मे योजना-आयोग के अकडो और उसकी हिसाब पद्धति भे गहरा सन्देह 
प्रकट किया है । 

बेकारी की समस्या से निबटने की अपनी व्यूहू रचना प्रकाशित करने से पहले 
छठी योजवा ने बेकारी को तीन श्रेणियों मे विभक्त किया है :--- 

, पूर्ण बेकार--इस श्रेणी के अन्तर्गत इस तरह के बेकारों को लिया गया है 
जिन्हे साल भर ही कोई काम नही मिलता और ऐसे लोगो को संख्या 978 में 44 
लाख आँकी गयी है। 

2. साप्ताहिक बेकार--ऐसे लोग काफी कम ही है जिन्हें साल भर मे एक भी 
दिन काम नहीं मिलता । इसलिए साप्ताहिक बेरोजगारी का सर्वेक्षण किया गया । 
सर्वेक्षण से पत्ता चला कि !978 में इस तरह के बेकारों की संझया ! करोड़ !2 
लाख है। 

3, बेकारी का मानव वर्ष अतुमान--साप्ताहिक बेकारी का अनुमान भी एक 
तरह से अधूरा ही है क्योकि सर्वेक्षण सप्ताह मे यदि किसी को काम ते भी मिला हो 
तो उसे अगले हफ्ते या कुछ समय बाद काम सिल सकता है। इस दृष्टि से बेकारी को 
मानव वर्षों में मापने के अनुमान सबसे अच्छे हैं क्योकि हुर बेकार आदमी के बेकारी 
के दितों का उनमें योग हो जाता है। इस अनुमान के मुताबिक मा, 978 के किसी 

“जयक विशिष्ट दिन में देश में 2 करोड़ 6 लाख मानव वर्ष के बराबर बेकारी होने का 
हवाला छठी योजना के प्रारूप में दिया है । 


भारत में बेरोजगारी की प्रकृति 


भारत मे बेरोजगारी का अध्ययन हम दो शीर्षको के अन्तर्गत कर सकते है: 

(अ) ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगारी : कृषि बेरोजगारी 

(ब) नगरीय कैत्ो मे बेरोजगारी 

(अ) प्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगारी : कृषि बेरोजगारी--भारतवर्ष के ग्रामीण 
क्षेत्र में दो प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है--मौसमी तथा स्थायी था छिपी हुई 
बेरोजगारी | 

भारत की लगभग 70 प्रतिशत जनसंड्या कृषि पर निर्भर है और कृषि 
अधिकतर एक भौसमरी उद्योग है। मौसमी बेरोजगारी के पस्तर्गत प्रामवासी फसल 
कंट जाने के बाद बेकार हो जाते हैं तथा जब तक दूसरी फसल का कार्यक्रम प्रारम्भ 
नहीं हो जाता तब तक बेकार ही रहते हैं। भारतवर्ष में पिचाई व पूंजी का अभाव 
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होने से तथा कृषि सहायक व अन्य कुटीर उद्योगों का पर्याप्र विकास न होने से लोगो 
को वर्ष भर कार्य नहीं मिल पाता है। मौसमी बेरोजगारो के सम्बन्ध मे अलग अलग 
अनुमान लगाये गये है। रॉयल कमीशन (शाही आयोग) के अनुसार कृषक वर्ष भर 
में कम से कम 4-5 माह तक अवश्य ही बेरोजगार रहते है। डॉ० राधाकसल भुकर्जी 
के अनुसार उत्तर प्रदेश मे सघन क्रृषि क्षेत्रों मे किसानो को साल भर मे केवल 200 
दिन ही काम मिलता है। श्री जैक के अनुसार बंगाल में पटसन की खेती केरने वाले 
लगभग 9 माह, चावल की खेती करने वाले 72 माह खाली बैठे रहते है । डॉ० स्लेटर 
के अनुसार दक्षिण भारत मे किसानो को साल भर में केवल 200 दिन ही काम 
मिलता है । 

विभिन्न राज्यों के कृषि श्रमिकों की बेकारी की स्थिति मे काफी अन्तर पाया 
जाता है। सन्‌ 96! की जनगणना के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों मे प्रति [000 पुरुष 
श्रमिकों के पीछे बेरोजगार श्रमिको+की सख्या असम में 7.94, बिहार में 3 28, 
बम्बई में 3.88, मध्य प्रदेश मे 0 69, उडीसा से 2 6], पजाब में 7,0, राज- 
स्थान में 0.94, आन्ध्र प्रदेश मे ।,97, केरल मे 28 80, मद्रास मे 7.80, मैसूर 
मे ,78, उत्तर प्रदेश मे | 77, पश्चिम बगाल में 8.2 तथा समस्त भारत के 
लिए 4.78 थी । 

भारत मे ग्रामीण अर्थ-व्यवस्था मे छिपी हुई बेरोजगारी भी अत्यन्त व्यापक 
है। छिपी हुई बेरोजगारी से हमारा तात्पयें ग्रामीण अर्थ-व्यवस्था की उस स्थिति से है 
जिसमे श्रमिक काम पर लगा हुआ मालूम तो होता है, किन्तु उत्पादत मे उसका 
अंशदान नही के बराबर होता है। किन्तु भारत में भूमि पर जनसंख्या का अत्यधिक 
दबाव होते के कारण कृषि में आवश्यकता से अधिक श्रमिक लगे हुए है। उन्तकी 
सीमान्त उत्पादकता बहुत ही कम होती है या शून्य होती है। कृषि में संलग्न इन 
अतिरिक्त व्यक्तियों को यदि कृषि से हटा लिया जाय और अन्य व्यवसायों मे लगा 
दिया जाय तो भी कृषि उत्पादन में कोई कमी नही होगी । अर्थात्‌ उनका उत्पादन 
में अंशदान नही के बराबर होता है, जिसके फलस्वरूप छिपी बेरोजगारी की समस्या 
पाई जाती है। उदाहरण के लिए, यदि क्ृषि पर निर्भर जनसंख्या का अनुपात 70 
प्रतिशत से कम करके 60 प्रतिशत कर दिया जाय और देश में कृषि उत्पादन पर 
कोई प्रभाव न पड़े तो हम कह सकते है कि 0 प्रतिशत लोग छिपी बेरोजगारी से 
2280 । कृषि में ऐसे अतिरिक्त श्रमिकों की संख्या का अनुमान कई विद्वानों ने 
लगाया है । 

अदृश्य बेरोजगारी की इस अवस्था को आगे चित्र द्वारा स्पष्ट कियां गया है। 

चित्न से, स्पष्ट है कि 0? जनसख्या पर प्रति व्यक्ति औसत उत्पादन (&?) 
अधिकतम है, परन्तु इसके बाद जनसंख्या में वृद्धि के साथ-साथ औसत उत्पादन घटने 
लगता है। अत 07 जनसंख्या को आदरश जनसंख्या कहा जा सकता है । जब जन- 
संख्या बढ कर 07. हो जाती है तो सीमान्त उत्पादन शुन्य हो जाता है। ?। के 
बाद कुल उत्पादन वक् (77) एक सीधी रेखा के रूप मे प्रदर्शित है अर्थात्‌ ८ बिन्दु 
पर सीमान्‍्त उत्पादन शुन्य है। स्पष्ट है कि ऊपर से देखने मे तो 0?, के बाद के 
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व्यक्ति भी कार्यरत हैं, परन्तु उनका कुल उत्पादन मे योगदान शून्य है। उत्पादन मे 
योगदान की कसौटी पर केवल 0?, व्यक्ति ही रोजगार मे कहे जायेगे । शेष ?. ९, 





५ 
जन संख्या हे 

या इसके बाद जो भी व्यक्ति रोजगार में लगे होगे वे सभी अहृश्य रूप से बेरोजगार 
होगे, क्योकि यदि इन्हें उत्पादन में त भी लगाया जाय तो उत्पादन में किसी भी 

प्रकार की कमी तही होगी । 
कृषि में ऐसे अतिरिक्त श्रमिकों की संडया का अनुमान भारत में कई विद्वानों 
ने लगाया है। शी नव गोपाल दास के अनुसार सभ्‌ 929 में भारत में अतिरिक्त 
कृषि श्रमिकों (पुरुष) की संडया लगभग .535 करोड़ थी। श्री बता ने यह संख्या 
सन्‌ 95! में ! 94 करोड़ अनुमानित की थी। श्री एम० एल० गुप्सा का अनुमान 
<.या कि भारत में ऐसे अतिरिक्त कृषि श्रमिकों की संस्था 954 में 4.23 करोड़ थी 
जितमें से 2.67 करोड मौसमी बेरोजगारी से प्रभावित थे तथा .56 करोड अदृश्य 
बेरोजगारी से प्रभावित थे । श्री अशोक मित्ना ने प्रति हेक्टेयर पंजाब में अनावश्यक 
रूप से अधिक श्रमिकों के सम्बन्ध में इस प्रकार अनुमान लगाये हैं--2-4 हेक्टेयर के 
खेतो पर 49.77%, 4-6 हेक्टेयर के खेती पर 42,%, 6-8 हेक्टेयर के खेतो पर 
34.76%, 8-2 हेक्टेयर के खेतों पर 35.96%, ।2-20 हेक्टेयर के खेतों पर 
7,70% तथा 20 व उससे अधिक हेक्टेयर के खेतों पर 2.,6%:। विश्व भारती के 
कृषि अर्थशास्त्र अनुसंधान केन्द्र द्वारा बिहार में लिये गये जाँच के समंजकों पर डा० 
जे० पी० भट्दाचार्य ने कृषि अमिकों मे अहश्य बेरोजगारी का अनुमान लगाया है। 


उतके अनुमान के अनुसार यह संख्या उत्तर बिहार में 29.7% तथा मध्य बिहार 
क्षेत्र में 22,6% है। 


भीमती शकुत्तला मेहरा मे अपने एक लेख 'भारतीय कृषि में अतिरेक श्रम" 
( $प/फपड । 0०परा 0 पाता 5870प्राप्रा8 ) में इस सम्बन्ध में कुछ समंक 
प्रस्तुत किए हैं। उन्होंने अतिरेक श्रम को इस प्रकार परिभाषित किया है कि 'थे वे 
हैं जिनको कृषि-क्षेत्र से हटा लिया जाय तो कृषि के उत्पादन मे कोई कमी नहीं 
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होती । इन्होने इसमें मौसमी बेरोजगारी को नही सम्मिलित किया है। उनके अनु- 
सार भारतवर्ष मे कुल कृषि श्रम शक्ति का 7.] प्रतिशत अतिरेक है। परन्तु भारत 
के विभिन्न राज्यों मे अतिरेक कृषि श्रमिक के प्रतिशत में काफी विभिन्नता है। उनके 
अनुसार (अ) केरल, गुजरात, आन्ध्र प्रदेश व महाराष्ट्र मे कोई अतिरेक-भ्रमिक नहीं 
है; (ब) मद्रास, मध्य प्रदेश व मैसूर मे, अखिल भारतीय अतिरेक-श्रमिक प्रतिशत 
(!7.]) की तुलना मे, अतिरेक श्रमिक का प्रतिशत कम है, परन्तु (स) असम, 
बिहार, राजस्थान व उत्तर प्रदेश मे अतिरेक-श्रमिक का प्रतिशत, अखिल भारतीय 
प्रतिशत की तुलना में बहुत अधिक है । 

ग्रामीण क्षेत्र में बेरोजगारी की संख्या अत्यन्त तीन्र दर से बढ रही है। प्रथम 
' क्रषि श्रम जाँच समिति के अनुसार 950-5[ में भारत में कुल ग्रामीण बेरोजगारों 
की सख्या 28 लाख थी जबकि राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण के 6वे दौर मे 960-6॥ 
में यह अनुमान लगाया गया था कि उस वर्ष ग्रामीण क्षेत्र मे कुल 56,4 लाख व्यक्ति 
बेरोजगार थे । ग्रामीण बेरोजगारी की सख्या मे बढने की यह प्रद्धत्ति अगली दशाब्दी मे 
भी बनी रही और फलस्वरूप 97 मे ग्रामीण बेरोजगारी की सख्या बढ़कर 77 लाख 
हो गई । वर्ष ।973 और 978 मे ग्रामीण बेरोजगारों की संख्या का एक अनुमान 
भारतीय योजना आयोग ने पचरवर्षीय योजना 980-85 के प्रारूप मे प्रस्तुत किया । 
इस अनुमान के अनुसार 973 में भारत में कुल ग्रामीण बेरोजगारो की संछया ! 
करोड थी जब 978 में इसकी अनुमानित संख्या । करोड )2 लाख हो गई थी । 

नगरीय क्षेत्र में बेरोजगारी 
नगरीय क्षेत् मे लगभग सभी बेरोजगारी प्रत्यक्ष है। इस प्रकार की बेरोजगारी 
भारत मे नगरोय क्षेत्र में बेरोजगारी , 


नगरीय क्षेत्र मे... शक्ति के साथ, 
स्रोत समयावधि बेरोजगारी बेरोजगारों 
(लाखो में). की 
अनुपात 

बी० एन० दातार मार्च 95] 25-30 ]2,00 
आर० सी० भारद्वाज मार्च 95] 25 ,4 
नेशनल सेंपिल सरवें और 
एंप्लायमेट एक्सचेज 
के आँकड़े सितम्बर 953 24 []0 
दूसरी पचवर्षीय योजना. मार्च 956 2. 0 0 
बिलफ्रेड मैलेनबाम मां 965 25 0,0 
आर० सी० भारद्वाज मा 956 34 3,5 
नेशनल सेंपिल सर्वे और 
एंप्लायमेट एक्सचेज मई 956 34 3,] 
के आँकडे 
आर० सी० भारदाज मई 967] 45 5.5 


कि 53322 35007 22032 30० 22203 30 ३०७७५ २2/220 5078: 3३४2 नह 37322 0432400 83३७ 32953» ७०३५४:५५ 07,822": ३3०० लाल इ अ 4० छह पर 
से सामाजिक-स्तर पर अनेक प्रकार क तनाव उत्पन्न होते हैं जिनसे सामाजिक व्यवस्था 
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खतरे में पड़ सकती है। परन्तु फिर भी योजनावधि में शहरों मे न केवल बेरोजगारों 
की संख्या में वृद्धि हुई है, वल्कि शहरों में कुल श्रम-शक्ति के साथ बेरोजगारों का 
अनुपात भी बढ़ा है, जैसा कि उपरोक्त सारणी के अको से पता चलता है। बी० एन० 
दातार, आर० सी० भारद्वाज, राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण योजना आयोग, विलफ्रेड 
मैलेनबाम आदि अधेशास्त्ियों ने विभिन्न समयो पर नगरीय क्षेत्र में बेरोजगारों की 
संख्या के अनुमान लगाये हैं । 

नगरीय क्षेत्रों में मुखय रूप से दो प्रकार की बेरोजगारी देखने को मिलती है :-- 

(अ) औद्योगिक बेरोजगारी । 

(ब) शिक्षित वर्ग व मध्यम श्रेणी के लोगो में पाई जाने वाली बेरोजगारी । 

(अ) ओौद्योगिक बेरोजगारी--देश में जनसंद्या की तेजी से वृद्धि के कारण 
श्रमिकों की संब्या भी बढ़ रहो है । ज्यो-ज्यों नगरो का विस्तार होता जा रहा है, त्यो- 
त्यो ग्रामीण क्षेत्रों से जनसंख्या शहरी क्षेत्रों को स्थानानतरित होती जा रही हैं । इसके 
अतिरिक्त कम कामकाज वाले मौसम में अनेक क्रषि श्रमिक रोजगार की तलाश में 
औद्योगिक केन्द्रों में आते हैं। इस तरह उद्योगों में काम माँगते वाले व्यक्तियों की सख्या 
तो बढ़ती जाती है। किन्तु औद्योगीकरण की गति धीमी होने के कारण रोजगार के 
इचछुक श्रमिकों को उद्योगों में पूरी तरह खपाया नहीं जा रहा है । इस प्रकार ओऔद्यो- 
गिक श्रमिकों में बेरोजगारी निरन्तर बढ़ रही है । 

(ब) शिक्षित वर्ग में बेरोजगारी --भारतवप में शिक्षित बेकारी की समस्या 
मुख्यतः शहरी क्षेत्रों मे है। शिक्षित लोगो में बेरोजगारी का तात्पयं उस स्थिति से है 
जिसमे मैद्रिक या उससे ऊँची शिक्षा प्राप्त लोग बेकार रहते है शिक्षित वर्म में पाई 
जाने वाली बेरोजगारी एक भीषण समस्या है। शिक्षा-श्षेत्न में 'संझया-विस्फोट' भर्थाते 
बड़ी संदया में विद्यायियों का शिक्षा प्राप्त कर निकलने के कारण, शिक्षित बेरोजगारी 
भी बढ़ती जा रही है। शिक्षित व्यक्तियों की बेकारी का सही अनुमान लगाता बहुत 
कठिन है। ऐसा अनुमात किया जाता है कि इस प्रकार के बेकार व्यक्तियों की संख्या 
रोजगार के अवसरो की उपलब्धि तथा पूति और माँग में असंतुलन पैदा हो जाने के 
कारण अधिक हो रही है । प्रतिवर्ष कितने ही नये कालेज तथा स्कूल खुलते हैं और 
प्रत्येक वर्ष शिक्षा प्राप्त करके युवक ज्यादा से ज्यादा संदया में निकल रहे हैं ओर इस 
प्रकार रोजगार या काम की तलाश करने वाले व्यक्तियों की सख्या रोज के अवसरों 
की तुलना में बढती जा रही है। दोष-चुक्त शिक्षा प्रणाली से भी यहू बेकारी बढती 
है। हमारी शिक्षा प्रणाली पुस्तकीय है। उसमें व्यावसायिक यथा प्राविधिक स्वरूप 
बहुत कम है। वहूं किसी विशेष कार्य के लिए छात्रों को प्रशिक्षित नहीं करती । यही 
कारण है कि बहुत से शिक्षित लोग बेरोजगार रहुते हैं । 

शिक्षित जेकारी का अथें विभिन्न व्यक्तियों के द्वारा अलग-अलग लगाया जाता 
है । सामान्य शब्दों में इसका तात्पय यहू है कि शिक्षित कार्य व्यक्ति का कार्य तो करना 
चाहता है, परन्तु उसे काये ही नहीं मिलता है अर्थात्‌ वह बेकार रहता है एवं अपनी 
शिक्षा या योग्यता का मुल्याकत करते का अवसर उसे प्राप्त नही होता है । 


भारत में बेरोजगारी व अदृश्य (कृषि) बेरोजगारी की समस्या 77 


समस्या की गम्भोरता--सन्‌ 980 में लगभग 34,72,000 कुल शिक्षित 
व्यक्ति बेरोजगार थे, जिनमे से 7009 00 स्नातक बेरोजगार थे, जिसमें ईंजीनिय- 
रिंग डिग्री व डिप्लोमा प्राप्त 8200 चिकित्सा स्तातक 0300 कृषि चिकित्सा 
स्तातक व स्नातकोत्तर 8800 थे । कला विज्ञान व वाणिज्य स्तातकोीं की संदछया 
903600 थी । अनुमान है कि 985 तक शिक्षित बेरोजगारों की संझया बढ़कर 
4656700 हो जाने की संभावना है। सबसे अधिक चिताजनक बात यह है कि 
हमारे देश मे इजीनियर, डाक्टर शिक्षक व अन्य व्यवसाय वाले बेरोजगारी की एक 
सेना बन गईं है । 
शिक्षित बेरोजगारी की समस्या को हल करने को प्राथमिकता देना चाहिए । 
क्योकि “शिक्षित बेरोजगार अपनी आवाज उठा सकता है, उसका अपने क्षेत्र में प्रभाव 
होता है, वह यह अनुभव करता है कि उसके साथ अन्याय हुआ है, अगर उसे लम्ने 
समय तक बेकार रहना पडा तथा बेरोजगारी की संख्या में उत्तरोत्तर वृद्धि होती रही 
जैसा कि भारत मे है तो उसमे विद्रोह की भावना उत्पन्न होती है और यह स्थिति 
निश्चय ही विस्फोटक रूप धारण कर सकती है |” अतः शिक्षित बेरोजगारी देश की 
सुरक्षा तथा स्थिरता के लिए भयानक सिद्ध हो सकती है। यही भहीं, जोगो को 
शिक्षित करने मे राष्ट्र को काफी सम्पत्ति खर्च करनी पड़ती है । 
शिक्षित व्यक्तियों में बढती हुई बेकारी के खतरे के साथ साथ कई व्यबसायों 
में जनर्शाक्त की कमी का विरोधाभास पाया गया है। हाल ही में इंजीनियरिंग प्रेजु- 
एट और डिप्लोमा-होल्डरो की बेकारी देश के कई भागो मे बताई गई है। एक अनु- 
मात्र के अनुसार इजीतियर स्नातकों तथा डिप्लोमा बालो की कुल संदया का 20% 
970 में बेरोजगार था। रे'कित साथ ही कुछ व्यावसायिक और तकनीकि क्षेत्रों मे 
श्रमिकों का अभाव भी है। जैसे--इलेक्ट्रिकल इजीनियर, के मिस्ट, टर्नर, फार्मेंसिरट व 
ड्राफ्ट्समैन आदि की कमी बनी हुई है। कुछ व्यवसायों मे आवश्यक जनशक्ति से अधिक 
लोग उपलब्ध होना इस बात का भ्रमाण है कि शिक्षा और व्यवसाय में समुचित संतु- 
लन नही रखा गया है। अर्थात्‌ हमारे देश मे मनुष्य शक्ति के नियोजन मे काफी दोष 
है। फलतः एक ओर रोजगार चाहने वालो की संख्या बढती जाती है और दुसरी 
कई काम-धधे ऐसे है जिनके लिए उपयुक्त व्यक्ति नही मिलते हैं । 


बेरोजगारी के कारण 


भारतवर्ष मे विभिन्न प्रकार की बेरोजगारी के कारण भिन्न-भिन्न हैं, तथापि 
हम कतिपय सामान्य कारणों का उल्लेख कर सकते हैं जो निम्न है : 

2. जनसंख्या में तीत्र बृद्धि--हमरी जनसख्या में प्रतिवर्ष लगभग 2,5% से 
वृद्धि हो रही है। जनसख्या की इस तीब्र इृद्धि के कारण हमारी श्रम-शक्ति भी तेजी 
से बढ रही है, परन्तु रोजगार के अवसर उसी गति मे नही बढ सके हैं। फलत: देश 
में बेरोजगारी की समस्या उम्र है । 

हर कृषि का पिछड़ापन--भारतीय कृषि करने का ढंग अब भी बहुत पुराना 
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है। कृषि उद्योग अविक्तित है और वर्षा पर अधिक निर्भेर है जिसने उसका स्वरूप 
अधिक मौसमी है । ऊषि की इस पिछठी हुई अवस्था के कारण इसमे अधिक लोगों 
को रोजगार प्रदान नह्री किया जा सकता । 

3, बोषपुर्ण शिक्षा प्रणाली--हमारी शिक्षा प्रणाली दोपपूर्ण है, क्योंकि वह 
अधिकतर साहित्यिक है व्यावसायिक नहीं । जिसके फलम्वस्प शिक्षित बेकारी देश में 
अधिक है। प्रत्येक वर्ष हमारे विश्वचितद्यालयों से हजारो विद्यार्थी बी० ए०, एम० ए० 
पास करते है। फलत' प्रतिवर्ध शिक्षित वर्ग में कार्य ढँढ़ने वाले तथा कार्य के अवप्तरो 
में अन्तर बढ़ता जाता । 

5. विनियोग का निम्न स्तर -अर्थ-व्यवस्था मे रोजगार के अवसरो का 
विस्तार विनियोग के स्तर पर निर्भर करता है । भारत को बेरोजगारी का एक प्रमुख 
कारण विनियोग के निम्त स्तर को उत्तरदायी ठहराया जा सकता है। 972-7 में 
अर्थ-व्यवस्था मे राष्ट्रीय आय का ! 55 विनियोग किया गया था। प्रति व्यक्ति 
आय के वर्तेमान स्तर को बनाये रखने के लिए 0% विनियोग करना आवश्यक है। 
इस प्रकार रोजगार मे अवसर! में विस्तार के लिये केबल 35% विनियोग बचती है, 
जो कि बेरोजगारी की समस्या को गह़नता को ध्यान में रखते हुए बहुत अपर्याप्त है। 
चौथी योजना के सम्बन्ध में सरकार ने स्वयं यह स्वीकार किया है मि विनियोग की 
कुल मात्रा में उत्पादन में उतनी वृद्धि नहीं हो पाई जितनी कि आरम्म में सोचा गया 
था । इससे रोजगार के भवमरों में भी पर्याप्त विस्तार नहीं हो पाया है । 

5, प्रतिकूल उत्पादन तकनीकी की चुताब--भारत में विभिन्न ग्रोजनाओं मे 
उत्पादन के क्षेत्र में विकसित पाश्चात्य तकनीकी का प्रयोग किया गया | फलत, उप- 
भोग वस्तु उद्योगों व भारी उद्योगों में क्षेत्रीकरण इतता अधिक हो गया कि वर्तेमान 
समय में उपभोग वस्तुओं व मशीन बनाने वाले उद्योगों में विनियोग के प्रति इकाई 
रोजगार प्रदान करने की क्षमता बहुन कम है। योजनाओं की अवधि में राष्ट्रीय आय 
तथा बेरोजगारी में एक साथ वृद्धि होने का एक कारण यह है कि योजनाओ के अंत- 
गेंत चुने गये तकनीक उत्पादन की मात्रा में तो वृद्धि करते हैं परन्तु इनसे श्रम की 
आवश्यकता कम हो जाती है । 

6, अन्य कारण---उपरोक्त आधारभूत कारणों के अतिरिक्त देश मे व्याप्त 
बेरोजगारी समस्या के लिये निम्त कारण उत्तरदायी है :--- 

(क) ब्रिटिश काल में जो नीति अपनाई गई उससे हमारे देश में कुटीर व लघु 
उद्योगों का छास हुआ है, वे अभी तक पर्याप्त मात्रा मे उचित ढंग से विकसित नही 
हो सके हैं । 

(ख) देश के प्राकृतिक साधनों की क्षमता का पूर्णतया उपयोग वही किया 
गया है । 

(ग) कृषि तथा अन्य उद्योगों में पूँजी का अभाव है। 

(घ) भारत से श्रमिकों की गतिशीलता का अभाव है। 

() देश में अशिक्षित व अकुशल श्रमिक्रो का आधिक्य है । 
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(च) बहुत से उद्योगो मे लागत कस करने के उद्देश्य से नवीनीकरण व 
आधुनिकीकरण के कार्यक्रम अपताये गये हैं जिससे थोडे-बहुत श्रमिकों की छंटनी हो 
गयी है । 

(छ) पिछले कई वर्षों मे कई विभाग जो युद्धकाल मे स्थापित किये गये थे, 
जैसे नागरिक सम्भरण विभाग आदि अब बन्द कर दिये गये है । 

(ज) देश का औद्योगीकरण भी धीमी गति से हो रहा है। हाल ही मे विदेशी 
मुद्रा की कठिनाइयो के कारण आयात पर बहुत से प्रतिबन्ध लगा दिये गये है जिससे 
कि औद्योगीकरण की गति मे शिथिलता आ गई है । 

(झ) देश मे मानवीय शक्ति का उचित नियोजन नही हुआ है । देश की 
सामाजिक स्थिति ने कुछ अंश तक बेरोजगारी की समस्या को और अधिक कठिन कर 
दिया है। जैसे जाति प्रथा, बालविवाह व अन्य सामाजिक कुरीतियों के कारण श्रम 
की गतिशीलता में अभाव पाया जाता है । 

(अ) इसके अतिरिक्त ऊँची लागत अर्थ-व्यवस्था, सूखा, मनन्‍्दी व अवमुल्यन 
की दशाएँ तथा समाज की बदलती परिस्थितियों मे मध्यम श्रेणी की स्थियो का श्रम- 
बाजार मे प्रवेश आदि को बेरोजगारी के अन्य कारणो के अन्तगंत उल्लेख किया जा 
सकता है । 

सुझाव--बे रोजगारी की समस्या देश में अत्यन्त गम्भीर है और इसको शीक्र 
से शीघ्र दूर करना अत्यन्त आवश्यक है। यदि साठ! का दशक भारत मे खाद्य 
समस्या हल करने का दशक रहा है, तो 'सत्तर' का दशक हमारे लिये बेरोजगारी दूर 
करने का दशक रहना चाहिए। विकास कार्यक्रम इस आधार पर बनाये जाने चाहिये 
कि सब लोगो को रोजगार मिले ।” श्री बो० वी० गिरि के अनुसार बेरोजगारी दूर 
करने के लिए हमे शीघ्र ही सबके लिए रोजगार की भावना से युद्ध-स्तर पर सक्रिय 
उपाय करने होगे । 

बेरोजगारी की समस्या के समाधात के लिए और सुझावों का अध्ययन हम 
दो शीषको के अन्तर्गत करेगे : 

() सैद्धांतिक विवेचना 

(॥) व्यावहारिक उपाय 


()) सैद्धान्तिक विवेचना 


आशथिक विकास की दृष्टि में मानवीय ससाधनों के उपयोग हेतु विभिन्‍न 
विकासवादी अथँ-व्यवस्थाओ द्वारा भिन्न-भिन्न उपाय बताये गये है । इन सभी उपायो 
का अन्तिम उपलब्ध जनशक्ति का सर्वोत्तम उपयोग द्वारा वांछित आथिक विकास को 
प्राम करना है। इस सम्बन्ध में कुछ महत्त्वपूर्ण विचारधाराएँ इस प्रकार है :--- 


, रेगनर नवसे (२८४००/ ।पण्मा८७) की विचारधारा 
प्रो० नकक्‍्से का मत है कि अद्धविकसित देशों में औसत रूप से कुल जनसंख्या 
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का लगभग 25% अदृश्य-बेरोजगारी से ग्रस्त है। नक्स का कथन है कि 'घनीभूत 
श्रम' (207828/०0 ॥800प7) ही पूँजी होती है। अत' अहृश्य बेरोजगारी में निहित 
श्रम के अपव्यय का पूँजी निर्माण मे उपयोग किया जा सकता है। अत. यह उचित 
है कि अहृश्य बेरोजगार श्रमिको को कृषि से हटाकर, सिंचाई, रेल, सडक, मकान 
आदि विशेष सामाजिक सेवाओ के निर्माण मे लगाया जाये । नकसे के शब्दों मे “अति- 
रिक्त श्रमिकों को भूमि से हटाया जाना सम्भव है। ऐसे लोग जिस वस्तु का निर्माण 
करेगे उससे वास्तविक राष्ट्रीय आय मे वृद्धि होगी, किन्तु पूँजी के बिना वे क्‍या 
उत्पादन करेगे ? सम्भवत., बहुत कम । अत उन्हे वास्तविक पूजी के उत्पादन मे ही 
क्यो न लगाया जाये ? 

अतिरिक्त श्रम-शक्ति को भूमि से हटाकर पँजीगत परियोजनाओ मे लगाने में 
दो समस्याएँ हैं--(अ) उपकरणो की उपलब्धि और (ब) योजनाओ का वित्त प्रबंध । 

जहाँ तक अतिरिक्त कृषि-श्रम को पूँजीगत योजनाओ मे कार्य करने के लिए 
उपकरणों तथा अन्य सामान उपलब्ध कराने की समस्या है, उसको हल करना अत्यन्त 
सरल है। इस सम्बन्ध मे नक्से का सुझाव है कि--(अ) जहाँ तक सभव हो उत्पादन 
कार्य मे श्रम-प्रधान तकनीक का उपयोग किया जाना चाहिए जैसे, जगल साफ करने 
से, पेडो को गिराने का कार्य श्रमिकों द्वारा होना चाहिए न कि बुलडोजरो द्वारा, (ब) 
कृषि क्षेत्र से अतिरिक्त श्रमिकों के स्थानान्तरण से कृषि मे प्रयोग किए जा रहे उप- 
करणो--जैसे, टोकरियों, बेलचों व हथौडियो आदि मे भी बचत होगी । अतिरिक्त 
श्रमिक इन फालतू उपकरणों को पूँजीगत योजनाओं में प्रयोग के लिए ले जा सकते 
हैं (स) विकास की प्रारम्भिक अवस्था मे बहुत ही साधारण किस्म के औजार तथा 
उपकरणो का प्रयोग किया जा सकता है । 

इस सिद्धान्त की सफलता के लिए आबशण्यक है कि (3) कृषि क्षेत्र मे बची 
, हुई जनसंख्या के उपभोग-स्तर मे परिवर्तेत नही होना चाहिए, (४) कृषि क्षेत्र में जिन 
श्रमिकों को स्थानानतरित किया जाये, उनके लिये तुरन्त वैकल्पिक रोजगार की 
व्यवस्था होनी चाहिए । 

सैद्धान्तिक दृष्टिकोण से प्रो० नव्से का सिद्धान्त काफी महत्त्वपूर्ण है । अद़ें- 
विकसित देशो में पाये जाने वाले श्रम अतिरेक का उपयोग उत्पादक कार्यों मे किया 
जा सकता है। विकास की प्रारम्भिक अवस्था में अद्ध विकसित देशी को बाह्य सहा- 
यता पर आश्रित रहने की आवश्यकता नही पडेगी । इस सिद्धान्त के अनुसार देश मे 
अन्तनिहित सस्भाव्य बचत का प्रभावशाली ढंग से उपयोग करके आशिक विकास को 
संभव बनाया जा सकता है। लेकिन जहाँ तक सिद्धान्त की व्यावहारिकता का प्रश्न 
है, अहृश्य बेरोजगारी की सही माप अतिरिक्त श्रम को पूँजीगत परियोजनाओं मे 
स्थानान्तरित करना पर्याप्त मात्ना मे मशीन, औजारों और उपकरणों की व्यवस्था 
करना, साधनो को सही दिशा मे गतिशीलता आदि अनेक समस्‍यायें पूँजी निर्माण मे 
घंभाव्य बचत के योगदान को सीमित कर देती है । 
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2. आथर लुईस की विचारधारा 

प्रो" विलियम आर लुईस अपने लेख श्रम की असीमित पूर्ति से आधथिक 
विकास" (80070ण6 08ए207छ67// ज्याए (6 #ग्रगाध्त ४79फॉए ० 80077) 
में एक मॉडल के आधार पर स्पष्ट करने का प्रयत्न किया है, कि श्रम की असीमित 
पूति के बावजूद भी तीन्र आथिक विकास सम्भव है। लुईस का यह विश्वास है 
कि अद्धं विकसित देशों मे असीमित मात्रा मे श्रमिकों की पूत्रि जीवन-निर्वाह-मज 
दूरी-स्तर पर उपलब्ध है। ऐसी स्थिति मे---“आशथिक विकास उस समय होता है, 
जबकि जीवन-निर्वाह क्षेत्र से अतिरिक्त श्रमिक को निकाल कर पूंजीवादी क्षेत्र में 
लगाने के कारण पूंजी का सचय या निर्माण होता है ।” लुईस का मत है कि अद्ध- 
विकसित देशो मे मानवीय-श्रम सस्ता होता है और उसकी पूर्ति आसानी से हो जाती 
है, अत, आवश्यकता इस बात की है कि जीवन-निर्वाह क्षेत्र से अधिकाधिक मात्रा में 
मानवीय श्रम प्राप्त किया जाये और उन्हे ऊँची मजदूरी का प्रलोभन दे कर औद्योगिक 
क्षेत्र की ओर स्थानान्तरित किया जाये । 

लुईस के मॉडल की तीन प्रमुख बाते 

(अ) ग्रामीण क्षेत्रों की अपेक्षा औद्योगिक क्षेत्र मे मजदूरी की दर, चाहे थोडी 
अधिक हो, पर निश्चित हो । 

(ब) भोद्योगिक श्रम मे विनियोग अधिक किया जाय, भले ही वह जनसंख्या 
वृद्धि के अनुपात मे न हो, तथा 

(स) श्रमिकों को प्रशिक्षित करने की लागत पूरे समय तक समान बनी रहनी 
चाहिए । 

प्रोण० लुईस के मॉडल का प्रधान गुण यह है कि यह बहुत स्पष्ट ढंग से विकास 
प्रकिया की व्याख्या करता है और यह स्पष्ठ करता है कि उन अद्धं विकसित देशों मे 
पूँजी-निर्माण किस प्रकार होता है, जहाँ श्रम का बाहुलय ओर पूँजी की दुबेलता होती 


है । 
3. प्रो० लेबेनस्टीन के विचार 


प्रो० हारेव लेबेनस्टीन ने अपनी पुस्तक “80००ग ०6 880:ण़8707685 870 
४००००ए॥ा० 070ज्ार7' मे अद्धविकसित देशो के सम्बन्ध मे एक वाद या थीसिस को 
जन्म दिया है । जिसे न्यूनतम आवश्यक प्रयत्नवाद” कहते है। अपने इस ग्रन्थ मे 
लेबेनस्टीन ने भारत, इन्डोनेशिया आदि, उन अद्ध विकसित देशो की समस्याओं का 
अध्ययन किया है,'जितमे जनसख्या का घनत्व अधिक है । 

लेबेनस्टीन का मत है कि अद्ध विकसित देशो मे केवल प्रति व्यक्ति आय बढ़ने 
पर ही जन्म-दर कम होगी अर्थात्‌ पहले आर्थिक विकास होगा, फिर जन्म दर घटेगी । 
लेबेनस्टीन के शब्दों मे--- बिना आर्थिक विकास के कोई भी प्रत्यक्ष तरीके जन्म-दर 
नियन्त्रण मे सफल “नहीं! हो सकते ।” वास्तव मे उनके यह विचार माल्यस के 
विचारों के ठीक विपरीत है । 
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लेबेनस्टीन का मत है कि अधिक जनसंख्या वाले अद्धं विकसित देशो मे तीक्र 
गति से आथिक विकास तभी संभव हो सकता है, जबकि शुरू मे अधिक आय उत्पन्न 
करने वाले विनियोग कार्यक्रमों को शुरू किया जाय । वैसे भी अर्धाविकसित देशो के 
प्रारस्भिक विकास काल मे बडी मात्रा मे विनियोग करने की आवश्यकता होती है, 
ताकि राष्ट्रीत आय में तीन्र गति से विकास हो सके । अत इस हृष्टि से किये गये 
प्रयासो के दो लाभ होगे--(अ) जनसंख्या बृद्धि की दर गिरेगी, और (ब) फलस्वरूप 
इस प्रथम अवस्था के बाद आर्थिक विकास का यह विचार आर्थिक जगत मे न्यूनतम 
आवश्यक प्रयत्न सिद्धान्त” से जाना जाता है । 

स्पष्टत: लेबेनस्टीन के मतानुसार जनसख्या की इस ऊँची दर को नियन्त्रित 
करने और प्रति व्यक्ति आय मे वृद्धि करके जनसख्या बृद्धि की दर को घटाने के लिए 
न्यूनतम आवश्यक प्रयत्नों की आवश्यकता है । 

प्रो० लेबेनस्टीन का न्यूनतम आवश्यक प्रयत्न के सिद्धान्त ने अर्थशास्त्रियो 
एवं अद्ध विकसित देशों में योजना बनाने वालो का ध्यान आकर्षित किया है। यह 
सिद्धान्त अधिक व्यावहारिक है, क्योकि अर्द्धावकसित देशो मे औद्योगीकरण के लिए 
पूंजी की कमी के कारण एक बार ही बडा धक्का देना कठिन होता है, जबकि अर्थ- 
व्यवस्था को सतत विक्रास के मार्ग पर लाने के लिये व्यूततम आवश्यक प्रयत्न सिद्धान्त 
उचित ढग से समय-समय पर थोडा-थोडा विकास करने का समर्थन करता है। यह 
सिद्धान्त प्रजातत्वात्मक योजना से भी कम मेल रखता है, जिससे अधिकाश अर्॑- 
विकसित देश सम्बद्ध हैं। परन्तु यह सिद्धान्त भी बहुत व्यावहारिक नही है। अर्द्धविक- 
सित देशो मे च्यूनतम-स्तर के आवश्यक प्रयत्तो हेतु बाछित मात्रा मे विदेशी सहायता, 
प्रशिक्षित श्रम व विकसित तकनीक आदि उपलब्ध न होने के कारण ये देश आवश्यक 
ओऔद्योगिक विनियोग करने में भी असमर्थ रहते है । इसके अतिरिक्त कोई भी अड्ड- 
विकसित देश जन्म दर को घटाने के लिए प्रति व्यक्ति आय मे न्यूनतम आवश्यक स्तर 
से अधिक वृद्धि होने तक प्रतीक्षा नही कर सकता, क्योकि हो सकता है कि तब तक 
देश मे जनसंख्या विस्फोट की स्थिति उत्पन्न हो जाये | इतना ही नही लेबेनस्टीन ने 
जनसंख्या को एक विशुद्ध आथिक घटक माना है, जो कि ब्रुटिपृर्ण है कारण यह है कि 
अद्धंविकसित देशो मे जनसख्या एक सामाजिक व धामिक समस्या है, जिस पर रीति- 
रिवाज धर्म व सास्कृतिक भ्रदृत्तियो आदि का प्रभाव पडता है। जिस देश मे ' पुत्र पैदा 
होने पर पित। को सब कष्टो से छुटकारा मिल जाता हो, (8870 507) के जन्म से 
वह अमर हो जाता हो, और पड़-पोते के अवतार लेते ही वह स्वर्ग का अधिकारी बन 
जाता हो,” भल्रा ऐसे देशो मे आय बृद्धि किस प्रकार जनसख्या ब्रद्धि को सीमित कर 
सकती है। 


व्यावहारिक उपाय 


बेरोजगारी की समस्या के समाधान के लिए अग्रलिखित उपाय किए जा 
सकते हैं : 
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(4) दीघंकालीन उपाय--बे रोजगारी की समस्या के समाधान के लिए अपनाई 
गई दीर्घकालीन नीति में निम्नलिखित बातो का होना अत्यन्त आवश्यक है। 

(7) जनसंख्या नियन्त्रण--जनसख्या की तीक्र वृद्धि पर शीक्रातिशीघ्र पूर्ण 
नियन्त्रण लगाना अत्यन्त आवश्यक है। इनके लि ए परिवार नियोजन कार्यक्रम को 
प्रभावशाली ढंग से तेजी के साथ चलाया जाना चाहिये और जन्म दर शीघ्रातिशीकघ्ष 
40 से 52 तक घटाने के प्रयत्न होने चाहिए । चीन मे भी पूर्ण रोजगार की स्थिति 
प्राप्त करने के लिए जनसख्या नियन्त्रण नीति अपनाई गई है । 

(7) तीन्न आर्थिक विकास--देश मे आधारभूत उद्योगो का विकास शीघ्रता 
से होना चाहिये जिससे रोजगार के नये अवसर उत्पन्न होगे । विशेष कर शिक्षित तथा 
कुशल व्यक्तियों के लिए तथा कृषि से अतिरिक्त जनशक्ति हटाकर उद्योगों मे लगाई 
जा सकेगी, लेकिन औद्योगीक रण के ये लाभ तभी मिल सकेंगे, जबकि वह विकेन्द्रित 
हो, छोटे सहायक उद्योगो व बृहदउद्योगो के बीच उचित समन्वय रखा जाय और 
पूंजी प्रधान उद्योगों की अपेक्षा श्रम प्रधान उद्योगों के विकास की ओर अधिक ध्यान 
दिया जाय । 

(/9) शिक्षा-प्रणाली मे सुधार--वर्तमान पुस्तकीय शिक्षा-प्रणाली को तक- 
तीकीय और व्यावसायिक रूप दिया जाना चाहिये। शिक्षा-प्रणाली को इस तरह 
व्यवस्थित किया जाना चाहिये कि कर्मचारियों की आवश्यकताओ के बदलते हुए ढांचे 
से उसका सामंजस्य हो सके । 

रोजगार के अवसर जुटा देने से ही बेरोजगारी हर नहीं हो सकती । मुख्य 
समस्या है लोगो को रोजगार के याग्य बनाना । परन्तु दुर्भाग्यवश भारतवर्ष मे इस 
सम्बन्ध मे कोई विशेष ध्यान नही दिया गया। ग्रामीण क्षेत्रो मे उत्पादन सम्बद्ध प्रशि- 
क्षण केन्द्र खोले जाने चाहिये। कारण यह है कि भारतवर्ष मे 9 0£ व्यक्ति ऐसे है 
जो कि अकार्यकुशल है, इनमे शिक्षित व्यक्ति भी सम्मिलित है। भारत मे शिक्षित 
बेरोजगारी का कारण यह नही है कि रोजगार के अवसर उपलब्ध नही है बल्कि यह 
भी है कि उपलब्ध रोजगार के लिए उपयुक्त व्यक्ति नही है प्रशिक्षण युक्त शिक्षण 
हमारी शिक्षा नीति होनी चाहिये ताकि व्यक्ति स्वय अपना रोजगार प्रारम्भ कर 
सके । ग्रामीण क्षंत्रो मे लघु उद्योग एवं तकनीकी प्रशिक्षण हेतु वर्ष मे कम से कम दो 
बार शिविर लगाये जाने चाहिये जिनमे ग्रामीण उद्योगो से सम्बन्धित ज्ञान ग्रामीणों 
को दिया जाना चाहिए । 

(77) निर्माण कार्यों सें बृद्धि--देश मे यातायात सेवाओ तथा जनकल्याण 
सेवाओं के विकास की आवश्यक्रता है। यातायात के क्षेत्र मे रोजगार की सम्भावनाएँ 
बहुत अधिक है। अतः इस क्षेत्र का तेजी से विकास किया जाना चाहिये, क्योकि 
इसके द्वारा राष्ट्रीय सम्पत्ति बढ़ेगी तथा साथ ही' साथ रोजगार भी बढेगा। इसी 
प्रकार हमारे देश भे सामाजिक तथा लोकहितकारी सेवाओ जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, 
चिकित्सा आदि का अत्यधिक अभाव है, अतः इन सामाजिक सेवाओ के विस्तार से 
जनकल्याण मे बृद्धि होने के साथ-साथ बेरोजगारी के निवारण मे सहायता मिलेगी। 
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(५) अनुकूल उत्पादन तकनोक का चुनाव--भारत जैसे अद्धं-विकसित देश 
में जहाँ बहुत अधिक मात्रा मे श्रम शक्ति पायी जाती हे और जिससे जनसख्या वृद्धि 
के साथ-साथ श्रम मे वृद्धि होती जा रही है, पूँजी प्रधान तकनीकों का अन्धाधुन्ध 
उपयोग रोजगार की दृष्टि से हानिकारक सिद्ध हुआ है। वस्तुत हमे श्रम प्रधान 
तकनीको का उपयोग करना चाहिये जिससे उत्पादिता तथा रोजगार मे एक साथ 
वृद्धि प्राप्त की जा सके । 

(५) रोजगार कार्यालय का विस्तार--सारे देश मे रोजगार कार्यालयों का 
जाल-सा बिछा देना चाहिये, ताकि श्रम की गतिशीलता मे वृद्धि हो और जो बेरोज- 
गारी केवल कार्य खोजने के कारण है वह दूर द्वरो। विभिन्न विश्वविद्यालयों मे 
रोजगार विभाग खोलकर शिक्षितो को उचित काम के बारे में मार्ग दर्शन फरना 
आवश्यक है । 

(पा) मनुष्य शक्ति का नियोजन--भारत में मनुष्य शक्ति के नियोजन से 
काफी दोष है, इसलिए आवश्यक है कि देश मे वैज्ञानिक ढंग से मनुष्य शक्ति का 
नियोजन किया जाय । कार्यकुशल जनशक्ति की कमी समझते हुए प्रशिक्षण प्राप्त और 
अनुभवहीन' जनशक्ति का सही अनुमान लगाते हुए सही रोजगार के अवसर अधि- 
काधिक उपलब्ध कराकर जनशक्ति योजना को उचित ढग से क्रियान्वित किया जाय । 
यह सन्‍्तोष की बात है कि पिछले कुछ वर्षों मे इस दिशा मे प्रयत्न किये गये है । 
इसके लिये सन्‌ 962 मे केन्द्रीय मनुष्य शक्ति अनुसधान सस्था दिल्‍ली में स्थापित 
की गई है । 

(शा) सामाजिक सुधार--भारत के सामाजिक ढाँचे से उपयुक्त परिवतंन 
किया जाय, ताकि जाति प्रथा, पर्दा, प्रथा, सयुक्त परिवार प्रणाली आदि के दोष 
दूर हो सके और श्रमिकों की गतिशीलता में वृद्धि होकर रोजगार के अवसर बढ़ 
सके । 

2. अल्पकालीन उपाय--अल्पकाल मे बेरोजगारी की समस्या को दूर करने 
के लिए निम्न उपाय किये जाने चाहिये *--- 

(7) सघन कृषि--सिचाई की सुविधा बढाकर उनच्चत बीज, खाद, दवा आदि 
कृषि की आवश्यक वस्तुएँ किसानो को उपलब्ध कराकर हमे अधिक से अधिक क्षेत्र 
सचन कृषि के अन्तर्गत लाना चाहिय्रे जिससे प्रति हेक्टेयर उत्पादन बढ़ेगा और साथ 
ही क्षेत्र मे रोजगारी भी बढेगी । 

(7) सघन फसल कार्यक्रम--अधिक से अधिक क्षेत्र मे प्रतिवर्ष एक से अधिक 
फसलें बोने के लिए सघत फसल कायक्रम कार्यान्वित किया जाना चाहिये जिससे वर्ष 
भर में एक से अधिक फसलें उगाने से मोसमी बेरोजगारी की समस्या हल होगी । 

(7) कृषि सहायक उद्योगों को प्रोत्साहन--पशु पालन, दुरध व्यवसाय, मुर्गी 
पालन, मछली पालन, मधुमक्खी पालन, सुअर पालन आदि कृषि सहायक उद्योगो को 
अपनाकर रोजगार के अवसरो से पर्याप्त वृद्धि की जा सकती है । 
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(7) कृषि उद्योगो का विकास--कृषि मे वैज्ञानिक ढद्भ अपनाकर इसकी 
रोजगार प्रदान करने की क्षमता को बढाया जा सकता है। रासायनिक खादो, उर्वरक, 
मिश्रण तथा कीटनाशक दवाइयों आदि की सुविधा उपलब्ध होने से न केवल भूमि के 
प्रति एकड उत्पादन मे वृद्धि होगी, बल्कि इनके निर्माण से सम्बन्धित उद्योगों का 
विकास होगा । इससे ग्रामीण क्षेत्रों मे रोजगारी बढेगी । 

(९) कुटीर व लघु उद्योगो का विकास--कताई-बुनाई, मिट्टी का काम, चर्म 
उद्योग आदि कुटीर व लघु उद्योगों का विकास किया जाय ताकि एक ओर कृषक वर्ग 
की आय बढे और दूसरी ओर भूमि पर जनसंख्या का दबाव घटे | श्री बी०बी० गिरि 
के अनुसार हर घर मे एक कुटीर उद्योग तथा हर एकड भूमि पर चारागाह” हमारा 
ध्येय होना चाहिये । 

अन्य सुन्नाव--() रोजगार सदैव लाभकारी होना चाहिए अर्थात्‌ रोजगार की 
उत्पादकता रोजगार की लागत से कम नही होनी च हिए । 

(2) रोजगार की प्रकृति स्थायी होनी चाहिए। कारण यह है कि अल्पकाल 
के पश्चात्‌ एक भीड फिर से रोजगार की तलाश में भटकेगी | 

(3) रोजगार गुणक प्रभावशाली होना चाहिए । इसका अर्थ यह है कि रोज- 
गार स्वय वृद्धिशील होना चाहिए ताकि अनेक लोगो को कार्य मिल सके । 

(4) रोजगार मे वृद्धि होने के साथ बाजार मे वस्तुओ की पूर्ति मे वृद्धि की 
सम्भावना रहती है, अत लागो की आय मे अतिरिक्त वृद्धि होनी चाहिए ताकि अति- 
रिक्त उत्पादन की बिक्री हो सके । 

(5) रोजगार पर्याप्त आय प्रदान करने वाला होना चाहिए अन्यथा लोगो की 
अरुचि रोजगार के प्रति हो जायेगी । गरीबी का मुख्य कारण अनाथिक रोजगार भी 


। 
६ (6) रोजगार के अवसरो का उचित वितरण होना चाहिए। इस तथ्य पर 
हमारे देश मे अभी तक कोई विशेष ध्यान नही दिया गया है। कुछ परिवार ऊँचे पदो 
पर अपने सभी सदस्यों को आसीन करा लेने मे सफल हो जाते है और समाज में 
असंख्य राज-परिवार विकसित हो जाते है । 

(7) रोजगार के अवसर जुटाते समय यह भी ध्यान रखना चाहिये कि रोज- 
गार गुणक से बृद्धि हो। प्राय एक रोजगार एक तक ही सीमित रहता है क्योकि 
अधिकाश रोजगार सरकारी प्रतिष्ठानों या कार्यालयों मे ही उपलब्ध कराये जाते है 
उन रोजगारों की उत्पादकता भी कम होती है। इसके विपरीत निर्माण सम्बन्धी 
रोजगार के अवसरो का गुणक अधिक होता है, जैसे विद्युतीकरण, सडक निर्माण कार्य, 
भूमि संरक्षण का कार्य आदि लघु सिंचाई योजताओ पर प्राथमिकता देनी चाहिए ताकि 
उत्पादन वृद्धि हो । 


पंचवर्षीय योजनाओं के अन्तगंत बेरोजगारी को दूर करने के प्रयत्न 


| प्रथम पंचवर्षोप योजना--प्रथम योजना मे खाद्य समस्या, कच्चे माल का 


है 
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अभाव आदि अन्य समस्याओ के कारण बेरोजगारी की समस्याओं व इनके उपचारो 
पर गहराई से विचार नही किया गया । यह ठीक है कि बाद मे 953 में इस सम- 
स्या का स्वरूप कुछ स्पष्ट होता गया | 953 के अन्त मे योजना आयोग ने रोजगार 
अवसर की उदन्नति के लिए ! सुत्नी कार्यक्रम बनाया, जिसमे लघु उद्योग यातायात, 
शिक्षा के विकास के लिये सुझाव दिये | योजना मे 75 लाख व्यक्तियो को काम दिलाने 
का लक्ष्य रखा गया । परन्तु इस अवधि मे अनुमानत 54 लाख बेरोजगारो के लिए 
काम-धन्धो की व्यवस्था की जा सकी । 

2, द्वितीय योजना--द्वितीय योजना के आरम्भ मे बेकारी की समस्या भीषण 
रूप मे थी। इस योजना के आरम्भ के समय 53 लाख व्यक्ति बेरोजगार थे । इन 
पाँच वर्षों मे कार्य ढूंढने वालो की सख्या मे । करोड़ की वृद्धि हो जाने की सम्भावना 
थी । दूसरी योजना में 96 लाख व्यक्तियों को रोजगार दिलाने का लक्ष्य था जिसमे 
6 लाख कृषि क्षेत्र मे और 80 लाख गेर कृषि क्षेत् से थे । किन्तु साधनों की कमी 
के कारण दूसरी योजना का आकार घटा दिया गया तथा गैर क्ृषि क्षेत्र मे 65 लाख 
व्यक्तियों को ही रोजगार दिया गया । इस योजना के अन्त में बेरोजगारों की सख्या 
7] लाख हो गई । इससे स्पष्ट है कि द्वितीय योजना के अन्त तक बेरोजगारी की 
समस्या सुधरने के बजाय और भी अधिक ग्रम्भीर हो गई । 


3 तृतीय योजना--तृतीय योजना मे कहा गया है कि रोजगार देना भारत 
में नियोजन का एक प्रमुख लक्ष्य है। अनुमान किया गया है कि तृतीय योजना मे श्रम्त 
शक्ति मे लगभग करोड 70 लाख व्यक्तियों को प्रवेश दिया जायगा । परन्तु इस 
योजना मे केवल 49 लाख व्यक्तियों को रोजगार देने की व्यवस्था की गई । तीसरी 
योजना में रोजगार सम्बन्धी प्रयत्न मुख्यत, तीन दिशाओ में किये गये :---- 

(अ) यह प्रयत्त किया गया है कि पहले की अपेक्षा इस बार रोजगार का 
लाभ लोगो को समात रूप में मिले | 

(ब) गाँव के औद्योगीकरण का व्यापक कार्यक्रम चलाया जाय जिससे ग्रामीण 
अर्थ-व्यवस्था मे चेतना जाग्रत हो । 


(स) गाँवो में निर्माण कार्य चलाया गया । 


4. चतुर्थ पंचवर्षोय योजना (9 69-74) से रोजगार नौति--चतुर्थ योजना 
में श्रम गहन कार्यक्रमों पर काफी बल दिया गया जैसे--भू-संरक्षण, सहकारिता, 
सबक, सिचाई, लघुसिचाई, आवास व नगर विकास, क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम, बाढ़ 
नियंत्रण, ग्रामीण विद्युतीकरण तथा लघुउद्योग आदि। इन कार्यक्रमों पर व्यय की 
राशि मे पूर्ण की तुलना मे बद्धि की गई । योजता में कृषि गत क्षेत्र के लिए विभिन्न 
वित्तीय संस्थाओ की क्रियाओं के लिए साधन रखे गये । इन संस्थाओं में भूमि विकास 
बेक, कंषि साख निगम, राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम, ग्रामीण विद्युतीकरण निगम, 
ग्रामीण उद्योग निगम, सहकारी बैक, कृषि पुनवित्त निगम आदि शामिल है । 
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ग्रामीण क्षेत्रों मे बहु-फसल कार्यक्रम, सुधरी हुई विधियों के प्रचार, मशीनरी 
के आवश्थक उपयोग के प्रसार आदि से श्रम की माँग मे विस्तार होने के अनुमान 
लगाए गये । 


(5) पॉचवीं योजना, 974-78 से रोजगार बढ़ाने पर अत्यधिक बल :-- 
देश मे फैली हुई गरीबी व बेकारी की समस्या का समाधान करने के लिए पाँचवी 
योजना मे रोजगार बढाने के लिए निम्न क्षेत्रों के विकास को आवश्यक बताया 
गया--भू-स रक्षण, वन, मछली पालन, क्षेत्रीय विकास, लघु सिंचाई, पशु पालन व 
दुग्ध व्यवसाय, सडके व लघु कृषक विकास एजेन्सी, वेयरहाउर्सिंग व बिक्री कार्य 
लघु उद्योग, सीमान्त कृषक व खेतिहर श्रमिक एजेन्सी व सूखाग्रस्त क्षेत्र कार्यक्रम । 
इसके अतिरिक्त न्यूनतम आवश्यकताओ की पूर्ति के कार्यक्रम मे निम्त कार्य सुझाए 
गये --सावेजनिक स्वास्थ्य, भूमिहीनो के लिए मकान, प्राथमिक शिक्षा, ग्रामीण जल 
सप्लाई, ग्रामीण विद्युतीकरण व शहरों मे गन्दी बस्तियो का सुधोर आदि । 


छठी योजना में रोजगार नीति 
इस योजना मे रोजगार नीति के मुख्यतया निम्न दो उद्देश्य होगे--- 


() सामान्य स्थिति के आधार पर बेरोजगारी की सीमा को घटाना है जिसे 
कि खुली बेरोजगारी कहते है । 


(2) रोजगार बढाने के मुख्य क्षेत्र है . कृषि, ग्राम विकास, ग्राम तथा लघु 
उद्योग, भवन निर्माण, सार्वजनिक प्रशासनिक एवं सेवाएं। छठी योजना (980-85) 
मे 343 लाख मानव वर्ष रोजगार कायम किया जायेगा जो योजना काल के दौरान 
श्रम शक्ति मे वृद्धि के लगभग बराबर होगा । इस प्रकार रोजगार मे 4 7 प्रतिशत 
प्रतिवर्ष की वृद्धि होगी जो श्रम शक्तित मे 2'54 प्रतिशत की इस काल मे वार्षिक वृद्धि 
से कही अधिक है । 


छठी योजना मे राष्ट्रीय ग्राम रोजगार कार्यक्रम चलाया जा रहा है | इस 
कार्यक्रम के अधीन ग्राम निर्धनो के लिए रोजग्रार कायम करने वाली विकास परि- 
योजनाएँ शुरू की जा रही है। राष्ट्रीय ग्राम रोजगार कार्यक्रम को केन्द्र द्वरा चालित 
योजता के रूप मे 50-50 की केन्द्र एवं राज्यों के बीच सहभागिता के आधार पर 
चलाया जा रहा है। केन्द्र अपना भाग जिस हृद तक अतिरिक्त खाद्यान्न उपलब्ध होगे, 
खाद्यान्नो के रूप मे जुटाएगा और शेष भाग नकदी के रूप मे । 


(3) छठी योजना में 4979-80 की तुलना में रोजगार क्षमता अग्नलिखित 
सारणी से स्पष्ट हो जाती है-- 
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अनुमानित क्षेत्रवार रोजगार 979-80 और 984-85 से सिलियन मानक 


व्यक्ति प्रतिवर्ष 
का माााााााा७््एएएशशआशशणश्णणणणशााणणणणणणणाणाभाभणाा ५३ ा ५2 आम अल 
क्रम क्षेत्र 979-80 98 4-8 5 
पक्ष... 7284 ............ इठउआ 
2 वानिकी 6'207 7:794 
3 मछली पालन 940 2 220 
4. खतन एवं पत्थर खान 0*724 0*894 
5 मैनृफैक्चरिंग 42'0]2 27 759 
6. निर्माण 9 286 ]:32] 
7, बिजली, गैस एवं जलपूर्ति. 0"723 0927 
$' रेलवे [:662 :704 
9 अन्य परिवहन 7'09 8 677 
0. संवहन 0800 0:9]7 
]] व्यापार, भण्डारण एवं गोदाम 43 278 6*042 
2, बैंकिंग एवं बीमा 038 '.225 
3, वास्तविक सम्पत्ति अन्य 
सेवाएँ एवं आवास 0028 0032 
4 सार्वजनिक प्रशासन ]4 9 6 042 
सुरक्षा एवं अन्य सेवाएँ 
5, रोजगार विशेष कार्यक्रम ना 4'000 
राष्ट्रीय रोजगार योजना सहित 
6 योग 5.0 485 389 


इस प्रकार छठी योजना मे बेरोजगारी की समस्या पर भीषण प्रह्मर होगा । 
बेरोजगारी कम करने के लिए सरकार द्वारा प्रयत्न 
सरकार ने बेरोजगारी की समस्या को हल करने के लिए जो उपाय किये है 
उनका सक्षिप्त विवरण निम्नलिखित है-- 
रोजगार कार्यालयों की स्थापना--रोजगार दिलाने के लिए एवं बेरोज- 
ग़ारो के मार्ग दर्शन के लिए रोजगार कार्यालयों की सख्या मे बराबर वृद्धि की जाती 
रही है। जैसा कि प्रदत्त सारणी के अंको से स्पष्ट है-- 


४ह2७७७एाहइ" एन" भानआथा एक गा शशशभनाणणा था भरा >9 9७333. लव थार 0290/८पातापपापा २ ८ारातापकाल ह 
वर्ष रोजगार कार्यालय की सख्या पंजीकृत सब्या (लाखो मे) 





950 [43 . वहा 7 
967 325 3230 
966 396 38 77 
977 594 09*24 
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2 विशिष्ट कार्यक्रम--(अ) सूखा उन्सुख क्षेत्र कार्यक्रम--क्ृषि श्रमिको को 
रोजगार प्रदान करने के लिए यह कार्यक्रम सन्‌ 970-7व में देश के 54 चुने हुए 
जिलो में 00 करोड रुपये निर्धारित परिव्यय से प्रारम्भ किया गया था । अब तक 
इस कार्यक्रम के अन्तगेत 3 करोड भनुष्यो को रोजगार मिल चुका है। 

(ब) ग्रामीण रोजगार के लिए त्वरित कार्यक्म--केन्द्रीय सरकार ने सन्‌ 
97-72 मे ग्रामीण क्षेत्र मे अधिक रोजगार प्रदान करने के लिए क्रैश प्रोग्राम 
बनाया । इस कार्यक्रम के दो उद्देश्य है--श्रम प्रधान भ्रामीण परियोजनाओ के माध्यम से 
प्रत्येक जिले मे अतिरिक्त रोजगार उत्पन्न करना तथा, स्थायी रूप की नगर निर्माण 
परियोजनाओ पर बल देना । 

(स) अग्रगामी गहन ग्रामीण रोजगार परियोजना-ग्रामीण जनसंख्या को 
पूर्ण रोजगार प्रदान करने की दिशा मे एक आवश्यक प्रारम्भिक कार्यक्रम के रूप में 
सन्‌ 972-73 में 'शारए? प्रारम्भ की गई। इस परियोजना का उद्देश्य ग्रामीण 
क्षेत्र मे बेरोजगारी की मात्रा और प्रकृति का अनुमान लगाना है । 


3 शिक्षित बेरोजगारी सम्बन्धी विशिष्ट कार्यक्रम--शिक्षित वर्ग मे बेरोज- 
गारी कम करने के लिए कुछ विशिष्ट रोजगार कार्यक्रम अपनाए गये है। जैसे स्कूलो 
की सख्या बढाकर नवीन अध्यापको को नियुक्त किया गया है। सरकार ने जनशक्ति 
नियोजन की बात मान ली है इसलिए उपयुक्त प्रदेशनीति, प्रशिक्षण सुविधाओं के 
विस्तार आदि पर जोर दिया जा रहा है । 


4. लघु एवं कुटोर उद्योगों का विकास --बेरोजगारी दूर करने के लिए कुटीर 
एवं लघु उद्योगो पर अत्यधिक ध्यान दिया गया। भौद्योगिक नीति 977 से कुटीर 
एवं लघु उद्योगो के विकास पर काफी जोर दिया गया और प्रत्येक जिले मे जिला 
उद्योग केन्द्र खोला जा रहा है । इससे भी बेरोजगारी को कम करने मे सहायता मिलेगी । 


5. बेरोजगारी भत्ता--पश्चिमी बंगाल, पजाब, महाराष्ट्र, केरल और मध्य 
प्रदेश सरकार ने बेरोजगारी भत्ता देने की घोषणा की है । 


6. रोजगार के लिए शीर्ष संस्था का गठन--स्कूली शिक्षा के बाद व्यावसायिक 
प्रशिक्षण पूरा करने वाले छात्रो को रोजगार उपलब्ध करने या उन्हे प्रशिक्षु योजनाएँ 
लगाने के लिए केन्द्रीय सरकार एक शीर्ष संस्था का गठन करने जा रही है । 


7. टाइसेस कार्यक्रम--यह खुशी की बात है कि भारत सरकार के पुनर्निर्माण 
मत्नालय ने टाइसेम कार्यक्रम प्रारम्भ किया है। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत गाँवों के 
बेरोजगार युवकोी को अपने व्यवसाय स्थापित करने के लिए विभिन्न व्यवसायों में 
व्यावहारिक ट्रेनिंग” दी जाती है। ट्रेनिंग के दौरान 00 २० प्रतिमाह वजीफा भी 
दिया जाता है। बाद में व्यवसाय स्थापित करने के लिए अनुदान देने और बैको से 
ऋण उपलब्ध करवाने की व्यवस्था है। वर्ष 980-8] मे 45 युवकों को ट्रेनिंग दी 
गई और 27,000 छुपये का वजीफा दिया गया । 
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परीक्षा-प्रश्न 

() भारत में बेरोजगारी की समस्या पर निबन्ध लिखिए । 

(2) भारत मे शिक्षित बेरोजगारी के क्‍या कारण है ? इसे दूर करने के उपाय 
बताइए । 

(3) भारत मे बेरोजगारी की समस्या के स्वभाव की परीक्षा कीजिए । इसे 
हल करने के हेतु क्या उपाय किये जा रहे है ? 

(4) भारत में बेरोजगारी की समस्या का समाधान करने मे हमारी पंचवर्थीय 
योजनाओ की सफलता का विवेचन कीजिए । 

(5) अहृश्य बेरोजगारी अथवा दृश्य बेरोजगारी से आप क्‍या समझते है ? 
इसके कारण और उपचार बताइए । 

(6) भारत मे बेरोजगारी और अद्धे बेरोजगारी की समस्या पर प्रकाश डालिए 
और बताइए कि वह कैसे हल की जा सकती है । 

(7) “पाचों योजनाओ के क्वियान्वित होने के बाद भी देश में बेकारी की 
समस्या को समाप्त नही किया जा सका है ।” इस कथन को स्पष्ट करें और समस्या 
को दूर करने के उपाय बताएँ । 

(8) “मानव शक्ति के समुचित उपयोग की समस्‍या जितनी भारत के समक्ष 
आज उग्र है उतनी सम्भवत अन्य किसी देश के समक्ष नहीं है ।'” क्या इस कथन से 
आप सहमत है ” 


॥3 


प्रामीण ऋणग्रस्तता 
(रिप्राकं 770600607655) 


ऋणग्रस्तता से आशय उस ऋण राशि से है जिसका कृषको को ऋण देने 
वालो को भुगतान करना है, अर्थात्‌ यह कृषकों पर ऋण देने वालो की बकाया राशि 
का संकेतक है। ग्रामीण ऋणग्रस्तता भारतीय क्षषि की प्रमुख समस्या है, जिसके बोझे 
से, लवे भारतीय कृषक आज क्ृषि मे सुधार लाने मे असमर्थ है। शाही कृषि आयोग 
के अनुसार-- भारतीय किसान ऋण मे जन्म लेता है, ऋण में जीवन व्यतीत करता 
है, ऋण में अर जाता है और ऋण छोड जाता है ।” इस ऋणग्रस्तता का सम्बन्ध 
किसानो की आशिक स्थिति, कृषि मे विनियोग की क्षमता और देश की सम्पूर्ण अर्थे- 
व्यवस्था से हैं । अत' हम ग्रामीण ऋणग्रस्तता के विभिन्‍त पहलुओं का अध्ययन 
सविस्तार करेगे । 


ग्रामीण ऋणग्रस्तता की सीमा 


भारतीय कृषकों की ऋणग्रस्तता के अनुमान समय-समय पर विभिन्न व्यक्तियों 
और विशेषज्ञों हवारा लगाए गये हैं । सर्वप्रथम अकाल आयोग ने 90 मे अपने प्रति- 
बेदन मे बताया कि भारत के 80% किसान ऋणग्रस्त हैं। इसके उपरान्त सर एडवर्ड 
मेकलेगन (9]) डाइलिंग (925) केन्द्रीय बैंकिंग जाच समिति (930) रिजवे 
बैक आफ इण्डिया, कृषि ऋण विभाग (939) आदि ते भी अपने आकलन दिए 
हैं। पर ये आकलन पुराने हो चुके है इसलिए इनका विस्तृत वर्णन उपादेय नही 
होगा । 


स्वतन्त्रता के बाद के आकडे हमारे लिए विशेष महत्त्व के हैं, अत' 95] से 
से 98] तक के आँक़डो का तुलनात्मक अध्ययन आगे सारणी में दिया जा रहा 


है। 


है 
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ग्रामीण ऋणपग्रस्तता का तुलनात्मक अध्ययन : 4935-98| 


निमननिलिनिनििकिनिीअमिनलिक अली कल, जे बज. नाम] आए" एक नमक नकल मल कीफल ज > मल जलन नी कक ललक वकील 
विवरण $530-.5] 60-64 70-7] 80-8] 5-8] 
परिवतेन 


'अक--वरारसरहपइक गज सा ५८न्‍रसक: 3+2+जयत +#न-महक्‍८रआभनम:वशक कप नकरेीका- काना" 





अिनमनसल 





ऋण ग्रस्त परिवारों का 

प्रतिशत 
(क) कृषक परिवार 58,6. 52.2 5व,.5 49.8 (--) 38.8 
(ख) गैर-कषक परिवार 386 40-4 42.6. 42.3 (+#) 37 
(ग) सभी ग्राम्य परिवार 5त7 488 54.] 48 9 (--) 28 
प्रति परिवार ऋण का 

बोझ (रुपये) 
(क) कुंषक परिवार 209.5 205.4 232.0 244.9 (+) 355 
(ख) गैर-कृषक परिवार 66.] ]8 24.6 205.8 (-) 39.7 
(ग) सभी प्राम्य परिवार /ल्‍999 696 928 20.3 (+) 47.9 
प्रात्त ऋण की कुल राशि 

(करोड रुपये) 750 4034 व085 520 (+) 770 
ऋणी क़ृषको का प्रतिशत 69.2 667 623 58.6 (>-) 70.,6 


प्रति ऋणी कृषक पर कर्ज 
का बोझ (रुपये) 526 708 890 020 (+) 494 


बाकममं९ स्मिनिलनिलिनिअ लिन नकल कल ला बारां मम रा ३३ ३३३७७७७७७७७७/७७७७॥४७७/७एशञशर/एएशशशआश/// शा १६ शक 'चाआथा कोर ॥। 


उपर्यक्त सारणी के विश्लेषण से स्पष्ट है कि--(१) 95[ से 984 के तीन 
दर्शको मे कुल ऋण की राशि मे 5% की दृद्धि हुई है। (४) इसी अवधि में यद्यपि 
ऋणी कृषको का प्रतिशत 69.2 से 58 8 हो गया है परन्तु प्रति ऋणी कृषक पर 
कर्ज का बोझ 506 रुपये से बढकर [020 रुपये हो गया है । 

उद्देश्य के अनुसार प्राप्त ऋण--भारतीय कृषकगण विभिन्‍न उद्देश्यों की 
पूति हेदु ऋण लेते हैं एवं उत बोझ से लद जाते हैं। नीचे दी गई सारणी में कृषकों 
द्वारा प्राप्त ऋण मे विभिन्‍न उद्देश्यों के अनुसार प्रतिशत प्रदर्शित करती है । 

कृषकों हारा विभिन्‍न उहे श्यों के अनुसार प्राप्त कुल ऋण 
ऋण का उद्देश्य प्राप्त कुल ऋण का प्रतिशत 
959-.5] 960-6]। 970-7] 980-6व 


'कार्म व्यवसाय मे पूंजी जा पी  य " 


निवेश 3] 5 22 | 20.0 8.6 
फार्म व्यवसाय में चालू 

व्यय [0 6 3,5 4,7 6 4 
फाम व्यवसाय के अतिरिक्त 

कार्यों में व्यय 4.5 67 8.9 93 
घरेलू उपभोग व्यय 46 0 46.6 46,2 44.5 
अन्य 6,5 .4 0.,2 .2 


2मइ:पभारइुगा-रकात+नकान»-+प०कमक जा इमाम मा] अवाड 


कुल 00 00 00 00 
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उपर्युक्त आँकडो से स्पष्ट है कि प्राप्त ऋण का लगभग आधा भाग (98व 
४744.5%) क्षषको द्वारा घरेलु उपभोग आवश्यकताओ में व्यय किया जाता है । इन 
ती दशको मे घरेलू व्यय के प्रतिशत में खास परिवर्तन नही आया है। 

प्रतिभुति के अनुसार प्राप्त ऋण--भारतीय कृषक विभिन्न प्रतिभूतियों के बल 
पर ऋण प्राप्त करते है--जैसे व्यक्तिगत प्रतिभूति, स्थायी सम्पत्तितों की प्रतिभृति 
गहनो की प्रतिभूति इत्यादि । नीचे सारणी मे प्रतिभृति के अनुसार कृषषको द्वारा प्राप्त 


ऋण दर्शाएं गए है-- 
प्रतिभृति के अनुसार कृषकों हारा प्राप्त ऋण 





__ प्राप्तकर्ता परिवार 
प्रतिभूति कुल ऋण का% का % 

व्यक्तिगत प्रतिभूति 75 8 45.9 
अन्य व्यक्ति की प्रतिभूति 6.8 56 
फसल की प्रतिभूति 09 0.6 
स्थायी सम्पत्ति की प्रतिभूति 5.0 2.3 
स्थायी सम्पत्ति को बधक रखकर 9.3 36 
गहनो की प्रतिभूति (.7 .8 
कम्पनियों के शेयर, बीमा पालसी आदि 
की प्रतिभूति 0] का 
कृषि वस्तुओं की प्रतिभूति 0.2 जले 
अन्य 0.2 0.3 

00 »2,0 





उपर्युक्त सारणी के अको से स्पष्ट है कि कृषक प्राप्त ऋण का लगभग तीन 
चौथाई अंश (75%) व्यक्तिगत प्रतिभूति के आधार पर प्राप्त करते हैं। प्रतिभूति 
का दूसरा प्रमुख आधार है--स्थायी सम्पत्ति को बंधक रखना । 


९५0 
भारतीय ऋणग्रस्तता के कारण 73 .. 

ग्रामीण ऋणग्रस्तता के प्रमुख कारण निम्नलिखित हैं'--- 

! भूमि पर जनसंख्या का बहुत अधिक दबाव--भारत मे लगभग सम्पूर्ण 
जनसंख्या 70% भाग कृषि पर निरभेर है। देश में प्रतिवर्ष जनसंख्या मे तीव्र गति से 
वृद्धि के साथ जनसंख्या का भूमि पर भार बढ़ता जा रहा है। फलत- प्रति ग्रामीण 
परिवार की आय कम होती जा रही है, क्योकि जमीन का साधन तो पहले ही 
जितना या पहले से कम ही है, किन्तु खाने वालो की सख्या बढती जा रही है। 
ग्रामीणों के अपने उपभोग कार्यों के लिए भी ऋण लेना पडता है। 

4 
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9 ऊँची ब्याज दर--कृषको की ऋणग्रस्तता का एक यह भी मुख्य कारण है 
कि महाजनों व साहुकारो द्वारा जो ब्याज दर ली जाती है वह बहुत ही ऊँची होती 
है बम्बई बेड्िग जाँच समिति के शब्दों मे “ऊँची ब्याज की दर तथा महाजनो को 
शोषण-प्रवत्ति किसान की ऋणग्रस्तता मे किसी तरह की कमी नही होने देती है ।”” 

]0 पैतुक ऋण- वर्तमान ऋणग्रस्तता का एक मुख्य कारण यह भी है कि 
ऋण पीढी-दर-पीढी चलता रहता है। पैतृक ऋणो का चुकाता किसान अपना परम 
कतंव्य समझता है। इस प्रकार एक बार लिया हुआ ऋण कई पीढियो तक चलता 
रहता है । 

]!, भूमि और सिचाई पर कर को अधिकता--भारत मे ऋणग्रस्तता का यह्‌ 
भी कारण है कि यहाँ भूमि एवं सिंचाई करो की मात्रा बहुत अधिक है | इसके साथ- 
ही साथ ये कर किसानो से कठोरतापूर्वक ऐसे समय मे वसूल किये जाते है, जबकि 
उनके पास मुद्रा का अभाव होता है । अत. इन करो का भुगतान करने के लिए उन्हें 
ऋण लेना पडता है जो कि ऋण ग्रस्तता को बढा देता है । 

2 क्रृषि में उत्पत्ति-ह्रास नियम का लागू होना--कषि सें सभी साधनो का 
उपयोग करने पर भी क्रृषि का उत्पादन इच्छित अनुपात में नही होता और क्रमागत 
उत्पत्ति-ह्लास नियम लागू होता है। किसान को इस कारण भूमि की उत्पादन-क्षमता 
को बनाये रखने के लिए महाजनों से ऋण लेकर अधिक साधन जुटाने पड़ते हैं । 

3 अन्य कारण--ऋणग्रस्तता के कुछ अन्य कारण इस प्रकार है (अ) 
ग्रामीण उद्योगो का पतन, (ब) पशुधन की हानि, (स) कृषि उपज की दोषपूर्ण विषणन 


प्रणली आदि । 
८ 
के परिणाम 5 न ._97र्व 


ग्रामीण ऋणग्रस्तता के प्रमुख दृष्परिणाम निम्नलिखित है --- 

(अ) आधिक दुष्परिणाम--आथिक दृष्टि से ऋणग्रस्तता के दुष्परिणाम निम्न- 
लिखित हो सकते हैं -- 

] भप्ति का हस्तान्तरण--किसानों की भूमि का अधिकांश भाग ऋणग्रसित 
होने के कारण ऐसे लोगो के पास चला जाता है जो स्वयं कृषि नहीं करते, बल्कि 
ऋण देने और किसानो की भूमि लिखवा लेने का काये करते है। इसका प्रभाव कृषि 
पर सभी हृष्टिकोणो से बहुत बुरा पडता है । 

2. निभत जोवन-स्तर--न्यूनतम आवश्यकताओ को भी पूरा न कर सकते से 
कृषकों का स्वास्थ्य कमजोर हो जाता है। वे ऋण से कभी उकण नही होते । अत वे 
उपाजन का बडा भाग ऋण पटाने में ही व्यय कर देते है और अपने रहन-सहन, 
खाने-पीने पर व्यय नही कर पाते । अत उनका जीवन-स्तर धीरे-धीरे नीचा हो जाता 
हे । 

3, कृषि विकास से बाधा--कृषक ऋण ग्रस्त होने के कारण मशीनों, अच्छे 
बीज, रासायनिक खाद आदि का प्रयोग करने में अपने को सर्वया असमर्थ पाता है, 


96 ग्रामीण ऋणग्रस्तता 


क्योकि ऋण और उसका ब्याज पटाने से ही उसको फुपेत नही मिलती । अतः उसका 
परिणाम यह होता है कि कृषि में वे विनियोग नही कर पाते । अत. कृषि में कोई 
उन्नति नही हो पाती । 

4, कृषि उत्पादन के विक्रय में बाधा--महाजनों द्वारा कृषकों की उत्पादित 
फसल को मनमाने भाव पर खरीद लिया जाता है, क्योकि वे ऋण प्रायः इसी शर्तें 
पर लिये रहते है कि फसल तैयार हीने पर अनाज उन्हे बेच दिया जायेगा। अतः 
महाजन मनमाने भाव पर अनाज खरीद लेते है और किसानों की अपनी फसल का 
उचित मूल्य नही मिल पाता है । 

(ब) सामाजिक दुष्परिणाम--ऋणदाता और ऋणी के बीच परस्पर संघर्ष 
होने से भूमिरहित वर्ग बढ जाता है और उसके पास आजी विका का कोई साधन नही 
रह जाता, जिससे उसे अपना जीवनयापन करने के लिये बडे-बडे भूमि स्वामियों पर 
निर्भर होना पडता है। ये लोग कृषक से तरह-तरह की राशियाँ आदि लेते रहते है। 
इन कारणों से सामाजिक असंतोष बढ जाता है, जो कि सामाजिक आनन्‍्दोलनो को 
जन्म देते है । 

डा० थॉमस के शब्दों मे “एक ऋणग्रस्त समुदाय निश्चायत्मक रूप में एक 
सामाजिक ज्वालामुखी है। विभिन्न वर्गों के बीच असंतोष का उत्पादन होता स्वा- 
भाविक है, तथा शनै -शनै' बढ़ता हुआ असंतोष एक दिन भयानक सिद्ध होता है।” 

(स) नैतिक दुष्परिणासम--कृषको को ऋण के बोझ से दबे होने के कारण 
दासता का जीवन व्यतीत करना पडता है जिससे उनका जीवन निराशापूर्णं एवं 
असतोषमय हो जाता है तथा वे अनैतिक कार्यों को करने के लिए बाध्य हो जाते है। 
झूठ, बेईमानी, धोबेबाजी व अनेक दूसरी बुराइयाँ बढ़ती जाती है। परिणामत. 
ग्रामीण जनता का चरित्न गिरता जाता है। 


५» ऋणग्रस्तता दूर करने के उपाय यीख 


. ऋण देने वाली संस्थाओं को स्थापना--देश में ऐसी संस्थाओं की बहुता- 
यत से स्थापना की जाय जहाँ से क्ृषको को आसानी से एवं कम तथा उचित ब्याज 
दर पर आवश्यकतानुसार विभिन्न अवधियो के लिए ऋण प्राप्त हो सके । 

2 तकावी ऋणों की उचित व्यवस्था--हमारे देश में यद्यपि किसानों को 
तकावी के रूप में ऋण प्राप्त होने की सुविधाएँ प्राप्त है, परन्तु उनमे और सुधार करने 
की आवश्यकता है । 

3. पुराने ऋणों का निपटारा--पुराने ऋणो को समाप्त किये बिना किसान 
की उन्नति होना असम्भव है । यदि ऋणी की पम्पत्ति इतनी अधिक न हो, जिससे कि 
उसके ऋणो को चुकाया जा सके, तो वहाँ उसे दिवालिया घोषित करके पुराने ऋणो 
को समाप्त करना चाहिए । 

4, महाजनों पर नियंत्रण--महाजनो पर उवित नियंत्रण लगाये बिना कृषकों 
को उन्नति सम्भव नही है । इसके लिए सरकार को प्रयास करता चाहिये, ताकि महा- 
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जन लोग कृषकों का शोषण न कर सके। यह कार्य ब्याज-दर पर नियन्त्रण करके 
पावती किस्तो का हिसाब रखकर तथा ऋणी से रसीदे वगैरह दिलवाकर किया जा 
सकता है| 

» नये ऋण लेने पर नियन्त्रणफ--क्ृषको को नये ऋण लेने पर नियंत्रित किया 
जाना चाहिये और अनुत्पादक ऋणो को हतोत्साहित किया जाना चाहिये । 

6, सहकारी साख समितियों का प्रसार--देश मे सहकारी साख समितियों की 
सख्या मे और अधिक दृद्धि करके भी इस समस्या का समाधान किया जा सकता है । 
इन समितियों द्वारा कृषको को सभी प्रकार के ऋण दिये जाने की व्यवस्था करनी 
चाहिए । 

गाडगिल समिति ने ग्रामीण ऋण की समस्या को हल करने के लिए निम्न 
सुझाव दिये थे --- 

। ऋणी द्वारा लिये जाने वाले ऋण की मात्रा इस प्रकार निश्चित की जानी 
चाहिये कि उसे 20 वर्ष मे 4% सूद की दर मे अथवा अपनी अचल सम्पत्ति के सामान्य 
मूल्य के 50% द्वारा अदा करने मे समर्थ हो सके । 


2. कृषि उत्पादन में लगे हुए कृषकों का ऋण अनिवार्य रूप से पुन. निर्धारित 
किया जाय । लगान का बकाया भी ऋण समझा जाय । 

3. ऋण देने वालो, अर्थात्‌ महाजनों को अपने आपको रजिस्टर्ड करवाना 
चाहिये तथा पूंजी आदि का विवरण सरकार के सम्मुख प्रस्तुत करना चाहिये । 

4. बैड: अथवा अन्य एजेन्सी इस रकर्म को कृषक से 20 किस्तो में वसूल 
करे | 

5 निश्चित की गई कज राशि भूमि बन्धक बैड से या इसी प्रकार की अन्य 
सस्थाओ से लेकर चुका देनी चाहिये । 

इस प्रकार उपर्युक्त सुझाव प्रामीण ऋणग्रस्तता को दूर करने के लिए प्रस्तुत 
किये गये हैं । इन सभी सुझावों का हृढता से पालन करने पर समस्या का पूर्ण हल 
हो सकता है । 


ऋणग्रस्तता की समस्या को सुलझाने की दिशा में सरकारी प्रयास 


(0) भूमि के हस्तान्तरण पर प्रतिबन्ध--उत्तर प्रदेश, पंजाब और पश्चिमी 
बंगाल की राज्य सरकारों ने ऐसे कानून बनाये हैं, जिनके अनुसार ऋणदाता अपनी 
रकम के भुगतान के रूप ऋणी किसानो की भूमि सरलता से नही खरीद सकता है। 

(7) ऋणों को अनिवार्यतः कमर करना--मध्य प्रदेश, बिहार, मद्रास, महा- 
राष्ट्र और उत्तर प्रदेश की राज्य सरकारो ने ऐसे कानून बनाये है, जिनके अनुसार 
किसांतो के ऋण की रकम अनिवारयें रूप से कम कर दी जाती है। 

(४) ऋण को तय करने से सम्बन्धित नियम--मध्य प्रदेश, असम, पंजाब, 
पश्चिमी बंगाल आदि राज्यो ने ऋण की रकम तय करने से सम्बन्धित कानून पास 
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किये है, जिनके अनुसार किसान की सम्पत्ति के आधार पर उसके ऋण के भुगतान 
की किस्ते निर्धारित की जाती है । 

(९) ब्याज की दर के नियमन सम्बन्धी कानूब--सन्‌ 98 के, अधिक 
ब्याज के ऋण नियम, जिसका सन्‌ 925 में संशोधन हुआ, मे केवल उचित ब्याज 
लेने की आज्ञा दी गई है। अधिकतम अनुचित ब्याज की दर का राज्यवार विवरण 
निम्न सारणी मे दिया गया है-- 


प्रतिशत प्रतिवर्ष साधारण ब्याज 








राज्य 
सुरक्षित ऋण असुरक्षित ऋण 

असम 98 27 
बिहार 9 2 
बम्बई 9 2 
मध्य प्रदेश 82 8 
मद्रास 64 62 
मैसूर 9 2 
उडीसा 9 2 
पंजाब ५ 22 
उत्तर प्रदेश 42 6 
पश्चिमी बंगाल 8 0 
हिमाचल प्रदेश 6 ]2 





कई राज्यों मे 'दमदुपत” ([0प्रा70प्एप्ाॉ) का नियम लागू कर दिया गया है 
जिसके अनुसार ऋणो द्वारा अदा की गई राशि मूल राशि के दुगुने से किसी हालत 
मे अधिक नही हो सकती । 

(५) महाजनों या साहुकारों पर नियत्रण--सन्‌ 930 के बाद विभिन्न राज्यो 


में साहुकारों पर नियत्नण रखने के लिये निम्नलिखित मुख्य कानुन बनाये गये है :-- 








राज्य प्रभुख कानून 

असम साहुकार कानून सन्‌ 934 

बिहार साहुकार कानून सन्‌ 938 

बगाल साहुकार कानून सन्त 933 

मध्य प्रदेश साहुकार कानून सन्‌ 934, ऋणी सुरक्षा कानून, सन्‌ 937 

मद्रास ऋणी सुरक्षा कानून, सन्‌ 934, कृषक सहायता कानून, सन्‌ 
934 

पंजाब हिसाब-किताब नियन्त्रण कानून, सन्‌ 4930, साहुकारों का 
पंजीकरण कानून, सन्‌ 938 

उड़ीसा साहुकार कानून सन्‌ 939 

उत्तर प्रदेश कृषक सहायता कानून सन्‌ 934, ऋण बोझ स्थि'ते कानून, 


सन्‌ 934, बिक्नी-नियमन कानून सन्‌ 934 
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उपरोक्त कानून द्वारा मुख्यतया निम्नाकित बातो का प्रबन्ध किया गया है .«- 
(!) नाम रजिस्टर करवाना, (॥) लाइसेन्स लेना, (77) निश्चित विधि से खाता 
रखना, ([४) ऋणियो को जमा रकम की रसीद देना, (५) ऋणियो को समय-समय 
पर खाता विवरण भेजना, (५) ब्याज का नियमन करना, (श॥) किसान को तंग 
करने के विरुद्ध संरक्षण, और (शा॥) उपर्यक्त नियमों का उल्लंघन करने पर दण्ड की 
व्यवस्था करना । 

(५) सहकारी साख सुविधाओं का विस्तार--कषको की बित्तीय स्थिति 
सुधारने के लिये सरकार ने सहकारी साख सुविधाओ के विस्तार पर भी पर्याप्त ध्यान 
दिया है । इसके साथ ही राष्ट्रीयकृत बैको वी ऋण नीति में भी क्ृषि क्षेत्र को प्राथ- 
मिकता विये जाने पर जोर दिया गया है ! 


(शा) क्षेत्रीय ग्रामीण बेकों की स्थापना “--यद्यपि सरकार ने सहकारी साख 
समितियों और व्यापारिक बेको के माध्यम से कृषि क्षेत्र को दी जाने वाली वित्तीय 
सहायता मे दृद्धि को प्रोत्साहन दिया, लेकिन इसका अधिकाश लाभ बडे-बडे कृषको 
को मिला । अत, छोटे-छोटे कृषकों को सरलता से ऋण प्रदान करने की दृष्टि से 
ग्रामीण बैको की स्थापना का कार्यक्रम बनाया गया है। 

(शा) बन्धक प्रथा की ससाप्ति--नवीन आशिक कार्येक्रम मे बन्धक-प्रथा को 
समाप्त करने की घोषणा की गई है और प्राय' सभी राज्यों मे कानून बता कर (या 
अध्यादेश निकाल कर) बंधकी रखने को अवैधानिक घोषित कर दिया गया है । इससे 
साहुकार द्वारा शोषण का एक माध्यम समाप्त हो गया है । 

(४) ऋण की घसुक्ति--बीस सृत्नीय कार्यक्रम के अन्तगगंत सभी राज्यो मे छोटे 
किसानो (जिसके पास्त 2 हेक्टर से कम भूमि है) तथा भूमिहीन श्रमिकों एवं कारी- 
गरी को ऋण मुक्त कर दिया गया है और ऐसी व्यवस्था की गईं है कि साहुकार इन 
वर्गों के व्यक्तियों से कोई भी 'रकम वसूल नहीं कर सकते । 

ऋण सम्बन्धी कानून सामग्री ऋणग्रस्तता की व्यापक बीमारी के लिए केवल 
प्राथमिक चिकित्सा के रूप मे ही कार्य कर सके है। ऋणग्रस्तता जैसे भीषण 'रोग का 
स्थायी इलाज केवल महाजनो के नियन्त्रण व ऋण तथा ब्याज दर कम करने में 
निहित नही है । इसका अन्तिम समाधान तो केवल क्रषि की उन्नति मे है। हमे समस्त 
क्षि विकास की गति बढानी होगी तथा किसान की आय को उच्च स्तर पर 
स्थिर करना होगा व कृषि विधियों तथा किसान को मनोवृत्ति से क्रान्तिकारी परि- 
बतंन लाना होगा तभी ऋणग्रस्तता की समस्या का स्थायी समाधान होगा । 


परोक्षा प्रश्न 


, भारत में ग्रामीण ऋण के मुख्य कारण क्‍या है? किसान को आथिक 
स्थिति पर क्‍या प्रभाव पड़ा है? इस समस्या के उपचार के लिये किये गये उपायो 





]. विस्तृत अध्ययन हेतु 'कषि वित्त” नामक अध्याय देखिए । 
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और अपने सुझावों का वर्णन कीजिए । 

2, “भारतीय किसान ऋण में पैदा होता है, ऋण मे जीवित रहता और ऋण 
में ही मरता है ।” इस कथन को स्पष्ट कीजिए और ग्रामीण ऋणग्रस्तता के कारणों 
पर प्रकाश डालिये । 

3 “ऋण मुक्ति और अदायगी को सभी योजनाये अस्थायी उपचार है । वे 
विशाल अनुत्पादक ऋण के प्रमुख कारणों को दूर नही करती, जो भारतीय काश्त- 
कारो पर भार बन गया है ।” इस वक्तव्य मे उल्लिखित प्रमुख कारण कौन से हैं और 
आप उनका निवारण किस प्रकार करेगे ? 

4. “ऋणग्रस्तता की अनिवायता, जिससे उसे मुक्त होने की किचित्‌ भी आशा 
नही है; भारतीय कृषक को एक बेईमान, ऋणी परिवार का अपव्ययी मुखिया और 
एक गैर-जिम्मेदार वागरिक बना देती है।” इस कथत पर अपने विचार व्यक्त 
कीजिये । 


4 
कृषि वित्तः 


(७0 270700078] ४778706) 


कृषि वित्त की आवश्यकता--अन्य उद्योगोी की तरह कृषि वित्त भी एक 
आवश्यक तत्त्व है । बीज, औजार तथा खाद इत्यादि को खरीदना, भूमि सुधारना 
तथा अन्य कृषि सम्बन्धी कार्यों की पूर्ति तभी हो सकती है जब ठीक समय पर और 
उचित मात्रा मे वित्त उपलब्ध हो । भारतीय कृषि की कुछ विशेषताओं के कारण 
हमारे कृषक की वित्त सम्बन्धी आवश्यकताये और भी अधिक है। ग्रामीण साख सर्वेक्षण 
के विवरण में भी यह कहा गया है, “साख कृषक की उसी प्रकार से सहायता करती 
है जैसे फॉसी पर लटकते हुए व्यक्ति की जललाद की रस्सी ।” सर निकोलसन के 
शब्दों मे, "साख कृषि के लिए नितान्त आवश्यक है और उधारी किसान के लिये 
अनिवाये है ।”” वर्तमान समय मे जब हमारी कृषि दिनो दिन प्रगति कर रही है, 
वित्त सम्बन्धी आवश्यकताएँ निरन्तर बढती ही जा रही है। वित्तीय सुविधाओं का 
अभाव ही हमारी ग्रामीण अर्थ-व्यवस्था के पिछडेपन का मुख्य कारण रहा है। 

किसानो को अनेक कारणो से ऋण लेना पडता है। इन ऋणो को निम्न तीन 
श्रेणियों मे विभाजित किया जा सकता है-- 

, अल्पकालीन ऋण--ये वे ऋण है जो खाद व बीज खरीदने के लिए, 
फसल बोने से काटने तक काम' चलाने के लिये और पशुओ व पारिवारिक आवश्यक- 
ताओ की पूर्ति के लिए, लिए जाते है । 

2. सध्यकालोन ऋण---इसकी आवश्यकता औजार व बैल खरीदने, कृषि 
प्रणाली मे सुधार करने व जमीन में सुधार करने के लिए पड़ती है। 


3. दीघधंकालीन ऋण--इसकी आवश्यकता किसानो को अपने पुराने ऋणों 
को चुकाने के लिये, नयी भूमि खरीदने के लिये या भूमि पर कोई स्थायी सुधार 
करने लिये पडती है । 





!, इस अध्याय को कुछ विश्वविद्यालयों में ग्रामीण साख के नाम से शामिल 
किया गया है ! 
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अल्पकालीन ऋण की अवधि सामान्यतया )5 माह, मध्यकालीन ऋण की 
अवधि 5 माह से लेकर 5 वर्ष तक और दीर्घकालीन ऋणो की अवधि 5 बषं से 
अधिक होती है । दीघकालीन ऋण की अधिकतम अवधि के बारे मे कोई स्पष्ट सीमा 
निर्धारित नही की गई है। भारत मे दीघंकालीन ऋण 5 से 20 वर्षों, फिनलैण्ड 
में 30 वर्षों, स्विटजरलैण्ड मे 57 वर्षों, हगरी मे 63 वर्षों और फ्रान्स में 75 वर्षों 
के लिए प्राप्त किए जाते है । इन ऋणो की दीर्घावधि के कारण इनका भुगतान करना 
सरल होता है। 


कृषि वित्त के स्रोत 


भारतीय कृषि को वित्त|साख प्रद्दात करने के लिए (॥) गेर संस्थागत 
एजेन्सियाँ व (॥) सस्थागत एजेन्सियाँ कार्य करती है। गैर सरथागत ज्रोतो मे देशी 
बैडूर एव साहुकार, कृषक महाजन, वेतनभोगी क्म॑चारी एवं सम्बन्धी आते है। 
संस्थागत स्नोतो मे सहकारी सस्थाएँ, व्यापारिक बैड्ू, ग्रामीण बैड, व भूमि विकास 
बैड्रो का स्थान है। 


इस सारणी मे भारत मे कृषक परिवारों द्वारा सभी उद्देश्यों हेतु विभिन्न 
एजेन्सियो से प्राप्त ऋणो के सापेक्षिक अनुपात को व्यक्त किया गया है । 


ज्न्कूक सामऊ मगुतः खत व्य५ऋ" जल, 
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22000 93 हर ) मेट सर्वे इकानामिक रिसचे 
(96-62) (970-7) 

सरकार 3.3 2.6 3.6 
सहकारिता 2.] 5,5 22 7 
व्यापारिक बैड: 0.9 0.6 4.0 
महाजन, व्यापारी, कमीशन 

एजेण्ट, मित्र 75.2 58.0 496 
मित्र सम्बन्धी ]4,2 8.8 8.8 
जमीदार एवं अन्य 33 4,5 ,3 
योग 400 00 400,00 00.00 





स्रोत .--क्रे डिट टिक्कायरमेन्ट फार एग्रीकल्चर, नेशनल काउंसिल आफ सप्लाइड 
इकानामिक रिसर्च 4974 पु० 80 


उपर्युक्त सारिणी के अको क आधार पर कृषि वित्त के स्रोतों के सम्बन्ध मे 
दो प्रमुख अवलोकन किए जा सकते है ,--- 


). 95-52 तक कृषि साख के क्षेत्र में गैर संस्थागत स्रोत (महाजनों 
ओर साहुकारो) का स्थान प्रमुख रहा। सन्‌ 95]-52 में कृषको की कुल ऋण 
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सम्बन्धी आवश्यकताओं का 92 7 प्रतिशत भाग गैर सस्थागत एजेन्सियो ने ही पूरा 
क्रिया था। 

2 सन्‌ 95]-52 के बाद से क्ृषि वित्त प्रदान करने मे संस्थागत एजेन्सियों 
का महत्त्व बढ रहा है। सहकारिता का अशदान जो 95-52 में 3 प्रतिशत था, 
सन्‌ 96-62 में 5.5 प्रतिशत और 970-7 मे लगभग 23 प्रतिशत हो गया 
इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि साख की आपूर्ति मे सस्थागत स्रोतो का महत्त्व 
बढता जा रहा है और गैर सस्थागत एजेन्सियो का महत्त्व घटता जा रहा है। इसी 
तथ्य की पुष्टि नीचे दी गई सारणी के अंको से भी हो रही है । 
कुल क्ृषि वित्त मे गैर-सस्थागत एजेन्सियो का योगदान 





_असालत्कनवलनन»»न्‍-ल, पक ल्‍जे, 


वर्ष 95-52 96-62 97-72 9 78-79 
प्रतिशत योगदान 927 850 75 0 65.0 


ऊषि क्षेत्र मे प्रदत्त प्रत्यक्ष सस्थागत वित्त की बकाया राशि 30 जून 980 
को 6,23 करोड रुपए अनुमानित थी जो कि जुन 79 की बकाया राशि से ,036 
करोड रुपए (2 0%८) अधिक थी जबकि जून 76 की तुलना में 764 करोड रुपए 
(7.3%) की बृद्धि हुई। 30 जून 980 तक बकाया ऋणो में अधिकाश भाग 
सहकारी समितियों (3758 करोड रुपए) का और इसके बाद अनुसूचित वाणिज्य 
बैड (2455 करोड़ रुपए) का था । 

प्रत्यक्ष सस्थागत ऋणो के अतिरिक्त सहकारी बैद्ो, अनुसूचित वाणिज्य 
बैको, मध्यवर्ती सहकारी बैकों, ग्रामीण विद्युतीकरण निगमो क्षेत्रीय. ग्रामीण बैंकों 
द्वारा खाद्यानतों की वसूली, कृषि पदार्थों के विषणन और उर्वरकों के वितरण इत्यादि 
प्रयोजन के लिए प्रत्यक्ष ऋण दिए गए है। इन विभिन्न एजेन्सियो द्वारा परोक्ष ऋण 
8979-80 जून) मे कुल 839 करोड रुपए वितरित किए गए जो कि 978-79 
की वितरित राशि की अपेक्षा 65 करोड रुपए (8 4%) की वृद्धि की चोतक है । 

30 जून 980 तक परोक्ष ऋणो की कुल अनुमानित बकाया राशि 255 
करोड रुपए थी जो एक वर्ष की अवधि मे हुईं 4 74 करोड रुपए (26 7%) बृद्धि 
की परिचायक थी। इन ऋणो मे अधिकाश अनुसूचित वाणिज्य बैडूरो का (787 करोड 
रुपए अथवा 35-0%) था उसके बाद ग्रामीण विद्युतोकरण निगम (80 करोड़ रुपए 
34,62८) और सहकारी समितियो का (684 करोड रुपए अथवा 30 4%) स्थान 
था। 


कृषि वित्त के सम्बन्ध में नीति का विकास 


स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद से सरकार की कृषि साख नीति मे दो महत्त्वपूर्ण 
परिवतेत हुए है। इनको दो महत्त्वपूर्ण अवस्थाएं भी कहा जा सकता है। पहली 
अवस्या 970 तक विद्यमान रही तथा दूसरी अवश्या 970-80 दशक मे प्रचलित 
रही । 
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], 970 से पहले की समवावधि--सन्‌ !970 से पहले सरकार ने यह निर्णय 
लिया था कि वह सहकारों साख समितियों के माध्यम से सस्थागत साख की पूर्ति 
करेगी । सरकार ने सुनियोजित ढंग से सहकारिताओ के विकास को ही प्रोत्साहन 
दिया । सहकारी समितियों के विकाश्न के लिए हर प्रकार की छूट और सहायता दी 
गई परन्तु यह अनुभव किया गया कि सहकारी समितियाँ ग्रामीण साख प्रदान करने 
मे सफल नही रही । जुलाई 966 मे श्री बैकन्टप्पा की अध्यक्षता मे अखिल भारतीय 
ग्रामीण साख पुनर्वलोकन समिति का गठन किया गया। जिसमे ग्रामीण साख प्रणाली 
का निरीक्षण किया । समिति ने अपने प्रतिवेदन मे बताया कि सहकारी प्रणाली 
सामान्य रूप से साख की आवश्यकताओ की पूर्ति करने तथा कुल सदस्यों मे से 
उधार लेने वाले सदस्यो की संख्या के मामले मे गतिहीन रही है । समिति ने यह भी 
अनुभव किया कि अतिदेय (07&0088) की मात्रा बहुत बढ़ गई है, और ये प्रतिवर्ष 
बढ़ते ही जा रहे है। समिति के अनुसार बहुत सारी प्राथमिक कृषि साख समितियाँ 
न तो व्यवहाय है और न सम्भावी व्यवहायें है, इसलिए उनको साख प्रदान करने 
की अपर्याप्त और असतोषजनक एजेन्सी मान लिया जाना चाहिए ! 

9 70-80 अवधि-- सन्‌ 966-67 और 969 मे आशिक क्षेत्र मे दो 
महत्त्वपूर्ण घटनाएँ घटी जिनका प्रभाव कृषि साख पर भी पडा | प्रथम घटना हरित 
क्रांति जो कि नई कृषि तकनीक का परिणाम थी। दूसरी घटना जुलाई 969 मे 
घटी जबकि देश के [4 बडे बैद्धो का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। (5 अप्रैल 
980 को 6 और बडे व्यापारिक बैड्भी का राष्ट्रीयकरण किया गया है।) 

हरित क्राति ने कृषि विकास में पहली बार नये मार्गों और विधियों को 
अपनाने की पहल की । पहली बार यह अनुभव किया गया कि यदि क्षषको को पर्याप्त 
मात्रा मे कृषि आगतें उपलब्ध हो सके तो कृषि उत्पादव को बहुत कम समय मे 
बढाया जा सकता है। कृषि की विभिन्न आगते उसी समय पर्याप्त मात्ना मे किसानो 
को उपलब्ध हो सकती हैं जबकि कृषकों के पास पर्याप्त वित्त हो। यह भी अनुभव 
किया गया कि कृषि वित्त की बढती हुई माँग को पूरा करने मे सहकारी समितियाँ 
सर्वथा असफल है अत. व्यापारिक बैड के राष्ट्रीयीरण के बाद इनको क्रषि वित्त 
प्रदान करने का उत्तरदायित्व सोपा गया है। इस सम्बन्ध मे सरकारी नीति में परि- 
वर्तत हुआ है । पहली नीति मे कषि साख के लिए सहकारिताओ को विकसित किया 
गया जबकि व्यापारिक बैद्रो को इससे पृथक रखा गया। सन्‌ 970 के बाद से 
भारत मे कृषि साख के लिए बहु एजेन्सीगत दृष्टिकोण को अपनाया गया है । 

बहु एजेन्सीगत दृष्टिकोण को अपनाने का प्रमुख कारण यह है कि कोई भी 
अकेली संस्था इतनी सशक्त ओर साधन युक्त नहीं है जो कि कृषि बृत्त की बढ़ती हुई 
जरूरतों की पूर्ति कर सके | इसीलिए सशोधन नीति मे राष्ट्रीयकृत बैक सहकारी 
समितियों के सहभाग्री के रूप मे कृषि साख प्रदान करने मे महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाने 
लगे हैं । इसी समयावधि में तीत नई संस्थाओ क्षेत्रीय ग्रामीण विकास बैक, कृषक 
सेवा समितियाँ, कृषि व ग्रामोौण विकास का राष्ट्रीय बैक की भी स्थापना की गई है। 
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अब हम उन बहु एजेन्सी संस्थाओं का वर्णन करेगे जो कि कृषि साख प्रदान 
में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभा रही है । 


(।) सहकारी संस्थाएँ 
(९०-०थक्काए० [78४70075) 

भारत मे सहकारी साख ढाँचे के दो भिन्न पक्ष है। एक पक्ष अल्पकालीन और 
मध्यम कालीन ऋण प्रदान करता है जबकि दूसरा पक्ष दीर्घघालीन ऋण प्रदान करती 
है। पहले पक्ष का त्रिस्तरीय ढॉचा है, जिसमे राज्य स्तर पर राज्य सहकारी बैक, 
जिला स्तर पर केन्‍्द्रोय सहकारी बैक, तथा ग्रामीण स्तर पर प्राथमिक कृषि साख 
समितियाँ कार्य करती हैं। दीघकालीन सउकारी साख, राज्य सहकारी भूमि विकास 
बैको तथा प्राथमिक सहकारी भूमि विकास बैको के द्वार। प्रदान किया जाता है। जैसा 
कि नीचे चार्ट मे दर्शाया गया है *-- 








क्रषि साख समितियाँ 
| 
। | 
! राज्य सहकारी बैक !, राज्य भूमि विकास बैक 
(राज्य स्तर पर) (राज्य स्तर पर) 
2. जिला सहकारी बैक 2. प्राथमिक भूमि विकास बैक 
(जिला स्तर पर) (खण्ड तहसील, जिला स्तर पर ) 
3. प्राथमिक सहकारी साख 
समितियाँ 


(गाँव स्तर पर) 
उपर्यक्त सभी संस्थाओ का वर्णन हम “कृषि सहकारिता” तामक अध्याय मे « 
कर चुके है अत, उसकी पुनरावृत्ति यहाँ नही कर रहे हैं । 


(2) व्यापारिक बेंक 
( ए०्ागशालद्।ं ऐक72:5 ) 


व्यापारिक बैको द्वारा विश्व वित्त के सम्बन्ध मे निम्नलिखित अवस्थाओ का 
अवलोकन किया जा सकता है | 

प्रथम अवस्था 962 से 967 की समयावधि से सम्बन्धित है जिसमें बैको 
की यह धारणा रही है कि किस क्षेत्र की वित्त प्रदान करना उनका काये नही है 
अतः इस समयावधि मे क्षि वित्त का अव्यवस्थित ढंग से विकास हुआ । 

द्वितीय अवस्था 967 से 975 तक विद्यमान रही जबकि व्यापारिक बैको 
को यह विश्वास हो गया कि किस साख की व्यवस्था भविष्य में बसी रहेगी इस 
समयथावधि मे बैक़ों ने विभिन्न योजनाओं के सम्बन्ध में परीक्षण किये और क्ृषि वित्त 
के विकास के लिए सतत्‌ प्रयत्न किये । 
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तृतीय अवस्था सन्‌ 975 के उपरान्त शुरू होती है जबकि बैको ने यह अनु- 
भव किया कि क्रषि वित्त के लिए केवल उनके व्यक्तिवात प्रयास अपर्याप्त है क्योकि 
कृषि के लिए अत्यधिक कृषि वित्त की आवश्यकता है। कृषि वित्त की आवश्यकता 
की गम्भीरता को देखते हुए बैको ने यह निर्णय लिया कि कृषि वित्त की व्यवस्था के 
लिए अन्य एजेन्सियो का सहयोग भी आवश्यक है । इस समयावधि मे क्षेत्रीय ग्रामीण 
बैको, कृषक सेवा सहकारी समितियों, प्रायसिक क्रषि साख सहकारी समितियों, कृषि 
पुनवित एवं विक्रास निगम तथा कृषि व ग्राभीण विकास का राष्ट्रीय बेक के सहयोग 
से कृषि वित्त की व्यवस्था के लिए प्रयत्न किए गये है । 


। 


प्रगति का विवरण 


कृषि साख के क्षेत्र मे व्यापारिक बैको ने यद्यपि बहुत देर से परदार्पण किया 
परन्तु अब उनका प्रयास यह है कि वे अपने सभी प्रतियोगियो से आगे निकल कृषि 
वित्त मे सर्वोपरि स्थान प्राप्त कर ले । अत* अब व्यापारिक बैक पर्याप्त मात्रा मे कृषि 
वित्त प्रदात कर रहे है। जहाँ ।95-52 में व्यापारिक बैको का कुल प्रदत्त ऋणो मे 
कृषि ऋण का अश 09 प्रतिशत था वह जून 979 मे बढकर 3% हो गया 
व्यापारिक बैको ने ।980 मे 850 करोड रुपये के ऋण क्ृषि कार्य के लिए दिये है 
और यह 984-85 तक बढ़कर 220 करोड हो जायेगी। सावेजनिक क्षेत्र के 
बैक अपने प्रयत्न गावों पर केन्द्रित कर रहे है | सावेजनिक क्षेत्र के बैको ने यह निर्णय 
लिया है कि बैकों का यह प्रयत्न होना चाहिए कि प्राथमिकता वाले क्षेत्रों से ऋण का 
अनुपात बढाकर 985 तक 40 प्रतिशत हो जाये और यह सुनिश्चित किया जाना 
चाहिए कि 20 सूत्नीय कार्यक्रम के अन्तर्गत लाभ प्राप्त करने वालो के लिए अथें पूर्व 
अनुपात में समग्र लक्ष्य रखा जाये । इसका अर्थ यह हुआ कि 985 तक कुल ऋणों 
“में कृषि क्षेत्र का अंश 6 प्रतिशत हो जायेगा । बैकों को यह सुनिश्चित करना होगा 
कि कृषि कार्यों में दिये जाने वाले प्रत्यक्ष ऋणों का 50 प्रतिशत छोटे और सीमान्त 
किसानों व कृषि मजदूरों को मिले । 


व्यापारिक बैडूः तथा प्राथमिक कृषि साख समितियाँ 


सन्‌ 970 में रिजवे बैडू आफ इण्डिया के सुझावों पर व्यापारिक बैड्ो ने 
प्राथमिक कृषि साख समितियों के माध्यम से कृषि साख प्रदान करना आरम्भ किया । 
व्यापारिक बैक्रो द्वारा प्राथमिक कृषि ऋण समितियों को वित्त देने की योजना का 
कई राज्यों में विस्तार किया गया। तथा आन्ध्र प्रदेश, असम, बिहार, हरियाणा 
जम्मू और काश्मीर, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उडीसा, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, 
पश्चिमी बंगाल और मणिपुर में यह योजना चल रही है। 24 व्यापारिक बैड; अपनी 
735 शाखाओं द्वारा 3।5] समितियों को ऋण प्रदान करने हैं। इससे भी अधिक 
कृषकों को यह सुव्रिधा प्रदान करने के लिए बैकों ने उन प्राथमिक साख समितियों 
को वित्तीय सहायता और संगठनात्मक सहाण्ता प्रदान की है जो कि अब तक दोनों 
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टृष्टियो से कमजोर थी । इसके अलावा बैको ने समितियों को अपने सदस्यो की संख्या 
को बढाने, अंश-पूंजी को बढाने, और ऋणो मे विविधता लाने की सलाह दी है। 

स्पष्टत' 970-80 के दशक में व्यापारिक बैक कृषि क्षेत्र को विभिन्न रूपो मे 
विकसित करने के लिए प्रयत्नशील है। व्यापारिक बैकों ने इसके लिए ग्राम अभि- 
ग्रहण योजना, लीड बैक योजना, क्षेत्रीय विचारधारा, क्षेत्ञीय ग्रामीण बैको की 
स्थापना, कृषक सेवा समितियों की स्थापना, प्राथमिक कृषि साख समितियों के माध्यम 
से कृषको को ऋण, अन्य एजेन्सियो के माध्यम से क्षषि क्षेत्र को ऋण, और ग्रामीण 
समुदाय को प्रत्यक्ष ऋण प्रदान करके कृषि विकास के इतिहास मे एक नये युग को 
आरम्भ किया है। 


कृषि वित्त सें व्यापारिक बकों की सीमाएं--व्यापारिक बैक कृषि वित्त प्रदान 
करने मे महत्त्वपूर्ण भूमिका निभा रहे है लेकिन उनके समक्ष कुछ प्रमुख कठिताइयाँ 
निम्नलिखित हैं--- 


() बैको को ग्रामीण क्षेत्रों मे अपने स्टाफ को भेजने में भी कठिनाइयों का 
सामना करना पडत। है। गत्‌ 0 वर्षों मे व्यापारिक बैको की ग्रामीण स्थिति शाखाओ 
में विभिन्न प्रकार की अनियमितताओ और अनाचारो की शिकायते मिली है । 

(2) व्यापारिक बैक कृषि वित्त प्रदान करने मे जो लागत आती है उसको 
स्पष्ट रूप से व्यक्त नहीं कर पाते है, और न ही ग्रामीण क्षेत्रो में नई शाखाओं को 
खोलने तथा कार्येशीन रखने मे उनको जो हानि होती है उसका विवरण दे पाते है । 

(3) प्रत्येक गाँव में 700 में से केवल 25 किसानो को ही कृषि वित्त की' 
सुविधाएँ उपलब्ध होती है । बैको ने ग्राम अधिग्रहण योजना के अन्तगेत कुछ विशेष 
गाँवों को ही चुना है, पिछडे हुए और अधिक वित्तीय आवश्यकता वाले गाँवों को इस 
योजना के अन्तर्गत कोई स्थान नहीं प्राप्त हो सका । 


(4) व्यापारिक बेक सीमान्‍्त क्ृषको को भी ब्याज की उसी दर पर साख 
की सुविधाएँ प्रदान करते है जो कि बड़े कृषकों के लिए निर्धारित की गई है। अधि- 
काश व्यापारिक बैंको ने साख प्रदान करते की विधि मे कोई सुधार नहीं किए है । 
अब भी किसानो को प्रशासनिक औपचारिकताओं को पूरा करने के लिए काफी मात्रा 
मे आय और समय नष्ट करना पडता है, तथा अतिदेयों की मात्ना 49 प्रतिशत तक 
पहुँच गईं है । 

(5) कई अवस्थाओ भे बैको के कर्मचारी और अधिकारीगण ग्रामीण बैंकिंग 
में अधिक रुचि नही लेते है। कुछ शाखाओं मे अग्रिम ब्राच मैनेजर की इच्छानुसार 
नही दिये जाते, बल्कि क्षेत्रीय मैनेजरों के दबाव के कारण दिए जाते है । 


(6) व्यापारिक बैको ने कृषि के विकासात्मक कार्यों तथा सहायक कार्यों के 
लिए ऋणों की पृथक व्यवस्था नही की है जबकि विक्रासात्मक व्यय से ही गाँव में 
नये रोजगार के अवसरो का निर्माण हो सकता है । 


है। 
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(3) स्टेट बैड 
(8808 ऐ7८) 

भारतीय स्टेट बैक ने अपनी स्थापना के समय से ही क्षि वित्त उपलब्ध करने 
का प्रयास किया है कृषकों को ऋण देने के सम्बन्ध मे भारतीय स्टेट बैड प्रत्यक्ष व 
परोक्ष दोनो ही तरीकों को काम में लाता है जितका वर्णन नीचे दिया गया है--- 

() कृषि को प्रत्यक्ष साख--प्रारम्भ में ग्रामीण साख सर्वेक्षण समिति की 
सिफारिशों के आधार पर यह तीति सम्बन्धी निर्णेय लिया गया कि ग्रामीण साख की 
पत्ति में केवल सहकारी संस्थाएँ ही कार्य करेगी । अत. प्रारम्भ में भारतीय स्टेट बैक 
से यही अपेक्षा की गई कि वह कृषि को प्रत्यक्ष रूप से नही वरन सहेकारी संस्थाओं 
के मारफत ही कृषि साख की पूति मे योगदान देगा । लेकिन देश में हरित क्रान्ति को 
सफल बनाने के लिए कृषि क्षेत्र मे अधिक कीमती इन्पुट्स के गहन प्रयोग होने व 
सहकारी साख संस्थाओ को बढती हुई कृषि साख की माँग के परिप्रेक्ष्य मे असफल 
स्वीकार कर लिए जाने के कारण अप्रैल 968 से सहकारी नीति बदल गई और 
व्यापारिक बैको से कृषि को अधिकाधिक साख देने के लिए कहा गया । 

(2) कृषि को अप्रत्यक्ष साख--क्षषि को अप्रत्यक्ष साख देने में भी स्टेट बैक 
का महत्त्वपूर्ण योगदान है। इस सम्बन्ध में भारतीय स्टेट बैक राज्य सहकारी बैको 
तथा केन्द्रीय सहकारी बैको को धन प्रेषण की सुविधा प्रदान करता है । सहकारी बैक 
के लिए चैक, विनिमय पत्र तथा अन्य साख पत्नो के संग्रहण करने का कार्य भी 
रियायती दरों पर करता है इसके अतिरिक्त जहाँ केन्द्रीय सहकारी बैक कृषि पदार्थों 
के क्रप-विक्रगय आदि के लिए ऋण प्रदान करने की स्थिति मे नही है वहाँ विषणन व 
विधायन समितियों को ऋण देता है राज्य सरकारो, भारतीय खाद्य निगम व राज्य 
बिजली बोडो को भी ऋण प्रदान करता है | 

[980 के अन्त तक अप्रत्यक्ष कृषि साख के रूप में बैक ने कुल 80 करोड 
रुपये प्रदान किए थे। इनमें से 22'2 करोड रुपये के ऋण 2 42 लाख कुषको के 
926 प्राथमिक कृषि साख समितियों के माफेत दिये गये तथा 5*3 करोड़ रुपये 
54358 किसानो को 43 कृषक सेवा समितियों के द्वारा दिये गये । 


(4) कृषक सेवा समितियाँ 


(मिक्षायाला8 $७एं०४ 800७९४65 [98) 


राष्ट्रीय कृषि आयोग की सिफारिसो के आधार पर 973-74 में कृषक 
सेवा समितियों का गठन निम्नलिखित उद्देश्यों की पृरति के लिए किया गया-- 

!, साख के अतिरिक्त कृषको को तकनीकी सेवाएँ प्रदान करना ये सेवाएँ 
विशेष रूप से छोटे किसानो को क्रषि कार्यों के विविधीकरण के लिए समन्वित रूप 
से एक सम्पर्क बिन्दु से प्रदान की जायेगी । 

2. यद्यपि कृषक सेवा समितियों का लाभ क्षेत्र के सभी वर्गों के कृषको को 
प्राप्त हो सकेया लेकित समितियों का त्रियंत्रण एक बोर्ड के हाथ मे होगा जिसमे दो 
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तिहाई निर्वाचित सदस्य कमजोर वर्ग का प्रतिनिधित्व करेगे जिससे कि साख के प्रवाह 
एवं तकनीकी सेवाओ और परामशे के लिए अनुकूल वातावरण निर्मित हो सके । 

वस्तुत कृषक सेवा समितियाँ ग्रामीण साख ढाँचे की एक अद्वितीय एजेन्सी है 
इसकी अद्वितीयता इस बात से स्पष्ट होती है कि यह सस्था एक स्थान से ही ग्रामीण 
क्षेत्र के विकास के पूर्ण उत्तरदायित्व को निभाती है तथा अपने सभी सदस्यो और 
विशेष रूप से छोटे एवं सीमान्त कृषकों तथा स्थानीय दस्तकारो की सभी प्रकार की 
आवश्यकताओं की पूर्ति करती है । इसकी अद्वितीयता इस बात से भी स्पष्ट होती है 
कि यह सस्था आधार स्तर पर सहकारी सगठन एवं व्यापारिक बैको से कार्यो में 
आदर्श समन्वय स्थापित करती है । इस संस्था के प्रयत्नो के कारण व्यापारिक बैको 
की सेवाएँ प्रत्येक कृषक को उपलब्ध हो पाती है। कृषक सेवा समितियों और 
व्यापारिक बैक का सम्बन्ध समानरूप से एक ग्राहक और बेकर का होता है । व्यापा- 
रिक बैक कृषक सेवा समितियों को ऋण प्रदान करते समय इनकी सुरक्षा और लाभ- 
दायकता पर पूर्ण ध्यान रखता है। बैक इस बप्त को भी देखने का प्रयत्त करता है 
कि इन समितियों को दिए गए ऋणों का उपयोग उन्ही कार्यों मे हो रहा है जिनके 
लिए ये प्राप्त किए गए है । अथवा नही । 

प्रगति---दिसम्बर 976 तक देशों मे लगभग 3] सेवा समितियाँ कार्यरत 
थी । जिनमे 8 व्यापारिक बैको द्वारा और 30 सहकारिताओ के द्वारा प्रवतित 
की गई है । लेकिन इन समितियों का राज्यानुसार वितरण बहुत असमान है । कुल 
3]] कृषक सेवा समितियों मे से 86 समितियाँ केवल कर्नाठक राज्य मे ही स्थिति 
थी, और इनमे से 87 समितियाँ व्यापारिक बैको द्वारा प्रवतित थी । 

किचित कारणों से कृषक साख समितियों की स्थापना के कार्य में अधिक 
प्रगति नही हो सकी है । ये समितियाँ कई हृष्टिकोणो से परिष्कृत क्रषि साख समि- 
तियो के समान ही है जो कि राष्ट्रीय कृषि आयोग की कल्पना से बहुत दूर है। 
संक्षेप मे कृषक सेवा समितियों की प्रमुख कमिया निम्नलिखित है--(7) कई राज्यो 
में कृषक सेवा समितियों के प्रबन्ध बोर्डों मे कमजोर वग के दो तिहाई सदस्यों की 
व्यवस्था को व्यवहार मे नही अपनाया गया है। (7) अधिकाश कृषक सेवा समितियाँ 
लक्ष्यो के अनुसार साख की सुविधाएँ प्रदान करने में असफल रही है। (7) मार्च 
977 तक 66 कृषक सेवा समितियों मे से 55 को तकनीकी स्टाफ या सहायता 
की कोई सेवाएँ प्रदान नही की गईं है। (79) कृषक सेवा समितियों का प्रमुख उद्देश्य 
कमजोर वर्ग के कृषको को साख सुविधाएँ प्रदान करना था, लेकिन कुछ अल्पकालीन 
ऋणो का केवल 38 8 प्रतिशत भाग ही कमजोर वर्ग के लोगो को प्राप्त हो सका । 
(९) आतिदेयो के सम्बन्ध में भी कृषक सेवा समितियों की स्थिति प्राथमिक साख 
समितियों से अच्छी नहीं है। अधिकाश साख समितियों के अतिदेय 50 प्रतिशत से 
भी अधिक थे । (५) हाल ही में रिजव बैक आफ इण्डिया के क्षि साख विभाग ते 
66 कृषक सेवा सर्मितियों के अध्ययन के बाद यह बताया है कि बहुत से राज्यों मे 


अब भी हर सेवा समितियो के काय॑ क्षेत्र मे स्थित प्राथमिक साख समितिया बडी 
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मात्रा में कृषि साख प्रदान करती है। (श॥) कृषक सेवा समितियों की गैर साख के 
कार्यों की प्रगति भी अधिक संतोष जनक नही रही है। लगभग 76 समितियाँ कोई 
क्रषि आगतें प्रदान नही कर रही थी। लगभग 34 समितियों ने अपने सदस्यों के 
लिए विपणन की कोई सुविधाएँ प्रदान तही की थी । 


(5) क्षेत्रीय ग्रामीण बैडू: 
( ८8०ा॥।ं रिप्राक्वं 880/75 ) 


स्थापना--भारत सरकार ने स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात्‌ से ही किसानो को 
ऋणग्रस्तता से मुक्ति दिलाने के लिये अनेक उपाय किये है परन्तु संस्थागत वित्त की 
अपर्याप्त उपलब्धि किसानो को देशी महाजनो के शिकजे से पूर्ण मुक्ति नही दिला पायी 
थी । किसानो को परम्परागत ऋण-व्यवस्था से छुटकारा दिलाने के लिये सरकार ने 
प्रथम प्रयास 960 मे बैको के राष्ट्रीयकरण के रूप में व द्वितीय प्रयास 2 अक्टूबर 
975 को महात्मा गाधी के जन्म दिवस पर पहली बार ग्रामीण बैको की स्थापना 
करके किया । 

उद्देश््-प्रामीण बैको की स्थापना के पीछे मूल उद्देश्य यह है कि ग्रामीण बैक 
ग्राम समूह को बैक सेवाएँ उपलब्ध करेगे और साधारण तौर से 5 हजार से 20 
हजार ग्रामवासियों के लिये एक बैक स्थापित किया जायगा । 

यह बैक छोटे किसानो, ग्रामीण कारीगरो और सामान्य वर्ग के व्यापारियों एवं 

उत्पादको के लिये ऋण की व्यवस्था करेगे और बैक सुविधाएँ उपलब्ध करेंगे। संक्षेप मे 
ये बैक गाँव वालो की आवश्यकता के अनुसार बैड सेवाओ का प्रबन्ध करेगे | 

संक्षेप में, क्षेत्रीय ग्रामीण बैड्भी के निम्न उद्देश्यो का उल्लेख किया जा सकता 
है-- 

() ग्रामीण अ्थ॑व्यवस्था का विकास एवं समाज के कमजोर वर्गों के लिए 
ऋण प्रदान करता है । 

(7) सुगम व आसान पद्धति द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों मे शीक्र बैंकिंग सुविधाएँ 
प्रदान करना । 

(॥7) ग्रामीण क्षेत्रो में ऋण सुविधाओं की कमी को दूर करना । 

प्रगति--जून 980 के अन्त तक 73 क्षेत्रीय ग्रामीण बैडू: देश के 7 राज्यों 
के 30 जिलो मे अपनी (2678) शाखाओ के साथ कार्यरत थे । इनमे 40 प्रतिशत 


से अधिक शाखाएँ (60) देश के तीन राज्यो--उत्तर प्रदेश, बिहार, आन्ध्र प्ररेश 
में कार्य कर रही थी । 


(6) रिजव॑ बेक' आफ इण्डिया 
(॥१९5७९९ छाप ० ॥708) 


भारतीय, अर्थव्यवस्था की कृषि प्रधान प्रकृति को देखते हुए प्रारम्भ से ही रिजवं 
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बैक को कृषि वित्त के क्षेत्र मे महत्त्वपूर्ण भूमिका प्रदान करने की जिम्मेदारी सौपी 
गई है । 

न वर्तमान मे रिजवे बैक कृषि साख क्षेत्र के विकास हेतु अल्पकालीन, मध्यस- 
कालीन एवं दीर्घकालीन तीनो ही प्रकार की साख सुविधाएँ उपलब्ध कराता है । 
रिजब बैक यह साख प्रत्यक्ष रूप से कृषको के माध्यम से ही नही वरन्‌ परोक्ष रूप 
से राज्य सहकारी बैको, केन्द्रीय भूमि विकास बैकी एवं राज्य सरकारो के माध्यम से 
उपलब्ध कराता है जिसका वर्णन निम्न है .--- 

(!) अल्पकालीन साख सुविधाएँ--राज्य सहकारी बैक को रिजबे बैक की 
की ओर से अल्पकालीन साख या तो पुनकंटोती के रूप मे मिलती है--अथवा अग्निम 
के रूप मे मिलती है | पुनकंटाती व अग्रिम की सुविधाओ का विवरण नीचे दिया 
जा रहा है--- 

धारा 7 (2) (2) के अन्तंगत्‌ वास्तविक सौदे से उत्पन्न प्रॉमिसरी नोट व 
बिलो की, जो 90 दिन में परिपक्व होते है, पुनकंटौती की व्यवस्था की गई | धारा 
7 (2) (9) के अन्तर्गत 5 महीने में परिपक्व होने वाले उन प्रॉमिसिरी नोटों व 
बिलो की पुनकंटौती की व्यवस्था की गई जो मौसमी कृषि कार्यों या फसलो की 
बिक्री के लिए बनाये गये है। इस धारा के अन्तगंत मिश्रित व क्षि-परिनिर्माण कार्ये 
भी शामिल किए गये है । 

इस प्रकार रिजब बैक ने वर्ष ।980-8 में अल्पकालीन साख के रूप मे कुल 
950 करोड रुपये की ऋण सीमा स्वीकृति की जबकि जूब 98] के अन्त मे बकाया 
राशि 378 करोड रुपये की । 

(2) सध्यकालीन ऋण--रिजर्व बैक ने 956 मे दो कोषों की स्थापना की 
है (!) राष्ट्रीय कृषि साख (दीर्घकालीन) कोष व () राष्ट्रीय कृषि साख (स्थायी- 
करण) कोष । इन दोनो कोषो को क्रमश. 0 करोड व एक करोड रुपये से स्थापित 
किया गया है। बंक इन कोषो में से सहकारी बैंको को मध्यक्ालीन ऋण प्रदान करती 
है जो 5 महीने से 5 वर्ष तक की अवधि के लिए होते है । 

रिजब बैक म॒ध्यमकालीन ऋण के रूप मे वर्ष 980-8 भे कुल 90 करोड़ 
रुपये की ऋण सीमा स्वीकृत की जबकि ज़ुन 98 के अन्त में ऐसे ऋणो की बकाया 
राशि 32 करोड रुपये थी । 

(3) दोर्घकालीन वित्तीय सहायता--रिजर्ब॑ बैक राष्ट्रीय कृषि साख (दीघें- 
कालीन कोष) मे से राज्य सरकारों को सहकारी साख सस्थाओ की शेयर पूजी खरी- 
दने के लिए ]2 वर्षों की अवधि के दीघंकालीन ऋण स्वीकृत करता है ये ऋण केवल 
6 प्रतिशत वाषिक ब्याज दर पर प्रदान किये जाते हैं वर्ष 980-8] में रिजर्ब बैक 
ने इसके अस्तर्गेत 7 राज्य सरकारों को 5284 साख संस्थाओ की शेयर पूँजी से 
योग देने के लिए 3 करोड रुपये स्वीकृत किए ऐसे ऋणों की बकाया राशि ज़्न 
98] के अन्त मे 28 करोड़ रुपये थी । 


22 कृषि वित्त 


उपर्यक्त विवेचन से स्पष्ठ है कि कृषि वित्त के क्षेत्र मे रिजबे बैक एक महत्त्व- 
पूर्ण भूमिका निभा रहा है। रिजबं वैक प्रत्यक्ष रूप से कृषि साख प्रदान न करके 
विभिन्न संस्थाओं जैसे सहकारी बैको, कृषि पुनवित्त एवं विकास निगम आदि के माध्यम 
से ऋण की व्यवस्था करता है यह विभिन्‍न वित्तीय सस्थाओ की क्रियाओं को 
समन्वित करने का भी काये करता है। यह क्षषि साख प्रदान करने वाली विविध 
संस्थाओं का नियंत्रण भी करता है। यह उनसे प्रगति का विवरण माँगता है। यह 
स्थिति का ब्यौरा लेने के लिए विशेषज्ञ समितियों का भी गठन कर सकता है। इस 
प्रकार की समितियों मे अन्ततम समिति “6 ए०ण्ाणा।[88४ 07 रे०ए०णा।? 
4&परद्याएशाशाह$ 07 गिक्चाणा३ए पराउतााणानं (बता ल्‍0 48707 206 
रपाद्ष 0०ए०७०७/००॥४7 (074॥#70८4२7 ) है । यह समिति एक उच्च अधिकार 
प्राप्त समिति है जिसका गठन रिजर्व बैक ने मार्च 979 में किया था इस समिति का 
मुख्य कारये कृषि एवं ग्रामीण विकास के लिए संस्थागत वित्त की वर्तमान व्यवस्था 
के सम्बन्ध मे सुझाव देना है । 


(7) कृषि पुनवित्त एवं विकास निगम 
(4870परापरान (९8708 & ॥6एथ०फएला: (0एणाणा : 0२0८) 


| जुलाई सन्‌ 963 को रिजवे बैड्ूू व केन्द्र सरकार के सहयोग से कृषि 
पुनवित्त नियम की स्थापना हुई और भारत के कृषि साख के इतिहास में एक नये 
अध्याय का सूत्र-पात हुआ । एक जुलाई 975 में इस अधिनियम में कुछ सशोधन 
किए गये तथा निगम की विकासात्मक भूमिका के निर्वाह के सम्बन्ध से इसका नाम 
बदलकर कृषि पुनवित एवं विकास निगम रख दिया गया । यह संशोधन 5 नवम्बर 
975 से अमल में लाया गया । 

उद्देश्य व कार्य--कृषि पुनवित एवं विकास निगम कृषको को प्रत्यक्ष रूप से 
ऋण प्रदान नही करता है बल्कि यह उत्‌ संस्थाओ को ऋण देता है जो कि क्ृषको 
को दीघेकालीन वित्त प्रदान करती है। कृषि पुनरवित्त एवं विक्रास निग्रम के प्रमुख 
कार्य निम्नलिखित है--- 

(7) प्रमुब ऋणदाताओ को कृषि विकास को प्रोत्साहित करने के लिए आव- 
श्यक संसाधनों की व्यवस्था करना । 

(४) केन्द्रीय भूमि विकास बैड, राज्य सहकारी बैड्भो, अनुसूचित बैड्भो तथा 
सहकारी समितियो के द्वारा निर्गेंमित ऋण-पत्रो को खरीदना या अशदान देना । 

(0) निगम केन्द्रीय भूसि विकास बैड्गो तथा राज्य सहकारी बैड्भों को छोड 
कर अनुमोदित अन्य सहकारी समितियो को प्रत्यक्ष ऋण भी उपलब्ध करता है । 

(77) उपर्युक्त कार्यों के अलावा निगम स्थापित भुगतानों की गारंटी देने का 
काये भी करता है। 

क्रृषि पुर्नावत्त एवं विकास निगम द्वारा व्यक्तिगत सौदो के लिए अधिकृत 
सीमा 50 लाख रुपये निर्धारित की गई है। मध्यमकालीन तथा दीर्घकालीन दोनो ही 
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कार के ऋणो के लिए पुनवित्त की सुविधाएँ उपलब्ध होती है। मध्यकालीन वित्तीय 
हायता 3 से 5 वर्ष की समयावद्धि, तथा दीघेकालीन सहायता अधिकतम 45 वर्ष 
विशेष परिस्थितियों मे 20 वर्ष) के लिए प्रदान की जाती है । 

प्रगति--कृषि पुनवित विकास निगम की क्रियाओ में अभृत पूव्व वृद्धि हुई है 
सा कि नीचे दी गई सारणी से प्रकट होता है-- 


वर्ष स्वीकृत परियोजनाओं स्वीकृत वित्तीय वितरित ऋण 
की संख्या सहायता की मात्रा 

970-7व 458 293 00 89,7| 

974-75 2053 4007,23 423 07 

978-79 8655 2737,79 333 56 


उपर्यक्त तालिका से स्पष्ट है कि कृषि के लिए शिखर विकास बैड के रूप में 
षि पुनवित और विकास निग्रम विभिन्न राज्यों मे क्ृषि तथा सम्बन्धित कार्यों मे 
!वेशों को बढाने के लिए सक्रिय रूप से कार्य कर रहा है। निगम ने अपनी-स्थापना 
लेकर जून 980 तक कुल, 738 करोड रुपयो की राशि वितरित की । 

सारणी से स्पष्ट है कि कृषि पुनवित एवं विकास निगम के द्वारा स्वीकृत ऋणो 
था वास्तविक वितरण मे बहुत अधिक अन्तर है इससे प्रकट होता है कि कृषि पुन- 
व एवं विकास तिग्रम के कोषो का पूर्ण उपयोग नहीं हो सका । कोषो के अपूर्ण 
पयोग के प्रमुख कारण निम्नलिखित है । 

(3) कृषि पुनवित एवं विकास निगम के द्वारा ऋण प्रदान करने मे बहुत समय 
गता है । 

(॥) कृषि विकास योजनाओ से सम्बन्धित विभिन्न एजेन्सियो में पूर्ण समन्वय 
अभाव है। 

(77) भूमि पुनर्गंडन के लिए भारी मशीनों की अनुपलब्धता, परियोजना के 
वेक्षण मे देरी, तथा सिंचाई के लिए पानी की निकाशी में देरी आदि । 


(8) क्रषि व ग्रामीण विकास के लिए राष्ट्रीय बेंक--नाबाडे 
(776 पक्लाणानं ऐक्षांट [0 /ैश7एराप्ब! ॥70 रिप्राशं 
ए96ए७४००77४०६ 7२.४४ ४॥२॥०) 


रिजवे बैंक द्वारा 'कृषि व ग्रामीण विकास के लिए सस्थागत साख की व्यव- 
ग़ओ के पुनरीक्षण पर” प्रगति शिवरमन कसेटी का एक प्रमुख सुझाव यह था कि 
त़् में कषि व ग्रमीण के लिए राष्ट्रीय बैक की स्थापना की जावे । इस समिति की 
फारिशो को सरकार ने स्वीकार किया और इसी परिप्रेक्ष्य मे 8 सितम्बर 98व 
| सरकार ने लोकसभा मे इस बैठक की स्थापना के लिए एक बिल पेश किया । इस 
के ने [2 जुलाई 982 से अपना कार्य शुरू कर दिया है इस बैक ने रिजब बैक के 
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कृषि सम्बन्धी सभी कार्यों को अपने हाथ मे ले रखा है इस बैक की स्थापना के साथ 
ही साथ वर्तमान कृषि पुनवित व विकास निगम का इसमे विलय कर दिया जायेगा । 

बेक के उद्देश्य--कृषषि व ग्रामीण विकास का राष्ट्रीय बैक वर्तमान संस्थागत 
वर्तमान कृषि साख नीति के अन्तगत कार्य करेगा जिसके प्रमुख निम्न उद्देश्य है :-.. 

() कृषि व ग्रामीण विकास के लिए संस्थागत साख को पूति को बढ़ाना व 

सुनिश्चित करता । 

(2) साख का एक बडा भाग कमजोर वर्गों को उपलब्ध कराना । 

(3) साख की उपलब्धता मे क्षेत्रीय असन्तुलब को कम करना । 

(4) बहु एजेन्सी व्यवस्था के अन्तर्गंत कार्य कर रही विभिन्न साख संस्थाओं 

के बीच-अधिक समन्वय स्थापित करना । 

(5) साख के निरन्तर पुनः प्रवाह को बनाये रखने के लिए संस्थागत ऋणों 

की वसूली की स्थिति मे सुधार लाना । 

बेक के कार्य--() ग्रामीण ऋण के क्षेत्र मे रिजवे बैक के कार्यों का विडेन्द्री- 
करण करते हुए इसकी परिकल्पता की गई और यह कृषि पुनवित्त और विकास 
(क्ृपुवि) निगम का समस्त कार्य तथा राज्य सहकारी बैको और क्षेत्रीय ग्रामीण बैको 
के सम्बन्ध मे रिजब बैक से पुनवित पोषण का कार्य अपने हाथ में लेगा । 

(2) बैकी के पुनवित के रूप में यह कृषि, लघु उद्योगो, कारीगरो, कुटीर 
और ग्रामीण उद्योगो, हस्त शिल्प और अन्य सम्बन्धित आर्थिक कार्यों के लिए समकित 
रूप से सभी प्रकार के उत्पादन और निवेश ऋण प्रदान करेगा । 

ऋण प्रावधान---( ) राज्य सहकारी बैको, क्षेत्रीय गआरमीण बैको और अन्य 
वित्तीय संस्थाओ (रिजव बैक द्वारा अनुमोदित) को निम्नलिखित कार्यो के लिए ऋण 
प्रदाव किया जायेगा जो 78 महीनो की अवधि मे चुकाना होगा कूषि कार्य या फसलो 
का विपणन कृषि या ग्रामीण विकास के लिए आवश्यक निवेश योग्य वस्तुओं का 
विपणन और वितरण, वास्तविक वाणिज्यिक और व्यापारिक लेन देन एवं कारीगरो 
था लघु उद्योगो, अत्यन्त लघु और विकेन्द्रित क्षेत्रों के उद्योगो, ग्रामीण और कुटीर 
उद्योगो आदि के उत्पादन और विपणन कायें । 

(2) राज्य सहकारी बैको को दिये गए अल्पावधि ऋण, सुख्रे, अकाल या अन्य 
प्राकृतिक विपत्तियों, सैनिक गतिविधियों या शत्रु की कार्यवाही की स्थितियों मे सात 
वर्ष से अधिक की अवधियो के लिए मध्यावधि ऋणो मे परिवर्तित किए जा सकते है। 
जैसा कि नाबाड़ं द्वारा निश्चित किया गया है । 

(3) राज्य सहकारी बैकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैकों को कृषि तथा ग्रामीण 
विकास और अन्य प्रयोजनों के लिए 8 महीनों से कम और सात वर्ष से अधिक की 
प्रवधियों के लिए मध्यावधि ऋण प्रदान किए जायेंगे । 

(4) भूमि विकास बेको क्षेत्रीय ग्रामीण बैको, अनुसूचित बैको, राज्य सहकारी 
बैंको और अन्य वित्तीय सस्थाओं को कृषि और ग्रामीण विकास को बढ़ाने हेतु तथा 
क्ारीगरो, लघु उद्योगो अत्यन्त लघु और विकेन्द्रित क्षेत्रों के उद्योगो और ग्रामीण कुटीर 
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उद्योगो को ऋण देने के लिए पुनवित्त के रूप मे दीर्घावधि ऋण ओर अग्रिम प्रदान 
किए जायेगे । 

(5) दीर्घावधि ऋणो और अग्निमों की अवधि 25 वर्ष (पुननिर्धारण की 
अवधि सहित) से अधिक नही होगी जैसा कि रिजवें बैक अब तक करता रहा है। 

(6) नाबाड्ड 20 वर्ष से अधिक अवधि क लिए राज्य सरकारों को ऋण और 
अग्निम प्रदान करेगा ताकि वे सहकारी ऋण समितियो की शेयर पूंजी मे प्रत्यक्ष व 
परोक्ष रूप से अभिदान कर सके । 

(7) ताबार्ड केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित संस्था को भी सीधे ही दीर्घा- 
वधि ऋण प्रदान कर सकता है। साथ ही वह कृषि और ग्रामीण विकास से सम्बन्धित 
किसी सस्था की शेयर पूँजी मे अंशदान कर सकता है या उसकी प्रतिभूतियों मे निवेश 
कर सकता है । 

बेक की पूंजी---कषि व भ्रामीण विकास के लिए राष्ट्रीय बैड्डू की प्रारम्भिक 
साख आवश्यकताओ के लिए 00 करोड रुपये की व्यवस्था की गई है । चूंकि बैड: 
भारत सरकार और रिजवं बैडू दोनो के स्वामित्व में कार्य करेगा अतः यह व्यवस्था 
की गई है कि सरकार व रिजवं बैडू दोनो के पारस्परिक विचार विमर्श से इसकी 
पूँजी को 500 करोड रुपये तक बढाया जा सकेगा । 

प्रबन्ध--कृषि व ग्रामीण विकास के राष्ट्रीय बैक का प्रबन्ध एक संचालक 
बोर्ड मे निहित होगा । इस संचालक बोर्ड मे तीन संचालक रिजर्व बैड्धू के संचालक 
बोर्ड के ही होगे । संचालन बोर्ड की सहायता के लिए एक सलाहकारी परिषद होगी 
जिसमे ऐसे व्यक्ति होगे जो ग्रामीण अर्थ-व्यवस्था, ग्रामीण विकास, हैण्डीक्राफ्ट व अन्य 
ग्रामीण शिल्पो, ग्रामीण व कुटीर उद्योगो और लघु उद्योगो के विशेषज्ञ हो। इस 
परिषद मे सहकारी बैको, व्यापारिक बैड्ी तथा केन्द्र व राज्य सरकारो के अनुभवी 
लोगो को भी स्थान दिया जायेगा । 

बेडूः सें विभिन्न कोषों की स्थापना--इस राष्ट्रीय बैड्धु मे दो कोषो की स्था- 
पना का प्रावधान भी रखा गया है प्रथम राष्ट्रीय ग्रामीण साख (दीरघकालीन कार्यों 
के लिए) कोष द्वितीय, राष्ट्रीय ग्रामीण साख (स्थिरीकरण) कोष । इन कोषो की 
स्थापना के लिए भारतीय रिजवें बैड्डू के वर्तेमान राष्ट्रीय क्रषि साख (दीरघकालीन 
कार्यों के लिए) कोष और राष्ट्रीय कंषि साख (स्थिरीकरण) कोष को इस नये बैड्धू 
को स्थानान्तरित कर दिया जावेगा । इन कोषो मे केन्द्र व राज्य सरकारें भी समय- 
समय पर अपना अंशदान करेगी । 

शोध विकास प्रशिक्षण के लिए बैडू में एक अलग कोष के स्थापना की व्यव- 
स्था की गईं है इससे क्रषि और ग्रामीण विकास में अनुसंधान को बढ़ावा देने मे सहा- 
यता मिलेगी । 

निश्चय ही नये बैड्ू के कार्य वर्तमान क्रषि व साख पुनवित्त से सम्बन्धित है 
यह बैड न केवल कृषि कार्यो के लिए ही अल्पकालीन साख प्रदान करेगा बल्कि फसलो 
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के विषणन और आवश्यक आदाओ के लिए भी अल्पकालीन साख की सुविधा प्रदान 


करेगा । 
ष निष्कर्ष के रूप में यह कहा जा सकता है कि बैड, की सफलता उसके विस्तृत 
और महत्त्व कार्यों मे निहित नही है बल्कि इस बात में है कि वह उन्हें कितनी योग्यता 
और कार्य कुशलता से कर पाता है यह बैड्धू के नेतृत्व ओर प्रशासनिक अधिकारियो 
की योग्यत्ता तथा संगठन के तकनीकी व आर्थिक पक्षो पर निर्भर करेगा कि वह 
ग्रामीण भारत की चुनौतियों का सामना करने मे कहाँ तक सफल द्वोता है । 


980-85 की नयी छठी पंचवर्षीय योजना में साख की 
पूर्ति सम्बन्धी अनुमान 
फरवरी 98 में स्वीकृत की गई नयी छठी पचवर्षीय योजना मे विभिन्न 
सस्थाओ द्वारा कृषि साख की पूर्ति सम्बन्धी अनुमान निम्नाकित सारणी द्वारा दर्शाया 
गया है-- 
विभिन्न सस्थाओं द्वारा उपलब्ध करायी जाने वाली कृषि साख के लक्ष्य 
(करोड रुपयो मे) 


कक 979-80 मे 984-85 मे दी जाने... 
3 ! अनुमानित अग्रिम वाली साख 
[. सहकारी सस्थाएँ 7, छकारो सस्याफ 
(3) अल्पकालीन 300 2500 
(9) मध्यमकालीन 25 240 
(77) दीघेकालीन 275 555 
2 व्यापारिक बैद्धू 
(क्षेत्रीय ग्रामीण बैद्भी सहित) 
(१) अल्पकालीन 450 500 
(7) सावधि ऋण 400 620 
कुल योग 2550 545 


छठी योजना मे कृषि साख नीति मे अन्य वातो के अलावा इस बात पर जोर 
दिया गया है कि उपलब्ध की जाने वाली साख का अधिकाश भाग ग्रामीण समुदाय 
के कमजोर वर्ग को दिया जाये, साख वितरण मे विद्यमान क्षेत्रीय असमानता मे कमी 
की जाये तथा क्षि और ग्रामीण विकास के लिए दी जाने वाली संस्थागत साख के 
आकार मे निश्चित इद्धि ही । 

कमजोर वर्ग को अधिक साख उपलब्ध कराने के लिए यह नीति निर्धारित 
की गईं कि व्यापारिक बैड्धू अपने कुल अग्रिमो का 40 प्रतिशत प्राथमिकता वाले 
क्षेत्रों को और इसका 50 प्रतिशत कमंजोर वर्ग को विशेषकर कारीगरो, भूमिहीन 
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श्रमिकों आदि को दिया जाये। साख वितरण के सम्बन्ध मे यहु तय किया गया है कि 
बैडू रहित क्षेत्रो मे ग्रामीण शाखाओ का विस्तार किया जाय तथा अधिक जिलो मे 
क्षेत्रीय अरमीण बैड स्थापित किए जाये । इसके लिये यह लक्ष्य निर्धारित किया कि 
वर्तमान के 65 क्षेत्रीय ग्रामीण बैड्रो से बढकर 984-85 तक 70 ऐसे क्षेत्रीय 
ग्रामीण बैडू हो जायेगे जो देश के 394 जिलो मे से 270 जिलो मे कार्य करेंगे । 
योजना मे कहा गया कि कृषि ऋणो के वापस न आने का प्रमुख कारण इन सस्थाओ 
में समन्वय की कमी है। साख ही वसूली के लिए सामान्य वातावरण को भी इसके 
अनुकूल बनाने की आवश्यकता है। योजना में राज्य सरकारो को कहा गया है कि वे 
कृषि ऋण दात्ी सस्थाओ की ऋण वसूली के कार्य मे सहायता करे । साथ ही उन्हें 
यह निर्देश दिए गए है कि वे अवधिपार ऋणों को माफ करने के विचार से दूर 
रहे । 


कृषि वित्त सम्बन्धी सुझाव 
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यद्यपि योजनावधि में संस्थागत साख का काफी विकास हुआ है परन्तु यह 
विकास कृषि क्षेत्र की व्यापक्रता को देखते हुए पर्याप्त नही कहा जा सकता है। अत. 
इससे विकास के सम्बन्ध मे निम्नलिखित सुझाव प्रस्तुत किये जा सकते है *--- 

] , समल्वय--कृषि वित्त देने वाली विभिन्न प्रकार की सस्थाओ में परस्पर 
एवं समुचित समन्वय होना चाहिए । 

2 कुशल प्रबन्ध--वित्त प्रदान करने बाली समितियों का प्रबन्ध कुशल, योग्य 
एवं कर्मंठ व्यक्तियों के द्वारा किया जाय । 

3 सहकारी विपणन समिति --किसान को वित्त देते समय उसे इस बात 
के लिए प्रेरिर करना चाहिए कि वह अपनी पैदावार को सहकारी विपणन समिति 
के द्वारा ही बेचे । इससे सम्बन्धित स्वीकृति लिखित रूप से किसान द्वारा ले लेनी 
चाहिए | सहकारी साख समितियों और सहकारी विपणन समितियों के मध्य समन्वय 
एक दूसरे की सफलता मे सहायक होता है। 


4 जमा बीमा पद्धति--विभिन्न स्तरो पर॒ सहकारी बेको को स्वय अधिक 
से अधिक जमा (70०7०0»/) प्राप्त करना चाहिये तथा जमा बीमा पद्धति को विकसित 
करना चाहिए । 


5. उपज ऋण पद्धति--किसानो से उपज ऋण पद्धति की प्रथा को विकसित 
करना चाहिए। प्रतिभूतियों के रूप मे भूमि पर जोर न देकर किसानो की ऋण अदा- 
यगी की योग्यता पर जोर देना चाहिए । 


6. केन्द्रीय सहकारी बेक---कमजोर जिला केन्द्रीय बैक पुनर्गठन तथा पुन. 
स्थापना शीघ्र ही किया जाना चाहिए और एक जिले मे मात्र एक केन्द्रीय सहकारी 
बैक होता चाहिए । 
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7, पूँजीगत साधनों में वृद्धर-सहकारी साख समितियों के पूँजीगत साधनों मे 
वृद्धि की जाय जिससे वे किसानो की साख सम्बन्धी आवश्यकताओं को पूरा करने मे 
अधिक से अधिक भाग ले सके । 

8. ऋण में सरलता--आर्थिक दृष्टि से तो ग्रामीण क्षेत्र मे बैडू खोलना 
लाभप्रद तो नहीं होता, लेकिन सामाजिक लाभ को ध्यान में रखते हुए यह कार्य 
करना चाहिए। व्यापारिक बैड्रो को ऋण देते समय यह ध्यान मे रखना चाहिए कि 
उनकी सुविधा का केवल बडे-बडे किसान ही लाभ ने उठाएँ। 

9, क्षि साख में रुचि--व्यापारिक बैड्रो को कृषि साख मे विशेष रूप से 
रुचि रखनी चाहिए । 


परीक्षा प्रश्त 


, कृषकों की साख सम्बन्धी आवश्यकताओ का वर्गीकरण कीजिये । भारत 
में कृषि के लिए ऋण प्राप्त करते के कौन-कौन से मुख्य साधन है और उनका सापे- 
क्षिक महत्त्व क्या है ? 

2, भारत मे ग्रामीण साख प्रदान करने वाली विभिन्न सस्थाएँ कौन-कौन सी 
है ? उनके दोष क्‍या है तथा उन्हे दूर करने के क्‍या उपाय किये गये है ? 

3 वर्तमान ग्रामीण अर्थ प्रबन्धन सस्थाओ द्वारा भारतीय किसानो की साख 
आवश्यकताओ को सल्तुष्ट करने के लिये जो कार्य किये जाते है उनका संक्षिप्त विवे- 
चन कीजिये । क्रंषि वित्त क्षेत्र मे रिजव बैड का क्या योगदान रहा है ? 

4 “विभिन्‍्त एजेन्सियो द्वारा जो कृषि साख आजकल प्रदान की जाती है 
वह ठीक मात्रा से कम है आवश्यकता की कसौटी को ध्यान मे रखते हुए बहुधा ठीक 
व्यक्तियों तक नही पहुँच पाती है ।!” इस कथन की' व्याख्या कीजिए । 

4. कृषि पुनवित्त निगम पर एक निबन्ध लिखिये । 

6. भूमि बन्धक बैक के संगठन और कार्यों की विवेचना कीजिए । भारत मे 
कृषि साख प्रदान करने मे इसका क्या महत्त्व है ? 

अथवा 

देश से भूमि विकास बैडूगे की प्रगति बतलाइए और सावधानी के साथ परि- 
स्थितियों का विश्लेषण कीजिए जिनसे उनकी प्रगति रुकी है । 

7. ध्रूमि विकास बैड्टों की कार्ये-प्रणाली का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए । 
कृषि उन्नति हेतु पूंजी प्रदान करने के लिए आप किन उपायो को स्वीकार करेगे ? 

8. ग्रामीण साख के संगठन में रिजव बैडू: ऑफ इण्डिया के योगदान का 
मूल्यांकन कीजिए । इस सम्बन्ध मे अपने सुझाव भी दीजिए । 

" अथवा 
रिजवं बैड और कृषि साख पर संक्षिस्त टिप्पणी लिखिए । 
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अथवा 

आपके विचार मे कृषि साख पूर्ति के लिए रिजवं बैडू ऑफ इण्डिया की कैसी 
भूमिका होनी चाहिए ? कृषि वित्त की वर्तमान प्रणाली को सुधारने के लिए रिजर्व 
बैडू ने जो कदम उठाये है, उनकी विवेचना कीजिए । 

अथवा 

देश में करंषि-साख व्यवस्था मे रिजव बैद्धू की भूमिका से क्या आप सतुष्ट 
हैं। इस दिशा मे बैड के कार्यों के विस्तार के लिए सुझाव दीजिए । 

9 “भारतीय कृषक को वित्त उसी तरह सहाथता करता है, जैसे रस्सी 
किसी लटकते व्यक्ति को ।” इस कथन की समीक्षा कीजिए । 
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सामुदायिक विकास का अर्थ व उद्देश्य---' सामुदायिक विकास एक ऐसी 
प्रक्रिया है जिसके द्वारा समुदाय के सभी लोगो की स्वतः स्फूर्त प्रेरणा व सक्रिय सह- 
योग से आथिक व सामाजिक विकास की स्थिति का सृजन किया जाता है ।”? श्री 
एस० के० डे० के अनुसार “सामुदायिक योजना एक ऐसा उद्यान है जिसका परिपालन 
एक चतुर माली अत्यन्त सावधानी से करता है। यह योजना एक ऐसे जगल के 
समात नही है जिसमे मुक्त व्यापार की तरह वृक्ष व वनस्पतियाँ भी हो । श्री लोश- 
बोह के शब्दों मे “सामुदायिक योजना गहन विकास की ओर एक सगठित तथा 
आयोजित प्रयत्न है ।”” 


संयुक्त राष्ट्र ने जो परिभाषा अपनायी है। उसके अनुसार सामुदायिक विकास 
“एक ऐसी प्रणाली है जिसके द्वारा स्वयं जनता के प्रयासों को राज्य अधिकारियो के 
प्रयासों के साथ मिलाकर समाज की आश्िक सामाजिक व सास्क्ृतिक दशाओ मे 
सुधार किया जाता है ताकि ये समाज के राष्ट्रीय जीवन मे समन्वित होकर राष्ट्र के 
विकास में अपना पूर्ण योगदान कर सके ।”” 

बस्तुत:ः सामुदायिक विकास कार्यक्रम ग्रामीण पुननिमाण का एक साधन है। 
भारत मे सन्‌ 952 मे जब सामुदायिक विकास कार्यक्रम का सूत्रपात किया गया था 
तो योजना आयोग ने उस समय इसकी परिभाषा इस प्रकार दी थी, “सामुदायिक 
विकास वह तरीका तथा ग्रामीण विस्तार वह एजेन्सी है जिसके द्वारा पंचवर्षीय योज- 
तायें ग्रामवासियों के सामाजिक एवं आथिक जीवन को पृर्णेहपेण सुधारने की' प्रक्रिया 
आरम्भ करना चाहती हैं ।'' 


अत सामुदायिक विकास एक क्रिया या लोगो का आन्दोलन है जिसका पूल 
स्वयं जनता के स्वैच्छिक तथा लोकतंत्रीय प्रयासों के द्वारा ग्रामों मे निर्धनता, अशिक्षा 
तथा रोग को दूर करना है। इस कार्यक्रम के नाम से भी स्पष्ट रूप से यह प्रतीत 





.,.. एगऑ४त गर्न्‍[005 :. 800 ए०एड्टाट्58. 7079॥ ०० 
एलन्पभुफकृुछकां, 955, 


भारत मे सामुदायिक विकास योजना 22] 


होता है कि यह ऐसी योजना अथवा कार्यक्रम है जिसमे एक समाज के सम्पूर्ण समु- 
दाय के सर्वांगीण विकास के लिए सम्पूर्ण समुदाय अथवा समाज के सहयोग से प्रयत्न 
किया जाता है ! इसमे कृषि, पशुपालन, सिंचाई, स्वास्थ्य, सहकारिता, शिक्षा, सामा- 
जिक उत्थान, ग्रामीण उद्योग, पंचायत, यातायात एवं सदेशवाहन आदि वे सभी तत्त्व 
सम्मिलित किये जाते है, जिनका सम्बन्ध भारत की 80% ग्रामीण जनता को स्थिति 
और उसके सुधार से है । 

उह श्य--सा मुदा यिक विकास योजनाओ का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण सामाजिक 
आध्थिक-जीवन मे क्रान्ति करना है, तद॒नुसार निम्नलिखित उद्देश्य निर्धारित किये 
गये है -- 

(]) सजग प्रहरी बताना--ग्रामो के निष्क्रिय एबं जीवनहीन व्यक्तियों को 
अपने तथा अपने समाज और राष्ट्र के सजग प्रहरी बनाना इस कार्यक्रम का अमुख 
उद्देश्य है । इसमे लोगो की सामाजिक, आथिक और राजनैतिक स्थिति मे सुधार 
करके, उन्हे एक पूर्ण मनुष्य, वास्तविक अर्थों मे, बनाये जाने का प्रयत्न किया जाता 
है और समाज तथा देश के प्रति उनमे पूर्ण जागरूकता लाईं जाती है। भाग्यवाद, 
अन्धविश्वाप्त और परम्परावाद को समाप्त किया जाता है और यह सिद्ध करने का 
प्रयत्त किया जाता है कि इन सभी रूढियो को तोड कर अपनी स्थिति सुधारी जा 
सकती है । 

, (2) अपनी सहायता आप करने की आदत का विकास करना--अधंविकसित 
एवं पिछडे देशों की अनेक समस्‍यायें रहती है । इन सबका समाधान अकेले सरकार के 
द्वारा किया जाना असम्भव होता है । अत. इस कार्यक्रम के अन्तगेत ऐसा प्रयत्न किया 
जाता है कि जनता अपनी समस्याओ और उनके समाधान को समझे तथा उनके 
समाधान के लिए आवश्यक साधनों मे आशिक योगदान भी दे । यही कारण है कि 
इस प्रकार के कार्यक्रम मे सम्मिलित विकास के प्रत्येक प्रयोजन के व्यय का एक निर्धा- 
रित भाग स्थानीय लोगो को श्रम अथवा पूँजी के रूप मे देता आवश्यक होता है । 

(3) ग्रामीण जनता से आपसी सहयोग की भावना विकसित करता--यो तो 
कोई भी योजना जनता के सहयोग के बिना सफल नही हो सकती है, किन्तु भारतीय 
ग्रामीण क्षेत्रों की समस्‍यायें इतनी जटिल हैं कि बिना जन-सहयोग के उतका समा- 
धान बिल्कुल ही कठिन है। सामुदायिक्र विकास प्रायोजनायें ऐसी है, जिममे जनता के 
सामूहिक सहयोग की आवश्यकता पडती है | अतः विभिन्न ग्रामीण क्षेत्रों के लोगो को 
अपने क्षेत्र की विकास प्रायोजनाओ को पूरा करने के लिए अपना योगदान देने हेतु 
एक दूसरे के पास आना पडता है और साधनो को सामूहिक रूप से एकत्रित करने का 
प्रयत्वन करना पडता है। फलस्वरूप आपसी सहयोग बढता है । 

(4) ग्रामीण क्षेत्रों में योग्य नेतृत्व उत्पन्न करना--म्रामी ण क्षेत्रों का पुनरुद्धार 
करने के लिए, इस कार्यक्रम के अन्तग्रंत पाठशालाओ, वाचतालयो, विद्यालयों, 
पचायतों व नवयुवक संगठनों की स्थापना की जाती है। इन सभी समस्याओ के 
माध्यम से लोगो को शिक्षित और प्रशिक्षित किया जाता है, ताकि लोग योग्य हो सके 
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और भारत के ग्रामीण सामाजिक, आर्थिक एवं राजनैतिक लोकतंत्र के विकास का 
कुशल नेतृत्व कर सकें । 

(5) लोगों की आर्थिक स्थिति का सुधार--इस योजना के अन्तर्गत ग्रामीण 
क्षेत्रों मे कृषि, उद्योग और यातायात तथा संवादवाहन का सुधार और विकास किया 
जाता है। इससे लोगो के रोजगार के अवसर मे वृद्धि होती है। उनकी कृषि एव 
ग्रामीण उद्योगो की स्थिति सुधरती है। इन सबका प्रभाव ग्रामीणों और देश की 
आर्थिक स्थिति पर पडता है और उसमे सुधार होता है । 

(6) शिक्षा का प्रसार एवं लोगों का सानसिक विकास--इस योजना का 
उद्देश्य होता है कि ग्रामीण क्षेत्रों में सामुदायिक विकास प्रायोजनाओ के माध्यम से 
शिक्षा का प्रसार किया जाय, लोगो को अधिक-से-अधिक शिक्षित किया जाय और 
उन्हे आधुनिक परिस्थितियो, समस्याओं और उत्तरदायित्वों से अवगत कराया जाय। 

(7) स्वास्थ्य सुधार--इस योजना के अन्तगंत ग्रामीण क्षेत्रों से गन्दगी को 
दूर करने, अस्पताल की सुविधा बढाने, महामारियों को समाप्त करने, दोषपूर्ण नदी- 
नालो को पाटने तथा अच्छे कुओ और तालाबो का विकास करने का प्रयत्न किया 
जाता है, ताकि लोगो के स्वास्थ्य मे सुधार हो और एक स्वस्थ तथा सुदृढ़ समाज 
का निर्माण हो सके । 

(8) उपयुक्त जीवन-स्तर के निर्माण मे आवश्यक सलाहु---आर्थिक विकास के 
प्रयत्नो द्वारा जन-समृह की आय मे वृद्धि होती है। किन्तु जन-समूह की स्थिति मे 
दीघकालीन सुधार लाने के लिए केवल आय मे बृद्धि ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि उसका 
उचित विनियोग भी आवश्यक है | किन्तु साधारण वर्ग के लोगो को उसका ज्ञान नही 
रहता । सामुदायिक विकास योजना का उद्देश्य होता है कि इस क्षेत्ञ मे भी लोगो को 
मार्गेदशन दिया जाय । 

(9) ग्रामीण क्षेत्रों का सर्वांगोीण विकास--इस कार्यक्रम का उद्देश्य है कि 
ग्रामीण क्षेत्रों मे सच्चहित होने वाले सभी तत्त्वों का सभी प्रकार के लोगों के लिए 
विकास किया जाय । अर्थात्‌ इसमे कृषि, उद्योग, यातायात, शिक्षा, सिंचाई, स्वास्थ्य, 
स्थानीय प्रसाशन, ग्रह-निर्माण आदि सभी विकास कार्यों को लिया जाता है और , 
प्रयत्त किया जाता है कि जो भी क्षेत्र हाथ मे लिया जाय असका पूर्ण विकास करके 
ही उसे छोडा जाय । इस सर्वांगीण विकास के साध्यम से उनकी आथिक स्थिति सुधारी 
जाती है। 


सामुदामिक विकास योजना के उद्देश्य को स्पष्ट करते हुए स्वर्गीय पंडित 
जंवाहर लाल नेहरू ने कहा, “सामुदायिक विकास योजनाओं के पीछे एक बहुत ही 
व्यापक विचार है क्योकि इसके सहारे हम एक ऐसा बीज बो रहे हैं जो एक विशाल 
वृक्ष बनकर समस्त देशवासियों को छाया देगा ।” इसी प्रकार स्वर्गीय डा० राजेख 
प्रसाद ने कहा, “ये योजनाएँ ऐसे छोटे बीज की तरह हैं जो एक दिन विशाल वृक्ष में 
परिणित हो जायगा ।”' 
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सामुदायिक विकास कार्यक्रम के विभिन्न अंग---उपयुक्त उद्देश्यों की पूर्ति के 
इस कार्य क्रम के निम्नलिखित मुख्य अंग है-- 

() कृषि व तत्सम्बद्ध कार्य-इसमें ये क्रियायें शामिल की जाती है :--() 
भूमि-पुनरुद्धार तथा बंजर भूमि को कृषि योग्य बनाना, (7) तालाब, नहरो, कुओ 
तथा नलकूपो द्वारा सिंचाई का आयोजन करना, (77) उत्तम बीज तथा उत्तम खाद 
सुलभ करता, भूमि के उपयोग तथा आधुनिक कृषि के ढंग का विकास करना, प्रावि- 
घिक सूचनाएँ, कृषि के उत्तम औजार, बाजार तथा वित्तीय सुविधाओं का आयोजन 
करना तथा पशुओ की नस्ल सुधारना व पशु चिकित्सा की सुविधाये उपलब्ध करना, 
(९) मुर्गीपालन, मत्स्य उद्योग, फल व तरकारियों की खेती आदि का विकास, वृक्षा- 
रोपण तथा लोगो के आहार में सुधार करना । 

(2) कुटीर व ग्रामीण उद्योग--कुटीर तथा लघु ग्रामीण उद्योग-धन्धों का 
विस्तार किया जाना जिससे गाँवो के बेरोजगार तथा अद्धे-बेरोजगार लोगो को काम 
मिल सके । 

(3) सहकारी समितियाँ--कृषि, साख, विपणन, उत्पादन आदि तथा ग्रामीण 
उद्योगो के लिए सहकारी समितियाँ सगठित करना । 

(4) यातायात--सडको का निर्माण तथा यातायात के यात्रिक साधनों का व 
पशु-परिवहन का विकास करना । इन योजनाओ में सडक-निर्माण कार्य द्वारा प्रत्येक 
ग्राम को राजमार्ग से मिलाने का विचार है। दे 

(5) शिक्षा--शिक्षा के अन्तर्गत सामाजिक, प्रारस्भिक तथा माध्यमिक 
शिक्षा के विकास व ग्रन्थालयो का प्रबन्ध आदि के आयोजन करना । 

(6) स्वास्थ्य--इसके अन्‍्तर्गत प्रत्येक विकास खण्ड से एक डिस्पेन्सरी तथा 
एक अस्पताल खोला जाना है। ग्रामीण सफाई, स्वच्छ पेय जल की व्यवस्था, छूत की 
बीमारियो की रोकथाम, प्रसूति-पूर्व व प्रसूति उपरान्त देखभाल की सुविधायें उपलब्ध 
कराना तथा परिवार-नियोजन-कार्य क्रम को प्रोत्साहित करना आदि कार्यक्रम भी 
सम्मिलित है। 

(7) गहू-विर्माण--गाँवो मे उत्तम व सस्ते प्रकार के गृह-निर्माण का प्रबन्ध 
करना । 

(8) प्रशिक्षण ६ समाज कल्याण--इस कार्येक्रम के अन्तर्गत दृश्य एवं श्रव- 
णीय (8४000-४578]) प्रणाली के अनुसार स्थानीय कलाकार व सास्कृतिक साधनों 
की मदद से लोगो का सनोरजन किया जाता है। खेल-कूद, मेला इत्यादि की व्यव- 
स्‍्था की जाती है। इन कार्यक्रमो की पूति के लिए पर्याप्त सख्या मे प्रशिक्षित कर्म- 
चारी उपलब्ध किये जाते है । 

(9) तरुण व सहिला कार्यक्रा--तरुणो एवं महिलाओ के लिए क्रमश' युवक- 
मंगल-दल तथा महिला-सगल-दल स्थापित किये जाते है, ताकि सभी वर्गों का सामा- 
जिक व सास्कृतिक विकास हो सके । 

(40) विशेष कार्यक्रम--(3) ग्रामीण जनशक्ति कार्यक्रम--इस कार्यक्रम का 
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उद्देश्य, काम न होने के दिनो मे कृषि मजदूरों को अतिरिक्त रोजगार प्रदान करते हुए 
सामुदायिक परिसम्पत्ति (जैसे धिचाई के छोटे साधनों का निर्माण, भूमि को फिर से 
खेती योग्य बनाना व गाँवो को जोडने वाली सडके बताना आदि) का निर्माण करना 
है । (7) कुआँ खुदाई कार्यक्म--इस कार्यक्रम का उद्दं श्य पानी के अभाव वाले गावों 
मे पानी की समुचित व्यवस्था करना है। (77) पौष्टिक पदार्थ कार्येक्रम--इस कायें- 
क्रम का उद्देश्य गाँव वालो को फल, सब्जियो, मछली और अडे जैसी वस्तुओ का 
अधिक उत्पादव तथा उपभोग करते की दिशा मे जानकारी देकर उनके आहार मे 
सुधार करना है । 


सामुदायिक विकास योजनाओं का संगठन 


केन्द्रीय-स्तर--सामुदायिक विकास योजनाओ की सम्पूर्ण प्रशासकीय कार्य- 
वाही की जिम्मेदारी केन्द्रीय सामुदायिक विकास एवं सहकारिता मन्त्रालय (जिसका 
सन्‌ 967 से खाद्य और कृषि मत्नालय मे विलय हो चुका है) को है। परन्तु मूल 
नीति से सम्बन्धित मामलो का निर्धारण केन्द्रीय समिति करती है, जिसके अध्यक्ष 
प्रधानमन्त्री है तथा जिसमे योजना आयोग के सदस्य भी सम्मिलित है । 

राज्य-स्तर--केन्द्रीय प्रशासन द्वारा निर्धारित सामुदायिक विकास कार्यक्रम 
को कार्यान्वित करने का दायित्व राज्य सरकारो पर है। इसके लिए प्रत्येक राज्य मे 
राज्य-विकास-समिति तथा विकास आयुक्त है। राज्य स्तर से कार्यों का निर्देश जिलो 
को होता है । 

जिला-स्तर--जिलो मे कार्यक्रमों को लागू करने के लिये जिला परिषदो की 
स्थापना की गईं है। जिला परिषदो में जनता के निर्वाचित प्रतिनिधि, प्रखंड पंचायत 
समिति के अध्यक्ष और जिले के संसद एवं विधान सभा के सदस्य होते है । विकास- 
कार्यों का निर्देशन जिला-स्तर से प्रखण्डो को होता है । 

प्रखण्ड-स्तर--प्रखण्ड-स्तर पर इस कार्यक्रम को कार्यान्वित करने का दायित्व 
प्रखण्ड-पचायत-समिति के ऊपर होता है, जिसमे ग्रास पचायतो के निर्वाचित सरपंच 
तथा कुछ महिलाओ और अनुसूचित जातियो के प्रतिनिधि होते हैं। प्रखण्ड-स्तर का 
सम्बन्ध गाँवों से होता है । 

ग्राम-स्तर--प्राम-स्तर पर विकास-कार्यक्रम को कार्यान्वित करने के लिये 
ग्राम सेवक होता है, जिसको नियुक्ति से पूर्व सामुदायिक विकास से सम्बन्धित सभी 
विषयो मे पर्याप्त प्रशिक्षण दिया जाता है। वास्तव में विकास कार्यों की आधारशिला 
यही व्यक्ति है। यह एक बहुउद्दशीय व्यक्ति है--कृषको एवं ग्रामीणों का दोस्त, 
सहायक, निर्देशक एवं परासर्शदाता है । ग्राम-स्तर पर कार्यक्रम का नियंत्रण पंचायत 
के हाथ में है । । 

इस प्रकार सामुदायिक विकास के सगठन ढाँचे मे विभिन्न स्तरों पर सरकारी 
ओर गेर-सरकारी दोनो प्रकार के प्रतिनिधि हैं। यह ढाँचाँ ऊपर से (केन्द्र से) चलकर 
ग्राम पंचायत के पास आकर समाप्त होता है। यदि इस संगठत को' नीचे से देखा जाय 
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तो यह ग्राम पंचायत से प्रखण्ड, प्रखण्ड से जिला-स्तर और जिला-स्तर से राज्य तथा 
राज्य स्तर से केन्द्र को पहुँचता है । विकास की प्रायोजनायें प्रारम्भिक स्तर से बनाई 
जा सकती है या अन्तिम अथवा ऊपरी स्तर से । 

प्रगति--2 अक्टूबर 952 को 55 परियोजनाएँ आरम्भ करके यह कार्यक्रम 
संचालित किया गया । हर परियोजना मे लगभग 300 गाँव थे । इन गाँवों का क्षेत्र- 
फल लगभग ,300 वर्ग किलोमीटर था | उसमे लगभग 2 लाख लोग रहते थे । 

प्रथम ओर द्वितीय योजनाओं के बीच सामुदायिक विकास पर कुल 233 
करोड रुपए व्यय किए गए। तृतीय योजना मे इस मद पर वास्तविक व्यय 269 
करोड रुपए और तीन बाषिक योजनाओ मे 80 करोड रुपए थे । तृतीय योजना के 
अन्त तक इस कार्यक्रम का विस्तार लगभग समूचे राष्ट्र मे हो गया था। न्नतुर्थ योजना 
के आरम्भ में देश भर मे 5,365 सामुदायिक विकास-खण्ड थे, लेकिन अनेक प्रान्तो 
में पुनर्गठन के पए .त्‌ अप्रैल ।974 तक 4,77 दण्ड देश में रह गये। चतुर्थ योजना 
मे 6 करोड रुपए व्यय किए गए । 

पचम योजना में सामुदायिक विकास कार्यक्रम के लिए 6 करोड़ रुपए व्यय 
किए गए) सन्‌ 977-78 के वर्ष के लिए 28 54 करोड रुपए स्वीकृत किए गए 
है। षष्ठम योजना मे सामुदायिक विकास कार्यक्रम के अन्तगरत राष्ट्रीय ग्राम रोजगार 
कार्यक्रम, न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम, जैसे--प्राथमिक एव प्रौढ शिक्षा, ग्राम स्वा- 
स्थ्य, ग्राम सडके एवं ग्राम विद्युतीकरण, जल सम्भरण पर्यावरण में सुधार आदि पर 
भी विशेष ध्यान दिया गया है । 

जहाँ तक पचायती राज एवं सामुदायिक विकास कार्यक्रम के परिव्यय का प्रश्न 
है वह कुल 980-85 तक के लिए 352,07 करोड रुपए निर्धारित किया गया है । 
इसमे 7 7 करोड रुपए केन्द्रीय क्षेत्र और 344.90 करोड रुपये राज्यों एवं केन्द्र 
शाप्तित प्रदेशों मे व्यय होगे । 

सक्षेप में सामुदायिक विकास कार्यक्रम अब सम्पूर्ण राष्ट्र में चल चुका है और 
यह कार्यक्रम विकास के पथ पर है । 


सामुदायिक' विकास कार्यक्रमों का आलोचनात्मक मूल्याकन' 


उपयुक्त विवरण से स्पष्ट है कि सामुदायिक विकास कार्येक्रम ग्रामीण सुधार 
की दिशा में अत्यन्त महत्वाकाक्षी प्रयत्न है। प्रो० टॉयनबी के शब्दों मे “कृषक के 
जीवन में होने वाली सबसे लाभप्रद क्रान्तियो मे से एक है ।” इसी प्रकार संयुक्त 
राष्ट्रीय टेकनिकल मिशन ने कहा कि “भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम 20वीं 
शताब्दी के प्रमुख प्रयोगो मे से एक है जिसके परिणामों मे समस्त विश्व को रुचि 
है।” यह कार्यक्रम इस उद्देश्य से प्रारम्भ किया गया था कि यह एक “मानवीय 
क्रान्ति” उत्पन्न करेगा । यह भी आशा की गई थी कि अपनी प्रगति आप करने की 
स्थिति को यह कार्यक्रम क्रियाशील बना देगा ।अत यह देखना है कि क्या यह कार्येक्रम 
इ्म जे 3 पूरा करने मे सफल रहा ? यद्यपि यह विशाल कार्यक्रम पूरे देश में छा 
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गया है किन्तु देखता है कि यह कहाँ तक लोगो के हृदय पर छाप छोडने मे सफल 
रहा है ? 

कु सामुदायिक विकास कार्यक्रम से भले ही प्रत्याशित प्रगति नही हुई हो, फिर 

भी आवश्यक परिवर्तनों की ओर ग्रामीण लोगो की इच्छाओं को क्रियाशील करने मे 

यह कार्यक्रम अवश्य ही प्रभावशाली रहा है और निम्नाकित उपलब्धियाँ महत्त्वपूर्ण 

रही हैं :-- 

(।) इससे कुछ क्षेत्रो में नियोजित विकास की नीव पडी है और भविष्य के 
तीतब्रतम विकास की आधारशिला डाली गयी है। 

(2) यह कार्यक्रम नये कृषि आदानो को कृषकों मे अत्यधिक प्रचलित बनाने 
में सफल रहा है, जैसे खाद, बीज, कीटनाशक दवाइयो आदि का उपयोग । 

(3) परिवार नियोजन को व्यावहारिक बनाने मे भी इससे मदद मिली है। 

(4) सार्वजनिक स्वास्थ्य उपायो के प्रति जनता में दिलचस्पी उत्पन्न करने मे 
यह सहायक रहा और फलस्वरूप मृत्यु-दर कम हुई है। 

(5) सडको और स्कूलों आदि के निर्माण से ग्रामीण क्षेत्रो मे सामाजिक पूँजी 
की वृद्धि मे इससे सहायता मिली । 

(6) इससे ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के विकास और रोजगार की संस्था 
वृद्धि में पर्याप्त सहायता मिली है। 

(7) ग्रामीण उद्योगो की स्थापना, विकेन्द्रित क्षेत्र के विस्तार तथा क्षेत्रीय 
संतुलित विकास में इससे सहायता मिली है । 

(8) यह कार्यक्रम लोगो मे अपनी समस्याओ के समाधान की नई विचार- 
धाराओ का समावेश कर सका है और उनके विचारो को प्रगतिशील बना दिया है। 

(9) देश में वित्तीय कमी की स्थिति में जनता के ऐच्छिक योगदान को जागृत 
करने के दृष्टिकोण से यह कार्यक्रम उपयोगी रहा है । 

यद्यपि स|मुदायिक विकास कार्यक्रमो के रचनात्मक पक्ष का निषेध नही किया 
जा सकता, फिर भी इन कार्यक्रमो की प्रगति की विभिन्‍न दृष्टियों से आलोचनाये की 
गई हैं, जो सक्षेप मे निम्न प्रकार है .--- 

] आ्थिक विकास की अपेक्षा कल्याण कार्यों पर अधिक बल --इन कार्य- 
क्रमो के अन्तर्गत आथिक विकास के महत्त्वपूर्ण पहलुओ (जैसे कृषि व उद्योग) की ओर 
पर्याप्त ध्यान न देते हुये शिक्षा, चिकित्सा तथा सडक निर्माण आदि कल्याण कार्यों 
पर अधिक बल दिया गया है । फलत. ग्रामीण अ्थ॑-व्यवस्था की उत्पादिता 20 वर्ष 
के बाद भी अधिक नही ब्रढी । 

2. लाभों के वितरण सें असमानता--प्राम के आथिक दृष्टिकोण से कमजोर 
व्यक्ति जैसे शिल्पकार, भूमिहीन श्रमिक व छोटे किसान, जितके लिये वास्तव में यह 
कार्यक्रम चलाया गया था, सरकार द्वारा दी गई सहायता का बहुत अल्प भाग प्राप्त 
कर सके हैं। लगभग 70% लाभ केवल प्रभावशाली व्यक्तियो को ही मिल सका है। 
ग्रौँव के जिन व्यक्तियों की खण्ड अधिकारियों तक पहुँच थी उन्ही को सरकारी सहा- 
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यता मिल सकी है । फलतः अब भी हमारी अधिकाश ग्रामीण जनता निर्धतता, बीमारी 
तथा भूख का शिकार बनी हुई है । अत सामुदायिक विकास कार्यक्रम अपना तास 
सार्थक नही कर सका है । 

3, कार्यक्रमों में सुपरिभाषित प्राथमिकताओं का अभाव--यह कार्येक्रम अत्यंत 
महत्त्वाकाक्षी है। कृषि विकास को प्रोत्साहन देना, ग्रामोद्योगो की स्थापना करना, 
स्वास्थ्य, शिक्षा, कल्याण, नारी-कल्याण, प्रौढ शिक्षा आदि के लिये कार्य करना, 
मनोरंजन केन्द्रों की स्थापना, मेलो एवं प्रद्शनियों का आयोजन आदि सभी कुछ इस 
कार्यक्रम मे सम्मिलित है । ये सब कार्य एक साथ नही किये जा सकते । यही कारण 
है कि सामुदायिक विकास कार्यक्रम कोई भी कार्य सत्तोषजनक ढज्भ से पूरा नही कर 
सका है। इसमे विभिन्न कार्यों की प्राथमिकताओं का स्पष्ट निर्धारण नही किया गया । 
उदाहरण के लिये पहले कृषि उत्पादन और रोजगार पर ध्यान देना चाहिए था । 

4. विस्तार की गति का तेज होना--संयुक्त राष्ट्र संघ के तकनीकी सहायता 
मिशन ने सामुदायिक विकास कार्यक्रमों के विषय मे लिखा था “जिस तेजी के साथ 
इन सेवाओ का विस्तार किया जायेगा वह निर्णायक होगा । विस्तार की अवास्तविक 
अत्यधिक तेज दर वर्तमान कठिनाइयो को बढा सकती है और उसके परिणाम भ्रामक 
हो सकते है। ठीक प्रकार से न चुने जाने वाले ऐसे कर्मचारियों की संख्या मे वृद्धि जो 
बडी संख्या मे गाँवो की सेवा के लिए अनुपयुक्त हो अथवा अयोग्य कर्मेंचारियों की भर्ती 
से इस कार्यक्रम का आधार ही खतरे मे पड सकता है।” सामुदायिक विकास कार्ये- 
क्रमो के सम्बन्ध मे संयुक्त राष्ट्र संघ के विशेषज्ञों की समझ पूर्णतः उपयुक्त थी । 
इसका अनुमान सामुदायिक विकास खण्डो की वर्तमान स्थिति को देख कर लगाया 
जा सकता है। भारत में उपयुक्त आथिक और सामाजिक वातावरण तैयार न होने पर 
भी प्रत्येक क्षेत्र को संतुष्ट रखने के लिए राजनैतिक कारणवश विकासखंडो की स्थापना 
और विस्तार सुविधाएँ अधिकाधिक क्षेत्र मे उपलब्ध की गईं । सभी गाँवों तक सामु- 
दायिक विकास कार्येक्रम पहुँचाने की जल्दबाजी में भारी संख्या मे अयोग्य और भ्रष्ट 
कर्मचारियों की नियुक्ति की गईं । फलत' सामुदायिक विकास कार्यक्रम का आधार 
कमजोर है और उसका संगठन अयोग्य हाथो मे है ! 

3. नोकरशाही प्रशासन--जॉन पी० ल्युइस के मतानुसार ग्राम विकास का 
एकीकृत संगठन बनाने के प्रथास मे कृषि विस्तार एवं प्रवर्तन का कार्य ऐसे प्रशासको 
के हाथ में पहुँच गया है जिनको क्ृषि सम्बन्धी समस्याओं का ज्ञान नहीं है। 
सामान्यतया सामुदायिक विकास तथा राष्ट्रीय विस्तार सेवा अधिकारी कृषि विशेषज्ञ 
नही होते । 

जॉन डब्लु० मिलयौर के विचार मे भारतवर्ष में सामुदायिक विकास कार्यक्रम 
उत्पादन बढाने की दिशा में दो कारणों से असफल रहे है--प्रथम, शोध कार्य और 
उनके परिणामों का अभाव तथा, द्वितोब, तकनीकी हृष्टि से योग्य कर्मचारियों का 
अभाव | वास्तव में सामुदायिक विकास अधिकारियों की भूमिका नौकरशाहो की न 
होकर ग्रामवासियों के मित्र, पथ-प्रदशंक और सहयोगी के रूप में होना चाहिए था । 
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आज भी पग्रामसेवक प्रामवासियों का सेवक न होकर एक प्रशासक है। इस प्रकार 
प्रशासक और जनता के बीच बनी रहने वाली दूरी ने सामुदायिक विकास कार्यक्रमो 
के उद्देश्य को विफल कर दिया है । 

6. ग्रामवासियों का बहुत कम योगदान--यह आशा की जाती है कि सामु- 
दायिक विकास कार्यक्रमों को क्रियान्वित करने के लिये ग्रामीण जनता राज्य द्वारा 
प्रदान किये जाने वाले वित्तीय साधनों पर निर्भर न रहकर अपने श्रम और धन का 
अनुदान देकर विकास कार्यों के लिये साधनों का विस्तार करेगी । परन्तु व्यवहार मे 
हम देखते हैं कि ग्रामवासियो का योगदान प्राय वास्तविक न होकर काल्पनिक ही 
होता है । यदि कही ग्रामवासियो का योगदान अधिक रहा है तो वहाँ वह ऐच्छिक न 
होकर प्रशासनिक दबाव के कारण हुआ है । 

7 प्रामबासियों में आत्मविश्वास उत्पन्न न करना--सामुदायिक विकास से 
सम्बद्ध कर्मचारियों ने ग्रामवासियों से विकास के विविध क्षेत्रों मे पहल करने की माँग 
ही नही की है। वास्तव मे उन्हे आत्म-निर्भर बनाने की दिशा से कोई प्रयत्न ही नही 
किया गया है। यही कारण है कि आज भी सामान्य कृषकों मे आत्म-विश्वास का 
अभाव है और वह यह नहीं समझता कि वह स्वयं ही देश की प्रधान उत्पादक शक्ति 
है । 

8 पंजीवादी कृषि को प्रोत्साहन--जैसा कि हम ऊपर अध्ययन कर चुके है, 
सामुदायिक विकास कार्यक्रमों का लाभ मुख्य रूप से बडे किसानो को ही मिला है । ये 
बडे किसान ग्रामीण समाज मे अपनी' लुहृढ आर्थिक स्थिति के कारण सामुदायिक विकास 
अधिकारियों के अत्यन्त निकट होते है। अत वे विकास कार्यक्रमों का लाभ उठाकर 
परम्परागत खेती को पूंजीवादी खेती का रूप देने का प्रयास कर रहे है। ये वर्ग भूमि 
सुधारो के भी कट्टर विरोधी होते हैं। गुश्नार सिरडल ने सामुदायिक विकास कार्यक्रमों 
की आलोचना इसी दृष्टि से करते हुए कहा' है “यद्यपि भारतीय नेता कहते है कि वे 
चाहते हैं कि कृषि का रूप अधिकाधिक समाजवादी बनते तथापि 3तके अपने सामु- 
दायिक विकास कार्यक्रमों का प्रभाव यह हो रहा है कि कृषि कार्ये अधिकाधिक पूँजी- 
वादी रूप लेता जा रहा है |” 


9 भ्रास को इकाई स्वीकार करना--जॉन पी० लुइस के अनुसार सामुदायिक 
विकास कार्यक्रम का एक दोष यह भी है कि इसमे गाँव को भारतीय पग्राम्य जीवन की 
सामाजिक, राजनैतिक और आर्थिक इकाई स्वीकार कर लिया गया है। अतः सामु- 
दायिक विकास कार्यक्रम इस मान्यता के आधार पर तैयार किये गये है कि ग्राम विकास 
गाँव के स्तर पर होता चाहिये। फलत' ग्राम प्रशासन का व्यापक स्तर पर अपखण्डन 
हुआ है ओर भारी संख्या मे ऐसे कर्मचारियों की नियुक्ति करनी पडी है जो किसी भी 
काये के विशेषज्ञ नही हैं । 


0, पशुपालन, मछली पालन पर कस ध्यान--पशुपालन और मछली पालन 
कार्यक्रमों प्र उचित ध्यान नही दिया गया । मवेशियों के कृत्रिम गर्भाधान की क्रिया 
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का लोगो में विस्तार हुआ किन्तु इसके पर्याप्त केन्द्र नही खोले गये । मवेशियों के चारे 
की व्यवस्था एवं अच्छी नस्ल के साँडो के वितरण मे कमी रही । 

., शिक्षा व स्वास्थ्य की प्रगति सन्‍्द रही--स्वास्थ्य एवं शिक्षा के उद्देश्य 
की पूर्ति नही हो सकी, क्योकि कोई भी प्रख्ण्ड सहायता की कुल उपलब्ध राशि का 
उपभोग नहीं कर सका क्योकि जनता पर्याप्त एवं प्रत्याशित मात्रा से भाग नही ले 
सकी । 

2, ग्रामीण विकास का अभ्ाव--सस्थागत परिवर्तनों एवं विकासो में बडी 
कमी रही । पचायतों की स्थिति ठीक नही है। नियोजन के प्रति जनता में तत्परता 
पैदा नही की जा सकी । पचायतों के सभापतियो को गाँव के लोगो के विकास के 
लिए काम करने हेतु प्रेरित होने का वातावरण तैयार नहीं किया जा सका। 

3. अन्य दोष--(7) ग्राम-सेवक का कार्यक्षेत्र बहुत विस्तृत होने से वे अपने 
उत्तरदायित्व का ठोक ढद्भ से निर्वाह नहीं कर पाते । (7) स्वीकृत व्यय राशि का 
समुचित प्रयोग नही हो पाता है। (7) भूमिहीन श्रमिको एवं जोतो की चकबंदी की 
समस्याये उपेक्षित रह गयी। (77) ग्रामीण और लघु उद्योगों के क्षेत्र मे कोई विशेष 
सफलता नही मिली है। (५) अधिकारियों के नैतिक पतन, उनके अपर्याप्त प्रशिक्षण, 
निम्न वेतन-क्रम, उनके हारा गलत अथवा अतिशयोक्ति पूर्ण प्रतिवेदन देना आदि कुछ 
अन्य दोष भी इस कार्यक्रम के है । 

सामुदायिक विकास कार्यक्रम की अधिक सफलता के लिए सुझाव--सामु- 
दायिक विकास योजनाओ को सफल एव प्रभ्नावी बताने के लिए निम्नलिखित सुझाव 
दिए जा सकते है--- 

, ग्रामीण जन सहयोग--सासुदायिक विकास के लिये जन सहयोग प्राप्त 
करने की दृष्टि से गाँवों मे प्रचार किया जाना चाहिए और ग्रामीण जनता को सम- 
झाया जाना चाहिए कि यह कार्यक्रम उनके ही विकास व उन्नति के लिए है। रेडियो, 
समाचार-पत्र, पत्रिका व न्यूजरील फिल्‍मे इसमे अपना अच्छा योगदान दे सकती है । 

2. ग्रामोद्योग की स्थापना--सामुदायिक विकास कार्यक्रमों में ग्रामोद्योग की 
स्थापना पर अधिक बल दिया जाना चाहिए क्योकि इससे ग्रामीण बेरोजगारी और 
निर्धनता के उन्मूलन मे काफी सहायता मिलेगी । 

3, कृषि उत्पादकता पर अधिक जोर--किसानों मे इस योजना के प्रति 
अधिकाधिक उत्साह उत्पन्न करने को दृष्टि से यह आवश्यक है कि कृषि उत्पादकता 
पर अधिक जोर दिया जाय । 

4. प्रशासनिक कुशलता से वृद्धि--सरकार द्वारा सासुदायिक विकास केन्द्रों 
में जो भी अधिकारी नियुक्त किए जाएँ उन्हे विशेष प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए ताकि 
वे ग्रामो की परिस्थितियों एव समस्याओं को समझकर अपने निर्णय तदनुसार लेने की 
प्रवृत्ति बता सके । 

5 विकास खण्डो का क्षेत्रफल कम करना--सरकार ते जो विकास खण्ड 
बताए है उनका क्षेत्रफल अधिक है अत: इनको छोटा किया जाना चाहिए जिससे कि 
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अधिकारी छोटे क्षेत्र १र उचित रूप से ध्यान दे सकें और विकास मे रुचि ले सकें । 
ग्राम-सेवक का क्षेत्र भी सीमित कर छोटा किया जाना चाहिए । 

6. राजनीति से छुटकारा--सामुदायिक विकास योजनाओं मे दलगत राज- 
नीति बहुत है अतः इसको समाप्त करता आवश्यक है। इसके लिए विभिन्‍न दलो में 
एक आचार-संहिता बना ली जाय तो श्रेष्ठ होगा । 

7. भूमि सुधार में योगदान--सामुदायथिक विकास कार्यक्रमों को भूमि सुधार 
कार्यक्रमों से सम्बद्ध कर दिया जाना चाहिए। इससे कृषकों के विश्वास मे वृद्धि होगी 
और बेकार भूमि कृषि के अन्तर्गत आ जाएगी जिससे कृषि उत्पादन मे बृद्धि होगी । 

8. आर्थिक विकास कार्यक्रमों पर जोर--सामुदायिक विकास योजनाओं मे 
कल्याणकारी कार्यों के साथ-साथ आशिक विकास कार्यक्रमों पर भी जोर दिया जाना 
चाहिए । 

9. अन्य सुझाव--() सामुदायिक विकास खंडो को प्रगति के अनुसार क्रमा- 
कित किया जाना चाहिए और निचले क्रम के खण्ड को ऊपर के क्रम मे लाने हेतु 
तात्कालिक उपाय किए जाने चाहिए । 

(7) कृषको द्वारा भूमि संरक्षण उपाय अपनाएं जाने पर अधिक बल दिया 
जाना चाहिए । 

(70) अनुसधान संबंधी सुविधाएँ बढायी जाएं । 

(7९) ग्राम विकास के कार्ये में लगी हुई विभिन्‍न संस्थाओं में अधिक समन्वय 
होना चाहिए । 

(९) ग्राम सेवकों की संख्या से वृद्धि की जानी चाहिए और एक ग्रामसेवक के 
अन्तर्गत 4,000 से अधिक ध्यक्ति न रखे जाएँ। 

उपर्युक्त अनेक सुझावों पर कार्ये शुरू कर दिया भया है। इन्हें सफल बनाने 
के लिये हमे अपनी पूरी शक्ति लगा देनी चाहिये । इसकी सफलता में ही देश के भावी 
उत्थान का रहस्य निहित है और यह लाखों गाँवों मे रहने वाले चिरनिराहत एवं 
अवहेलित करोडो लोगो की आशा है। हमे इन योजनाओ के सबसे बड़े समर्थक 
स्वर्गोीष प॑ं० जवाहरलाल नेहुरू के इन शब्दों को नहीं भूलना चाहिये--“'सामुदायिक 
परियोजनाएँ चमकीली, अत्यंत आवश्यक और प्रावैगिक चित्गारियाँ है, जिनसे शक्ति, 
आशा और उत्साह की किरणे प्रवाहित हो रही है। इस कार्यक्रम मे पूर्णरूपेण परि- 
वतन की आवश्यकता है तंगी ग्रामीण विकास की क्रान्ति मे हम इसका पूर्ण उपयोग 
क्र सकते हैं । ह 


परोक्षा प्रश्व 


. “सामुदायिक परियोजनाएँ चमकीली, अत्यन्त आवश्यक और प्रावैगिक 
चिनगारियाँ हैं जिनसे शाक्ति, आशा और उत्साह की किरणे प्रवाहित होती हैं ।'” इस 
कथन की व्याख्या करते हुए भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम की महत्ता पर 
प्रकाश डालिए और उपलब्धियों तथा त्रुटियो का विवेचन कीजिए । 
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[संकेत--इसमे सामुदायिक विकास कार्यक्रम के महत्त्व व दोषों की व्याख्या 
करनी है || 

2, भारत मे आरम्भ की गई सामुदायिक विकास योजनाओ की क्या-क्या 
मुख्य विशेषताएँ है ? ग्रामीण पुनर्सठन मे इनकी उपयोगिता का विवेचन कीजिए । 

सकेत--सामुदायिक विकास योजना की विशेषताओ व उपयोगिता का वर्णन 
करना है |] 

3. सामुदायिक विकास के मूलभूत सिद्धान्तो को दर्शाईये तथा भारत की 
ग्रामीण व्यवस्था में इनके महत्त्व को बताइये । 

संकेत--इसमे सामुदायिक विकास के सिद्धात एवं महत्त्व की व्याख्या करनी 


है।| 

4. सामुदायिक विकास योजनाओ से भारत की ग्रामीण अथं-व्यवस्था पर 
पडने वाले प्रभाव का मूल्याकन कीजिए । 

[संकेत--इसमें योजना के अच्छे एव बुरे प्रभाव देना है ।] 
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पंचायती राज 
(?क्षा०8१ ६४ रिश्थु) 


पचायती राज 959 में शुरू किया गया था । यह स्थानीय स्वशासन ग्राम, 
खण्ड और जिला स्तर पर लागू किया गया तिस्तरीय ढाँचा है। इस तीन स्तरीय 
व्यवस्था (7०8 ँथ-8ए४शा॥) को लोकतान्त्रिक विकेन्रीकरण (0000 800 
]06000049%007) भी कहते है। इस तीन स्तरीय प्रारूप को विवेचना नीचे की जा 
रही है-- 


पंचायती राज का स्वरूप 


जिला परिषद (सर्वोच्च स्तर पर) 
पंचायत समिति (मध्यम स्तर पर) 


| 
ग्राम पंचायत (सबसे नीचे स्तर पर) 


ग्राम पंचायत (सबसे नीचे स्तर पर) 


ग्राम पचायते गाँव की जनता द्वारा चुनी हुई सस्थाये हैं। सभी वयस्क पुरुष 
एवं महिलाएँ पंचायत के चुनाव में मतदान करते हैं। विभिन्न राज्यों में ग्राम पंचायत 
के पाँच से लेकर 3 तक सदस्य होते हैं । 

! ग्रास पंचायत के कार्य--ग्राम पंचायत के प्रसुख कार्य निम्तलिखित है--- 

(अ) नागरिक कार्य -इसके अस्तरगंत गाँव मे रोशनी व स्वरुछता का प्रबन्ध, 
गाँव की निगरानी, जन्म व भृत्यु सम्बन्धी आँकडे रखना आदि काये आते हैं । 

(ब) विकास सम्बन्धी कार्यं---गाँव के लिए उत्पादन कार्यक्रम तैयार करना, 
सहकारी समितियों को प्रोत्साहन देना और उनके सहयोग से कृषि साख, उन्नत बीज, 
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खाद, औजार आदि का प्रबन्ध करना, सरकारी सहायता प्राप्त करके विकास कार्य के 
लिए उनका उचित उपयोग करना आदि काये इसमे सम्मिलित है । 

(स) भू-प्रबन्ध व भूसि सुधार कार्य--गाँव की सामूहिक भूमि का उचित 
उपयोग करना, भूमि सम्बन्धी अभिलेख उचित ढंग से बनाये रखते मे सहयोग देना, 
कृषि जोतो पर अधिकतम सीमा लागू होने पर प्राप्त हुई अतिरिक्त भूमि की मात्रा 
निर्धारित करना आदि कार्य इसमे सम्मिलित है । 

(द) न्याय सम्बन्धी कार्य--इसके अन्तर्गत दीवानी, फौजदारी तथा भूमि 
सम्बन्धी छोटे-मोटे मामनो मे न्याय देना व कृषि श्रमिकों की निर्धारित न्यूनतम मज- 
दूरी लागू करने मे सहयोग देना आदि कार्य सम्मिलित है । 

2 ग्राम पंचायत के वित्तीय साधन्--प्रत्येक ग्राम पचायत में एक ग्राम पचा- 
यत कोष होता है जिसमे केन्द्र सरकार, राज्य सरकार व परिषद आदि विभिन्न सस्थाओ 
द्वारा प्राप्त अंशदान व अनुदान जमा किये जाते है। ग्राम पचायतों की आय के निम्भ- 
लिखित मुख्य स्रोत है--- 

(अ) कर--स भी राज्यों के पचायत अधिनियमो मे पचायतो द्वारा कर लगाने 
का प्रबन्ध किया गया है । इनमे से कुछ अनिवायें कर है और कुछ ऐच्छिक कर । 
ये कर जमीन, घर, मेलो, पशुओ, त्योहारों और वस्तुओ के विक्रय पर लगाये जाते 


है । 

(ब) शुल्क--विभिन्न प्रकार के शुल्क द्वारा भी पचायते आय प्राप्त करती है 
जैसे () गाँव मे पीने के पानी का प्रबन्ध करना, रोशनी का प्रबन्ध करता व गन्दे 
पानी के लिए नालियाँ बताता आदि विभिन्न सेवाओ के लिए पंचायतें शुल्क लेती है। 
(7) अवैध कार्य, निषिद्ध वस्तुओ का व्यापार आदि के लिये पचायत अपराधियों से 
दण्ड के रूप में शुल्क लेती है । 

(स) सामृहिक आय--गाँव की सामूहिक भूमि, तालाब, चरागाह, वन-क्षेत्र, 
आदि से तथा मेले, बाजार आदि से भी पचायतो को आय प्राप्त होती है। भूमि सपत्ति 
व श्रम आदि के रूप मे पंचायतों को सामूहिक आय प्राप्त होती है । 


पंचायत समिति (मध्यम स्तर पर) 


पचायतोी राज की तीन स्तरीय संरचना मे मध्यम स्तर पर पचायत समिति 
कार्य करती है। गुजरात, महाराष्ट्र व कर्नाटक राज्यों मे पचायत समिति तहसील स्तर 
पर कार्य करती है। इसके अतिरिक्त अन्य राज्यो मे ये समितियाँ विकास खण्ड के स्तर 
पर कार्य करती है। चुने हुए प्रतिनिधियों के अतिरिक्त महिलाओ, पिछडी हुई एवं 
अनुसूचित जातियो का प्रतिनिधित्व करने वाले भी इसके सदस्य होते है। समिति 
अपना अध्यक्ष और उपाध्यक्ष चुनती है| 

कार्य---सभी राज्यों में पंचायत समितियों को विकास कार्य सौपे गये है और 
सामुदायिक विकास कार्यक्रम कार्यान्वित करने का उत्तरदायित्व इन्ही का है। प्राथ- 
मिक शिक्षा, स्वास्थ्य, यातायात व संचार के सम्बन्ध मे उन पर विशेष प्रशासनिक 
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उत्तरदायित्व है। ये समितियाँ पंचायतों के कार्यों व उनके बजटों का भी निरीक्षण 
करती हैं । 

वित्तीय ्लोत--पंचायत समितियों के वित्तीय स्रोत मुख्यतः खण्ड बजट मे से 
प्राप्त होते है और विशेष परियोजनाओं के लिए निर्धारित राशि राज्य सरकारो से 
प्राप्त होती है । 


जिला परिषद्‌ (सर्वोच्च स्तर पर) 


पंचायती राज का सर्वोच्च स्तर जिला स्तर पर होता है, किन्तु असम में यह 
उपविभाग स्तर पर होता है। आ्ध्र, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, महा- 
राष्ट्र व पश्चिमी बगाल मे जिला स्तर के पंचायती राज सस्था को जिला परिषद्‌ कहते 
हैं। मध्य प्रदेश व गुजरात से जिला पचायत, मद्रास व कर्नाटक मे जिला विकास 
परिषद्‌ तथा असम में मोहकसा परिषद्‌ कहते है । 

कार्य---अधिकाश राज्यों मे जिला परिषद मुख्यतया समनन्‍्वीकरण, पंचायत 
समितियों का निरीक्षण एवं विकास कार्यक्रम कार्यान्वित करने के सम्बन्ध मे सरकार 
को परामश देने का कार्य करती है । 

अब मेघालय ओर नागालैण्ड को छोड़कर सभी राज्यो मे पंचायती राज लागू 
है और लक्षद्वीप तथा मिजोरम को छोडकर सभी सघ राज्य क्षेत्रो मे ग्राम पचायत 
संस्था विद्यमान है । इस समय 228593 ग्राम पचायते है। इनके अतिरिक्त 4478 
पचायत समितिया और 252 जिला परिषदे भी है । 


पंचायती राज व्यवस्था का ग्रामीण जीवन पर प्रभाव 

संक्षेप मे यह कहा जा सकता है कि पंचायती राज व्यवस्था ने ग्रामीण जीवन 
को निम्नलिखित क्षेत्रों मे प्रभावित किया है--- 

(3) ग्रामीण क्षेत्रों मे प्रति व्यक्ति आय में सुधार हुआ है और रहन-सहन का 
स्तर कुछ उन्नत हुआ है । 

(7) स्थानीय सामाजिक एवं आशिक क्षेत्र मे गतिशीलता बढ़ी है । 

(0) ग्रामीण शक्ति संरचना मे आनुवशिक मुखिया तथा समृद्ध लोगो का 
प्रभाव सापेक्ष दृष्टि से कम हुआ है तथा सामान्य परिवारों के मध्यम आर्थिक स्थिति 
के अधिक उत्साही एवं प्रगतिशील दृष्टिकोण वाले युवा शिक्षित लोगो का प्रभाव बढ़ा 
है। 

(7९) अन्धविश्वासो तथा सामाजिक कुरीतियो का प्रभाव कुछ कम हुआ है। 

(५) शिक्षा का प्रसार हुआ है, सामाजिक चेतना बढ़ी है, अधिकारो के प्रति' 
जागरूकता आयी है। 


(४) पंचायती राज व्यवस्था के कारण ग्रामीण क्षेत्रो में ब्यक्तिवादिता या 
गुटबन्दी तथा तनाव एवं संघर्ष बढ़े हैं । 
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(शा) पचायती राज संस्थाओं के फलस्वरूप ग्रामो की परम्परागत जातीय 
संरचना मे कुछ परिवतेन आने लगे है। अब विभिन्न जातियो के बीच सामाजिक दूरी 
कम होती जा रही है । 

(शा7॥) अब न्याय पंचायतो के द्वारा ग्रामीणों को शीघ्र और सरल न्याय उप- 
लब्ध होने लगा है, यद्यपि इस क्षेत्र मे विशेष सफलता नही मिली है । 

ग्राम पंचायतों की असफलता के कारण--भारत मे ग्राम पंचायतों की स्था- 
पना के द्वारा महात्मा गाँधी के 'रामराज्य' की कल्पना को साकार रूप प्रदान करने 
का प्रयास किया गया था परन्तु ग्राम पचायतो को अपने कार्यों और उद्देश्यों मे इतनी 
सफलता नही मिली जितनी कि मिलनी चाहिए थी। ग्राम पंचायत की असफलता के 
लिए निम्नलिखित कारण उत्तरदायी है--- 

(3) राजनेतिक उह् श्यों की प्राप्ति--देश मे पायी जाने वाली विभिन्न राज- 
नैतिक पाटिया पंचायतों पर भी अपना आधिपत्य स्थापित करना चाहती है फलतः वे 
पंचो को अपने अनुसार खडा करते है और फिर उनका उपयोग अपने राजनैतिक 
उद्देश्यो की प्राप्ति के लिए करते है । 

(7) दलबन्दी का उदय--प्राम पंचायतों के निर्माण से भारत के गाँवों से 
दलबन्दी का उदय हुआ है। इससे ग्रामीण सदस्यों मे वैमनस्थता बढ़ी है। फलतः 
सदस्य गण सामान्य हितो पर समान दृष्टिकोण नही रखते। इसका परिणास यह होता 
है कि ग्राम पचायतो को सफलता नही मिलती है। 

(77) जातिवाद--ग्राम पचायते जब जाति के आधार पर बताई जाती है, 
तो वे समस्त जनता की न होकर जाति-विशेष की हो जाती है और जनता के हित 
की उपेक्षा करती है । 

(४) अशिक्षा--अशिक्षा और अज्ञानता के कारण ग्रामीण व्यक्ति पंचायत के _ 
भहत््व को नही समझ पाते है, इससे पंचायत के कार्यों मे वे रुचि नही लेते है । 

(५) निर्धनता--अधिकाश ग्रामीण जनता निर्धेन है और यह निर्धनता ग्राम 
के निःस्वार्थ और योग्य व्यक्तियों को ग्राम पंचायत से सम्बन्धित पदी को लेने मे बाधा 
उपस्थित करती है, क्योकि ग्राम पचायत के पदों पर किसी प्रकार का आयिक लाभ 
नही होता है और पंचायत के कार्यों मे लगे रहने के कारण व्यक्ति अपने कृषि तथा 
अन्य कार्यों की देखभाल नही कर पाते है । 

(५४) पेशेवर नेता--चूँकि नि.स्वार्थे और योग्य ब्यक्ति पंचायतों मे नही आा 
पाते है, इससे पेशेवर नेताओ को अवसर मिलता है जो पचायतो के माध्यम से अपना 
स्वार्थ सिद्ध करने का प्रयास करते है। इससे भी ग्राम पचायतो को सफलता नही मिल 
पाती है। 

ग्राम पंचायतों को सफलता के लिए सुझाव--ग्राम पचायत को सफल बनाने 
की दिशा मे जो महत्त्वपूर्ण सुझाव दिए जा सकते हैं, उनमे से कुछ निम्नलिखित 


है--- 
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(3) राजनैतिक दलो के सदस्य ग्राम पंचायत को अपनी रियाज का अखाड़ा 
न बनाएँ । ऐसा प्रयास किया जाय कि पंचायतें राजनतिक दलों आदि से दूर रहें । 

(70) जातिवाद पंचायतों की असफलता का मूल कारण है। अतः जातिवाद 
समाप्त किया जाय! 

(77) ग्रामीण जीवन मे व्याप्त दलबन्दी को समाप्त किया जाय और सदस्यों 
मे एकमतिता की भावना का प्रसार किया जाय । इससे सभी सदस्य एक-दूसरे का 
सहयोग करेगे और इस प्रकार ग्राम पंचायतो को सफलता प्राप्त होगी । 

(४) शिक्षा का प्रसार किया जाय । ऐसा करने से लोग पंचायतो के महत्त्व 
को समझेगे और पचायत के कार्यों मे क्रियाशील सदस्य के रूप में भाग लेगे । 

(९) ग्रामीण जीवन मे व्याप्त निर्धेनता को समाप्त किया जाय । 

(९) गाँवों मे ऐसे नेतृत्व का विकास किया जाय जो समुदाय के सभी कार्यों 
को सम्पादित कर सके । 

(शा) पचायतो के कार्यों की देखभाल करने के लिए निरीक्षको की नियुक्ति 
की जाय और उन्हे पर्याप्त अधिकार प्रदान किए जाये । 

(शा) प्राम पचायतों मे जो चुनाव हो उनमे मत डालने की अपेक्षा सर्वसम्मति 
को सबसे अधिक महत्त्व प्रदान किया जाय । 

(5४) पंचायतों को आथिक और राजनैतिक विकेन्द्रीकरण के क्षेत्र मे महत्त्व- 
पूर्ण कार्य करना चाहिए । 

(४) जनता में इस प्रकार की रुचि का प्रसार किया जाय जिससे वह प्रशासन 
के कामो में रुचि लेने लगे । 

(5) योग्य और ईमानदार व्यक्तियो को पंचायत के पदों के लिए चुना 
जाय । 

पंचायत राज संस्थाओं पर अशोक मेहता समिति--देश मे पंचायती राज 
सस्थाओ के कार्यों की समीक्षा तथा उन्हें मजबूत बनाने के लिए उपाय का सुझाव देने 
के लिए 977 में श्री अशोक मेहता की अध्यक्षता मे एक समिति का गठन किया 
गया था। इस समिति ने अमस्त 978 में अपनी रिपोर्ट पेश की । सरकार ने 
समिति की सिफारिशों पर विचार किया और अब एक आदर्श विधान तैयार किया जा 


रहा है । 


77 


“परीक्षा प्रश्न 


], ग्राम पंचायतों से आप क्‍या समझते है ? इसके कार्यों की विवेचना 
कीजिए । 

2, भारत मे ग्राम पंचायतों की असफलता के क्या कारण है? इसकी सफलता 
के सुझाव दीजिए । 


[7 


भारत को फसलें और उनका ढाँचा 
((7०95$ था ॥708 क्ात प्रशक्ा/ ९४७7०) 


भारत न केवल एक कृषि प्रधान देश है बल्कि यहाँ अनेक प्रकार की फसले 
उत्पन्न की जाती है। कृषि की विविध फसलो के उत्पादन की दृष्टि से भारत एक 
अच्छा अजायबघर है | 


भारत मे कृषि फसलो को दो भागों मे बाँटा जा सकता है--()) खाद्य फसलें 
इनमे गेहूँ, चना, जौ, ज्वार, बाजरा, मक्का आदि मुख्य है तथा (॥) व्यापारिक 
फसलें--इनमे जुट, कपास, रबर, तम्बाकू तथा गन्ना आदि सम्मिलित है। यहाँ कृषि 
उत्पादन की दो मुख्य विशेषताएँ है---एक तो यह कि यहाँ विभिन्न प्रकार की फसले 
पैदा होती है तथा दूसरी यह कि यहाँ अन्य फसलो की अपेक्षा खाद्य फसलों को अधिक 
महत्त्व दिया जाता है । 


सौसस के अनुसार फसलो को तीन भागों में बाँठा जाता है--खरीफ, रबी 
तथा ग्रीष्म की फसले | चावल, मक्का, ज्वार, बाजरा, गन्ना, कपास, तिल एवं 
मूँगफली खरीफ की मुख्य फसले है। गेहूँ, चना, अलसी, जौ, राई तथा सरसो रबी 
की मुख्य फसलें है। चावल, मक्का तथा मूँगफली गरमी मे भी होते हैं । 


!. खाद्य फसलें 
(8004 ००:४8) 


. गैहें (४०७) , 


] सामान्य परिचय--गेहूँ प्रमुख खाद्यान्न है। भोज्य पदार्थ के रूप मे इसका 
उपयोग अत्यन्त प्राचीन काल से मनुष्य करता आ रहा है। गेहूँ रबी की फसल के 
अन्तगेंत आता है। विश्व में गेहूँ उत्पादन की हृष्टि से भारत का चौथा स्थान है। 


2. भूसि- गेहूँ की खेती के लिए भारी दुमट या हल्की चिकनी सिट्टी इसके 
लिए विशेष उपयुक्त मानी जाती है । काली मिद्ठी मे गेहूँ पैदा किया जाता है| सध्य 
प्रदेश मे नमेंदा के निकट की भूमि गेहूँ के लिए सर्वेश्रेष्ठ मानी जाती है । 
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3, जलवायु--हमारे देश मे गेहूँ नवम्बर से दिसम्बर तक बोया जाता है ओर 
अप्रैल मे काठ लिया जाता है । साधारण तौर पर गेहूँ ठंडी जलवायु मे ही पैदा होता 
है, परन्तु इसकी उपज मे तापक्रम, वर्षा तथा मिट्टी आदि का प्रभाव पडता है । 

4. वर्षा--गेहूँ के लिए 25 सेन्टीमीटर से 90 सेन्टीमीटर तक वर्षा होनी 
चाहिए । इसकी उपज के लिए अधिक पाती हानिकारक होता है ! 

5, उत्पादक क्षेत्र-गेहूँ भारत के लगभग प्रत्येक राज्य मे उत्पन्न किया जाता 
हैं, किन्तु यह प्रमुख रूप से मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, पंजाब, महाराष्ट्र, राजस्थान 
तथा बिहार मे उत्पन्न किया जाता है। गेहूँ उत्पादक राज्यों में उत्तर प्रदेश का प्रमुख 
स्थान है। उत्तर प्रदेश मे गेहूँ का सबसे बडा क्षेत्र गोरखपुर है । गेहुँ उत्पादक अन्य 
जिले जैसे--सहारनपुर, मुजफ्फरपुर, कानपुर, आगरा, मुरादाबाद, बुलन्दशहर, 
शाहजहाँपुर तथा मेरठ आदि है । 

भारत मे गेहूँ उत्पादन का क्षेत्र और मात्रा निम्न प्रकार है :-- 


मद 950-34 ।974-75 4979-80 

........५..७....५०५५३५५०००त»-क७ ६७५७५ ८७०० ५५७८रन»»«५भाना ८५०५७» भाभ७8ा+५ ०५५७१ म नानक न नमक ५९५मनन+भ७- ५ कान मन नम ५ नमन नम ३५५८ कक नम नमन" कक ++ न नी ननी न“ नमन न न न न नील हज एड ++333क+ न 
गेहूँ उत्पादन का क्षेत्र (हजार हेक्टेयस) 9,746 8,08 2,960 
गेहूँ उत्पादन (मलियन टन्‍्स) 6*82 24 24 3*56 
लिन मका मल कील जम कक नीली लक कक का ााााानुन्नअललुलुअलललअ ला इइााााााअाइ। अर ०० राणा ॥७एरल्‍एएए॥्ा॥॥७७८एएएश॥७॥/७एएएल्‍श७७छएए(" 


स्पष्ट है कि नियोजन अवधि मे गेहूँ के क्षेत्रफल, उत्पादन और उत्पादकता 
सभी मे उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। सन्‌ 875-76 से गेहूँ का उत्पादन 28 33 सि० 
टन हुआ है । 


2. चावल' (१०४) 


। सामान्य परिचय---चावल भारत के अधिकांश लोगो का भोज्य पदार्थ है। 
देश के समस्त बोई हुई भूमि के 25% भाग पर चावल उत्पन्न किया जाता है । विश्व 
के उत्पादन का 2!% चावल भारत मे प्राप्त होता है। विश्व में सर्वाधिक चावल 
चीन में तथा उसके बाद भारत मे ही उत्पन्न होता है, अर्थात्‌ भारत चावल उत्पन्न 
करने वाले राष्ट्रो में प्रमुख स्थान रखता है । 

2 भूमि--चावल की खेती के लिए उपजाऊ चिकनी, कछारी अथवा दोमट 
मिट्टी उपयुक्त होती है। साथ ही साथ यह भूमि समतल भी होनी चाहिए जिससे जमीन 
में पानी की सतह एक समान हो जिससे पौधे उचित प्रकार से विकास कर सकें । 

3. जलवायु--चावल उष्ण कटिबन्धीय प्रदेशों की उपज है। अतः इसे ऊंचे 
तापक्रम की आवश्यकता होती है। चावल बोने के समय तापक्रम 20" सेन्टीग्रेट तथा 
काटने के समय कम से कम 26 सेन्‍्ट्रीग्रेट होना चाहिए । 

4, वर्षा--चावल के लिए पानी की अत्यधिक आवश्यकता होती है । अतः 
जहाँ वाषिक वर्षा 25 सेल्टीमीदर से 200 सेन्दीमीटर के बीच होती है, चावल उत्पन्न 
किया जा सकता है। 
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5 उपज के क्षेत्र--भारत मे लगभग विश्व का 2 प्रतिशत चावल उत्पन्न 
किया जाता है। भारत के प्रमुख चावल उत्पन्न करने वाले क्षेत्र-पश्चिमी बंगाल, 
असम, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, उडीसा, कर्नाठक तथा 
केरल हैं । 

चावल के उत्पादन, क्षेत्र को नीचे सारिणी मे दर्शाया गया है-- 

चावल का उत्पादन क्षेत्र 
(क्षेत्र लाख हेक्टेयर मे, उत्पादन लाख टन मे) 





है. 





वर्ष क्षेत्र उत्पादन 
]960-6| 34] 346 
973-74 380 438 


9 79-80 389 8 42] 9 


नि... ७७७एछएए 


3. जौ (8५76) 


] परिचय-गेहूँ की भाँति जो भी रबी की फसल है। यह एक सस्ता किन्तु 
पौष्टिक अन्न है। भोजन में इसका प्रयोग दलिया और रोटी के रूप मे किया जाता 
है। इसका प्रयोग शराब बनाने मे भी किया जाता है। 

2 भुूसि---जौ की उपज के लिए साधारण भूमि की आवश्यकता होती है। 
इसके लिए हल्की दोमट मिट्टी सर्वश्रेष्ठ होती है । जौ के पौधे मे सर्दी एवं गर्मी सहन 
की क्षमता अधिक होती है, इसलिए यह कम उपजाऊ भूमि मे भी पैदा हो जाती है। 

3. जलवायु--जिस भूमि मे गेहूं की फसल अच्छी तरह नहीं की जा सकती 
उसमे जौ बोया जाता है। यह शीतोष्ण कटिबन्ध का अनाज है लेकिन गे व शुष्क 
प्रदेशों मे भी उग सकता है। गेहूँ की अपेक्षा नमी की आवश्यकता इसे कम पडती है। 
इसकी बुआई अक्टूबर-नवम्बर में होती है और माचे-अप्रैल तक काठ ली जाती है । 

4. उत्पादक क्षेत्र--प्रायः जो उन सभी क्षेत्रों मे पैदा हो सकता है जहाँ गेहूँ 
की खेती की जाती है। उत्तर प्रदेश मे जो सबसे अधिक मात्रा मे पैदा हो सकता है । 
पहाँ भारतवर्ष का 65% जौ उत्पन्न होता है। उत्तर प्रदेश मे बनारस, इलाहाबाद, 
जौनपुर, गोरखपुर आदि जिले भी जो के प्रमुख उत्पादक क्षेत्र है। 

बिहार राज्य मे भारत का लगभग 20 प्रतिशत जो उत्पन्न किया जाता है। 
इस प्रदेश मे चम्पारन, मुजफ्फरपुर, दरभंगा जिलो में जौ की खेती पर्याप्त रूप से की 
जाती है । इसके अतिरिक्त पंजाब मध्य प्रदेश मे भी जौ की खेती की जाती है । 

इस फसल का क्षेत्रफल सन्‌ 950-5] में 33 हजार हेक्टेयर्स से घटकर 
979-80 में 750 हजार हेक्टेयर रह गया। इन दोनो वर्षों में जौ का उत्पादन 
क्रमशः 2'38 मिलियन ठन और '62 मिलियन टन था । 
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4, ज्वार (720फ़थ्था) 

]. सामान्य परिचय--ज्वार खरीफ की फसल के अन्तर्गत आता है। यह एक 
मोटा अनाज है। इसको प्रायः गरीब व्यक्ति उपयोग करते है । इसके डंठल एवं पत्तो 
को पशुओ के चारे के रूप में प्रयोग किया जाता है। 

2 भूमि-ज्वार काली तथा चिकनी मिट्टी मे अच्छी तरह उत्पन्न होता है। 
वैसे ज्वार की खेती पठारी प्रदेशों की लाल तथा काली मिट्टी मे भी की जाती है । 

3, जलवायु--ज्वार की खेती के लिए पानी की विशेष आवश्यकता नही 
होती । सामान्य वर्षा होने पर भी इसकी खेती हो जाती है । ज्वार की उपज के लिए 
60 सेन्टीमीटर से 75 से० मी० वर्षा होनी चाहिए । 

4 उत्पादक क्षेत्र--ज्वार महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, आन्ध्र प्रदेश 
में उत्पन्न किया जाता है। दक्षिणी भारत देश का लगभग 89 प्रतिशत भाग ज्वार 
उत्पन्न करता है । 


5. बाजरा' (80]79) 

!, सामान्य परिचय--ज्वार की भाँति बाजरा भी शुष्क प्रदेशों का पौधा है । 
इसका भी महत्त्व चारे एवं दाने के लिए है । यह मोटे अनाजो की श्रेणी मे आता है। 
विश्व मे बाजरे के उन्पादन में भारत का प्रथम स्थान है। यह खरीफ की फसल है। 

2, भूमि--इसके उत्पादन के लिए बलुई मिट्टी अच्छी मानी जाती है । 

3 जलवायु--इसके लिए ज्वार की अपेक्षा शुष्क जलवायु की आवश्यकता 
होती है । 40 से० मी० से 45 से० मी० तक वर्षा इसके लिए पर्याप्त मानी जाती है, 
एवं 25 से 32 सेन्‍्टीग्रेट तक का तापक्रम उपयुक्त होता है। 

4 उत्पादक क्षेत्र--भारत मे बाजरा के प्रमुख उत्पादक राज्य महाराष्ट्र, 
गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, आन्ध्र प्रदेश, हरियाणा, तमिलताडु और मैसूर है । 
राजस्थान सबसे अधिक बाजरा उत्पन्न करने बाला राज्य है। यह राज्य देश के कुल 
बाजरा उत्पादन का लगभग 25% भाग उत्पन्न करता है। 


6 मकक्‍का' (४826) 


(. सामान्‍य परिचय--ऐसा माना जाता है कि मक्का का जन्म स्थान मध्य 
अमेरिका मेक्सिको है। मकक्‍काँ गे देशों मे अधिक उत्पन्न होता है। यह निर्धन लोगों 
का प्रमुख खाद्यान्न है। मक्का का पोधा 2 से 3 मीटर तम ऊँचा होता है। इस पर 
कई भुट्ठे लगते हैं। यह बहुत ही शीघ्र पकने वाली फसल है। इसे पकले में लगभग 
60 दिन लगते हैं । 

2 भूमि--मक्के की अच्छे पैदावार के लिए रेत मिली हुई मटियार भूमि की 
जरूरत पड़ती है । ढालू खेतों मे इसकी उपज अच्छी होती है । 

0 जलवायु--मक्के की फसल के लिए 50 से 00 सेल्टीग्रेड तक वर्षा की 
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आवश्यकता होती है। इसकी खेती के लिए तापमान 25 सेन्‍्टीग्रेड से 30 सेन्टी ग्रेड 
तक होना चाहिए । मकके की खेती के लिए खेतो मे पानी नहीं भरना चाहिए। 

4. उत्पादक क्षेत्र--भारत मे मक्का उत्तर प्रदेश, राजस्थान; बिहार, हरियाणा 
पंजाब आदि राज्यो में उत्पन्त किया जाता है। भारत मे सबसे अधिक मक्‍का उत्तर 
प्रदेश में उत्पन्न किया जाता है। मक्का की फसल के क्षेत्रफल और उत्पादत दोनो मे 
वृद्धि को सारिणी से स्पष्ट किया गया है । 


उज्वार, बाजरा, सक्‍का का उत्पादन क्षेत्र और उत्पादन 





फसल उत्पादन क्षेत्र उत्पादन (मि० टन) 
(हजार हेक्टेयर ) 
979-80 979-80 
ज्वार 6450 4 32 
बाजरा 0600 4 03 
मक्का 5750 3 38 





ज्वार, बाजरा और मक्‍का तीनो का संयुक्त रूप से सबसे अधिक उत्पादन 
महाराष्ट्र में होता है । 


7 दालें (?7568) 


] सामान्य परिचय--हमारे खाद्य पदार्थों मे दालो का महत्त्वपूर्ण स्थान है । 
दालों से प्रोटीन प्राप्त होता है| दालें रबी और खरीफ दोनो फसलो में बोई जाती 
है। ये ऊष्ण कटिबन्धीय एवं शीतोष्ण कटिबन्धीय पौधे है । 

2. भुसि---दाल की खेती प्राय' सभी प्रकार की भूमि पर की जा सकती है। 
इसके लिए हल्की तथा जल निकास युक्त भूमि अच्छी होती है । 

3. जलवायु--दालो के लिए अधिक तापक्रम तथा कम वर्षा की आवश्यकता 
होती है ! 

4 उत्पादक क्षेत्न--अरहर की दाल बंगाल, असम, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, 
उत्तर प्रदेश में अधिक होती है। मूँग की दाल राजस्थान में अधिक होती है तथा मसूर 
की दाल के लिए तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, बिहार तथा मध्य प्रदेश महत्त्वपूर्ण है। 
भारत में दालो की उत्पादन स्थिति निम्न प्रकार है--- $ 


दाल का उत्पादन व उत्पादन क्षेत्र 


मद 930-35 979-80 
दाल' उत्मादन का क्षेत्र (हजार हेक्टेयर्स) 9.09] 2.750 
दाल उत्पादन (मि० टन०) 8 4] 83.70 


सन्‌ 975-76 के दाली का उत्पादन 3.44 मिलियन ठन हो गया है। 
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व्यावसायिक फसलें 
(९०7४00०क (7098) 


! गन्ना ($प्र्ठआ' ८६॥॥०) 


], सामान्य परिचय--भारत मे गन्ने की खेती अत्यन्त प्राचीन काल से की 
जा रही है। विश्व मे सबसे अधिक गन्ना भारत मे ही उत्पन्न होता है। भारत विश्व 
में गन्‍ने के उत्पादन का लगभग 37 प्रतिशत भाग उत्पन्न करता है। 

2. भुसि--गन्ने की खेती के लिए समतल भूमि की आवश्यकता होती है। 
भूमि पर पानी नही रुकना चाहिये । यह पौधा दोमट मिट्टी मे पैदा होता है, परन्तु 
चिकनी मिट्टी इसके लिए लाभदायक है। यह पौधा भूमि के उपजाऊपन को बहुत 
प्रभावित करता है, अत. भूमि के उपजाऊपन को पूर्ववत बनाये रखने के लिए रासाय- 
तिक खाद देने की आवश्यकता होती है । 

3. जलवायु--गन्ना ऊष्ण कटिबन्ध की उपज है। गन्‍ते की उपज के लिए 
उपजाऊ भूमि, ऊँचा तापक्रम और अधिक वर्षा की आवश्यकता होती है । गन्ने की 
खेती के लिए 50 से० मी० वर्षा की आवश्यकता होती । इससे कम वर्षा वाले 
क्षेत्रो मे सिचाई की आवश्यकता होती है । 

4. बोने और काटने का समय --गन्ना मार्च अप्रैल में बोया जाता है और 
नवम्बर से फरवरी तक काटा जाता है । 

5, गन्ना उत्पादन करने का तरीका--गन्ने को प्रतिवर्ष बोने की आवश्यकता 
नही पड़ती । एक बार गन्ना बो देने के पश्चात्‌ तीन वर्ष गन्ना बोने की आवश्यकता 
नही होती । गन्ने को जड से नही काटा जाता बलिकि इसे ऊपर से ही काट लिया 
जाता है। गन्ने का बीज नही उत्पन्न किया जाता बल्कि इसकी गाँठे ही बोयी जाती 
हैँ । 

6, उत्पादक क्षेत्र--भारत मे गन्ना गंगा की घाटी में होता है। इन प्रदेशों में 
उत्तर प्रदेश, उडीसा, बिहार तीनो मिलकर 60% कुल भारत के गन्ने का उत्पादन 
करते है। गन्ने की उत्तम पैदावार आन्ध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक, महाराष्ट्र अददि 
राज्यों मे होती है। भारत मे गन्ने का उत्पादन विभिन्न वर्षों मे इस प्रकार है :--- 

975-76 में 27 लाख हेक्टेयर भूमि मे गन्ने की खेती की गयी तथा 450 
लाख टन गन्ने का उत्पादन हुआ | 978-79 में गन्ना का उत्पादन 569 लाख टन 
था। सन्‌ 98 2-83 मे गत्ते का उत्पादन 880 लाख निर्धारित किया गया है। 

भारत में जितना गन्ना पैदा होता है उसका 50% गुड बनाने मे 30% सफेद 
चीनी बनाने मे और शेष चूसने तथा बीज के रूप मे काम में लाया जाता है। 


2. कपास (८०४४०) 


[. सामान्य परिचय--कपास भारत की प्रमुख व्यावसायिक फसल है। कपास 
की साँग विश्वव्यापी है क्योकि वहु सानव वस्त्र के लिए सबसे उपयोगी पदार्थ है। 
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कपास एक झाडी का सफैद रेशेदार फूल होता है । कपास मूल रूप से भारत का पौधा 
है । विश्व को कपास से परिचित करने के लिए भारत को ही श्रेय है । 

2. भूमि--कपास की खेती के लिए मन्द ढाल वाली समतल भूमि की आवश्यकता 
होती है ताकि जल का प्रवाह सरलतापूर्वक हो सके । इसकी उपज के लिए दक्षिणी 
पठार की लावा द्वारा निर्मित मिट्टी या चूना मिश्चित दोमट मिट्टी अधिक उपयुक्त है। 
भारत मे काली कछारी एवं लाल मिट्टी से इसकी उपज होती है। कपास के लिए ऐसी 
मिट्टी उपजाऊ होती है जो नमी सोख कर पौधे को समान गति तक पहुँचाती रहे । 

3. जलवायु--कपास ऊष्ण जलवायु का पौधा है। इसके लिए ऊष्ण जलवायु 
की जरूरत होती है । गर्मी के दिनो मे साधारण वर्षा कपास के लिए लाभदायक है । 
पाला कपास का शत्रु है। कपास को उग्ते समय नमी आवश्यक है। 75 से० मी० 
से ।25 से० मी० वर्षा वाले क्षेत्रो मे इसकी खेती सरलता से की जाती है । 


4 बोने का समय--जुलाई से सितम्बर तक इसकी बोआई कर दी जाती है 
तथा फरवरी मार्चे तक इसकी फसल तैयार हो जाती है। 


5. कपास के प्रकार-रेशे की लम्बाई की दृष्टि से कपास के चार प्रकार है--- 

(7) छोटे रेशे बाली कपास--यह अधिक वर्षा वाले भागों भे पैदा होती है । 
छोटे रेशे वाली कपास भध्य प्रदेश, राजस्थान, नागपुर, उत्तर प्रदेश, उडीसा, तमिल- 
नाडु, असम आदि राज्यो मे उत्पन्न होती है। यह घटिया किस्म की कपास होती है। 

(7) मध्यम रेशे वाली कपास--इसका रेशा कुछ बडा और चमकदार होता 
है। इस प्रकार की कपास मुख्य रूप से कर्नाटक, आमन्ध्र प्रदेश, तमिलनाडु मे पैदा 
होती है । 

(॥7) लम्बे रेशे वाली कपास--यह सर्वश्रेष्ठ कपास होती है । इसके रेशो की 
लम्बाई 3; से० मी० से 64 से० भी० तक था उससे भी अधिक होती है। लम्बे 
रेशे वाली कपास अधिकतर सिंचाई करने वाले भागो जैसे उत्तर प्रदेश, पंजाब और 
मद्रास में उत्पन्न होती है । भारत मे लम्बे रेशे वाली कपास का उत्पादन बढाने के 
लिए अनेक प्रयास कर रही है । 

(ए) उत्पादक क्षेत्न--हमारे देश मे करीब 77 लाख हेक्टेयर भूमि पर कपास 
बोयी जाती है। कपास के उत्पादन मे शुजरात राज्य सर्वोपरि है और द्वितीय स्थान 
महाराष्ट्र का है। दक्षिणी भारत में उल्लेखनीय उत्पादक तुमिलनाडु, मैसूर तथा आन्ध्र- 
प्रदेश है। उत्तर भारत मे हरियाणा, पजाब, उत्तर प्रदेश तथा मध्य प्रदेश कपास 
उत्पन्न करने के लिए उल्लेखनीय दे । 


सद 950-5] ]975-76 ]979-80 
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3. जूट (7पा८) 

| सामान्य परिचय--भारत की व्यावसायिक फसलो मे जूट का अत्यन्त 
महत्त्वपूर्ण स्थान है । भारत मे सर्वप्रथम जूट की खेती डा> बुकानन हेमिल्टन ने की 
थी । यह भी एक रेशेदार व्यापारिक उपज है। गंगा-बह्मपुत्र डेल्टा प्रदेश, संसार में 
जूट की खेती के लिए विख्यात हैं । विश्व के कुल जूट उत्पादत का लगभग 97 प्रतिशत 
भाग भारत मे ही उत्पन्न होता है । 

विभाजन के पूर्व. भारत को विश्व में जूठ उत्पादन के क्षेत्र में एकाधिकार 
प्राप्त था । परन्तु विभाजन के पश्चात्‌ जूट के उत्पादन का अधिकाश क्षेत्र पूर्वी पाकि- 
स्तान (वर्तमान बंगला देश) में चला गया । 

2, भुमि--जूट की खेती के लिए सामान्य ढाल वाली भूमि की आवश्यकता 
होती है। पौधों की जडो मे अधिक दिनो तक जल का झकना हानिकारक होता है। 
जूट सभी प्रकार की मिट्टी मे उगाया जा सकता है। चिकनी मिट्टी से लगाकर बलुई 
दोमट मिट्टी मे पैदा किया जाता है । 

3, जलवायु--जूट की उपज के लिए गर्म और नम जलवायु की आवश्यकता 
होती है। इसकी उपज के लिए 27 सेण्टीग्रेट से 38 सेण्टीग्रेट तक का तापमान अच्छा 
होता है। जूट की फसल के लिए 200 से० मी० से 950 से० भी० तक की वाधषिक 
वर्षा उपयोगी होती है । 

4. उत्पादक क्षेत्र--भारत में जूड का उत्पादन निम्नलिखित राज्यो में होता है- 

(7) पश्चिमी बंगाल--भारत का आधा जूठ पश्चिमी बगाल से ही प्राप्त होता 
है । इस राज्य में जूट मुशिदाबाद, ब्देबान, तादिया, हुगली, हावडा, जलपाईगुडी 
आदि जिलो मे पैदा किया जाता है । 

(7) उड़ीसा--इस राज्य मे बोलग्रिर कालाहाडी, कोरापुत, कटकपुरी आदि 
जिलो में जूट का उत्पादन होता है । 

(7) बिहार--इस राज्य में पृणिया जिले मे जूट की खेती होती है। इसके 
अतिरिक्त चम्पारन, दरभंगा, सारत, भागलपुर जिलो मे जूट उत्पन्न होता है । 

उत्पादन स्थिति-- जूट के उत्पादन में काफी वृद्धि हुई है, जैसा कि निस्‍्न 
तालिका से स्पष्ट है -- 





पाधयकाहमक.. 7:74 फादादा अलइपकाक। 
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4. चाय (76७) 


' सामान्य परिचय--आधुनिक युग मे चाय सबसे अधिक प्रिय पेय पदार्थ है। 
चाय के उत्पादन में भारत को द्वितीय स्थान प्राप्त है। चाय का पौधा एक प्रकार की 
जंगली झाडी है जिसकी पत्तियों को सुखा कर एवं भूनकर या उबालकर चाय तैयार 


क्र 
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की जाती है। भारतवर्ष मे चाय के कुल उत्पादन का करीब 75% भाग विदेशों को 
निर्यात कर दिया जाता है। 


चाय के प्रकार--चाय एक झाडीदार पौधे की पत्तियो को सुखाकर तैयार की 
जाती है। चाय के मुख्य प्रकार निम्नलिखित है--- 


!, काली चाय--काली चाय तैयार करने के पत्तियो को एकत्न करके सूर्य की 
धृप या लकडी के कोयले की आग पर फैला दिया जाता है। फिर इसमे पानी के 
छीटे डालऋर किसी बेलन या मशीन से इसको चौरस किया जाता है। इससे पत्तियाँ 
काली पड जाती है । बाद में इन्हे चलनियो से छान कर पैक कर दिया जाता है । 

2. हरी चाय--हरी चाय तैयार करने के लिए पत्तियों को तोडकर तथा कुछ 
गर्म करके तत्काल सूर्य के प्रकाश मे छोड दिया जाता है जिससे इसका रंग हरा ही 
रहता है । इसको भूता नहीं जाता । 

3 चूरा चाय--भारत मे एक तीसरे प्रकार की चाय जिसे चूरा चाय कहते है 


तैयार की जाती है। यह पत्तियों के टूटन या बचे हुये चूरे से तैयार की जाती है। यह 
सबसे घटिया किस्म की चाय मानी जाती है। 


(0) भुभि--चाय की खेती के लिए ढालू भूमि उपयुक्त होती है| क्योकि पानी 
का पौधों की जड़ो तक अधिक समय तक रुकता हानिकारक होता है परन्तु अधिक 
ढाल होने से भूमि क्षरण होता है। जिससे भूमि की उवेरा शक्ति नष्ट हो जाती है। 
चाय की खेती के लिए पोटास लोहा एवं जीवाश की मात्रा से मुक्त हल्की तथा गहरी 
बलुई मिट्टी उपयुक्त होती है । 

(7) जलवायु--चाय चूँकि उष्ण कटिबन्ध के मानसूनी प्रदेश का पौधा है अतः 
इसे 24 सेन्‍्टीग्रेड से 30 सेन्टीग्रेड ताप की आवश्यकता होती है। चाय के लिये 
धृपदार मौसम अनुकूल रहता है । चाय के लिए 450 से० मी० से 200 से० मी० 
वर्षा की आवश्यकता होती है। साथ ही वर्षा का समाव वितरण भी होना चाहिए। 

(7) अ्रम---चाय की खेती के लिए प्रचुर मात्रा मे सस्ते श्रमिको की आवश्यकता 
होती है क्योंकि इसके सभी कार्य हाथो से ही किये जाते है। चाय की पत्तियाँ चुनने 
के लिए महिला श्रसिक अधिक उपयुक्त समझी जाती है क्योकि कोमल अंगुलियो से 
त्ाय की कोपले चुनना उचित होता है। चाय बागानो का क्षेत्र ।950-5] मे 34 
हजार हेक्टेयर्स से बढ़कर अब 364 हजार हेक्टेयर हो गया है। सन्‌ 950-5] से चाय 
का उत्पादन 275 हुजार टन था, जो अब बढकर 600 हजार टन हो गया । 


कक 
5. कहवा' (००१8४) 


कहवा भी चाय की भाँति एक पेय पदार्थ है । कहवा की झ्ञाडी के फूलो के 
बीजो को भूनकर कहवा बताया जाता है । सर्वेप्रथम उसकी खेती कर्नाटक मे आरम्भ 
हुईं । कहवा उष्ण कटिबन्धीय पौधा है। विश्व के कुल उत्पादन का 2% भाग भारत 
में उत्पन्न होता है| 

भूसि---इसके लिए ढालू भूमि को आवश्यकता होती है क्योकि पानी का कहवे 
की जड़ों पर रुकना हानिकारक होता है। अतः चाय के समान कहवे के बाग्रान पहाड़ी 
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ढालो पर लगाए जाते है । कहवा के लिए उपजाऊ दूम5 मिट्टी तथा लावा से बनी 
हुई मिट्टी उपयुक्त होती है । 

जलवायु--इसकी खेती के लिए गर्म जलवायु और साधारण वर्षा की आवश्य- 
कता होती है। इसके लिए सामान्‍्यत. 50 सेन्टीमीटर वर्षा की आवश्यकता होती है। 
इस पौधे के लिए न तो बहुत कम वर्षा होती चाहिए और न बहुत अधिक वर्षा होनी 
चाहिए । कहवा के पौधे को उगने के लिए तथा बढने के 5 सेच्टीग्रेट से लेकर 28' 
तक दैनिक तापक्रम की आवश्यकता होती है । 

उत्पादक क्षेत्र--भारत मे केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, आन्श्रप्रदेश 
आदि राज्यों मे कहवा की खेती की जाती है। भारत में कहवा केवल कर्नाटक से 
(37%), केरल (33%) और तमिलनाडु (80%) में ही पैदा किया जाता है। पश्चिमी 
घा5 के सुरक्षिता पूर्वी ढाल इसके लिए बहुत उपयुक्त क्षेत्र है । 

सन्‌ 974-75 में कहवा का उत्पादन 99075 टन हुआ । कॉफी बो्ड इस 
कृषि-आधारित उद्योग के विक्रास मे सलग्न है। 

वर्तमात समय (975-76) में देश की कॉफी उत्पादन का क्षेत्र ।88 हजार 
हेक्टेय्स तथ। वाषिक उत्पादन लगभग 420 हजार टन है। 


6 तम्बाक्‌ 

] परिचय--यह एक नशीली वस्तु है। इसका प्रयोग अनेक रूपो में होता 
है । तम्बाकू की उपज के आधार पर भारत का विश्व मे तीसरा स्थान है । 

2, भूमि-- तम्बाकू के खेतो मे पाती भरा रहना हानिकारक है । इसकी खेती 
के लिए सामान्य ढाल वाले खेती ही उपयुक्त होते है। यह उष्ण आद प्रदेशों मे ऊँचे 
ढालू भागो मे उगाया जाता है। तम्बाकू के लिए हल्की रेतीली दुमठ मिट्टी श्रेष्ठ होती 
है । तम्बाकू के खेतों की मिट्टी मे पोटाश, चून और वनस्पति अश मिला हो तो उपज 
अच्छी होती है । 

3. जलवायु--तम्बाकु उष्ण और शीतोष्ण दोनो प्रकार की जलवायु मे उत्पन्न 
होती है । इसके लिए 00 सेन्टीमीटर वाधिक वाले प्रदेश उपयुक्त होते है किन्तु 
वर्षा के समाव वितरण की आवश्यकता होती है । तम्बाकू की खेती के लिए 6" 
सेन्टीग्रेट से 40 सेन्टीग्रेड तापमान तथा 50 से 00 सेन्टीमीटर वर्षा की आव- 
इ्यकता होती है । जिन भागो मे अधिक वर्षा होती है उन भागो मे खेती करना अस- 
म्भव है । 

4, उत्पादक क्षेत्र--विश्व तम्बाकू उत्पादन से भारत को तृतीय स्थान प्राप्त है। 
भारत विश्व के कुल तम्बाकू उत्पादन का लगभग 8 प्रतिशत भाग उत्पन्न करना है। 
तम्बाकू उत्पादन के निम्नलिखित क्षेत्र है । 

(7) वक्षिणी क्षेत्र--इस क्षेत्र के अन्तर्गत महाराष्ट्र, ग्रुजरात, आमन्ध्र प्रदेश, 
तमिलनाडु राज्य आते हैं। आसन्ध्र प्रदेश कुल तम्बाकू उत्पादन का लगभग 25 प्रतिशत 
भाग उत्पन्न करता है । 


भारत की फसलें और उनका ढाँचा 247 


(7) पूर्वी क्षेत्र--इस क्षेत्र के अन्तर्गत बिहार, उत्तर प्रदेश और पश्चिमी 
बगाल राज्य आते है । 


भारत में तम्बाकू का उत्पादन लगभग 445 हजार टन प्रतिवर्ष है । 


7. तिलहन' (0॥०205) 


. परिचय--तिलहन एक व्यापारिक उपज है । अनेक प्रकार के पौधे एव 
वृक्षो के बीजो, फलो अथवा गुठलियो से तेल निकाला जाता है उन्हे तिलहन कहते 
है। भारत का विश्व के तिलहन पैदा करने वाले देशो मे प्रमुख स्थान है । 

2 तिलहन के प्रकार--भारत मे तिलहन दो प्रकार की होती है :-- 

(अ) छोटे दाने बाली तिलहन--इसके अन्तर्गत तिल, सरसो, राई, अलसी 
भादि आते है । 

(ब) वड़ेदाने वाली तिलहन--इसके अन्तर्गत मूंगफली, बिनौला, नारियल, 
आदि आते हैं । 

यहाँ विश्व की ई मूंगफली, | तिल, 4 रेडी और ? सरसो और अलसी 
उत्पन्न की जाती है | अन्य तिलहनो मे एरण्ड, बिनौला, महुआ, नारियल, राई आदि 
प्रमुख है । 

कु तिलहन की माँग न केवल सलाद और खाद्य के लिए बल्कि साबुन, इत्त, वानिश, 
दवाइयो एवं स्नेहन तेलो (॥70]098/8) आदि बनाने के लिए बढती जा रही है। 
कुछ मुख्य तिलहनो के उत्पादन की स्थिति 





(हजार टन) 
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]975-6 ]976-77 979-80 
तिल 479 404 . 370-7 
अलसी 598 43] 269*7 
अरण्डी 43 72 232 *7 
मूंगफली 6755 5262 5774*8 
सरसो एवं लाहा 936 ।562 433'] 


फसलों के स्वरूप को प्रभावित करने वाले तत्त्व 

भारत मे फसलो के स्वरूप को कुछ विशेष घटक प्रभावित करने है, जो निम्ना- 
कित है '--- 

! भौतिक, तकनीकी, आथिक, सरकारी (विधि सम्बन्धी एवं प्रशासनिक) 
राजनैतिक घटक । इसमे अधिक घटक आशिक प्रभावशाली है। इनकी संक्षिप्त व्याख्या 
नीचे की जाती है । 

2. भौतिक घटक--इस घटक में मिद्ठी, वर्षा, जलवायु एवं मौसम सम्मिलित 
होते है। देश के विभिन्न भागो मे जो फसलें होती है वे इन घटक" से अत्यधिक प्रभा- 
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वित है । उदाहरणार्थ, जहाँ पर अधिक वर्षा होती है वहाँ धान की फसल पैदा की 
जाती है, किन्तु जो क्षेत्र शुष्क अथवा कम वर्षा वाले है वहाँ ज्वार, बाजरा पैदा किया 
जाता है । फसलो का उगाया जाना सिंचाई सुविधाओं की उपलब्धि पर भी निर्भेर 
करता है। जिन क्षेत्रों मे यह साधन बढ रहा है वहाँ गन्ना और तम्बाकू की खेती बढ 
रही है । 

का 3, तकनीकी घटक--फसलो के स्वरूप निर्धारण मे तकनीक का भी प्रभाव 
पडता है। देश के जिस क्षेत्र मे जैसी तकनीकी का विकास हुआ है, उसी के अनुसार 
कुछ अंश तक फसले पैदा होती है। उदाहरणाथथे, पंजाब मे कुछ फसलो के तकनीकी 
भे अधिक विकास है, अतः वे फसले वहाँ विशिष्ट रूप मे उगाई जाती है। 

4. सामाजिक घटक--यह भी फसल का स्वरूप प्रभावित रते है । जिस क्षेत्र 
मे लोग सामाजिक दृष्टिकोण मे मधिक विकसित रहते है, रहन-सहन का स्तर अच्छा 
रहता है, लोग कम निर्धन होते है, वहाँ अच्छी और महंगी फसले उगाई जाती है। 
सामाजिक दृष्टिकोण से पिछडे क्षेत्र के लोग मोटे अनाजोी का अधिक उत्पादन करते है। 

5 आर्थिक धघठदक--आथिक घटक कृषि की फसल को सर्वाधिक प्रभावित 
करते है। इसमे हम कृषकों की आथिक स्थिति, मुल्य, खेत अथवा जोत का आकार, 
फसल-बीसा-सुविधा, भू-व्यवस्था, आदानों की उपलब्धि एवं साख की सुविधा आदि 
सम्मिलित करते है जिनकी सक्षिप्त व्याख्या निम्त है --- 

(अ) कृषकों की आर्थिक स्थिति एवं मूल्य---यदि कृषक की आशिक स्थिति 
अच्छी है तो वह अच्छी और मंहगी' फसल बोयेगा, क्योकि वह उस फसल का बीज 
क्रय करने के लिए धन-राशि का व्यय कर सकता है। साथ ही, फसलो का स्वरूप 
वस्तुओं के मुल्य पर भी निर्भर करता है। जिस वस्तु के भाव में तेजी है, किसान 
अधिक मुल्य प्राप्त कर सकते हैं, उस फसल के अन्तर्गत भूमि का क्षेत्रफल बढेगा। 
मूल्यों में स्थायित्व एवं अस्थायित्व का भी प्रभाव फसल के स्वरूप पर पड़ता है। 

(ब) जोत का आकार--बड़ी जोत वाले किसान मौद्रिक फसलो का उत्पादन 
अधिक करते है | किस्तु जिन किसानो के पास भूमि कम है, वे प्रायः अपनी भूमि का 
प्रमुख उपयोग अपनी आवश्यकता जैसे, भोजन की पूर्ति करने वाले वस्तुओ के उत्पादन 
में करते है । किन्तु किसानो की आधिक स्थिति में जैसे-जैसे सुधार होता जाता है, 
नकदी' अथवा मौद्रिक फसलो की पैदावार बढाते जाते है। 

(स) फसल-बीसा-सुविधा--मानसून की अनिश्चितता किसानो की कमर को 
तोड़ देती है । यदि फ्लो के नष्ठ होने पर फसल-बीमा-सुविधा के अन्तगंत क्षति-पूर्ति 
की सुविधा है, तो किसान फसलो के स्वरूप मे परिवर्तेत ला सकता है। उदाहरणार्थ 
अपने देश के कई शुष्क क्षेत्रो में बीमा की व्यवस्था उपलब्ध कराने के बाद ज्वार-बाजरे 
आदि की फसल मे वृद्धि हो रहीं है । 

(व) भू-व्यवस्था--भू-व्यवस्था यदि ऐसी है कि कृषक अपने उपाजेन का 
लाभ प्रोप्त कर सकते हैं, तों कृषक मौद्विक फसलों का अधिक उत्पादन करेंगे । 

(य) आदानों की उपलब्धियाँ--जब क्ृषकी को अच्छे बीज, उर्वरक, जल, 
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भण्डार ग्रह, यातायात एवं विपणन को व्यवस्था पर्याप्त मात्रा मे उपलब्ध होती है तो 
किसान प्रगतिशील फसलो का उत्पादन बढाते है । * 


(र) साख की सुविधा--यह भी फसल के स्वरूप को प्रभावित करती है। 
साख की सुविधा होने पर कृषक अच्छी एवं मूल्यवान फसलो का उत्पादन करते है। 

6 सरकारी कार्यवाही सम्बन्धी घटक--इसके अन्तर्गत प्रशासकीय एवं विधि 
सम्बन्धी घटक सम्मिलित किया जा सकता है । प्रशासन जिस श्रकार की फसलो का 
उत्पादन बढाना चाहता है, उसकी यह विशेष व्यवस्था कर सकता है और उस फसल 
का उत्पादत बढाया जा सकता है। अपने प्रशासन मे, शासन प्रत्याशित फसल के 
उत्पादन में ढृद्धि की व्यवस्था कर सकता है और तकनीकी और वैज्ञानिक सुविधा 
देकर उसका उत्पादन बढ़ा सकता है । विभिन्न प्रकार की कृषि अथवा फसले उनके 
क्रय-विक्रय सम्बन्धी नियम भी फसल के स्वरूप को प्रभावित करते है । 

7 राजनंतिक स्थिति---इसमे हम देश की आन्तरिक एव बाह्य राजनीति को 
सम्मिलित करते है। देश में आयात, निर्यात अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्ध, खाद्यान्न आदि की 
जैसी स्थिति रहेगी उसका प्रभाव फसल उत्पादन के स्वरूप पर पडेगा । यदि देश की 
स्थिति ऐसी है कि विदेशी निर्भरता को कम करना और खाद्यान्नो आदि में आत्म- 
मिभरता को बढाना है तो इन वस्तुओं का अधिक उत्पादन प्रारम्भ किया जायगा । 
भारतीय उदाहरण इस तथ्य को चरितार्थे करता है । 


यद्यपि उपर्युक्त घटक फसलो के स्वरूप को प्रभावित करते है, किन्तु इनमे 
आवश्यकतानुसार परिवर्तन भी, विभिन्न प्रयत्न द्वारा लाये जा सकते है । 


पंचवर्षीय योजनाओं में फसल उत्पादन रीति 


प्रथम योजनावधि में खाद्य समस्या की ग्रम्भीरता के कारण नकदी फसलो की 
अपेक्षा खाद्य फसलो के विकास को प्राथमिकता दी गयी। द्वितीय योजना काल मे 
व्यापारिक फसलो का उत्पादन बढ़ाते पर जोर दिया गया, तृतीय व चतुर्थ योजना के 
अन्तगंत इनके विकास हेतु सिंचाई, पोध सरक्षण, ऊँची उपज देने वाली किस्मो इत्यादि 
के कार्यक्रम तैयार किये गए । 

छठवीं योजना मे फसल उत्पादन के क्षेत्र मे एक ओर खाद्यान्नो मे आत्म- 
निर्भरता प्राप्त करने तथा दूसरी ओर कृषकों की आय,, एवं रोजगार मे बृद्धि के लिए 
फसलो मे विविधीकरण की नीति अपनाई जायेगी । कृषि क्षेत्र मे विस्तार की संभावनाएँ 
अल्प ही है। अतः उत्पादन बढाने के लिए उत्पादकता पर जोर दिया जायेगा, कृषि 
उत्पादक एवं उत्पादकता बढाने के लिए निम्त उपाय बिए जायेगे---(3) सिंचित क्षेत्रों 
भे बहु-फसली व्यवस्था और वर्षा से सिचित क्षेत्रो मे सिश्चित फसल व्यवस्था अपनाना, 
(॥) अच्छे बीजो की कमी दूर करना, (पां) उत्पादन तकनीक में सुधार करता, 
(7) फसलो को बीमारी पर नियंत्रण करना । 
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भारत मे फसल के प्रतिरूप की विशेषताएँ 

भारत मे फसल के प्रतिरृप में मुख्यतया निम्नलिखित चार विशेषताएँ 
विद्यमान है-- 

। फसलो की विशद किस्में--भारत एक बड़े महाद्वीप के समान है इससे 
कई किस्म की मिट्टियाँ पाये जाने के कारण प्राय प्रत्येक किस्म की फसल का उत्पादन 
करता सम्भव है। जैसा कि हम अध्ययन कर चुके है । 

2. खाद्य फसलों की प्रधानता--भारत मे कृषक फसलो का अध्ययन करते 
समय अपनी आवश्यकताओ पर ही अधिक ध्यान देता है इसलिए वह व्यापारिक 
फसलो की तुलना मे खाद्य फसलो को प्राथमिकता देता है। अखाद्य फसलो की तुलना 
में खाद्य फसलो की प्रधानता को कुल फसलो के अच्तगंत क्षेत्र मे खाद्य और अखाद्य 
फसलो के प्रतिशत योगदान के आधार पर समझा जा सकता है, जैसा कि सारणी से 
स्पष्ट है--- 


भारत मे बोई गई भूमि के क्षेक्रफल का वितरण 





वर्ष 950-5| 960-6] ]973-74 979-80 
कुल बोया गया क्षेत्र 
(मि० हैक्टेयर)  3] 9 52*80 869 50 7 00 
खाद्य फसलो के 
अन्तरगत क्षेत्र (क) . 97:3 ]5:60 20*60 ]23*9] 
(ख) 783 75:65 74*70 72 50 


सारणी से स्पष्ट होता है कि देश मे कुल बोई गई भूमि मे क्षेत्रफल का 
लगभग तीन चोथाई भाग खाद्य फसलो के अन्तर्गत है । 


खाद्य फसलों में अनाजों का महत्त्व 


खाद्य फसलो को सामान्यतया दो भागो मे बाँठा जा सकता है--(7) अनाज 
(7) गैर अनाज । अनाजो मे गेहूँ एव चावल का प्रमुख स्थान है जैसा कि सारणी से 
स्पष्ट है--- 
खाद्य फसलो के अन्तर्गत भूमि के क्षेत्रों का वितरण 





वर्षे 950-$] 970-7] ]978-79 4979-80 
अनाजो के अन्तगंत 

क्षेत्र 80*38 0:78 05'.35 02 76 
गेर अनताजो के 
अन्तंत क्षेत्र 6'92 2254 23'46 2"75 


सारणी के अध्ययन से स्पष्ट है कि खाद्य फसलो के अन्तगंत कुल क्षेत्रफल का 
लगभग 80 प्रतिशत भाग अनाजो की फसल के अन्तगंत है। अनाजों के उत्पादन को 
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इतना महत्त्व क्यो दिया गया है, इसका कारण उनकी ऊँची कीमते, जोखिम की 
कमी तथा उत्कृष्ट कोटि के बीजों की उपलब्धि है । 


4, निक्ृष्ट अनाजों का' उत्पादन 


यद्यपि अनाजो के वर्ग मे गेहूँ और चावल का प्रमुख स्थान है लेकिन भारतीय 

किसान ने ज्वार, बाजरा, मक्का, जौ आदि के प्रति अपने अधिमान मे कोई कमी 

नही की है। अनाज फसलो के अन्तर्गत कूल क्षेक्ष के लगभग 40 प्रतिशत भाग पर, 

निकृष्ट कोदि के अनाजो का उत्पादन किया जाता है। जैसा कि सारणी से स्पष्ट है । 
अनाजों के अन्तगंत भु-क्षेत्र मे निकृष्ठ फसलो का अंशदान 


मनन इन आआआआा४एएए्नए७ए७७ए७४एल्‍ए्ल्‍न७॥७७७४एढण री आा७॥ल्‍ा७-७एएाांभााााणणभभाााा%एणाणाााभाणाणा। 
वर्ष 950-5] 9 60-6] ]975-76 979-80 
निकृष्ठ फललो के. (४ 45 48*86 42'23 4-80 


अन्तगंत क्षेत्र न्त्गंतक्षेत्र  _____ खख 

सारणी से दो तथ्यो की जानकारी मिलती है--() अनाज के अन्तर्गत कुल 
भूमि के क्षेत्रफल मे निक्ुष्ट फसलो का अंशदान काफी है। (7) वर्ण 960-6व के 
बाद निकृष्ट फसलो के अन्‍्तगंत क्षेत्न के अनुपात मे कमी हुई | इसका कारण सिंचाई 
सुविधाओं का विकास तथा उन्नत किस्म के बीजो का प्रयोग है। 


फसल योजना 
(0709 ९98) 


फसल नियोजना एक स्वस्थ और कुशल कृषि अरथ॑व्यवस्था का बहुत ही महत्त्व- 
पूर्ण अग है । ऐसी योजना के अभाव में देश के आथिक प्रसाधनों का दुरुपयोग होता 
है तथा उत्पादकता को ठेस पहुँचती है। फसल नियोजन के विभिन्न पहलू निम्नलिखित 


हैं । 

!, फसलों के हेर-फेर का स्वरूप--यदि फसलो का उचित हेर-फेर किया 
जाय तो मिट्टी की उवेरता अधिक समय तक कायम रह सकती है और भूमि को परती 
छोडने की आवश्यकता न्यूनतम हो जाती है इसके अतिरिक्त फसलो का हेर-फेर पौधों 
के रोग और महामारियो पर नियंत्रण रखने मे सहायक होता है । 

2, मिश्चित फसलें बोना--मिश्रित फसले बोने का अर्थ एक ही खेत मे एक 
से अधिक फसले एक ही वक्त में बोने से है। मिश्रित फंसलो की पद्धति तब अधिक 
उपयोगी होती है जबकि एक फसल तो गहरी जोडो वाली हो और उसके पौधो को 
एक दूसरे से काफी दूर पर लगाना पडता हो और दूसरी फसल छोटे-छोटे पौधे वाली 
हो जिन्हें कि पहली फसल के दो पौधो के मध्य लगाया जा सकता है । 

3, फसलो का वित्तरण --इसके अन्तर्गत यह निश्चित किया जाता है कि कौन 
सी फसले कौन से क्षेत्ष मे उगाई जाय तथा सम्बद्ध क्षेत्र मे फसल वास्तव में कितनी 
भूमि पर बोई जाय । 
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भारत में फसल' नियोजन की आवश्यकता 

एक आदर्श फसल नियोजन अर्थव्यवस्था के बहुत से लाभ हैं किन्तु भारत भे 
इसे अच्छी तरह से तही अपनाया गया है यद्यपि यह सत्य है कि फसल नियोजन के 
लिए सभावनाएँ हमारे देश में हमारे आर्थिक पिछडेपन के कारण सीमित है। किन्तु 
यह आर्थिक पिछडापन दूर करने का उपाय भी फसल नियोजन ही है। भारत मे 
फसल नियोजन के लिए निम्नलिखित काये किये जा सकते है -- 

!. गहन अनुसंधान--चूँकि फसल नियोजन एक प्रावैभिक और बहुमुखो 
क्रिया है इसलिए हमे इसके सम्बन्ध मे काफी अनुसंधान करना पड़ेगा । अनुसधान के 
विभिन्न क्षेत्र निम्नलिखित हो सकते है-- 

(अ) विभिन्न क्षेत्रों के लिए उपयुक्त फसल हे्‌र-फेर--यह अनुसंधान करना 
होगा कि किस प्रकार के फसल हेर-फेर देश के किन क्षेत्रों के लिए उपयुक्त रहेगे। 

(ब) विषम जलवायु को झेलने वाली फसल-किस्मो का विकास--ऐसी विभिन्न 
फसलो वाली किस्मो का विकास करना होगा जो कि जलवायु की विषमताओ को 
सहन कर लें और साथ ही भरपूर फसल भी प्रदान करे। 

(स) सिद्टियों के अनुरूप फसलो का विकास--ऐसी फसलो का भी विकास 
करना होगा जो हमारी विभिन्न प्रकार की मिट्टियों को जिसका आजकल गलत शोषण 
हो रहा है, उचित प्रकार से प्रयोग कर सके । 

(द) विभिन्न फसलों की पोषण आवश्यकताएँ--यह भी पता लगाना होगा 
कि विभिन्न फसलो की पोषण आवश्यकताएँ क्‍या है और विभिन्न फसल रोगों महा- 
मारियो, कुकुरमुत्ता और मिट्टी मे उनके द्वारा छोडे गये नाइट्रोजन तत्त्वों पर क्‍या 
प्रभाव पड़ेगे । 

2. फसल नियोजन सम्बन्धी अध्ययन--क्षेत्रों के मध्य व्यापारिक एवं खाद्य 
फसलो के बीच वितरण की दृष्टि से सरकार को फसल नियोजन हेतु अध्ययन कराने 
होगे और यह ॒ पता लगाना होगा कि विभिन्न कीमतों तथा लगान प्रेरणाओ के प्रति 
किसात क्या प्रतिक्रिया दिखाते है । 

3 किसानों को शिक्षित करना--किसानो को शिक्षित करने से तात्पये यह 
है कि कृषि अनुसधान के परिणामों की सूचना किसानो को प्रभावशाली ढद्भ से देने 
और नयी तकनीको के उपयोग के लिए प्रेरित करने से है । 

4 वित्तीय सहायता देना--नयी तकनीके अपनाने पर जहाँ कृषकों को अति- 
रिक्त विनियोग करने पडेंगे वहाँ उन्हे वित्तीय सहायता भी देना होगा इस दिशा में 
प्रयोगात्मक फार्म नव प्रचलित तकनीको के प्रभाव का क्रियात्मक प्रदर्शन करके इस 
दिशा में मार्ग दर्शन कर सकते है । 

5 प्रेरणादायक कार्यक्रम बनाना--विभिन्न फसलों के बीच उचित सम्तुलन 
बनाये रखने के लिए सरकार को प्रेरणादायक योजनाएँ लागू करने के कार्यक्रम बनाने 
होंगे' । इक क 
उपर्युक्त विवेचन से स्पष्ट है कि फसलों के नियोजन की भारत में अत्यधिक 


भारत की फसलें और उनका ढॉँचा 253 


आवश्यकता है और इसकी लाभदायकता निविवाद है। भारत मे फसल के भावी 
प्रतिरूप के सम्बन्ध मे निम्नलिखित नीति उद्देश्यो पर विचार किया जाना चाहिए--- 

(0) निक्ृष्ट अनाजो के अन्तगंत क्षेत्रफल को कम करना तथा 

(7) इस प्रकार से उपलब्ध क्षेत्रफल का प्रयोग गैर-अनाज तथा व्यापारिक 
फप्तलो के लिए करना । 

फसलो के प्रतिरूप मे उपर्युक्त परिव्तेनों के लिए सरकार विशेष फसलो के 
उत्पादन को प्रोत्साहित करने हेतु बीज, पाती, उर्वरक आदि आगरतो को रियायती 
दरो पर उपलब्ध करा सकती है। एक क्षेत् मे किसी विशेष फसल के उत्पादन के 
लिए करो में छूट तथा आथिक सहायता एवं प्रलोभन प्रदान किए जा सकते है। 


परीक्षा प्रश्न 


. भारत की फसलो के बारे मे बतलाइए और उन्तकी प्रकृति पर प्रकाश 
डालिए । 

2, भारत के फसल-स्वरूप का विश्लेषण कीजिए । फसल-स्वरूप के निर्धारण 
मे कौन-कौन से घटक प्रभाव डालते हैं ” 

3 भारत के आधुनिक फसल-स्वरूप का विश्लेषण कीजिए | क्‍या भारतीय 
फपल-स्वरूप में परिवर्तेत की आवश्यकता है? यदि हाँ, तो आवश्यक सुझाव दीजिए | 

4 भारत मे फसल नियोजन की आवश्यकताओ और सम्भावताओ का विवे- 
चन कीजिए । 


8 


भारत में सिचाई 


([एछ0ाइक्ाणा ए 769) 


अथ--जब कृषि कार्यो के लिए वर्षा पर्याप्त नही हेती तब कृत्रिम रूप से 
अर्थात्‌ तालाब, नहरो, ट्यूबबेल आदि साधनों से पानी का उपयोग खेती के लिए 
किया जाता है तो उसे पिचाई कहते है । फील्ड के शब्दों मे 'क्ृषि के उद्देश्य से जहाँ 
आवश्यक हो कृत्षिम रूप से पानी देने को सिचाई कहते है ।” 

विशेषताएं--उपर्युक्त परिभाषा है सिंचाई में निम्न तीन विशेषताओं का 
आभास होता है-- 

, पानी को कृत्रिसता--कृषषि कार्यों के लिए पाती का उपयोग कृत्रिम रूप 
से किया जाता है| 5 

2 कृत्निम पानी खेंत में दिया जाना--पानी कृत्रिम रूप से खेतो में ही दिया 
जाना चाहिए। उसका उपयोग तालाब या अच्यत्र इकट्ठा करने के लिए नहीं होना 
चाहिए । 

3, कृत्रिस पानी देने का उद्देश्य कृषि करना--क्ृत्रिम पानी देने का उद्देश्य 
कृषि करना ही होना चाहिये । 


सिचाई का महत्त्व या आवश्यकता 


भारत सदा से क्ृषि प्रधान देश रहा है। कृषि की पैदावार अन्य चीजों के 
साथ-साथ पर्याप्त सिचाई पर निभेर करती है। भारतीय कृषि को मानसून का जुआ' 
कहा गया है। वर्षा पर निर्भेड्र रहने के कारण ही हमारी कृषि मे अस्थिरता रही है | 
सिंचाई के साधनों का विकास करके कृषि में स्थिरता उत्पन्न की जा सकती है । 

भारत में सिचाई का महत्त्व--अन्य देशो की अपेक्षा भारत जैसे देश के लिए 
सिचाई का विशेष महत्त्व है। इसके निम्नलिखित कारण है-- 

. वर्षा को अतिश्चितता तथा अनियमितता--भारत मे वर्षा किसी वर्ष होती 


है तो किसी वर्ष नही और यदि होती भी है तो समय से बहुत पहले अथवा समय से 
बहुत बाद में । देश के किसी भाग में कम और किसी भाग में अधिक वर्षा होती है । 
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अत. भारतीय कृषि की स्थिरता के लिए सिंचाई की सुविधाओ का होना अत्यन्त 
आवश्यक है । 

2 वर्षा के वितरण में असमानता--भारत के सभी भागो मे एक समान वर्षा 
नही होती । अत अपर्याप्ति वर्षा वाले क्षेत्रों मे सिंचाई के उपयुक्त साधनों को जुटाना 
आवश्यक है ! 

3 खाद्यान्न तथा कच्चे माल की आवश्यकता--देश की बढती हुई जनसख्या 
को आवश्यक खाद्यान्न की प्राप्ति तथा उद्योगों के लिए कच्चे माल को जुटाने के लिए 
पर्यात सिंचाई के साधनों का होना आवश्यक है । घिचाई के साधन बढाकर वर्ष में 
तीन फसले उगाई जा सकती है । 


4 वर्षा का ऋतु विशेष में ही होना--शरदकालीन वर्षा की मात्रा बहुत ही 
कम होती है । अत. शरद ऋतु की फसलो को उगाने के लिए कृत्रिम साधनों द्वारा 
घपिचाई का प्रबन्ध करना अनिवारय हो जाता है । 

5 मिद्ठी में विभिन्‍नता--देश मे अधिकाशत. मिट्टी बलुई है जो कि नमी को 
अधिक समय तक कायम नही रख सकती । अत इस कारण से कृत्रिम साधनो द्वारा 
सिंचाई करना आवश्यक हो जाता है। 


6 विशिष्ट फसलें--भारत जैसे क्रृषि प्रधान देश मे कुछ ऐसी भी फसले 
होती है, जिनके लिए लगातार और अधिक मात्रा मे सिंचाई की आवश्यकता पडती 
है । ऐसी फसलो को जल की अधिक आवश्यकता होती है । 

7 रोजगार के अवसरों में वृद्धि--सिचाई का महत्त्व इसलिए भी है कि 
इससे कृषि में नये रोजगार के अवसर उत्पन्न होगे। पहले तो सिंचाई के साधनों का 
निर्माण तथा' उनको संचालित करने मे कई व्यक्तियो को रोजगार मिलता है; दूसरे 
सिंचाई के साधतो की उपलब्धि से जो साल में दो या दो से अधिक फसले पैदा करना 
सम्भव हो जाता है, उससे किसानो को अधिक मात्रा में काम अथवा रोजगार प्राप्त 
होगा और पाई जाने वाली अदृश्य बेरोजगारी दूर होगी । 

8 उपज की किस्म सें सुधार---सतिचाई से उपज की मात्रा के बढने के साथ- 
साथ किस्म में भी सुधार होता है, जिससे किसानो की आय बढती है और उत्तका 
रहन-सहन का दर्जा ठीक होता है । 

9, नयी भूमि पर खेती सम्भव--भारत में कुछ कृषि योग्य भूमि बेकार पडी 
है । सिंचाई के साधनों का विस्तार करके अतिरिक्त जम्जैन खेतो के अन्तगेंत लाई जा 
सकती है । ऐसी भूमि को सिंचाई के बिना खेती के लिए कभी प्रयुक्त नही किया जा 
सकता है। राजस्थान मे राजस्थान नहर के बन जाने से नयी भूमि पर पहली बार 
कृषि प्रारम्भ की जायेगी | इस प्रकार सिंचाई से विस्तृत खेती भी सम्भव बन जाती 
है । 

0 हरित क्रान्ति की सफलता का आधार---भारतीय कृषि इस समय हरित 
क्रान्ति के दौर से गुजर रही' है । उसमे गहन कृषि, बहु-फत्तली कार्यक्रम, उत्पादकता 
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वृद्धि इत्यादि कार्यक्रम चलाये जा रहे है और इन कार्यक्रम की सफलता के लिए सिंचाई 
के साधनों का शीघ्र विकास और सदुपयोग अत्यन्त आवश्यक है। 

]] अकाल के भय से छुटकारा--सिंचाई के अभाव मे अकाल पडने का भय 
बना रहता है। जब से भारत मे सिंचाई के साधनों का विकास हुआ है तब से अकालों 
की बारम्बारता व भीषणता घट गयी है । 

2., सरकार की आय सें वद्धि--सिंचाई के लिए प्रयोग किये गये कृत्रिम 
साधनों से केवल कृषि और कृषक की ही उन्नति नहीं होती, वरन्‌ देश की सम्पूर्ण 
अर्थ-ब्यवस्था इससे प्रभावित होती है। उत्पादन में वृद्धि होने से जनसंख्या के जीवन- 
स्तर मे वृद्धि के साथ ही व्यापार मे उन्नति और इसके साथ ही व्यक्ति और सरकार 
दोनो की आय में वृद्धि होती है फलस्वरूप देश की अथ्थ-व्यवस्था सुद्दृढ एवं उन्नति- 
शील होती है। 

अत. सिंचाई के साधनों का भारत मे बडा महत्त्व और अन्य देशो की अपेक्षा 
यहाँ इन साधनों के विकाध्ष की बहुत आवश्यकता है। सर चाह्से द्रेविलियन ने ठीक 
ही कहा है, भारत में सिंचाई का सर्वोपरि महत्त्व है । पाती सोने से भी अधिक 
मुल्यवान्‌ है ।” 

भारत में सिंचाई के साधन 

योजता आयोग ने सिंचाई के साधनों को निम्न तीन वर्गों से बाँठा है-- 

!, बुहुदू सिंचाई थोजनाएँ--सिचाई की उन सभी योजनाओ को बृहद माना 
जाता है, जिन पर पाँच करोड रुपये से अधिक व्यय करना होता है । इनमे मुख्य रूप 
से बडी-बडी तहरे और बहुउद्देशीय सिचाई योजनाएँ आती है । 

2 माध्यम सिचाई योजनाएँ--ऐसी सिंचाई योजनाओ को मध्यम सिंचाई 
योजनाओ में शामिल किया जाता है, जिन पर 25 लाख से 5 करोड रुपये तक व्यय 
होता है | इस वर्ग में प्राय. मध्यम श्रेणी की नहरे आती है । 

3. लघु सिचाई योजताएँ--इनमे उन योजनाओ को सम्मिलित किया जाता 
है जितमे 25 लाख रुपये से कम व्यय होता है। लघु सिंचाई योजनाओ मे तालाबो, 
नलकूपों तथा कुओ द्वारा सिंचाई होती है | परन्तु सूखे की स्थिति मे सिंचाई के ये 
साधन उपलब्ध नही होते, क्योकि इनमें जल का अभाव हो जाता है। इसके अतिरिक्त 
अनुरक्षण पर भी बराबर व्यय करना पडता है। 

अध्ययन की हुष्टि से सिंचाई के साधनों का हम 3 शीषेको के अन्तगेंत अध्ययन 
कर सकते है--जैसा कि तीक्षे चार्ट में दर्शाया गया है--- 

सिंचाई के साधन 


जन 2७४ ७७॥७॥0७॥७७७/४७४७//७/७,एर्ओ, आशा 9999 लाल लुक नल॒ लुक वानी, मकर बल +ववीदीकवनकीलक जननी ड चर कनलीवीनिल जी ककककी ली कम कर “वतन पीता ताक. नली यन अमान काजकलनमल्‍नम-थ, 


। 
न कुएँ तालाब 
कक । ली आन खि |. | | | 
» बरसाती तालाबी कच्चे पके नलकुप प्राकृतिक कृत्िम ' 
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. धहरे 


तहरो का वर्गोकरण--नहरे मुख्यत. तीन प्रकार की होती है--- 

]. स्थायी नहरें--इन नहरो में पूरे वर्ष भर पानी रहता है क्योकि ये उन 
तदियो से निकाली जाती है, जिनमे बारहों महीने पाती भरा रहता है । जैसे---यमुना, 
गगा, सतलज एव ब्रह्मपुत्न से निकाली गई गगा नहर, पश्चिमी यमुना नहर, शारदा 
नहर आदि स्थायी नहरे है । 

2. घरसाती नहरें--देश मे कई नदियाँ ऐसी है, जो केवल वर्षा ऋतु मे ही 
पानी से भरती है और शेष समय में सूखी पडी रहती हैं। ऐसी नदियो से जो नहरें 
निकाली जाती हैं उनमे पानी केवल बरसात में ही रहता है । 

3. तालाबी नहरें--इस प्रकार की नहरो का निर्माण किसी नदी मे बाँध बना 
कर बरसात का पानी एकत्र करके किया जाता है। ऐसी नहरो में आवश्यकता के 
समय पानी छोडा जाता है, शेष सम्रथ में ये सूखी रहती हैं। इस प्रकार की नहरे 
प्रॉय' दक्षिण भारत, मध्य प्रदेश व तमिलनाडु में पाई जाती है । 

नहरों की विशेषताएँ--नहरो की कुछ प्रमुख विशेषताएँ इस प्रकार है-- 

() निर्माण का क्षेत्न--तहरो का निर्माण केवल ऐसे क्षेत्रों मे हो सकता है 
जहाँ की मिट्टी समतल व मुलायम होती है। यद्यपि नहरो द्वारा सिंचाई का विशेष 
महत्त्व उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पजाब और आध्च प्रदेश में है परन्तु राजस्थान, 
बिहार, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, उठीसा तथा' पश्चिमी बगाल आदि प्रदेशो में भी 
नहरो से सिंचाई की जाती है। भारत के लगभग सभी राज्यो में नहूरो द्वारा सिंचाई 
होती है। 

(7) नहूरों की लम्बाई ओर सिंचाई क्षेत्र--भारतीय नहरो की लम्बाई 
लगभग | लाख 2! हजार किलोमीटर है। नहूरो द्वारा !2'8 मिलियन हेक्टेयर 
क्षेत्र में सिचाई की जाती है जो देश के कुल सिचित क्षेत्र का 4.9% है। 


नहरों द्वारा सिचाईं से लाभ 


नहरो द्वारा सिंचाई करने पते प्रभुख लाभ निम्नलिखित है--- 

]. सिचित भूमि के क्षेत्रक्ल से बृद्धि--नतहरों के कारण खेती ऐसे स्थानों 
प्र भी होने लगी है जो पहले नहरो के अभाव में बेकार थे । अत नहरो से कुल 
सिचित क्षेत्र मे वृद्धि होती है । 

2. भूसि की उर्वरा शक्ति में वृद्ध-नहर के पानी में अनेक रासायनिक पदार्थ 
होते हैं जिसमे भूमि की उवंरा शक्ति में ढृद्धि हो जाती है । 

3, सस्ता एवं सरल साधन--भारत के समतल और मुलायम मिट्टी वाले क्षेत्रों 
में नहरें सिंचाई का सस्ता और सरल साधन है । 


4. व्यापारिक फसलें--कुछ व्यापारिक फललो मे पाती की अधिक आवश्यकता 
[7 
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होती है, जैसे--गत्ना, कपास, गेहूँ तथा तम्बाकू । नहरो के विकास से इनको उत्पन्न 
करना सरल हो गया है । 

5, बाढ़ पर नियन्त्रण--बाढ़ के समय नदियों के पादी को नहरो मे बाँट कर 
संकट कम किया जा सकता है । 

6. भूमिक्षरण पर रोक--नहूरो के तटो पर वृक्षारोपण करके भुमिक्षरण पर 
रोक लगाई जा सकती है । 

7. कृषकों की आर्थिक अवस्था से सुधार--नहरों से किसानों की आधिक 
अवस्था सुधर जाती है। उनको सिंचाई में व्यय कम करना पडता है एवं उत्पादन मे 
वृद्धि हो जाती है जिससे उनकी क्रय-शक्ति में भी वृद्धि हो जाती है । 

8, आन्तरिक यातायात का विकास---नहरो के निर्माण से आन्तरिक याता- 
यात का विकास होता है । 

9, सरकार की आय में बद्धि--तहरो के द्वारा सरकार को कर के रूप में 
स्थांयी आय प्राप्त होती है, जिससे सरकार की कुल आय मे वृद्धि हो जाती है । 

0, सारे वर्ष सिचाई--भारत मे अधिकाश नदियाँ बारहमासी है, जिनसे 
नहरो में भी प्रायः हर समय पानी मिल जाता है एवं उससे सारे वर्ष भर सिचाई की 
जा सकती है। 

, अन्न संकट की समस्या का हल--नहरो के निर्माण से देश के प्रति एकड 
उपज मे वृद्धि हो गयी है जिससे दुर्भिक्ष एवं अन्त संकट का सामना किया जा सकता 


है । 


नहरों द्वारा सिंचाईं के दोष 


! उबराशक्ति का क्षोण होना--अधिक सिंचाई से निचली भूमि की सतह पर 
हानिकारक तमक जमा हो जाता है, जिससे मिट्टी की उवेराशक्ति क्षीण हो जाती है । 

2. सलेरिया एवं अन्य संक्रामक रोगों का प्रकोषप--जिस भूमि में नहर का 
पानी जमा हो जाता है, वहाँ मच्छर उत्पन्न हो जाते है क्योकि पानी भरा रहने के 
कारण भूमि दलदली हो जाती है। जिससे मलेरिया एवं संक्रामक रोगो का जन्म हो 
जाता है। 

3. उचित कीमत का अभ्ाव-सिंचाई अधिक हो जाने के कारण भूमि से 
इतनी अधिक फसले प्राप्त हो जाती है कि कृषको को उनकी उचित कीमत प्राप्त नहीं 
होती है । ; 

4. कुओं सें पानी का कमर हो जाना--जिस भाग में नदियों से नहरे निकाली 
जाती हैं, वहाँ पानी की कमी हो जाने से आस-पास के भागों मे भूमि के नीचे के जल 
की सतह नीची होने लगती है जिससे कुओ में पानी कम हो जाता है । 

3. आपस में झगड़े होना--कभी-कभी नहरों में पानी के कारण क्ृषको में 
संघर्ष (३५ है। कारण यह है कि प्रत्येक किसान अपने खेत मे पहले पानी देता 
चाहता है। 
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6. धन-जन की हानि---कभी-कभी नहरो की पटरियाँ टूट जाती है जिससे 
आस-पास के क्षेत्रों में बाढ़ आ जाती है । इस बाढ के कारण अनेक लोगो एवं पशुओं 
को अपने जीवन से हाथ धोना पडता है तथा अपार जन-धन की हानि होती है। 

7. फसलों की क्षति---कभी-कभी बहुत-सा जल खेतों तक ही नहीं पहुँच 
पाता । नहर विभाग के सरकारी कर्मचारी रिश्वत न मिलने के कारण प्रायः किसानो 
को नियमित रूप में पर्याप्त मान्ना मे जल नहीं देते। इसका फल यह होता है कि 
किसानो की लहलहाती फसल भी सूख जाती है। 


2. कुएँ 

भारत मे कुओ द्वारा सिंचाई करने का ढंग प्राचीन काल से चला आ रहा है । 
कुएँ भी दो प्रकार के होते हैं--(अ) कच्चे कुएँ और (ब) पक्के कुएँ। कच्चे कुओ 
को खोदने मे लगभग 300 र० और पक्के कुएँ को खोदने मे लगभग 4 हजार २० 
लगते हैं । 

विशेषताएँ---सिचाई मे इस साधन की प्रमुख विशेषताएँ ,इस प्रकार हैं-- 

! कुएं से सिचाई करने के ढंग--कुएँ से सिचाई के प्रमुख तीन ढंग है--- 

(१) पुर था चरस--इसमे चमडे के एक बडे पुर की मोटी रस्सी से बाँध कर 
एक जोडी बैलो की सहायता से कुएँ से पानी निक्राला जाता है । इसमे तीन व्यक्तियों 
की आवश्यकता होती है । एक व्यक्ति बैलों को हाँकता है, दूसरा पुर लेता है व तीसरा 
खेत में पानी लगाता है। हमारे प्रान्त मे कुओ से इसी विधि से अधिक सिंचाई की 
जाती हैं। 

(7) रहठ--एक पहिये पर बाल्टियो की माला लठकती रहती है । बैलो के 
साथ-साथ पहिया घूमता है और बाल्टियो की माला पहिये पर घृमती जाती है। इस 
प्रकार बारी-बारी बाल्टियो मे से पानी गिरता रहता है और नाली में होकर खेत मे 
जाता रहता है । 

(7) ढेकली--लट्ठे के एक सिरे पर कुछ बोझ बाँध दिया जाता है और 
दूसरे सिरे पर डोल बँधा रहता है। डोल को डुबा देने पर लट्ठे को छोड देते है, तो 
बोझ वाला सिरा नीचे आता है और डोल वाला सिरा ऊपर उठता है। इस प्रकार 
भरा हुआ डोल ऊपर आ जाता है । 

2. क्षेत्र--कुओ द्वारा सिंचाई का सबसे अधिक क्षेत्र राजस्थान में है । इसके 
बाद गुजरात, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पंजाब ओर तमिलनाडु का स्थान 


है। 
3 सिचाई क्षेत्र--भारत में कुल सिचित क्षेत्र का लगभग 33% भाग याती 
लगभग 84 लाख हेक्टेयर भूमि पर कुओ द्वारा भिचाई होती है । 


कुओं से सिंचाई के लाभ 


], कस व्यय--नहरों की तुलना में कुओ से सिंचाई करने मे अधिक आसानी 
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रहती है व व्यय भी कम होता है। क्योकि कुआँ स्वतन्त्न एवं भरोसे का सिंचाई का 
साधन है । 

2, उर्वराशक्ति में वृद्धि--कुएँ के पाती में अनेक रासायनिक पदार्थ घुले रहते 
है जो कि भूमि को उवेराशक्ति प्रदान करते है । इन पदार्थों में नाइट्रेट, सल्फेट, सोडा 
तथा क्लोराइट का प्रमुख स्थान है । 

3. घिंचाई का स्वतन्त्र साधन--नहरो व शासकीय नलकुपों की तरह कृषक 
को कुएँ से सिंचाई करने मे किसी प्रकार का बन्धन नही होता है । आवश्यकतानुसार 
वह कुएँ के पानी का प्रयोग कर सकता है । 

4. कम भूमि का बेकार होना--कुओ को खोदने मे कम भूमि नष्ट होती है 
जिससे कृषि योग्य भूमि मे कमी नही होने पाती है । 

5 क्षार-फूटने की संभस्या उत्पन्न नहीं होती--चूँकि कुओ का पानी प्रायः 
स्वच्छ रहता है इसलिए इस पानी से सिंचाई करने पर क्षार फूठने की समस्या उत्पन्न 
नही होती । 

6, फसल को आवश्यकतानुसार पानी मिलना--कुएँ की सिंचाई से एक लाभ 
यह भी है कि फसलो को उनकी आवश्यकतानुसार पाती दिया जा सकता है। 


कुएँ द्वारा सिंचाई के दोष' 


, सीमित क्षेत्र--कुएँ से केवल सीमित क्षेत्रों मे ही सिंचाई हो सकती है। 
अतः बडे पैमाने पर खेती करने के लिए यह अधिक उपयुक्त नही है । 

2 खारा जल--अधिकाश कुओ का जल खारा होता है जो सिंचाई के लिए 
उपयुक्त नही होता । यह फसलो को भी नष्ट कर देता है। 

3. सिचाई की असुविधा --जिन क्षेत्रों मे भुमिगत जल बहुत नीचे रहता है 
वहाँ कुएँ द्वारा सिंचाई मे बहुत असुविधा रहती है । प्राय. कुओ के जल खीचना एक 
थका देने वाला कायें होता है । 

4. जल-स्तर में कमी की आशंका--कुएँ से निरन्तर पानी निकालते रहने 
से अथवा सूखा पडने से पानी भी कम हो जाता है अथवा कभी-कभी सूख भी जाता 
है, जिससे सिंचाई में बाधा पडती है। 

5. मरस्मत पर अधिक व्यय--कच्चे कुएँ के निर्माण में यद्यपि कम रुपये 
लगते हैं परन्तु वे जल्दी ही खराब हो जाते है, अतः कच्चे कुओ पर अधिक मरम्मत 
व्यय करना पडता है। 

6 पर्याप्त पूंजी--केवल देखने मे ही लगता है कि कुआँ सिंचाई का सस्ता 
. साधन है किन्तु प्रारम्भ में ही किसानो को कुएँ के निर्माण के लिए भारी मात्रा ने 
पूंजी की आवश्यकता पडती है। 

7 छुछ प्रदेशों सें कुएं से सिचाई करने में कठिनाई--कुछ प्रदेशों या क्षेत्रों में 
जेल का स्तर बहुत तीचा रहता है अतः स्थानों पर कुआँ खोदने में अधिक व्यय 
करना पड़ता है । 
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नलकूपों द्वारा सिंचाई 

जिन कुओ से डीजल इंजन अथवा बिजली की मोटर द्वारा पानी निकाला 
जाता है उनमे नल गहराई तक ठोकना पडता है, इसलिए ऐसे कुओ को नलकूप या 
बिजली के कुएँ कहते है । 

सर्वप्रथम 'नलकूपो” का निर्माण 930 से उत्तर प्रदेश में प्रारम्भ हुआ था ।॥ 
इनकी कुछ प्रमुख विशेषताएँ इस प्रकार है-- 

, नलकपों के लिए आवश्यक दशाएँ--() नलकूप निर्माण के लिए आवश्यक 
है कि उपभूमि जल भूमि की सतह से बहुत कम गहराई पर और पर्याप्त मात्रा मे उप- 
लब्ध हो । (7) तल का धरातल भूमि से 50 मीटर की गहराई से अधिक नही हो 
तथा उसका तल साधारण तल से नीचा हो । (7४) सस्ती विद्युत शक्ति की उस क्षेत्र मे 
सुविधा हो । यह साधारणतः दो पैसे श्रति इकाई से अधिक न हो । (7) मिद््‌ठी इतनी 
उपजाऊ हो कि नलकूप निर्माण में किया गया व्यय उस पर अधिक उत्पादन करके प्राप्त 
किया जा सके । (५) सिंचाई की माँग औसत रूप से वर्ष भर मे 3200 धन्टे हो । 

2. लागत--एक नलकूप 60 फूट से लेकर 400 फुट तक की गहराई से 
पाती तिकाल सकता है । एक नलकूप के निर्माण से 50 से 80 हजार रुपये तक लग 
जाते है । 

3. सिंचाई क्षमता--वलकूप काफी गहराई से पानी खीच लेते है। एक नल- 
कृप से सामान्यतः 200 हेक्टेयर भूमि तक सीची जा सकती है। बतः ये विस्तृत खेती 
के लिए बहुत उपयुक्त होते है । 

4. निर्माण क्षेत्र--तलकूपो से अधिकाशतः उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, 
गुजरात एवं बिहार मे सिंचाई होती है । 

5, सिंचाई क्षेत्र--देश के कुल सिचित क्षेत्र का लगभग 7% भाग नलकूपो 
द्वारा सीचा जाता है । 


नलकूपों द्वारा सिंचाई से लाभ 


. सस्ता और श्रेष्ठ साधन--नलकूप के निर्माण मे प्रथम बार अवश्य ही 
बड़ी मात्रा मे पूँजी लगानी पड़ती है परन्तु बाद मे व्यवस्था और सचालन व्यय कम 
होने के कारण सिंचाई भी सस्ती होती है । 

2. फसलों की रक्षा--सभी स्थानों मे नहरो द्वारा सिंचाई सम्भव होने पर 
भी कुछ भूमि नहरी सिंचाई के लिए उपयुक्त नही होती है, जिससे हानि की सम्भावना 
रहती है। परन्तु नलकूपो से सिंचाई करने मे वह फसलो के लिए अधिक लाभदायक 
होती है। 

3, बड़े पेंसमाने पर कृषि---भारत क्ृषि प्रधान देश होने के कारण यहाँ सिंचाई 
का अत्यधिक महत्त्व है । बड़े पैमाने पर कृषि करने के लिए नलकूपों का लाभदायक 
उपभोग किया जा सकता है। 

4, सिंचाई में निश्चितता--नहर के पानी की अपेक्षा नलकूपो का पाती सिंचाई 
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के लिए अधिक उपयुक्त होता है। साथ ही नलकूपों से सिचाई निश्चित समय पर की 
जा सकती है। प्रत्येक्ष किसान अपनी आवश्यकता के अनुसार पर्याप्त मात्रा मे नलकृूपो 
से पानी ले सकता है। 

5, मानव एवं पशु श्रम से बचत--नलकूप से कृषकों और उनके बैलो, ऊँटो 
एवं भैंसों आदि पशुओ के श्रम मे बचत होती है । 

6. क्षार फूटने व जल लग्नता की समस्‍या का अभ्ाव--नलकूपो द्वारा सिचाई 
करने मे ये समस्याएँ उत्पन्न नही होती । 

7. कृषि उत्पादन क्षेत्र में बुद्धर-नलकूपो की सहायता से रेतीली व बंजर 
भूमि आदि में भी खेती सम्भव हो जाती है, फलतः कृषि उत्पादन क्षेत्र मे इद्धि हो 
जाती है । 

8, अधिक फसलें उगान--जिन स्थानों पर नलकूप है वहाँ आवश्यकतानुसार 
पानी मिल जाने के कारण किसान तीन-तीन फसले उगाने लगे हैं । 

9 व्यापारिक फसलों का उगारना--नलकूपो की सहायता से कृषि उपज मे 
बृद्धि तो होती ही है साथ ही किसान व्यापारिक फसले जैसे ग्रनज्ना, कपास आदि भी 
उगाने लगते है । 


नलकूपो के द्वारा सिंचाई के दोष 


, अधिक पूँजो की आवश्यकता--नलकूपो के निर्माण मे बहुत अधिक मात्ा 
मे पूँजी की आवश्यकता होती है इसलिए एक निर्धत किसान तलकूप नहीं लगा सकता 
है। 

2, सफाई पर अधिक व्यय--नलकूपों के पुराने पड जाने पर इनकी सफाई 
प्र बहुत अधिक व्यय करना पडता है। 

3 सरकारी कर्मचारियों का द्वारा क्रष्टाचार--सरकारी नलकूपो के कर्मचारी 
नलकुपो से पानी देते समय रिश्वत लेते हैं इससे किसानों को पानी महँगा पडता है । 

4 प्रतियोगिता के अन्नाव--जहाँ पर सरकारी नलकृप होते है, वहाँ पर 
व्यक्तिगत नलकूपो के लगाने की अनुमति नहीं दी जाती, फलत. किसान प्रतियोगिता 
से होने वाले लाभ से बंचित रह जाते है तथा नलकूप के खराब होने पर वे हाथ पर 
हाथ घरे बैठे रहते हैं ओर उनकी फसल सूख जाती है। 


3. तालाब 


भूमि पर अपने आप बने हुए या कृत्रिम तरीको से बनाए गये गड़ढे, जिनमे 
वर्षा का जल भर जाता है, तालाब' कहलाते है। बडे तालाबों को झील के नास से 
पुकारा जाता है । 

तालाब दो प्रकार के होते है--. प्राकृतिक तथा 2. क्त्रिम । !, प्राकृतिक 
तालाब--वर्षा का जल प्राकृतिक गड़्ढो मे इकदूठा कर लेते हैं जिन्हें प्राकृतिक तालाब 
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कहते है । 2. कृत्रिम तालाब- “किसी नदी पर बाँध बनाकर जलाशय बना लिया जाता 
है, जिन्हें कृत्रिम तालाब कहते है। तालाब की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित है-- 

!. सिचित क्षेत्न--तालाबो द्वारा 35 लाख हेक्टेयर क्षेत्र मे सिचाई होती है 
जो कुल सिंचित क्षेत्र का 2 प्रतिशत है। 

2, क्षेत्र--तालाबो द्वारा सिंचाई का मुख्य प्रयोग दक्षिणी राज्यो, आन्धश्र प्रदेश 
तमिलनाडु और केरल में होता है। इसके अतिरिक्त महाराष्ट्र तथा राजस्थान आदि 
राज्यों में भी तालाबों द्वारा सिंचाई का प्रचार है। आन्ध्र का 'उपमान सागर, कर्नाटक 
का कृष्ण सागर”, केरल की 'पेरियल झील' तथा उदयपुर की 'ढेबर झील! प्रसिद्ध 
जलाशय है। भध्य प्रदेश मे इन्दौर, ग्वालियर तथा भोपाल मे बडे-बढे तालाब है । 

3, दक्षिण में तालाबों का अत्यधिक प्रसार--दक्षिण भारत में तालाबों के 
अत्यधिक प्रसार के प्रमुख कारण निम्नलिखित है-- 

(!) पथरीली भुमि--पथरीली भूमि होने के कारण इस क्षेत्र मे कुएँ और 
नहर खोदना कठिन है । 

(7) नदियों के त्लोत--दक्षिण भारत की नदियाँ गर्मी से प्रायः सूख जाती 
है, जिससे नहरो का निर्माण नहीं किया जा सकता । अतः तालाबो का निर्माण किया 
जाता है । 

(0) बाँधों के निर्माण की सुविधा--दक्षिण भारत की नदियों की तंग घाठियों 
में बॉँध बनाना आसान होता है। अतः बाँध बनाकर पानी एकत्र करके तालाब बनाए 
जा सकते है । 

(९) अनुकूल साधन--तालाब दक्षिण भारत की प्रकृति के अनुकूल सिंचाई 
का उत्तम साधन है, क्योकि यहाँ प्राकृतिक रूप में बडे-बड़े गड्ढे सिलते है, जिनमे 
थोडा सुधार करके तालाबों का निर्माण किया जा सकता है । 

(४) बिखरे हुए खेत--दक्षिण भारत के पठारी भाग मे अनेक छोठे-छोटे खेत 
ऊँचे स्थलो पर बिरे हुए है, जहाँ सिचाई का कार्य तालाबों द्वारा सरलतापूुर्वक किया 
जा सकता है । 


तालाबों द्वारा सिंचाई के लाभ 


!. ये सिंचाई के सस्ते व सरल साधन है। 2. तालाबों से सिंचाई ,पर भूमि 
की उवेरा-शक्ति मे वृद्धि हो जाती है, क्योकि तालाबों मे वर्षा जल तथा गन्दगी का 
सम्मिश्रण रहता है। 3 पथरीली भूमि पर कुआँ खोदना कठित होता है इती कारण 
दक्षिण भारत में तालाब की सिंचाई का बहुत महत्त्व है। 4. तालाबो से वर्षा के पानी 
का उचित उपयोग सम्भव हो जाता है। 5. तालाबों मे मछलियाँ भी पकडी जाती 
है, जिससे कुछ सीमा तक खाद्य समस्या हल हो जाती है। 


तालाबों द्वारा सिंचाई के दोष 
], जिस वर्ष वर्षा कम होती है, तालाबो का पानी सूख जाता है जिससे सिंचाई 
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कार्य मे बाधा पड जाती है। 2 कुछ समय पश्चात्‌ तालाबों में धीरे-धीरे रेत जमा हो 
जाती है जिससे साफ करने मे बहुत धन व्यय होता है। 3 तालाब के निर्माण मे जगह 
अधिक खर्च होती है। 4 तालाबो से खेत तक जल पहुँचाने मे काफी श्रम व समय 
खर्च होता है | 


पंचवर्षीय योजनाओ में सिंचाई साधनों का विकास 


पंचवर्षीय योजनाओं के अन्तगेत सिंचाई के साधनों के विकास पर पर्याप्त 
ध्यान दिया गया है। विभिन्न योजनावधियो में सिंचाई के साधनों का विकास निम्न 
प्रकार हुआ--- 

! प्रथम पंचवर्षीय योजन---इस योजना अवधि मे सिंचाई के विकास पर 
380 करोड रुपये व्यय किये गये । इस योजना काल मे 9 करोड हेक्टेयर भूमि मे 
सिंचाई का और अधिक विस्तार हुआ । 

2 द्वितीय पंचवर्षोष योजन7--इस काल में छोटी व मध्यम श्रेणी की लगभग 
95 योजनाएँ बनाई गई । इस योजनाकाल में पिचाई आदि के विकास पर लगभग 
800 करोड रुपये व्यय करने का प्रावधान था। 

3 तृतीय पंचवर्षोय योजना--इस काल में सिंचाई आदि के विकास पर 572 
करोड रुपये व्यय किये गये । इस अवधि में लगभग 80 लाख हेक्टेयर नई भुसि पर 
सिंचाई की गई । 

4 चतुर्थ पंचवर्षोय पोजना-->इस योजना के अन्तर्गत बडी, मध्यम एवं छोटी 
योजनाओ द्वारा सिंचाई का विस्तार किये जाने तथा वर्षा व सिंचाई व्यवस्था के 
अभाव वाले क्षेत्रों को प्राथमिकता दी जाने की व्यवस्था की गई थी । 

5, पाँचवीं पंचवर्षोप योजना--पंचवर्षीय योजना मे सिंचाई विकास को 
उच्च प्राथमिकता दी गई । पाँचवी योजना के पहले चार वर्षों मे 86 लाख हेक्टेयर 
क्षमता की सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराई गई थी । 

6. छठी पंचवर्षीय योजना--इस योजना में बड़ी एवं मध्यम आकार की 
योजनाओं के 6702 करोड रुपये व छोटी योजनाओं के लिए 45 करोड रुपये का 
प्रावधान किया गया है । 

950-5] में देश का कुल सिचित क्षेत्र 2.26 करोड़ हेक्टर था जो 978- 
79 में बढ़कर 526 करोड हेक्टर हो गया। 979-80 के अन्त तक लगभग 7.50 
करोड़ हेक्टर मे फसले बोई गईं। 95! में बडी और भध्यम सिंचाई थोजनाओ 
द्वारा 97 लाख हेक्टर भूमि की सिंचाई होती थी। 979-80 के अंत तक अनुमानत. 
] 69 करोड हेक्टेयर अतिरिक्त भूमि मे सिंचाई की व्यवस्था की गई । 


सिचाई से सम्बन्धित कुछ समस्याएँ 


!. संभाव्य का डचित उपयोग न होना--सरकारी आँकडे यह बताते है कि 
भारत मे सम्पूर्ण सचाई संभाव्य का उचित उपयोग नहीं हो रहा है। 
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आयोजना काल के प्रारम्भ में बडी व मध्यम परियोजना द्वारा सिंचाई की 
क्षमता का विकास और उसके उपयोग सम्बन्धी जानकारी सारणी मे दी गई है। 


योजना अवधि के अंत में अतिरिक्त क्षमता (लाख हेक्टेयर) 


+ पक भीम“ मम एल... मर आन. 











प्रथम द्वितीय तृतीय. चौथी  पाचवी 
योजना योजना योजना योजना योजना 
क्षमता 25 46 69 ]2 ]5] 
उपयोग. 3 34 55 9] ]5 


सिंचाई की इन सुविधाओ का पूर्ण उपयोग न किये जाने का मुख्य कारण इस 
प्रकार है--(अ) विभिन्न निर्माण कार्यों का समन्वय न होना । (ब) खेतो में नालियो 
आदि के निर्माण मे देर होना । (स) निर्माण कार्यों मे फललो की परिवर्तित रूप-रेखा 
के सम्बन्ध मे सूचना आदि उपलब्ध न कराना । (द) कृषि सम्बन्धी आवश्यक चीजो 
और साख की पूर्ति के लिए अपर्यात व्यवस्था आदि । 

2. क्षार आना एवं फसलो को अधिक पानो देना--भसिंचाई सुविधाओं के होने 
से कभी-कभी खेत को अधिक पानी लग जाता है जिससे बीज सड जाता है व फसल 
नही उग पाती । इसी प्रकार खेत को खाली न छोडने से भी खेत की उवंरा शक्ति 
कम हो जाती है जिसे क्षार आना कहते है। 

3, सिचाई की व्यवस्था होने पर भी एक से अधिक फसलें ते उगाना--सिंचाई 
की व्यवस्था होने पर भी दो अथवा तीत फसले न उगाना साधनों का दुरुपयोग है। 
पी० आर० राव तथा बालेश्वर नाथ की खोज के अनुसार अनेक राज्यो मे, जहाँ 
घपिचाई की व्यवस्था नही है उन स्थानों की तुलना मे अधिक फसले उत्पन्न की जाती 
है जहाँ पर सिंचाई के साधन उपलब्ध है। 

4. सिचाई को बढ़तो हुई लागत--सिंचाई के साधनों के विकास पर विचार 
करते समय इस बात पर ध्यान देना आवश्यक है कि सिंचाई की व्यवस्था की लागत 
क्या है और उससे कितना लाभ मिलने की सम्भावना है ? भारत में दृहद्‌ ओर मध्यम 
श्रेणी की परियोजनाओ हारा सिचाई-संभाव्य उत्पन्न की प्रति एकड़ लागत मे निरन्तर 
बुद्धि हो रही है । इस इद्धि के लिए अनेक कारण उत्तरदायी हैं, जैसे--(भ) अर्थे- 
व्यवस्था में मुद्रा प्रसार की स्थिति उत्पन्न हो जाने के कारण सिंचाई परियोजना की 
लागत बढती जा रही है। (ब) बहुधा सिंचाई परियोजनाओ के लिए उपयुक्त स्थानों 
का चयन नही किया गया है जिसके कारण भी लागत मे वृद्धि हुई है। (स) प्रशासनिक 
अकुशलता के कारण भी लागत बढ़ रही है । 

5. चाल व्यय सें बद्ध--न केवल सिंचाई योजताओ को पूरा करने की लागत 
बढ़ रही है, बल्कि इनके पूरा हो जाने के बाद इन पर किये जाने वाले चालू व्यय भी 
निरन्तर बढ रहे हैं। इसका यह फल हुआ है कि सिंचाई परियोजनाओं से सरकार 
को हानि हो रही है । 
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यद्यपि यह सत्य है कि सिंचाई परियोजनाओों का मूल्याकन हम इनसे सरकार 
को होने वाले लाभ या हानि के आधार पर नही कर सकते, क्योकि इनका महत्त्व तो 
शुद्ध सामाजिक लाभ द्वारा निश्चित होता हे, परल्तु इसमे सदेह नही है कि सिंचाई 
परियोजनाओ से हानि होने पर सरकार की अधिक विनियोग करने की शक्ति कम 
हो जाती है । अत' इस हानि को पूरा करने के लिए पानी की दरो में संशोधन और 
कृषकों पर सुधार कर लगाया जा सकता है ! 

6. जलरोध ( ५/अंथा-,08878 ) जब सिंचाई नहरें जल-निकास नहरो 
(0/क्ष782० ०४॥85) को काटती है, तो वर्षा और बाढ का जल रुक जाता है, जिससे 
भूमि जलग्रस्त हो जाती है। कई बार साधारण तौर पर होने वाली वर्षा और बाढो 
के कारण सिंचित क्षेत्र मे पानी की पूर्ति की मात्रा बढ़ जाती है और भूमि लम्बे समय 
तक जलमग्न रहती है। अति सिचन ( 0ए2-778970॥ ) जिसका आजकल बहुत 
प्रचलन होता जा रहा है, अवरोध का एक कारण है । 

7, अव्यवस्थित सुविधाएँ--नहरो व अन्य सिंचाई योजनाओं से जो पानी 
बेतो को दिया जाता है वह उचित समय पर नही मिल पाता है, बल्कि कभी समय 
से पूर्व तो कभी बाद मे । इससे किसान उचित लाभ नही उठा पाता । 


भारत में सिचाई की उन्नति के सुझाव 


!, राशि का पूर्ण उपयोग--सरकार द्वारा सिंचाई योजनाओ पर व्यय की 
जाने वाली राशि का पूर्ण उपयोग होना: चाहिये । 

2, उपलब्ध साधनों का अधिकतम उपयोग---देश के विभिन्न भागो मे सिंचाई 
के साधनों का पूर्ण उपयोग तथा विकास करना चाहिए । 

3 सहकारी समितियों की स्थापना--$षि क्षेत्रों मे सहकारी समितियों की 
स्थापना करनी चाहिए, जो ट्रैक्टर, उत्तम बीज, श्रेष्ठ किस्म की खाद तथा ट्ूयूब- 
बेल व प्पिग सेट आदि का प्रबन्ध करे। 

4. आर्थिक सहायता--सरकार को छोटी योजनाओ को प्रोत्साहन देने के 
लिए आर्थिक सहायता प्रदान करनी चाहिए। 

5, प्रचार एवं प्रतार--ऐसे क्षेत्रों मे जहाँ कि निकट भविष्य मे नहरो का 
निर्माण सम्भव नही है, ट्यूबवेल व परम्पिग-सेट लगाने के लिए प्रचार एवं प्रसार किया 
जाना चाहिए । टै 

6. सिचाईं योजनाओ में समन्वथ--सिचाई की जो भी योजनाएँ बनाई जायें, 
उनमे बह ध्यान रखना चाहिये कि बडी, मध्यम एवं छोटी योजनाओों मे आवश्यक 
समन्वय रखा जाना चाहिए अथवा सिंचाई का समुचित विकास नहीं हो सकेगा । 

7. अनुसंधान कार्य--देश से सिंचाई से सम्बन्धित अनुसन्धान कार्ये अववरत 
होना चाहिए । 

8. भवीन योजनाओं का उ् श्य--राष्ट्र के हित को ध्यान मे रखते हुए 
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नवीन योजनाओ का निर्माण किया जाना चाहिए । इन योजनाओ का एकमात्र उद्देश्य 
खाद्यान्नो के उत्पादन मे अधिकाधिक वृद्धि करना होना चाहिए । 

9, अपूर्ण योजनाओ की प्राथसिकता--अपूर्ण योजनाओ को पूर्ण करने को 
प्राथमिकता देनी चाहिये । इससे विनियोग की गई पूँजी का उपयोग तथा लाभ की 
प्राप्ति होने लगेगी । 

नवीन २० सूत्री कार्यक्रम मे सिंचाई क्षमता में दृद्धि करने को सर्वोच्च प्राथ- 
मिकता दी गई है । 


परीक्षा प्रश्त 


., इस विचार की व्याख्या और जाँच करे कि “जल स्वर्ण से भी अधिक 
मूल्यवान है ।” भारत की मुख्य सिंचाई तथा जल विद्युत योजताओो की प्रगति का 
वर्णन कीजिए । ' 

अथवा 

भारतीय कृषि के लिए सिंचाई के साधनो का महत्त्व बताइए । भारत मे सिचाई 
के लिए कौन-कौन से साधन प्रचलित है? उनके विकास के लिए कया प्रयत्न किये 
गये है ? 

अथवा 

भारतीय कृषि के विकास मे सिंचाई के महत्त्व की व्याख्या कीजिए । सरकार 
द्वारा इनके प्रयास के लिए क्या प्रयत्न किये गये हैं ? 

अथवा 

भारत में सिंचाई की कौन-सी मुख्य प्रणालियाँ है ? पिछले दस वर्षों मे देश 
के अन्दर सिचाई सुविधाएँ बढाने के लिये किए गये प्रयत्नो की परीक्षा कीजिए । 

अथवा 

भारत भे नियोजन काल में सिंचाई के सुधार के सम्बन्ध में किये गये प्रयत्नो 
का विश्लेषण कीजिए । 

अथवा े 

भारत में सिचाई के विभिन्न साधनो का संक्षिप्त विवरण दीजिए और उनमे से 
प्रत्येक के पक्ष और विपक्ष मे तकैयुक्त बिवेचना कीजिए । 

[संकेत--इसमे सिंचाई का महत्त्व दीजिए तथा सरकारी प्रयासों का आलो- 
चनात्मक वर्णन कीजिए ।] 

2. “पर्याप्त सिंचाई सुविधाओं के अभाव मे कृृषिं उत्पादन भे बुद्धि की आशा 
क्रना कुछ नही, परन्तु भारतीय कृषि समस्याओ की पुनराश्ृत्ति से अनभिज्ञ रहने का 
प्रदर्शन मात्र था । कृषि उन्नति के अन्य समस्त दूसरे उपायो के विषय में बाद में विचार 
किया जाता चाहिए न कि सिंचाई के पूर्व ।” इस कथन की समीक्षा कीजिए । 
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$ ” [संकेत--इस प्रश्न के उत्तर मे सिंचाई का महत्त्व और उसकी आवश्यकता 
का वर्णन करना है ।] 
3 “यदि मानसून न आये तो कृषि उद्योग मे ताला पड जाता है।” इस 
तथ्य का विवेचन कर कृषि मे सिंचाई का महत्त्व समझाइए । 
[संकेत--इस प्रश्न मे क्षि के महत्त्व का वर्णन करना है ।] 
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2. बाढ़ नियन्त्रण--भारत में बाढ़ को नियन्त्रित करने की यह उत्तम पद्धति 
है। किसी अन्य उपाय से बाढ़ की समस्या का समाधान सम्भव नहीं है । 

3, जल-विद्युत शक्ति--आमीण क्षेत्रों में बिजली प्राप्त होगी । फलस्वरूप कुटीर 
एवं लघु उद्योगो का विकास होगा । अतः ग्रामीणों की स्थिति में सुधार होगा । 

4, सछली उद्योग का विकास--नदी घादी योजनाओं से निर्मित श्षीलो में 
मत्स्य उद्योग की. प्रगति के परिणामस्वरूप भोज्य पदार्थों में मुल्यवान तथा पौष्टिक 
पदार्थों की वृद्धि होगी तथा खाद्य समस्या का पूरक हल भी हो सकेगा । मत्स्य उद्योग 
अनेक व्यक्तियों को रोजगार दिलाने मे भी समथे है। 

5. आन्तरिक जल यातायात--नौका-चालन की सुविधा में वृद्धि होगी। फल- 
स्वरूप आन्तरिक व्यापार एवं आवागमन की सुविधा भे वृद्धि होगी तथा रेलवे पर 
द्राफिक का भार कम हो जाएगा । 

6, रोजगार में वृद्धि--इन प्रायोजताओ मे काम चलने पर इनसे लोगो की 
आय मे वृद्धि होगी तथा प्रायोजना पूर्ण हो जाने पर आवश्यक कर्मचारियों के काम 
करते रहने के रूप मे रोजगार प्राप्त होगा । 

7 बन आन्दोलन को प्रोत्साहन तथा चरागाह का विकास--नदी घाटी योज- 
नाओ से वनारोपण कार्येक्रम में प्रगति होगी जिससे भूमि की उत्पादन क्षमता बढ 
जायेगी । चरागाहो का विस्तार होने से पशु उद्योग का विकास होगा । 

8. आय का स्रोत--नदी घाटी योजनाओ के अन्तगंत निर्मित बाँध सौन्दर्य 
स्थलो में परिणत हो जायेगे। प्राकृतिक हृश्यो की छठा से परिपूर्ण मनोरंजन के ये स्थल 
पर्यटको को आकर्षित कर आय की वृद्धि मे सहायक सिद्ध होगे तथा पर्यटक यातायात 
को प्रोत्साहन मिलेगा । श्री नेहरू का यह कथन उल्लेखनीय है--“'वे वस्तुतः देश के 
नये तीर्थ बन गये हैं, जिन्हे भारतीय श्रद्धा के साथ तथा विदेशी पर्यटक आश्चर्य के 
साथ देखते हैं ।”' 

9. भू-संरक्षण--इन प्रायोजनाओ के अन्तर्गत वर्षा ऋतु मे नदियों का पानी 
एक बहुत बडी मात्रा में जलाशयो या झीलो में एकत्नित कर लिया जाता है। अत 
पानी का वेग कम होने से भूमि का कटाव कम हो जाता है । 

0. देश में कुटीर-उद्योग-धन्धों एवं अन्य उद्योगो का विकास--इन परियो- 
जनाओ के कारण देश मे सस्ती चालक शक्ति प्राप्त होने लगती है जिससे कुटीर-उद्योग 
व अन्य उद्योग विंकसित होने लगते है । 


प्रमुख बहुड॒ह शोय घाटी योजनाएँ 


. दामोदर घाटी योजना 
(70%700%7/ एशा०ए ए:गुं००) 


| , परिच्षय--दामोदर नदी हुमली नदी की सहायक नदी है । यह नदी छोठ | 
' चायपुर के पठार से तिकल कर बिहार मे बहते हुए पश्चिमी बंगाल मे हुगली तदी मे 
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मिल जाती है । इस नदी की बाढ को रोकने के लिए दामोदर घाटी की योजना 
बनाई गई है। इस योजना को अमेरिका की 'ठेनेसी योजना' के आधार पर बनाया 
गया है । 

2 प्रबन्ध--इस योजना का प्रबन्ध 'दामोदर घाटी कारपोरेशन' के अन्तर्गत 
किया जाता है। इसकी स्थापना 948 मे हुई । 

3. व्यय---इस योजना घर 70 करोड रु० व्यय होने का अनुमान है । 


4, दामोदर धाठी योजना के उहं श्य--इस योजना के निम्नलिखित उद्देश्य 
है नल 

(7) इस योजना से लगभग 8] मेगावाट बिजली का उत्पादन होगा जिससे 
800 कि० मी० दूरी वाले स्थानों पर बिजली की सुविधा प्रदात की जायेगी । 

(7) सिंचाई की पर्याप्त सुविधाएँ मिलने से खाद्यान्न के उत्पादन में वृद्धि 
होगी । 

(ए) इस योजना के द्वारा उद्योग धन्धो को विद्युत शक्ति प्रदान की जाएगी 
तथा नये-नये कारखाने स्थापित किए जायेंगे । 

(५) लघु एवं कुटीर उद्योग धन्धे भी जल-विद्युत की सहायता से विकास कर 
सकेंगे । 

(५) नदियों पर बाँध बनाकर बाढ़ पर नियन्त्रण रखा जायेगा । 

(श) इस योजना के अन्तर्गत दलदलों को सुखाकर मलेरिया नियन्त्रण किया 
जाएगा । के 

(शा) नदियों पर बाँध बनाफर जलाशय का निर्माण कर नौका-विहार आदि 
मनोरंजन की व्यवस्था की जावेगी । 

(शाप) इस योजना के अन्तगेंत 8 बडे और छोटे बाँधो का निर्माण होगा तथा 
उन जलाशयो मे मछलियों के विकास का प्रोत्साहन दिया जायेगा । 

5 योजना--इस योजना की प्रमुख बाते निम्नलिखित है--- 

ध, मूल योजना में दामोदर घाटी मे आठ बाँध बनाने का प्रस्ताव था। वत्ते- 
मान समय में इस योजना में दामोदर ओर उसकी सहायक नदियों पर चार संग्रहण 
बॉध बनाने की व्यवस्था है। ये बाँध हैं--तिलैया, कोनार, मैथन और पंचेत । कोनार 
को छोड कर प्रत्येक के साथ 04 मेगावाट क्षमतावाले पन-बिजलीघर बनाने की 
व्यवस्था है। इस योजना के सशोधित अनुमान के अनुसौर दामोदर तथा उसकी सहा- 
यक नदियों पर दस बाँध बनाये जाएँगे जो ये हैं--(3) दामोदर नदी पर पचेत आयर 
तया बामो बाँध । (7४) बाराकर तदी पर मैथन, तिलैया और बाल पहाड़ी बाँध, 
(77) बोकारो नदी पर बोकारो बाँध तथा (77) कोनार वदी पर तीन बाँध बनाये 
जायेंगे । 

2 दामोदर नदी पर दुर्गापुर मे एक बैरेज बनाने की व्यवस्था है जिससे नहरें 
और शाखाये त्िकाली जाएँगी । 
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दामोदर घाटी योजना निर्माण हो जाने के पश्चात्‌ सम्भावित लाभ 

इस योजना के निर्माण हो जाने के पश्चात्‌ निम्नलिखित लाभ होगे-- 

(क) खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि---इस योजना के निर्मित हो जाने पर सिंचाई 
की पर्याप्त सुविधाएँ मिल सकेंगी जिसके फलस्वरूप कृषि की उपजो के उत्पादन मे बृद्धि 
गगी । 
ह (ख) औद्योगिक विकास---इस योजना के पूर्ण हो जाने पर उस क्षेत्र का उचित 
औद्योगिक विकास होगा । 

(ग) खनिज की प्राप्ति--दामोदर नदी के बेसिन मे बडी मात्रा में क्रोमाइट 
अभ्रक, मैंगनीज, बावसाइट, चूना, कोयला तथा लोहे के भण्डार है । किन्तु विद्युत 
शक्ति के अभाव के कारण इनका उचित उपयोग नही हो सका है । 


2. भाखड़ा-नागल परियोजना 
(छब्राता।-रआाइक। 270००) 


. प्रिचय--पजाब से सतलज नदी प्र भाखडा व नागल स्थातो पर दो 
बाँध बनाये गये है। भाखडा ससार का सबसे ऊँचा बाँध है। इसकी ऊँचाई 226 प्ी० 


है। 

2. ब्यय व थोजना--इस योजना के निर्माण पर 236 करोड रुपये व्यय 
हुए । इस परियोजना के अन्तगेत निम्नलिखित बाते मुख्य है--- 

. भाखड़ा बाँध भाखडा नामक स्थान पर सतलज नदी के आर-पार बनाया 
गया है जो नदी के तल से 226 मी० ऊेचा और 58 मीटर लम्बा है । 

2. भाखडा नहर प्रणाली के अन्तर्गेत ।73 किलोमीटर लम्बी भाखडा की 
मुख्य नहर, विस्त दोआब नहर, सरहिन्द नहर और नरवाना नहर है । 

3. नांगला बाँध--भाखडा से 3 कि० मी० नीचे की ओर है । यह 29 
भीटर ऊँचा और 395 मी० लम्बा तथा 2! मीटर चौडा है। इस बाँध मे लगभग 
32 हजार एकड़ फीट जल जमा होता है । 

4. नांगल जल विद्युत नहर नांगल बाँध के बाँयें, किनारे से निकाली गई है 
जो लगभग 64 कि० मी० लम्बी और 8 मीटर गहरी है । 

5. शक्तिगह---नागल जल विद्युत नहर पर तीन शक्तिग्रह बनाने की योजना 
है जिनमे दो शक्तिग्रह बाँध से 20 कि० मी० और 28 कि० मी० नीचे गगूवाल और 
कोटला में बनाये गये हैं। इस शक्तिग्रहों से ।,204 मेगावाट शक्ति वैयार होती है । 
तीसरा शक्तिप्रह रोपड के निकट बनाया गया हैं। 

6. शक्ति पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और दिल्‍ली राज्यो के उद्योगों और 
सड़कों पर प्रकाश के लिए उपयोग मे आ रही है । 


योजना के उद्देश्य व लाभ 
() सतलज ओर यमुना के मध्यवर्ती भाग की सिंचाई करना, (2) सरहिन्द 
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नहर मे जाल बनाकर उसके सिंचाई के क्षेत्र मे वृद्धि करता, (3) गंगा नहर द्वारा 
राजस्थान में सिंचाई के लिए जल पहुँचाना; (4) जल से लगभग !2 किलोबाट 
विद्युत शक्ति उत्पन्न करना, (5) वर्तमान समय मे इस योजना से 4.6 लाख हेक्टर 
भूमि की सिंचाई हो रही है । 
3. हीराकुण्ड परियोजना 
(प्राप्त 0७7 ?70]०००) 

परिचय--महानदी मध्य प्रदेश के राग्रपुर जिले से निकल कर उड़ीसा राज्य 
में बहती हुई बंगाल की खाडी मे गिरती है। 

योजना--(क) सर्वेप्रथण सन्‌ 948 मे हीराकुण्ड बाँध के निर्माण का कार्य 
शुरू किया गया । (ख) 4,80,2 मीटर लम्बा हीराकुण्ड बाँध (उडीसा) संसार का 
सबसे लम्बा बाँध है । इसको दो चरणो मे पूरा किया गया है। (ग) प्रथम चरण मे 
उडीसा से सम्भलपुर तथा बलागीर जिलो के 2.55 लाख हेक्टेयर क्षेत्र की सिंचाई 
सुविधाएँ उपलब्ध हुई हैं। इसी चरण की एक सहायक योजना के रूप मे महानदी डेल्टा 
योजना क्रियान्वित की जा रही है जिसके पूरा होने पर कटक और पुरी मे 6.8। 
लाख हेक्टेयर क्षेत्र मे सिंचाई सुविधा प्रदान की जा सकेगी। (घ) वतंमान में इस 
परियोजना की विद्युत उत्पादन क्षमता 270.2 मैगावाट है। इससे प्राप्त विद्युत का 
उपयोग हीराकुण्ड राजगंगपुर, रूरकेला, जोदा, ब्ृजराजनगर, आदि औद्योगिक नगरो 
तथा पुरी, सम्भलपुर, सुन्दरगढ़, बरगढ और कटक नगरों में किया जाता है। 


उद्देश्य व लाभ 


, इस योजना के अन्तगंत 2.54 लाख हेक्टेयर भूमि की सिंचाई होगी । 

2, इस योजना मे महानदी की बाढो की समस्या को हल किया जा सकेगा | 

3. इस योजना के अन्तगंत दो बडे-बडे शक्तिग्रह निर्मित किये जाएँगे जिनसे 
3 लाख 50 हजार किलोवाट बिजली उत्पादन किया जायेगा। 

4 इससे प्राप्त विद्युत का उपयोग हीराकुण्ड राजगंगपुर, रूरकेला, जोदा, 
बृजराजनगर आदि ओऔद्योग्रिक नगरो तथा पुरी-सम्भलपुर मे किया जाएगा । 


4 कोसी परियोजना (बिहार) 
(0थं शर्णुं००/) 
परिचय--कोसी नदी हिमालय से निकलती है तथा मुगेर जिले (बिहार) मे 
गंगा नदी मे मिल जाती है । बिहार मे प्रतिवर्ष कोसी नदी की बाढ़ से बडी धन-जन 
की हानि होती है। 
व्यय---इस परियोजना के अन्तगंत 85.34 करोड रुपये के व्यय से तीन 
इकाइयों पर कार्य पुरा करना है; (7) नेपाल मे हतुमान सागर के निकट एक अवरोधक 
बाँध, (70) लगभग 240 कि० मी० लम्बा बाँध बाढो को रोकने के लिए और 
(7) पूर्वी को तहर का निर्माण करना | 
! न 
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योजना के उद्देश्य ब लाभ--इसके निम्नलिखित उद्देश्य है-- 

() इस योजना के अन्तर्गत 8 लाख किलोवाट बिजली उत्पादित की जाएगी। 

(7) कोसी नदी की बाढ़ की समस्‍या को हल किया जा सकेगा । 

(70) इस परियोजना के द्वितीय चरण में कोसी बिजलीघर पश्चिमी कोसी 
नहर के निर्माण तथा राजगगपुर नहर के पूर्वी तथा पश्चिमी तटबन्धों के विस्तार की 
व्यवस्था की गई है । 

(४) पश्चिमी कोसी नहर से बिहार के दरभंगा जिले मे 302 लाख हेक्टेयर 
तथा नैपाल के सफ्तारी जिले मे 220 हेक्टेयर सिंचाई होगी । 


5, नागार्जुन सागर परियोजना (आस्श्न प्रदेश) 


परिचय--आस्ष प्रदेश में नागार्जुत सागर योजना कृष्णा नदी पर नदी कोण्डा 
गाँव के पास बनाया गया है । यह 400 मीटर लम्बा 30 मीटर ऊँचा बाँध है। 

व्यय---इस योजना पर लगभग 65 करोड रुपये व्यय होने का अनुमान है। 

उद्द श्य---इस योजना के निम्नलिखित उद्देश्य है-- 

(क) इस थोजना के द्वारा अकालो पर नियत्रण रखा जा सकेगा । 

(ख) इस योजना से 75,000 किलोवाट बिजली प्राप्त होगी । 

(ग) इस योजना से 4 लाख टन खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि होगी । 

(ध) इस योजना के द्वारा हैदराबाद तथा आन्ध्र प्रदेश से 8.3 लाख हेक्टेयर 
भूमि की सिंचाई होगी । 


6. रिहन्द बाँध या गोविन्दबल्लभ सागर परियोजना 


परिचय--पह उत्तर प्रदेश की सबसे महत्त्वपूर्ण योजना है। इसके अन्‍्तगगंत 
मिर्जापुर जिले मे पीपरी नामक ग्राम के पास रिहन्द नदी पर एक 939 सीटर लम्बा 
और 9.6 मीटर ऊँचा बाँध बनाया गया है। 

2, व्यय---इस योजना पर 3.5 करोड रुपये अनुमानित व्यय किए गए है। 
इसके अतिरिक्त इस योजना के लिए ! करोड 40 लग्ख डालर का समझोता भारत 
अमेरिका टेक्नोॉंकल कारपोरेशन एग्रीमेन्ट' के अन्तगंत हो चुका है । 

3 योजना के उद्देश्य---() इससे उत्तर प्रदेश के 6 पूर्वी जिलो मे 4,000 
नलकूपो को विद्युत प्रदान की जाएगी । 

(2) इस योजना के द्वारा बिजली वाराणसी से लेकर कानपुर तक के औद्योगिक 
केन्द्रों को पहुँचायी जाएगी । 

(3) रिहन्द नदी की बाढ़ पर नियंत्रण किया जा सकेगा । 

(4) इसके अन्तर्गत मछलियो का विकास किया जावेगा । 

(5) नोका-विहार आदि मनोरंजन सुविधाएँ उपलब्ध होगी । 

(6) रेलो को जल विद्युत सुविधाएँ दी जाएँगी । 
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(7) इस योजना के अन्तगंत ,70,000 किलोवाट बिजली के उत्पादन का 
970 तक का अनुमान है। 


(7) चम्बल परियोजना 
(कथा ?0णुं००) 


. परिचय--मध्य प्रदेश तथा राजस्थान की यह सम्मिलित योजना है। चम्बल 
नदी मध्यप्रदेश मे विन्ध्याचल पव॑त श्रेणी से निकलकर राजस्थान होती हुई उत्तर प्रदेश 
मे यमुना नदी मे मिल जाती है। इसके अन्तर्गत 5 शक्तिग्रह ! सिंचाई अवरोधक 
बनाने की योजना है । 

2. उद्देश्य--(क) इस योजना के द्वारा मध्यप्रदेश और राजस्थान राज्यो को 
औद्योगिक सहायता पहुंचाना है । 

(ख) इसका प्रमुख उद्देश्य सिंचाई सुविधाओ मे विस्तार करना है । 

(ग) खाद्यान्नो के उत्पादन में वृद्धि करना इस योजना का प्रमुख लक्ष्य है | 

3. योजना--इस योजना के अन्तर्गत तीन बाँध बनाये जा रहे है--- 

() गाँधों सागर बॉध--मध्यप्रदेश के मन्दसौर जिले मे चौरासीगढ के निकट 
533 मीटर लम्बा तथा 6] मीटर ऊँचा एक बाँध बनाया गया है । इस बाँध से !5 
मेगावाट क्षमता वाले विद्युत गृह का निर्माण किया गया । 

(7) राणाप्रताप सागर बाँध--राजस्थान मे रावतभाटा के निकट यह बाँध 
बनाया गया है। इससे 72 मेगावाट का बिजदोघर स्थापित किया गया है। 

(ए7) कोढा बाँध--राजस्थान फे कोटा नगर के निकट 548 मीटर लम्बा 
और 24 मीटर चौडा बाँध बनाया गया है। थहाँ गशक्तिग़रृह से 60 हजार किलोवाट 
बिजली उत्पन्न होगी । 

4. लाभ-- (क) इस योजना के अन्तगंत 2! लाख किलोवाट विद्युत शक्ति 
का उत्पादन होगा । 

(ख) इस योजना द्वारा अनेक उद्योग-धन्धो को विद्युत शक्ति प्रदान की जाएगी । 

(ग) सिंचाई सुविधाओं के विकास से खाद्यान्न के उत्पादन मे वृद्धि होगी । 

(घ) इस योजना से औद्योगिक क्षेत्रों के विकास की पर्याप्त सम्भावनाएँ है । 


परोक्षा-प्रश्त 
. बहुउद्देशीय नदी-घाटी योजनाओ पर संक्षिप्तबटिप्पणी लिखिए । 
अथवा 
बहुउद्देशीय योजनाएँ क्‍या है ? भारत की प्रमुख बहुउदेशीय योजनाओं का 
वर्णन कीजिए । 
अथवा 
संक्षेप मे भारतवर्ष की मुख्य-मुख्य बहुउदेशीय नदी-घाटी योजनाओं का वर्णन 
कीजिए । कृषि तथा उद्योगो के विकास में उनके महत्त्व की व्याख्या कीजिए । 


20 
कृषि अ्रमिक 


(ठैशाल्पॉप्पाबं 79०77) 


कृषि श्रमिकों की समस्या भारतीय कृषि की एक महत्त्वपूर्ण समस्या है। अतः 
कृषि सुधार की किसी भी योजना में इनको पर्याप्त महत्त्व देना आवश्यक है। कृषि 
सुधार समिति के अनुमार “कृषि सुधार की किसी भी योजना में क्ंषि श्रमिकों की 
समस्या को सम्मिलित न करना देश की कृषि व्यवस्था मे भयंकर घाव को बिना 
मरहम-पट्टी के छीड देने के समान है ।” 


कृषि श्रमिकों से आशय 


]. प्रथम कृषि श्रम जाँच समिति” के अनुसार कृषि श्रमिको का अभिप्राय 
उन व्यक्तियो से है जो कृषि कार्य मे किराये के मजदर के रूप मे कार्य करते हो तथा 
वर्ष मे जितने दिन उन्होने वास्तव में कार्य किया है उससे आधे से अधिक दिनो में उन्होने 
कृषि मे ही कार्य किया है । कृषि श्रमिक परिवार का तात्पर्य उस परिवार से है जिसकी 
आधे से अधिक आय कृषि मजदूरी से प्राप्त होती है । 

2, द्वितीय श्रम जाँच सम्ति--“'कृषि-श्रमिक से आशय उस व्यक्ति से है जो 
न केवल फसलो के उत्पादन के काम पर रखा गया है बल्कि अन्य क्ृषि सम्बन्धी धंधो 
(जैसे बागवानी, पशुपालन, दुग्ध व्यवसाय, मुर्गी पालन आदि) मे किराये के मजदूर 
के रूप मे कार्य करता है। कृषि-अ्रमिक परिवार से आशय उस परिवार से है जिसकी 
अधिकांश आय कृषि मजदूरी से प्राप्त होती है ।”' 

मोदे तौर पर कहा जा सकता है कि यदि कोई व्यक्ति निम्नलिखित कृषि 
कार्यों मे से किसी एक या अधिक कार्यों को किराये के श्रमिक अथवा विनिमय के 
आधार पर सम्पन्न करता है ओर उसे नकद रूप मे, किस्म के रूप भे, अथवा दोनो 
रूपों में मजदूरी प्राप्त होती है तो उसे कृषि श्रम कहते है--- 

() कृषि जिसमें भूमि की जुताई और खेती सम्मिलित हैं, 

(7) डेसी उद्योग, 

(9।) किसी बागवानी की वस्तु का उत्पादन खेती उगाना तथा फसल तैयार 
करना। , 
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(/7) कृषि कार्य से सम्बन्धित किसी क्रिया को करना तथा कृषि पदार्थ को 
संग्रहीत करने या विक्रय के लिए तैयार करना अथवा विक्रय के लिए बाजार ले 
जावा एव, 

(५) पशुपालन, मधुमक्खी पालन, अथवा सुर्गी पालन आदि। 

कृषि श्रमिक औद्योगिक श्रमिकों से कई दृष्टियों से भिन्न है जैसा कि कृषि 
श्रमिकों की विशेषताओं के अध्ययन से स्पष्ट हो जायेगा । 


कृषि श्रमिकों की विशेषताएँ 


. कृषि श्रमिक असंगठित है--ओऔद्योगिक श्रमिको की भाँति कृषि श्रमिक 
संगठित नही होते है । इसका मुख्य कारण कृषि कार्य की प्रकृति है। क्रषि श्रसिको को 
एक दूसरे पर आश्रित रहकर कार्य नहीं करना पडता कृषकों में परस्पर उपयोगी 
सगठन स्थापित नही हो पाता । 

2, कृषि श्रसिक भझ्रसणशील होते हैं--कृषि श्रमिकों की दूसरी महत्त्वपूर्ण 
विशेषता यह है कि वे एक ही स्थान या खेत पर ही वर्ष भर कारयये नहीं करते । इसका 
कारण क्रषि क्रियाओं की मौसमी प्रकृति है। भारतवर्ष में कृषि कार्य 6 से 7 महीने 
तक ही रहता है । वर्ष के शेष अवधि मे जीविकोपाज॑त के लिए क्रुषि श्रमिको को 
अन्य स्थानों पर जाना पडता है । 

3, कृषि असिक अकुशल होता है--कृषि श्रमिक मौलिक रूप से अकुशल 
होता है वह खेती के कार्य मे भी कुशल नहीं होता है जोकि उसका प्रमुख व्यव- 
साय है ! 

4. कमर सजदूरी--चूँकि कृषि श्रमिक अकुशल होते हैं इसलिए उनकी पूर्ति 
पूर्णतया लोचदार होती है । उत्पादक इस स्थिति का लाभ उठाकर श्रमिकों को कम 
मजदूरी देने मे सफल हो जाते है । 

5. सेवायोजक और कृषि असिक सें अन्तर नाम सात्र का होता--कृषि 
श्रमिक का सेवायोजक साधन सम्पन्न व्यक्ति नहीं होता कुछ स्थितियों में तो एक 
छोटा किसान दूसरे छोटे किसान को रोजगार देता है ऐसी अवस्था में सेवायोजक 
और श्रमिक के बीच प्रत्यक्ष निकटवर्ती सम्बन्ध होता है । 

6. कृषि कार्य के लिए कानून का अभाव--कृषषि कार्य के लिए कोई तियमा- 
वली और निश्चित समयावधि नही होती । उत्पादक कृषि श्रमिकों को उपयुक्त कार्य 
की दशाओं का आश्वासन भी नहीं दे सकता कारण यह है कि कृषि कार्य प्रकृति पर 
निर्भर करता है । कई बार तो कडी धूप वर्षा व सर्दी में भी कृषि श्रम्रिको को कार्य 
करना पड़ता है यद्यपि कृषि श्रम पर न्यूततम मजदूरी अधिनियम लागू करने का 
प्रयास किया गया है परन्तु उत्पादक इन अधिनियमो की उपेक्षा करने मे आसानी से 
सफल हो जाते हैं । 
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होने के कारण सौदाबाजी करने की शक्ति बहुत कमजोर होती है फलत, उसकी 
मजदूरी भी कम होती है। 
भारत में कृषि श्रम का विकास 

[9वी शताब्दी के पूर्वाद्ध मे $ंषि मजदूरों की सख्या बहुत कम थी, परन्तु 
गत शताब्दी के उत्तराद्ध मे जनसख्या की वृद्धि के साथ-साथ इनकी सख्या मे भी 
काफी वृद्धि हुई है। सन्‌ ।98 व 92] के बीच खेतिहर मजदूरों की संख्या 75 
लाख से बढकर 2 6 करोड हो गई । 95 मे कृषि श्रमिको की संख्या 28 मिलि- 
यन थी जो सन्‌ 96 मे 3] 5 मिलियन और 974 में 47 5 मिलियन हो गई। 

कृषि श्रम का देश की कुल कार्यशील जनसंख्या मे अनुपात बढ रहा है। सन्‌ 
90] में यह अनुपात 6 9 था जो कि 92] में 7 4%, 495] में 9 7%, 
96] मे 6 7% तथा 97] में 25.96% हो गया । उपर्युक्त ऑकड़ो से भारत 
में कृषि श्रमिको की बढती हुई संख्या का आभास होता है । 

96] व 97] दोनो जनगणना रिपोर्टों के अनुसार 7 बडे राज्यों भे 
कृषि श्रमिकों और कृषकों के भाग की प्रतिशतता इस प्रकार थी--- 

| अप्रेल 96] और ] अप्रैल 97[ की भारत से कृषि 
श्रसिकों व कृषकों का अनुपात 


क्र० राज्य वर्ष 96व वर्ष 97व 
, आन्ध्र प्रदेश 076 ,8 
2. आसाम . 0.07 0,8 
3 बिहार 0,4 0,90 
4 गुजरात 0.3] 0,352 
5 हरियाणा 0.43 0 33 
6 हिमाचल प्रदेश 0.02 006 
7, जम्मू काश्मीर 0.03 0.05 
8, कर्नाटक 028 067 
9. केरल 0.90 72 
0 मध्य प्रदेश 0.29 0.50 
. महाराष्ट्र 0.5| 083 
2 उडीसा ९ 0.24 058 
3, पंजाब 0.24 047 
[4. राजस्थान 0.07 0.44 
5 तमिलनाडु 0.47 0.97 
6, उत्तर प्रदेश 0.6 0.35 
7, पश्चिमी बंगाल __ 0.4 0.83 


अखिल भारतीय 0.33 0.64 
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उपर्युक्त सारणी के आँकडो से स्पष्ट है कि कृषि श्रमिकों और क्ृषको के 
अनुपात मे !96] और 97] के बीच के वर्षों मे वृद्धि हुई है परन्तु यह वृद्धि राज्यो 
में समात रूप से नही हुई है। अनुपात भे सबसे अधिक वृद्धि हिमाचल प्रदेश में हुई 
है। कृषि श्रमिकों और कृषकों के अनुपात में जिन राज्यो में काफी बृद्धि हुई है वे 
राज्य अवरोही क्रम से आसाम, कर्नाटक, उडीसा और बिहार है । 

योजना आयोग के सर्वेक्षण के अनुसार कृषि श्रमिकों की संख्या 977-78 
में बढकर 530 लाख हो गई है। इस प्रकार भारतवर्ष मे कृषि श्रमिको की संख्या 
में वृद्धि हो रही है। इसका अर्थ यह है कि ऐसे करोडो किसान, विशेषकर सीमान्त 
और छोटे किसान अपने खेतो से बेदखल कर दिये गये है जिनके पास भूमिहीन श्रमिको 
की श्रेणी मे आने के अतिरिक्त अन्य कोई विकल्प नही था । 

मोटे तौर पर यह अनुमान लगाया गया है कि भारतवर्ष में कुल कार्यशील 
जनसख्या का 3 से अधिक भाग कृषि मजदूर है। ग्रामीण क्षेत्रों मे यह अनुपात 30 
प्रतिशत से अधिक है । 


भारतीय कृषि श्रमिकों की संख्या में वृद्धि के कारण 


विगत वर्षों मे भारत में कृषि श्रसिको की संख्या निरन्तर वृद्धि हुई है। इसके 
प्रमुख कारण निम्नलिखित है :-- 

() कुटीर उद्योगों का पतन--कुटीर उद्योग-धन्धो के पतन के कारण बहुत 
से कारीगर बेरोजगार हो गये और उन उद्योगो से बेकार हुए श्रमिक कृषि कार्ये करने 
लगे । डा० बुचेन का कथन है कि उनके स्वयं के रोजगार नष्ट हो चुके थे। आधु- 
निक उद्योगो का उस समय (9वी शताब्दी मे) विकास नही हुआ था, जबकि उनके 
पास इतने साधन नही थे कि वे खेत लेकर उसे जोतने की व्यवस्था कर पाते । किन्‍ही 
कारणों से उन्हे कृषि श्रमिक बनने के अतिरिक्त और कोई चारा नही था । 

(2) कृषि पर जनसंख्या का दबाव--भारत मे बढती हुई जनसंख्या के कारण 
कृषि प्र जनसंख्या का दबाव बढ़ता जा रहा है, परन्तु दोषपूर्ण भूमि-व्यवस्था होने 
के कारण भूमि का केन्द्रीयकरण कुछ ही हाथो में होता रहा और कृषि श्रमिकों की 
संख्या में वृद्धि होती गयी । 

(3) खेतों का छोदा आकार--भारतीय कृषि की एक विशेषता यह है कि 
यहाँ अधिकाश खेत छोटे आकार के होते हैं। खेतो के छोठे होने के कारण क्ृषक को 
पर्याप्त आय नही हो पाती फलत: उसे अपने खेत के अशिरिक्त दूसरे खेतो पर मजदूरी 
पर कार्य करता होता है । 

(4) ऋणपग्रस्तता--भारतीय कृषकों की एक महत्त्वपूर्ण समस्या ऋणग्रस्तता 
रही है। ये अधिकाश ऋण साहुकारों से लेते है जिनकी ब्याज की दर इतनी अधिक 
होती है कि कृषकों को अपनी जमीन मूलधन ओर ब्याज के भुगतान मे बेचनी पड़ती 
है। इस परिस्थिति के कारण भी क्रृषि श्रमिकों की संख्या से काफी वृद्धि हुई है । 

(5) बेरोजगारी की सजबूरी सें कृषि कार्य--भारत मे बेरोजगारी की सम- 
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स्था ते विस्फोटक रूप ले लिया है, फलत. व्यक्तियों को सरलता से रोजगार नही 
मिल पाता । ऐसी परिस्थिति मे बेरोजगार व्यक्ति मजबूरी में क्ृषि कार्य करने को 
तैयार हो जाता है और फलत: कृषि श्रमिकों की संख्या भे वृद्धि होती रही है। 

(6) सरकारी फार्मों पर खेती--भारत मे योजना अवधि मे सरकारी फार्मों 
(ख्ेतो) की सख्या में वृद्धि हुई है। इन फार्सों मे भी काफी संख्या मे लोगो को रोज- 
गार मिलता है | 

(7) दृषित भूमि व्यवस्था--डा० देसाई ने लिखा कि अंग्रेजों द्वारा लागू की 
गई भूमि व्यवस्था भी किसी सीमा तक भूमिहीन किसानो की संख्या मे वृद्धि करने 
के लिए उत्तरदायी थी । इसके कुछ ऐसे व्यक्ति भी जैसे--जमीदार जागीरदार व 
रिसालदार आदि होते है जो किसानो पर मनमाना अत्याचार करते थे जिसके कारण 
बहुत से किसान गाँव छोडकर दूसरी जगह चले जाते थे और वहाँ मजदूरी करना 
प्रारम्भ कर देते थे । 

(8) क्षि मे अनिश्चितता की स्थिति--भारत की क्षषि हमेशा प्राकृतिक 
दशाओ पर आश्रित रहती है। मानसून की अनिश्चितता के कारण फसल नष्ठ हो 
जाती है जिससे उसकी हानि होती है। जोत का आधार छोटा होने से दशा और 
गम्भीर हो जाती है। एक तरफ किसान ऋणी हो जाता है और दूसरी ओर उसे 
अपनी भूमि पर साल भर काम नही मिलता जिससे किसान की आर्थिक स्थिति सुधर 
सके । अत. किसान मजदूरी करके अपनी जीविका चलाने को बाध्य हो जाता है । 

कृषि अमिको की आर्थिक वशाएँ---कृषि श्रम की आथिक दशाओ का ज्ञान 
विभिन्न तथ्यो की जानकारी से हो सकेता है, इसमे से कुछ प्रमुख तथ्य निम्नलिखित 
है :-- 

!. परिवार का आकार--कषि श्रमिको के परिवार के आकार को मापने के 
लिए कोई सुव्यवस्थित प्रयत्त नहीं किए गए। डा० एच० लक्ष्मी नारायण ने उत्तर 
प्रदेश, पजाब और हरियाण के तीन गाँवों मे कृषि श्रमिको की बदलती हुईं दशाओ 
का अध्ययन किया । उनके अनुसार उत्तर प्रदेश में कृषि श्रमिको के परिवार का 
औसत आकार 958-59 में 6 था जो कि 972-73 में घटकर 4 45 रह गया 
है । पंजाब मे यह औसत आकार !956-57 में 5:34 था जो कि 97 |-72 मे बढ़- 
कर 8:65 हो गया । हरियाणा मे यह आकार 959-60 में 5:32 था जो कि 
97-72 में 6 48 हो गया । उत्तर प्रदेश मे परिवार के औसत आकार मे कमी का 
मुख्य कारण इस क्षेत्र मे शिशु मृत्यु दर का ऊँचा स्तर था । ऊँची शिशु मृत्यु दर कृषि 
श्रमिकों की निर्धेनता और पिछडेपन का परिचायक है । 

2. शिक्षा--कृषि श्रमिक परिवारों के सम्बन्ध मे एक महत्वपूर्ण सूचना एक 
स्कूली शिक्षा की प्रगति से प्राप्त होती है। हरियाणा में कृषि करने वाले परिवारों मे 
4 स्कूल में जाने की उम्रवाली लडकियों में से एक लड़की ही स्कूल जाती है जबकि 
मजदूरी करने वाली श्रम परिवार में प्रति 25 स्कूल जाने की उम्नवाली लड़कियों 
से से केवल एक ही स्कूल जाती है इसी प्रकार पंजाब मे कृषक परिवारों के 78% 
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बच्चे स्कूल जाते है जबकि श्रम परिवारों मे केवल 40% बच्चे ही स्कूल जाते है । 

यद्यपि कृषि श्रमिक परिवारों मे स्कूल जाने वाले बच्चो की संख्या मे निरन्तर 
वृद्धि हो रही है किन्तु इसका कुल साक्षरता की दर पर कोई धनात्मक प्रभाव नही 
पड रहा है । 

3 ऋणग्रस्ततत--पहली जाँच समिति के अनुसार 950-5] में लगभग 
445% कृषि परिवार ऋणग्रस्त थे प्रत्ति परिवार ऋण की औसत मात्रा बढकर 05 
रुपये थे । दूसरी जाँच समिति के अनुसार 956-57 में लगभग 64% कृषि परिवार 
ऋणग्रस्त थे तथा प्रति परिवार ऋण की औसत मात्रा बढकर 38 रुपये हो गई । 
सत्‌ 964-65 में ऋणग्रस्तता के इस प्रतिशत मे कमी हुई है और यह 6% रह गया 
लेकिन औसत ऋण की मात्रा 38 से बढकर 244 रुपये हो गई। सन्‌ 97 -72 मे 
रिजब बैक आफ इन्डिया ने अखिल भारतीय ऋण एवं निवेश सर्वे का आयोजन किया 
जिसके अनुसार 35'33% क्षि परिवार ऋणग्रस्त थे तथा प्रति परिवार औसत 
ऋण की मात्रा 6:96 रुपये थी । 

उपर्यक्त सर्वेक्षण मे यह भी बताया गया है कि अब भी बहुत से कृषि परिवार 
देशी महाजनों के चगुल मे फसे हुए हैं यद्यपि 960 के बाद से सस्थागत साख एजे- 
न्सियो के द्वारा पर्याप्त मात्ना से क्रषि साख की व्यवस्था की गई है। 

4. रोजगार एवं ब्रेोरोजगारी--भारतीय कृषि मौसम पर निर्भर करती है 
अत* फसल की कटाई के दिनो मे ही श्रमिकों की आवश्यकता होती है । ऐसा अनुमान 
लगाया गया है कि कृषि श्रमिक वर्ष मे 4-5 महीतो तक बेकार रहते है। 
प्रथम कृषि आयोग (950-5) के अनुसार पुरुष श्रसिकों को वर्ष मे केवल 200 
दिन मजदूरी पर काम मिलता था । द्वितीय क्रषि आयोग (956-57) की जाँच 
के अनुसार पुरुष श्रमिको को वर्ष मे केवल 97 दिन मजदूरी पर कार्य मिलता था। 
ग्रामीण जाँच समिति (963-64) के अनुसार एक पुरुष क्रषि श्रमिक को एक वर्ष 
में 240 दिन तथा स्त्री श्रमको को59 दिन रोजगार प्राप्त होता है । योजना आयोग 
के अनुसार प्रायः 6% व्यक्तियों की पूरे वर्ष भर कोई कार्य नहीं मिलता । 

उपर्युक्त आँकडो से स्पष्ट है कि मजदूर को एक वर्ष मे लगभग 4 महीने 
बेरोजगार रहना पडता है। इस अवधि में उसे ग्रामीण जीवन की सभी बुराइयों का 
सामना करना पडता है । 

5, कार्य करने का समय एवं दशाएँ--कृषि श्रम जाँच समिति के अनुसार 
“कार्य के घन्‍्टे मे कोई नियमितता नहीं थी और यह क्षमिकों और सेवायोजको के 
मध्य सहयोग, विश्वास तथा स्थानीय रीति-रिवाजो पर निर्भर करती थी फसल की 
कटाई और सफाई के समय अनियमित क्रुषि श्रमिको को प्रतिदित 0-4 घस्टे कार्य 
करना पडता था। स्पष्ट है कि कृषि श्रमिक की कार्य करने की दशाएं प्रकृति पर 
निर्भर करती है चूँकि कृषि श्रमिक खुले हुए वातावरण में कार्य करते हैं इसलिए उन्हे 
गर्मी और वर्षा दोनो मे ही काम करता पडता है।”' 

6. सजदूरो एवं आय--प्रथम जाँच समिति ने बताया है कि 4950-54 मे 
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पुरुष श्रमिक की औसत मजदूरी :09 रुपये प्रतिदिन थी | दूसरी जाँच समिति के 
अनुसार 956-57 में घटकर 0:90 रुपये प्रतिदिन रह गयी, तथा ग्रामीण जाँच 
समिति के अनुसार यह 964-65 में :43 रुपये आँकी गई । स्त्री कृषि श्रमिको के 
लिए 950-5] में यह 0:68 रुपये, 495 6-57 मे 0:59 रुपये और 964-65 मे यह 
0:95 रुपये थी, यद्यपि समयावधि 950-5] से 964 65 के दौरान पुरुष और 
सत्नी दोनों ही प्रकार के कृषि श्रमिको की मौद्रविक मजदूरी मे वृद्धि हुई है लेकिन 
कीमतों मे दृद्धि होने के कारण 964-65 में वास्तविक मजदूरी 950-5व की 
तुलना मे कम हो गई । 

जहाँ तक कृषि श्रमिकों की आय का प्रश्न है पहली कृषि श्रम जाँच समिति 
के अनुसार कृषि श्रम की सभी स्रोतो से वाषिक आय 950-5] मे 447 रुपये थी। 
दूसरी जाँच समिति के अनुसार कृषि श्रम की वाषिक आय 964-68 मे 660 रुपये 
थी इससे श्रमिकों की मौद्रिक आय मे वृद्धि का आभास होता है। लेकिन यदि मौद्रिक 
आय में इस वृद्धि की कीमत वृद्धि के साथ तुलना करें तो विदित होता है कि कृषि 
श्रम की वास्तविक आय मे कोई महत्त्वपूर्ण वृद्धि नही हुई है । 

7 उपभोग व जीवन-स्तर--एक तो कृषि श्रमिको की मजदूरी बहुत कम 
होती है । दूसरे ये वर्ष मे काफी दिन बेकार रहते है फलस्वरूप इनकी आय इतनी 
कम हो जाती है कि इनके न्यूनतम उपयोग का खर्चे भी पूरा नही हो पाता और विवश 
होकर उसे उपभोग के लिए भी उधार लेना पडता है द्वितीय कृषि श्रम जाँच समिति 
का अनुमान था कि सन्‌ 956-57 में प्रति परिवार उपभोग पर वाधिक ध्यय 67 
रुपये था तथा परिवार औसत वाषिक' आय 437 रुपये थी इस प्रकार प्रति परिवार 
ओऔसत घाटा 80 रुपये का था । 

कृषि श्रमिकों के उपभोग व्यय में सबसे महत्वपूर्ण वस्तु भोजन है । कृषि श्रम 
जाँच समिति के अनुसार “क्ृषि परिवार अपने उपभोग व्यय का 8.53% भोजन, 
6-3९ कपडो व जूतो तथा 65% सेवाओ व अन्य कार्यों पर खर्चे करते है ।” इस 
उपभोग व्यय के स्वरूप मे कृषि श्रमिकों की पिछडी हुई दशा एवं बेरोजगारी मिलती 
है। 


कृषि श्रमिकों की समस्याएँ तथा कठिनाइयाँ 


(एाकाहयड थात एऐग्रीव्या।6 ण 6ै870०7रॉपओं [.80900र/श5) 


योजना आयोग ने लिखा है, “क्रषि श्रमिको की समस्‍्याएँ हमारे लिये एक 
चुनौती है और इन समस्याओं का समुचित निदान खोजने की जिम्मेदारी संपूर्ण समाज 
पर है । अर्थात्‌ कृषि श्रमिकों की समस्याओं की ओर हमें तत्काल ध्यान देना चाहिये ।” 
केन्द्रीय कृषि संत्रालय द्वारा कृषि-अमिकों की समस्याओ के समाधान पर किये गये एक 
अध्ययन के ये विचार महत्त्वपूर्ण है, “समस्या का समाधान विस्तृत रूप से प्रभाव- 
शाली और सुविचारित ढद्भ से किया जाता चाहिये । ऐसा न करने का परिणाम ऐसी 
स्थिति का उत्पन्न होना होगा कि ग्रामीण क्षेत्र का असन्‍्तुष्ट वें मजबूर होकर सग- 
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(ठिव होगा और एक दित विस्फोटक स्थिति उत्पन्न कर देगा ।””? भारतीय श्रमिको की 
मुख्य समस्याएँ निम्नलिखित है-- 


(।) मौसमी व छिपी बेरोजगारी--कृबि श्रमिको को वर्ण पयेन्त कार्य नही 
मिलता । द्वितीय कृषि जाँच समिति के अनुमान के अनुसार कृषि श्रमिकों को वर्ष भर 
मे केवन 97 दिन ही काम मिलता है और शेष समय वह बेकार रहता है। अन्यत्र 
रोजगार मिलने की सम्भावताएँ कम होने से कृषि श्रमिकों का भार आवश्यक रूप से 
अधिक हो जाता है और कुछ श्रमिक यद्यपि कार्यरत दिखाई देते है तथापि कृषि 
उत्पादन मे उनका अंशदान नहीं के बराबर है जिसके फलस्वरूप छिपी बेरोजगारी 
की समस्या पायी जाती है । भारतीय क्षि श्रमिको मे मौसमी बेरोजगारी, अ्द्ध 
बेरोजगारी और छिपी हुईं बेरोजगारी तीनो हो समस्याये जटिल रूप मे पायी जाती 
हैं । 

ग्रामीण क्षेत्रों मे रोजगार के अनुमान का प्रयास नेशनल सैम्पल सर्वे (९,$,5.) 
ने अपने 9वें सत्न मे जुलाई 964 से जून 975 के मध्य किया । इसका प्रतिवेदन 
970 से प्रकाशित हुआ ॥ उसके अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों मे श्रमशक्ति कुल जनसख्या 
की 40 5 प्रतिशत थी जिसमे से 38.4 प्रतिशत लाभप्रद रोजगार मे थे, जबकि 
बेरोजगार रोजगार के लिये उपलब्ध व्यक्ति 75 प्रतिशत थे । सप्ताह भे 4 दिन या 
उससे कम तथा एक दिन तक काम करने वाले व्यक्तियों का प्रतिशत कुल जनसंख्या 
का 0,24 प्रतिशत था । 


(2) भुमिहीनता--भारत मे अधिकांश * कृषि श्रमिक भूमिहीन है और जिनके 
पास भूमि है वह प्रायः इतनी कस मात्रा मे है कि न तो उन्हें उस पर वर्ष भर कार्य 
मिल सकता है और न वह आधिक इकाई के रूप में जोती जा सकती है। 

(3) अस्थायी अभिकों का आधिक्य--भारत मे अधिकाश कृषि श्रमिकों को 
अस्थायी रूप से ही खेतो पर कार्य मिलता है और भारत मे अस्थायी कृपि श्रमिकों 
का ही आधिक्य है; 970-7] मे लगभग 70 प्रतिशत कृषि श्रमिक अस्थायी थे | 
अस्थायी होने से उनकी दशा दयनीय है । 

(4) कार्य के अनियमित घण्टे--कृषि श्रमिकों के कार्य के घण्टे भिन्न-भिन्न 
स्थान, ऋतु और फसलो के लिए एक से नही है। वैसे तो कृषि मजदूरों को वर्ष भर 
काम नही मिलता, किन्तु जब वह खेतों पर कास करता है तो उसके प्रतिदिन काम का 
समय काफी लम्बा होता है। औौद्योगिक श्रमिको की तरह इतके काम के घण्टे 
निश्चित किये गये हैं । 

(5) संगठन का अभाव--कृषिक अमिक अनपढ़ और अजागरूक है। वे बिखरे 
कर हुए गाँवों मे असगठित रूप से रहते हे । वे अपने को सधो के रूप में संगठित नही 


कक 





4. पड (६0865 800 परेक्ाए76 ऊा ए्वाएथा हैशब्ाात्षा पक्षाआणा३, 
(शाणाइाए ण॑ छगा6 हैविद्ा।॥, 000, ण० ॥99, 969, 9. 37.) 
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पाये है । संगठन के अभाव के कारण वे भूमिपतियों से अपने अधिकारों की प्रभाव- 
शाली ढड्भ से माँग नही कर पाते । 

(6) ऋणग्रस्तता--कृषि श्रमिक बुरी तरह ऋणग्रस्त है । भारतीय कृषि 
श्रमिक की प्रति व्यक्ति आय का अनुमाव 40 रुपये लगाया गया है। सन्‌ 972- 
73 के अनुमान के अनुसार भारत के समस्त क्ृषि परिवारों को राष्ट्रीय आय का 
केवल 8 3 प्रतिशत ही प्राप्त हुआ । इतनी कम आय होने के कारण क्षको के लिये 
अपना जीवन निर्वाह करना कठिन हो जाता है, फलत उसे ऋण लेना पडता है। 
एक बार ऋणी होने के बाद कृषि श्रमिक को जीवन भर छुटकारा नहीं मिलता । 
कृषि श्रम जाँच समिति के अनुसार हमारे देश मे कृषि श्रमिको के लगभग 45 प्रति- 

#शत परिवार ऋणग्रस्त है और प्रति परिवार और ओऔसत ऋण का अनुमान 05 
रुपया है । 

सन्‌ 97-72 में लगभग 60 प्रतिशत कृषि मजदूर परिवारों पर ऋण 
का काफी भार रहा । ऐसे प्रत्येक परिवार पर औसतन 38 रुपये ऋण रहा। 

(7) निम्त सामाजिक स्थिति - अधिकाश कृषि श्रमिक युगो से उपेक्षित एव 
दलित जातियो के सदस्य है जिनका सदियों स शोषण किण गया है । इसके कारण 
इनका सामाजिक स्तर नीचा रहता है । 

(8) आवास समसस्‍्या--भूमिहीन कृषि श्रमिको के सामने आवास की समस्या 
भी है। उन्हे या तो भूमिपतियो की या ग्राम संस्थाओ के स्वामित्व की भूमि पर उनकी 
स्वीकृति लेकर मकान या झोपडियाँ बनाकर रहना पडता है। ये झोपडियाँ अत्यन्त 
छोदी होती है । कृषि श्रमिको की आवास-व्यवस्था की दयनीय अवस्था के सम्बन्ध मे 
डॉ० राधाकसल मुकर्जी ने लिखा है, “इन झोपडियो मे श्रमिक केवल पैर फैला कर 
सो सकता है । एक ही झोपडी मे अनेक व्यक्तियो के सोने से मर्यादा भी समाप्त हो 
जाती है ।*''शुद्ध वायु तथा रोशनी के लिये खिडकियो का पता नही होता ।” इस 
व्यवस्था का श्रमिकों ओर उनके बच्चों के स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पडता है । 

(9) बेगारो की समस्या--अभो कुछ समय पहले तक भारत के लगभग सभी 
भागो मे कृषि श्रमिकों से बेगारी (070०0 ,80007) मे कार्य लेने की प्रणाली प्रच- 
लित थी । इसकी भीषणता ग्रुलामी से कुछ कम अवश्य थी, किन्तु इस प्रथा मे कृषि 
अ्रमिको को ऋणग्रस्तता के कारण मालिक के खेत या घर पर स्थायी रूप से काम 
करना पड़ता था जिसके लिये उन्हे नाममात्र की मजदूरी मिलती थी। अब कानून 
बताकर इस प्रथा का अन्त करे दिया गया है । 

(0) मजदूरों की निमत दर--कृषि श्रमिको की मजदूरी की दर भारत मे 
बहुत कमर है। इसके कुछ प्रमुख कारण इस प्रकार हैं :--- 

(अ) कृषि श्रमिकों का अशिक्षित व असंगठित होना, (ब) भारतीय कृषि का 
मोसमी स्वरूप, (स) श्रसिकों का आधिक्य, (द) सघन खेती और व्यापारिक फसलो 
की कमी । मजदूरी का स्तर नीचा रहने से श्रमिको की कार्येक्षमता कम रहती है और 
भावी संतति के विकास पर कुप्रभाव पडता है । 
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(!) गेर-कृषि व्यवसायो की कभी--पग्रामो मे गेर कृषि व्यवसायों की कमी 
भी कृषि श्रमिको की कम मजदूरी और हीन आर्थिक दशा के लिए उत्तरदायी है। 
ग्रामो मे जनसंख्या की निरन्तर वृद्धि के कारण भूमिहीन श्रमिकों की संख्या भी बढती 
जा रही है । परन्तु दूसरी ओर गैर-कृषि पर जनसंख्या का दबाव भी बढता जा रहा 
है । यदि बाढ, अकाल इत्यादि के कारण फसल नष्ट हो जाय तो कृषि श्रमिको का 
जीवन-निर्वाह करना भी कठिन हो जाता है। 

(2) कृषि-अमिको सें स्त्री और बच्चो का आधिक्य--भारतीय कृषि मे वैसे 
ही श्रमिको की संख्या अनावश्यक रूप से अधिक है तथा स्त्री और बच्चों के ब्रेतो पर 
कार्य करते से कृषि श्रमिकों की पूति और प्रतियोगिता अधिक बनती है जिसका बुरा 
प्रभाव उनकी मजदूरी और बच्चो के शिक्षा-स्तर पर पड़ता है। 

(3) मशीनोकरण से बेरोजगारी समस्था--नियोजन काल मे कृषि मे नवीन 
यन्त्रों और वैज्ञानिक उत्पादन पद्धति का उपयोग किया जा रहा है। इससे अशिक्षित 
कृषि श्रमिकों के समक्ष बेरोजगारी की समस्या और भी अधिक गम्भीर हो गयी है । 


कृषि श्रमिकों की समस्याओ के समाधान के सुझाव 
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कृषि श्रमिकों की समस्याओ को हल करने के लिये निम्नलिखित सुझाव दिये 
जा सकते है :-- 

() जनसंख्या नियंत्रण--भारतवर्ण मे.क्षि या अन्य क्षेत्रों मे रोजगार बढ़ाने 
के लिए बहुत से प्रयत्न किये गये है तथापि बेरोजगारों की सख्या कृषि व गैर-कृषि 
क्षेत्रो में बढती जा रही है। इसलिये आवश्यक है कि बढती हुई जतसख्या को निय- 
त्वित करने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों मे परिवार नियोजन कार्यक्रम को तेजी से कार्या- 
न्वित किया जाय । 

(2) कृषि क्षेत्र में रोजगार बढ़ाया जाय--कषि क्षेत्र मे ही रोजगार बढ़ाने 
के लिए निम्नलिखित कार्यक्रम किये जा सकते है--(अ) #ंषि क्षेत्र मे सिंचाई की 
सुविधा बढाकर उन्नत बीज, खाद आदि आवश्यक वस्तुएँ किसानो को उपलब्ध करा- 
कर सघन खेती को प्रोत्साहन देना चाहिये । (ब) अधिक से अधिक क्षेत्र मे प्रतिवर्ष 
एक से अधिक फसलें बोने के लिये सघन फसल कार्यक्रम कार्यान्वित किया जाना 
चाहिए | (स) ग्रामो मे कृषि उद्योग जैसे मुर्गी पालन, मधुमक्खी पालन, सुअर पालन, 
गो-पालन आदि का व्यवसाय किया जाना चाहिये । (द) लोक निर्माण कार्यक्रम शुरू 
किया जाना चाहिये। सरकार गाँवो मे अपनी परियोजनाये इस तरीके से कार्यान्वित 
करे कि बेकार समय (० $8450॥) में खाली श्रमिकों को रोजगार मिल सके । सड़के 
बनाना, तालाबों तथा नहरो की खुदाई और उन्हें गहरा करना, वनारोपण आदि ऐसी 
ही परियोजनाएं हैं । 

(3) गर-ऋषि-क्षेत्र में रोजगार बढ़ाना---इसके लिये निम्नलिखित उपाय किये 
जा सकते हैं : (अ) देश मे बडे-बड़े उद्योग स्थापित किये जाने चाहिए जिससे गेर-कषि 
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क्षेत्र में रोजगार बढेगा और कृषि-अमिक भी उनकी ओर आकष्ित होगे । (ब) बहु 
उद् शीय नदी-धाटी परियोजनाओ को प्रोत्साहन दिया जाना चाहिये । इनसे प्रत्यक्ष 
रूप से रोजगार मे वृद्धि होगी और साथ ही परोक्ष रूप से ग्रामीण विद्युतीकरण और 
सिंचाई की सुव्धाएँ बढाने से भी सघन कृषि और ग्रामीण उद्योग प्रोत्साहित होगे 
जिनसे रोजगार अवसरो का विस्तार होगा । (स) कताई, बुनाई, मिट्टी का काम, 
बाँस और लकडी का काम आदि कुटीर उद्योग, यन्त्रों के पुर्जे बनाने व छोटे-छोटे यंत्रो 
का निर्माण करने हेतु लघु उद्योगो तथा धान, तिलहन, कपास, फल, दालें आदि पर 
प्रक्रिया करने के कृषि उद्योगों को प्रोत्साहन देता चाहिये । 

(4) शिक्षा का प्रतार--कृषि श्रमिको की विभिन्न समस्याओं और कहठि- 
नाइयो के समाधान की दृष्टि से उनमें व्यापक रूप से शिक्षा का प्रसार किया जाता 
चाहिये जिससे वे भूमिपतियों के शोषण से बच सके, अपनी मजदूरी की सही गणना 
कर सके और कृषि मे हो रही हरित्‌ क़ान्ति के अनुरूप अपने को कार्य करने के योग्य 
बना सके । 

(5) कृषि कार्य से कार्य के घंटों का निधमन-- इटली, जमेनी आदि कई विक- 
सित देशो मे कृषि का्यें के घण्टे नियमित किये गये है। अत' भारतवर्ष मे भी कृषि 
श्रमिकों के काय्यें के घण्टो का नियमत किया जाना चाहिये और निर्धारित समय से 
अधिक काये करने पर अतिरिक्त मजदूरी की व्यवस्था होती चाहिये । 

(6) कास की परिस्थितियों से सुधार--काम की प्रतिकूल परिस्थिति के बुरे 
प्रभाव से बचने के लिये जाडे, गर्मी व वर्षा के मौसम में आवश्यकतानुसार सरक्षक 
बच्र तथा अन्य सुविधाये श्रमिको को उपलब्ध होती चाहिये । उनसे बेगार नही ली 
जानी चाहिए, अवकाश की व्यवस्था होनी चाहिए तथा दु्घेटना इत्यादि पर सहायता 
का प्रावधान होना चाहिये । 

(7) न्यूनतम मजदूरी का प्रभावशाली क्रियान्वयन--यद्यपि सरकार द्वारा 
कृषि श्रमिकों के सम्बन्ध में भी न्यूनतम मजदूरी की व्यवस्था की गई है परन्तु केवल 
न्यूनतम सजदूरी अधिनियम बना देना पर्याप्त नहीं है, बल्कि उसे प्रभावपुर्ण ढग से 
लागू करने के उपाय भी किये जाने चाहिये । 

(8) भूमिहीन कृषि कृसिकों के लिए भुसि की व्यवस्था--कृषि श्रमिको की 
दशा सुधारने के लिये भुमिहीन कृषि श्रमिकों को भूमि देता आवश्यक है। वर्तमान 
समय में भूमि की उच्चतम सीमा निर्धारण तथा भूदान आन्दोलन द्वारा यह व्यवस्था 
की गई है, परन्तु जैसा चरण सिंह ने लिखा है, “अधिकतम सीमा निर्धारण के बाद 
जो अतिरिक्त भूमि प्राप्त हुई वह भूमिहीनों मे वितरित करने का प्रबन्ध योजना काल 
में किया गया था, किन्तु इससे भूमिहीनों की समस्या के हल करने की सम्भावनाएँ 
सीमित है ।”? कारण यह है कि अधिकाश भूमिहीन' निम्न श्रेणी की होने से तथा 


_लकनतकनक-नना-वफ जैक अकीरवकमक-+ कक नयी “परम... 
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बैल, औजार और वित्त के अभाव में भूमिहीत श्रमिक भूदान से प्राप्त भूमि से अधिक 
लाभ न उठा सकेंगे । 

(9) स्त्री अमिको की रक्षा--ओऔद्योगिक श्रमिको की भाँति कृषि श्रमिको को 
सम्पूर्ण सुविधाएँ मिलनी चाहिये, विशेष रूप से प्रसव अवकाश' आदि का प्रबन्ध 
कम से कम सहकारी व अन्य निजी तथा बडे खेतों पर उपलब्ध होने चाहिए । 

(0) अम सहकारिताओं का निर्माण--क्षषि श्रमिको को श्रम सहकारिताओ 
का निर्माण करना चाहिये और सरकार को सावंजनिक निर्माण तथा अन्य कार्यों में 
इन श्रम सहकारिताओ को प्राथमिकता देनी चाहिये । 

(!) ग्रामीण रोजगार केन्द्रों की स्थापना--ग्रामीण रोजगार केन्द्रों की 
स्थापना की जानी चाहिए, ताकि क्ृषि श्रमिकों की गतिशीलता बढे और रोजगार के 
सम्बन्ध मे उन्हे जानकारी उपलब्ध हो सके । 

(2) कृषि श्रम कल्याण केन्द्र की स्थापना--खण्ड अथवा ब्लाक-स्तर पर 
कृषि श्रम कल्याण केन्द्रों की स्थापना की जानी चाहिये जहाँ पर श्रमिकों को मनो- 
रंजन तथा अन्य सुविधाएँ उपलब्ध हो । 

(3) कृषि श्रप्त संगठन की स्थापना--औद्योगिक श्रमिको की भाँति कृषि 
श्रम संगठनों की स्थापना की जानी चाहिये जिससे कृषि श्रमिक अपने अधिकारो को 
सुरक्षित रख सकें। 


कृषि श्रमिको की उन्नति के लिए उठाए गये कदम 

स्वतन्त्नता प्राप्ति के बाद केन्द्र तथा राज्य सरकारो ने कृषि श्रमिको की दशा 
सुधारने के लिए तिम्त कार्य किये है .--- > 

(]) कृषि-दास-प्रथा--भारतीय संविधान ने क्ृषि-दास-प्रथा को अपराध 
घोषित कर दिया है, जिससे कि कृषि श्रमिको की दशा सुधरे तथा पूर्णकालीन रोज- 
गार मिल सके । 

(2) न्यूनतम मजदूरी अधिनियम एवं कृषि अमिक--सन्‌ 948 मे न्यूनतम 
मजदूरी अधिनियम पारित किया गया, जिसके अधीन तसिलताड और महाराष्ट्र को 
छोडकर शेष सभी राज्यो और मंघीय क्षेत्रों में कृषि मजदूरों की न्यूनतम मजदूरी 
निर्धारित की गई है । केन्द्रीय सरकार द्वारा कृषि शोधन संस्थाओ तथा सैनिक फामों 
पर काम करने वाले श्रमिको की भी न्यूनतम मजदूरी निश्चित कर दी गई है। अधि- 
नियम में जीवन निर्वाह व्यय में हुई वृद्धि को ध्यान मे रखते हुए 5 वर्ष की अवधि 
में न्यूनतम सजदूरी की समीक्षा करने की भी व्यवस्था है । 

(3) श्रमिक सहकारिता का संगठन--श्रम या सेवा सहकारी समितियो की 
स्थापना के लिए प्रोत्साहन दिया जा रहा है। इन समितियों के सदस्य स्वयं श्रमिक 
ही होते हैं और सडको का निर्माण, नहरो और तालाबो की खुदाई, वन-रोपण आदि 
सहकारी परियोजनाओ के ठेके लेती है । 

(4) भुदान आन्दोलन-- भूदान, ग्रामदान व प्रखण्डदान आदि आन्दोलतों से 


288 कृषि श्रमिक 


भी कृषि श्रमिको की दशा को सुधारने मे बडी सहायता मिल रही है। इन आदोलनो 
में प्राप्त हुई भूमि के हस्तान्तरण व प्रबन्ध के लिए राज्यों ने आवश्यक कानून बना 
विये है । 

(5) कृषि मजदूर विकास सस्थधा--अखिल भारतीय कृषि ऋण पुनरवलोकन 
समिति ने सिफारिश मे आमीण क्षेत्रों में छोटे किसानो की विकास सस्था द्वारा उनकी 
मदद करने को कहा था | भारत सरकार ने उसे स्वीकृत ही नहीं किया बल्कि उससे 
एक कदम आगे भूमि-रहित मजदूर तथा बहुत छोटे किसानो के लिए भी विकास 
संस्था खोलने का निश्चय किया और इस निश्चय के आधार पर ऐसी सस्था को 
सगठित कर दिया गया जो भुमि-रहित तथा छोटे-छोटे काश्तकारो के लिए सहायता 
प्रदान करेगी । संस्था का मुख्य ध्येय उन्हे रोजगार तथा साधन प्रदान करना है। 
अगामी 4 वर्षों में देश मे इस प्रकार की 40 परियोजनाएँ स्थापित करने का प्रस्ताव 
है। 

(6) ग्रामीण बक्से कार्यक्रम--कृषि श्रसिको को बेरोजगारी के दिनो मे उनके 
लिए रोजगार की व्यवस्था करने के लिए केन्द्रीय सरकार ने ग्रामीण वक्‍तसे कार्यक्रम 
की योजना तैयार की है। इस कार्यक्रम मे लघु और मध्यम स्तरीय सिंचाई साधनों 
का विकास, भूमि सरक्षण, इत्यादि सम्मिलित हैं। यह अनुमान है कि प्रति एक करोड़ 
रुपये का व्यय सम्बन्धित कार्य विधि भे 25 हजार से 30 हजार व्यक्तियों को रोज- 
गार उपलब्ध करेगा । 


(7) ग्राम आवास निर्माण योजना--अक्टूबर 4957 में यह योजना प्रारम्भ 
की गई जिसके अन्तर्गत भुमिहीन' कृषि श्रमिकों को नि.शुल्क या नाम मात्र कीमत 
पर मकान प्रदान करने के लिए राज्य सरकारो को अनुदान दिया जाता है! 


(8) रोजगार गारन्टी योजना--महाराष्ट्र सरकार ने रोजगार गारन्दी 
योजना शुरू की है। इस योजना के अनुसार सरकार को प्रार्थी को उसके निवास 
स्थान के 5 किलोमीटर के बीच रोजगार उपलब्ध कराना होगा | इस उद्देश्य की' 
पूर्ति के लिए सरकार को विभिन्न सावंजनिक निर्माण कार्यक्रम सम्बन्धी योजनाएँ 
(अर्थात्‌ सडक सिंचाई आदि) तैयार करनी होगी । इसमे मजदरी की दर ऐसी नही 
होगी' जिससे क्षि क्रियाओ से सामान्य रोजगार प्राप्त श्रमिक आकर्षित हो सकें । यह 
सभी व्यक्तियों को रोजगार उपलब्ध कराने का अभिनन्दनीय कदम है । यह आशा 
की जांती है कि अन्य सभी राज्य भी ऐसी ही योजनाएँ चाल करेगे । 

(9) बीस सुत्नीयः कार्यक्रा--प्रधान मन्‍्त्री के 20 सूत्नीय कार्यक्रम मे भी 
भूमिहीन श्रसिको एवं समाज के अन्य निबल वर्गों की आथिक दशा सुधारने के लिए 
कई उपाय किये गये हैं इनमें निम्नलिखित उल्लेखनीय हैं --- 

(0) कृषि भूमि की अधिकतम सीमा के कानुनों को लागू करना तथा अति- 


रिक्त भूमि को भूमिहीनो में तेजी से वितरण करने की कार्यवाही करना और अभिलेख 
को पृर्ण करना । 
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(7) भूमिहीनों व समाज के निर्बल वर्गों को मकानों की जगहे तेजी से वित- 
रित करना । 

(77) बन्धुआ श्रम को गेर कानूनी घोषित करना । 

(7५) ग्रामीण ऋणग्रस्तता को समाप्त करना । वेहातों में भुमिहीन मजदूरों, 
दस्तकारो और छोठे किसानो से ऋण वसूली पर रोक लगाने के लिए कानून बनाकर 
प्रतिबन्ध लगाना ! 

(५) समग्र ग्रामीण विकास्र एवं राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम को सुहृढ 
एवं अधिक विस्तृत करने की योजना । 

(५१) कृषि मजदूरों को न्यूनतम मजदूरी सम्बन्धी कानूनो की समीक्षा और 
उनका असरदार तरीके से क्रियान्वयन । 

(५7) बन्धुआ मजदूरों के पुनर्वास की व्यवस्था । 

(धरा) ग्रामीण क्षेत्रों के भूमिहीनो को आवासीय भूमि देने और मकान बनाने 
सम्बन्धी कार्यक्रम का विस्तार | 

(ह) अनुसूचित जाति ओर अनुसूचित जन-जातियों के विक्रास से सम्बद्ध 
कार्यों मे तेजी । 

विशेष क्षेत्र कार्यक्रम--प्रारम्भ मे ग्राम पुनर्तिर्माण के लिए सरकार ते सामु- 
दागिक विकास कार्यक्रमों को प्रारम्भ किया जिसमे कृषि श्रमिकों की आर्थिक दशा में 
सुधार की भी व्यवस्था की गई थी। लेकिन इसके बाद यह निश्चय किया गया कि 
ये कार्यक्रम कुछ विशेष जिलो तथा क्षेत्रों मे ही लागू किये जाने चाहिए । इस योजना 
को ध्यान मे रखकर कई विशेष क्षेत्ञ कार्य क्रम आरम्भ किये गये इन कार्यक्रमों मे 
छोटे किसान, विकास एजेन्सियो सीमान्त कृषक एवं कृषि श्रमिक विकास एजेन्सी कार्य- 
क्रम आदि विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं । 

(0) सीमान्त कृषक और अमिक योजना--सीमान्त कृषकों तथा क्ृषि 
श्रमिकों की सहायता के लिए सरकार द्वारा देश के 4 चुने हुए जिलो मे पायलट 
प्रोजेक्ट्स शुरू किये जायेंगे और प्रत्येक जिले मे 20 हजार सीमान्त क्ृषफ और कृषि 
श्रमिको को वित्तीय सहायता दी जायेगी । 

(]) कुटीर व लघु उद्योगो का विकास---कषि पर जनसंख्या के दबाव को 
कम करने के लिए सरकार ने हमेशा लघु और कुटीर उद्योगो को प्रोत्साहन दिया है ! 
ग्रामीण क्षेत्रों मे ग्रामीण औद्योगिक बस्तियाँ भी स्थापित की गई है । 

(42) कृषि अषमिकों की स्थायी समिति--केन्द्रीय सरकार ने विद्यमान कृषि 
श्रमिकों सम्बन्धी कानूनों एवं व्यवस्थाओ की समीक्षा एवं विस्तृत अधिनियमों की 
रूपरेखा बताने के लिए एक स्थायी समिति की नियुक्ति की है । 

(3) बन्धुआ सजदुर प्रथा का अन्त--976 में बन्धुआ मजदूर उन्मूलन 
अधिनियम पारित कर बन्धुआ मजदूरी प्रणाली गैर कानूनी घोषित कर दी गई है-- 
जिसके फलस्वरूप अब कोई भी व्यक्ति ऋणो के चुकाने के लिए मजदूर के रूप मे कार्य 
करते के लिए बाध्य नही 'किया जा सकता है । 

” [9 
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(4) क्षेत्रीय ग्रामोण बेक की स्थापना--प्रामीण क्षेत्रों मे क्षेत्रीय ग्रामीण 
बैक स्थापित की गई है जो ग्रामीण क्षेत्रों मे वित्तीय सुविधाएँ प्रदान करती है । 

(5) ऋण सुक्ति कानून--वे भूमिहीत श्रमिक व शिल्पकार जिनकी आय 
2,400 रुपए वाधिक या इसमे कम है इन्हे पुराने ऋणो से मुक्ति दिलाने के उद्देश्य से 
भिन्न-भिन्न राज्यों ने अध्यादेशों के माध्यम से कानून बनाये है जिनके अनुसार अब 
इस प्रकार के ऋणो की वसूलयाबी नहीं हो सकती है और यदि कोई डिग्री भी हो 
गई है तो भी उसकी वसूलयाबी नहीं हो सकती है । 


पचवर्षीय योजनाओं में क्ृषि श्रमिक 

प्रथम योजना मे कृषि-अश्रमिक की स्थिति मे सुधार लाने के उद्देश्य से कई कार्ये 
किये गये, जैसे--कम मजदूरी वाले क्षेत्र मे न्यूनतम मजदूरियाँ निश्चित करना, निवास 
स्थान के सम्बन्ध में श्रमिकों को दखली अधिकार देना, श्रमिक सहकारिताओ का 
संगठन करना तथा भूमिहीन श्रमिकों हेतु पुनर्वास योजना बढाता, जिस पर लगभग 
] करोड़ रुपये व्यय किये गये । परन्तु इस योजनावधि में कृषि श्रमिक की स्थिति मे 
कोई विशेष प्रगति नही हुई । 

प्रथम योजना क ल में भूमिहीन मजदूरो के पुनर्वास के लिए 2 करोड रुपये 
व्यय का एक कार्यक्रम तैयार किया गया था जिसे आगे कम कर केवल :5 करोड 
रुपये का हो रखा गया । किन्तु योजनाकाल मे इस मंद में एक करोड रुपये से भी 
कम रकम खर्चे की गयी। प्रथम योजना में तमिलनाडु व आन्ध्र प्रदेश मे भूमिहीन 
श्रमिकों को बसाने के कार्यक्रम लागू +िये गये । भोपाल मे केन्द्रीय सरकार ने ।0,000 
एकड के फार्म पर भूमिहीन श्रमिकों को बसाया। 

द्वितीय योजना में श्रम सहयोग समितियों की स्थापना, कुटीर व लघु उद्योगों 
को प्रोत्साहन द्वारा ग्रामीण अर्थ-व्यवस्था मे रोजगार के अवसरो मे वृद्धि करना, भूमि 
के पुनवितरण व शिक्षा सम्बन्धी सुविधाओं के विस्तार पर विशेष जोर दिया गया । 
योजना काल में | लाख एकड भूमि पर 0 000 भूमिहीन मजदूर परिवारों को 
बसाने के लिये लगभग 5 करोड रुपये व्यय किये गये । इसके अतिरिक्त, इसी योजना- 
वधि में पिछडे वर्गों के उद्धार के लिये लगभग 90 करोड व्यय किये गये । 

इस योजनावधि मे पजाब, आम्श्र प्रदेश, बम्बई व बिहार मे श्रम-सहकारी 
समितियाँ स्थापित करने में सफलता प्राप्त की गई। बिहार मे 0 हजार परिवारों 
को भुदान से प्राप्त भूमि परण्बसाया गया । आन्ध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मैसुर 
व पंजाब में खेतिहर मजदूरों को मकान की जगह दिलाने मे सफलता मिली । 

तृतीय योजना मे कृषि श्रमिको की स्थिति सुधारने पर पर्याप्त जोर दिया गया 
और इसलिए विशाल विनियोग की व्यवस्था की गई । विभिन्न विकास-कार्यक्रमो, जैसे 
कुटीर एवं लघु उद्योगों का विकाप्त, गाँवो का विद्युतीकरण, ग्रामीण आवास, पीने के 
पानी की व्यवस्था, सिंचाई क्रषि-उत्पादन में वृद्धि, शिक्षा' आदि से कृषि श्रमिकों की 
स्थिति मे कुछ सुधार अवश्य हुआ है। योजनाकाल में कृषि श्रमिकों को बसाने के 
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लिए 2 करोड रुपये व्यय करने थे और 50 लाख एकड भूमि पर 7 लाख कृषि- 
श्रमिक परिवारों को बसाने की व्यवस्था थी। पिछड़ी हुई जातियो के कल्याणाथे 
9 4 करोड रुपये व्यय किये गये । 

तृतीय योजना से जो लक्ष्य निर्धारित किए गए वे प्राप्त नही किये जा सके है। 
अनुमान है कि योजनाकाल के 5 वर्षो में भूमिहीन मजदूरों को एक करोड एकड 
भूमि वितरित की जा चुकी है । 

चतुर्थ पंचवर्षोष योजना--इस योजना से क्ृषि-अ्रमिको के लिए विशेष कार्य- 
क्रम तैयार किया गया जिसके अन्तर्गत (7) भूमि सुधार कार्यक्रम को प्रभावी ढंग से 
लागू करने पर जोर दिया गया, एवं (7) कृषि-अमिको को अन्य रोजगारो मे लगाने 
पर ध्यान दिया गया । 

पाँचवीं पंचवर्षोय योजन7--इस समस्या का स्थायी हल निकालने के लिए 8 
सदस्यीय कंषि-श्रम तदर्थ समिति बनायी गयी। साथ ही इस योजना में आवास 
व्यवस्था पर विशेष बल दिया गया । 

छठी योजना तथा कृषि श्रमिक--छठी योजना मे पिछडे वर्ग के उत्थान के 
लिए जो कार्यक्रम बनाए गये है उनमे कृषि श्रमिक को सम्मिलित किया है | योजना 
मे यह उल्लेख किया गया है कि देश की लगभग 20% जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्रों मे 
रहने वाली अनुसूचित जातियो और जन जातियो की है, ये जनसंख्या के निर्धनतम 
वर्ग का निर्माण करती है। इनके पास साधनों का अभाव है और प्रमुख रूप पे ये 
कृषि पर निर्भर रहते है इस योजना में इस वर्ग के आधिक विकास के लिए पुन- 
वितरण के कार्यों को प्राथमिकता प्रदान की गई है इस योजना में सामान्य विकास 
कार्यक्रमों के साथ ही कमजोर वर्ग के विकास को जोडा गया है। 

इस योजना मे समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम हेतु भी पर्याप्त मात्ना में 
परिव्यय का प्रावधान है। क्षेत्रीय विकास हेतु ब्लाको और कार्यक्रमों का चयन इस 
प्रकार किया जायेगा ताकि कमजोर वर्ग के लोगों को अधिकतम लाभ प्राप्त हो सके 
इसके साथ ही मिल वर्गों को लाभ प्राप्त हो सकेगा । 

न्यूनतम आवश्यकताओ के संशोधित कार्यक्रम (रे 3 ? ) में प्राथमिक 
और प्रौढ शिक्षा के विकास के लिए पर्याप्त व्यवस्था की गई है जिन क्षेत्रों मे पिछडी 
हुई जनसंख्या का प्रभाव अधिक है ओर शिक्षा की सुविधाएँ नही हैं वहाँ प्राथमिक 
शिक्षा के विकास को प्राथमिकता दी जायेगी । इस कार्यक्रम मे भुमिहीन श्रम आयास 
योजना के लिए 500 करोड रुपये का प्रावधान किया गया है इससे भी निर्बेल वर्ग 
के लोगो की पर्याप्त सुविधा उपलब्ध हो सकेगी इसके अतिरिक्त गन्दी बस्तियों के 
बातावरण में सुधार एवं अनुपूरक पोषण आदि के प्रावधान से भी निरबल वर्ग के लोगो 
को लाभ प्राप्त होगा । 

स्पष्टत छठी योजना मे निर्बंल लोगों के आथिक एवं सामाजिक विकास के 
लिए पर्याप्त व्यवस्था की गईं है। केवल सामान्य विकास कार्यक्रमों व कल्याणकारी 
कार्यक्रमों से ही नही अपितु रोजगारोन्मुख कार्यक्रमों के विकास से भी निर्बेल वर्ग के 
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लोगो को लाभ प्राप्त हो सकेगा | इसी तरह सहायक व्यवसायों मे व ग्रामीण उद्योगों 
के विकास से भी उन्हे पर्याप्त लाभ प्रा हो सकेगा । 


परोक्षा प्रश्त 


, भारत में कृषि श्रमिकों की समस्याओं का उल्लेख कीजिए और इन 
समस्याओ को सुलझाने के उपाय बताइए । 

2. भारत मे कृषि श्रमिकों की निम्न आथिक दशा के कारण बताइए तथा 
इसकी दशा सुधारने के सुझाव दीजिए । 

3 भारतीय क्षि में कृषि श्रमिकों की समस्या का परीक्षण कीजिए । यह 
समस्या कैसे हल हो सकती है ? 

4 देश में कृषि श्रम समस्या की संक्षेप मे विवेचता कीजिए । क्‍या वह कृषि 
प्रधान अर्थ-व्यवस्था में आवश्यक ढाँचे मे परिवर्तेत के बिना हल की जा सकती है ? 


2| 
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भारत जैसे कृषि-प्रधान देश मे क्षषि-वस्तुओ की कीौमतो का विशेष महत्त्व है। 
कारण यह है कि कृषि वस्तुओ की कीमतो मे होने वाले परिवर्तन अन्य वस्तुओ की 
कीमतो को भी प्रभावित करते है और साभान्‍्य कीमत स्तर में होने वाले उच्चावचन 
आध्िक विकास को प्रभावित करते है । 


क्षि-कीमतों के कार्य या महत्त्व 
कृषि कीमतें अनेक कार्य सम्पन्न करती है जिनमे से कुछ आथिक विकास की 
प्रक्रिवुओ के लिए विशेष महत्त्व के हैं । कृषि-कीमतो के मुख्य कार्य ये है--- 

] कीसती आय बवितरक के रूप मे--क्ृषि-कीमतें अर्थव्यवस्था के आय 
वितरण को प्रभावित करती हैं। उदाहरण के लिए उत्पादक की आय उपज के उस 
भाग के अनुपात मे प्रभावित होती है जो वे बाजार मे विक्रय करते हैं तथा उपभोक्ताओ' 
की वास्तविक आय उनकी आय के उस भाग के अनुपात मे प्रभावित होगी जो वे कृषि 
पदार्थों पर व्यय करते है। इस प्रकार जब कीमतो मे वृद्धि होती है तो इससे बड़े 
उत्पादको को जिनके पास विक्रय-योग्य काफी अतिरेक रहता है, लाभ होता है परन्तु 
छोटे किसानो को अधिक लाभ नही होता क्योकि विक्रय-योग्य अतिरेक की मात्रा उनके 
पास कम होती है। कृषि वस्तुओ की कीमतो में वृद्धि से कम आय वाले नगरीय उप- 
भोक्ता की वास्तविक आय से काफी कम्ती आ जाती है क्योकि वे अपनी आय का 
अधिकाश भाग खाद्य पदार्थों के क्रय पर व्यय करते है। यह भी हो सकता है कि 
बढ़ती हुई कीमतो के फलस्वरूप उन्हे अपने घरेलू उपभोग मे कमी करनी पडे जो 
बिलकुल वाछनीय नही है । 

2. कोसत पूंजी निर्माण के उद्दीपषक के रूप से---कृषि-कीमतें आथिक विकास 
के लिए अतिरिक्त संसाधनों के उत्पादन में महत्त्वपूर्ण योग देती हैं । वे इस भूमिका 
को पूंजी निर्माण को प्रोत्साहित करके निभाती हैं । ऊंची कीमतो के फलस्वरूप उत्पा- 
दन की कीमतो में वृद्धि हो जाती है और अधिक आय प्राप्त होती है। फलतः बचत 
और विनियोग-दरो मे बृद्धि होती है। 


294 कृषि-कीमत एवं उनका स्थिरीकरण 


3 कीमतें संसाधनों के आवण्टक के रूप सें>कृषि कीमते देश के आ्थिक 
साधनों के बेँटवारे या आवण्टन को प्रभावित करती है। किसान उन वस्तुओ के उत्पादन 
को प्राथमिकता देता है जिसकी कीमत अधिक होती है अथवा जिनकी कीमत बढने की 
आशा होती है। इस सम्बन्ध में एक प्रमुख तथ्य यह है कि कृषि बस्तुओ की कीमत 
में वृद्धि का प्रभाव उन वस्तुओं के उत्पादन पर बहुत अधिक नही होता जो उपभोग के 
लिए आवश्यक होती है तथा जिनका सम्पूर्ण कृषि उत्पादन मे बहुत बडा भाग होता है 
जैसे गेहूँ व चावल आदि । कीमत वृद्धि का प्रभाव व्यापारिक फसलो के उत्पादन पर 
अपेक्षाकृत अधिक होता है । 


कृषि वस्तुओं की कीमत में उतार-चढ़ाव के कारण 
(80868 0 #[प्रढप्रकरा00 ज 68007रपाओं 07085) 


! क्रृषि उपज की पूति में परिवर्तत--कषि अधिकाशतः प्रकृति पर निर्भर 
रहती है, फलत. प्रतिकूल और अनुकूल मौसम के कारण कृषि उपज मे प्रतिवर्ष परि- 
वर्तन होते रहते हैं । बाढ, सूखा, व्यापक पौध रोग आदि के कारण क्षि पैदावार कम हो 
जाती है जिसका कृषि उपज की पूर्ति पर घातक प्रभाव पडता है, जिससे कृषि-कीमतो 
मे काफी वृद्धि होती है । कभी-कभी अनुकूल मौसम से कृषि उपज बढती है, जिससे मडी 
में करषि उपज की पूर्ति बढ़ जाती है। फलत: कृषि कीमतो मे कमी आ जाती है । 

2 कृषि उपज्ञ की माँग में परिवर्तत---कषि उपज की माँग मे बृद्धि होने पर 
भी कृषि वस्तुओ की कीमत मे वृद्धि होती है। कृषि वस्तुओ की माँग॑ मे वृद्धि के 
साधारणतया दो कारण होते हैं--(7) जनसख्या मे वृद्धि (7) लोगो की आय मे बृद्धि। 

जनसंख्या में वृद्धि-जनसंख्या मे वृद्धि के कारण भी कृषि उपज की माँग से 
बुद्धि होती है तथा कृषि उपज की माँग से वृद्धि के कारण कृषि-कीमसतो मे वृद्धि होती है । 

लोगों की आय में वृद्धि--भारतवण्ष ने पत्चवर्षीय योजनाओं में बहुत अधिक 
व्यय किए जाने के कारण लोगो की आय मे वृद्धि हुईं। आय मे वृद्धि होने के कारण 
भारत भे खाद्यान्नो की माँग और कीमत में भी दृद्धि हुई है। 

3. औद्योगिक विकास--भारतवर्ष मे बहुत से ऐसे उद्योगो का विकास हुआ है, 
जिनको कच्चा माल कृषि से प्राप्त होता है जैसे चीवी, पठटसन व कपड़ा उद्योग इत्यादि 
किन्तु इत उद्योगो के विकास ने देश के फसलो के ढाँचे को प्रभावित किया है। जैसे 
खाद्यान्नो के अन्तर्गत क्षेत्र कम होता गया है और व्यापारिक फसलों के उत्पादन में 
बुद्धि हुई है फलतः खाद्यान्नों की कीमतें बढ़ी है । 

4. सरकार को सोद्रिक एवं राजकोषीय नोति--सरकार की मौद्रविक एवं 
राजकोषीय नीति का भी कृषि कीमतों पर प्रभाव पडता है--- 

(अ) सोब्रिक नोति--देश मे जब वास्तविक उत्पादन की बृद्धि की अपेक्षा मुद्रा 
की पूर्ति की वृद्धि अधिक होती है तो कीमते बढ़ती हैं। भारत मे पत्चवर्षीय योजनाओं 
में भारी व्यय के कारण मुद्रा की पूर्ति वास्तविक उत्पादन से सदैव अधिक रही है 
फूलत: कृषि कीमतो मे बढ़ने की प्रद्धत्ति रही है । 
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रिजव बेक की साख-तीति का प्रभाव कृषि-कीमतो की नीति पर पडता है । 
यदि साख-नीति उदार होती है अर्थात्‌ नीचे ब्याज की दर पर ऋण मिल जाता है 
और ऋण लेने पर कोई प्रतिबन्ध नही होता तो व्यापारियो को सट्टेबाजी व जम्ा- 
खोरी को प्रोत्साहन मिलता है। फलत. कीमते बढ़ती हैं। रिजवे बैक ने क्षि-कीमतो 
में वृद्धि को नियत्नित करने के लिए चयनात्मक साख-नीति का उपयोग किया है। 

(ब) राजकोषीय नीति--भारत ने अपनी पच्चवर्षीय योजनाओ को क्रियान्वित 
करने के लिए भारी मात्रा मे हीनाथं-प्रबन्धन का सहारा लिया है। इसके अन्तर्गंत 
सरकार अपनी आय से अधिक व्यय करने के लिए कागजी मुद्रा का निर्गेमन करती है 
जिसके कारण बाजार मे मुद्रा की पूर्ति अधिक .हो जाती है। मुद्रा की पूर्ति अधिक 
होने पर कीमतो मे वृद्धि होने लगती है। 

5. साख, विपणन, यातायात, संग्रह आदि की सुविधाओं में वृद्धि--किसानो 
को साख, विपणन, यातायात, संग्रह आदि की जो सुविधाएँ योजनाकाल से प्रदान की 
जा रही है, उससे किसानों की अनुकूल मूल्य मिलने तक उपज अपने पास रोकने की 
क्षमता बढी है। फलत क्रंषि कीमतों मे अनावश्यक रूप से वृद्धि हुई है । 

6 उचित कृषि-कीमत नीति का अभाव--भारत मे कृषि वस्तुओ की कीमत मे 
उच्चावचन का एक कारण यह भी रहा है कि या तो सरकार ने उचित कृषि-कीमत 
नीति नही अपनाईं अथवा यदि अपनाई तो उसे कार्यान्वित करने के लिए पर्याप्त कदम 
नही उठाए। फलत'* क्ृषि-कीमतो मे वृद्धि या भारी गिरावट होती रही । 

7. अपूर्ण या सगठित बाजार--भारत मरे सगठित बाजार नही है। यहाँ कृषि 
विपणन में मध्यस्थो की लम्बी श्ृद्धुला है और विभिन्न प्रकार की कुप्रथाएँ प्रचलित 
है । फलत कृषि पदार्थों की कीमतो मे भारी अस्थिरता रहती है। 


कृषि-कीमत में परिवतंनों के दृष्परिणाम 
कृषि-कीमतो में होने वाले परिवतेतों के दुष्परिणामो का अध्ययन हम निम्न- 
लिखित शीषंको के अन्तर्गत कर सकते है । 

4 कृषि अ्थे-व्यवस्था के विकास सें बाधक--कृषि-कीमतों में होने वाले परि- 
वर्तेतो का कृषि विकास पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, क्योकि किसानो को मिलने 
वाली कृषि उपज कीमतो में बार-बार उच्चावचन आने से किसानो की आय मे अस्थि- 
रता तथा अनिश्चितता बढ जाती है। ५ 

किसानो की आय मे अस्थिरता कृषि अ्थेव्यवस्था को मुख्यतः निम्न दो प्रकार 
से प्रभावित करती है--- 

(अ) कृषि क्षेत्र में बचत व विनियोग का अभाव--कृषि-कीमतो की अस्थिरता 
के कारण किसानो की आय में जो अनिश्चितता आ जाती है, उसके कारण किसान 
बचत करते व क्रषि पूजी लगाने मे हिचकते है । स्पष्टतः कृषि-कीमतों मे समय-समय 
पर होने वाला परिवतेन कृषि क्षेत्र में विनियोग बढ़ाने के मार्ग मे बाधक है । 

(ब) उत्पादन कम व ऋण के भार में वृद्धि--यदि कृषि-पदार्थों की कीमतें 
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बहुत कम हो जाती है तो किसानो की दशा अत्यन्त शोचनीय हो जाती है। किसान- 
वर्ग पर दुख की छाया फल जाती है। किसान की भू-राजस्व, सिंचाई, मजदूरी 
इत्यादि पर एक निश्चित राशि व्यय करनी पड़ती है, किन्तु कृषि वस्तुओ की कीमतें 
गिर जाने के करण उसकी आय बहुत कम हो जाती है। फलत' किसानो पर ऋण 
का भार बढ जाता है । 

2 उपभोक्ताओं को हानि--भारत जैसे निधन देशो में व्यक्तियों की आय का , 
अधिकाश भोजन, कपडा आदि प्राथमिक आवश्यकताओ पर व्यय किया जाता है, 
जिनके कारण इन वस्तुओ की माँग बेलोचदार होती है। इसका अर्थ यह है कि इन 
वस्तुओ की कीमतें बढने पर व्यय की मात्रा बढ जाती है। अत' कृषि वस्तुओं की 
कीमतो मे वृद्धि के कारण व्यय की मात्रा बढने पर एक ओर उपभोक्ताओं को हानि 
होती है और दूसरी ओर उनका जीवन-स्तर गिर जाता है। 

3. आयात-निर्यात-नीति के क्रियान्वयन में कठिनाई--क्षि-कीमतो में अस्थि- 
रना के कारण सरकार को आयात-निर्यात नीति का उचित ढग से बताना और क्रिया- 
न्वित करना कठिन हो जाता है। उसमे निरन्तर परिवरतंन करने पडते है, जिसका 
विदेशी व्यापार पर बुरा प्रभाव पडता है । 

4. जमाखोरी-मुनाफाखोरी व सदटेबाजों में वृद्धि--कषि-कीमतो मे अस्थिरता 
के कारण उत्पादको की आय अनिश्चित हो जाती है, उपभोक्ताओं के उपभोग का 
स्तर अनिश्चित हो जाता है और व्यापारियों के व्यापार की स्थिति भी अनिश्चित 
हो जाती है! इनका सयुक्त प्रभाव यह होता है कि देश मे जमाखोरी, मुनाफाखोरी 
व सट्टेबाजी की क्रियाओ को प्रोत्साहन मिलता है जिसके कारण व्यापारी वर्ग को 
तो लाभ होता है परन्तु उत्पादक व उपभोक्ता वर्ग को हानि उठानी पडती है। 

5. देश के आर्थिक नियोजन कार्यक्रम में बाधा--कृषि-कीमतो की अध्थिरता 
के कारण देश के आथिक नियोजन कार्य मे कई बाधाएँ आती है। उदाहरण--कृषि 
पदार्थों की कीमते बढने के कारण जीवन-निर्वाह का व्यय अधिक हो जाता है। फलतः 
मजदूरों की मजदूरी मे इृद्धि करनी होती है । मजदूरी मे वृद्धि होने के कारण उत्पा- 
दन लागत मे वृद्धि हो जाती है जिससे निर्मित वस्तुओ की कीमते और बढ़ जाती है 
और सजदूरो की मजदूरी मे पुन. दृद्धि करनी पडती है । इस प्रकार कीमत वृद्धि का 
दृषित-चक्र चलता रहता है जिसके कारण आधिक नियोजन के कार्यक्रमो को क्रिया- 
न्वित करना कठिन हो जाता है। 


कृषि-कोमतों के स्थिरोकरण का आशय 


(थदिल्कागाएं एण 8480॥ए 7 &87700६प्रव्वा 77085 ) 


क्रृषि एक मोसमी उद्योग होने के कारण तथा भारतीय कृषि की सानसून पर 
अत्यधिक निर्भरता के कारण क्रषि उत्पादन मे और उसके फलस्वरूप कृषि-कीमतो मे 
उतार-चढ़ाव आना स्वाभाविक है। अत. कृषि वस्तुओ की कीमतों के स्थिरीकरण का 
यूह्‌ आशय नही है कि इनकी कीमतो को किसी विशेष बिन्दु पर स्थिर रखा जाय 
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बल्कि इसका तात्पयें कृषि-कीमतो के अत्यधिक उतार-चढाव को कम करके एक निर्धा- 
रित सीमा के अन्दर नियमित करने से है। अशोक मेहता कमेटी के अनुसार “एक 
विकासशील अर्थव्यवस्था की कठिनाइयाँ विभिन्न कीमत असमानताओ मे प्रतिबिम्बित 
होती है। इन असमानताओ को एक सीमा के भीतर ही रखना ही कीमत स्थिरीकरण 


है | हे ए 
कृषि कीमत-स्थिरता' के उद्देश्य 


कृषि कीमत में स्थिरता के निम्नलिखित उद्देश्य है-- 

! क्ृषि-कीमतो मे मौसमी उतार-चढावो को न्यूनतम करना । 

2 कृषि से उत्पादित बस्तुएँ तथा कृषि आवश्यकताओ के बीच उचित कीमत 
सम्बन्ध स्थापित करता । 

3. कृषि-कीमतो मे भारी व एकतरफा परिवतेनो को रोकना । 

4 ऐसे पदार्थों के उत्पादन को बढाना जिससे जन साधारण के उपयोग के 
लिए आवश्यक वस्तुएं पर्याप्त मात्ना मे उपलब्ध हो सके तथा उद्योगो को पर्याप्त मात्रा 
में कच्चा माल उपलब्ध हो सके । 

5 विभिन्न प्रतियोगी फसलो की माँग व उत्पादन में समायोजन करने के 
लिए इन प्रतियोगी फसलो की कीमतो में उचित सम्बन्ध बनाये रखना । 

6 कृषकों को अपनी उपज की लाभप्रद न्यूनतम कीमत प्राप्त हो सके तथा 
उपभोक्ताओ को उचित कीमत पर पर्याप्त मात्दा मे कृषि-वस्तुएँ उपलब्ध हो सकें । 

7. किसानों से बाजार मे विपणन योरय बचत नियमित रूप से आती रहे इस- 
लिए देश के विभिन्न क्षेद्रो की कृषि-कीमतो मे समन्वीय स्थापित करना । 

8 मुद्रा स्फीति के दबाव पर नियन्त्रण रखना । 

9. क्षि उत्पादित वस्तुओ का मुख्यतया व्यापारिक फसलो का निर्यात स्तर 
बनाए रखना तथा प्रोत्साहित करना । अस्थिर क्ृषि-क्षीमतो का कृषि वस्तुओ के 
निर्यात पर बुरा प्रभाव पडता है। अत निर्यात प्रोत्साहन के लिए कृषि-कीमतो का 
स्थिरीकरण आवश्यक है । 


भारत में कृषि-कीमतो की प्रवृत्तियाँ 


प्रथम योजना के आरम्भ में कृषि-कीमत काफी ऊँची थी, लेकित योजना मे 
कृषि उत्पादन मे वृद्धि होने तथा सरकार द्वारा मुद्रा स्फीति विरोधी नीति अपनाने से 
योजना के अन्त में कृषि कीमतों मे 20% की कसी हुईं। द्वितीय योजना मे कृषि 
उत्पादन मे आशानुकूल वृद्धि न होने तथा मुद्रा प्रसारजन्य दबावों के कारण, कृषि- 
कीमतो में लगभग 39% की वृद्धि हुईं । तृतीय योजना में भी क्रषि उपज की कीमतों 
में बढने की प्रवृत्ति थी । 

965-66 के बाद कृषि उपज की कीमतो एवं सामान्य कीमत स्तर मे अत्य- 
धिक वृद्धि हुईं, जिसके मुख्य कारण इस प्रकार थे--(7) भारत-पाक युद्ध (0) 4965 
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के बाद दो वर्ष लगातार घुखा पडते के कारण मध्यप्रदेश, बिहार व राजस्थान मे 
फसलो का नष्ट हो जाना (7) बजठ में भारी कराधान (79) 97 में बगलादेश 
से भारी मात्रा मे शरणाथियो का आगमन (९) 97 में भारत-पाक युद्ध (शा) 
97 -72 के बाद लगातार प्राकृतिक आपदाओ के कारण फसलो का नष्ट होना तथा 
(शा) सरकार द्वारा अत्यधिक मात्रा मे मुद्रा-पत्नो का निर्गेमन अर्थात्‌ मुद्रा-पूर्ति मे 
बृद्धि, संग्रह करने की प्रवृत्ति मे वृद्धि, खाद्यान्नो के उत्पादन में कमी एवं हीनार्थ- 
प्रबन्धन इत्यादि । 

जनवरी सन्‌ 977 से 970-7] को आधार वर्ष मानकर थोक मूल्य सूच- 
काको की एक नई श्ृद्धुला प्रारम्भ की गई जिसके अनुसार कृषि मूल्यों की प्रवृत्ति 
को निम्न तालिका द्वारा स्पष्ठ किया जा सकता है--- 





कृषि मूल्य की प्रवृत्ति 
970-7] 55 00 
वर्ष खाद्यान्न दाले तिलहन 
]974-72 03 ]4 90 
975-76 74 82 426 
]976-77 453 46 434 
977-78 [70 25 84 
979-860 25 35 236 





उपर्युक्त सारिणी के विश्लेषण से स्पष्ट है कि अल्पकालीन उच्चावचनों को 
छोडकुर कीमतो की सामान्‍य प्रवृत्ति बढने की रही है । 
कृषि-कीमतों में स्थिरता लाने के लिए उपाय एवं विभिन्न समितियों के सुझाव 

भारत सरकार ने समय-समय पर कीमत स्थायीकरण के सम्बन्ध मे अध्ययन 
करने ओर सुझाव देने हेतु विभिन्न समितियों की नियुक्ति की है। इन विभिन्न समि- 
तियो द्वारा क्षि-कीमत के सम्बन्ध मे दिये गये सुझाव निम्नलिखित है-- 

! कृष्णमाचारी कोमत उप समिति--सन्‌ 944 मे श्री क्रष्णमाचारी की 
अध्यक्षता मे क्ृषि-कीमतो के सम्बन्ध मे एक कीमत उपसमिति नियुक्त की गई थी । 
इस समिति के कृषि-कीमतो के स्थायीकरण के सम्बन्ध मे मुख्य सुझाव इस प्रकार थे--- 
() झषकों को कीमत सम्बन्धी गारण्टी सरकार प्रदान करे (४) उपभोक्ताओ के हितों 
की रक्षा हेतु अधिकतम कीमत भी निर्धारित की जानी चाहिये (77) व्यूनतम कीमत 
निर्धारित करते समय लाग्रत को ध्यात मे रखा जाना चाहिए, (7) कृषि पदार्थों का 
सरकार द्वारा क्रय-विक्रय करके कीमतो को निर्धारित सीमा मे ही रखा जाना चाहिए। 
(४) एक अखिल भारतीय क्षि कीमत परिषद बनते जो कृषि कीमत नीति निर्धारित 
करे (शा) न्यूनतम व अधिकतम सीमाओ के भध्य एक उचित कीमत निर्धारित की 
जानी चाहिए। (श7।) आधिक्यों के आधार पर अन्न के सुरक्षित भण्डार बनाये जाने 
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चाहिये (7४) कीमतो में कमी एक फसल में 24 प्रतिशत से अधिक न हो । 

2, अशोक मेहता खाद्यान्न जाँच समिति---]957 में श्री अशोक मेहता की 
अध्यक्षता मे खाद्यान्न जाँच समिति की नियुक्ति की गई, जिसने खाद्यान्न कीमत स्थायी- 
करण के लिए निम्न सुझाव दिये थे--(3) कीमत स्थायीकरण के कार्यक्रम की एक 
सामान्य रूपरेखा तैयार करने के लिए एक उच्च अधिकार प्राप्त सत्ता कीमत स्थिरी- 
करण बोडे' की स्थापना की जाये । (7) खाद्यान्न स्थायीकरण सगठन की स्थापना की 
जाय जो कि खाद्यान्नो के क्रय-विक्रय से सम्बन्धित नीति को कार्यान्वित करे (॥) एक 
कीमत अनुसधानशाला संगठित की जाये जो कि कीमतो से सम्बन्धित आँकडो का 
सग्रह करे । (५) खाद्यान्नो के वितरण हेतु उचित कीमत की दुकाने खोली जाये । 

3, फोर्ड फाउन्डेशन दल के विचार--क्रंषि-कीमतो के स्थिरीकरण के सम्बन्ध 
में फोडे फाउन्डेशन दल ने अपनी रिपोर्ट जो 959 मे प्रस्तुत की जिसमे निम्न सुझाव 
दिये थे---(7) कीमत-नीति के निर्धारण करने हेतु एक स्थायी संगठन बनाया जाना 
चाहिये । (7) प्रारम्भ मे अखिल भारतीय स्तर पर गेहूँ और चावल की और क्षेत्रीय 
आधार पर अन्य फसलो की न्यूनतम कीमत निर्धारित की जाय । (77) कीमत निर्धा- 
रित करते समय घरेलु एवं विश्व की परिस्थितियों को ध्यान से रखा जाय । 

खाद्यान्न वसूली के सुझाव--प्रो० डी० आर० गाडगिल का मत था कि खाद्यान्नो 
की न्‍्यायोचित वितरण नीति को सफल बनाने के लिए आतरिक कृषि उपज वसूली 
का होता अनिवायये है | प्रो० गाडगिल का विचार था कि क्रषको द्वारा विक्रय की जाने 
वाली कुल उपज का लगभग 30 प्रतिशत सरकार को वसूली के माध्यम से प्राप्त करना 
चाहिये । आयातो के साथ-साथ घरेलू उत्पादत आधिक्य के माध्यम से समीकरण 
भंडार बनानोज्थूहिये तथा इन भण्डारों का उपयोग कमी के समय आवश्यकता पडने 
पर करना चाहिए। सफल कीमत नीति के समय समीकरण भण्डार योजना बहुत 
आवश्यक है । 

खाद्यान्न नीति समिति 966--मा्े 7966 मे भारत सरकार ने श्री बी० 
बेकटैया की अध्यक्षता में खाद्यान्न नीति समिति नियुक्त की जिसके मुख्य उद्देश्य प्रच- 
लित खाद्य क्षेत्र व्यवस्था व खाद्यान्न वसुली व वितरण व्यवस्था की जाँच करना तथा 
देश के विभिन्न राज्यों व वर्गों के बीच उचित कीमतो पर खाद्यान्न वितरण के उचित 
प्रबन्ध के लिए आवश्यक सुझाव देना था । इस समिति ने समन्वित खाद्य नीति का 
सुझाव दिया था, जिसके मुख्य तत्त्व निम्न प्रकार दिये गये है--- 

, आवश्यक पूर्ति के लिए खाद्यान्नो की वसूली की जाय । 

2 अन्तर राज्य खाद्यान्न शक्तियों पर नियंत्रण रखा जाय । 

3. समीकरण भण्डार योजना को सफल बनाया जाय, जिससे कठिन समय मे 
खाद्यान्नो की पूर्ति की जा सके । 

4, न्‍्यायोचित बँटवारे की दृष्टि से सार्वजनिक वितरण की व्यवस्था को अप- 
नाया जाय । 

5. इस समिति ने राष्ट्रीय खाद्य-प्रबध/ का नवीन विचार रखा। इस हेतु 
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एक राष्ट्रीय खाद्य बजट बनाया जाय जिससे कि उपलब्ध खाद्य सामग्रियों का न्‍्यायो- 
चित वितरण हो सके । 
कृषि-कीमतों में स्थिरता लाने के लिए सरकार द्वारा' उठाये गये कदम 
देश मे कृषि-कीमतो के स्थायीकरण के महत्त्व को अनुभव करते हुए सरकार 
ते समय-समय पर विभिन्न कदम उठाये है, जिनमे से कुछ प्रमुख निम्नलिखित है--- 
कृषि उत्पादन मे वृद्धि । 
अन्तर्देशीय वसूली । 
 खाद्यान्नों का आयात । 
« राशन व्यवस्था तथा उचित कीमत की दुकान । 
खाद्यान्न व्यापार-निगम की स्थापना । 
गेह के थोक व्यापार का राष्ट्रीयकरण । 
साख-नियंत्रण । 
उपर्यक्त बिन्दुओ पर पर्याप्त प्रकाश भारत से खाद्य समस्या नामक अध्याय 
में डाला जा चुका है। 


सरकार की कृषि-पूल्य नीति की समीक्षा 
सरकार द्वारा जो क्ृषि-मुल्य नीति अपनाई गई है उसके पक्ष मे और विपक्ष 


में निम्नलिखित तक॑ दिये जाते है--- 

पक्ष में तकें---! उपभोक्ता को उचित सूल्य की दूकानों से उचित मूल्य पर 
कृषि पदार्थ मिलते रहे है। यदि यह नीति न अपनाई जाती तो सूल्यों मे काफी उच्चा- 
बचन होते । 

2 इस नीति से कृषि उत्पादन मे वृद्धि हुई है । 

3, कृषि पदार्थों के मुल्य न तो अत्यधिक बढ़े है और न' अत्यधिक घटे । उनमे 
एक सीमा तक स्थायित्व आया है । 

4. खाद्यान्नो के उत्पादन कम होने की स्थिति में खाद्यान्नो का आयात कर 
देश को अकाल से बचाया है | 

5, उद्योगो को भी कृषि पदार्थ उच्चित मूल्य पर उपलब्ध कराये गये है, जिससे 
उद्योगों द्वारा निर्मित वस्तुओं के मूल्यों मे भी स्थायित्व रहा है तथा औद्योगिक शाति 
रही है। 

6, कृषकों को आवश्यक आदान उपलब्ध किये हैं। उच्नत-बीज दिये गये हैं । 
सिंचाई सुविधाओ में विस्तार किया गया है । भूमि सुधार करके कृषक को स्वामित्व 
दिलाया गया है आदि । 

विपक्ष से तके--सरकार की क्ृषि-मूल्य नीति के विपक्ष मे निम्नलिखित तके 
दिये जाते है--- । 

श , कृषि सूल्य कभी भी स्थिर नहीं रहे है इससे सभी के मन मे अनिश्चितता 
रहती: है । 


ज्चे ७ आ यं (७४ >> 
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2, खुले बाजार में कृषि पदार्थ सदैव ही उपलब्ध रहे है चाहे उनकी कीमतों 
मे कितनी भी वृद्धि हो गई हो लेकिन सरकार मूल्य वृद्धि के समय पूरा-पूरा खाद्यान्न 
देने मे असफल रही है । 

3, उपभोक्ता को सदैव ही कठिनाइयो का सामना करना पडता है। राशन 
की दुकानों पर पूरा राशन नही मिल पाता क्योकि वहाँ सदा ही राशन कार्डों की माँग 
से कम ही स्टाक रहता है । 

4. कृषि उत्पादन मे जो वुद्धि हुई है वह सरकार के प्रयत्तों से नही बल्कि 
कृषको के प्रयत्नों व प्राकृतिक सहयोग से हुई है । 

निष्कषं---निष्कर्ष के रूप मे हम यह कह सकते है कि सरकार की क्ृषि-सूल्य 
नीति से कृषि पदार्थों की कीमतों में स्थिरता तो आयी है लेकिन जिस स्तर तक हम 
चाहते थे वैसा नही हो पाया है। “कृषि पदार्थों की कीमतो की समस्या मुख्यतया 
उत्पादन एवं वितरण की समस्या है, अत मूल्यों में स्थायित्व रखने के लिए उत्पादन 
तथा पूर्ति का स्राव नियमित एवं निश्चित होना चाहिये ताकि असामाजिक तत्त्वो को 
अभाव का लाभ उठाने का अवसर मिल सके | वस्तुतः क्षषि मूल्यों की वृद्धि की सम-« 
स्था का समाधान अधिक उत्पादन तथा सरकार को निश्चित नीति तथा उसे हढता- 
पूवेक क्रियान्वित करने मे सन्निहित है । 


छठवीं योजना में क्ृषि मूल्य सम्बन्धी नीति 


छठवी योजना में कृषि मुल्यों में स्थानीयकरण की नीति अपनप्ई जायेगी | इस 
तीति में समथित मूल्य बफर स्टाक क्रियाएँ और आवश्यक होने पर आयात की व्यव- 
स्था शामिल होगी । इस नीति में केवल गेहूँ और चावल को ही नही, वरन्‌ कपास 
और जूट को भी शामिल किया जायेगा। वित्तीय और प्रशासकीय क्षमता के आधार 
पर दालो और तिलहनो को भी शामिल किया जा सकता है। प्रतियोगी फसलो मे 
मूल्य के तुलनात्मक निर्धारण का प्रयास किया जायेगा ताकि विभिन्न फसलो में क्षेत्र- 
फल का वितरण नियोजित व्यवस्था के अनुसार बना रहे । 


परीक्षा प्रश्त 


, कीमत स्थिरीकरण' से आप क्‍या समझते है ? प्रमुख कृषि उपजों की 
कीमतों को स्थिर करने के लिए किये गये उपायो का,विवरण दीजिए | 

2. उन विभिन्न रीतियो का वर्णन कीजिये जिनके द्वारा कृषि उपज के मूल्य 
स्थिर रखे जा सकते है? क्‍या आपके विचार मे मूल्यों का ऐसा स्थिरीकरण भारतीय 
किसान के हित में होगा ? कैसे ? 
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(७४० प्रता३४7768 0 [70/4 ) 


लोहा तथा इस्पात उद्योग 
(70 था| 8066 ॥#0प579) 


लोहा एवं इस्पात उद्योग भारत के सबसे महत्त्वपूर्ण और आधारभूत उद्योगों 
में से एक है। देश की औद्योगिक प्रगति के लिए इस उद्योग का विकास अनिवार्य है। 
देश की सुरक्षा की दृष्टि से भी इस उद्योग का बहुत महत्त्व है क्योकि प्रत्येक प्रकार 
की लड़ाई के अस्त्न-शस्त्नों मे लोहे का प्रयोग होता है । इसलिए यदि वर्तमान युग को 
लोहा व इस्पात युग” कहा जाय तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी । 

संक्षिप्त इतिहास--ऐतिहासिक हृष्टिकोण से हमारा देश लोहे व इस्पात के उद्योगों 

के लिए प्राचीन काल से प्रसिद्ध रहा है। दिल्‍ली का लौह स्तम्भ ससार के वैज्ञानिकों 
एवं इजीनियरो के लिए सदैव आश्चयें की वस्तु रहा है। प्रो० विल्सन के शब्दों मे 
“लोहे की ढलाई तो इंगलैण्ड मे थोड़े ही वर्षोंसे आरम्भ की गई है, परन्तु हिन्दू 
लोग लोहा गलाने, ढालने और इस्पात बनाने की कला का ज्ञान प्राचीन काल से 
रखते हैं ।” बाडिया व मर्चेट के अनुसार “भारतवर्ष मे चौथी व पाँचवी शताब्दी में 
भी टिकाऊ व सुन्दर लोहे की वस्तुओ का उत्पादन होता था तथा ये बस्तुएँ विदेशों 
को पर्याप्त मात्रा में निर्यात की जाती थी ।” इस प्रकार, भारत प्राचीन काल से ही 
लोहा बनाने की पद्धति से परिचित था, परन्तु आधुनिक ढड् से लोहा बनाने का 
प्रथम प्रयास सन्‌ 830 में किया गया, जो कि असफल रहा | सन्‌ 847 में बंगाल 
में बराकर आयरन बक्से की स्थापना की गई परन्तु यहाँ केवल लोहा ही बनाया जा 
सकता था, इस्पात नहीं । इसके पश्चांत्‌ निम्न कारखातो की स्थापना की गई-- 
857 में आसनसोल में बगाल आयरन कम्पनी, 875 में बंगाल आयरन' एण्ड 
स्टील कम्पनी, 908 में जमशेदपुर में टाटा आयरन एण्ड स्टील कम्पनी, 98 में 
हीरापुर मे इण्डियन आयरन एण्ड स्टील कम्पनी 923 में भद्गावती में मैसुर आयरन 
एण्ड स्टील बसे । 

ये कारखाने निजी क्षेत्रों में स्थापित किए गए थे । केवल भद्गावती का कार- 
खाता मैसूर सरकार द्वारा आरम्भ किया गया था | 
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प्रथम महायुद्ध और उसके पश्चात्‌ 


प्रथम महायुद्ध ने इस उद्योग को, जो अपने बाल्यकाल मे ही था, अधिक 
उन्नति करने का अवसर प्रदान किया । युद्ध के कारण लोहे एवं इस्पात का आयात 
घट गया । दूसरी ओर, देश मे युद्ध की आवश्यकताओ की पूर्ति के लिए माँग मे वृद्धि 
हो रही थी | साथ ही साथ अन्य देशो में भी लोहे तथा इस्पात की माँग बढ रही 
थी । सन्‌ 95 में कच्चे लोहे का उत्पादन 62 लाख टन था, जो सन्‌ 96-7 
मे बढ़कर 2.32 लाख टन हो गया । युद्ध-काल में ठःटा कम्पनी ने उन्नति की । ठाठा 
कम्पनी ने अपने विस्तार कार्यक्रम को सन्‌ 92-22 तक पूरा किया। इस प्रकार 
प्रथम महायुद्ध ने इसकी नीव को पूर्णरूप से सुदृढ बना दिया । 

युद्ध के उपरान्त अन्य उद्योगो की तरह लोहा एवं इस्पात उद्योगों को भी 
कठिन परिस्थितियों का सामता करना पडा | क्योकि युद्ध समाप्त होने के बाद लोहे 


एवं इस्पात की सैनिक माँग समाप्त हो गई और साध ही साथ इंस उद्योग को 


विदेशी प्रतियोगिता का भी सामना करना पडा। अत उद्योग की रक्षा के लिए 
संरक्षण की माँग की जाने लगी और सन्‌ 934 में इस उद्योग को 3 वर्ष के लिए 
सरक्षण प्रदान किया गया । संरक्षण के अधीन उत्पादन तथा उत्पादन-क्षमता दोनो में 
ही दृद्धि हुईं। सन्‌ 927 में संरक्षण की अवधि 7 वर्षों के लिए बढा दी गई । परन्तु 
यह सरक्षण 3 सार्च सन्‌ 7947 तक चलता रहा। इस प्रकार, 23 वर्ष तक इस 
उद्योग को बराबर सरक्षण मिलता रहा । 


द्वितीय महायुद्ध और उसके पश्चात्‌ 


द्वितीय महायुद्ध ने इस उद्योग की उन्नति एवं विकास में महत्त्वपूर्ण सहयोग 
प्रदान किया | माँग मे आशातीत वृद्धि हुई, जिसके परिणामस्वरूप कीमतो मे भी वृद्धि 
हुई । अत बाध्य होकर सरकार को सन्‌ 944 से इसके उत्पादन एवं वितरण पर 
नियन्त्रण लगाना पडा । इससे उत्पादन की मात्रा के साथ ही माँग की किस्म में भी 
सुधार हुआ । 

किन्तु युद्ध की समाप्ति के बाद अनेक कारणों से जैसे, माँग में कमी, सुद्रा 
स्फीति, देश का विभाजन, मशीनों की पुनर्स्थापना की समस्या, कच्चे माल की कछि- 
नाई, श्रम समस्या आदि के कारण इस उद्योग को गम्भीर संकट का सामना करना 
पडा । उद्योग का उत्पादन घटने लगा । यह स्थिति स्॑‌ 948 तक चलती रही । 
स्वतन्त्रता से पूर्वे इस उद्योग में निम्न बडे कारखाने थे । जिनका उत्पादन कुल मिलाकर 
लगभग ]0 लाख टन था--[क) दादा आय रत एण्ड स्टील कम्पनी, जमशेदपुर, 
(775८0); (ख) स्टील कार्पोरोशन आफ बंगाल (5(007२)---जिसे सन्‌ 953 से 
बनंपुर की इण्डियन आयरन एण्ड स्टील कम्पनी ([7500) में मिला दिया गया है; 
(ग) भद्रावती, मैसूर मे मेसुर आयरन एण्ड स्टील बक्‍से। 
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योजनाकाल में इस्पात उद्योग 

[ प्रथम यौजना--इस योजना में सिर्फ निजी क्षेत्र के इस्पात कारखानो के 
विस्तार पर जोर दिया गया। (7820), (78८0) तथा (१(7$फ97) (अब 
मैसूर आयरन एण्ड स्टील कम्पनी) के विस्तार एव आध्ुनिकीकरण के लिए योजनाएँ 
बनाई गयी । टाटा आयरन एण्ड स्टील कम्पनी तथा इण्डियन आयरन एण्ड स्टील 
कम्पनी के विकास कार्यक्रम पर 34,!4 करोड रुपये और मैसूर आयरन एण्ड स्टील 
कम्पनी के विस्तार कार्यक्रम पर !3.86 करोड रुपये खर्च किए गए । 

2 द्वितीय योजना--वस्तुतः इस उद्योग के विकास के लिए ठोस कार्येक्रम 
द्वितीय योजना में ही लागू किया गया । प्रथम योजना में सावंजनिक क्षेत्र मे तीन कार- 
खानो की स्थापना के समझौते किए गए थे । उनका निर्माण द्वितीय योजना की अवधि 
में ही किया गया--() राउरकेला स्टील प्लान्ट (उडीसा) जमेंनी के दो फर्म-- 
[7एर्ए तथा 7७०७४ की सहायता से (7) भिलाई स्टील प्लान्ट (मध्यप्रदेश) रूस 
सरकार की सहायता से (70) दुर्गापुर स्टील प्लान्ट (पश्चिम बगाल) ब्रिठेत की 
सहायता से सावेजनिक क्षेत्र के तीनो कारखानो का प्रबन्ध हिन्दुस्तान स्टील लिसिटेड 
(980) के अधीन 'रखा गया। 

द्वितीय योजना के अन्त में सन्‌ 960-6[ में कच्चा लोहा  40 लाख टन 
स्टील 3.870 लाख टन तथा निर्मित स्टील 2.980 लाख ठन उत्पादित किया गया | 

3 तृतीय योजना--इस थोजना काल मे निम्नलिखित प्रगति हुई--(!) इस्पात 
का उत्पादन 34 लाख ठत्त से बढ़कर 62 लाख टन हो गया । (0) भिलाई कारखाने 
की उत्पादन क्षमता 0 लाख मीट्रिक टन से बढ़ाकर 27 7 मीटरिक टन कर दी गई। 
(४) राउरकेला मे सन्‌ 965 में 0 7 लाख मीट्रिक टन लोहा और 0 8 लाख 
ठन इस्पात की सिल्लियाँ उत्पन्न की गयी । (7ए) बोकारो कारखण्ता इस योजना 
काल में पूर्ण न हो सका । 

4. चतुर्थ योजना--() चतुथे योजना में इस्पात के उत्पादन का लक्ष्य 8] 
लाख टन रखा गया है | बोकारो स्टील प्लान्ट (रूस सरकार की सहाण्ता से) की 
स्थापना का कार्यक्रम बनाया गया लेकिन !973-74 में तैयार इस्पात का उत्पादन 
44'7 लाख ही हो सका। (#) इस योजना की एक उल्लेखनीय बात यह थी की 
बोकारो में !*7 मिलियन टन की प्रथम चरण की योजना का निर्माण कार्य काफी पूरा 
ही गया था। (7) इसी योजना काल मे सलेम (तमिलनाडु), विजयनगर (कर्नाटक) 
एवं विशाखापटनम्‌ (आन्ध प्रदेश मे) तीन नए इस्पात कारखानों की स्थापना के लिए 
योजना तैयार की गई ताकि पाँचवी योजना की आवश्यकताएँ पूरी की जा सकें (7५) 
]972 से इण्डियन आयरन एण्ड स्टील कम्पनी को केन्द्र ने अपने हाथ में ले लिया । 

5. पाँचवीं व छठवीं योजना---इस योजना में लोहा एवं इस्पात उद्योग के 
सार्वजनिक कारखानों के विकास के लिए !622 करोड़ रुपये व्यय करने का प्रावधान 
था। योजना के अन्त तक 28 लाख मीटरिक टन इस्पात के उत्पादन का अनुमात था | 

इस्पात का उत्पादत 976-77 (70 लाख ठन) से लगातार घटता जा रहा 


जी 
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है। 977-78 में यह 69 लाख टन हुआ तो 978-79 मे घटमर 60 लाख टन रह 
गया | छठी योजना में बिक्री योग्य इस्पात व बिक्री योग्य कच्चा लोहा के उत्पादन 
का अनुमान लीचे सारणी मे दर्शाया गया है। 








(लाख टनो में) 
वर्ष बिक्नी योग्य इस्पात बिक्री योग्य 
कच्चा लोहा 
979-80 60 39 976 
छठी योजना 
980-8] 73.20 4'00 
984-8 5 97 0 4*00 
सातवीं योजना (अनुमानित) 
985-86 05 20 05 
989-90 ]55:80 ्ि 9*70 
वतंमान स्थिति 


(7) कारखानों को संख्या--इस उद्योग मे लगभग 720 फैक्ट्रियाँ कार्य कर 
रही है, जिनमे 3056 करोड रुपये से अधिक पूँजी लगी है। इस उद्योग मे लगभग 
3 लाख व्यक्ति कार्यरत हैं । 

(7) वर्तमान करखाने--लोहा-इस्पात के कारखानो को दो वर्गों भे बाँटा जा 
सकता है * (अ) सरकारी क्षेत्र के कारखाने (ब) निजी क्षेत्र के कारखाने । इस समय 
देश में 6 इस्पात कारखाने है जिनमे से 5 सरकारी क्षेत् और [ निजी क्षेत्र में है । 

वर्तमान में देश में लोहा एवं इस्पात उत्पन्न करने वाली प्रमुख इकाइयो का 
सक्षिप विवरण निम्न है--- 


र 





20 





इकाई का नास स्थापना उत्पादन क्षमता विक्रय योग्य 
इस्पात पिण्ड इस्पात 
(लाख ठत) (लाख ढन) 
निजो क्षेत्र -- 
टाठा आयरन एण्ड स्टील' कम्पनी 3907 20.00 5.00 
सा्वजनिक क्षेत्र 
() भिलाई व959 2500 9.65 
(7) राउरकेला ]960 8 00 2.25 
(77) दुर्गापुर ]959  6.00 2.39 
(४) बोकारो ]965 25.00 20.00 
(९) इंडियन आयरन एण्ड स्टील कं० 99  40 00 8 00 


नि अप 
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(77) नये प्रस्तावित कारखाने--नये प्रस्तावित कारखाने निम्नलिखित 3 है। 

(अ) सेलम इस्पात कारखाना-मार्च 977 मे सरकार ने सेलम कारखाने 
मे 2.2 लाख टन चादरे और पट्टियो की चीजें बनाने की स्वीकृति दी है । 

(ब) विशाखापतनस इस्पात कारखाना--जून 979 मे सरकार ने लगभग 
34 लाख टन क्षमता वाले सम्पूर्ण इस्पात कारखाने को विश।खापतनम में स्थापित 
करने की मंजूरी दी है । 

(स) विजयनगर इस्पात परियोजना--विजयनगर कारखाने की विस्तृत रिपोर्ट 
जो सलाहकारो द्वारा अद्यतन की गई है, परीक्षणाधीन है । यह भी निर्णय लिया गया 
है कि परादीप में समुद्र के किनारे एक इस्पात कारखाना लगाया जायेगा । 

(7९) उत्पादन--980 में इस्पात पिण्ड का उत्पादन 8028 हजार टन और 
विक्रय योग्य इस्पात का उत्पादन 6039 हजार टन था । 

(९) खपत--भारत मे प्रति व्यक्ति एक किलो ग्राम इस्पात कार्य मे आता है, 
जबकि विकसित देशो मे प्रति व्यक्ति खपत 800 कि० ग्रा० है । 

(श) आयात-निर्यात--विगत वर्षों मे भारत को बडे पैमाने पर इस्पात का 
आयात करना पड़ा तथा देश में लोहा-इस्पात की कमी के कारण इसके निर्यात में 
कमी हुई है । 

(शा) लघु इस्पात सयंत्र--इस समय देश में 47 लाइसेन्सशुद्र लघु इस्पात 
संयत्र हैं जिनकी कुल वाषिक क्षमता 33 2 लाब टन की है। 978-79 में उनका 
उत्पादन लगभग 7 लाख टन था । 

(शं।!) भारतीय इस्पात प्राधिकरण लि० (सेल)--लोहा-इस्पात उद्योग को 
कच्चा माल एवं अन्य सामग्री प्रदात करने वाले सम्बन्धित क्षेत्रों के बीच समन्वय 
स्थापित करने के उद्देश्य से सरकार ने 'एक स्टील होल्डिग कम्पनी” के रूप में जनवरी 
सन्‌ 973 को भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड की स्थापना की गई | अक्टूबर 
977 में सरकार ने सावेजनिक क्षेत्र के इस्पात कारखानो और सेल के ढाँचे और 
कार्यकलापों का पुनरीक्षण किया और यह महसूस किया गया कि इस्पात मंत्रालय और 
उद्योग के' बीच एक संग्रहकर्ता (होल्डिग) कम्पनी की कोई आवश्यकता नही। तदनुसार 
। मई 978 से लागू होने वाले सावेजनिक क्षेत्र की लोहा और इस्पात कम्पनी 
(पुनर्गेठडन) और सामान्य प्रावधान अधिनियम 978 के अन्तगंत सा्वेजनिक क्षेत्र में 
स्थिति इस्पात उद्योग का पुतर्गंठन किया गया। इस प्रकार सेल अपने सार्वजनिक 
क्षेत्र में स्थिति पाँच इस्पात स्कन्धो जिनमें भारतीय लोहा और इस्पात कम्पनी 
(इसको) भी शामिल है, के साथ एक संगठित इस्पात कम्पनी के रूप में उभरी । इसका 
उद्देश्य बेहतर प्रबन्ध भोर इनके परिचालन मे अधिक कुशलता सुनिश्चित करना है । 


लोहा एवं इस्पात उद्योग की समस्याएँ एवं इनका समाधान 


]: कच्चे कोयले की कमो--भारत मे लोहे को गलाने के लिए कच्चे कोयले का 
बहुत अभाव है। इस्पात उद्योग की प्रगति के साथ कोयले की मांग, पूति की अपेक्षा 
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अधिक बढ रही है। अच्छे कोयले की कमी के कारण घटिया किस्म के कोयले को 
काम में लाना पडता है, जिसमे राख का अंश अधिक होता है। इससे उत्पादन कम 
होता है तथा लागत में बुद्धि होती है । 

उपाय--इस समस्या को हल करने लिए कोयले धोने वाले कारखानो को 
स्थापित किया जा रहा है। बिजली की भट्ठियाँ तैयार करके ईंधत की समस्या का 
आशिक समाधान सम्भव है। सरकारी क्षेत्र मे इस्पात कारखानो को धुला कोयला 
उपलब्ध कराने के लिए हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड के दुर्गापुर, दुगड़ा, पायथरडीह तथा 
भोजूडीह मे अपना कोयला घुलाई घर है। 

2:“परिवहन रुकावर्दें --अच्छी परिवहन सुविधाओ के अभाव के कारण कच्चे 
मालों की पूति में अनेक बाधायें उपस्थित होती हैं । 


उपाय- उद्योग मे प्रयुक्त खनिज लोहा, कोयला, चूना, मैंगतीज आदि को 
ढोने के लिए रेलवे या जल यातायात की व्यवस्था आवश्यक है क्योकि ये सभी भारी 
कच्चे माल है। कोयले तथा खतिज लोहे की लगातार कुशल पूर्ति के लिए अधिक 
रेलवे बैगतो की व्यवस्था की जाये। बार-बार रेलवे परिवहन मे आने वाली रुकाबदटों 
को दूर कराने की आवश्यकता है। पिछले 2 वर्षों मे कोयले की ढुलाई व्यवस्था में 
पर्याप्त सुधार हुआ है । 

3/ तकनीकी ब प्रशिक्षित कमेंचारियों का अभाव--हस उद्योग के लिए उच्च 
कोटि की तकनीक व प्रशिक्षित कर्मचारी देश मे नही मिल पाते फलस्वरूप बहुत अधिक 
बेतन देकर विदेशों से इन्हे बुलाना पडता है । 

उपाय--ज्यो-ज्यो देश में प्रशिक्षण की सुविधाएँ बढती जाएँगी, यह समस्या 
इतनी गम्भीर नहीं रहेगी। हमारी योजनाओं के अन्तर्गत इस दिशा में महत्त्वपूर्ण 
कार्य किये जा रहे हैं । 

4४ सार्वजनिक क्षेत्र के कारखानों में अप्रयुक्त क्षमता का अधिक होना--दैश 
मे एक तरफ इस्पात की कमी है तथा दूसरी तरफ सावजनिक क्षेत्र के बडे कारखानो 
में अप्रयुक्त क्षमता बनी हुई है । 

उपाय---अप्रयुक्त क्षमता के प्रयोग के उपाय किये गये हैं, परन्तु अभी भी' 
35 40 प्रतिशत क्षमता अप्रयुक्त है। सम्भवतया आवश्यक कार्यवाही करने पर 978- 
79 तक प्रयुक्त क्षमता 90 प्रतिशत तक पहुँच जायेगी «। 

5४ ऊँची लागत समस्या--भारत मे इस्पात निर्माण की लाग्रत दुन्तिया के 
अन्य देशों की तुलना मे अधिक है जबकि खनिज पदार्थों की उपलब्धि को देखते हुए 
यह बहुत कम होनी चाहिए। खनिज लोहे मे एल्यूमिनियम तत्त्व का अधिक होने 
कोर्िग कोयले का अभाव, श्रमिकों की उत्पादकता कम होते आदि के कारण लागत 
अधिक है। मुद्रा-स्कीति, उत्पादन कर, भाडा व कस्टम आदि मे छद्धि के कारण भी 
' लागत बढ़ी है अतः: इन तत्त्वो पर सख्त नियंत्रण की आवश्यकता है । 

6 श्रम अशांति--भारत मे लोहे एवं इस्पात उद्योग मे श्रम अशान्ति की एक 
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विकट समस्या है। श्रम अशान्ति सावेजनिक क्षेत्र के कारखानो मे और विशेषत: दुर्गा- 
पुर सयत्न मे अधिक है। 

उपाय--श्रम सधो से इस समस्या के समाधान के लिए दीघेकालीन समझौते 
किये जाये तथा मजदूरी को उत्पादकता से सम्बन्धित कर दिया जाना चाहिए। श्रम 
संघो को समय की पुकार को समझकर उत्पादन बढ़ाने एवं शाति बनाये रखने मे अपना 
योगदान देना चाहिये । 

7. अन्य समस्याएँ--इस्पात के उचित वितरण, मुल्य नियंत्रण, मशीनों का 
अभाव, पूँजी की कमी आदि अनेक समस्याएँ भी इस उद्योग के विकास में बाधक 
हैं। सरकार को इन सब समस्याओं का समाधान करने के लिये आवश्यक सहायता 
प्रदान करनी चाहिये । विदेशों से आयात किये गये इस्पात का सूल्य कम बैठता है 
परन्तु इसका विक्रय मूल्य आन्तरिक उत्पादन मूल्य के अनुसार बढाकर निर्धारित 
किया जाता है और इस प्रकार उपलब्ध आधिक्य इस्पात विकास कोष में डालकर 
इस्पात उद्योग के विकास से सम्बन्धित कार्यों पर व्यय किया जाता है । 

भविष्य--इस उद्योग का भविष्य उज्ज्वल हैं। इस्पात उद्योग के विकास के 
लिए सभी प्रकार का कच्चा माल देश मे प्रचुर मात्ना मे उपलब्ध है। नये इस्पात 
कारखानो के लिए तकनीकी कुशलता भी देश के अन्दर विकसित हो चुकी है-। 
इस्पात कारखानो के लिए आवश्यक यन्त्रो और उपकरणों का नर्माण भी देश में 
होने लगा है और योजनाबद्ध रीति से इस्पात उत्पादन को बढाने के लिए कार्यक्रम 
चल रहा है । 


2 सूतो वस्त्र उद्योग 


(९०४८०० 7०508 ॥70 05779) 


सूती वस्त्र उद्योग भारत का सबसे प्राचीन और प्रमुख राष्ट्रीय उद्योग है। 
इसको ओद्योगिक अथे-व्यवस्था मे जीवन डालने वाला उद्योग भी कहा जाता है। 
बुकानन के शब्दों में --सूती वस्त्र उद्योग भारत के प्राचीन युग का गौरव और 
वर्तमान मे कष्टो का कारण किन्तु सदा की आशा है।”' 

संक्षिप्त इतिहास--सूती वस्त्न उद्योग लगभग एक शताब्दी पुराना है। भारत 
में सूती कपडे की प्रथम मिल सन्‌ 88 में कलकत्ते के पास हुसरी नामक स्थान पर 
बनी थी, परन्तु प्रथम सफल मिल सन्‌ 845 में बम्बई में स्थापित की गयी थी । 
धीरे-धीरे इस उद्यम का विकास बम्बई तथा अहमदाबाद मे होने लगा। सन्‌ 86] 
तक बम्बई मे 9 तथा अहमदाबाद और बडौदा में [-] मिल खुल चुकी थी। 

अमेरिका के गृहयुद्ध के कारण कुछ काल के लिए इसकी प्रगति रुकी रही, 
किन्तु सन्‌ 870 के बाद इस उद्योग ने पुनः प्रगति करना आरम्भ किया | 9वी 
शताब्दी के अन्तिस चरण से भारत मे कई बडे अकाल पडे, जिनका सूती वस्त्र उद्योग 
पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ा + परन्तु 20 वी शताब्दी के प्रारम्भ में स्वदेशी आन्दोलन 
क्द्युत शक्ति का आविष्कार, बढी हुई माँग आदि के कारण इस उद्योग को काफी 
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प्रोत्साहन मिला । सन्‌ 905 से सन्‌ 90 की अवधि में धागा ब्यापार और बुन- 
कर मिलो के वस्त्र को ऊंचे लाभ के लिए सम्मिलित करना था। सन्‌ 94 मे 
मिलो की सख्या 274 थी ओर ससार के सूती वस्त्र उद्योग मे भारत का चतुर्थ स्थान 
था। 

20वीं शताब्दी के प्रारम्भ मे इस उद्योग की दो विशेषताएँ थी--() तकुवे 
की तुलता मे मिलो की संख्या मे अत्यधिक वृद्धि । (2) उत्तम धागो का उत्पादन । 

प्रथम महायुद्ध के पश्चात्‌-प्रथम महायुद्ध के समय आयात मे कटौती हो 
जाने, विदेशी बाजार के विस्तार तथा युद्ध सम्बन्धी माँग की दृद्धि के कारण इस 
उद्योग के विकास को अच्छा अवसर मिला । परल्तु युद्ध के उपरान्त स्थिति बिगडने 
लगी, विशेषकर जापान की प्रतिस्पर्धा तेज होने के कारण भारतीय धागे के निर्यात 
मे भारी कमी आई। 

संरक्षण--सूत्री वन उद्योग की स्थिति इतनी खराब थी कि श्रमिकों की मज- 
दूरी घटानी पडी, जिसके परिणामस्वरूप श्रमिको ने सामान्य हडताल की और सन्‌ 
926 में उद्योग ने सरक्षण के लिए प्रार्थना की । सन्‌ 927 में उद्योग की संरक्षण 
की माँग स्वीकृत हुई; जिसके अनुसार विदेशी कपडे के आयात पर कर लगाया गया। 
सरक्षण के अन्तगंत इस उद्योग की प्रगति बडी तेजी से हुईं। मिलो, करघो, तकुओो 
आदि की सख्या मे वृद्धि हुई और आयात कम होता गया । 

द्वितीय महायुद्ध--तीय महायुद्ध ने इस उद्योग को साँस लेने का अवसर 
दिया और इसकी दशा को सुधारने में अत्यधिक सहायता की । इस युद्ध काल में 
जापान से कपडे का आयात बन्द कर दिया ग्रया और मित्न देशों की सेनाओ के लिए 
कपडे के विशाल आर्डर प्राप्त हुए। इस प्रकार, कपडो की माँग मे बहुत अधिक वृद्धि 
हुई । सन्‌ 944 में 485 करोड गज कपडे का उत्पादन हुआ जो, अब तक हुए 
उत्पादन मे सबसे अधिक था । किन्तु फिर भी देश मे कपडे की अत्यधिक कमी के 
कारण भुूल्यों मे वृद्धि हुई, जिसकी रोक-थाम के लिए सन्‌ 943 में भारत सरकार 
ने सूती वस्त्र और धागा नियन्त्रण आदेश पारित किया । 

मूल्य, उत्पादन तथा वितरण पर लगाए गए नियंत्रण कई वर्षों तक चलते 
रहे । सन्‌ 947 में देश-विभाजन से सूती कपड़े-उद्योग को बहुत अधिक धक्का लगा, 
क्योकि मिलें तो भारतीय क्षेत्र मे स्थित थी, जबकि लम्बी कपास उत्पन्न करने वाला 
क्षेत्र पाकिस्तान के अधिकार मे चला गया। अविभाजित भारत कपास का निर्यात 
करता था, परन्तु अब कपास का आयात करना पड़ा। सन्‌ 4947 में सूती कपड़ा 
उद्योग पर से संरक्षण हटा लिया गया । सन्‌ 949 में भारत ने रुपये का अवमृल्यन 
किया, परन्तु पाकिस्तान ने सन्‌ 955 तक अपने रुपये का अवमुल्यन नही किया 
और साथ ही व्यापारिक समझौतो के अन्तर्गत किए गये वादों का भी पालन नहीं 
किया । सन्‌ 950 का वर्ष भी हड़ताल तथा कपास की कमी के कारण अच्छा नही 
रहा । इस प्रकार, विभिन्न कारणों से सन्‌ 944 के उपरान्त कपड़े का उत्पादन 
कम रहा। 
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प्रथम पंचवर्दीय योजना--सन्‌ 95व से लेकर सूती कपड़ा उद्योग ने बहुत 
उन्नति की है। इस योजना को चलाते समय यह ध्यान रखा गया कि सूती वच्च 
उधोग द्वारा देश की अतिरिक्त माँग की पूर्ति हो सके तथा पर्याप्त माता में निर्यात 
भी किया जा सके । इस योजना काल मे अच्छी फसलो और बढते हुए सरकारी व्यय 
के कारण कपडे की आतरिक माँग मे बहुत वृद्धि हुई, जिससे सूती कपडा उद्योग के 
उत्पादन में, योजना के लक्ष्य से भी अधिक वृद्धि हुईं। सन्‌ 95] भें कपडे का उत्पा- 
दन 373 करोड मीटर था जो बढ़कर 955 में 468 करोड मीटर हो गया । यह्‌ 
अब तक का सर्वाधिक उत्पादन है । इस योजना के आरम्भ मे प्रति व्यक्ति कपडे की 
चपत 0:98 मीटर थी, परन्तु योजना के अन्त मे प्रति व्यक्ति औसत खपत बढ़ 
कर 44'34 मीटर हो गई । 

द्वितोय पच्रवर्षोय योजना--द्वितीय योजना में यह नक्ष्य निर्धारित किया गया 
था कि देश मे प्रति व्यक्ति वच्ध की वाषिक खपत 4*3 मीटर से बढकर 7 2 मीटर 
हो जानी चाहिए । प्रति वर्ष सौ करोड़ रुपये के निर्यात का लक्ष्य भी रखा गया । 
परन्तु माँग की कमी के कारण कई मिले तो बन्द हो गई और कुछ केवल नाम मात्र 
की ही चल रही थी । मिलो मे कपडे का भण्डार जमा हो गया था। सन्‌ 960 मे 
हमारे कपड़े का उत्पादन केवल 46] करोड मीटर ही था। यद्यपि इस योजना अवधि 
में कपड़ो का उत्पादन मांग से अधिक या, परन्तु आश्चयं की बात यह है कि कपड़े 
के मूल्यों मे कमी नहीं हुई । 

तृतीय पचवर्षोय योजना--इसमे सूती वस्त्र का उत्पादन 965-66 ई० में 
30 करोड मीटर करने का आयोजन था। अनुमान लगाया गया था कि 965-66 
ई० मे आतरिक उपभोग के लिए 805 करोड मीटर तथा निर्यात के लिए 80 करोड 
मीटर कपडे की आवश्यकता पडेगी, यानी 96 5-66 ई० में कुल 885 करोड़ मीटर 
तथा विकेन्द्रित क्षेत्र का 335 करोड मीटर निश्चित किथा गया । किन्तु योजना का 
यह लक्ष्य पूरा नहीं हो सका तथा 965-66 ई० में सूती वच्च का उत्पादन 440 
करोड मीटर तथा सूत का उत्पादन 90*8 करोड किलोग्राम ही हुआ । 

चतुर्थ पंचवर्षीय थोजना--इस योजना मे मिल क्षेत्र के उत्पादन को मार्च 
974 तक 3]0 करोड मीटर तक बढाने का आयोजन किया गया था । परन्तु इस 
योजना में सूती वस्च की प्रगति बहुत ही असंतोषजनक रही है और लक्ष्य पूरे नही 
हो सके हैं। 

पंचस पंचवर्षीय योजना--पाँचवी योजना मे सूती वच्ध के कुल उत्पादन को 
250 करोड मीटर करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था, लेकिन योजना के 
अन्तिम वर्ष 977-78 मे सूती वस्र का उत्पादन केवल 844 करोड़ मीटर था । 

षष्टम योजना--इस योजना मे सती वज्ध उत्पादन का लक्ष्य 864 करोड 
मीटर रखा गया है जिसमे से विकेन्द्रित तेज का अंश 534 करोड़ मीटर है। 

योजनावधि के दौरान सूती वस्त्र उद्योग मे उत्पादन प्रगति को आग्रे तालिका 
द्वारा दर्शाया गया है :--- 
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योजनावधि में सूती बस्त्र के उत्पादन में प्रगति 


(करोड मीटर) 
मिलो का उत्पादन हैण्डलम ओर कपड़े का 
वर्ष पावरलूम का उत्पादन कुल उत्पादन 
95व 372*7 404 3 474 0 
]960-6व 464 9 208*9 673*8 
970-74 4035 5 334 | 459*6 
977-78 4]2*9 430 6 843*'5 
979-8 0 406-8 430*2 837*0 
वतंमान स्थिति 


(।) मिलों की संख्या--वतेमान समय मे कपडा की 704 मिले है | 

(2) रोजगार और पूजी--इस उद्योग मे 0 लाख से अधिक ब्यक्ति कायें 
कर रहे हैं। लगभग 330 करोड रुपए के विनियोग वाला यह उद्योग देश का सबसे 
बडा उद्योग है । 

(3) उत्पादच---980 में हमारे देश मे कपडे का उत्पादन 837 करोड़ 
मीटर का है। इसमें 406 8 मीटर कपडा मिलो मे और 430'2 करोड मीटर 
कपडा बिजली चालित करधघो पर तैयार हुआ । 

(4) कपड़े की खपत--भारत से कघड़े की खपत अत्यन्त कम है। 980 मे 
प्रति व्यक्ति कपडे की खपत 4'6 मीटर थी । 

(5) निर्यात--भारत अपने कुल उत्पादन का लगभग 8% ही निर्यात कर पा 
रहा है। गत वर्षों मे भारतवर्ष के निर्यात की मात्रा मे निरत्तर गिरावट आयी है। 
सूत के निर्यात में कुछ वृद्धि हुई है । 

(6) बितरण--भारत में सूती कपड़ा के व्यवसाय में महाराष्ट्र का स्थान 
सर्वप्रथम है । इसके पश्चात्‌ गुजरात, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, उत्तर-प्रदेश, मध्य- 
प्रदेश, व राजस्थान का स्थान है। विभिन्न राज्यो मे वद्ध उद्योग के प्रमुख क्षेत्रों को 
निम्नलिखित सारिणी द्वारा दर्शाया गया है :-- 
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महाराष्ट्र बम्बई, पूना, शोलापुर, नागपुर, वर्धा 
गुजरात अहमदाबाद, सूरत, बड़ौदा, राजकोट, भावनगर, 
पोरबन्दर 
पश्चिमी बंगाल कलकत्ता, हावड़ा, चौबीस परगना 


उत्तर प्रदेश कानपुर, वाराणसी, सहारनपुर, मोदीनगर, हाथरस 
पंजाब अमृतसर, लुधियाना , 
राजस्थान जयपुर, अजमेर, ब्रिग्रावर, कोटा, किसनगढ़ 
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तमिलनाडु मद्रास, कोयम्बटूर, त्िचनापल्‍ली, सलेम, पाण्डिचेरी 
मध्यप्रदेश जबलपुर, इन्दौर, ग्वालियर, भोपाल, रायपुर 
आश्रेप्रदेश हैदराबाद, सिकन्दराबाद, औरंगाबाद, गंटूर 
हरियाणा भिवानी, हिसार 

दिल्ली दिल्ली 

बिहार गया 

केरल क्विलोन 

कर्नाठक मैसूर और बंगलौर 

असम सिलचर 





भारतीय सूती वस्त्र उद्योग की मुख्य समस्याएँ 


इस समय हमारे सूती वस्त्र उद्योग के सम्मुख निम्नलिखित समस्याएँ है, 
जिनके समाधान से ही इस उद्योग की आशातीत उन्नति की जा सकती है | 


() पुरानी मशीनों के प्रतिस्थापन की समस्या--द्वितीय महायुद्ध काल मे 
सूती वस्त्न मिलो से दो-दो अथवा तीन-तीन पालियो तक काम हुआ जिससे अधिकाश 
मशीने आय: जीरण-शीर्ण हो गईं। अत मिलो की सबसे बडी समस्या मशीनो के पुराने- 
पन की है । राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद्‌ के एक हाल के सर्वेक्षण का निष्कर्ष है कि 
सूती कपड़ा सिलो के 'रुग्ण” हो जाने का सबसे बडा कारण मालिको और प्रबन्धको 
द्वारा मशीनों तथा अन्य उपकरणों की दीघेकाल से चली आ रही गम्भीर उपेक्षा है। 
परिषद्‌ के अध्ययन के अनुसार आज सूती कपड़ा उद्योग में जो मशीने है। उनमे से 
60 प्रतिशत से अधिक 30 वर्षों से अधिक पुरानी है । 20 प्रतिशत मशीने कमजोर 
इकाइयों के पास है। इसका अर्थ यह है कि केवल 20% मशीन बेहतर हालत मे है। 
इस स्थिति का नतीजा सामने है। अनेक मिलें संकट में है। कपडे का उत्पादन 963 
की तुलना मे 975 में 40 करोड सीटर कम रहा और मजदूरों की सख्या 963 
से 8 लाख से घटकर 7 80 लाख रह गई है । अनेक कम्पनियों के सारे सचित कोष 
ही नहीं उनकी पूँजी तक खत्म हो गयी है । उत्पादकता पर्षिदु का अनुमान है कि 
पुरानी और लगभग बेकार हो गयी मशीनों के कारण उद्योग का सालाना 38 करोड़ 
40 लाख किलो सूत के उत्पादन की हानि हो रही है। अतः सरकार द्वारा मिलों की 
पुरानी मशीनें बदलने के लिये उचित ब्याज पर ऋण देना चाहिए । राष्ट्रीय औद्यो- 
गिक विकास निगम, सूती वस्त्न उद्योग को इस कार्य मे सहायता दे रहा है। सरकार 
द्वारा स्थापित सूती बस्तर निगम से भी अत्यधिक सहायता की आशा की जाती है। 

(2) वेज्ञानिकीकरण जौर आधु निकीकरण--हमारी वर्तमान मशीनें न केवल 
पुरानी ही हैं, बल्कि पुराने ढंग की भी हैं। विदेशी प्रतियोगिता का सामना करने के 
लिए पुरानी मशीनों का आधुनिकीकरण अत्यन्त आवश्यक है । राष्ट्रीय औद्योगिक 
विकास निगम द्वारा नियुक्त अध्ययन दल का मत था कि मिलो के पूर्ण आधुनिकीकरण 


भारत मे प्रमुख बृंहत्‌ उद्योग 3]3 


के लिए 800 करोड रुपये की आवश्यकता होगी। भारतीय सूती मिलो के सघ का मत 
है कि सन्‌ 965-7] की अवधि में ही 400 करोड रुपये की आवश्यकता होगी । परन्तु 
इस सम्बन्ध मे तीन कठिनाइयाँ है . पहली तो यह कि मिलो के पास आधुनिकीकरण 
के लिए पर्याप्त कोष नही है । हर्ष का विषय है कि राष्ट्रीय औद्योगिक विकास तिगम 
की ओर से नई मशीने लगाने के लिए पूँजी की व्यवस्था की जा रही है । दुसरी बड़ी 
कठिनाई सूती वस्त्न उद्योग सम्बन्धी मशीनों की उपलब्धि है। निर्यात सहायता योजना 
के अधीन आधुनिकीकरण के लिए सूती कपडा उद्योग मशीनरी के आयात के लिए 
प्रोत्साहन दिया जा रहा है। तीसरी बंडी कठिनाई यह है कि वैज्ञानिकीकरण तथा 
आधुनिक्रीकरण कार्यक्रम का विरोध स्वय सगठित श्रम द्वारा किया जा रहा है, क्योकि 
इससे बेरोजगारी बढ़ जाने की सम्भावना है। जोशी समिति की सिफारिश पर मिलो 
को इस शर्ते पर स्वचालित करघे लगाने की स्वीकृति दी गई है कि इन नए करचों 
का समस्त उत्पादन निर्यात किया जाएगा। 

(3) बिदेशी प्रतियोगिता तथा निर्यात--विदेशी बाजार मे स्पर्धा बढ़ रही है। 
गत कुछ वर्षों से जापान, हागकाग, पाकिस्तान और ब्रिठेन से प्रतियोगिता का सामना 
करना पड रहा है। भारतीय कपडा हागकाग, ताइवात, पाकिस्तान, कोरिया आदि 
की तुलना मे 40% मँहगा होने से विदेशों मे उसकी माँग धठती जा रही है। कपडा 
उत्पादन मे 60% व्यय कपास पर ही होता है। मैक्सिको, मित्र, अर्जेंटाइना तथा 
ब्राजील इत्यादि देशों मे सूती कपड़े उद्योग की स्थापना एवं विस्तार किया जा रहा 
है । पाकिस्तान मे भी इस उद्योग के विकास पर विशेष ध्यान विया जा रहा है। 
इगलैड के योरोपीय साझा बाजार मे शामिल हो जाने के कारण भारत से कपड़े के 
तिर्यात मे और भी कमी हो जाने की सम्भावना है, क्योकि भारत द्वारा निर्यात किए 
गए सूती वस्त्लो का लगभग एक तिहाई भाग इगलैड को ही जाता है। निर्यात जिस. 
तेजी से घट रहे है उससे उद्योग व सरकार दोनो ही चितित हैं। निर्यात मे कमी का 
मुख्य कारण है उत्पादन की लागत में निरतर वृद्धि, कई की कीमत व ईंधत आदि की 
लागत मे लगातार वृद्धि । 

(4) कच्चे साल का अभाव -कपास के सम्बन्ध में आज भी हमारा देश 
स्वावलम्बी नही हो पाया हैं। देश-विभाजन के कारण भारत में कपास का अभाव हो 
गया है, जिससे भारतीय सूती वस्त्र उद्योग को कपास के अभाव का सामना करना पड़ 
रहा है । सन्‌ 965 के अन्त तथा सन्‌ 966 के प्रारम्भ में कपास के पर्याप्त स्टाक 
न होने के कारण बम्बई और गुजरात की मिलें कुछ काल के लिए बन्द करनी पडी 
अथवा उनमें काम कम कर दिया गया । इस समय हम लगभग 20 करोड रुपये से 
लेकर 80 करोड़ रुपये का कपास बाहर से आयात करते है। 

रुई की खेती का सबसे असंतोषजनक पहलू यह है कि जहाँ भारत के पास रुई 
की खेती के लिए सबसे अधिक क्षेत्रफल (अर्थात्‌ विश्वक्षेत्र का 26 प्रतिशत) 967 में 
उपलब्ध था, वही रई का उत्पादन कुल विश्व-उत्पादन का केवल 40 प्रतिशत था | 

(5) हाथ करधा एवं मिल उद्योग के समन्वय को समस्या--भारत में कुल 
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सूती वस्त्न के उत्पादन का प्राय, 4 5% भाग विकेन्द्रित क्षेत्र, विशेषत. हाथ करधा व 
बिजली से चलने वाला करघा उद्योग द्वारा उत्पन्न किया जाता है। हाथ करघा उद्योग 
को प्रोत्साहन देने के लिए सरकार द्वारा मिल उद्योग के कपड़े के मूल्य, उत्पादन तथा 
किस्म पर कई प्रकार से प्रतिबन्ध लगाये गये, जिससे प्राप्त आय का उपयोग हाथ 
करघा उद्योग के विकास के लिए किया जाता है। हाथ करघा उद्योग को प्रोत्साहन 
देना उचित है। परन्तु मिल मालिकों का कहना है कि मिलो के उत्पादन की सीमा 
निर्धारित करके व कर लगाकर हाथ करघा उद्योग का विकास करना उचित नहीं 
है । मिल उद्योगो के हितो की भी रक्षा की जानी चाहिए । अत. सूती कपड़ा उद्योग 
के विभिन्न क्षेत्रो में समन्वय स्थापित करने की आवश्यकता है । 

(6) अकुशल तथा अलाभ्रप्रद सिलो को समस्या--भारत मे सूती वस्त्न उद्योग 
में 25 मिलें ऐसी है जिनका आकार छोटा है तथा जिनकी उत्पादन लागत अधिक 
है और उत्पादित कपड़े का गुण न्यूब है। आर्थिक दृष्टि से ये अलाभप्रद इकाइयाँ मानी 
जाती हैं। अतः ऐसी अनाथिक इकाइयो को या तो समाप्त कर देना चाहिए या उनका 
सुधार या विस्तार कर उन्हे लाभप्रद तथा आर्थिक इकाइयाँ बनाना चाहिए । 

अनाथिक और बोमार मिलो की समस्या के समाधान के लिए सरकार ने 
968 मे “राष्ट्रीय सुती वस्त्न निगम” की स्थापना की है। कुछ राज्य सरकारो ने भी 
राज्य वस्त्रोद्योग निगमो की स्थापना की है। इन निगमो की स्थापना से बीमार मिलो 
की समस्या का काफी सीमा तक समाधान हो रहा है | 

(7) अन्य समस्याएँ व कदिनाइयाँ--(अ) सरकार सूती कपड़े पर उत्पादन 
शुल्क मे निरन्तर बृद्धि करती जा रही है जिससे इसके मूल्य मे निरन्तर बृद्धि होती 
जा रही है। 963 और अगस्त 974 के बीच उत्पादन-लागत मे 50 प्रतिशत 
बुद्धि हुई है, परन्तु इसके विरुद्ध कपड़े की कीमत में लगभग 20 प्रतिशत की वृद्धि 
हुईं। परिणामतः लाभ की मात्रा और भी कम हो गयी (ब) भारतीय सूती वस्त्- 
उद्योग के श्रमिकों की उत्पादकता अत्यन्त न्यून है। उदाहरण के लिए अमेरिका मे 
एक हजार तकुओ की देखभाल के लिए दो श्रमिकों की आवश्यकता होती है, जबकि 
भारत मे इसी कार्य के लिए 0 श्रमिक रखे जाते है। (स) भारतीय सूती वस्त्न के 
सामने एक समस्या प्राविधिक जानकारी की कमी है। इसके लिए नयी प्राविधिक 
उद्योग प्रशिक्षण संस्थायें स्थापित की जानी चाहिए। (द) सूती कपड़ा उद्योग को पर्याप्त 
तथा निरन्तर बिजली व शक्ति न मिलने के कारण भी बहुत-सी कठिनाइयाँ होती है। 
(य) सूत्री वस्त्न उद्योग को कृत्रिम रेशा वस्त्रोद्योग जैसे टैरीकाट, टैरीलीन इत्यादि से 
काफी प्रतिस्पर्धा करनी पड़ रही है, क्योकि कृत्रिम रेशो का उपयोग और उत्पादन 
बढ़ रहा है (र) श्रमिक संकट मंहगाई के कारण दिन दूना रात चौगुना बढ़ता जा रहा 
है । (ल) इस उद्योग को ऋण देने की नीति बहुत कठोर बना दी गई है । ऋणो की 
माजित और ब्याज की दरें काफी बढ़ गई हैं। फलतः उद्योगो के सामने वित्तीय कठि- 
ताइयाँ उपस्थित हो गई है । (व) वर्तेमान समय में राष्ट्रीयक्ृत मिलो के पास अर्थात्‌ 
राष्ट्रीय वस्त्र तिगम के पास बिना बिके कपड़े का अम्बार लगा हुआ है। 
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समस्याओं के समाधान हेतु सुझाव 

सूती वस्त्न उद्योग की समस्याओं के समाधान के लिए निम्नलिखित सुझाव 
प्रस्तुत किये जा सकते है-- 

, आधुनिक्तीकरण को प्रोत्साहुन--प्रत्येक सुदृढ मिल के लिए कानूनी रूप से 
यह आवश्यक-कर दिया जाना चाहिए कि वह अगले दस वर्षों मे अपनी आधुनिकी- 
करण करने की योजना बनाए और सरकार से स्वीकार करा कर इस सन्दर्भ मे उचित 
कदम उठाए। इसके लिए केन्द्र ब राज्यों मे आवश्यक सरकारी मशीनरी की व्यवस्था 
सरकार द्वारा की जानी चाहिए । 

2, बीमार सिल्लों का निदात--बीमार मिलो को सुहढ मिलो मे मिलाने की 
व्यवस्था की जानी चाहिए जिससे कि वे भी सुहृढ मिलो के साथ मिलकर अपना कार्य 
कर सके । इनकी व्यवस्था सरब्यर को भी अपने हाथो मे ले लेना चाहिए ताकि इनकी 
उत्पादन क्षमता में वृद्धि की जा सके और उत्पादन को लाभदायक बना सके । 

3, लागत सें कमी--ऊँची लागत को कम करने और उद्योग की लाभदायकता 
को बढाने के लिए उद्योग को आधुनिकीकरण के लिए सभी आवश्यक सुविधाएँ जैसे 
मशीनरी आयात, विदेशी मुद्रा, वित्तीय प्रबन्ध आदि उपलब्ध कराया जाना चाहिए । 

4. कपास उत्पादन हेतु प्रोत्साहन-- कपास की पूर्ति में वृद्धि करने के लिए 
किसानो को अधिक कपास उत्पादन की प्रेरणा दी जानी चाहिए इसके लिए समर्पित 
मुल्यो (577707 ?70688) में इृद्धि की जानी चाहिए । देश मे कपास की सामान्‍्य- 
तया कमी रहती है अतः उसको समय से पूर्व आयात करके, भण्डारण के रूप मे रखने 
की व्यवस्था भारतीय कपास निगम' के द्वारा प्रभावी ढग से की जानी चाहिए जिससे 
कि मिलो को कपास निरन्तर अपनी आवश्यकतानुसार मिलती रहे । 

5. शक्ति की पर्याप्त सात्रा में व्यवस्था--उद्योगो के लिए शक्ति की पर्याप्त 
मात्रा में व्यवस्था की जानी चाहिए । ईंधन और विद्युत समयान्‍्तगेंत पर्याप्त मात्रा में 
उपलब्ध कराया जाना चाहिए। विद्युत कटौती की प्रथा समाप्त की जानी चाहिए । 

6, उत्पादन करों से छूढ--सूती वस्त्ों पर उत्पादन करो का बोझ अधिक है 
अतः उन्हें उत्पादन करो से भी छूट प्रदान की जानी चाहिए जिससे कि सूती कपडा 
सस्ता हो सके और माँग मे वृद्धि होने से उद्योग भी अपनी उत्पादकता व लाभदायकता 
में वृद्धि कर सके । 

7, विनियोग एवं विकास छूट प्रदान करना--जो मिल आधुनिकीकरण करने 
में जितना धन लगाये उस पर उसके आयकर अधिनिमथ के अन्तर्गत ऊेची दर से 
विनियोग या विकास छूठ दी जानी चाहिए। 

8, निर्यात बद्धि हेतु प्रोत्सताहन--निर्यात में दृद्धि के लिए प्रोत्साहन कार्यक्रम 
अपनाया जाना चाहिए। विदेशों मे सर्वेक्षण कराया जाता चाहिए ताकि सूचियों एवं 
माँग के अनुरूप उत्पादन को समायोजित किया जा सके । 

भविष्य--भारत मे सूती वस्त्न उद्योग का भविष्य उज्ज्वल है। अन्तर्राष्ट्रीय 
जगत में वस्त्न की बढती हुई माँग के अतिरिक्त देश की बढ़ती हुईं जनसंख्या, सस्ती 
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जल-शक्ति की उपलब्धि, लम्बे रेशे के कपास की खेती में वृद्धि, विदेशी निर्यात को 
बढावा आदि के कारण सूती वस्त्र उद्योगो का विस्तार एवं विकास स्वाभाविक है। 
3 चीनी उद्योग 
($प४87 ॥707579) 

संक्षिप्त इतिहास-देश के संगठित उद्योगो मे चीनी उद्योगो का स्थान तीसरा 
है | चीनी उद्योग भारत का अत्यन्त प्राचीन उद्योग है। परन्तु आधुनिक ढज्ज से चीनी 
का उत्पादन वर्तमान शताब्दी के आरम्भ से ही शुरू हुआ । प्रथम चीनी मिल तो सन्‌ 
903 मे स्थापित हुई, परन्तु भारतीय चीनी उद्योग के विकास का इतिहास वस्तुत' 
92] से ही आरम्भ होता है, जबकि इस उद्योग को सरकार द्वारा संरक्षण प्रदान 
किया गया। संरक्षण मिलने के पश्चात्‌ चीनी मिलो तथा उत्पादन मे तीव्र गति से वृद्धि 
होने लगी। सन्‌ 93-32 ई० में भारत मे चीनी के केवल 32 कारखाने थे, जिनका 
उत्पादन केवल ! 6 लाख ठन था। देश की आन्तरिक माँग की पूति के लिए लगभग 
6 लाख टन चीनी आयात की जाती थी। परन्तु सन्‌ 939-40 में कारखानों की 
संख्या बढकर ]45 और उत्पादन 2,4 लाख टन हो गया। इससे स्पष्ट है कि चीनी 
उद्योग को सरक्षण से पर्याप्त लाभ हुआ | सरक्षण के कारण चीनी उद्योग के विकास 
को देखते हुए कहा जाता है कि भारतीय चोनी उद्योग सरक्षण का शिशु है। सन्‌ 
950 में यह संरक्षण समाप्त कर दिया गया है। सक्षेप मे, चीनी उद्योग सन्‌ 932 
से 4950 तक 8 वर्षों तक सरक्षण के अधीन रहा और इस काल मे उद्योग ने 
बहुत उन्नति की । । 

द्वितीय महायुद्ध तथा इसके पश्चातू--सन्‌ 939 से द्वितीय महायुद्ध आरंभ 
हुआ । तब से लेकर प्रथम योजना के प्रारम्भ होने तक माँग और पूर्ति को ध्यान में 
रखकर चीनी के वितरण के सम्बन्ध मे सरकार ने कभी नियन्त्रण कभी विनियन्त्रण 
और कभी पुत्र. नियन्त्रण की नीति अपनाई । 

सन्‌ 94-42 से लेकर 950 5 तक चीनी उद्योग की स्थिति निम्न 


प्रकार रही-- 
चीनी उद्योग प्रगति 
(लाख टनो मे) 

वर्ष चीनी का उत्पादन उपभोग 
94 ]-42 नियन्त्रण 7.63 7,72 
]942-43 ,, 0,69 8.37 
943-44 ,, 42,20 8,47 
]944-43 ,, 9.36 १.87 
।9453-46 ,, 9.57 8,60 
946-47 ,, 9,.]6 /.06 
947-48 विनियन्त्रण 0.92 0,62 
948-49 ,, 0, 27 42*04 
]949-50 नियन्तण 9,9] 2, 03 


_2ड2250:/! अशिक नियन्त्रण. [7.॥8 आशिक नियन्त्रण. ,] ]2,4 
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युद्धकाल की स्थिति को सम्हालने के लिये सरकार ने चीनी नियन्त्रण आदेश 
के अन्तर्गत 5 अप्रैल सन्‌ 942 को उद्योग पर नियंत्रण लगा दिया, जिसके अधीन 
गन्ने और चीनी की कीमत के अलावा वितरण को भी नियन्त्रित कर दिया गया। 
उपभोक्ताओं के लिए सफेद चीनी का राशन कर दिया गया । चीनी के मूल्यों पर 
नियन्त्रण तथा इसका राशन सन्‌ !947 तक चलता रहा | सन्‌ 947 में, जबकि 
देश स्वतन्त्र हुआ, महात्मा गाँधी के प्रयत्न से चीती के मूल्य तथा वितरण पर से 
नियत्रण हुटा लिया गया, परन्तु इससे मुल्य बहुत बढ गये और अन्य कई प्रकार की 
कठिनाइयाँ उत्पन्न हो गईं । अत: सन्‌ 949 में चीती पर पुन नियंत्रण लगाया गया 
तथा चीनी मूल्य निर्धारण व वितरण का दायित्व सरकार ने अपने ऊपर ले लिया । 
चीनी का उत्पादन सन्‌ 943-44 में 2 लाख टन से कम होकर सन्‌ 946-47 
में केवल 9 लाख टन रह गया । 


पंचवर्षोय योजनाओं में प्रगति 


प्रथम योज ना में चीनी उद्योग-- प्रथम योजना की अवधि में चीनी उद्योग मे, 
बहुत अधिक प्रगति हुई । प्रथम योजना प्रारम्भ करते समय (950-5) चीनी का 
उत्पादन !! लाख टन था, जबकि चीनी के कारखानो की उत्पादन-क्षमता 5,4 
लाख टन थी | प्रथम योजना के अन्त में चीनी का उत्पादन बढ़ कर 8,6 लाख टन 
हो गया । अर्थात्‌ योजना मे निर्धारित लक्ष्य से भी उत्पादन अधिक था। इसका 
प्रमुख कारण योजना के अन्तिम दो वर्षों मे गन्‍नें की बहुत अच्छी फसल का होना 
था। 

द्वितीय योजना में चोनी उद्योग--इस योजना में चीनी उद्योग के विकास पर 
पर्याप्त जोर दिया गया । योजना काल में चीनी के उत्पादन को बढाकर 22,5 लाख 
टन करने का आयोजन था। लक्ष्य की प्राप्ति के लिए पुराती मिनो के विकास 
तथा उनकी मशीनों के नवीनीकरण के लिए योजनाएँ बनाई गयी और सहकारिता के 
आधार पर 35 नई मिले स्थापित करने का लक्ष्य रखा गया । 

तृतीय पंचवर्षीय योजना में चीनो उद्योग--चूंकि तृतीय योजना आरम्भ होने 
के समय मिलो के पास जमा चीनी का स्टाक बहुत अधिक था, इसलिए तृत्रीय योजना 
में चीनी के उत्पादन का लक्ष्य कम रखा गया अर्थात्‌ 30 से 35 लाख ठन तक । 
तृत्रीय योजना काल मे, 965-66 में चीनी का उत्पादहर 35 लाख ठन हुआ था । 

तीनो वर्षीय योजनाओं में--त्तीसरी योजना के बाद चीनी उद्योग की स्थिति 
खराब हो गई। सन्‌ 966-67 और 967-68 में चीनी का उत्पादन क्रमशः 
24,47 लाख टन और 22,27 लाख टन था। सन्‌ 968-69 के अत्त में मिलो के 
पास स्टाक की अनुमानित मात्रा 3 लाख टन थी । 

चतुर्थ योजना में चीनी का उत्पादन लक्ष्य 47 लाख टन निर्धारित किया 
गया था लेकिन योजना के अन्तिम वर्ष में चीनी का उत्पादन 39.48 लाख टन हुआ 
था। 
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पाँचवी योजना--पाँचवी योजना में चीनी का लक्ष्य 54 लाख टन रखा गया 
गया था और अतिरिक्त क्षमता के निर्माण मे सहकारी क्षेत्र को प्राथमिक्रता दी गई 


थी । 
विभिन्न वर्षों में चीनी का उत्पादन नीचे सारणी में दर्शाया गया है । 





वर्ष 
(अक्‍्टूबर-सितम्बर) 965-66 970-7। 975-76 980-8] 
कुल उत्पादन एक 
(मिलियन टन) 23,99  426,37 40,60 53.00 


0 आाााअ ब जय आप 4४ 4 पाप खपत १७७४७" ााशनशशणशशशए शरण“ ाा 5 >> > 
छठा योजना के अन्त तक देश के अन्दर घरेलू माँग कुल 68,00 लाख 
टन की होगी तथा कुल उत्पादन 76 लाख ठन होगा । इस प्रकार हम 8 लाख टन 
चीनी का निर्यात भी करेगे । 


वर्तमान स्थिति 
५4 


()) मिलों की संख्या--सन्‌ 980 में देश मे कुल 307 मिलें थी जिसमे से 
40 मिलें सहकारी क्षेत्र मे थी जिनका उत्पादत कुल चीनी' उत्पादन का 52% 
था। 

(४) पूँजी और रोजगार--इस उद्योग में लगभग 500 करोड रुपये की 
पूँजी विनियोजित है और लगभग 300 लाख व्यक्तियों को रोजगार मिला हुआ है। 

(॥॥) उत्पादव--विश्व के प्रमुख चीनी उत्पादकों में भारत का पंचम स्थान 
है । चीनी का उत्पादद 950-5] मे ,3 लाख टन ही था जो 977-78 में 
बढ़कर 64.62 लाख टव हो गया, लेकिन इसके बाद उत्पादन में कमी आ गयी 
जिसका मुख्य कारण गन्ने की खेती के क्षेत्र मे कमी हो 000 84 । 979-80 में 

हा ल्ष्या की उत्पादन 3५ 9 लाख टन ही था। 89-82 < 8०७ > जलहा- ली का[प 

एए निर्यात भारत चीनी का एक बड़ा निर्यातक भी है, लेकिन विगत 

वर्षों मे चीनी के निर्यात मे कमी आयी है। 979-80 में 2.90 लाख टन चीनी का 
निर्यात हुआ जबकि 978-79 में 8.63 लाख टन चीती निर्यात की गयी थी । 

(५) सरकारी नियंत्रण--6 अगस्त 978 से 6 अगस्त 979 की 
संक्षिप्त अवधि के लिए चीनी पर पूरी तरह से नियन्त्रण हठा लेने के बाद सरकार 
7 दिसम्बर 979 से फिर चीनी पर आशिक नियत्नरण लागू कर दिया और दोहरी 
मूल्य नीति अपनाई । इस नीति के अन्तग्रत चीनी मिलो के कुल उत्पादन का 65% 
सरकार नियंत्रण मूल्य पर लेवी के रूप मे खरीद लेती है और शेष ,35% उत्पादन 
को कस किसी प्रकार के मूल्य नियत्रण के खुले बाजार मे बेचने की अनुभूति दी 
जाती है। 

(४) बितरण--चीनी उद्योग की विभिन्न राज्यों से श्थिति अग्नलिखित प्रकार 


अजब फेसडक... 
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(अ) उत्तर प्रदेश--उत्तर प्रदेश चीनी उद्योग में सबसे आगे है। यहाँ भारत 
की कुल उत्पादित चीनी का लगभग 62% उत्पन्न होता है। इस प्रदेश मे चीनी के 
कारखाने प्रमुख रूप से दो क्षेत्रों में हैं--प्रथम गगा-यमुना दोआब क्षेत्र और द्वितीय 
तराई क्षेत्र | गंगा-यमुना दोआब के मुख्य जिले मेरठ और सहारनपुर हैं और तराई 
क्षेत्र के अन्तर्गत गोरखपुर तथा रुहेलखड के क्षेत्र आते है, जिसके मुख्य जिले गोरख- 
पुर, देवरिया, बस्ती, गोडा, शाहजहाँपुर, रामपुर, बरेली, सीतापुर, सलेमपुर और 
बिजनौर है। इसके अतिरिक्त, मध्यवर्ती क्षेत्र कानपुर, मुरादाबाद तथा लखनऊ में 
भी चीनी की मिले है । 

(ब) बिहार--चीनी के उत्पादन में दूसरा स्थान बिहार का है। इस राज्य 
में भारत की लगभग 52८ चीनी बनाई जाती है। बिहार मे इस उद्योग के मुख्य 
केन्द्र चम्पारन, सारत, मुजफ्फरपुर और दरभगा है। 

(स) महाराष्ट्र--चीनी के उत्पादन में महाराष्ट्र का त्तीसरा स्थान है। इस 
प्रदेश मे उत्तम प्रकार का गन्ना उत्पन्न किया जाता है अत यह प्रस्ताव रखा गया है 
कि चीनी उद्योग को इस क्षेत्र मे बढाय| जाय। यहाँ के प्रमुख केन्द्र मनमाण्ड, अहमद- 
नगर, नासिक और पूता है। 

(द) पश्चिम बगाल--यहाँ चीनी के कारखाने बेलडाँगा, नदिया तथा चौबीस 
परगना जिलो मे स्थित है । 

(य) तमिलनाइ---इस प्रदेश के उत्तरी अरकाट, दक्षिणी अरकाट, कोयम्बटूर, 
मदुरा और तिरुचिरापल्‍ली जिलों में यह उद्योग स्थित हैं । 

(र) आंध्र-प्रदेश--यहाँ चीनी के अधिकतर कारखाने विशाखापटनम', विजय- 
वाडा हास्पेद, कोट, टावुक, सामलकोट, हैदराबाद आदि में स्थित है । 

(ल) पजाब--अमृतसर, जगाधरी, फगवाडा, हमीरा, भोगपुर जिलों में चीनी 
की अनेक मिले हैं । 


चीनी उद्योग की समस्याएँ और उनका समाधान 


. गन्ने सम्बन्धी कठिनाइयाँ--भारत मे चीनी मिलो का भाग्य गन्ने के 
उत्पादन पर आधारित है । गन्ने के अभाव के कारण चीनी का उत्पादन कम होता है 
और कारखानो को हानि होती है। भारत मे गन्ना कम होने के कारण, गन्ने की प्रति 
हेक्टेयर उपज का कम होना है। भारत मे गन्ने की प्रतिन्‍शकड उपज ही कम नही हैं 
यहाँ गन्‍ते का गुण अत्यत्त न्‍्यून है जिससे गन्ने से उपलब्ध चीनी का अनुपात अपेक्षा- 
कृत कम होता है । 

उपाय --गनन्‍्ने के उत्पादन मे वृद्धि करने के लिए वैज्ञानिक आधार पर कृषि 
की जानी चाहिए । इसके लिए उत्तम खाद और बीज तथा पर्याप्त पानी का प्रबन्ध 
करता आवश्यक है। इसके अतिरिक्त मिलो के भी अपने गन्ना उत्पादन फार्म होने 
चाहिये । 

2, उप-उत्पादकों की समस्या--चीनी बनाते समय कई सहायक उत्पादन प्राप्त 


६320 भारत में प्रमुख बृहत्‌ उद्योग 


होते है जैसे छोई (88288565) तथा शीरा ((0]858८3) । इनका प्रयोग कई उपयोगी 
वस्तुएँ बनाने के लिए किया जा सकता है जैसे--छोई से कागज, गत्ता आदि बनाया 
जा सकता है तथा शीरे से अल्कोहल व उर्वरक । 

उपाय--चीनी उद्योग में उत्पादन-व्यय कम से कम करने के लिए गन्ने की 
छोई और शीरे जैसी उपोत्पत्ति का कागज, सोख्ता, खाद, गत्ता एवं अल्कोहल आदि 
वस्तुएँ बनाने में उपयोग करना चाहिए। 

3, गुड़ तथा खाँडसारी से प्रतियोगिता--चीनी को गुड़ तथा खाँडसारी से 
प्रतियोगिता करनी पड़ती है। इनमे प्रतियोगिता का मुख्य कारण उनके मृल्यो में 
अंतर पाया जाना है | 

उपाय--प्रतिस्पर्डा की समाप्ति---चीनी, गुड, एवं खाडसारी की प्रतियोगिता 
को समाप्त किया जाता चाहिए जिससे उत्पादन में अनिश्चितता न रहे । इसके लिए 
गुड खाँडसारी एवं चीनी मिल क्षेत्र के विकास हेतु एक संग्रहीत योजना तैयार किया 
जाना चाहिए । 

4. आधुनिकीकरण फी समस्या--भारत मे चीनी मिलो मे मशीने काफी 
पुरानी हो गई हैं तथा घिस चुकी हैं, इससे उत्पादन व्यय अधिक होता है। अत 
उत्पादन लागत को कम करने के लिए इस' उद्योग के आघुनिकीकरण की आवश्यकता 
के लिए पर्याप्त मात्ना मे पँजी की आवश्यकता होगी जिसका सर्वथा अभाव है। 

उपाय--पुरानी चीनी मिलो का शीघ्रातिशीघक्ष आधुनिकीकरण किया जाना 
चाहिए ! 

5. अनाथिक कठिनाइयाँ--भारत मे बहुत-सी चीनी मिलें ऐसी है जिनका 
आकार छोटा है और आशिक हृष्टि से वे अलाभप्रद इकाइयाँ मानी जाती है। 

उपाय--सरकार को इन अलाभप्रद इकाइयो को या तो इनका आकार बढा- 
कर इन्हें लाभप्रद बनाने का प्रयत्न करना चाहिए अथवा इन्हे समाप्त कर देना 
चाहिए । 

6. कम उत्पादन क्षमता--भारतीय चीनी मिलो की उत्पादन क्षमता बहुत 
कम है । अतः अन्य देशो की अपेक्षा चीनी का उत्पादन भारत से बहुत कम है । 

उपाय--का रखानों की उत्पादन क्षमता को बढ़ाया जाता चाहिए और नवीब 
मिलो को अनुमति देते समय इस बात को ध्यान मे रखता चाहिए कि उनकी क्षमता 
]500 टन प्रति-दिन से कम ने हो । 

7. कारखानों का दूर होना---भारत में चीनी के अधिकाश कारखाने गस्‍्ते के 
खेतों से दूर हैं। अतः गन्‍ते को कारखानों तक पहुँचाने मे बहुत व्यय होता है और 
भागे मे गन्‍ते का रस काक्की सूख जाता है| 

उपाय -- चीनी की तयी मिलो की स्थापना उन्ही क्षेत्रों में की जानी चाहिए 
जहाँ गन्ने के खेत हैं । 

8. कम्त अवधि--भारत में चीनी के कारखाने नवम्बर से फरवरी तक लग- 
भग्र 20 दिन कार्य करते हैं। अर्थात्‌ वर्ष में अधिकांश समय वे बेकार रहते हैं। , 
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अतः गन्ने की जल्दी तथा देर से पकने वाली किस्मों को बोने के लिए प्रोत्साहन 
देना चाहिए | 

(9) परिवहन सम्बन्धी असुविधा--भारत मे गन्ना उत्पादन क्षेत्र भौर चीनी 
की मिलो के बीच काफी दूरी है। इस दूरी को तय करने के लिए परिवहन के सस्ते 
और उपयुक्त साधनों का अभाव है। 

उपाय--परिवहन के सस्ते और उपयुक्त साधनों को जुठाना चाहिए तथा 
ग्रामीण सडको की सरस्मत की जानी चाहिए । 

(!0) अनुसधान सम्बन्धी अभाव--भारत में अनुसंधान सम्बन्धी अभाव के 
कारण गन्ने की किस्म से सुधार नही हो पाता। अतः इस ओर भी ध्यान दिया जाता 
चाहिए ताकि गन्ना सोटा, मीठा और रसदार उत्पन्न किया जा सके । 


4. पटसन या' जुट उद्योग 
( 7प्रा8 परातंप्रडए9 ) 


संक्षिप्त इतिहास--भारतवर्ष मे आधुनिक जुट उद्योग लगभग 00 वर्ष पुराना 
है देश मे जूट उद्योग सन्‌ 855 में आरम्भ हुआ जब जार्ज आकलेइ ने पश्चिमी 
बड्धाल मे जुट मिल स्थापित की। इसके पश्चात्‌ इस उद्योग का विकास होने 
लगा | सन्‌ 93-4 में भारत मे कुल 64 जूठ मिले थी जिनमे 43 3 लाख गाँठ 
कच्चे जूट की खफ्त हुई थी तथा २8.३ करोड रुपये के जूठ का सामात निर्यात 
किया बया था । " 

प्रथम महायुद्ध एवं उसके बाद की प्रगति--प्रथम महायुद्ध तक जूट उद्योग की 
प्रगति काफी धीमी रही । परन्तु प्रथम महायुद्ध ने, अन्य उद्योगो की तरह जूट उद्योग 
को भी प्रोत्साहित किया और इसने अच्छी उन्नति की। यह समृद्धि काल, युद्ध के 
उपरान्त भी जारी रहा । परन्तु सन्‌ 929 की आधिक मन्दी का प्रभाव इस उद्योग 
पर पडा और इस उद्योग को काफी क्षति पहुंची । आथिक मनन्‍्दी के कारण जूट की 
वस्तुओं का निर्यात बहुत घट गया। भन्दी के कारण जूट के कारखानो मे प्रति सप्ताह 
काम के घण्टो को घटा दिया गया तथा कुछ करधो को बन्द भी कर दिया गया । 
सन्‌ 936 में जूठ के उत्पादन मे बृद्धि करते के उद्देश्य से एक भारतीय केन्द्रीय जूट 
समिति की स्थापना हुईं | सन्‌ 938 ई० मे विदेशी व्यापार की अनिश्चितता तथा 
मिलों की आपसी प्रतिस्पर्धा के कारण जूट उद्योग को भीषृुण संकट का सामता करना 
पडा । यह स्थिति द्वितीय महायुद्ध के प्रारम्भ तक बनी रही । 

द्वितीय महायुद्ध काल--द्वितीय महायुद्ध ने पुन इस उद्योग को जीवन प्रदान 
किया, क्योंकि युद्धु के कारण सैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जूट की वस्तुओं 
की माँग अत्यधिक बढ़ गई जिससे जूट और जूट की वस्तुओ के मूल्य में अप्रत्याशित 
चद्धि हुई। फलत: उत्पादन एव निर्यात में बहुत अधिक वृद्धि हुईं। सन्‌ 939-40 मे 
जूठ की वस्तुओ का उत्पादन 2 8 लाख टन तथा निर्यात लाख टन था । सब 
940 के पश्चात्‌ विदेशी माँग मे बहुत कमी हुई | सन्‌ 942 से भारत में अकाल 

2] 
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पडा और कोयला तया यातायात सम्बन्धी कठिनाइयों के कारण जूठ उद्योग के सामने 
पुनः संकट उपस्थित हुआ । इस प्रकार, द्वितीय महायुद्ध काल मे जूट उद्योग अच्छी 
तथा विपत्तिपूर्ण दोनों ही अवस्थाओ से गुजरा । 

देश-विभाजन का प्रभाव--सन्‌ 947 में भारत के विभाजन से इस उद्योग 
को भारी क्षति हुई । विभाजन के फलस्वरूप 75% कच्चा जूट उत्पादित करने वाला 
क्षेत्र पाकिस्तान मे चला गया किन्तु लगभग सभी मिले भारतीय क्षेत्र मे रही । अत: 
जूठ उद्योग को कच्चे माल की समस्या का सामना करना पडा। समस्या का अनुमान 
इस तथ्य से लगाया जा सकता है कि सन्‌ !950-5] में जहाँ कच्चे जूट की माँग 
70% लाख गठो की थी वहाँ पूर्ति केवल 3! लाख गाँठो की थी। सन्‌ 949 पे 
सन्‌ 95] तक भारत तथा पाकिस्तान में तनावपूर्ण वातावरण के कारण स्थिति 
बहुत गम्भीर रही । सन्‌ 949 से भारत ने, पाकिस्तान के विपरीत, रुपये का 
अवमूल्यत कर दिया जिससे कच्चे माल के आयात में और भी कठिनाई हुई 
क्योकि पाकिस्तानी जूठ भारत के लिए 44% महंगा हो गया। ऐसी परिस्थिति 
मे देश के भीतर ही जूठ का उत्पादन बढाने की दिशा में विविध प्रयास किए गए 
और नये क्षेत्रो मे जुट की खेती का विस्तार किये जाने लगा ओर वास्तव मे इस क्षेत्र 
में पर्याप्त सफलता भी मिली है । 


पंचवर्षीय योजनाओं में जुट उद्योग 


प्रथम पंचवर्षोष योजना---जिस समय प्रथम पचवर्षीय योजना कार्यान्वित की 
जा रही थी उस समय जुट उद्योग के सामने सबसे गम्भीर समस्या कच्चे' जुट के अभाव 
की थी । इसलिए प्रथम योजना मे कच्चे जूट का उत्पादन बढाने पर विशेष जोर 
दिया गया था। प्रथम योजना के प्रारम्भ होने के पूर्व, सन्‌ 950-54 में कच्चे जूट 
का उत्पादन 33 लाख गाँठ था। इस योजना काल में इसे बढाकर 53,7 लाख करते 
का लक्ष्य था। किन्तु वास्तविक उत्पादन 42 लाख गाँठ के बराबर ही हो सका। 
इन प्रकार, प्रथम योजना काल मे निर्धारित लक्ष्य की पूर्ति नही हो सकी । जूट के 
सामान को निर्यात करने का लक्ष्य ।0 लाख टन करने का था, किन्तु वास्तविक 
रूप मे सत्‌ 955-59 मे जूट के निर्यात की मात्रा 8,75 लाख टन के बराबर ही 
थी। 

द्वितीय पंचवर्षाय योजना--द्वितीय योजना काल में कच्चे जूट के सम्बन्ध में 
देश को आत्मनिर्भेर बताने का लक्ष्य रखा गया । इसके लिए कच्चे जुट के उत्पादन 
का लक्ष्य 55 लाख गाँठ रखा गया । किन्तु इस लक्ष्य की पूर्ति भी नहीं हो सकी । 
वास्तविक उत्पादन लगभग 33 लाख गाँठ के बराबर ही था। इस प्रकार, द्वितीय 
योजता पूर्ण होने पर भी हमारा देश कच्चे जूट में आत्मनिर्भर नही हो सका । योजना- 
काल में उत्पादन व्यय कम्र करने, मशीनों का आधुनिकीकरण करने तथा निर्यात के 
प्रयत्नों पर जोर दिया गया सन्‌ 957 में भारत सरकार ने एक जूट जाँच समिति 
नियुक्त की । जूट के उत्पोदत की मात्रा एवं गुण को सुधारने के लिए इस समिति ने ' 
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सुझाव दिया कि किसानो को बहुद्देशीय सहकारी समितियों का निर्माण करना चाहिए 
तथा उन्हें अच्छे बीज व अच्छी खाद का भी उपयोग करना चाहिए । 

तृतीय योजना-- तृतीय योजना में उद्योग के विकास के लिए कोई कार्यक्रम 
नही बनाया गया । केवल वर्तमान उत्पादन क्षमता के पूर्ण उपयोग के लक्ष्य प्राप्त 
करने व कच्चे जूट के उत्पादन को बढ़ाने पर जोर दिया गया । जुट की वस्तुओ का 
उत्पादन लक्ष्य 33 लाख टन रखा गया। सौभाग्यवश वह लक्ष्य 960-46 5 मे ही प्राप्त 
क्र लिया गया । परन्तु इसके पश्चात्‌ उत्पादन मे ग्रिरावट आयी । 

चतुर्थ पंचवर्षोष योजना--चतुर्थ योजना में जूट वस्तुओ के उत्पादन का लक्ष्य 
4 लाख ठत रखा गया । सन्‌ 97-72 भे उत्पादन स्तर !2,29 लाख उन 
तक पहुँचा, लेकिन !973-74 में उत्पादन केवल 9,49 लाख टन ही रह 
गया । 

पॉचवों पंचवर्धोध योजना--पाँचवी पचवर्षीय योजना में जूट की वस्तुओ के 
उत्पादन का लक्ष्य ।280 हजार टन निर्धारित किया गया था। जुट कमिएनर द्वारा 
देश मे नवीनतम तकनीकों एवं मशीनों से सुसज्जित 5 ज़ूठ मिलों की स्थापना करने 
की योजना थी । 

विभिन्न पंचवर्षीय योजनाओ में जूट वस्तुओं का उत्पादन और निर्यात निम्न 
सारणी के अको के अनुसार था| 


जुट वस्तुएं : उत्पादन व निर्यात 
वर्ष उत्पादन निर्यात कुल निर्यात. 
(लाख टन मे) (करोड रुपये मे). का प्रतिशत 
960-6! 0,23 8393, 24,0 
970-7] 9.68 490,44 2 4 
979-80 4,53 273,00 4,6 


छठबीं पचवर्षीय योजना--इस योजना के अन्त मे जूट वस्तुओ के उत्पादन 
का लक्ष्य 45,000 हजार टन निर्धारित किया गया है। देश में इस उद्योग में पहले 
ही पर्याप्त उत्पादत क्षमता की स्थापना के कारण विस्तार की कोई विशेष सम्भावना 


नही है । 


वर्तमान स्थिति 


(0) मिलों की संख्या और रोजगार--जूट उद्योग में |5 मिलें हैं जिनमे 
लगभग 8 लाख श्रमिको को रोजगार मिला हुआ है । 

(0) वार्षिक उत्पादन --पटसन की वस्तुओ का वास्तविक उत्पादन 950-5] 
में 837 हजार टन था जो बढ़कर 979-80 मे 355 हजार ठन हो गया | 

(7) निर्यात--ज्रुट उद्योग विदेशी मुद्रा के अर्जेत का एक प्रमुख स्रोत 
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है। यह उद्योग प्रतिवर्ष लगभग 250 करोड रुपये की विदेशी मुद्रा का अर्जन करता 


। 
हे (९) डत्पादन--यह उद्योग प्रधानतः टाठ बोरे एवं गलीचों की परत का 
उत्पादन करता है | अन्य वस्तुओं में परदे, फर्श पर बिछाने के मेटिंग, सुतली आदि 
का भी उत्पादन करता है। 

(३) क्षमता--उद्योग की पंजीकृत अथवा लाइसेंविंग क्षमता 20 लाख टन की 
है किन्तु प्राप्त लाइसे सो के अनुरूप वास्तविक क्षमताओं का सृजन नहीं किया जा 
सका है। 

(श/) विपणन व्यवस्था--पटसन के आयात-निर्यात और देश के भीतर इसकी 
पणन व्यवस्था के लिए 97] में पटसन विभाग की स्थापना की गई। 977-78 
मे यह कच्चे पटसन की कीमतो को स्थिर रखने मे, विशेषकर असम और त्रिपुरा के 
कुछ भागों में, सफल रहा । 

(शा) बितरण --जूट उद्योग पश्चिमी बंगाल मे हुगली नदी के दोनों किनारो 
पर केन्द्रित है। बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश व आध्च प्रदेश मे भी जूट के कार- 
खाने विद्यमान हैं, लेकिन वे अल्प सख्या मे है । 


जुट उद्योग के विकास कार्यक्रम 


जूट उद्योग के विकास के लिए समय-समय पर अनेक कार्यक्रम अपनाए गए 
है, जिनका संक्षिप्त विवरण नीचे दिया जा रहा है-- 

() बाजार विकास कार्यक्रम--निर्गात को बनाए रखने व बढ़ाने की दृष्टि से 
बाजार विकास कार्यक्रम अपनाया गया है। भारतीय जूट मिल सद्भू ने अमेरिका व 
इंस्लैण्ड मे अपना शाखा कार्यालय खोल रखा है। इसके अतिरिक्त अन्य महत्त्वपूर्ण 
बाजारो मे समय-समय पर शिष्ट मण्डल भेजे जाते रहे हैं । 

(2) शोध एवं विकास--भारतीय जूट मिल सद्भु द्वारा संचालित एक शोध 
केन्द्र कंलकत्ता मे कार्य कर रहा है | इस केन्द्र मे बीजो को सुरक्षित रखने, वैज्ञानिक 
बुनाई, रेशा निकालने की नवीन विधियों इत्यादि पर शोध कार्य हो रहा है। 

(3) किस्म नियत्रग--निर्यात (किस्म नियन्त्रण और ४४ ४ ण) अधिनियम 
905 के अन्तगंत सभी प्रकार की सैकरिग और हेसियन का निर्याज्ञ से पूर्व परीक्षण 
होना आवश्यक है । न्‍ 

(4) जूद टेक्सटाइल्स परामर्श परिषद--इस परिषद्‌ की स्थापना जुलाई सन्‌ 
969 में विदेश व्यापार मन्त्री की अध्यक्षता में हुईं। यह परिषद्‌ भारत सरकार को 
जूट उद्योग की विभिन्न समस्याओ के सम्बन्ध मे परामर्श देती है । 

(5) जूद निगम की स्थापना--फरवरी सन्‌ 97! में जूट निगम की स्था- 
पना $ करोड रुपये की अधिकृत पूँजी से की गई। इस निमम के सुरुय कार्य इस प्रकार 
हैं :--निश्चित मूल्यों पर कच्चा जुड़ क्रय करना, बफर स्टाक बनाना, जूट वस्तुओं 
के निर्यात को प्रोत्माहित करना तथा विदेशों से कच्चे जूट का आयात करना । 
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(6) विकास परिषद --जूट के सामानों पर ! मार्च 976 से एक वर्ष की 
अवधि के लिए शुल्क लगा दिया गया है। जूट के सामानों के लिए एक विकास परि- 
षद की स्थापना की गई है जो इस शुल्क से प्राप्त राशि का उपयोग अनुसन्धान तथा 
विकास कार्यक्रमों में करेगी । यह परिषद्‌ उत्पादन लक्ष्य निर्धारित करने के साथ ही 
उत्पादन कार्यक्रमों मे तालमेल स्थापित करेगी तथा समय-समय पर इसमे हुई प्रगति 
की समीक्षा करेगी । 


जुट उद्योग की प्रमुख समस्याएँ 
वर्तमान समय में भारतीय जूठट उद्योग की निम्नलिखित प्रमुख समस्याएँ 


>ह) कच्चे जूट का अभाव--देश के विभाजन के बाद जूठ उद्योग के सम्मुख 
सबसे बडी समस्या कच्चे माल के अभाव की रही है। कच्चे माल के अभाव के कारण 
भारत में उत्पादन कुशलता को क्षति पहुंची है और विश्व बाजार मे भारत की प्रति- 
योगिता सामथ्यं घट गई है । 
जूट के उत्पादन को पश्चिमी बगाल के अतिरिक्त अन्य राज्यों में बढाने का 
प्रयास करना चाहिए। इस दिशा में असम, बिहार व उडीसा की राज्य सरकारें 
प्रयत्नशील हैं। हाल ही मे उत्तर प्रदेश व आन्ध्र-प्रदेश भी इस प्रयास मे सम्मिलित 
हो गए है । साथ ही हमे अपने देश मे उत्पन्न जूट की किस्म में भी सुधार करना 
चाहिए । न्‍ 
(2) जूठ उद्योग के आधुनिकीकरण की समस्या--भारतीय जूट उद्योग काफी 
पुराना होने के कारण इस उद्योग मे अधिकाश मशीनें काफी पुरानी है, जिससे उत्पा- 
दन लागत बहुत अधिक है। विदेशी प्रतियोगिता मे टिकने के लिए उत्पादन लागत 
को कम करना आवश्यक है, जो तब तक सम्भव नही है जब तक पुरानी और जीणं- 
शीर्ण मशीनों की जगह नई मशीने नही लगाई जाती है। मिलो के आधुनिकीकरण 
के मार्ग का सबसे बडा रोडा वित्त की कमी है। बावजूद इसके मिलो,ने अपने कोष 
से पूंजीगत व्यय के रूप मे इस कार्य पर 958 और 975 के बीच 35 करोड़ 
रु० का व्यय किया है । सरकार ने स्थिति की ग्रम्भीरता को समझते हुए मिलो के 
नवीकरण एवं आधुनिकीकरण के लिए औद्योगिक वित्त निगम के जरिए 250 करोड़ 
रु० की स्वीकृति दी है। इसमे 00 करोड रुपये का व्यय ऐसी मशीनरी के आयात 
पर किया जायेगा जिसका निर्माण ढेश में नहीं होता। लेकिन आयात शुल्क 
45% होने के कारण विदेशों से मशीनरी का आयात करना बहुत ही व्ययसाध्य 
होगा । सरकार को इस उद्योग की समस्याओं पर विशेष झूप से विचार करना 
चाहिए । 
के (3) स्थानापन्त वस्तुओं की समस्या--अनेक पश्चिमी देशो ने जूठ के स्थाना- 
पन्न पदार्थों का उपयोग्र आरम्भ कर दिया है। संयुक्त राज्य अमेरिका, फिलीपाइन्स, 
ब्राजील इत्यादि देशों में पैकिय के लिए बरलप (#प्रा/89) तथा विशेष प्रकार का 
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कागज प्रयोग मे लाया जा रहा है। अभी कुछ समय पूर्व ही पोलो प्रीफिलिन (?०- 
[7०9॥900०) नाम का तया रेशा निकाला गया है जो गलीचे के नीचे (जूट वस्त्र 
के स्थान पर) लगाया जा सकता है । अत इस उद्योग के लिए स्थानापन्न वस्तुओं का 
प्रयोग भी बडा खतरा है! इस समस्या का समाधान तभी सम्भव है जब जूट की 
वस्तुओ की कीमत सस्ती की जाय। जब तक भारतीय जूठ की बनी हुई वस्तुएँ सस्ते 
मूल्यों पर बिकती रहेगी तब तक इसे स्थानापन्न वस्तुओं की प्रतियोगिता का कोई 
भय नही है । 

(4) निर्यात की समस्या--भारत का जूट उद्योग मुख्य रूप से एक निर्यातक 
उद्योग है। परन्तु यह एक चिन्ता की बात है कि इसका निर्यात निरन्तर घटता जा 
रहा है । सिथेटिक पदार्थों एव बंगला देश से तीज्र प्रतियोगिता के कारण उद्योग की 
बिक्री से आय' बहुत घट गई है । 

सिथेटिक रेशे और बगला देश से प्रतियोगिता वास्तव मे “मूल्य युद्ध' है। 
मूल्य को प्रतियोगितात्मक स्तर पर बनाए रखने के लिए उत्पादन व्यय को कम करने 
के प्रयास करने होगे । 

(5) अश्वन्तोषजनक वित्तीय स्थिति--भारतीय जूट उद्योग के लाभ व वित्तीय 
स्थिति 950 और 965 के मध्य सामान्य रहे । परन्तु उसके बाद इस उद्योग को 
निम्न लाभ के कारण असंतोषजनक वित्तीय स्थिति का सामना करना पड रहा है। 
जूट मिलो की कमजोर आथिक स्थिति इस तथ्य से स्पष्ट हो रही है कि यह उद्योग 
लाभो का पुनविनियोजन नही कर पा रहे है । इन मिलो द्वारा पटसन के स्टाक करते 
तथा माँग के अभाव में निर्मित माल को रोके रखने मे भारी कठिनाई का सामना 
करना पड़ रहा है । 

(6) बीमार सीलो को समस्था--जु८ उद्योग मे कच्चे माल की समस्या और 
लागत विधि की कठिनाई के कारण बीमार मिलो की समस्या भी उत्पन्न हो गई है । 
सन्‌ 978-79 में ऐसी बीमार मिलो की इकाइयाँ 32 थी। जिनसे से दो इकाइयो 
को सरकार ने अधिग्रहीत कर लिया है । 

सरकार को चाहिए कि ऐसी इकाइयो को जीवित रखने के लिए उचित ब्याज 
दर पर वित्त उपलब्ध कराये तथा वर्ष भर इन्हे उच्चित कीमतों पर जुट निगम से 
पटसन उपलब्ध कराया जाय । 

(7) श्रम असन्तोष--भारत की अधिकाश जूट मिलें पश्चिमी बंगाल मे ही है 
जहाँ पर श्रम सम्रस्या काफी गम्भीर है जिसका श्रमिकों की उत्पादकता पर विपरीत 
प्रभाव पड़ता है । 

(8) अनुसंधात की सम्॒स्था--देश मे जुट उद्योग से सम्बन्धित अनुसंधान के 
लिए पर्याप्त सुविधाएँ नही है । इण्डियन जुट इण्डस्ट्रीज रिसर्च एसोसियेशन के नाम से 
एक संस्था की स्थापना कुछ वर्षों पू्वे की जा चुकी है किस्तु यह देश की आवश्यकताओं 
के लिए अपर्याप्त है। इस संस्था ने संयुक्त राज्य अमरीका में फैवरिफ रिसर्च लेबोरेट- 
रीज आफ डैडहम की अनुसंघानशाला मे शोध सम्बन्धी समझौता किया है । 
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(9) अतिरिक्‍त क्षमता तथा बन्द मिलो की समस्या--जूट उद्योग मे अतिरिक्त 
क्षमता तथा बन्द मिलो की समस्या भी विद्यमान है। सन्‌ 966-67 में जूट मिलो 
की कुल उत्पादत-क्षमता का लगभग 929६ उपयोग में लिया गया था, परन्तु सन्‌ 
979-80 मे यह उपयोग घटकर 82% रह गया । 

(0) दोषपूर्ण कर नीतियाँ--इस उद्योग मे आने वाले ज्वार-भाटे का उत्तर- 
दायित्व सरकार को कर नीतियो पर भी है । जब-जब हमारे जूट उत्पादन का निर्यात 
बढा है, सरकार ने इतना अधिक निर्यात कर लगाया कि उद्योग के विस्तार को धक्का 
पहुँचा है । परन्तु अब भारत सरकार ने जूट से बनी सभी वस्तुओ पर से निर्यात शुल्क 
हटाकर भारतीय पटसन की अन्तर्राष्ट्रीय बाजारो मे व्याप्त कठोर प्रतिद्वन्द्रिता के 
सामने टिक सकने योग्य बनाने के लिये रचनात्मक कदम उठाया है । 


जुट उद्योग की समस्याओं के समाधान हेतु सुझाव 


जूट उद्योग की समस्याओं के समाधान हेतु निम्नलिखित सुझाव प्रस्तुत किए 
जाते है -- 

() छच्चे जूट के उत्पादन को प्रोत्साहइन--कच्चे माल की पूर्ति हेतु कृषको 
को कच्चा जूट अधिक उत्पादित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। गत 
दशक मे प्रति एकड जुट का उत्पादन लगभग 2.79 गाँठ था जिसको 4 6! गाँठ तक 
बढ़ाया जा सकता है। इसके लिये अच्छे किस्म के बीज एवं उच्चत खादों की व्यवस्था 
की जानी चाहिए । 

(2) मण्डी विकास कार्यक्रम--जुट निर्मित माल के निर्यात के प्रोत्साहन हेत 
मण्डी विकास कार्यक्रम अपनाया जाना चाहिए। भारतीय जूट मिल्स संघ ने इस 
उद्देश्य से ग्रेट ब्रिठित और सयुक्त राज्य अमरीका में अपनी शाखाएँ स्थापित की है । 
जूट के सामान के बाजारो मे भी समय-समय पर प्रदर्शनियों का आयोजन किया जाता 
है। इस कार्यक्रम को और अधिक सक्विय बनाया जाना चाहिए | 

(3) बीमार सिलों को आर्थिक सहायता--सरकार को चाहिए कि बीमार 
मिलो को आर्थिक सहायता देकर उन्हे पुन. कार्यशील बनाये । 

५) पर्थाप्त मात्रा में शक्ति की व्यवस्था--जूट उद्योग की पर्याप्त मात्रा मे 
शक्ति की व्यवस्था की जानी चाहिए जिससे कि मिले अधिक से अधिक इन कार्यशील 
रहकर अपने उत्पादन लक्ष्य को प्राप्त करने मे समर्थ हो सके । 

आवश्यक साथ की व्यवस्था--जुट के उत्पादन में दृद्धि, जूट वस्तुओं के 
निर्माण एवं निर्यात में वृद्धि के लिए आवश्यक है कि उन्हे आवश्यक साख की सुविधा 
प्रदान की जाय । 

(6) शोध एवं विकास--क्त्रिम रेशो के प्रतिस्पर्धा को कम करने के लिये जुट 
उद्योग द्वारा अनुसंधान एवं विकास पर अधिक व्यय करके ऐसी तकनीक का विकास 
करता चाहिए जिससे जूठ की वंस्तुएँ कृत्रिम रेशे की वस्तुओ से टिकाऊ एवं सस्ती 
पड़ें जिससे कि प्रतिस्पर्धा का मुकाबला किया जा सके | 
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(7) आन्तरिक माँग की वृद्धि--आन्तरिक माँग मे वृद्धि हेतु इस उद्योग मे 
लगने वाले कर को सरकार यदि पृर्णतया समाप्त न कर सके तो इसमे कमी अवश्य 
करनी चाहिए | 

(8) आधुनिकीकरण एवं अभिनवीकरण--ज्ुठ उद्योग के विकास हेतु आधु- 
निकीकरण एवं अभिनवीकरण के लिये पर्याप्त धन की व्यवस्था की जानी चाहिए। 
अभी तक इस क्षेत्र भे जो प्रगति हुई है वह लाभकर हो रही है, अतः इस दिशा में 
और भो महत्त्वपूर्ण प्रयास किये जाने चाहिए । 

(6) आस्तरिक बचतों में वुद्धि--जूठ की वस्तुओं की बढती हुई लागत व 
गिरते हुए लाभो के नियन्त्रण हेतु आन्तरिक बचतो को बढ़ाने हेतु प्रयास किये जाने 
चाहिए | 

(0) गुणात्मक नियन्त्रण--जूठ की वस्तुओं के निर्यात में बद्धि के लिए इस 
उद्योग में किस्म नियन्त्रण पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए । 

भविष्य--यच्पि जूट उद्योग वतमाव समय में सकठ से गुजर रहा है परल्तु 
इसका भविष्य उज्ज्वल है। भारत का जूठ उद्योग कृत्रिम धागो व बंगला देश से 
सफलतापुवक प्रतिस्पर्द्धा कर सकता है, यदि अनुसंधान व विकास के द्वारा जूट के माल 
का मुल्य विश्व के बाजार मे उचित स्तर पर रखा जावे । पश्चिमी यूरोपीय देशो और 
संयुक्त राज्य अमरीका मे वर्तमान समय मे मुक्त प्रसार की प्रवृत्ति विस्तृत हो रही 
है । अतः भारत के जुट के सामान विक्रय के लिए अच्छा क्षेत्र है। सोवियत रूस 
आस्ट्रेलिया व सूडान भारत के लिए नये महत्त्वपूर्ण क्षेत्र हैं। 


5, कोयला उद्योग 
((०४। 7700&779) 


कोयला उद्योग भारत का एक आधारभूत डद्योग़ है। किसी भी देश के ओऔद्यो- 
गीकरण के लिए कोयले एवं लोहे की आवश्यकंता पड़ती है। कोयले का प्रयोग 
औद्योगिक शक्ति के साधन के रूप मे किया जाता है । कुल मिलाकर देश मे (3900 
करोड़ टन कोयले के भण्डार का अनुमान लगाया गया है । 
संसार के कोयला उत्पादन में भारत का आठवाँ स्थान है। कोयले के प्रधान 
केन्द्र बद्भाल व बिहार राज्य मे हैं । कोयले का क्षेत्र दामोदर घाटी मे फैला हुआ है। 
रानीगंज व झरिया की खानो से देश के कुल उत्पादन का क्रमशः 30 या 40 प्रति- 
शत्त कोयला निकाला जाता है। कोयले की छोटी-छोटी खाने असम, मध्य प्रदेश, 
महाराष्ट्र, उडीसा, आध्र-प्रदेश, तमिलनाडु, राजस्थान, गुजरात, जम्मू व काश्मीर में 
“भी पायी जाती हैं। 
० संक्षिप्त इतिहास 
भारत मे कोयला उद्योग का आरम्भ सन्‌ 84 में हुआ, जबकि सर्वप्रथम 
रॉनीभज कीप्खोनो में कोयला निकाला गया परंतु 853 तक इस उद्योग का विकास 
तहीं किया जा सका। सत्‌ 853 के पश्चात्‌ भारत मे रेलो का विकास किया 
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जाने लगा। जब रेले बनी तो पहले कोयला इंगलैण्ड से मँगाया गया । वह कोयला 
बहुत महँगा पडता था। अत ईस्ट इंडिया कपनी ने भारत में खानो का पता लगाया 
और कोयला खोदना आरम्भ किया । कोयले का उत्पादन धीरे-धीरे बढ़ा । भारतीय 
कोयला सस्ता होने के कारण विदेशों जैसे लका, मलाया, पूर्वी द्वीप समृह आदि को 
भी भेजा जाने लगा। प्रथम महायुद्ध के आरम्भ होते के पूर्व कोयले का वाषिक उत्पा- 
दन एक करोड सैतालीस लाख टन तक पहुँच गया। प्रथम महायुद्ध मे विदेशों से 
कोयला आना बन्द हो जाने के कारण इस उद्योगों ने पर्याप्त प्रभति की । परल्तु युद्ध 
समाप्त होने पर अफ्रीका का सस्ता कोयला भारत मे आने लगा और भारतीय कोयले 
को अफ्रीका के कोयले से प्रतियोगिता करने मे बडी कठिनाई का सामता करना पडा। 
सन्‌ 927-30 के बीच अफ्रीका के कोयले की माँग कम हो जाने के कारण भारतीय 
कोयला उद्योग ने अपने खोए हुए बाजार को पुन॒प्राप्त कर लिया और कोयले के 
उत्पादन में काफी दृद्धि हुई | इसके पश्चात्‌ मन्दी का युग आया और कोयले की माँग 
में अत्यधिक कमी आ गयी, फलत: कोयले की बहुत-सी खानों मे काम बन्द हो गया। 

सन्‌ 934 से कोयला उद्योग ने पुनः उन्नति करना शुरू किया। बन्द हुई 
खानें पुन चालू की गई और कोयले की माँग पुन बढ़ जाने के कारण कोयले का 
उत्पादन फिर बढ गया । विदेशों को भी कोयला निर्यात होने लगा । द्वितीय महायुद्ध 
काल में माल के डिब्बे की कमी ने एक समस्या उत्पन्न कर दी | उधर लोहा इस्पात 
उद्योग की सरकारी माँग पूरा करने के लिए अधिक कोयले की आवश्यकता थी । 
सन्‌ ]944 में कोयले पर नियन्त्रण लगा दिया गया, परन्तु कोयले का उत्पादन 
बढ़ता रहा । सन्‌ 945 में पिछले वर्षों की अपेक्षा कोयला का उत्पादन 30 लाख 
टन अधिक हुआ । उस समय कई खानो से घटिया किस्म का कोयला तिकाला जाने 
लगा । स्वतन्त्रता प्राप्ति के उपरान्त इस उद्योग की दशा में कोई उल्लेखनीय सुधार 
नही हुआ है । मं 
योजना काल में कोयला उद्योग 

प्रथम योजना काल के आरम्भ में भारत में अनेक कोयले का उत्पादन लग- 
भग 344 लाख टन था, जो सन्‌ !955-56 में बढकर 384 लाख टन हो गया । 

द्वितीय योजना के लिए कोयले उत्पादन का लक्ष्य 6 करोड टन रखा गया था, 
किन्तु कुछ कठिनाइयो के कारण कुल कोयले का उत्पादन 5.6 करोड टन ही हुआ | 
घटिया कोयले को धोऋर अच्छा कोयला बनाने के लिये योजना अवधि में चार केन्द्रीय 
धुलाई के कारखाने खोले गए और एक धुनाई केन्द्र दुर्गापुर के इस्पात के कारखाने मे 
खोला गया । दूसरी योजना काल मे ही राष्ट्रीय कोयला विकास निगम की स्थापना 
की गई। 

तीसरी योजना के लिए कोयले के उत्पादन का लक्ष्य 9 7 करोड टन था, 
लेकिन वास्तविक उत्पादन 6.7 करोड़ टन ही हुआ । 968-69 तक योजना अब- 
काश के तीन वर्षों की अवधि से कुल मिलाकर कोयला निकालने में 40 लाख ठन की 


वृद्धि हुई और इससे कुल प्राप्ति 7. करोड़ टन हो गई । 
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चौथी घोजना की अवधि मे कोयला प्राप्ति का लक्ष्य तीसरी योजना के लक्ष्य 
से भी कम 9,35 करोड टन रखा गया। 973-74 मे लगभग 800 लाख टन 
कोयला प्राप्त किया गया । इस मात्रा मे लगभग 50 लाख टन की वह वृद्धि भी शामिल 
है जो साख्यिकीय हिसाब-किताब से अपेक्षित है । 

पाँचवीं योजना इस योजना के अन्तिम वर्ष 978-79 से कोयला के उत्पा- 
दन लक्ष्य 240 लाख टन निर्धारित किया गया था । लेकिन योजना की समाप्ति 
(977-78) पर कोयला का उत्पादन 00 लाख टन था। 

छठवदों पंचवर्षीय योजन--इस पंचवर्षीय योजना के अंत तक भारत में 
कोयले की माँग 505 लाख टन हो जाने का अनुमान है। माँग मे इस तीज्न वृद्धि का 
कारण खनिज तेल के अन्तर्राष्ट्रीय मृल्यो मे बेहताशा वृद्धि हो जाता है। इस योजना 
मे 650 0 लाख मीटिक टन कोयले के उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है। इस लक्ष्य 
की प्राप्ति हेतु विशेष प्रयास करने होगे। विद्यमान खानो तथा निर्माणाधीन खानो 
की क्षमता के पूर्ण उपयोग के अतिरिक्त नवीन खानें भी खोली जायेंगी जिससे अति- 
रिक्त उत्पादन का 50 प्रतिशत कोयला तिकाला जायेगा । 

योजना काल में कोयला (लिगनाइंट के अतिरिक्त) का उत्पादन लक्ष्य एवं 
उत्पादन (लाख टन) 





शूः 





वर्ष उत्पादत 

9 50-5] ु 328 0 

960-6 | 557 2 

973-74 78.7 

[979-80 039.6 

984-8 5 650,0 
वतंमान स्थिति 


]., कोयले का भण्डार--विश्व मे कोयले का प्रत्याशित भण्डार 67,250] 
मिलियत टन और लिग्नाइट के भण्डार 29,4,40[ मिलियन ठन अनुमानित किये 
गये है। भारत में कोयले के भण्डार 82,77] मिलियन टन, लिग्ताइट के भंडार 
2,00 मिलियन टन और दट्ैरीशरी कोयला का भण्डार 902 मिलियन टन अनु- 
मानित किया गया है । 

2, खान की संख्या व रोजगार--देश मे 843 कोयला खाने है जिसमे 6 
लाख व्यक्तियों को रोजगार प्राप्त होता है । 

3, क्षेत्र--भारत मे प्रमुख कोयला प़ीत्न बज्धाल तथा बिहार राज्य मे है| 
रानीगंज (पश्चिमी बंगाल) तथा झरिया (बिहार) की खानो से देश के कुल उत्पादन 
का. क्रशशा 30 प्रतिशत या 40 प्रतिशत कोयला निकाला जाता है | 

4, उत्वादत--इस समय वार्षिक उत्पादद 40 करोड टने से कुछ अधिक है । 
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सन्‌ 984-85 तक 650 लाख मीट्रिक टन कोयले के उत्पादत का लक्ष्य रखा 
गया है । 

5, विदेशी व्यापार--भारत के निकटवर्ती देशों मे कोयले की कभी के कारण 
भारतीय कोण्ले की माँग रहती है। दूसरी ओर, यूरोप के औद्योगिक देश भी इसकी 
माँग करते हैं, अन भारत कोयले का निर्यात भी करता है। नीचे की तालिका में 
भारत से कोयले के निर्यात की मात्ना बतलाई है-- 





भारत से कोयले का निर्यात 
बे मात्रा 
975-76 4,4 लाख टन रा 
976-77 6.2 लाख टन 
977-78 0,3 लाख टन 


भारतीय कोयले का सबसे बडा आयातकर्ता बद्चला देश (लगभग 33%) 
है। श्री लंका, बर्मा अन्य आयातकर्ता देश हैं। फ्रास भी भारतीय कोयले का बडा 
आयातकर्ता है। पश्चिमी जमेती, इटली व बेल्जियम अन्य देश है जो भारतीय कोयले 
का आयात करते है । 

यह ध्यान रहे कि भारत कोयले का बडा निर्यातक कभी नही हो सकता । 

6, कोसले का प्रयोग--क्रोयला उत्पादन का सबसे अधिक भाग (लगभग 
35%) रेले काम में लाती है और दूसरा इस्पात उद्योग का है। इनके अतिरिक्त, 
विद्यत उत्पादन व अन्य उद्योगो मे इनका प्रयोग होता है । 

.._य कोयला उद्योग का संगठन--पिछले पाँच दशकों मे कोयला खान उद्योग 
के सम्बन्ध मे गठित अनेक समितियों ने इस उद्योग का राष्ट्रीयकरण करते की सिफा- 
रिश की जिसको ध्यान में रखते हुये भारत सरकार ने राष्ट्रीय कोयला विकास निगम 
की स्थापना 956 मे की | तपपश्चात्‌ देश से कोयले की बढती हुईं माँग को देखते 
हुये, माँग के अनुरूप पूर्ति को बनाये रखने तथा इस्पात उद्योग की नियमित रूप से 
बढिया कोयले देते रहने के लिये !7 अक्टूबर 977 को भारत सरकार ने कोक 
बनाते योग्य 2!4 कोयले की खानो (बिहार की 2] एव प० बज्ाल की 3) एवं 
]2 कोक ओवितन संयन्त्रों का राष्ट्रीयकरण कर लिया । 3 जनवरी 973 को सर- 
कार ने अध्यादेश के द्वारा 644 गैर कोकिग कोयला खानो का भी नियन्त्रण अपने 
हाथो मे ले लिया । वर्तमान समय में कोयला उद्योग का सम्पूर्ण प्रबन्ध कोल' इडिया 
लिमिटेड तामक होल्डिग कम्पनी करती है। इसको पाँच सहायक कम्पतनियाँ क्रमश" 
(क) भारत कोकिंग कोल लिमिटेड (ख) ईस्टर्न कोल फील्ड्स लिमिटेड (ग) सेन्ट्रल- 
कोल फील्ड्स लिमिटेड (घ) वेस्टर्न कोल फील्ड्स लिसिटेड तथा (च) केन्द्रीय खान 
आयोजन और डिजाइन संस्थान हैं। इस उद्योग का राष्ट्रीयकरण करने के पीछे माँग 
के अनुसार उत्पादन करना, खान मालिको द्वारा अमिको का शोषण, आधुनिक तक- 
तीक द्वारा उत्पादन करना तथा खान मालिकों पर राज्य सरकार का भी बकाया 
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आदि मुख्य कारण थे। निजी क्षेत्र द्वारा खान सुरक्षा नियमों का उल्लंघन करने से 
दुर्घटनाओं में भी भारी इद्धि हो रही थी उसे रोकना जरूरी था। मुद्य उद्देश्य इस 
महत्त्वपर्ण साधव का संरक्षण और आधुनिक तरीके से विकास था । 

कोल इण्डिया लिमिटेड की कुल अधिकृत पूँजी !,000 करोड रुपये निर्धारित 
की गयी । राष्ट्रीयकरण के बाद यह आशा की गई थी कि माँग के अनुसार उत्पादन 
होगा तथा कोकिंग और गैर-कोकिंग कोयले के मूल्य स्थिर रहेगे परन्तु अनुमान, अनु- 
मान ही रह ग्रया । 

केन्द्र सरकार ने कोल इण्डिया लिमिटेड के अन्तगेंत भारत कोकिय कोल के 
वर्तमान प्रशासनिक ढाँचे मे बड़े परिवर्तेत की घोषणा की है। सरकारी क्षेत्रो मे देश 
की सेबसे बडी कोयला कम्पनी भारत कोकिंग कोल को दो भागो मे बाँटने की घोषणा 
की गयी है जो पूर्व और पश्चिम खंड के नाम से जाने जाएँगे । 

8. कोयला धोवन शालाएँ (0708। ए/४५४९०४४)--कोक योग्य कोयले की 
कमी को पूरा करने के लिए उत्तम और निम्न श्रेणी के कोयलो का मिश्रण करके 
उससे ब्लैण्डिग कोयला प्राप्त किया जाता है। इसी प्रकार अधिक राख वाले कोयले 
को धोकर उसे उद्योगों मे प्रयुक्त किया जाता है। इस उद्देश्य हेतु अब तक 4 कोयला 
शोधन शालाएँ जिनकी कि क्षमता 2 करोड टन से अधिक है, स्थापित की जा चुकी 
है। इनके अतिरिक्त गैर-कोकिंग कोयले को साफ करने के लिए भी एक छोटी शाधन- 
शाला स्थापित की गई है । 


कोयला उद्योग की समस्याएँ एवं उपचार 


, खानों का अनाथिक आकार--भारत में अनेक कोयला खानो का आकार 
अनाथिक है। इसके कारण इत खानो में आधुनिक सशीनो के प्रयोग की सम्भावनाएँ 
बहुत कम है । 

उपाय---अत' यह आवश्यक है कि छोटी-छोटी आधथिक आकार की इकाइयों 
का एकीकरण करके उन्हें आधिक इकाई का रूप दिया जाय तथा इनका आधुनिकी- 
करण किया जाय । ऐसा करने से उत्पादन लागत कम हीगी तथा उद्योगो को सस्ते 
मूल्य पर कोयला उपलब्ध हो सकेगा जो देश के औद्योगीकरण मे सहायक होगा । 

2, यातायात की समस्या--कोयला उद्योग के विकास में सस्ते, सुगम एवं 
दृतगामी साधनों का कोयले के समान वितरण के लिए विशेष महत्त्व है। देश मे इन 
साधनो के अभाव के कारण एक ओर तो कोयला खानो पर खुदा पडा रहता है तथा 
दूसरी ओर देश के विभिन्न क्षेत्रों मे अनेक उद्योग या तो बन्द हो जाते है या अपनी 
क्षमतानुसार उत्पादन करने मे असमर्थ रहते हैं। इसका प्रभाव विदेशी व्यापार पर 
भी पड़ता है । 

उपाय--वर्तमान कोयले की ढुलाई का अधिकांश कार्य रेलवे उद्योग करता 
है किन्तु आवश्यकतानुसार रेलवे उद्योग सफलतापूर्वेक कोयले की दुलाई का कार्य 
करने मे पूर्णतः सफल नही हो रहा है। अतः आव॑श्यकता इस बात॑ की है कि कोयला 
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दुलाई की व्यवस्था मे सडक परिवहन व जल परिवहन का भी सहयोग लिया जाय । 

3. कोयला क्षेत्रों का असमान वितरण--देश के अधिकाश कोयले के भंडार 
बिहार व पश्चिम बंगाल मे केद्रित है। कुछ कोयला मध्य प्रदेश, उडीसा, मद्रास 
और असम से भी प्राप्त होता है। अन्न राज्यों मे कोयले का उत्पादन बहुत कम है 
किन्तु कोयले की माँग देश के प्रत्येक क्षेत्र मे है। अत, कोयले के वितरण में अत्यधिक 
ढुलाई व्यय आता है । 

उपाय--इस समस्या के समाधान के लिए यह आवश्यक है कि कोयले की 
हुलाई के लिए यातायात के सस्ते साधन उपलब्ध होने चाहिए तथा उद्योग को  प्रादे- 
शिक आधार पर संगठित करना चाहिए। इसके अतिरिक्त कोयले के भण्डारो की 
खोज अन्य प्रदेशों मे भी की जानी चाहिए । 

4, आधुनिकीकरण की समस्या--भारत में कोयले की लागत अधिक है। 
इसका एक महत्त्वपूर्ण कारण खानो मे सशीनीकरण की कमी है, जिसके फलस्वरूप 
खानो के निचले भाग से कोयला नहीं निकाला जा सकता। भारत मे केवल 25 
प्रतिशत कोयला मशीनों द्वारा निकाला जाता है, जबकि पश्चिमी जर्मनी में रूस की 
खानो मे 80 प्रतिशत कोयला मशीनों से निकाला जाता है । 

5, कोयला भण्डारों का दुरुषयोग--भारत में कोयले के भण्डार सीमित है 
और आशा की जाती है कि !50 वर्ष में सम प्त हो जायेगे। इसके बावजूद भी 
खादान मालिक केवल ऊपरी सतहो से कोयला निकालकर छोड देते हैं। क्योकि नीची 
खुदाई करने पर उत्पादन लागत बढने लगतीं है। कोयला निकालने की रीति भी 
अवैज्ञातिक व त्रूटिपूर्ण है । 

6, खान दुर्घटनाओ पर नियन्त्रण--कोयला उद्योग मे दुर्घटनाएँ अन्य उद्योगो 
की अपेक्षा अधिक रही है, किन्तु सुरक्षा के उचित उपाय अपना कर दुर्घटनाओं को 
पर्याप्त कम किया जा! सकता है। अब विभिन्न सुरक्षा समितियों द्वारा दिये गये सुझावों 
के आधार पर खानो मे दुर्घटनाओ की रोक-थाम के लिए निरन्तर देख-रेख किये जाने 
की व्यवस्था की गई है। 

7, घटिया किस्म का कोयला-- भारत मे जो कोयला खनन किया जाता है 
वह अत्यधिक राख वाला है। 

8, अमिक समस्या--इस उद्योग में लगे श्रसिको की दशा सोचनीय है एवं 
प्रशिक्षित कमें चारियो का अभाव है। सरकार इनकी दशा सुधारने के लिए काफी 
प्रयत्तशील है । इनके लिये सरकार ने वेतत बोर्ड भी बना दिया है। 

भारत सरकार द्वारा नियुक्त ईंघन नीति की कुछ महत्त्वपूर्ण सिफारिश इस 
प्रकार हैं :--- 

() विभिन्न प्रकार के कोकिग कोयले का उत्पादन इस्पात कारखानो की 
आवश्यकता के अनुसार आयोजित किया जाता चाहिए । 
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भविष्य 

वस्तुत' भारतीय कोयले के निर्यात की सम्भावना काफी अधिक है। तेल की 
कीमते बेतहाशा बढ जाने से 'काले हीरे' का भविष्य पुनः उज्ज्वल हो गया है। केवल 
भारत ही नही समृद्ध देश भी तेल पर निर्भरता कम करके कोयले के उपयोग की ओर 
शुक्त रहे है। यूरोपीय साझा बाजार के देश ऊर्जा की कुल खपत में तेल का अंश 
974 के 58 प्रतिशत से घटाकर [980 में 5 प्रतिशत और 985 तक 48 प्रति- 
शत ले आना चाहते है | जाहिर है कि उन्हे कोयले का इस्तेमाल बढ़ाना होगा । तेल 
के उपयोग का तरजीह देने की अब तक की नीति के कारण पश्चिम योरोप के कोयला 
उद्योग के विकास की अब तक उपेक्षा सी की गयी, यहाँ तक कि कितनी ही खाने बन्द 
कर दी गयी । ऐसी हालत मे इन देशों को आयात करना ही पडेगा । पोलैड आवश्यक 
मात्रा में कोयला दे नही सकेगा। आस्ट्रेलिया तथा अमेरिका का कोयला मेंहगा पडेगा । 
भारतीय कोयले के पक्ष मे एक बात यह भी है कि उसमें ग्रन्धक की मात्रा कम है। 
पर्यावरण दूषण के प्रति अत्यधिक सचेत हो गए ये देश इस कारण से भी भारतीय 
कोयले की तरजीह देंगे । भारतीय कोयले मे राख तत्व अधिक होता है, परन्तु पश्चिम 
योरोप के विजली कारखानों की इससे कोई असुविधा नहीं होती । घटिया किस्म के 
भारतीय कोयले के लिए अच्छा बाजार मिल जायेगा । 

हमारी खानो मे लगभग 9,96 करोड टन कोयला है। तेल के बढ़ते हुए 
मूल्य के विकल्प के रूप मे कोयला का महत्त्वपूर्ण स्थान है। आगामी 200 वर्षों तक 
यहू ऊर्जा के विकनप के रूप में कार्य फरते मे सक्षम है। औद्योगिक का विकास भी 
इसी पर आधारित है । जब तक बिजली, सौर ऊर्जा आदि के उत्पादन में वृद्धि नही 
होती है तब तक हमे कोयले के उत्पादन मे ही निर्भर करता होगा। इसलिए यह 
आवश्यक है कि कोयला उत्पादन को माँग के अनुरूप बढ़ाया जाए । 


6, सीमेंट उद्योग 


(एशाक्ा। 7707४7५) 


ऐतिहासिक विकास--भारत में सीमेत्ट उद्योग का विकास 904 में हुआ 
जबकि मद्रास में साउथ इण्डिया इन्डस्ट्रियल लिमिटेड की स्थापना हुई लेकिन शीघ्र ही 
यह प्रयास असफल हो गया । इसके एक दशक पश्चात्‌ अक्टूबर 9व4 मे सीमेंट 
उद्योग की भारत मे नीव पडी, जबकि इण्डियन सीमेट कम्पनी लिमिटेड (एजेन्ट्स-टाटा 
सन्‍्स एन्‍्ड कम्पनी ) ते पोरबन्दर के कारखाने मे पहला सीमेंट का थैला पैक किया । 
दो वर्ष के अन्दर ही (94-9 के बीच) खठाऊ ने कटती मे तथा किलिक निक्‍्सन 
ने लखेरी (बूँदी, राजस्थान) मे सीमेन्ट के कारखाने स्थापित किए । इन तीनो कारखानों 
की उत्पादन-क्ष॑ंमता 98 में जबकि प्रथम महायुद्ध समाप्त हुआ 25,000 टत वाधिक 
थी। 99-24 के मध्य गुजरात, मध्यप्रदेश और बिहार में तीन नवीन सीमेन्ट 
इकाइयों की-सुक्षापता की गई तथा पुरानी तीन इकाइयों का विस्तार किया गया । 
924 में देंश में सींमेन्ट उद्योग की उत्पादन क्षमता 5 6 ल्लाख टन थी, परन्तु वास्त- 


् 
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विक उत्पादन इसके आधे से भी कम रहा । माँग की कमी और देशी सीमेन्ट के प्रति 
उपभोक्ताओं की उदासीनता के कारण सीमेट की बिक्री लागत से कम दाम पर होने 
लगी । फलत अनेक कम्पतियाँ बन्द हो गयी । ऐसी दशा मे भारत सरकार ने हस्तक्षेप 
किया तथा सीमेट उद्योग की जाँच टैरिफ बोडे द्वारा करायी गई। टैरिफ बोडे ने 
सरक्षण देने के अतिरिक्त उद्योग की विद्यमान इकाइयो मे आपसी सहयोग की आव- 
स्यकता पर जोर दिया । परिणामस्वरूप 925 में भारतीय सीमेट निर्माता संघ की 
स्थापना की गई जिसका कायें सीमेन्ट की कीमतो का नियन्त्रित करना था। 927 
में कंकरीट एसोसियेशन ऑफ इन्डिया का गठन हुआ, जिसका प्रमुख कार्ये सदस्यो के 
उत्पादन का विज्ञापन एवं वितरण करना था। विप्रणन व्यवस्था को सुदृढ़ करने के 
लिए 930 में सीमेन्ट मार्केटिंग कम्पनी आफ इण्डिया लिमिटेट की स्थापना की गई 
जिससे नियन्त्रित कीमत पर सीमेन्ठ की बिक्री तथा वितरण को प्रोत्साहन दिया जा 
सके । सीमेन्ट उद्योग के इतिहास मे एक महत्त्वपूर्ण घटना सन्‌ 936 में एसोसियेटेड 
कम्पनी को स्थापना होता है। सगठन एवं वितरण सम्बन्धी विवेकीकरण की दशा में 
यह महत्त्वपूर्ण प्रयास था । इस कम्पनी की स्थापना के बाद देश का सीमेल्ट उद्योग दो 
समूहो--ए० सी० सी० ग्रुप और डालमिया-जैन ग्रूप मे बेंट गया। सन्‌ 936 में ही 
राजस्थान मे सवाई माधोपुर नामक स्थान पर जयपुर उद्योग लिमिटेड की स्थापना 
हुई । सन्‌ 937 में डालमिया-जैन ग्रुप द्वारा बिहार मे कल्यात नामक स्थान पर लाइम 
और सीमेन्ट वक्‍स लिमिटेड की स्थापना की गई । सन्‌ 938 में मैसूर आयरन एण्ड 
स्टील कम्पनी के भद्रावती के कारखाने में सीमेन्ठ का उत्पादन प्रारम्भ हुआ । सावें- 
जनिक क्षेत्र मे यह पहला सीमेन्ट कारखाना था। सन्‌ 938-39 में डालमिया-जैन 
ग्रुप द्वारा बिहार मे डालमिया नगर, मद्रास में डालमियापुरम और हरियाणा मे दादरी 
तामक स्थान पर एक नवीन सीमेन्ट इकाई स्थापित हो गई। ए० सी० सी० ग्रूप ने 
भी इसी अवधि में सीमेन्ट उद्योग मे तीन इकाइयो की बृद्धि की जो कि हरियाणा, 
बिहार और आन्ध्र प्रदेश मे स्थापित की गईं । 

सन्‌ !947 में देश का विभाजन हुआ और फलस्वरूप सीमेट के कुल 24 
कारखानो मे से 6 कारखाने पाकिस्तान मे चले गए और शेष व8 भारत में रहे । 
डालमिया समूह और ए० सी० सी० ग्रुप में सन्‌ !938 की तरह 948 मे पुत्र 
आन्तरिक प्रतिस्पर्धा प्रारम्भ हो गई, जिसका उद्योग पर बुरा प्रभाव पडा । 


पंचवर्षीय योजनाओं में सीमेंट"उद्योग 
प्रथम घोजना--प्रथम योजना के आरम्भ में सीमेण्ट का उत्पादन लगभग 30 
लाख टन था | प्रथम योजना मे सीमेण्ट उद्योग के 45 लाख टन से अधिक की उत्पादन 


क्षमता स्थापित करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था, परन्तु 45 लाख ठन की 
क्षमता ही स्थापित की जा सकी । 


द्वितौय योजना--इस यौजन! में सीमेट की माँग काफी थी जिससे लक्ष्य को 
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बढाकर 60 लाख टन कर दिया गया, परन्तु वास्तविक उत्पादन क्षमता 92 लाख 
टन ही रही । 

तृतीय योजवा---इस योजना में 50 लाख टन की उत्पादन क्षमता स्थापित 
करने का लक्ष्य रखा गया, परन्तु 6 लाख टन की ही उत्पादन क्षमता स्थापित 
की जा सकी । 

चतुर्थ योजना--इस योजना में 973-74 तक 25 लाख टन की उत्पादन 
क्षमता स्थापित करने का लक्ष्य रखा गया था, परन्तु ।97:5 लाख टन की ही 
उत्पादन क्षमता स्थापित की जा सकी । इस प्रकार इस उद्योग के विकास का क्रम 
सदैव ही लक्ष्य से पीछे रहा है । 

पाँचवों पंचवर्षीय योजना के अंत तक सीमेट उत्पाद का लक्ष्य 20.8 मिलि- 
यन टन निर्धारित किया गया । वर्तमान सीमेट मिलो की क्षमता में विस्तार करने के 
साथ ही सार्वजनिक क्षेत्र मे भारतीय सीमेट निगम द्वारा 6 नई इकाइयाँ स्थापित 
करने की योजना थी । 


योजनाओ में सीमेन्ट उद्योग की प्रगति दर्शायी गई है। 


सााशावााअ2जअशशााद>ाााअप्रदाताभाधापन काका जाारदबाभ्या का उ्यसपमा दा जता आप राउा राज दान तन लकरन॒पद नारफाला या सना भ था सम तारक पाता मदयत पा एउद गत त+ का ता उसका ततउारक्‍4०ासाउह २0२४ व ल्‍4:ल्‍20 दाद, 
वष 95]-52 9600-6[ 970-7] 980-84 984-85 (लक्ष्य) 





उत्पादन 
(लाख टन) 27.0 790 44 0 20.0 345 0 


छठों (980-85) याजना मे कुल सीमेन्ट का उत्पादन लक्ष्य 345 लाख 
ठन रखा गया है। इस योजना में माँग और पूर्ति के अन्तराल को कम किया 
जायेगा । सीमेन्ट का इस योजना मे एक महत्त्वाकाक्षी कार्यक्रम बनाया गया है और 
300 करोड़ रुपये का निवेश किया जायेगा । 


बतंमान स्थिति 


(7) कारखानो की संख्या--इस समय भारत में सीमेण्ट के 65 कारखाने हैं 
जिनमे से 9 कारखाने सरकारी क्षेत्र मे तथा शेष निजी क्षेत्र मे हैं । 

“(॥) पँजी विनियोग एवं रोजगार--इस उद्योग मे लगभग 280 करोड रुपये 
की पूँजी लगी है तथा 85 हजार श्रमिक्र कार्यरत है । 

(0) उत्पादन---979-80 में सीमेण्ट का कुल उत्पादन .76 करोड टन 
था जबकि 950-5 में केवल 20 लाख ठनत था। 

(ए) उत्पादन क्षमता--सीमैण्ट कारखानों की कुल प्रस्थापित क्षमता 2.58 
करोड़ टन“कार्यिक है । 

(९) निर्यात--भारत से निर्यात होने वाली वस्तुओ में सीमेन्ट अभी कुछ वर्षों 
स्ेशही शामित्र हुआ है। यहाँ है पाकिस्तान, बांगलादेश, श्रीलंका, अफगानिस्तान व 
ईरान आदि देशो को सीमेण्ट भेजा जाता है। 
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(श) उपभोग--भारत में सीमेण्ट का उपभोग प्रति व्यक्ति 27 किलोग्राम 
वार्षिक है, जबकि स्विटजरलैण्ड मे यह संख्या 753 व पश्चिम जमेनी में 598 है । 

(शा) भारतीय सीमेण्ट निगस--केन्द्रीय क्षेत्र में सीमेण्ट उद्योग का एक ही 
अभिकरण 'भारतीय सीमेण्ट निगम” नई दिल्‍ली है। इसके 6 कारखाने है--कर्ताटक, 
हिमाचल प्रदेश और असम में एक-एक कारखाना है और 3 कारखाने मध्य प्रदेश 
मे हैं। 

(श॥|॥) बितरश--भारतवर्ष मे अधिकाश पीमेण्ट कारखाने बिहार मे है। ये 
कारखाने सिन्‍द्री, खलारी, डालमियानगर, कल्याणपुर, जापला, झाझर, चायबासा मे 
हैं। बिहार मे सीमेण्ट उद्योग केन्द्रित होने के निम्नलिखित कारण है--(!) जिप्सम, 
राजस्थान के जोधपुर और बीकानेर जिलो से उपलब्ध हो जाता है। (2) कोयले की 
खाने बिहार मे पायी जाती हैं। सीमेण्ट के उत्पादन के लिए इसका विशेष महत्त्व है । 
(3) चुने का पत्थर सीमेण्ट के कारखाने के समीप मिल जाता है। 

सीमेण्ट के अन्य कारखाने निम्नलिखित राज्यो मे हैं-- 








राज्य प्रमुख क्षेत्र 
मध्य प्रदेश हि कटनी, सतना, कैमोर 
# उडीसा राजगंगपुर 
राजस्थान जयपुर, लखेरी, सवाई माधोपुर 
गुजरात ढारका, ओखामण्डल, जामनगर, सेवालिय!' 
पंजाब सूरजपुर, भूपेन्द्र नगर 
तमिलनाडु डालमियापुरम, तिनन्‍्नेवली, मधुकराय 
कर्नाटक भद्रावती, वागलकोट 
पश्चिमी बंगाल चोबीस परगना 
आन्ध्र प्रदेश कृष्ण, वेजवाडा, शाहबाद 
उत्तर प्रदेश चुके 
केरल कोटयाम 
असम उमती नगर 
सीमेंट उद्योग की समस्याएँ 


भारत के सीमेण्ट उद्योग के समक्ष निम्नलिखित समस्याएँ हैं जिनका तत्काल 
समाधान आवश्यक है--- 

(!) उद्योग के विकास की धीमी गति--भारत' एक विकासोन्मुख देश है 
और यहाँ आधथिक विकास के लिए सीमेण्ट का बहुत महत्त्व है। आर्थिक नियोजन के 
अन्तर्गत जिस गति से बहुमुखो योजनाओं तथा भवनों का निर्माण कार्यें कार्यान्वित 
किया जाता है, उसको देखते हुए सीमेण्ट का उत्पादन अत्यन्त तेजी से बढाया जाता 

22 
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आवश्यक है, परन्तु भारत में सीमेण्ट उद्योग का विकास निम्नलिखित कारणो से तीज 
गति से नहीं हो सका है **ऋ 

(अ) निम्न लाभदायकता--सीमेण्ट उद्योग मे लाभ अन्य उद्योगों की अपेक्षा 
काफी कम है। लाभो की कमी के कारण उद्योग आन्तरिक कोषो का सृजन नही कर 
पाता है सीमेण्ट एक पूँजी सघन उद्योग है और जब तक समुचित प्रत्याय का आकर्षण 
नही होगा तब तक इसे समुचित मात्रा मे पूँजी भी प्राप्त नही हो सकेगी । 

उद्योग की निवेश पर पर्याप्त आय सुनिश्चित करनी होगी जिससे कि विशस 
को प्रोत्साहन मिल सके । सरकार की वर्तेधान नीति के अनुसार नई क्षमता पर 4 
प्रतिशत आय प्राप्त होती है। लेकिन सीमेण्ट उद्योग का कहता है कि यह आय पर्याप्त 
इसलिए नही है क्योकि सयत्र की स्थापना पर व्यय प्रति हवन 650 रुपये हो गया है 
जबकि पहले व्यय 250 रुपये ही था। ऐसे समाचार है कि सरकार इस तरह के 
प्रस्ताव पर विचार कर रही है कि सीमेण्ट उद्योग को कर के बाद 2 से 4 प्रति- 
शत तक लाभ मिल सके । लेकिन नई सरकार नए निवेश पर आय सुनिश्चित करने 
में सिफे सिमेण्ट उद्योग ही नही वरन्‌ अन्य उद्योगो के लिए भी कुछ समय लेगी । यदि 
तत्काल कोई निर्णय ले भी लिया जाता है तो नयी इक्राइयो के लिए माँग और पृ्ति 
के बीच की खाईं को पुरा कर पाना सम्भव नही हो पायेगा क्योकि इनमे उत्पादन 
आरम्भ करने में समय लगेगा । 

(ब) अत्यधिक नियन्त्रण-उद्योग की मन्द-गति से प्रगति होने का एक मूल 
कारण यह भी है कि इस उद्योग पर सरकार का अत्यधिक नियत्रण रहा है। इसकी 
स्थापना, इसकी कीमत, ईंधत, वितरण और यहाँ तक इसकी पैकिंग भी सरकार द्वारा 
नियन्त्रित की जाती है। इन अत्यधिक एवं अनावश्यक प्रतिबन्धों ने उद्योग के विक्रास 
को रोका है तथा नए उपक्रमो की स्थापना को हतोत्साहित किया है । 

(स) अव्यावहारिक औद्योगिक लाइसेन्स प्रथा--स रकार की औद्योगिक लाइ- 
सेन्स देने की प्रथा सीमेन्ट उद्योग के सम्बन्ध मे बडी अव्यावहारिक रही है। लाइसेन्स 
के साथ अनेक शर्तें लगा दी जाती है, विदेशी विनिमय कम मात्रा मे दिया जाता है 
जिसके कारण उद्यमी इस उद्योग की स्थापनान मे अधिक रुचि नही लेते । 

(2) कच्चे साल की कसी--सीमेण्ट उद्योग की एक अन्य समस्या कच्चे माल 
की कमी है । सीमेण्ट के निर्माण के लिए आवश्यक कच्चा माल कैलकेरिया पदार्थ 
(चूने का पत्थर, कैलकेरियसू रेत तथा सामुद्रिक शेल) तथा अन्य पदार्थ (क्ले, शेल, 
बाक्साइट, जिप्सम तथा कांयला या फर्नेतत तेल ) है । वास्तविकता यह है कि उच्च 
कोटि का कच्चा माल देश के सभी प्रदेशों में उचित रूप मे बिखरे होने के बजाय कुछ 
ही क्षेत्रों मे केन्द्रित है। इसके कारण यातायात व्यय अधिक पडता है। अत* घटिया 
किस्म के कच्चे माल का प्रयोग होता है । 

(3) क्षमता का अल्प उपयोग--देश में सीमेण्ट की पर्याप्त माँग होने पर भी 
सीमेण्ट उद्योग में स्थापित क्षमता का पूर्ण उपयोग नही हो पा रहा है। सीमेण्ट उद्योग 
की 88 प्रतिशत स्थापित क्षमता का उपयोग हो रहा है । 
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(4) प्रादेशिक असंतुलब---सीमेण्ट उद्योग प्रादेशिक असंतुलन अर्थात्‌ दोषपूर्ण 
क्षेत्रीय वितरण की समस्या से भी ग्रस्त है। यह उद्योग मुख्य रूप से दक्षिणी एवं 
पश्चिमी क्षेत्र मे केन्द्रित है जिससे इन दो क्षेत्रों मे उत्पादन का आधिक्य है लेकिन 
पूर्वी क्षेत्र तथा उत्तरी क्षेत्र में सीमेण्ट का अभाव है। सीमेण्ट जैसे भारी यातायात 
व्यय वाले उद्योग मे इन क्षेत्रीय असमानताओ को कम करने की आवश्यकता है | 

(5) परिवहन की कठिनाइयाँ--सीमेण्ट उद्योग एक भारी कच्चे पदार्थ वाला 
उद्योग होने के साथ-साथ भारी निर्मित पदार्थ उद्योग है जिसके कारण इस उद्योग मे 
परिवहन की पर्याप्त सुविधाओं का होना बहुत आवश्यक है। लेकिन भारतीय सीमेण्ट 
उद्योग में परिवहन की कठिताई एक महत्त्वपूर्ण समस्या है, जिसका प्रभाव उपभोक्ता 
तथा उत्पादक दोनो पर ही पडता है। वैगनो की कमी तो सदैव ही रहती है और 
कभी-कभी यातायात की सुविधा न मिलने के कारण फैक्ट्री को अपने उत्पादन मे 
कटौती करनी पडती है। यद्यपि हाल मे इस दिशा मे काफी सुधार हुआ है किन्तु 
अभी बहुत कुछ करना शेष है। यह आवश्यक है कि रेल भाडा नीति ऐसी हो जिससे 
कि सभी स्थानों पर सीमेन्ट को बिना मुल्य बढाए आसानी से पहुँचाया जा सके। यह 
भी आवश्यक है कि सीमेण्ट उद्योग की भावी विस्तार की सभी योजनाएँ परिवहन के 
विस्तार की योजनाओं के साथ ही बनाई जायें । 

(6) ऊँची उत्पादन लागत--भारत मे सीमेण्ट की प्रति टन उत्पादन लागत 
अन्य देशो की अपेक्षा बहुत अधिक है। बढती हुई उत्पादन लागत से सीमेण्ट उत्पा- 
दको के लाभ मे कमी आयी है क्योकि सीमेन्ट का और अधिक भूल्य बढाना सम्भव 
नही हो सकता है । 

(7) सीमेण्ड मशीनरी का अभाव---सीमेण्ट उद्योग का विकास करने हेतु अभी 
भी अधिकाश मशीनरी का हमे विदेशों से आयात करना पडता है! इस हेतु विदेशी 
मुद्रा की उपलब्धि मे कठिनाई होती है। देश मे सात स्वदेशी फर्में इस मशीनरी का 
उत्पादन करती हैं परन्तु घरेलु मशीनरी की न केवल कीमत अधिक है बल्कि इसका 
उत्पादन भी माँग की अपेक्षा कम है, फिर भी सीमेण०्० मशीनरी के उत्पादन मे तेजी 
से वृद्धि हो रही है। 

(8) अनुसंधान एवं तकनोकी सेवाओं की आवश्यकता--सीमेण्ट उद्योग के 
लिए अनुसंधात और तकनीकी सेवाओ का भी पर्याप्त महत्त्व है। सभी प्रमुख उत्पादन 
इकाइयो मे शोध की व्यवस्था है जिसमे सीमेण्ट के उत्पादन सम्बन्धी बातो के सम्बन्ध 
में अनुसंधान किया जाता है| परन्तु आवश्यकता इस बात की है कि एक "केन्द्रीय 
सीमेण्ठ शोध संस्थान की स्थापना की जाती चाहिए जो सीमेन्ट के नए-नए कच्चे 
माल तथा उत्पादन तकनीक अनुसंधानो की व्यवस्था करे । 

(9) अन्य समस्याएं--(अ) भारतीय सीमेण्ट उद्योग पर कर भार बहुत 
अधिक है जिसको घटाया जाना चाहिए । 

(ब) सीमेण्ट की लागत अधिक होने के कारण इसका पर्याप्त निर्यात नही हो 


पारहा है। 
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उद्योग के विकास के लिए निम्नलिखित उपायो को अपनाने के सुझाव दिए जा 
सकते है--- 

, वर्तमान संस्थापित क्षमता के अप्रयुक्त भाग का अधिक से अधिक प्रयोग 
करके उत्पादन मे वृद्धि की जानी चाहिए । 

2 विद्यमान इकाइयों के विस्तार को प्राथमिकता के आधार पर प्रोत्साहित 
किया जाना चाहिए। 

3. कार्यक्षमता में इृद्धि करने तथा लागत व्यय को कम करने के उद्देश्य से 
उद्योग को अपनी मशीनों का आधुनिकीकरण करना चाहिए । 

4. राज्य सरकारो को चाहिए कि दीर्घकालीन पट्ठे देकर इस उद्योग की 
उन्नति मे सहायता दे । 

3 अभी तक सीमेण्ट निर्माण में चूना पत्थर का ही प्रयोग किया जाता है। 
परच्तु इसके लिए अन्य कच्चे माल जैसे स्‍लैग (लोहा एवं इस्पात उद्योग का अवशिष्ट 
भाग) आदि के प्रयोग को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए । 

6. उचित मूल्य-नीति द्वारा उपलब्ध तकनीकी ज्ञान का उपयोग नए कार- 
खानो की स्थापना मे किया जाना चाहिए । 

7 विद्युत-शक्ति के प्रसार एवं प्रयोग से दक्षिण मे इस उद्योग के प्रसार की 
सम्भावनाएँ बढ गई हैं। अत. इस उद्योग को सस्ती कीमत पर बिजली उपलब्ध 
करायी जानी चाहिए । 

8. सीमेण्ट का उत्पादन बढाने के लिए मिनी इस्पात संयंत्रो की भाँति मिनी 
सीमेन्ट संयंत्रों की स्थापना को प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए। रीजनल रिसर्च लेबो- 
रेठरी, जोरहट मे छोटे आकार के सीमेण्ट संयत्न का डिजाइन तैयार किया गया है 
जिसे विकसित करके उपयोग में लाया जा सकता है। अनुमान लगाया गया है कि 
छोटे आकार के संयत्रों मे प्रतिटन मशीनरी लागत कम होगी । प्रयोग के रूप मे इस 
प्रकार के कुछ मिनी सीमेण्ट सयत्नो की स्थापना की जा सकती है। 

9 सरकार की लाइसेन्स नीति को अधिक व्यावहारिक बनाना चाहिए। 

0 देश में सीमेण्ट मशीनरी का उत्पादन बढाया जाय इसके बावजूद भी 
यदि सीमेण्ट मशीनरी का आयात करना पडे तो उसके लिए उदारता से विदेशी मुद्रा 
उपलब्ध करायी जाय । 

भविष्य--भारत मे सीमेण्ट उद्योग का भविष्य उज्ज्वल है क्योकि (अ) पक्के 
मकानों के निर्माण के लिए सीमेण्ट की माँग बढ़ेगी, (ब) सड़को व बाँधो के निर्माण 
हेतु भी सीमेण्ट की अधिकाधिक जरूरत होगी, (स) विदेशों मे भी भारतीय सीमेण्ट 
की माँग में निरन्तर ब्ृृद्धि हो रही है । 

इंजीनियरिंग उद्योग 
(साह्या।९शशाड़ हातप्रष7ए) 

किसी राष्ट्र से औद्योगीकरण में इजीनियरिंग उद्योग का महत्त्वपूर्ण स्थान है । 

आज विश्व मे समृद्ध कहे जाने वाले राष्ट्रो की तीब्र प्रगति का रहस्य उनके इंजीतनिय- 


श् 
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रिंग उद्योग की आश्चयंजनक क्षमता मे छिपा हुआ है। वस्त्र, पटसन, सीमेट, कागज, 
कोयला, लोहा व इस्पात, चीनी आदि सभी उद्योग मशीनों पर निर्भर हैं। इन उद्योगों 
में प्राय” बहुत बडे आकार की मशीनों की आवश्यक्ता पडती है। पाश्चात्य देशो मे 
कृषि की सम्पूर्ण क्रियाएँ मशीनों द्वारा की जाती है । इजी निर्यारिग उद्योग तो एक ऐसा 
उद्योग है जिसके विकास के बिना देश से मशीन का एक पहिया भी नहीं चल सकता । 
भारत में भी इंजीनियरिंग उद्योग को महत्त्वपूर्ण स्थान प्राप्त है । 


संक्षिप्त इतिहास 


इजीनिर्यरिंग उद्योग का प्रारम्भ मुख्य रूप से कलकत्ता मे हुआ, जहाँ बन 
एण्ड कम्पनी, जैसप एण्ड कपनी, बेथवेट एण्ड कम्पनी इत्यादि ब्रिटिश फर्में स्थापित 
हुईै। 924 में देश मे 40 इल्जीनियरिंग फर्म थी जिसमे 75,000 व्यक्ति कार्यरत 
थे। 929 व 934 में सामान्य सन्‍दी के समय सरकार एवं रेलवे की माँग मे कमी 
होने से इस उद्योग को भारी हानि सहन करना पडा। लेकिन 939 में द्वितीय 
विश्वयुद्ध के कारण उद्योग को प्रोत्साहन मिला, जिससे इकाइयो की संझ्या बढकर 
58 व श्रमिको की सख्या 84,000 हो गयी । 943 में यह संडया क्रमश. 87 व 
5,000 थी । इनमे से अधिकाश इकाइयाँ कलकत्ता, मद्रास व बम्बई के चारो ओर 
ही केन्द्रित थी। स्वतन्त्रता के पश्चात्‌ उद्योग मे तीब्र प्रगति हुई । भारत ने विभिन्न 
प्रकार के उपकरण एवं मशीनरी पिन से वायुयान तक का उत्पादन किया । द्वितीय 
महायुद्ध की अवधि, इस योजना के लिए एक वरदान सिद्ध हुई और उसके पश्चात्‌ 
पंचवर्षीय योजनाओ में इस आयोग को प्राथमिकता प्रदान की गई । 


योजनावधि में विकास 


प्रथम योजना मे कृषि विकास पर अधिक ध्यान देने से इन्जीनिय रिंग उद्योग 
के विकास पर विशेष ध्यान नही दिया गया। सूती वस्च मशीनरी के उत्पादन मे कुछ 
प्रगति अनुभव की गईं जिसका उत्पादन सूल्य 950-5] मे 4 करोड रु० से बढकर 
955-56 मे ] करोड रु० हो गया । सीमेंट, जूट एवं शक्कर मशीनरी का निर्माण 
भी व्यापक स्तर पर होने लगा । 


द्वितीय योजना में भारी व आधारभूत उद्योगों के विकास पर भारी महत्त्व 
देने के कारण इस उद्योग को भी प्राथमिकता दी गई। इस अवधि में वर्कंशाप भारी 
फाउण्डरी, ढाँचा दुकानो की स्थापवा को गयी। मशीनीकरण एवं विद्युत इंजीनिय- 
रिंग उद्योग मे तीत्न प्रगति हुईं। डीजल इन्जिन के उत्पादन मे तीत्र वृद्धि हुई । 


तृतीय योजना मे ढाँचा इंजीनियरिंग उद्योग के विकास पर अधिक ध्यान 
दिया गया । निजी क्षेत्ञ के विकासू पर जोर दिया गया और सार्वजनिक क्षेत्र मे अनेक 
योजनाएँ प्रारम्भ की गयी जैसे कि हिन्दुस्तान केबिल्स लि० हैवी प्रेशर एवं पम्प, 
बॉल एवं रॉलर, बीयरिंग, महत्त्वपूर्ण इन्स्टुमैंट फैक्टरी व सर्जीकल उपकरण आदि । 


ँ 
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योजना काल में मशीनीकरण, इजीनिर्यरिंग व विद्युत इजोनियारिग उद्योग के उत्पादन 
में अपार वृद्धि हुई । 

चतुर्थ योजना मे विद्यमान क्षमता का पूर्ण उपयोग करने के प्रयास किये गये | 
प्रमुख रूप से योजनाओ का पूर्ण करने मे विनियोग किये जायेगे तथा शेष विनियोगर 
कुछ विद्यमाव इकाइयो का विवर्तंत करने मे किया जायेगा जैसे कि हिन्दुस्तान मशीन 
टूल्स, खदान एवं सहायक मशीनरी निगम एवं भारत हैवी विद्य तीकरण आदि। 
मशीन टूल्स उत्पादन, परिवहन एवं सवहन, उपकरण एवं कृषि मशीनरी का भी 
विस्तार किया गया । 

पॉचवीं योजना--पाँचवी योजना से इजीनिर्यारग उद्योग मे स्थापित क्षमता 
का पूर्ण उपयोग करने उत्पादनों का विविधीकरण करने तथा मशीन निर्माण क्षमता 
की कसी को पूरा करने पर जोर दिया गया । पॉचवी योजना के अन्त तक इस उद्योग 
के निर्धात लगभग 400 करोड रु० करने का लक्ष्य रखा गया था । 

छठवों योजना--छठवी योजना में इल्जीनियरिंग उद्योग के सामान की पूर्ति 
हेतु अप्रयुक्त क्षमता के पूर्ण उपयोग पर जोर दिया गया है। यन्त्रो के नवीनीकरण, 
भारत हैवी इलेक्ट्रीकल्स के विस्तार और हिन्दुस्तात मशीन टूल्स की घड़ी निर्माण 
करने वाली एक नवीन इकाई की स्थापना के अतिरिक्त शेष परिव्यय, राजकीथ क्षेत्र 
की चालू योजनाओ को पूरा करने मे लगाया जायेगा । इस क्षेत्र का निर्यात वृद्धि भे 
विशेष योगदात रहेगा । विशाखापट्टनम एब कोचीन के जहाज बनाने वाले कारखानो 
का विस्तार किया जायेगा तथा इलेक्ट्रोतिक्स उद्योगो का विकास किया जायेगा । 


इत्जीनिर्यारिंग उद्योग का स्थानीयकरण 

इजीनियर उद्योग का स्थानीयकरण मुख्यत. बड़े नगरो मे हुआ है । इजी- 
निर्यरिंग उद्योग के मुख्य केन्द्र एवं वहाँ के विशिष्टीकरण निम्न प्रकार है-- 

! बम्बई (महाराष्ट्र)--वज्जोद्योग मशीनरी, स्वतःचालित वाहन, पार्ट्स 
तिर्माण एवं संयुक्तीकरण, पोत निर्माण, सुक्ष्म उपकरण, विद्युत वस्तुएँ एवं छोटी 
मशीने । 

2 बंगलौर (कर्नाठक)---वायुयात मशीन टूल्स, रेलवे डिब्बे, दुर सन्देश उप- 
करण एवं इलैक्ट्रानिक्स । 

3. कलकत्ता (पश्चित्ती बंगाल)--स्वत चालित वाहन, पार्ट्स निर्माण एवं 
सयुक्तीकरण । विद्युत वस्तुएँ, सूक्ष्म उपकरण एवं वस्तोद्योग मशीनें । 

4 बेहली--विद्युत वस्तुएं एवं छोटी मशीनरी । 

5. सद्रास (तमिलनाइ)--स्वतः चालित वाहन पार्ट्स निर्माण एवं संयुक्ती- 


], 8860 ० &0ण0०770 (96808/8४४७॥7५ ,र्ण' प्राता& 07 +. $, (एद्याद्राक्ाक्ा 
2. है। 7-8 
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करण, ट्रक्स पा स निर्माण एवं सयुक्तीकरण, मोटर साइकिल, रेलवे, डिब्बे, साइकिल, 
डीजल इजन, विद्युत वस्तुएँ, छोटी मशीनरी, शल्य चिकित्सा उपकरण । 

6 अहमदाबाद (गुज्रात)--वस्त्र उद्योग भशीने । 

7 बड़ौदा (गुजरात)- वस्नोद्योग मशीनरी | 

8 भोपाल (मध्य प्रदेश) --भारी विद्युत (ब्रिटिश सहयोग से स्थापित केन्द्रीय 
सरकार की परियोजना) 

9 चितरंजन (पश्चिमी बंगाल)--स्टीम एवं विद्युत इंजन । 

0. जमशेदपुर (बिहार)--स्टीम इजन, डीजल ट्रक्स पार्ट्स निर्माण एवं 
सयुक्तीकरण ! 

8। कानपुर (उत्तर प्रदेश)--सुरक्षा साज सामान । 

2. सेसूर (कर्नाटक)--मोटर साइकिल पारस निर्माण एवं सयुक्तीकरण । 

3 न्ाहन (हिर्माँचल प्रदेश)--कृषि उपकरण विद्युत मोटर्स 

!4 पिजौर (पंज्ञाब)--मशीन टूल्स 

5. पुना (महाराष्ट्र)--डोजल इंजिंन और पम्प, आटोमोबाइल्स जीपे, 
मशीन टूल्स, इलैक्ट्रीकल्स, सुरक्षा साज सामान । 

6 राँची (बिहार)--भारी इस्लीनियरिंग । 

[7 रूपनारायणपुर (पश्चिमी बंगाल)--केविल्स और वायसं । 

8 सिकन्दराबाद (आन्‍्भ्र प्रदेश)--ओऔजार और सुरक्षा साज सामान । 

9 त्विपुरापलली (तमिलनाइ)--बॉयलर्स और रेलवे साज सामान । 

20 विशाखापट्रनस (आन्श्र प्रदेश)--पोत निर्माण । 


वतंमान' स्थिति 


। रोजगार एवं पूँजी-- भारत मे इन्जीनियरिंग' उद्योग मे लगभग 20 लाख 
व्यक्ति कार्यरत है और इसमे लगभग 8,000 करोड रुपये की उत्पादक पूँजी लगी है । 
देश के निर्माणी उद्योग मे इन्जीनियरिंग उद्योग का भाग पूँजी मे लगभग 35% भोर 
रोजगार मे लगभग 30% है। 

2 उत्पादन--!950-5] मे इन्जीनियरिंग उद्योग का उत्पादन केवल 50 
क्रोड रुपये का था जो 974-75 वर्ष में बढ़कर 3,603 करोड़ रुपये का हो गया 
था जिसके 978-79 मे लगभग 6,000 करोड रुपये हो जाने का अनुमान है । 

3, निर्यात--9 55-56 मे इन्जीनियरिंग वस्तुओ का निर्यात केवल 5.46 
करोड़ था जो बढ़कर 980-84 मे लगभग 900 करोड रु० हो गया । नीचे सारिणी 
में इन्जीनियरिंग वस्तुओ के निर्वात को दर्शाया गया है-- 
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निर्यात की दिशा 

निर्यात 956-57 भे निर्यात 980-8 मे 

क्षेत्र कीमत कुल निर्यात कीमत (अनुमानित) 

(मिलियन में प्रतिशत (मिलियन कुल निर्यात 

रु० मे) रु० मे) मे प्रतिशत 
, एशिया 37.60 72.86 3477.70 48.50 
2 अफीका 4200. 23 23 50,.50 20 97 
3 यूरोप प्रध्शाशण|ं25. 02] 426.80 9,90 
4. अमेरिका ॥6202700700 0.36 58.80 8.7 
5. ओसीनिया 00 96 77.0 .07 
6 आस्ट्रेलिया ॥€शा”्ा0०७..._ । 38 04.40 .45 
कुल 34 60 400.,00 769,30 400.00 

समस्याएं 


वर्तमान में भारतीय इन्जीनिर्यारियग उद्योग की निम्नलिश्ित प्रमुख समस्याएँ 


]. कच्चे साल का अभाव--इस्पात तथा अलौह धातुएँ इन्जीनियरिग उद्योग 
की आधारभूत आवश्यकताएँ है परन्तु भारत मे विभिन्‍न कारणो से इन धातुओ का 
अभाव बना हुआ है । फलत इन आधारभूत वस्तुओ के अभाव में हमारे निर्यात भी 
कम हो जाते हैं । 

2, आन्तरिक साँग में अनियमितता--भारत मे मानसून की अनिश्चितता के 
कारण कृषि एवं उद्योगो की इन्जीनिय रिंग माल की माँग मे अनियमितता बनी रहती 
है। जिस वर्ण वर्षा ठीक नही होती तो कृषि उत्पादन मे कमी के कारण कृषको कौ 
आय भी कम हो जाती है फलत' क्रृषि उपकरणो जैसे द्रैक्टसे, थेससे आदि की माँग 
कम हो जाती है और इन्जीनिय रिंग उद्योग मे माँग मन्‍्दी उत्पन्न हो जाती है। ऐसे 
समय मे निर्यात ही उद्योग को बढावा दे सकते है । 

3, ऊँची उत्पादन लागत--भारत मे विगत वर्षों मे इस्पात एव अलौह धातुओ 
के कीमतो में तीत्र गति से बृद्धि हुई है इसके अतिरिक्त विद्युत व कच्चे माल के 
अभाव मे इन्जीतियरिंग इकाइयाँ अपनी पूर्ण क्षमता का उपयोग कर पाने मे असमर्थ 
रहतो है। फलत: इनकी उत्पादन लागत ऊँची हो जाती है। जो हमारे निर्यातों पर 
प्रतिकूल प्रभाव डालती है । 

4. पूंजी का अभाव--भारी इत्जीनियरियग उद्योग की स्थापना एवं उसके 
विकास के लिए अत्यधिक पूंजी की आवश्यकता होती है जबकि भारत मे पूँजी का 
अभाव है। 
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5, अत्यधिक कर;भार--इस उद्योग पर भारी मात्रा मे कर लगाए जाते हैं। 
क्रो से इस उद्योग की वस्तुओ की उत्पादन लागत मे बुद्धि हो जाती है जिससे इन 
वस्तुओ को देश मे बेचने तथा निर्यात करने मे कठिनाई का सामना करना पडता है। 

6. यायायात की कठिवाई--भारत मे अधिकाश इजीनिर्यार ग केन्द्रों तक रेल 
लाइने है, परन्तु वे अत्यन्त अपर्याप्त है। सरकार को चाहिए कि इन उद्योगों के उत्पा- 
दन केन्द्रो तक दोहरी लाइने बिछाये तथा इन उद्योगो को रेल के डिब्बे उपलब्ध 
कराने मे कुछ प्राथमिकता देने की व्यवस्था करे । 

7. बिजली तथा अन्य शक्तियों की समस्या--इन्जीनियरिंग उद्योगो के लिए 
कोयला व सस्ती बिजली की पर्याप्त मात्ना मे उपलब्धि होना जरूरी है परन्तु देश मे 
अधिकाश भागो मे इनका अभाव होने के कारण भारी औद्योगिक इकाइयो को अनेक 
कठिनाइयो' का सामना करना पड़ता है। अत सरकार को चाहिये कि सभी भारी 
मशीन उद्योगो को बिजली तथा कोयले की पूत्ति पर्याप्त मात्रा मे करे । 

8, निर्यात में कठिनाई--विग्रत वर्षों मे भारत से डीजल इन्जिन्स ओर माल 
के डिब्बे इत्यादि अनेक वस्तुओ का निर्यात आरम्भ हुआ है, परन्तु इनमे से बहुत-सी 
बस्तुओ का निर्यात राज्य व्यापार निगम के माध्यम से होता है जिससे माल की बिक्की 
में अनावश्यक देरी होती है व उद्योगपतियों को समय पर भुगतान नही मिलता ।,अत 
यह आवश्यक है कि राज्य व्यापार निगम अपनी कार्य प्रणाली को अधिक कुशल 
बताये । 

उपर्युक्त कठिनाइयो के अतिरिक्त (अ) इन्जीनियरिंग उद्योग मे काफी क्षमता 
प्रयुक्त पड़ी है इसका उचित उपयोग किया जाना चाहिये । तथा (ब) इस उद्योग मे 
अनेक अनाथिक इकाइयाँ है जिनको आथिक बनाने का प्रयास किया जाना चाहिये । 





उद्योग की दशा सुधारने के लिए उपाय 

उद्योग के सुधार के लिए सुधार इस प्रकार दिए जा सकते है । 

(0) चूंकि इन्जीनियरिग उद्योग एक निर्यात प्रधान उद्योग है, सरकार को इस 
उद्योग की निर्यात प्रधान इकाइयो को नियन्त्तित मुल्य पर पर्याप्त मात्ना मे इस्पात व 
अलौह धातुओ को उपलब्ध कराने की व्यवस्था करनी चाहिए । 

(7) सरकार को चाहिए कि कर भार मे कुछ कमी कर दे जिससे कि देश के 
अन्दर उन वस्तुओ की माँग कढ़ सके व निर्यात व्यापार मे वृद्धि हो सके । 

(7) इनके पूर्ण उत्पादन क्षमता पर कार्ये करने के लिए शक्ति व कच्चा माल 
पर्याप्त मात्रा में दिया जाना चाहिए । 

(7९) पूँजी की कमी की पूर्ति के लिए वित्तीय सस्थाओं व सरकार द्वारा मिल- 
कर प्रबन्ध करना चाहिए | 

(५४) विदेशी प्रतिस्पर्धा का मुकाबला उन्नत तकनीक, कम मूल्य, क्वालिटी 
नियन्त्रण एवं गारण्टी से किया जा सकता है । 
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भविष्य 

भारत का इन्जीनिर्यारिंग उद्योग निकट भविष्य मे ही उज्ज्वल कीतिमान 
स्थापित करने की ओर क्रियाशील दिखता है। सरकारी इकाइयो और निजी क्षेत्र 
की इकाइयो में एक प्रकार से स्वागत योग्य प्रतियोगिता बढती जा रही है। निजी 
क्षेत्र के अलावा सरकारी क्षेत्र को हैवी इजीनियारिग आदि तथा मशीनें तथा औजार 
वैपार करने वाली इकाइयो को विदेशों से काफी बड़े आड्डर मिल रहे है। बोकारो का 
माल अमेरिका तक को निर्यात हो रहा है। इधर अरब देशो मे औद्योगिक विकास 
की जो लहर आयी है और भारतीय इजीतियरिंग और तकनीकी ज्ञान और माल की 
जैसी माँग बढती जा रही है उससे उत्साहित होकर कुछ इजीनियरिंग इकाइयो ने एक 
सघ (कन्सोटियम) भी बनाया है । 


परोक्षा प्रश्न 


]. भारत के लोहा और इस्पात उद्योग का सक्षिप्त विवरण दीजिए । भारत 
की अथ्थे-व्यवस्था के विकास में इसका क्‍या योगदान है ? 
अथवा 
भारत मे लोहा एवं इस्पात उद्योग की वर्तमान स्थिति एवं समस्याओं का 
परीक्षण कीजिये ।६५ ,09* 
अथवा 
स्वतन्त्रता के समय से भारत मे लोहा और इस्पात उद्योग के विकास का 
सक्षिप्त ब्योरा दीजिए तथा इसकी मुख्य वर्तमान समस्याओं का उल्लेख कीजिए | 
2 भारत में शक्कर उद्योग की वर्तमान समस्याओ और भावी सम्भावनाओ 
की विवेचना कीजिए | क्या आप इस उद्योग के राष्ट्रीयकरण के पक्ष से है ? 
१४७ उय। अथवा 
भारतीय चीनी उद्योग की वर्तमान स्थिति, समस्याओं तथा उसके भविष्य की 
व्याख्या कीजिए । 
3 सन्‌ 95] से भारत के सूती वस्त्र उद्योग के विकास का विवरण दीजिए । 
इस उद्योग की वर्तमान समस्याओ की विवेचना कीजिए । 
अथवा 
भारत में सूती वस्तत उद्योग के विकास, वर्तमूत स्थिति और समस्याओं की 
विवेचना कीजिये । 
4, भारत मे जुठ उद्योग के विकास एवं वर्तमान स्थिति पर एक विवेचना 
त्मक टिप्पणी लिखिए । 
अथवा 
जुट उद्योग की प्रगति पुर आलोचवनात्मक निबन्ध लिखिए । 
5. भारत में कोयला उद्योग के विकास तथा उन्नति के बारे मे लिखिए तथा 
इस उद्योग की समस्याओं का वर्णन कीजिए । 
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अथवा 
भारत में उद्योग के विकास तथा समस्याओ की चर्चा कीजिए । 
6 भारत जैसे देश के लिए इजीनियरिंग उद्योग का क्‍या महत्त्व है? विवे- 
चना कीजिए । एवं नियोजन काल में इस उद्याग की प्रगति का मूल्याकन कीजिये । 
अथवा 
भारत मे इजीनियरिंग उद्योग के विकास का संक्षिप्त विवरण दीजिए तथा 
इसकी मुख्य वर्तमान समस्याओं का उल्लेख कीजिए। 
7 सीमेट उद्योग की प्रगति पर आलोचनात्मक लेख लिखिए । 
अथवा 
भारतीय सीमेट उद्योग की समस्याओं, वर्तमान स्थिति और भविष्य का 
विवेचन कीजिए । 
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मारत में झार्वजनिक उपक्रम-महत्व एवं प्रगति 


(?प्रणशाठ 87879756 प [008--77छ907%&॥०७ &70 70287255) 


सार्वजनिक उपक्रम का अर्थ--जिन उपक्रमो या उद्योगो पर सरकार अथवा 
स्थानीय संस्थाओं आदि सावंजनिक संस्थाओं का स्वामित्व तथा प्रबन्ध होता है उन्हे 
सावंजनिक उपक्रम कहा जाता है। सावंजनिक उपक्रम की विभिन्न विद्वानों द्वारा 
प्रस्तुत की गई परिभाषाएँ निम्नलिखित है-- 

. रायचोधरी और चक्रवर्ती के अनुसार, “सार्वजनिक उपक्रम व्यवसाय का 
ऐसा स्वरूप है जो सरकार द्वारा नियत्रित और सचालित होता है और सरकार का 
या तो उम् पर पूर्ण एकाधिकार होता है या इसके अधिकाश अंग सरकार के हाथ मे 
होते है ।”” ; 

2. टी० आर० शर्मा के शब्दों में, “सावेजनिक उपक्रम एक ऐसी संस्था है 
जिस पर या तो राज्य का स्वामित्व हो अथवा जिसकी प्रबन्ध, व्यवस्था राजकीय 
यंत्र द्वरा सचालित की जाती हो अथवा ये दोनो ही राज्य के अधीन हो ।”! 

3 एस० एस० खेरा के अनुसार, “सावंजनिक उपक्रमो से आशय केन्द्रीय 
सरकार द्वारा या राज्य सरकार द्वारा या उनके हारा मिलकर संचालित औद्योगिक, 
वाणिज्यिक और आशिक क्रियाओ से है ।”” 

संक्षेप मे “उन सभी उपक्रमो को सार्वजनिक उपक्रम कहा जाता है जिन पर 
पूर्णतया अथवा अधिकाश सार्वजनिक स्वामित्व हो तथा जिन पर नियन्त्रण एवं सचा- 
लन सरकार का ही हो ।” इन्हे उद्योगो को राष्ट्रीयकररण अथवा समराजीकरण भी 
कहते है । सरकारी स्वामित्व तथा सरकारी प्रबन्ध सामान्यतः साथ-साथ ही चलते 
हैं। परन्तु यह उल्लेखनीय है कि यह आवश्यक नही है कि सार्वेजनिक उद्योगो का 
स्वामित्व एव सचालन दोनो ही एक साथ राज्य के पास हो। उदाहरण के लिए 
भारत मे स्वतंत्नता के पूर्व कुछ रेलें सरकारी स्वामित्व के अन्तगेंत थी, परन्तु उनकी 
व्यवस्था का भार सरकार ने निजी कम्पनियों के हाथ मे दे रखा था | 

बहुत समय तक भारत मे उद्योगों का स्वामित्व ओर संचालन निजी क्षेत्र के 
अधीन रहा, परन्तु ऐसा अनुभव किया गया कि जब तक सरकार ओद्योगिक क्षेत्र से 
सक्रिय भाग न लेगी, देश का औद्योगिक ढाँचा सुहृंढ न होग़ा और न ही देश का 
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आध्थिक विकास हो सकेगा । इसलिए स्वतंत्रता के बाद भारत सरकार ने औद्योगिक 
क्षेत्र में विशेष रुचि दिखाई और सार्वजनिक क्षेत्र का तेजी से विस्तार हुआ । 


भारत में सावंजनिक क्षेत्र का' महत्त्व 


भारत जैसे विकासोन्मुख देश मे सार्वजनिक क्षेत्र का बहुत अधिक महत्त्व है । 
भारत में सार्वजनिक क्षेत्र के महत््वत्या आवश्यकता का निम्नलिखित हृष्टिकोण मे 
से अध्ययन कर सकते है--- 

(अ) आथिक नियोजन के दृष्टिकोण से महत्त्व, (ब) समाजवादी समाज की 
स्थापना के दृष्टिकोण से महत्त्व, (स) सामान्य महत्त्व के दृष्टिकोण से महत्त्व । 


आथ्िक नियोजन के दृष्टिकोण से महत्त्व 


भारत आर्थिक नियोजन के युग से गुजर रहा है और आर्थिक नियोजन की 
सफलता में सावेजनिक उपक्रमो का महत्त्वपूर्ण स्थान होता है। प्रो० हैन्सन के शब्दो 
में “बिना योजनाओ के सार्वजनिक उद्योग कुछ प्राप्त कर सकते है लेकिन बिना सावें- 
जनिक उद्योगो के योजना सम्भवत' कागज पर ही रह जायेगी ।” निम्नलिखित 
तथ्यों से आथिक नियोजन में सार्वजनिक उपक्रमों का महत्त्व स्पष्ट हो जायेगा । 

() साधनों के वितरण का स्वरूप व सरकारी उद्यम--प्रो० वो० बी० रामा- 
नाथम्‌ के शब्दों में, “सरकारी क्षेत्र के विस्तार का मुख्य कारण योजनाओ के अधीन 
निर्धारित साधनों के आवंटन के ढाँचे मे निहित है।” प्रथम योजना में कृषि के 
विक्रास पर बल दिया गया था किन्तु ट्वितीय योजना में उद्योगो के विकास पर जोर 
दिया गया है। द्वितीय योजता के पूर्व तक निजी क्षेत्र के उद्योगों का प्रभुत्व था। 
किन्तु द्वितीय योजना से स्थिति सर्वथा विपरीत हो गई अर्थात्‌ सार्वजनिक उपक्रमो 
का अब प्रभुत्व हो गया है। 


(2) आर्थिक विकास की गति तोम्न करना--आधिक विकास की गति तीक्न 
करने के लिए सार्वजनिक क्षेत्र का विकास आवश्यक है क्योकि सरकार द्वारा निर्धा- 
रित आर्थिक विकास की गति का लक्ष्य केवल निजी क्षेत्र के प्रयत्नो से प्राप्त करना 
कठिन है। अन्य शब्दों मे आथिक विकास की गति की ऊँची दर को जिसे सरकार 
ने सम्भवतः जान बूझ कर ऊँचा रखा है, प्राप्त करने के लिये सावंजनिक क्षेत्र आवश्यक 
है | रूस ने लगभग 40 वर्ष क्री अल्पावधि में ही आश्चयेजनक आधिक विकास किया 
है और यह सब सरकारी क्षेत का विस्तार और विकास करके ही किया जा सका 
है। आर्थर लुहस के शब्दों में, “आश्िक क्रिया को बढ़ावा देने या निरुत्साहित करने 
में सरकार का योग भी उतना ही महत्त्वपूर्ण होता है जितना उद्यमकर्ताओं, माता- 
पिताओ, वैज्ञानिकों या पुरोहितो का होता है ।” 

(3) विशिष्ट और भारी उद्योग--प्रत्येक विकासशील देश में सडक, विद्यालय, 
सिंचाई साधन, प्रशिक्षण व्यवस्था आदि का अभाव रहता है। ये उद्योग जनोपयोगी 
सेवाओं की श्रेणी में आते हैं। परन्तु ये उद्योग ऐसे हैं जिनका संचालन न-लाभ 
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न-हानि के सिद्धान्त के आधार पर किया जाता है जो कि केवल सरकार द्वारा ही 
चलाये जा सकते है । क्योकि ऐसे उद्योगो मे पूँजी विनियोग के लिए निजी उद्योग- 
पति इच्छुक नही होते । 

जिन उद्योगो मे अधिक पूँजी विनियोग की आवश्यकता होती है जैसे इस्पात, 
भारी मशीनरी, जहाज आदि बताने के उद्योग, उतका विकास सावंजनिक क्षेत्र मे 
ही हो सकता है क्योकि एक निजी विनियोगकर्ता के लिये इतना बडा कारखाना 
स्थापित करता सरल नही होता क्योकि उनके पास इतनी अधिक पूजी नही होती 
है । साथ ही निजी साहसी ऐसे उद्योगो की स्थापना अथवा विकास में पूँजी लगाना 
चाहते है जिनमे पूंजी का प्रतिफल शीघ्रता से प्राप्त होता है । 


(4) क्षेत्रीय असमानताओ का निराकरण--सार्वजनिक क्षेत्र के विकास का 
एक मुख्य उद्देश्य औद्योगिक विकास की दृष्टि से देश के विभिन्न भागो में पाई जाने 
वाली विषमताओ को दूर करना है। केन्द्रीय सरकार अपने सरकारी उपक्रमो को 
उन क्षेत्रो मे स्थापित कर सकती है जो कि अल्प विकसित है, जहाँ कि स्थानीय 
ससाधन पर्याप्त नही है। देश के स्वतन्त्न होने के बाद बहुत से ऐसे पिछडे हुए क्षेत्रो के 
विकास के लिए वहाँ बडे-बडे कारखाने स्थापित किये गये हैं। इसका स्पष्ट उदाहरण 
भिलाई, राउरकेला और दुर्गापुर मे तीन इस्पात के कारखाने खोलना है। 

(5) आर्थिक विकास के लिए वित्त के स्लोत--सार्वजनिक उपक्रमो से जो लाभ 
प्राप्त होते हैं उसका उपयोग आर्थिक विकास के लिए किया जा सकता है। इस 
प्रकार योजना के लिए वित्तीय साधनों की उपलब्धि में सार्वजनिक उपक्रम अपना 
महत्त्वपूर्ण योग देते है । 

(6) प्राकृतिक साधनों का सदृषयोग--देश मे उपलब्ध प्राकृतिक साधनों का 
उपयोग सार्वजनिक उपक्रमो की सहायता से आवश्यक कार्यों पर लगाया जाता है 
जिससे अधिकतम सामाजिक कल्याण हो पक अवसरो मे वृद्धि हो । 


(7) अधिकतम उत्पादन--सार्वेज ; उद्योगों द्वारा अधिकतम मात्ता मे 
वस्तुओ एवं सेवाओं का उत्पादन किया जाता है जिससे न केवल आन्तरिक आवश्यक- 
ताओ की पूर्ति होती है बल्कि अतिरेक उत्पादनों का निर्यात कर बहुमृल्य विदेशी 
मुद्रा की प्राप्त की जाती है । 

(8) विदेशी सहायता का समुचित उपयोग--सार्वजनिक उद्योगो के विकास 
हैतु प्राप्त विदेशी सहायता का उपयोग सार्वजनिक उद्योगो के विकास एवं कल्याण- 
कारी कार्यों मे किया जाता है जिससे विदेशी सहायता का समुचित उपयोग होने के 
साथ-साथ कल्याणकारी कार्यों मे वृद्धि भी होती है। 

(9) व्यापार संतुलन में सहायता--सामान्यत. सार्वजनिक क्षेत्र मे ऐसे उद्योगों 
के विकास पर विशेष बल दिया जाता है जिनका विकास नही हो पाया है तथा इसी 
कारण आन्तरिक माँग की पूति आयातो के माध्यम से पूरी की जाती है । ऐसे उद्योगों 
का विकास करके आयातो मे पर्थाप्त कमी लाई जा सकती है तथा कुछ अवधि के 
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पश्चात्‌ इन उद्योगों में उत्पादन की मात्रा मे वृद्धि होने पर आन्तरिक भाग को पूरा 
करने के बाद शेष उत्पादन को निर्यात किया जा सकता है । 


समाजवादी समाज को स्थापना के दृष्टिकोण से महत्त्व 


भारत सरकार ने देश मे समाजवादी समाज की स्थापना का क्वत लिया है 
और समाज के समाजवादी स्वरूप के लिए यह आवश्यक है कि ओद्योगिक विकास 
का दायित्व पूर्णतया सरकार के हाथ में रहे । 

सार्वजनिक उपक्रमो के विस्तार से समाजवादी समाज की स्थापना की दिशा 
में निम्नलिखित लाभ प्राप्त होगे-- 

(अ) आर्थिक शक्ति के केन्द्रीकरण पर नियंत्रण--सार्वजनिक उपक्रमों के 
विकास से आर्थिक शक्ति के केन्द्रीयकरण को नियत्नित किया जा सकता है। यदि 
सार्वजनिक उपक्रमो की स्थापना न की जाय तो उनमे से अनेक उपक्रम निजी क्षेत्र मे 
स्थापित होगे जिससे निजी क्षेत्र मे आर्थिक शक्ति के केन्द्रीकरण को बढावा मिलता 
है । समाजवादी समाज की स्थापना मे यह प्रद्धतत्ति बाधक होती है । 

(ब) उपक्रमों के लाभों का सार्वजनिक हित में प्रयोग--सावेजनिक उपक्रमो 
में होने वाले लाभो का उपयोग जन सामान्य के हित के लिए किया जाता है, जिससे 
समाजवादी समाज की स्थापना मे सहायता मिलती है । 

(स) अ्मिकोीं को लाध--सार्वजनिक उपक्रमो में श्रमिकों का शोषण नही 
होता क्योकि सावेजतिक उपक्रमो की स्थापना का एक उद्देश्य सरकार द्वारा आंदर्श 
सेवायोजक की भूमिका निभाना होता है। 

(द) उपभोक्ताओं को लाभ--सार्व॑जनिक उपक्रम से उपभोक्ताओं को भी लाभ 
होता है क्योकि वे पूँजीपतियों द्वारा शोषित होने से बच जाते हैं । 

(य) रोजगार सें वद्धि--सावेजनिक उपक्रमों द्वारा देश का तीज आधिक 
विकास होने से रोजगार में वृद्धि होती है जिससे समाजवादी समाज की एक महत्त्व- 
पूर्ण आवश्यकता की पूति हो जाती है । 

(र) शहरीकरण एवं सामाजिक परिवर्तेन---जिन क्षेत्रों में सावंजनिक उपक्रमों 
की स्थापना की जाती है वहाँ विद्युत, परिवहन, पर्याप्त जल आपूर्ति, शिक्षा संस्थानों 
तथा स्वास्थ्य केन्द्रों की स्थापना एवं विकास किया जाता है जिससे साधारण क्षेत भी 
शहरों में परिवर्तित हो जाते, हैं। शिक्षा, चिकित्सा, रोजगार आदि सुविधाएँ उपलब्ध 
होने के कारण वहाँ की जनता पर भी अनुकूल प्रभाव पडता है जिससे महतस्त्वपूर्ण 
सामाजिक परिवतंन भी सम्भव होते हैं । 


सामान्य महत्त्व के दृष्टिकोण से महत्त्व 


उपर्यक्त महत्त्व के अतिरिक्त सार्वजनिक उपक्रमों के कुछ सामान्य लाभ भी हैं, 
जो निम्न प्रकार हैं--- 


(अ) राज्य के पास विशाल साधन होने के कारण वह अनुसंधान व उन्नति 
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हेतु अधिक व्यय कर सकता है और वह अल्पकालीन हानि उठाकर भी अनुसंधान कार्य 
घालू रख सकता है | (ब) इन उद्योगों से आत्मनिर्भेरता होती है और ये अधिकाधिक 
उत्पादन करके सस्ते दामो में वस्तुएँ उपलब्ध करा सकते है । (स) सरकारी उद्योगो के 
द्वारा अद्धंविकसित देशों मे सरकार भविष्य के लिये देश की आर्थिक व्यवस्था के ढांचे 
का निर्धारण कर सकती है, क्योकि सरकारी उद्यम निजी उद्चम की अपेक्षा अधिक 
दूरदर्शी होते हैं। वे सोच सकते है कि अगले दस-पन्द्रह वर्षों मे किस-किस दिशा में 
क्या-क्या विकास होता परम आवश्यक है और फिर उसी प्रकार काये कर सकते है । 


भारत में सावंजनिक उपक्रमों का उद्गम एवं विकास 
(०एफं का।। ॥08ए९७०%0९॥ ० एप्रंज० 8९००४ 7 [70॥8) 


यदि भारतीय अर्थव्यवस्था के इतिहास का अध्ययन किया जाय तो यह स्पष्ट 
हो जाएगा कि राज्य अत्यन्त प्राचीन-काल से ही आथिक व सामाजिक जीवन में 
हस्तक्षेप करता रहा है | हाँ, इतना अवश्य है कि स्वतन्त्रता के पश्चात्‌ देश में सार्वे- 
जनिक उपक़मो का तीव्र गति के साथ विकास एवं विस्तार हुआ है । 

स्वतन्त्रता से पूर्व जब देश में ब्रिटिश शासन था तो सावेजनिक क्षेत्र का 
विस्तार अत्यन्त सीमित होने का मुख्य कारण यह था कि विदेशी सरकार आर्थिक 
विकास के प्रति अत्यन्त उदसीन थी। इसके परिणाम स्वरूप स्वतन्त्ता प्राप्ति तक 
सार्वजनिक क्षेत्र की क्रियाएँ रेल, बन्दरगाहु, सचार, प्रसारण, (चाई, एवं शक्ति 
और कुछ विभागीय औद्योगिक संस्थानों जैसे अस्त्न-शस्त् का निर्माण करने वाली 
फैक्टरियो, रेलवे वकशाप एवं डाक तार विभाग तक ही सीमित थी । 

स्वतन्त्रता के पश्चात्‌ विकास 

स्वतन्त्रता के पश्चात्‌ और विशेष रूप से नियोजन काल में देश में सार्वजनिक 
उपक्रमो का विकास तीब्र गति से हुआ । प्रथम योजना के प्रारम्भ में केन्द्रीय सरकार 
के उपक्रमो की संडया केवल, 5 थी जिनमें 29 करोड रुपए विनियोजित थे । ! अप्रैल 
979 में सावंजनिक उपक्रमो की संडया बढ़कर !76 हो गई जिनमे कूल विनियो- 
जित पूँजी 5602 करोड रुपए थी । सार्वजनिक उपक्रमों के विकास का ज्ञान निम्न- 
तालिका से हो सकता है । 

साव॑जनिक उद्योगों की संख्या व विनियोग 


इकाइयो की संख्या कूल विनियोग रुपए 


, प्रथम योजना शुरू होने पर (-4-5) 5 29 
2. दूसरी योजना शुरू होने पर (-4-56) 2] 8 
3, तीसरी योजना शुरू होने पर (-4-6) 48 953 
4. चौथी योजना शुरू होने पर (-4-69) 85 3092 
5. पाँचवी योजना शुरू होने पर (!-4-74) . 22 6237 
6, छठी योजना के आरम्भ में ([-4-80) 86 8225 
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भारतीय अर्थव्यवस्था में सावेजनिक क्षेत्र के उपक्रमों 
का स्थान अथवा योगदान 

योजना-काल मे भारतीय अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों मे सार्वजनिक उपक्रमों 
का महत्त्वपूर्ण स्थान रहा है। वस्तुत देश का वर्तेमान औद्योगिक एवं आर्थिक ढांचा 
पर्याप्त सीमा तक सावेजनिक क्षेत्र के योगदान का परिणाम है। सरकार की आय, 
रोजगार मे वृद्धि, विदेशी मुद्रा की प्राप्ति, पिछडे एवं अद्धंविकसित क्षेत्रों का विकास 
एवं सामाजिक न्याय के रूप मे इन उपक्रमो ने अपना योगदान दिया है। इसका 
संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है । 

! राष्ट्रीय आय में योगदान--कुल राष्ट्रीय आय में सरकारी उद्यमो का 
भाग यद्यपि अभी बहुत अधिक नही है परन्तु यह निरंतर बढ रहा है। 960-6 
मे शुद्ध राष्ट्रीय उत्पादन में सरकारी क्षेत्र के उद्यमो का भाग लगभग व0 6% था 
जो 978-79 मे बढकर लगभग 20% हो गया है । 

2. रोजगार में बृद्धि--सरकारी ओद्योगिक संस्थाओ में प्रायः पाकिन्सन का 
नियम लागू होता है जिसके अनुसार क्षमता बढाने के लिए कर्मचारियों की संडया में 
निरंतर वृद्धि होती रहती है। सन्‌ 96-62 मे सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों मे 
2 67 लाब ब्यक्तियों को रोजगार मिला हुआ था जिनकी सख्या 978-79 में बढ 
कर 7.20 लाख हो गई । इस समय सावंजनिक उपक़रमो मे रोजगार पाने वालो की 
संख्या कुल रोजगार का लगभग एक-चौथाई है । 

3 उत्पादन में वृद्धि--सार्धजनिक क्षेत्र के उत्पादन में तेजी से वृद्धि हो रही 
है। प्रथम योजता के प्रारम्भ मे इन उपक्रमो के उत्पादन का मुल्य लगभग 290 
करोड रुपया था जो बढ कर तीन गुने से भी अधिक हो गया है। कुल घरेल उत्पा- 
दन में योगदान की हृष्िट से भी इस क्षेत्र का महत्व लगातार बढ़ता जा रहा है। 
प्रथम योजना मे यह योगदान केवल 3% था जोकि अब बढ कर 4% से भी अधिक 
हो गया है । 

4. आधथिक शक्ति का केन्द्रीकरण रोकनता--महत्त्वपूर्ण कच्चे माल और 
बुनियादी मालो के उत्पादन मे सावंजनिक उपक्रमो के भाग से उनकी महत्त्वपूर्ण 
स्थिति का अनुमान लगाया जा सकता है । राष्ट्रीय पुनरनिर्माण कार्ये मे यह एक सहा- 
यक स्थिति है। राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों मे सार्वजनिक उपक्रम के 
उत्पादन का प्रतिशत इस प्रकार है--हाइड्रों टरबाइन, जहाज निर्माण, अख- 
बारी कागज, अमोतिया सल्फेटिक नाइट्रेट उर्वेरक, स्टीम टरबाइन, ठेलीफोन उप- 
करण, एक्सरे फिल्मे, टेलोप्रिटर उपकरण 00 प्रतिशत, ताम्र अयस्क 98, कोयला 
96, इस्पात 85, नाइट्रोजनीय उर्वरक 30, द्वासफार्मर 37, फास्फेटिक उर्वरक 36, 
कैपेसिटर्स 35, अल्युमी नियम 0 4 इनके माध्यम से सार्वजनिक उपक्रम जिस शक्ति 
का सृजन कर रहे हैं वह हमारी मिश्रित अर्थव्यवस्था मे सम्भवत स्थिरता प्रदात् 
करने वाले तत्वों में एक है । 

5. क्षेत्रीय तथा सामाजिक उपक्तम को कम करना--सार्वजनिक क्षेत्र का एक 
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उल्लेखतीय योगदान यह भी रहा है कि इसमे सतुलित प्रादेशिक विकास के लक्ष्य को 
ध्यान मे रखकर पिछडे एवं अविकसित क्षेत्रों के विकास पर अधिक जोर दिया गया 
है । सार्वजनिक क्षेत्र परियोजनाओं मे विनियोग का अधिकाश भाग पिछड़े एवं 
अविकसित राज्यो मे हुआ है | सार्वजनिक क्षेत्र के माध्यम से विनियोजन के वितरण 
से यह तथ्य स्पष्ट होता है । 

6. सामाजिक न्याय--सामाजिक न्याय की दिशा में भी सावेजनिक क्षेत्र का 
योगदान अत्यन्त महत्त्व का है। इस क्षेत्र का प्रादर्भाव ही जनता के साधनों से जनता 
का कल्याण करने के लिये हुआ है। आज सार्वजनिक क्षेत्र के कारखानो में अनेक 
सामाजिक सुविधाओ का ध्यान रखा जाता है। श्रम-सन्नियम के अन्तगंत मिलनेवाली 
सुविधाओ के अतिरिक्त कर्मचारियों को अतिरिक्त छुट्टियो की सुविधा, चिकित्सा, आवास, 
आदि की सुविधाएँ भो प्रदान की जा रही है। नगर निर्माण, सस्ते परिवहन एवं सस्ते 
जलपान, ग्रह शिक्षा आदि सामाजिक उपरि-व्यय पर प्रति वर्ष करोडो रुपये से भी 
अधिक व्यय हो रहा है। कर्मचारियो को दी जाने वाली बोनस की राशि मे भी 
निरंतर वृद्धि हो रही है। कुछ उपक्रमो ने तो दुघटना होते पर कर्मचारियों के आश्रितो 
को प्रदात करते हेतु हितकारी विधि की भी व्यवस्था की है। 

7 प्रबन्धकीय विकास--सावंजनिक उपक्रमो मे एक भारी किन्तु नीरव प्रबंध- 
कीय क्रान्ति भी है| केन्द्रीय सरकार के अन्तगत आने वाले सार्वजनिक उपक्रमों मे 
प्रबन्धकीय समूह की संख्या एक लाख से अधिक है, जो अखिल-भारतीय तथा केन्द्रीय 
सैवाओ के प्रबन्धकीय अधिकारियो की संख्या के लंगभग तिगुनी है। यही नही भारत 
के सार्वजनिक उपक्रमो ने देश में कुछ ऊँचे दर्जे के प्रबन्धक दिये है, इसमें संदेह नहीं 
जिनसे सार्वजनिक उपक्रमों के नये प्रबन्धकीय अधिकारी प्रेरणा लेंगे । 

8, निर्यात प्रोत्ताहन-- विगत वर्षों में सरकारी उद्योगो का निर्यात-निष्पादन 
(छफ्ण ?४/077%॥००) काफी सराहनीय रहा है। राजकीय व्यापार निगम और 
खनिज एवं धातु व्यापार निगम ने विश्व के सभी भागों मे प्रशंसवीय कार्य किया है । 
भारतीय हस्तशिल्प की वस्तुओ, हल्की इन्जीनियरिंग वस्तुओ और निर्यात की कई 
तयी मदों को बढाने मे काफी सफलता प्राप्त हुई है। भारतीय तेल निगम ने पेट्रोल 
के पदार्थों, भारतीय टेलीफोन कम्पनी ने टेलीफोन तथा हिन्दुस्तान मशीनी टूल्स ने 
मशीनी औजारों व घडियो का निर्यात किया । भारतीय हस्तशिल्प की वस्तुओ, हल्की 
इन्जी नियरिंग वस्तुओ और निर्यात की गई पदो को बढ्लने मे काफी सफलता प्राप्त 
हुई है। केन्द्रीय सरकार के उद्योगो ने 97 7-78 मे निर्यात द्वारा 562 करोड रु० 
मूल्य की विदेशी मुद्रा अजित की जब कि 974-75 मे 375 करोड रु० की विदेशी 
मुद्रा कमाई थी। 

9, आयात-प्रतिस्थापना सें प्रगति--सार्वजनिक क्षेत्रों मे उद्योगो के विस्तार 
में देश मे विदेशी विनिमय (मुद्रा) की बचत हुई है । हिन्दुस्तान एण्टीवायोटिक्स लि० 
ओर इण्डियन ड्ृग्ज और फार्मेस्यूटिकल्स लि० के औषध निर्माण मे प्रवेश के कारण 
विदेशी मुद्रा की बचत हुई है । इसी प्रकार भारत मे मशीनी औजारों का आयात 
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पहले से काफी कम हो गया है ओर मिट्टी के तेल को छोडकर पेट्रोल की अन्य वस्तुओ 
का आयात भी घट गया है | इत सबसे विदेशी मुद्रा की बचत हुई है । 

यही नही, इस क्षेत्र के उदय से तकनीकी विकास के क्षेत्र मे भी हमने अत्य- 
घिक प्रगति की है । विदेशी ज्ञात तथा विदेशी विशेषज्ञों पर निर्भरता को कम करके 
भी विदेशी मुद्रा की बचत की जा सकती है तथा धीरे-धीरे हम उस स्थिति तक पहुं- 
चने वाले है, जहाँ हमे वस्तुओ के रूप मे न केवल आर्थिक आत्मनिभरता प्राप्त हो 
सकेगी, अपितु तकनीकी योग्यता के क्षेत्र मे भी हम आत्म-निर्भर हो जाएँगे । 

0 अवस्थापन का विकास--स्वतन्त्नता प्राप्ति के समय भारत मे औद्योगिक 
विकास के लिए विद्युत, शक्ति, यातायात, ईंवन, महत्वपूर्ण औद्योगिक कच्चा मात्त 
एवं टेक्नोलाजी के रूप में अवस्थापत नाम मात्र को था। भारी उद्योगी के विकास 
द्वारा सावेजनिक क्षेत्र के उपक्रमो ने इसमे महत्त्वपुर्ण योगदान दिया। इन उपक्रमों 
द्वारा शोध एवं विकास (२ &70 70) पर विशेष जोर दिया गया । 


], लघु एवं सहायक उद्योगों के विकास में योगदान--सार्वजनिक उद्योगों 
ने अपने निर्देशन में अपते उत्पादन से सम्बन्धित लघु और सहायक ओऔद्योगिक इका- 
इथो की स्थापना में उल्लेखनीय योगदान दिया है। जिन उपक्रमो ने इस काल में 
विशेष सहयोग दिया है उनमे बोकारो स्टील लि०, भारत हैवी इलैकद्रीकल्स हिन्दु- 
स्तान मशीन टूल्स, इण्डियन टेलीफोन इन्डस्ट्रीज इत्यादि महत्त्वपूर्ण है । 

2. लाभ-हांनि--सावेजत्तिक क्षेत्र के प्रतिष्ठानों को होने वाली हानिया 
इनमें किए गए पूंजी निवेश पर मिलने वाले लाभ की कम दर के बारे मे सार्वजनिक 
क्षेत्र की प्राय, आलोचना की जाती रही है। उपलब्ध आँकड़ो के अनुसार 978- 
79 मे 3 96 करोड रुपए का शुद्ध घाटा हुआ | लेकिन साथ ही साथ यह बात भी 
ध्यान मे रखी जानी चाहिए कि इसी वर्ष सावंजनिक क्षेत्र के 88 चालू प्रतिष्ठानो ने 
4475 करोड रु० का लाभ कमाया था। ऐसे प्रतिष्ठानो मे तेल और प्राकृतिक 
गैस आयोग, इंडियन आयल, कारपोरेशन भारतीय इस्पात प्राधिकरण लि० एयर 
इण्डिया, इण्डियन एयर लाइन्स आदि शामिल है। बडी संख्या में अन्य प्रतिष्ठानों को 
वास्तव मे इस वर्ष के दौरात 5]6.7! करोड रुपए की हानि हुई । इस हानि मे कोल 
इण्डिया लि० और इसके सहायक प्रतिष्ठानो का बहुत बड़ा भाग था। इसके अति- 
रिक्त शिगिग कारपोरेशत, हैवी इन्जीनियरिंग कारपोरेशन इण्डिया आयरन एण्ड स्टील 
कम्पनी को भी काफी हानि हुई। 


संक्षेप में, "सार्वजनिक क्षेत्र राष्ट्र में नवीन अर्थव्यवस्था की आधार-शिला 
स्थापित कर रहा है, सये साधनों की खोज कर रहा है और नवीन सभावनाओ का 
पता लगा रहा है। यह क्षेत्र सामथ्यं एवं सूक्ष्म तकतीकी शक्ति का त्तिर्माण कर रहा 
है और देश को औद्योगिक प्रगति के तये युग की ओर ले जा रहा है | जहाँ भी कोई 
सावेजनिक क्षेत्र का उद्योग स्थापित हो जाता है, नया जीवन स्पदित होना प्रारम्भ हो 
जाता है, भिलाई, राउरकेला, रुद्र सागर, बरोनी, नामरूप, नगल और कोयली आदि 
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अज्ञात कस्बे उद्योग के बडे जीवन्त केन्द्र बन गये है | यहाँ विपुल संख्या मे कुशल तथा 
अकुशल कर्मचारी रोजगार के लिए खिचे चले आ रहे है ।” 


भारत में सावेजनिक'उपक्रमों की समस्याएं 
(छ0छ0ा07 ० 8088 सा।धिए5258 ॥ [70॥4) 


भारत मे सावंजनिक उपक्रमों का इतिहास अधिक पुराना नही है क्योकि स्व- 
तन्त्रता के बाद से ही सार्वजनिक उपक्रमो की स्थापना का कार्य शुरू किया जा सका 
है । वैसे विकास की प्रारम्भिक व्यवस्था मे औद्योगिक संगठन के किसी भी स्वरूप मे 
कुछ कमियाँ होना स्वाभाविक ही है। नेकिन भारत मे सार्वजनिक उपक्रम अपेक्षाकृत 
अधिक आलोचना के विषय रहे है। वस्तुत. इन उपक्रमो की अपनी कुछ समस्याएं हैं 
जिनके कारण से सफलता के वाछित स्तर को प्राप्त करने मे असमर्थ रहे है। सरकारी 
उपक़मो की प्रमुख समस्याएँ निम्नलि|अित है--- 

() संगठन के प्रारूप की समस्था--भारतवर्ष में अब तक जितने भी साव॑- 
जनिक उपक्रम स्थापित किए गए है उनमे किसी सिद्धान्त के रूप मे उतका प्रारूप 
निश्चित नहीं किया गया । सग्रठन के प्रारूप का निर्धारण सात्नर एक सयोग अथवा 
सरकार की इच्छा पर निर्भर करता है । स्वतन्त्रता पश्चात के प्रारम्भिक वर्षों मे 
सावेजनिक निगम के प्रारूप को प्राथमिकता दी गई थी और वर्तमान से कम्पनी के 
प्रारूप को प्राथमिकता दी जा रही है। वास्तव मे सरकार की यह अविवेकपूर्ण नीति 
उचित नहीं कही जा सकती क्योकि सार्वजनिक क्षेत्र की सबसे महत्त्वपृर्ण समस्या 
प्रबन्ध और संगठन की समस्या है। श्री नवगोपाल दास के शब्दो मे, 'सावेजनिक क्षेत्र 
की सबसे महत्त्वपृर्ण समस्या अबन्ध और सगठन की है अर्थात्‌ किस प्रकार समाजीकृत 
उद्योगो का सगठन ओर प्रबन्ध किया जाय कि मितव्यग्रिता एवं क्षमता का त्याग किए 
बिना सामाजिक कल्याण मे वृद्धि की जा सके |! 

(2) प्रबन्ध के स्वरूप की समस्या--भ्री मोरघाला के शब्दो मे, “चाहे स्वरूप 
कैसा भी क्यो न हो प्रबन्ध के उच्च स्तर अर्थात्‌ सचालक मण्डल या प्रशासन मण्डल 
पर योग्य व्यक्तियों के बिता उपक्रम की सफलता की आशा कम होती है। वस्तुतः 
उच्च प्रबन्धक वर्ग की कुशलता पर ही उपक्रम की सफलता निर्भर करती है परन्तु 
भारतीय सार्वजनिक उपक्रमो मे इस तरह की कुशल प्रबन्ध क्षमता का अभाव रहा 
है। भारत में प्रायः आई० ए० एस० अधिकारियो द्वारा सार्वजनिक उपक़्रमो का प्रबंध 
चलाया जा रहा है जिनको उद्योग एवं व्यवसाय का कोई ज्ञान और अनुभव नही 
होता । फलस्वरूप सावंजनिक उपक्रम अधिक सफल नही हुए हैं। लोक सभा की 
प्रावकलन समिति ने अपनी 6वी रिपोर्ट में बताया था कि “विभिन्न सार्वजनिक उप- 
क्रमो में जो संचालक मंडल नियुक्त किए जाते हैं उन्होंने कोई उपयोगी भूमिका अदा 
नहीं की है क्योकि वे सभी सरकार द्वारा मनोनीत होते है ।” राष्ट्रीय भ्रम आयोग के 
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अध्यक्ष श्री गजेन्द्र गडकर के शब्दों मे सचिवालय का कार्य चलाना एक और बात है 
तथा कारखानों का सचालन बिलकुल ही अलग चीज है । इसलिए आई० ए० एस७ 
सब रोगो की दवा नही बन सकते | इसके लिए विशेषज्ञ अलग ही तैयार करने होगे ।” 

(3) प्रबन्ध की स्वतन्त्रता की समस्या(#पा(/000779 ० (६॥४४९॥९८॥)-- 
सार्वजनिक उपक्रमो का मुख्य उद्देश्य न्यूनतम लागत पर उचित प्रकार की वस्तुएँ एव 
सेवाएं उपलब्ध करना होता है । इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए यह आवश्यक है कि 
उपक्रम का सगठन और प्रबन्ध निष्कलक हो । निष्कलंक संगठन एवं प्रबन्ध के लिए 
प्रबन्धकीय स्वतन्त्रता आवश्यक होती है । प्रो० एम० सी० शुक्ला के शब्दों मे, “यदि 
इन सार्वजनिक उपक्रमो को उचित स्वतत्नता दी जाय तो एक व्यापारिक कंपनी की भाँति 
ये पूरी क्षमता से कार्य कर सकते है ।” इस' सम्बन्ध में प्रश्न यह उठता है कि क्या 
सावेजनिक उपक्रमो को पूर्ण स्वतन्त्रता देनी चाहिए अथवा इस स्वतनन्‍्त्नता की कोई 
सीमा होनी चाहिए प्रो० ए० अप्पलबी ने इस सद्भे मे लिखा है, “यह तो निविवाद 
सत्य है कि सार्वजनिक उपक्रमों में पूर्ण स्वतन्त्रता का प्रश्न नही उठता क्योकि प्रजा- 
तान्त्रिक देश मे सरकार का हस्तक्षेप आवश्यक होता है। तथापि प्रशासन सम्बन्धी 
स्वतन्त्रता का आशय केवल यह है कि सरकार के उच्च अग्रो को यह ब्रात सिखा दी 
जाय कि हस्तक्षेप करने मे आत्म-सयम से काम ले और बहुत ही महत्त्वपूर्ण मामलो मे 
ही हस्तक्षेप करे ।” 

(4) संसदीय नियन्त्रण एवं सार्वजनिक जवाबदेही को ससस्था--सा्वंजनिक 
उपक्रमो की एक वास्तविक समस्या संसदीय नियन्त्रण एवं सावंजनिक जवाबदेही की 
समस्या है । ब्रिठिश द्वान्सपोर्ट कमीशन के अध्यक्ष लार्ड हरकोस्ब ने सिलेक्ट कमेटी के 
समक्ष बोलते हुए कहा था, “अन्ततोग्रत्वा एक बहुत ही वास्तविक समस्या संसद के 
प्रति जवाबदेही की है।” इस बात से इन्कार नहीं किया जा सकता कि संसद को 
सार्वेजनिक उपक्रमो पर नियन्त्रण का अधिकार मिलना ही चाहिए क्योकि सावेजनिक 
उपक्रमो मे जनता का धन लगा होता है और ससद जनता की एक प्रतिनिधि संस्था 
है। परन्तु ऐपा होने पर हमे इस बात को ध्यान में रखना चाहिए कि एक तरफ 
संसदीय नियन्त्रण ओर दूसरी ओर उपक़मो की स्वतन्त्नता एवं लोच मे पूर्णतया 
विरोधाभास है । यदि ससदीय नियन्त्रण को सिद्धान्त रूप में स्वीकार किया लाता है 
तो लोच एवं स्वतन्त्रता मे कमी आना स्वाभाविक है । 

(5) अकेक्षण और मुल्यांकन की समस्था--वर्तेमान मे सावेजनिक उपक्रमों का 
अकेक्षण भारत के कम्पट्रोलर एण्ड ऑडीटर जनरल के परामहौोपर केन्द्रीय सरकार 
द्वारा नियुक्त अंकेक्षकों द्वारा किया जाता है। कुछ लोग अंकेक्षण की इस वर्तमान पद्धति 
को उचित नहीं मानते । इनकी दृष्टि सेअकेक्षण की उचित व्यवस्था तभी हो सकती है 
जबकि उपक्रम के आन्तरिक एवं बाह्य अंकेक्षण को पृथक्‌ कर दिया जाय ओर बाह्य 
अंकेक्षण निजी क्षेत्र के कुछ मान्यता प्राप्त अकेक्षकों द्वारा कराया जाय ताकि वास्त- 
विकता का ज्ञान हो सके । रूस में ((॥0:2/4०0५० एक विशिष्ट संस्था है जो साद॑- 
जनिक उपक्रमी की वित्तीय ही नही बल्कि कार्ये-क्षमता का भी अंकेक्षण करती हैं 
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भारतीय सार्वजनिक उपक्रमों मे इसका अभाव है । अमरीका ने भी निष्पादन अकेक्षण 
(?७ई/०॥8706 5०५॥) की व्यवस्था की गई । प्रशासनिक सुधार आयोग के सुझाव 
पर भारत मे ऑडिट बोर्ड बन गया है जो सार्वजनिक उपक्रमो के कार्य निष्पादन का 
अकेक्षण भी करता है। इस बोर्ड मे सम्बन्धित उद्योग के विशेषज्ञों तथा तकनीकी 
व्यक्तियों को शामिल किया जाता है । 


(6) अ्रम समस्याएँ-- यद्यपि सावंजनिक क्षेत् आदर सेवा-योजक का प्रतीक 
है परन्तु फिर भी भारत में सार्वजनिक उपक्रमो में दो प्रकार की श्रम सम्बन्धी 
समस्याएँ पायी जाती है--प्रथम, इन उपक्रमों मे कार्य करने वाले कर्मचारियों में 
योग्यता, कुशलता और दक्षता का अभाव है। सार्वजनिक उपक्रमो के लिए व्याव- 
हारिक अर्थंशास्तरियो, लागत लेखापालो बाजार अनुसन्धान एवं सचालन अनुसधान के 
विशेषज्ञों, कम्पनी सचिवो, माल एव प्रबंध सम्बन्धी विशेषज्ञों इत्यादि की आवश्यकता 
होती है लेकिन प्रशिक्षित मानवीय ससाधन के अभाव के कारण सावेजनिक उपक्रमों 
के संचालन एवं विकास मे काफी बाधा होती है । 


दूसरी समस्या कुशल से विवर्गीय प्रबन्ध अर्थात्‌ श्रम-प्रबन्ध सहयोग के अभाव 
की समस्या है । सार्वजनिक उपक्रम भी निजी क्षेत्र की भाँति घेराव, हडताल और 
तालाबन्दी जैसे रोगो से ग्रस्त है । 


सावंजनिक उद्योगो की असफलता के कारण 


(4) लाल फोताशाही--स रकारी कार्यालयों मे व्याप्त लाल फीताशाही भारत 
के सावंजनिक उद्योगो मे व्यापक रूप से व्याप्त है जिसके कारण न तो उत्पादन, क्रय- 
विक्रय आदि सम्बन्धी निर्णय समय पर होते है, न ही इन उद्योगों मे काम करने वाले 
कमंचारी ईमानदारी से परिश्रम करके उत्पादन बढाने की चिन्ता करते हैं । 

(2) प्राविधिक कुशलता का अभाव--सार्वेजनिक उद्योगों का प्रबन्ध प्राय 
सरकारी अधिकारियो और राजनीतिश्ञो को सौपा जाता है जिन्हे व्यापार तथा व्यव- 
स्‍था का तनिक भी अनुभव नहीं होता । यह काम अनुभवी, निजी उद्यमियों तथा 
क्रुशल प्रबन्धकों का होता है । 

(3) संगठन में असप्तान नोति---भारतीय सा्वेजनिक उद्योगो के संगठन मे 
समान नीति का व्यवहार नही किया जाता । सुविधानुसार प्रत्येक व्यवसाय की प्रगति 
और महत्ता पर विचार करके ही यह निर्णय लिया जाता*है कि किस सार्वजनिक उद्योग 
का क्‍या स्वरूप रखा जाय । 

(4) प्रेरणा का अभाव---सावेजनिक उद्योगो में प्रेरणा का अभाव रहता है 
क्योकि जो व्यक्ति सरकारी उद्योगी को चलाते है उनको कोई व्यक्तिगत जोखिम नहीं 
रहता है | संस्थान चाहे लाभ पर चले या हानि पर, उन्हे तो महीने के अन्त में अपना 
बेतत मिल ही जाता है । है 


(5) संसद का अपर्याप्त नियन्त्रण--सरकारी निगमो की कायें-प्रणाली पर 
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संसद का कोई नियन्त्रण नहीं है | जो है, वह भी अपर्याप्त है। इसके परिणामस्वरूप 
लागत बढ जाती है और उनके सम्पूर्ण होने मे विलम्ब होता है । 

(6) निगमों तथा मंत्रालयों में पारस्परिक सहयोग का अभाव---निगमो तथा 
मंत्नालयों में पारस्परिक सहयोग का अभाव है | निगम को अपनी आतरिक स्वतत्तां 
का गये है तो मत्रनालयों को अपने प्रभुत्व का। इसका दुष्परिणाम उनकी कार्य-कुश- 
लता पर पडता है और विकास की गति अवरुद्ध हो जाती है । 

(7) अधिक पूंजोगत व्यय---अनेक परियोजनाओं में पूँजीगत व्यय काफी 
अधिक होने से अति पूंजीकरण की समस्या उन्पन्न हो गई है । उदाहरण के लिए हैवी 
इल्जीवियरिंग कॉरपोरेशन, फर्टिलाइजर कॉरपोरेशन, हिन्दुस्तान एरोनॉटिक्स इत्यादि 
मे अति पूँजीकरण की स्थिति पाईं जाती है । 

(8) प्रबन्धकीय व तकनोकी साधनों के विकास में असफलता--सा्वजनिक 
क्षेत्रकी एक असफलता यह भी रही है कि यह प्रबंधकीय एवं प्राविधिक कर्मचारियों के 
सम्बन्ध मे अपने आन्तरिक साधन आवश्यक्र सीमा तक विकसित नहीं कर सका है। 
परिणामत इसे निरन्तर विदेशी विशेषशो और सरकार से डेपुटेशन पर आये हुए 
कर्म चारियो पर तिभेर रहना पडता है । 

(9) क्षमता का पूर्ण उपयोग व होना--अनेक सार्मजनिक उपक्रम अपनी 
उत्पादन क्षमता का पृर्गे उपयोग नही कर पा रहे है | ऐसा अनुमान है कि यदि ये उप- 
क्रम अपनी क्षमता का 80% का भी उपयोग कर ले तो उत्पादन मे लगभग 000 
करोड रुपये की वृद्धि हो सकती है । 

(0) उपभोक्ताओं की सतुष्टि न होना--कुछ सावंजनिक उपक्रम माल की 
किस्म व कीमत की दृष्टि से पूर्ण संतोष नही दे पाये है। इस्पात ब उर्वेरकों की कीमतें 
भी बहुत अधिक निश्चित की गई है । भारत के निर्धन किसान दुनिया से सबसे मँहगी 
खाद खरीदते है । 

(]) प्रतियोगिता का अभा/व--सरकारी उद्योग अधिकाशत एकाधिकारी 
है। प्रतियोगिता के अभाव के कारण उपभोक्ताओ के प्रति लापरवाही और अकार्य- 
क्षमता उत्पन्न हो जाती है । 

(2) अन्य कारण--सार्वजनिक उद्योगो की असफलता तथा भन्द प्रगति के 
कारण इस प्रकार है '--- 

(3) बहुत से उद्योगो की स्थापना आ्थिक हृष्टि से महत्त्वपूर्ण बातो को ध्यान 
में रखकर नही बल्कि व्यावर्सायिक राजनीतिज्ञों द्वारा सरकारी क्षेत्रों मे अपनी राज- 
नेतिक शक्ति निर्माण करने का आधार बनाने के लिए की गई है । 

() इनके आयोजन में बहुत से दोष पाये जाते हैं जो केवल योजनाओं को 
कार्यान्वित करते के समय साममे आये है। इसके अतिरिक्त बाजार में माँग के अनु- 
कूल समायोजन भी नही है । 

(7) सावेजनिक उपक्रमो को चालू करने मे अपेक्षाकृत अधिक समय लगता 
है और इतकी लागत अनुमानों से अधिक हो जाती है । 
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(7९) सार्वजनिक उद्योगों में श्रम सम्बन्ध भी अनुकूल नही है । 


सावंजनिक उपक्रमो की कार्य-कुशलता बढ़ाने के सुझाव 


() संसद का नियन्त्रण--प्रत्येक साबंजनिक उद्योग को ससद के नियत्रण मे 
रखना चाहिए । उद्योगों फो वाषिक रिपोर्ट और खातो पर ससद का निरीक्षण होना 
चाहिए । लेकिन साथ ही यह भी आवश्यक है कि सार्वजनिक उद्योगों को पर्याप्त आत- 
रिक स्वतन्त्रता रहनी चाहिए और संसद का दैनिक कार्यों मे हस्तक्षेप नही होना 
चाहिए । कम्पनी के अध्यक्ष तथा संचालक मडल को कम्पती के उत्पादन लक्ष्य प्राप्त 
क्रने के लिए समुचित स्वातन्ह्य होना चाहिए, क्योकि ऐसी स्वतन्त्नता के बिना कोई 
भी व्यक्ति समुचित परिणाम कैसे प्राप्त कर सकता है ? सावेजनिक क्षेत्र के उद्योगों के 
प्रबन्धनो को कम-से-कम उतनी स्वतन्त्रता तो रहनी ही चाहिए जितनी कि निजी क्षेत्र 
के प्रबन्धको के हाथो मे होती है । 

(2) उच्च प्रबन्ध व्यवस्था--अत्यन्त सावधानी से उच्च प्रबन्धकों का चुनाव 
किया जाना चाहिए तथा प्रबन्धको की एक व्यवस्थित सेना पैदा करने के लिए औद्यो- 
गिक इकाई मे प्रबन्धक प्रतिक्षण दिया जाय । अब समय आ गया है कि उद्यम की 
प्रत्येक इकाई में आधुनिक प्रबन्ध व्यवस्था कायम की जाय । नियोजन, कच्चे माल 
की खरीद मे 7ए870077 (०४४०, उत्पादन नियोजन तथा शी 7.8५०7६ भादि 
पर अत्यन्त नवीन ढंग से ध्यान दिया जाता चाहिए | 

प्रबन्ध कौशल के विकास की दिशा में हम आज़ प्रयत्नशील हैं। कलकत्ता, 
अहमदाबाद, दिल्ली, बम्बई आदि विश्वविद्यालयों मे प्रबन्ध के क्षेत्र मे एक नई पीढी 
तैयार हो रही है । प्रबन्ध-व्यवस्था को सुधारने की दिशा मे मैनजमेण्ठ एक्जीक्यूटिव 
ट्रेनिंग व्यवस्था भी अनेक औद्योगिक इकाइयो मे चालू हुई है। इस दिशा मे साव॑- 
जनिक उद्योग ब्यूरो भी समुचित ध्यान दे रहा है । 

यह असन्‍्तोष का विषय है कि सरकार सार्वजनिक क्षेत्ञ की कमियो व दोषों 
के प्रति स्वयं जागरूक है । कुछ समय पूर्व श्रीमती इन्दिरा गाँधी ने कहा था, “सावें- 
जनिक क्षेत्र के परिणाम कुल मिलाकर हमारी आशाओ से नीचे रहे है। कुछ उपक्रमो 
ने काफी अच्छा कार्य किया है। अन्य बहुत बुरी तरह असफल रहे हैं तथा बहुत से 
उपक्रम अपेक्षित प्रगति कर रहे है । इस सम्बन्ध मे सरकार को इस तथ्य पर भी 
ध्यात देना चाहिए कि सार्वजनिक क्षेत्र स्वयं मे किसी समस्या का समाधान नहीं है । 
वह तो केवल ऐसी परिस्थितियों को उत्पन्न कर देता है जिससे अर्थ-व्यवस्था मे 
आधारभूत सुधार किए जा सके । लेकिन यह तभी हो सकता है जबकि सार्वजनिक 
क्षेत्र क्षमता और योग्यता से कार्ये करें । 

(3) कार्य-कुशलता की जाँच--सार्वजनिक उद्योगों में कार्य-कुशलता की जाँच 
प्रति वर्ष की जानी चाहिए । गुण नियन्त्रण पर खास ध्यान देना चाहिए । 

(4) सचालक सण्डल को चुनाव--सार्वजनिक उद्योगों का प्रबन्ध एक संचा- 
लक मण्डल द्वारा किया जाना चाहिए जिससे उद्योग विशेष के अनुभवी व्यक्तियो का 
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प्रतिनिधित्व हो तो अधिक अच्छा रहेगा । निजी क्षेत्न के व्यक्तियों को भी इस सचा- 
लक मण्डल में स्थान दिया जाय । 

(5) लागत रेखा--सहकारी क्षेत्र के उद्यागों में प्रबन्धक लेखपाल रखे जाने 
चाहिए और इन विशेषज्ञों की सहायता से निर्मित बस्तुओ के उचित मूल्यों का निर्धा- 
रण किया जाना चाहिए । 

(6) नवीनतम प्रविधियॉ--इन सरकारी उपक्रमो में उत्पादन की नवीनतम 
प्रविधियो को काम मे लाना चाहिये ओर व्यवस्था में भी नवीनता का सचार होते 
रहने देना चाहिए । 

(7) अन्य कर्मचारियों की नियुक्ति मे सावधानो--सार्वेजनिक उद्योगों मे अन्य 
कर्मचारियों की नियुक्तियाँ योग्यता अनुभव, प्रशासन क्षमता के आधार पर होनी 
चाहिए । प्रत्येक औद्योगिक इकाई मे इस प्रकार की व्यवस्था रहनी चाहिए कि योग्य 
एवं प्रतिभावान तथा परिश्रमी व्यक्ति सर्वोच्च स्थान तक पहुँच सके । 

(8) श्रम सम्बन्ध--सावंजनिक क्षेत्र मे श्रमिक सम्बन्धों को सुधारने की दृष्टि 
से प्रबन्धनोय स्टाफ तथा श्रमिकों में उद्योग के प्रति गहरा लगाव एवं अनुभूति पैदा 
होने की आवश्यकता है। प्रबन्धकों तथा श्रमिकों के आपसी सम्बन्धो के बारे मे जो 
हष्टिकोण चल रहे है--उनमे भी आमूल परिवर्तेत करने की आवश्यकता है। श्रमिको 
व प्रबन्धकों की कुशलता में वृद्धि तभी संभव है, जबकि प्रशिक्षण, आधुनिक तकनीकी 
तथा कार्य करते की अन्य वैज्ञानिक प्रणालियों को दिन प्रति दिन के कार्यों मे अप- 
नाया जाय | 

(9) उपभोक्ता उद्योग में प्रवेश--सावंजनिक क्षेत्र को कुछ चुने हुए उपभोक्ता 
उद्योगों मे भी बडे तथा मध्यम रूप में प्रवेश करना चाहिये। इससे एक लाभ यह 
होगा कि उपभोक्ताओं के हित के लिए अनेक महत्त्वपूर्ण पदार्थों की कीमतो पर निय- 
त्रण रखा जा सकेगा तथा इन उद्योगो से शीघत्ष लाभ पैदा करके सावेजनिक क्षेत्र 
अपनी आलोचनाओ का उत्तर भी दे सकेगा । 

(0) अन्य सुझाव--- 

(अ) बड़े उपक्रमो मे वित्तीय मामलों के अधिकार अपेक्षाकृत अधिक होने 
चाहिए । वित्तीय सलाहकार की परिषद्‌ बताई जाय जो प्रबन्धको को वित्तीय परा- 
मशे दे । हे 

(ब) नये उपक्रमो को खोलने के पहले विद्यमान उपक्रमो को सगठित क्रिया 
जाना चाहिए । है 

(स) कुछ सरकारी उपक्रमो को कम्र से कम 25 से 30 वर्षों की अवधि के 
लिए लिजी उद्योगपतियो के पट्टे पर देना चाहिये । 

(द) कुछ सरकारी क्षेत्र के उपक्रमो के 40% अंशो को जनता मे बेच देना 
चाहिए । जनता अ्रंशधारियो के रूप मे सतर्क रहेगी और इस तरह प्रबन्धको को कार्य 
कुशल बने रहने के लिए बाध्य होता पड़ेगा । ” 

(ये) इच उद्योगों के प्रमुख संचालक के रूप से रिटायड़े अधिकारियों तथा 
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डेपुटेशन के आधार विभिन्न मत्रालयों के लोगों का भेजना बन्द किया जाना चाहिए। 

(र) सावंजनिक क्षेत्र के उच्चमो मे जहाँ पर श्रमिकों की सुख-सुविधा आदि के 
बारे मे पूर्ण ध्यान देने की आवश्यकता है, वहाँ यह भी आवश्यक है कि उद्योगो में 
हडताल आदि को अवैधानिक घोषित कर दिया जाय । 

समय-समय पर विभिन्न समितियों और आयात आयोगो ने जैसे छागला 
आयोग 945, कृष्ण मेनन समिति 949, प्राकलन समिति 960, योजना आयोग, 
भारतीय प्रशासनिक सुधार आयोग सरकारी उपक्रमों को अधिक कुशल बनाने के लिए 
शुझाव दिए है जिनके साराश कुछ सुझाव के रूप मे दिए गए है। 


परोक्षा प्रश्न 


! भारतवर्ष मे सावंजनिक उद्योगो की समस्याओं की विवेचना कीजिए और 
उनकी कार्यकुशलता बढ़ाने के लिए सुझाव दीजिए । 

2, क्या आप इस पक्ष में है कि भारत में सावेजनिक क्षेत् को बढाया जाए ? 
सावजनिक क्षेत्र के उद्योगो को किन आधारो पर अक्षम बताया गया है ? 

3, भारत में सार्वजनिक उद्योगो का संगठन किन ढगो से हुआ है ? संक्षेप मे 
प्रकाश डालिए । 

4 भारत मे सार्वजनिक क्षेत्र इतना सफल नही रहा है, जितना निजी क्षेत्र।' 
व्याख्या कीजिए तथा सार्वजनिक क्षेत्र की कमियो पर प्रकाश डालिए | 

5 'सावेजनिक व निजी दोतो ही क्षेत्रो' को राष्ट्र हित मे एक दुसरे से सह- 
योग करना चाहिए, प्रतिस्पर्डा नही ।! विवेचनता कीजिए । 
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भारत सरकार को औद्योगिक नीति 


(90879 एजालए ० 6 00एशएशशआा ० 70/8) 


औद्योगिक नीति का अर्थ---औद्योगिक नीति एक व्यापक विषय है। इसके 
अन्तगंत उन सभी सिद्धातो, सरकारी नीतियों एवं तियमो को सम्मिलित किया जाता 
है जो औद्योगिक विकास के लिए सरकार द्वारा कार्यान्वित किए जाते है। उचित 
औद्योगिक नीति से ही आज के अद्धंविकसित राष्ट्र आथिक विकास के क्षेत्र मे आगे 
बढ़ सके है। अत' भारत जैसे अद्धंविकसित देश के लिए औद्योगिक नीति का अत्य- 
घिक महत्त्व है । 

स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात्‌ सरकार को ओद्योगिक नीति---5 अगस्त 
947 को भारत स्वतन्त्र हुआ । उस समय देश में औद्योगिक सकठ बढ़ा हुआ था। 
देश-विभाजन के कारण औद्योगिक व्यवस्था अस्त-व्यस्त हो गई थी और औद्योगिक 
दशा गिरती जा रही थी। देश के औद्योगिक क्षेत्र मे अनिश्चितता का वातावरण बना 
हुआ था। इस अनिश्चितता और अशान्ति को दूर करने के लिए दिसम्बर सन्‌ 947 
में एक औद्योगिक सम्मेलन आयोजित किया गया । इस सम्मेलन ने यह राय दी कि 
भारत सरकार को शीघ्रता से स्पष्ठ औद्योगिक नीति की घोषणा करनी चाहिए, 
ताकि देश का ओद्योगिक विकास सुव्यवस्थित ढज्भ से हो सके । अनेक राजमैतिक 
उलझनो के होते हुए भी, 6 अप्रैल सन्‌ 948 को तत्कालीन उद्योग मंत्री डा० श्यामा 
प्रसाद सुकजोी ने भारत की ओद्योग्रिक नीति की घोषणा की । 


सन्‌ 948 की औद्योगिक नीति 


सत्‌ 948 की ओद्योगिक नीति मे जो प्रस्ताव स्वीकार क्रिया गया उसकी 
प्रमुख विशेषताएँ निम्त थी :--- 

. उद्देश्म्--इस ओऔद्योगिक नीति के उद्देश्य थे--() सबके लिए न्याय एवं 
अवसरो की समानता वाली सामाजिक व्यवस्था स्थापित करना, (2) देश के ससा- 
धनों के सदुपयोग द्वारा उत्पादन में वृद्धि करके जीवन-स्तर ऊँचा उठाना, (3) सभी 
को समाज की सेवा मे काम करने का अवसर उपलब्ध कराना । 

2. झ्ौद्योगिक वर्गोकरण--उद्योगों को निम्त चार भागो से बाँठा गया :--- 
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(7) एकमात्र सरकारी एकाधिकार वाले उद्योग-- इस श्रेणी मे 3 उद्योग रखे 
गए---अस्त्न-शस्त्र का निर्माण, अणुशक्ति का उत्पादन और रेलवे एवं यातायात तथा 
डाक-तार । यह निश्चित किया गया कि इसकी स्थापना और विकास का दायित्व 
पूर्णल्य से सरकार के एकाधिकार मे ही रहेगा । 

(0) सरकार नियन्त्रित क्षेत्र--इस श्रेणी के अन्तर्गत 6 उद्योग रखे गए--- 
कोयला, लोहा व इस्पात, हवाई जहाज निर्माण, समुद्री जहाज-निर्माण, टेलीफोन तथा 
बेतार उपक्रमो का निर्माण। इन उद्योगों के सम्बन्ध मे तीन महत्त्वपूर्ण बातें कही 
ग़यी थी -- 

(अ) इस श्रेणी के उद्योगों मे नयी इकाइयो की स्थापना केन्द्रीय व प्राल्तीय 
सरकारो अथवा अन्य सार्वजनिक संस्थाओं द्वारा की जा सकती है। 

(ब) इन उद्योगों से सम्बन्धित वर्तमान इक्राइयो को दस वर्ष तक विकसित 
होने का पूर्ण अवसर दिया जाएगा। दस वर्षों के पश्चात्‌ ही इन उद्योगों के राष्ट्रीय- 
करण के प्रश्त पर विचार किया जाएगा। यदि राज्य किसी औद्योगिक इकाई को 
अपने अधिकार से लेगा तो उसक्रा उचित मुआवजा दिया जाएगा। 

(स) सिद्धान्त के रूप मे सरकारी उपक्रम राज्य के नियन्त्रण मे सार्वजनिक 
निगमो के रूप मे चलाए जाएँगे । 

(7) सरकारी नियन्त्रण तथा नियमन के अन्तर्गत उद्योग--इन श्रेणी मे 5 
आधारभूत महत्त्व के उद्योग सरकार के नियन्त्रण तथा निर्देशन मे रखे गए, तथा इस 
श्रेणी मे रखे गए प्रमुख उद्योग ये थे * नमक, मोटर, ट्रैक्टर, इलेक्ट्रकल्स इजीनिय रिंग 
भारी रसायन, भारी मशीन, अल्कोहल, सूती तथा ऊनी वस्त्न, सीमेट, चीनी, कागज, 
जल तथा वायु-यातायात आदि। ये उद्योग निजी क्षेत्र मे रहेगे और इनको राष्ट्रीय- 
करण का कोई भय नही रहेगा। परन्तु इन उद्योगो में भी सरकार नई इकाइयाँ स्था- 
पित कर सकती है। 

(९) अन्य उद्योग--शेष सभी उद्योग सामान्यत निजी तथा सहकारी उपक्रम 
के लिए छोड द्विए गए। यदि किसी उद्योग की प्रगति सन्‍्तोषजनक नही रही तो 
सरकार को हस्तक्षेप करने का अधिकार है। 

3 क्ुटीर तथा लघु उद्योग--औद्योगिक नीति मे इन उद्योगो के महत्त्व को 
स्वीकार किया गया । क्योकि इनमे व्यक्तिगत, ग्रामीण, तथा सहकारी उपक्रम सभव 
होते है। ऐसे उद्योग स्थानीय साधनों के पूर्ण उपभोग तथा कुछ उपभोग-योग्य बस्तुओ 
के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने की दृष्टि से उपयोगी होते है। प्रस्ताव में यह्‌ 
भी कहा गया है कि विशाल उद्योगों के साथ इनका समन्वय किया जाना चाहिए । 

4 अ्रपनोति--औद्योगिक विकास के लिए श्रम के महत्त्त को भी स्वीकार 
किया गया और कहा गया कि सरकार श्रमिको की स्थिति सुधारने का प्रयत्न करेगी। 
उद्योगों के लाभ में श्रमिकों को भी हिस्सा मिलेगा। उद्योगों भे संचालन के लिए 
श्रमिकों को भागीदार बनाने का प्रयत्न किया जाएगा । औद्योगिक झगड़ो के फैसले 
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के लिए उचित व्यवस्था की जाएगी तथा श्रमिको की गुह-समस्या के समाधान के 
लिए आगामी 0 वर्षों मे ।0 लाख मकान बनाए जाएँगे । 

5. तठकर नौति व कर नीति--सरकार की तटकर नीति इस प्रकार की 
होगी कि उपभोक्ताओं पर अनावश्यक भार डाले बिना, देश के साधनों का उपभोग 
किया जा सके और अनावश्यक विदेशी प्रतिस्पर्धा को रोका जा सके । यह भी कहा 
गया कि करप्रणाली मे आवश्यक सुधार किया जाएगा, ताकि पूजीगत-नियोजन व बचत 
मे वृद्धि हो सके और कुछ व्यक्तियों के हाथ मे ही सम्पत्तियों का संकेन्द्रण न हो सके। 

6, विदेशी पूजी--सरकार विदेशी पूँजी का स्वागत करेगी यदि उसे राष्ट्र 
के हित मे समझा गया । यदि विदेशी पूँजी का राष्ट्रीयकरण किया गया तो उचित 
मुआवजा दिया जायगा । 

7. वितरण--प्रस्ताव मे कहा गया कि वर्तेमान समय में उत्पादन वृद्धि पर 
जो दिया जायगा और वितरण की समस्या पर भविष्य में विचार किया जाएगा | 

सन्‌ 948 की नीति को आलोचनात्मक समीक्षा--सन्‌ 948 की नीति 
पर टीका-टिप्पणी मिश्रित रही । कुछ व्यक्तियों ने इसका स्वागत किया। श्री सीन 
मसानी के अनुसार “इस नीति के द्वारा प्रजातंत्रात्मक समाजवाद की नीव डाली 
गयी ।” प्रो० रगा के अनुसार “यह नीति गाँधीवाद की विजय थी ।” इसके विपरीत 
कुछ प्रमुख पूंजीपतियों ने इसको एक-मार्गीय तथा निजी उपक्रमो के प्रति पक्षपात 
कहकर इसकी निन्‍्दा की | प्रो० के० टी० शाह के अनुसार, “यह वह नीति नही थी 
जिसे एक प्रगतिशील वथा उन्नति की आशा रखने वाले देश को अपनाना चाहिए ।” 
शी बी० के० आर० वी० राव ते इस ओद्योगिक नीति को ढुलमुल बताया था। 
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सन्‌ 948 की भौद्योगिक नीति लगभग 8 वर्षों तक चलती रही, परन्तु इन 
वर्षों मे भारत की राजनैतिक एवं आर्थिक ब्यवस्था में अनेक महत्त्वपूर्ण परिवर्तेत हुए, 
जिनके कारण औद्योगिक नीति मे परिवर्तेत की आवश्यकता पडी | सक्षेप मे सन्‌ 948 
की औद्योगिक नीति मे सशोधन की अनिवायंता के प्रमुख कारण निम्न थे “-- 

() भारतीय संविधान--भारत का नवीन संविधान 26 जनवरी सन्‌ !950 
को लागू किया गया, जिसमे जनता को कुछ मौलिक अधिकारों का आश्वासन दिया 
गया और राज्य के नीति निर्देशक तत्त्वो का उल्लेख किया गया। अतः यह आवश्यक 
समझा गया कि संविधान की धाराओ के अनुसार ही औद्योगिक नीति को रखा जाय। 

(2) द्वितीय पंचवर्षोध योजना--देश में आधथिक नियोजन का कार्य संगठित 
ढंग से । अप्रैल 956 से आरम्भ हुआ | योजना के अनुभवों को ध्यान में रखते हुए 
भारत में औद्योगिक विकास आवश्यक समझा गया ) 

(3) समाजवादी समाज को स्थापनता--दिसम्बर सन्‌ 953 में भारतीय 
संसद ने देश में समाजवादी ढाँचे की सामाजिक व्यवस्था का निर्माण अपनों सामा- 
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जिक तथा आर्थिक नीति के रूप में स्वीकार किया । अतः सरकारी कार्यक्षेत्र बढाना 
आवश्यक हो गया । 
(4) अन्य कारण--- 
(अ) द्वितीय पंचवर्षीय योजना मे उद्योग-धन्धो के विकास को उच्च प्राथ- 
मिकता प्रदान की गई, जिसके अनुरूप ही औद्योगिक नीति का होना आवश्यक था ! 
(ब) निजी क्षेत्र मे प्रथम ओद्योगिक नीति के परिणामस्वरूप कुछ अनि- 
श्चितता और आशकाएँ उत्पन्न हो गई थी जिनको दूर करना भी आवश्यक हो गया, 
ताकि सरकारी क्षेत्र के साथ-साथ निजी क्षेत्र भी औद्योगीकरण में पूरा सहयोग 
दे सके | 
उपर्यक्त परिवर्तेन के फलस्वरूप देश के लिए एक नई ओद्योगिक नीति की 
घोषणा अनिवाय हो गई और 30 अप्रैल सन्‌ 956 को एक औद्योगिक नीति प्रस्ताव 
द्वारा देश की तवीन औद्योगिक नीति की घोषणा कर दी गई । 
सन्‌ 956 की नवीन औद्योगिक नीति को विशेषताएँ--सन्‌ 956 की नवीन 
औद्योगिक नीति की कुछ प्रमुख बाते इस प्रकार है-- 
() नीति का उद्देश्व--इस नीति के प्रभूख उद्देश्य इस प्रकार थे--- 
(अ) आर्थिक विकास की ग्रति को तीज करना, 
(ब) आधारभूत उद्योगो और मशीन-निर्माण उद्योगो का विकास करता, 
(स) एक विशाल एवं प्रगतिशील सहकारी क्षेत्र की स्थापना करना, 
(द) आय तथा सम्पत्ति की असमानत्ता को घटाना, < 
(य) निजी अधिकारों को रोकना और आशिक सत्ता के केन्द्रीयकरण पर 
अकुश लगाना । 
(2) उद्योगों का वर्गीकरण--इस नीति के अन्तर्गत उद्योगों को निम्त तीन 
श्रेणियों मे वर्गीकृत किया गया--- 
(अ) वे उद्योग जो पूर्णहूप से राज्य के एकाधिकार में रहेंगे उद्योगो की सूची 
अ (8006076 5) मे रखे गए 7 महत्त्वपूर्ण और आधारभूत उद्योग पूर्णरूप से 
राज्य के एकाधिकार मे रहेगे। ये उद्योग इस प्रकार है---अस्त्न-शास्त्र एवं सैनिक उप- 
करण, अणुशक्ति, लोहा और इस्पात, इस्पात के पिडो की ढलाई, भारी मशीनरी 
निर्माण भारी विद्य॒ुत्‌ मशीनें, कोयला और भूरा कोयला, खनिज-तेल, खनिज लोहे की 
खुदाई, गंधक, मैगनीज एवं कुछ अन्य खनिज तथा उनकी सफाई जैसे हीरा, सोना, 
ताँबा, सीसा आदि, आणविऊ खनिज, वायुयान निर्माण, वायु यातायात, रेल यातायात, 
जहाज निर्माण, टेलीफोन एवं दूर-संचार उपकरण, विद्युत्‌ उत्पाइत व वितरण । इस 
श्रेणी के सभी नए उद्योग सरकार द्वारा स्थापित किए जाएँगे, परन्तु इस नीति से सन्‌ 
948 की लीति को भाँति वर्तेमात इकाइयो के लिए राष्ट्रीयकरण की कोई चर्चा 
नही थी । न 
(ब) वे उद्योग जिनके विकास सें सरकार भविष्य में उत्तरोत्तर अधिक भाग 
लेगी--उद्योगो की द्वितीय सूची में 92 उद्योग रखे गए जिन पर धीरे-धीरे सरकार 
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का स्वामित्व हो जाएगा, तथा इस श्रेणी मे नए कारखाने स्थापित करने मे सरकार ही 
अगुआ रहेगी। परत्तु साथ-साथ निजी क्षेत्र भी चालू रहेगा और इस श्रेणी मे निजी 
साहसियो को भी विकास का अवसर दिशा जाएगा, चाहे वह व्यक्तिगत हो अथवा 
सरकार की साझेदारी मे । द्वितीय सूची के प्रमुख उद्योग अल्यूमिनियम तथा लोह्‌ 
धातुएँ, मशीन औजार निर्माण एव ओजारीय धातुएँ, जीवनदायक तथा अन्य दवाएँ 
रासायनिक खाद, कृत्रिम रबड, कोयले का कोक बनाता, रासायनिक लुगदी, सडक 
और परिवहन तथा अन्य खनिज पदार्थ जो सूची अ मे न हो । 

(स) अन्य समस्त उद्योग जो सामान्यतः निजी क्षेत्र के लिए सुरक्षित रहेंगे- 
शेष सब उद्योग तृतीय श्रेणी मे रखे गए, जिनका विकास तिजी क्षेत्र पर छोड़ दिया 
गया । इस श्रेणी मे विशेषत: सभी उपभोक्ता उद्योग आ जाते है। यद्यपि इन उद्योगों 
का क्षेत्र पूर्णतः: निजी उद्यमियों के लिए खुला रहेगा, परन्तु सरकार पचवर्षीय योजनाओं 
में निर्धारित कार्यक्रमों के अनुसार इन उद्योगों के विकास के लिए सुविधाएँ प्रदान 
करेगी । साथ ही निजी क्षेत्र के लिए यह आवश्यक है कि वह पंचवर्षीय योजनाओ के 
निर्धारित कार्यक्रमों के अनुसार चले और उद्योग विकास एवं नियमन अधि|त्तेयम सन्‌ 
95 के अन्तगेंत लगाए गए नियन्त्रणो का अनुसरण करे । 

(3) कुटीर तथा लघु उद्यांग (200888 8704 $78-50488 ॥707४४68)-- 
इस नीति में भी कुटीर तथा लघु उद्योग के विकास पर पुन" जोर दिया गया और 
बेकारी को दूर करने, स्थानीय साधनों का पूर्ण उपभोग करने व राष्ट्रीय आय के 
अधिक़ समान वितरण के लिए इनका महत्व स्वीकार किया गया । यह व्यवस्था की 
गईं कि सरकार इन उद्योगो की प्रतिस्पर्धात्मक शक्ति को सुधारने वाले उपायो पर 
जोर देगी । इसके लिए वह मुख्यत. निम्न कदम उठाएगी । कठिनाइयो का निवारण, 
उत्पादन तकनीकी में सुधार, औद्योगिक बस्तियो और ग्रामीण सामूहिक वर्कशापों की 
स्थापना, बिजली की सुविधाओ का विस्तार और सस्ती दर पर बिजली प्रदान करना, 
वित्तीय एवं विक्रय सुविधाएँ उपलब्ध करना और औद्योगिक सहकारी समितियों का 
संगठन करना । 

(4) क्षेत्रीय विधभताओ को दूर करना--तवीन औद्योगिक नीति मे यह निश्चय 
किया गया कि सरकार पिछडे हुए क्षेत्र के औद्योगिक बिकास पर विशेष ध्यान देगी, 
ताकि देश मे ओऔद्योगिक विकास की दृष्टि से क्षेत्रीय विषमताएँ दूर हो जायें । इस 
उद्देश्य से औद्योगिक दृष्टि से,पिछडे हुए क्षेत्रों के लिए सरकार बिजली, पानी तथा 
परिवहन की सुविधाओं में वृद्धि करेगी विशेषकर, ऐसे क्षेत्रों में जहाँ रोजगार बढ़ाने 
की बहुत आवश्यकता है | 

(5) सहकारी सिद्धान्त--य्रथासम्भव सहकारिता का सिद्धान्त लागू किया 
जाएगा तथा निजी क्षेत्र में अधिक से अधिक कार्यों को सहकारी ढंग पर विकसित 
करने का प्रयास किया जाएगा 

(6) श्रम नीति---औद्योगिक शान्ति की स्थापना के लिए श्रमिको और उद्योग- 
पतियों के बीच सम्बन्धों को सुधारा जाएगा भौर दस बात का पूर्ण प्रमत्न किया 
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जाएगा कि दोनो पक्ष अपने-अपने उत्तरदायित्व को पूरी तरह से समझे । इस दृष्टि से 
श्रमिकों के रहत-सहत मे सुधार, श्रमिको और तकनीकी कमंचारियों के औद्योगिक 
प्रबन्ध मे सहयोग तथा इनकी कुशलता में सुधार होना आवश्यक है । 

(7) कर्मचारियों का प्रशिक्षण--इस नीति मे तकनीकी और प्रबन्ध सम्बन्धी 
कमेंचारियो की बढती माँग की पूर्ति के लिए प्रशिक्षण की सुविधाएँ बढाने तथा विश्व- 
विद्यालयों और अन्य सस्थाओ मे प्रबन्ध विशेषज्ञों की शिक्षा की सुविधा प्रदान करने 
का सुझाव दिया गया । 

(8) राष्ट्रीयकरण न करने का आश्वासन--सन्‌ 956 की भओऔद्योगिक नीति 
के अन्तगेत, प्रथम औद्योगिक नीति जो द्वितीय क्षेणी के निजी उद्योगों के स्पष्टीकरण 
के बारे मे, !0 वर्ष बाद पुनः विचार करने का प्रावधान था, उससे मुक्ति प्रदान कर 
दी गई । 

(9) सत्ता का विकेन्द्रीयकरण--यह भी कहा गया है कि सरकारी उपक्रमो 
की सफलता के लिए सत्ता का विकेन्द्रीयकरण किया जाएगा और प्रबन्ध कार्य व्याव- 
सायिक आधार पर चलाया जाएगा। 


सन्‌ 956 की औद्योगिक नीति का आलोचनात्मक विश्लेषण 


यद्यपि इस नीति ने सरकारी और निजी क्षेत्र का स्पष्टीकरण कर दिया है 
तथापि निजी क्षेत्र के समथंको ने इस नीति की आलोचना की है | कुछ प्रमुख आलोच- 
ताएँ इस प्रकार है --- 

(अ) निजी क्षेत्र के प्रतकल--ऐसा कहा गया है कि सरकार के विस्तृत कार्ये- 
क्षेत्र तथा उसके बढते हुए नियन्त्रण तथा नियमन अधिकारो मे परोक्ष रूप से राष्ट्रीय 
करण का संकेत मिलता है, जिससे निजी क्षेत्र मे पूंजी-सचय कार्यक्रमों को कुछ क्षति 
पहुँचेगी । भ्षी०ण सी० एच० भाभा ((, प्र. 8080॥9) के मतानुसार “गह नीति देश 
में राजकीय पूंजीवाद का आरम्भ और निजी उद्योगियो की समाप्ति की शुरुआत है ।”! 
विश्व बैडू के भूतपूर्व अध्यक्ष श्री यूजीन ब्लेक ने बताया है कि “इस नीति में निजी 
क्षेत्र के विकास के लिए पर्याप्त अवसर नही दिया गया, सरकार के काम अधिकाधिक 
बढ रहे हैं। अत: निजी क्षेत्रों को अपना भविष्य निराशाजनक प्रतीत होता है ।” 

(ब) अनिश्चित प्रावधान-- यह भी कहा जाता है कि इस तीति मे अनेक प्राव- 
धान अनिश्वचित और अस्पष्ट हैं । प्रत्येक वर्ग के उद्योगो मे कुछ ऐसे वाक्याश जोड 
दिए गए हैं जिनसे उद्योगो के वर्गीकरण की रेखा स्पप्ट नही है। जैसे, द्वितीय वर्ग के 
सम्बन्ध मे यह लिखा गया है “निजी क्षेत्रों से यह आशा की जायेगी कि वह राज्य के 
प्रयत्नो को आगे बढाते मे सहयोग देगा ।” इसी प्रकार तीसरी श्रेणी के उद्योगो के 
लिए कहा गया है कि “सामान्यत. इस वर्ग के उद्योगों का विकास निजी क्षेत्र के उप- 
क्रम द्वारा भी किया जाएगा ।” फिर भी इस वर्ग भे उद्योगो का विकास सरकारी 
उपक्रम द्वारा भी किया जाएगा । इस तरह के वाक्याशों से निश्चितता नहीं आा 


पाती । 
टेव॑ 
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(स) सहकारिता के नाम पर राजकीय पूंजीवाद--इस नीति मे सहकारी क्षेत्र- 
के विस्तार की जो बात प्रस्ताव मे कही गयी है वह भ्रामक है, क्योंकि वास्तव मे 
सहकारी क्षेत्र सरकार के निर्देशन पर ही कार्य करेगा । इस' प्रकार भारत मे सह- 
कारिता के नाम पर राजकीय पूँजीवाद ($(88 (09727) को बढ़ावा देने का 
प्रयत्न किया जा रहा है । 

(द) विदेशी पूंजी के सम्बन्ध से कोई उल्लेख नहीं--इस ओद्योगिक नीति में 
विदेशी पूंजी के सम्बन्ध मे कोई चर्चा नही की गई, जबकि प्रथम त्रीति मे ऐसा किया 
गया था। आलोचको का कहना है कि यदि विदेशी पूंजी के सम्बन्ध में तीति स्पष्ट 
होती तथा राष्ट्रीयकरण का क्षेत्र निश्चित किया गया होता तो विदेशी पूंजीपति निःशंक् 
होकर भारत मे अपनी पूँजी विनियोजित करते और निजी विदेशी विनियोग बहुत 
अधिक बढ़ सकता था । 

(य) कठिन दायित्व--सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र के लिए उद्योगो का एक 
विशाल क्षेत्र इस नीति के अन्तर्गत सुरक्षित कर लिया है, किन्तु सीमित साधनों और 
प्रबन्ध-कुशलता के अभाव में सह कारी उद्योग निजी उद्योगो की अपेक्षा अधिक उत्तम 
सेवा प्रदान नही कर सकेगे | 

(र) अस्थिर नीति--आलोचको का यह भी कहना है कि देश की औद्योगिक 
नीति में शीक्रता से परिवर्तन नही होने चाहिए। केवल 8 वर्ष की अल्प अवधि के 
बाद नवीन नीति का निर्माण, सरकारी नीतियो की अस्थिरता को प्रकंड करता है 
भौर निजी क्षेत्ञ के लोगों मे अविश्वास उत्पन्न करता है। 


औद्योगिक नीति 977 
(70४४4 ९०:०५) 


के 


9 56 की औद्योगिक नीति की कमियो को दूर करने और जनता की आयिक 
विकास सम्बन्धी आकाक्षाओं को पूरा करने के लिए तत्कालीन उद्याग मत्री श्री जाज॑ 
फर्नांडीज ने 23 दिसम्बर, 977 को एक नई ओद्योगिक नीति की घोषणा की जिसके 
प्रमुख उद्दे श्य निम्न प्रकार थे :--(१) एकाधिकारवादी प्रवृत्ति और कुछ हाथो मे 
अधिक शक्ति के जमाव को रोकना । (7) उद्योगो को सामाजिक आवश्यकताओ के 
अनुरूप बनाना । (77) उपभोक्ता वस्तुओं के उत्पादन में वृद्धि करना । (९) मानवीय 


तथा राष्ट्रीय साधनों का पूर्ण उपयोग करना । (५) रोजगार प्रदान करने वाले उद्योगों 
का तीजन्नता से विकास करनी । 


औद्योगिक नीति 977 के प्रमुख तत्त्व 
(शथा॥ ए६४0ए78७६४ ० [7005078॥ ९०७०४ 977) 


औद्योगिक नीति 977 के प्रमुख तत्त्वो का-अध्ययन निम्नलिखित शीषेको 
के अन्तगेंत किया जा सकता है :--- हे 


. लघु एवं कुटीर उद्योगों को अत्यधिक महत््व--इस नीति में लघु उद्योगों 
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द्वारा देश के औद्योगिक विकास में महत्त्वपूर्ण भूमिका अदा किए जाने पर जोर दिया 
गया | सरकार ने अपनी नीति मे यह स्पष्ट कर दिया था कि अधिक से अधिक 
वस्तुओ का उत्पादन इस क्षेत्र के लिए पूर्णतया आरक्षित किया जाएगा । इस उद्देश्य 
की पूर्ति हेतु लघु उद्योगो के लिए सुरक्षित वस्तुओं को 08 से बढ़ाकर 504 कर 
दिया गया । (वर्तेमान मे इन वस्तुओ की सख्या 708 हो गई है।) 

2. बहुत छोटे अर्थात्‌ टाइनो क्षेत्रो ([09 $20075) को औपचारिक सान्यता--- 
इस औद्योगिक नीति मे लघु उद्योगो की विद्यमान परिभाषा को ही स्वीकार किया 
गया । लेकिन इसमे भी टाइदी क्षेत्र की इक्राइयो की ओर विशेष ध्यान दिया गया । 
टाइनी क्षेत्र के अन्तगेंत ऐसी इकाइयो को रखा गया जिससे मशीनो और उपक़मो मे 
वितियोग की राशि एक लाख रुपये से अधिक नही है और जो गाँवों या ऐसे कस्बों 
मे स्थित है जिनकी जनसदस्या 97] की जनगणना के अनुसार 50,000 से कम है । 

3 कुटोर उद्योग ( (00886 770050765 )--क्ुटीर एवं गृह उद्योगों के 
संरक्षण के लिए एक विशेष कानून बताए जाने का आश्वासन दिया गया ताकि अधिक 
सख्या में व्यक्तियों को स्वयं रोजगार तथा औद्यागिक विकास मे उचित स्थान प्राप्त 
हो सके । 

4. बृहुत्‌ औद्योगिक घराने--औद्योगिक नीति मे बडे औद्योगिक घरानो और 
गैर आनुपातिक विकास को रोकने मे सरकारी नीति की असफलता पर चिन्ता व्यक्त 
की गई और भविष्य में इन घरानों के विक्रास पर निम्न प्रतिबन्ध लगाए जाने के लिए 
कहा गया-- 

() विद्यमान उपक्रमों का विस्तार एवं नए उपक्रमो की स्थापना एकाधिकार 
एवं प्रतिबन्धात्मक व्यापार व्यवहार अधिनियम ()/ रे '' ? 6८) के अधीन की जा 
सकेगी परन्तु अब इस अधिनियम के प्रावधान कडाई से लागू किए जाएँगे । 

(7) विद्यमान उपक्रमो द्वारा नई वस्तुओ के उत्पादन तथा नई औद्योगिक 
इकाइयो की स्थापना के लिए बड़े औद्योगिक घरानो को केन्द्रीय सरकार की विशेष 
स्वीकृति प्राप्त करनी होगी । 

(7) औद्योगिक इकाइयो की स्थापना अथवा विस्तार के लिए इस बड़े 
औद्योगिक घरानो को अपने आन्तरिक वित्तीय साधनों पर आश्रित होना होगा । साये- 
जनिक वित्तीय संस्थाओं द्वारा इन घरानो को प्रदत्त ऋण की सुविधाएँ कम की 
जाएगी । उवेरक, कागज, सीमेण्ट, जहाजी यातायात, पेट्रो-सायन आदि पृजी गहन 
उद्योगो को छोडकर शेष अन्य उद्योगो मे ऋण पूंजी अनुपात इस प्रकार निश्चित किया 
गया जिससे अन्य औद्योगिक घरानो को आत्तरिक वित्तीय साधनो को अपेक्षाकृत 
अधिक जुटाना पडे । 

(7९) सरकार द्वारा यह प्रयास किया जाएगा कि कोई भी व्यावसायिक समूह 
एकाधिकारिक शक्ति प्राप्त न कूर सके। लाइसेस नीति के अन्तर्गत इन घरानो के 
उद्योगो की क्रियाओ पर नियन्त्रण रखा जाएगा। 

(5) स्वदेशी और विदेशी तकनीक ([70200005 00 ह0शंह्ञा 7९०त0- 
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08ए)--इस नीति से कहा गया कि देश का भावी ओद्योगिक विकास स्वदेशी तक- 
नीक पर आधारित होना चाहिए और इसे विशेष प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए । जिन 
जटिल तथा प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों मे भारतीय दक्षता एवं तकनीक पर्याप्त नही है, 
उनके लिए सरकार सर्वश्रेष्ठ तकनीक दक्षता का आयात इस नीति में रखा गया। 

(6) विदेशी विनियोग (70728 ॥7ए6४४2८॥)--इस औद्योगिक नीति भे 
यह कहा गया कि विद्यमान विदेशी कम्पनियों पर विदेशी विनिसय नियसन अधिनियम 
(07680 :०॥8॥86 २88णै४४07 ४०) की शर्तों को कठोरता से लागू किया 
जाएगा । यदि विदेशी कम्पनियों की समता अश पूंजी 40% से अधिक होगी तो उनके 
साथ भारतीय कम्पनियों के समान व्यवहार किया जाएगा अर्थात्‌ इन कम्पनियों पर 
विस्तार के वही सिद्धान्त लागू होगे जो भारतीय कम्पनियों के विस्तार के लिए है। 
विदेशी विनियोग एवं तकनीक की अनुमति सरकार द्वारा राष्ट्रीय हित के दृष्टिकोण 
से निर्धारित शर्तों पर दी जाएगी । जहाँ विदेशी जानकारी एन तकनीक की आवश्य- 
कता नही है वहाँ चालू समझौतों का पुनः: नवीनीकरण नही किया जाएगा । 

(7) संयुक्त उपक्रम (॥07/ ५७॥प्रा०5)-भारतीय उद्योगपतियो ने विदेशों में 
वहा के स्थानीय उद्योगपतियों के सहयोग से बहुत सारे उद्योग स्थापित किए है। इस 
सम्बन्ध मे इस औद्योगिक नीति मे यह स्पष्ट किया गया कि ऐसे संयुक्त उपक्रमो की 
दशा मे मशीन, साज-सज्जा तकनीकी ज्ञान, प्रबन्धकीय ज्ञान आदि का निर्यात तो 
सम्भव होगा परन्तु रोकड विनियोग की सिर्फ कुछ आवश्यक दशाओ में एक निश्चित 
सीमा,तक ही अनुमति प्रदान की जाएगी क्योकि भारत जैसे विकासशील, देश से 
अत्यधिक पूंजी का निर्यात न तो सम्भव है और न वाछनीय । 

(8) आयातो में उदारता की नीति--इस नीति में इस बात पर जोर दिया 
गया कि जिन परियोजनाओ को कार्यान्वित करने मे रुकावटे आ रही है अथवा जिन 
क्षेत्रों में घरेलु उत्पादक मूल्य बढाकर अनुचित लाभ कमा रहे है वहाँ आयात प्रतिबन्ध 
में छूट दी जाएगी । यह छूटे ऐसे क्षेत्रों में दिए जाने की योजना थी जहाँ विद्यमान 
मात्नात्मक नियन्त्रण भावी विकास में सहायक होने के स्थान पर बाघक सिद्ध हो 
रहे है । 

(9) उच्चोगों के लिए स्थान निर्धारण--सरकार द्वारा सम्पूर्ण देश के सन्‍्तुलित 
क्षेत्रीय विकास की आवश्यकता को सर्वाधिक महत्त्व दिया गया है। जिसमे विभिन्न 
क्षेत्रों मे विधभताओ को धीरे-क्षीरे कम किया जा सके । इस हृष्टि से सरकार ने यह 
निशचय किया कि 0 लाख से अधिक जनसंख्या वाले महानगरो तथा 5 लाख से 
अधिक जनसंख्या वाले शहरी क्षेत्रो मे एक निश्चित परिधि तक औद्योगिक इकाइयी 
की स्थापना के लिए नया लाइसेस निर्गेमित न किया जाय । सरकार द्वारा बडे पैमाने 
की ऐसी विद्यमान इकाइयो को सहायता देते के प्रश्न पर विचार किया गया जो महा- 
नगरों से पिछड़े क्षेत्रों मे स्थातान्तरण चाहेगी । 

(70) भृूल्य नीति--देश मे ऐसी सुहृह मूल्य नीति अपनाए जाने पर बल 
दिया गया जिससे मूल्यों में वाउनीय स्थायित्व कायम रह सके और कृषि तथा ओऔद्यो- 
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गिक उत्पादों के मुल्यो मे उचित समता («7 ए7४४) रखी जा सके । इसके लिए 
यह निश्चय किया गया कि नियत्रित कीमत में पूंजी पर उचित प्रतिफल जोडा जाय 
परन्तु सरकार द्वारा अत्यधिक लाभ अजित करने की अनुमति न प्रदान की जाय । 

(।]) श्रमिको की सहभागिता--इस नीति में बड़े औद्योगिक घरानो के 
प्रबन्ध के व्यवसाथीकरण पर बल दिया गया । श्रसिको को अपने कारखानों की अंश 
पूँजी मे हिस्सा लेने के साथ-साथ उन्हे प्रबन्ध मे भी भाग लेने के लिए प्रोत्साहित 
किया गया । 

औद्योगिक नोति की 977 की प्रमुख आलोचनाएँ--निम्नलिखित है--- 

(!) लघु उद्योगों से सम्बन्धित नीति की आलोचनाएँ--यद्यपि इन औद्योगिक 
नीति में लघु उद्योगो को स्वतन्त्र और महत्त्वपूर्ण स्थान दिया गया है। और सावें- 
जनिक क्षेत्र को अधिक सुहृढ बनाने «की बात की गई है परन्तु ,.बह सब दिल्लावा और 
ढकोसला मात्र ही है । 

(2) बिदेशी कम्पनियों को छुट---इस औद्योगिक नीति के अनुसार विदेशी 
कम्पनियों की भारत में शत-प्रतिशत स्वामित्व के आधार पर भी पूंजी लगाने की 
छूट रहेगी और भारत से लाभ, रायल्टी लाभाश और पूंजी अपने देश' भेजने की पूर्ण 
छूट रहेगी । औद्योगिक नीति में विदेशी कम्पनियों के लिए जो अत्यन्त उदारतापूर्णं 
नीति अपनायी गई है, इससे हो सकता है कि आरम्भ के एक-दो वर्षों मे औद्योगीकरण 
को प्रोत्साहन मिले लेकित 5-7 वर्षों के अन्दर ही संकट पैदा हो जाएगा, देश की अपनी 
कोई मौलिक औद्योगिक पद्धति नही बन पाएगी । बुनियादी उत्पादन में विदेश्गी कम्प- 
नियो की घुसपैठ बढ जाएगी व देश की पूँजी भी बाहर जाने लगेगी । 

इस औद्योगिक नीति में कहा गया है कि पूँजी की रकम पर सीमा लगायी 
जायेगी लेकिन सीमा क्‍या होगी ? यह नहीं बताया गया है। बिदेशी कम्पनियों के 
प्रभाव से सार्वेजनिक क्षेत्र का महत्त्व और घटेगा । इन सबका मिला-जुला परिणाभ 
देश की अर्थव्यवस्था के लिए बहुत घातक होगा । देश की राजनीति पर भी विदेशी 
प्रभाव और देश के व्यापारियों का प्रभाव बढेगा । 

(3) सार्वजनिक क्षेत्र की अस्पष्ठ भूसिका--इस ओद्योगिक नीति मे सावेजनिक 
उद्योगो की भूमिका के सम्बन्ध मे स्पष्ट उल्लेख नही किया गया है। सरकार ने इन 
सार्वजनिक उद्योग के क्षेत्र को सीमित कर दिया है जो' कि अनुचित है। 

(4) मध्य स्तर के उद्योगो की अनिश्चित भूमिका--इस नीति मे मध्य स्तर 
के उद्योगों के सम्बन्ध मे कुछ उल्लेख नही किया गया है, जबकि इनके द्वारा देश के 
कुल उत्पादन का सप्तुचित भाग उत्पादित किया जा रहा है। यदि बड़े पैमाने का 
उद्योग मान कर इन पर ही वे नियन्त्रण लगाए जाएँगे तो वह अनुचित होगा । 

(5) छोटी औद्योगिक तकनीक सम्भव नहों--छोटे उद्योगो की परिभाषा के 
अन्तर्गत. छोटी औद्योगिक तकततीक का विकास सम्भव नही है । यद्यपि यह कहा गया 
है कि हम किसी खास प्रकार की तकनीक से बचेगे नही, जो भी उपयोगी साबित 
होगी उसी से काम लेंगे लेकिन हम यह जानते है कि भ्रचार, घूस और आकर्षण की 
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शक्तियाँ हमेशा बडी तकनीक की ही उपयोगी साबित करती है। छोटे उद्योगों के 
विकास के लिए छोटी तकनीक के प्रति श्रेम और लगन की आवश्यकता है। 

(6) छोदे उद्योगो की उपेक्षा--इस नीति मे ग्रामीण एवं कुटीर उद्योगों को 
ही कानूनी सरक्षण दिया गया है, छोटे उद्योगो को नही । छोटे उद्याग सहकारी क्षेत्र 
में होगे या निजी क्षेत्र मे । इसके सम्बन्ध में नीति स्पष्ट नही है । 


नई औद्योगिक नीति, 980 
(र०छ़ [7075078 ९०॥००, 4980 ) 


24 जुलाई 980 को सरकार द्वारा नई औद्योगिक नीति की घोषणा की 
गई । नयी ओद्योगिक नीति का निर्माण औद्योगिक नीति प्रस्ताव, 956 के आधार 
प्र किया गया है! 

() नीति के उद्देश्य--औद्योगिक नीति वक्तव्य 980 मे निम्नलिब्वित 
सामाजिक एवं आर्थिक उदृश्यो का समावेश किया गया है--- 

(॥) उद्योगो की वर्तमान उत्पादन क्षमता का अधिकतम सम्भव उपयोग करना; 

(7) उद्योगा की उत्पादकता एवं उत्पादन क्षमता बढ़ाना, 

(77) अथंव्यवस्था मे अधिकतम सम्भव रोजगार के अवसर उत्पन्न करना, 

(४) एकाधिकार और आर्थिक केन्द्रीयकरण का विरोध करना , 

(५) ऊँची कीमतो तथा खराब किस्म की वस्तुओ से उपभोक्ताओ के हितों 
की सुरक्षा करना; 

(४) निर्यात-उन्मुख ओर आयात-प्रतिस्थापना उद्योगो का तेजी से विकास 
करना; 

(भाग) कृषि जन्थ उद्योगों को प्राथमिकता प्रदान करके कृषि-आधार को मजबूत 
बताना और अन्तर-क्षेत्रीय सम्बन्धो का विकास करना । 

(शा।) औद्योगिक रूप से पिछडे हुए क्षेत्रो के विकास को प्राथमिकता प्रदान 
करके क्षेत्रीय असन्तुलनो को दूर करना । 

(2) नीति से निरदिष्द उपाय--उपरोक्त उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए औद्योगिक 
नीति 980 में कई उपाय सुझाए गए है जिनमे से प्रमुच्ब उपाय निम्नलिखित हैं-- 

() सार्वजनिक क्षेत्र पुनर्पवािमखीकरण--सार्वजनिक क्षेत्ञ के पुनपूर्वा- 
भिमुखीकरण--सार्वेज तिक क्षेत्र .़े पुनर्पूर्वाभिमुख्बीकरण के लिए निम्नलिखित उपाय 
सुझाए गए है-- 

(क) सावेजनिक क्षेत्र के उद्योगो का इकाई-दर इकाई गहन अध्ययन किया 
जाएगा तथा जहाँ भी उनकी क्षमता को विकतित करने की आवश्यकता होगी वहाँ 
समय बढद्ध कार्य क्रमो का आयोजन किया जायेगा । 

(ख) कार्यात्मक क्षेत्रो जैसे कि कार्य विधि, वित्त, विषणन तथा सूचना प्रणाली 
से प्रबन्धकीय व्यवस्था के विकास के लिए समुचित कदम उठायें जायेगे । 

'(ग) जो सार्वजनिक उद्यम झतनि में चल रहे है उनको व्यवहू.्य बनाने के 
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लिए उनका पुनर्संगठन किया जायेगा और उनको गतिशील एवं कुशल प्रबन्ध प्रदान 
किया जायेगा । 

(2) लघु-स्तरीय उद्योगो को प्रोत्साहइन--ओऔद्योगिक नीति 980 में लघु 
एवं बढ़े उद्योगों के कृत्रिम वर्गीकरण को समाप्त कर दिया गया है। लघु उद्योगों के 
विकास के लिए निम्नलिखित उपाय सुझाएँ गये है--- 

(क) लघु उद्योगों मे विनियोग की जाने वाली पूँजी की अधिकतम सीमा 0 
लाख रुपये से बढाकर 20 लाख रुपये कर दी गयी है । 

(ख) अति लघु उद्योगो मे लगायी जाने वाली पूँजी की अधिकतम मात्रा ! 
लाख रुपये से बढाकर 2 लाख रुपये कर दी गई है। 

(ग) सहायक उद्योगों में विनियोजित पूंजी की अधिकतम राशि 5 लाश 
रुपये से बढाकर 25 लाख रुपये कर दी गई है! 

(3) निजी क्षेत्र के विकास के लिए सहायता--ओऔद्योगिक नीति 980 भे 
निजी क्षेत्र के विकास में सहयोग के लिए निम्नलिखित क्षेत्रों का अभियान किया 
गया है--- 

(क) उद्योगो को दिए गए विभिन्न प्रोत्साहनो का नियमित रूप से सृल्याकन 
किया जायेगा ताकि निर्दिष्ट लक्ष्यों की प्राप्ति हो सके । 

(ख) उद्योगो की बढी हुई उत्पादन क्षमता को स्वीकार करके उसे नियमित 
कर दिया जायेगा तथा प्रतिवर्ष 5 प्रतिशत क्षमता के विस्तार की अनुमति प्रदान 
की जायेगी । 

(ग) प्रत्येक उद्योग की आवश्यकताओ को ध्यान मे रखते हुए “आधुतिकी- 
करण के उपायो? को अपनाया जायेगा । 

(घ) निर्यात-उन्मुख उद्योगो मे उच्चतर तकनीकों का उपयोग किया जायेगा। 

(4) बीमार इकाइयाँ--बीमार इकाइयो के सम्बन्ध मे निम्नलिखित उपायों 
का सुझाव दिया गया है--- 

(क) यदि जानबूझकर कुप्रबन्ध और वित्तीय कुव्यवहा रो को अपनाने से बीमार 
इकाइयो की समस्या उत्पन्न होती है तो ऐसे मामलो को सस्ती से निपटाया जायेगा। 

(ख) जैसे ही किसी औद्योगिक इकाई में बीमारी के चिह्न दृष्टियोचर होते 
है तो तत्काल ही इसके उपचार के लिए प्रयास किए जायेगे । 

(ग) जिन बीमार इकाइयो मे पुनर्जायृति की सुम्भावनाएँ विद्यमान है उनको 
कुशल इकाइयो के साथ मिला दिया जायेगा ताकि इनको पुनः कार्येशील इकाइयो मे 
परिणित किया जा सके । 

(5) आर्थिक अवस्थापना--980 की औद्योगिक नीति मे यह स्वीकार किया 
गया है कि आथिक अवस्थापना की असफलता के कारण देश मे ऊर्जा, कोयला तथा 
परिवहन का संकट उत्पन्न हो गया है। अतः इस त्तीति मे आथिक अवस्थापता के 
समुचित विकास के प्रयत्नो _को महत्त्वपूर्ण स्थान दिया गया है। ऊर्जा के साधनों के 
अनुकूलतम प्रयोग और ऊर्जा के विभिन्न साध्ननों के विदोहन में प्रयुक्त होने वाली तक- 
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तीक के विकास के लिए विशेष सहायता दी जायेगी तथा सरल शर्तों पर वित्त प्रदान 
करने की व्यवस्था भी की जायेगी। ऊर्जा संरक्षण ऊर्जा के गैर परम्परागत साधनों 
की खोज तथा जलवायु प्रदूषण के नियंत्रण से सम्बद्ध तकनीकों के समुचित विकात् 
हेतु सरल शर्तों पर ऋण प्रदान करने की संभावना पर भी सरकार द्वारा विचार 
किया जायेगा । 

(6) नाभिकोय संयन्त्रों की स्थापना (रए००॥४ ए|॥॥8)--सरकार का यह 
प्रथत्न होगा कि लघु तथा मध्यम उद्योगो के बीच इस गलत धारणा से कि वे परस्पर 
विरोधी है । कृत्रिम विभाजन पैदा करने के गत तीन वर्षों के रूप को बदला जाय। 
ओद्योगिक विकास की दशा में भी आवश्यक प्रयत्न करते रहने के साथ यह प्रस्ताव है 
कि औद्योगिक दृष्टि से पिछड़े हुए प्रत्येक जिले मे नाभिकीय संयंत्रो की स्थापना द्वारा 
अधिक से अधिक सहायक तथा लघु एवं कुटीर उद्योगो को अपनाने का अवसर देकर 
आ्थिक सघीयता (80000770 ४०0९ थ॥७॥) की विचारधारा को घोषित किया जाय । 

ये नाभिकीय सयन्त वृहत्‌ आकार के उपक्रम होगे और ये अधिकाशत: संयोजन 
(388070॥78) का काये करेगे जैसे मोटरकार, स्कूटर, मशीन निर्माण उद्योग आदि। 
इस प्रकार ये सयन्त्र छोटे-छोटे पुजें निर्माण करने वाली विभिन्न लघु इकाइयो को जन्म 
दे सकेंगे । इसके अतिरिक्त नाभिकीय संयन्तो की स्थापना में इस बात का भी ध्यान 
रखा जायेगा कि वे इन लघु उद्योगो मे काम आने वाली वस्तुओं ([79708) का 
निर्माण करे ताकि आयातीय उपक्रमो व सामग्री पर आश्वितता कम हो सके। उदाहरण 
के लिए मशीन, निर्माण सयन्त्न जहाँ एक ओर विभिन्न कल पुर्जे लघु उद्योग क्षेत्र से 
प्राप्त करेगा वही वह लघु इकाइयो की मशीनरी की आवश्यकताओ की पूर्ति भी करेगा। 

(7) आधुनिकीकरण ((०(७८०॥४७07)--इस नीति' मे आवश्यकतानुसार 
आधुनिकीकरण कार्यक्रम निरूपित किया जाएगा जिसमे उद्योगो मे मशीनीकरण करते 
समय ऊर्जा के अनुकुलतम उपयोग, टेक्नॉलॉजी तथा उत्पादन के आकार की उप- 
युक्तता आदि से सम्बन्धित तथ्यों को भी ध्यान मे रखा जाएगा | बडे उपक्रमो के 
सांथ-साथ लघु क्षेत्र की इकाइयो को भी आधुनिकीकरण की ओर प्रेरित किया जाएगा। 
इस प्रकार नवीन प्रक्रिया एवं टेक्नॉलॉजी के प्रयोग तथा सुधरे हुए यन्त्रो व औजारो 
के प्रयोग द्वारा इन लघु एवं ग्राम उद्योगों की उत्पादकता में सुधार किया जाएगा। 

(8) शोध एवं विकास कार्य (२७४९७०॥ थ्रात 7०ए००फएआला: 8०त- 
शा0०8)--नवीन' ओद्योगिक नीति मे इस बात पर जोर दिया गया है कि भारतीय 
उद्योगो को टेक्नॉलॉजी सम्बन्धी शोध एवं विकास के कार्यों के लिए पर्याप्र धनराशि 
की व्यवस्था की जानी चाहिए। भारत सरकार ऐसे कुशल एवं बृहत उपक्रमो को 
विदेशी प्रविधि आयात करने की भी अनुमति प्रदान करेगी जिनके पास सुव्यवस्थित 
स्रोत एवं विकास संगठन है और जिन्होंने आधुनिक प्राद्योगिकी को ग्रहण करने, 
अपनाने, तथा प्रसार करने के सम्बन्ध मे अपनी योग्यता प्रमाणित कर दी है। इस 
प्रक्रिया से साधनों का पूर्ण उपयोग, उपभोक्ता की अच्छी सेवा तथा निर्यातों मे वृद्धि 
सम्भव हो सकेगी 4 
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(9) औद्योगिक सम्बन्ध (77075079 7२०(७४०॥४)---इस औद्योगिक नीति 
में अर्थव्यवस्था के विकास के लिए मधुर औद्योगिक सम्बन्ध जिसमे श्रम एवं प्रबन्ध 
उत्तरदायित्व पूर्ण तरीके से सहयोग कर सके पर जोर दिया गया है। इस उद्देश्य को 
ध्यान मे रखकर ही सरकार ने त़िपक्षीय श्रम सम्मेलन को फिर से चालू करने का 
निर्णय लिया है । 

(0) मुल्य नीति (07708 ?०7०५)--इस नीति मे यह घोषणा की गई है 
कि जहाँ एक ओर सरकार उद्योगो को आवश्यक सुविधाएँ व छूट प्रदान करेगी वही 
उनसे यह भी अपेक्षा रखेगी कि वे अपने सामाजिक उत्तरदायित्व को निभाएँ तथा वे 
जमाखोरी व सदट्ठेबाजी को हतोत्साहित कर मूल्यों मे स्थायित्व बनाए रखने मे 
सहयोग प्रदान करें । सरकार मूल्यों को उपभोक्ता के हित से बनाए रखने द्वेतु शीघ्र 
ही उद्योगपतियों के साथ परामर्श करेगी । 

(]) क्षेत्रीय असन्तुलब (॥२०४072। ॥7098007065)--देश मे क्षेत्रीय 
असस्तुलनों को दूर करने के लिए चवीन नीति मे उद्योगो के विकेन्द्रीकरण तथा औद्यो- 
गिक रूप से पिछडे क्षेत्रों मे नाभिकीय सयत्रों ('रप्ण०००७ ६88) की स्थापना पर 
जोर दिया गया है। पिछड़े क्षेत्रो मे औद्योगिक इकाइयो को विशेष रियायते व सुविधाएँ 
प्रदान की जाती रहेगी तथा इनका समय-समय पर आकलन भी किया जाएगा कि वे 
अपने मूल उद्देश्य को प्राप्त करने मे कहाँ तक सफल हो पा रही है । 

(2) लाइसेंस क्रिया विधि (7,0०॥872 ?700०077०)--यद्यपि सनु 4973 
मे लाइसेंस क्रिया विधि को काफी सरल एवं सुप्रवाही बना दिया गया है। फिर भी 
इसमे अभी सुधार की आवश्यकता है जिनके द्वारा नवीन क्षमता के सुजन, क्षमता के 
विस्तार तथा तवीन वस्तुओ के उत्पादन की अनुमति के लिए प्राप्त प्रार्थना पत्नो के 
निपटारे के समय मे कमी की जा सकती है। सरकार प्रार्थनापत्नो की जाँच के काय्यें 
को गति प्रदान करने तथा लाइसेंस क्रिया विधि को सरल एवं विवेकपूर्ण बनाने के 
लिए महत्त्वपूर्ण निर्णय लेगी । 

इस नीति मे एक समंक बैक (0978 327:) स्थापित करने का भी प्रावधान 
है, जो समय-समय पर लाइससो के क्रियान्वयन के सम्बन्ध में सूचना प्रेषित करेगा । 

औद्योगिक नीति 980 का आलोचनात्मक मुल्यांकन ((॥706०4/ 5एक]|ए४॥0॥ 
जी प्रकाऋाबां ?गाएए 4980)--ओद्योगिक नीति 980 के उपर्युक्त विस्तृत 
विवेचन के पश्चात इस बात की आवश्यकता प्रतीत होती है कि इसका आलोचनात्मक 
मुल्याकन किया जाय । वैसे 4977 की ओद्योगिक नौति की भाँति यह औद्योगिक 
नीति भी आथिक जग्रत में अधिक सफल नही रही है फिर भी जो भी प्रतिक्रियाएँ 
हुई हैं वे इस नीति के ग्रुण एवं दोषो को काफी सीमा तक स्पष्ट करने मे समर्थ हैं । 
इस नीति का आलोचनात्मक अध्ययन हस निम्न बिन्दुओ के अन्तर्गत कर सकते हैं--- 

(।) नाधभिकीय सयंत्रों, को स्थापना ( छि्बणशाआपशा। रत पिपटाशा& 
९|४४५४)--पिछड़े जिलो के विकास के लिए नाभिकीय सयत्रों के स्थापता के विचार 
की सफलता भी संदिग्ध है। इस संबंध में हमें अपने पिछले अनुभव से शिक्षा ग्रहण 
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करनी चाहिए । आसाम में तीन तेल शोधनशालाएँ (॥२९८१॥९725) व दो उर्वरक संयंत्र 
होते हुए वहाँ लघु उद्योगो का विकास नही हो सका है। राउरकेला व भिनाई इस्पात 
सयत्रो का भी हमारा यही अनुभव है । इसके अलावा पिछडे एवं दूरस्त इलाकों में 
बृहत सयत्नों की स्थापना उसकी पूँजीगत लागत में भी काफी दृद्धि कर देती है। 

(2) अतिरिक्त क्षमता का वेधानीकरण (रि०87]8758&007 ०7 &060600॥| 
८०४३०५)--भारत मे विभिन्न उपक्र मो मे उद्योगपतियो ने लाइसेस क्षमता से अधिक 
उत्पादन क्षमता स्थापित कर रखी थी। यद्यपि यह लाइसेसिंग नियमो का उल्लघन 
है फिर भी सरकार ने इस नीति मे साधनों के अपव्यय को रोकने के नाम पर ऐसी 
अतिरिक्त क्षमता को कानूनी मान्यता प्रदान कर दी है। सरकार यही कदम 975 
में भी एक बार उठा चुकी है। यद्यपि यह कदम ऊपरी तौर पर लाभप्रद प्रतीत होता 
है परन्तु इसके दूरगामी अभाव अर्थव्यवस्था के लिए हानिकारक होगे । यह कदम 
जहाँ एक ओर उद्योगपतियों को कानून की अवहेलना करने का प्रोत्साहन प्रदान 
करता है वहाँ दूसरी ओर यह बहु राष्ट्र निगमो, बडे औद्योगिक घरानो तथा वृहत्‌ 
उपक़मो को चोर दरवाजे से बिना लाइसेस के प्रतिबन्धित क्षेत्ञों मे भी उत्पादन को 
बढाने की छूट प्रदान करता है। 


(3) राजनीति से प्रेरित--4ह ओद्योगिक नीति राजनीति से प्रेरित मालूम 
पडती है । इस नीति के वक्तव्य मे विभिन्न स्थानों पर जनता के पार्टी शासन काल के 
तीन वर्षों का उल्लेख किया गया है और कहा गया है कि इस अवधि में ही अर्थ॑- 
व्यवस्था अपग हुई, औद्योगिक सम्बन्ध बिगडे, साधनों का अपव्यय हुआ आदि यद्यपि 
इन वक्‍तव्यों मे वास्तविकता हो सकती है फिर भी औद्योगिक तीति मे 2न बातो को 
कहने का ओचित्य प्रतीत नहीं होता । 

(4) स्वतः विकास--यद्यपि नई औद्योगिक नीति में देश का त्वरित विकास 
करने की आतुरता तो परिलक्षित होती है परन्तु नई नीति स्वत. औद्योगिक वातावरण 
में सुधार नही कर सकती । केवल निजी क्षेत्र को अधिक महत्त्व दे देने से यह आशा 
करना व्यर्थ है कि विनियोग मे बहुत अधिक बृद्धि हो जाएगी । 

(5) सैद्धान्तक---नई औद्योगिक नीति की प्रमुख बाते --(3) स्थापित क्षमता 
का अधिकतम उपयोग, (प) भोद्योगिक क्षेत्र मे 5 प्रतिशत की वाषिक बुद्धि दर, (॥) 
लघु उद्योगो के मामले मे विनियोग की सीमा बढ़ाना और (९) औद्योगिक दृष्टि से 
पिछड़े हुए क्षेत्रों के विकास को वरीयता देकर क्षेत्रीय असन्तुलन को दूर करता आदि 
हैं। परन्तु औद्योगिक नीति वक्तव्य मे इस प्रकार के प्रावधान का सर्वंथा अभाव है 
जो कि इत उद्देश्यों की प्राप्ति मे प्रभावशाली हो सके । 


(6) विनियोग सीमा--लघु उद्योग क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए विनियोग 
की जो सीमा बढाई गई है उसका कोई ठोस प्रभाव लघु उद्योगो के भौतिक आकार 
पर नही पडेगा क्योकि बढ़ती हुई कीमतो के कारण मशीनों और उपकरणो की लागत 
ब्रत्यधिक बढ़ गई है फलत रुपए का वास्तविक मूल्य बहुत कम हो गया है । इस 
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प्रकार विनियोग की सीमा बढने पर भौ लघु उद्योग क्षेत्र की इकाइयों के आकार में 
वृद्धि नही होगी । 

(7) राष्ट्रीयकरण --इस नीति में यह घोषित नही किया गया है कि अमुक- 
अमुक् उद्योगो का अमुक-अमुकऊ काल तक राष्ट्रीयकरण नही किया जायथगा । ऐसी 
स्थिति मे जिन उद्योगो पर सरकार का विश्वास शुन्य पर आ गया है उनसे यह आशा 
कैसे की जा सकती है कि वे सरकार पर विश्वास जमाए रहे । 

(8) कीमत नीति--कीमतो का प्रभाव उद्योगों पर पड़ता है लेकिन नई 
औद्योगिक नीति में इसके सम्बन्ध मे कोई चर्चा नही की गई है कि वस्तुओं की की मर्तें 
घटने से उत्पादन वृद्धि में क्‍या योगदान हो सकता है। 

(9) नए क्षेत्र 4 नए उद्योगो से सम्बन्धित आलोचनाएं--इस नीति में यह 
उल्लेख नही किया गया है कि नए क्षेत्रो मे ओद्योगिक इकाइयो को किस प्रकार लाभ- 
दायक बनाया जाय और उन्हें परिवहन एवं राष्ट्रीयक्नत बैडूरो के द्वारा रिजरं बैड्ू 
की साख सहायता किस प्रकार प्रदात की जाय । 


औद्योगिक लाइसेंस व्यवस्था 
(70प्र४ए४ [70॥आ78 206५) 


भारत मे प्रमुष उद्योग के लाइसेस एवं नियमत की व्यवस्था देश की ओद्यो- 
गिक नीति के प्रमुख अग है । औद्योगिक (विकास एवं नियमन) अधिनियम 95व 
के अन्तर्गत ही भारत में उद्योगो के लाइसेस नियमन"की व्यवस्था की जाती है । , 


औद्योगिक (विकास एवं नियमन) अधिनियम 95! 


औद्योगिक नीति 948 को व्यावहारिक रूप देने के लिए 95] भे औद्यो- 
गिक (विकास एवं नियमत) अधिनियम पारित किया गया, जिसे 8 मई, 952 से 
लागू किया गया । इस अधिनियम के मुख्य उदंश्य इस प्रकार है: (7) औद्योगिक 
विकास का नियमन करना एवं योजना प्राथमिकताओ तथा तथ्यों के अनुसार साधनों 
के प्रवाह को मोड देना (॥) एकाधिकार को दूर रखना एवं धन के केन्द्रीयकरण को 
रोकना (77) बृहत-स्तरीय उद्योगो की अनुचित प्रतिस्पर्डा से लघु-स्तरीय उद्योगो को 
संरक्षण देता ([ए) आर्थिक इकाइयो की स्थापना करता एवं आधुनिक विधियों के 
प्रयोग से उद्योगो मे तकनीकी एवं आर्थिक सुधार का प्रयत्त करना (५) नये उद्यमियों 
को उद्योग स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित करता (शा) विभिन्न क्षेत्रों मे औद्योगिक 
विकास का वितरण अधिक व्यापक रूप से करना । 

औद्योगिक (विकास एवं नियमन) अधिनियम 95] की मुख्य बातो को तीन 
भागों मे विभाजित कर सकते हैं--() प्रतिबन्धात्मक (2) सुधारात्मक (3) रच- 
तात्मक । 

() प्रतिबन्धात्मक--पहले इस अधिनियम में 38 उद्योगों के नाम दिए थे 
जिनमें 6 उद्योग 30 दिप्म्बर 978 के अध्यादेश से बढ़ा दिए गए है । इन उद्योगों 
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को बिना केन्द्रीय सरकार से लाइसेस प्राप्त किए स्थापित नहीं किया जा सकता है 
और न वर्तमान इकाइयो द्वारा अपना विस्तार किया जा सकता है। लेकिन यदि 
इकाई की स्थायी सम्पत्तियों (भूमि, सकान एवं सम्पन्न मशीनरी में विनियोग) का 
मूल्य 3 करोड रुपये से अधिक नही है तो ऐसी इकाई को लाइसेंस लेने की आव- 
एयकता नही होगी । केन्द्रीय सरकार लाइसेंस देते समय उद्योग की स्थापना के स्थान 
एवं निर्माण की जाने वाली वस्तु के आकार आदि के बारे मे शर्ते लगा सकती है। 

(2) सुधारात्मक प्रावधान--किसी औद्योगिक इकाई का प्रबन्ध यदि अर्स॑- 
तोषजनक हो अथवा वह सरकारी निर्देशों का पालन नही करती हो तो सरकार ऐसे 
उद्योगों का प्रबन्ध अपने हाथ मे ले सकती है। सन्‌ 953 के संशोधन के अनुसार 
सरकार बिना जॉच कराए भी उद्योग की प्रबन्ध व्यवस्था अपने हाथ मे ले सकती 
है । सरकार को यह अधिकार है कि वह अनुसूचित उद्योगों द्वारा उत्पादित वस्तुओं 
की पूति, वितरण एवं मूल्य पर नियंत्रण रखे । 

(3) रचनात्मक प्रावधान--(अ) विधान द्वारा एक केन्द्रीय सलाहकार परि- 
घद की स्थापना का भी प्रावधान है जो सरकार को अनुसूचित उद्योगो से सम्बन्धित 
उद्योगो तथा तथ्यों पर परामशे देगा । 

(ब) नए-तए उद्योगों तथा इकाइयो को लाइसेन्स देने के लिए एक लाइसेत्स 
समिति (7॥0०थशआ॥8 (०एप्रा(8८) के निर्माण करने की व्यवस्था की गईं ! 

(स) अनुसूचित उद्योगो तथा सम्बन्धित उद्योगों की उन्नति तथा विकास के 
लिए पृथक्‌-पृथक्‌ विकास परिषदी (700720777७7४। (०एरए/ण|$) की स्थापना की 
व्यवस्था की गई । 

सरकार की लाइसेन्स नीति पर खुली चर्चा की गई है, तथा इसका सरकारी 
स्तर पर भी अध्ययन किया गया है। योजना आयोग के द्वारा नियुक्त डा० आर० 
के० हजारी ने अपने अध्ययन्त में बताया है कि बड़े एवं मध्यम आकार के व्यावसायिक 
समूहों को अन्य व्यक्तियों की तुलना मे अधिक लाइसेन्स प्राप्त हुए है और इनके द्वारा 
निवेश के लिए किए गए आवेदन एवं स्वीकृत राशि की मात्रा मे निरन्तर वृद्धि हुई 
है । 

इस अध्ययन को ध्यान मे रखकर सरकार ने 967 मे औद्योगिक लाइसेन्स 
तीति जाँच समिति का गठन किया | 

इस समिति के अध्यक्ष दत्त ने अपनी रिपोर्ट के 969 में प्रेरित की । दत्त 
समिति की सिफारिशो को ध्यान में रखकर 970 तथा 973 में लाइसेस व्यवस्था 
में कुछ परिवर्तत किए गए। 


ओद्योगिक लाइसेन्स' नीति, !970 


औद्योगिक लाइसेन्स नीति प्रस्ताव 970 में औद्योगिक नीति को एक नया 
रूप प्रदान करने का प्रभास किया गया । लेकिन इसके लिए औद्योगिक नीति प्रस्ताव 
)956 को ही जाधार बंनाथा गया । इस प्रकार औद्योगिक लाइसेन्स नीति प्रस्ताव 
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970 को ओद्योगिक नीति प्रस्ताव 956 का पूरक ही कहा जा सकता है। इस 
नीति की प्रमुख विशेषताएँ निम्नलिखित हैं-- 

[, लाइसेंसिंग की छूट सीमा सें वृद्धि--इस नीति के अनुसार लाइसेन्स 
प्राप्त करने की छूट सीमा जो पहले 25 लाख रुपये थी, अब बढाकर एक करोड रुपये 
कर दी गई है । 

2 उद्योगों का विभाजन--इस नीति के अन्तर्गत उद्योगो को निम्न क्षेत्रो 
में बाॉँठा गया---. 

(अ) कोर क्षेत्र या प्रमुख क्षेत्र--इस क्षेत्र मे उन सभी उद्योगों को सम्मिलित 
किया गया है जिनमे पूंजी का कुल निवेश 35 करोड रुपये से अधिक है । इस क्षेत्र मे 
9 उद्योगो को सम्मिलित किया गया है । इस क्षेत्न मे केवल राज्य द्वारा ही उद्योगो 
की स्थापना की जा सकती है अर्थात्‌ निजी क्षेत्र को इसमे प्रविष्ट नही होने दिया 
जायेगा । 

(ब) भारी निवेश क्ष त्र--इस क्षत्र में उन सभी उद्योगो को सम्मिलित किया 
जाता है जिनमें कुल पूंजी का निवेश 5 करोड रुपये से अधिक किन्तु 35 करोड़ 
रुपये से कम होता है | इस क्षेत्र मे निजी उद्यमियों को उद्योग स्थापित करने की 
स्वतंत्रता है ) इस क्षेत्र मे विदेशी कम्पनियाँ भी उद्योग की स्थापना कर सकती हैं । 

(स) मध्य क्षेत्र--इस क्षेत्र मे ऐसे उद्योग शामिल किए जाते है जिनकी पूंजी 
[करोड रुपये से अधिक किन्तु 5 करोड रुपये से कम है | इस क्षेत्र मे उद्यमियों को 
उद्योग स्थापित करने के लिए प्राथमिकता प्रदान की- जायेगी । 

(द) लघु उद्योगों का अरक्षित क्षेत्र--लघु उद्योगों मे उन ओद्योगिक इकौ- 
इयो को शामिल किया जाता है जिनमे पूंजी का निवेश 7 5 लाख रुपये से अधिक 
नही होता । (वर्तमान समय मे यह सीमा 20 लाख रुपये कर दी गई है)। 

3 पूर्व स्थापित उपक़मो का महत्त्वपूर्ण बिस्तार--लाइसेंस प्राप्त किए या 
रजिस्टर्ड ऐसे पूर्व स्थापित औद्योगिक उपक्रम जिनकी स्थायी सम्पत्ति 5 करोड रुपये 
से अधिक नही है बिना लाइसेन्स लिए महत्त्वपूर्ण विस्तार कर सकते है बशतें कि ऐसे 
मूल्य का विस्तार करोड़ रुपये से अधिक न हो । 

4. उत्पादन का विविधीकरण---लाइसेसिंग नीति के अन्तर्गत उत्पादन के 
विविधीकरण को छुट सुविधा पहली बार 27 अक्टूबर 966 को प्रदान की गई थी। 
समय-समय पर किए गए सशोधनो के बाद इस नीति के अनुसार ऐसी इकाइयाँ जो 
रजिस्टर्ड हैं या जिनको औद्योगिक एव नियमन अधिनियम के अन्तगंत लाइसेन्स मिला 
हुआ है भविष्य मे बिना लाइसेन्स लिये अपनी रजिस्टर्ड क्षमता के 35 प्रतिशत तक 
नयी वस्तुओं के उत्पादन को बढा सकती है । 9 फरवरी, 972 को जारी किए 
गए एक नोटीफिकेशन के अनुसार 25 प्रतिशत की सीमा को बढाकर अब 00 प्रति- 
शत कर दिया गया है । ५ 

5. उदयोगानुसार लाइसेंस मृक्ति व्यवस्था को समाप्ति--औद्योगिक (विकास 
एवं नियसन) अधिनियम सन्‌ 95] के अन्तर्गत 4 उद्योगों के लिए लाइसेंसिंग 
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सम्बन्धी मूल धारणाओ को स्पष्ट किया गया है । इस नीति के मुख्य तत्त्व निम्त- 
लिखित है .-- 

() संपुक्त क्षेत्न--इसमें विकास के एक पक्ष के रूप में संयुक्त क्षेत्र की धारणा 
को स्वीकार किया गया है। अब तक संयुक्त क्षेत्र के पक्ष और विपक्ष में काफी चर्चाएँ 
होती रही है। लेकिन इसका आकार-प्रकार क्या होगा, यह स्पष्ट नही था । लेकिन 
अब औद्योगिक नीति की घोषणा के साथ ही संयुक्त क्षेत्र की तस्वीर उभर कर सामने 
आई है। सयुक्त क्षेत्र पर सरकारी नियंत्रण कितना होगा इसे स्पष्ट करते हुए बताया 
गया है कि यह भिन्न-भिन्न इकाइयो के सम्बन्ध में यह इस बात पर निर्भर करेगा कि 
सम्बद्ध इकाई के शेयरों में सरकार का अंश कितना है । 

सपुक्त क्षेत्र ऐसे उद्योगो मे जहाँ राज्य सरकार नये और मध्यम दर्जे के उद्योगों 
में साझीदार होगी, प्रोत्साहन देने वाला होगा ताकि प्राथमिकता प्राप्त उद्योगो के 
विकास में यह उनका मार्ग दर्शन कर सके । 

समुक्त क्षेत्र के ऐसे उद्योगों में बडे औद्योगिक घरानो में प्रमुख अधिकरणों और 
विदेशी कम्पनियों के प्रवेश की अनुमति नहीं दी जायेगी, जिनमें उनका प्रभुत्व पहले 
से है । 

संयुक्त क्षेत्र की सभी इक्राइयो के सचालन, प्रबन्ध-व्यवस्था और तीति निर्धारण 
में सरकार का प्रमुख हाथ रहेगा । संयुक्त क्षेत्र के इस तरह के कारखानो का, जिनका 
अस्तित्व भग हो गया है, गठन कुछ खास क्षेत्रों मे उत्पादन के लक्ष्यों को प्राप्त करने 
के लिए जारी रखा जाएगा । सयुक्त क्षेत्र में इस तरह की किसी औद्योगिक इकाई का 
गठन सरकार के सामाजिक और आथ्थिक लक्ष्य ऊ सन्दर्भ मे किया जायेगा । 

(2) बड़े घराने--बडे औद्योगिक घराने की चल अचल सम्पत्ति की सीमा 33 
करोड रुपए से घटा कर 20 करोड रुपये कर दी गई है जैसी कि एकाधिकारी और 
प्रतिबन्धकारी व्यापार अधिनियम, 970 (]४०7०79०॥९४ 04 ॥२८४८८(५6 [7906 
ए780:0०९5 8.०: 0 970) में व्यवस्था है । यह परिवर्तेत सामाजिक न्याय के लक्ष्य 
को प्राप्त करने के उद्देश्य से औद्योगिक लाइसेन्स नीति मे किया गया है। 

लाइसेतिंग की व्यवस्थाओ से एक करोड़ रुपये तक की पूँजी से संगठित किए 
जाने वाले उद्योगो को मुक्त रखने की व्यवस्था जारी रहेगी परन्तु यह छूट बडे ओद्यो- 
ग्रिक घरानो, विदेशी कम्पनियों व उनकी साझेदारी की कम्पनियों को नही मिलेगी। 

(3) आधारभूत उद्योगों की सूद्दी का विस्तार--सरकार ने एक ओर बड़े 
औद्योगिक ग्रहो की परिभाषा को अधिक व्यापक्र बनाया है, और दूसरी ओर इन 
गृहो के लिए उपलब्ध उद्योगो की सूची का काफी विस्तार भी किया है । अब इस 
सूची मे 39 शीषको के अन्तर्गत अनेक नए उद्योगो के नाम हैं--- 

() धातु कर्म उद्योग (2) बायलर तथा बाह्य जनित सयत्न (3) प्राइम मूतर्स, 
भौद्योगिक टरबाइन, इन्दरनल कमबशन इंजन (4) विद्युतीय उपकरण (5) परिवहन 
उपकरण--जलयान तथा वाणिज्यिक गाड़ियाँ (6) मशीन टूल्स (7) भौद्योगिक 
मशीनें (8) अर्थ मूत्रिग मशीनें (9) कृषि मशीनें, ट्रैक्टर, टिलर आदि (0) बौद्यो- 
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गिक उपकरण () वैज्ञानिक उपकरण (2) नाइट्रोजन तथा फास्फेट पर आधारित 
उर्वरक (3) दवाइयाँ तथा मूल औषधियाँ (4) कागज और लुग्दी (5) रासाय- 
निक पदार्थ (6) मोटर गाडियो के टायर-ट्यूब (!7) प्लेट ग्लास (8) सिरैमिक 
उद्योग तथा (9) सीमेण्ट उत्पादन । 

सरकारी नीति के अनुसार बड़े ओद्योगिक ग़हो को भी इन 9 उद्योगों को, 
यदि इनमे से कोई औद्योगिक नीति के अधीन केवल सावेजनिक क्षेत्र या छोटे उद्योगों 
के क्षेत्र के लिए सुरक्षित नही किया जाता है तो अन्य आवेदको की तरह लगाने की 
अनुमति होगी । बडे औद्योगिक भृह इन उद्योगों के अतिरिक्त वे उद्योग भी लगा सकते 
है जहाँ उत्पादन प्रधान रूप से निर्यात के लिए किया जाता हो । 

(4) लघु क्षेत्र--लघु उद्योग क्षेत्र के लिए 970 की विद्यमान नीति ज्यो 
की त्यो बनी रहेगी । अतिरिक्त सुविधा के रूप मे यह क्षेत्र किसी भी प्रकार के उद्योग 
में प्रवेश कर सकता है, यिशेष रूप से इस क्षेत्र की बृहद्‌ उपभोग को वस्तुओ के 
उत्पादन करने के लिए प्रोत्साहित किया जायगा। इन उद्योगों में अन्य उपक्रमियों को 
केवल तभी अनुमति दी जायगी जब बडे पैमाने पर उत्पादन करने से कीमतो से कमी 
या तकनीकी सुधार की सम्भावना हो, बडे पैमाने पर पूंजी लगानी पडती हो या बड़े 
पैसाने पर निर्यात सभव हो या आधुनीकीकरण के लिए जरूरी हो । 

(5) सहकारी क्षेत्र का विकास--सरकार कृषि सम्बन्धी उद्योगो मे सहकारी 
संस्थाओं के विकास के लिए विशेष प्रयत्न करेंगी। कृषि सम्बन्धी उद्योगों मे से उल्लेख- 
नीय उद्योग है--गन्ना, जूट, कपास, के श्रेतीबारी सम्बन्धी कृषि उपकरण जैसे उर्वरक, 
ट्रैक्टर आदि का निर्माण। सार्वजनिक उत्पादन और वितरण से सम्बन्धित उद्योगों 
के लिए भी सहकारी क्षेत्र अधिक श्रेष्ठ रहता है । 

(6) नए उपक्रमियों को प्रोत्साहन--इस नीति में तये उपक्रमियो को प्रोत्साहन 
देने की बात सिद्धान्त रूप से स्वीकार कर ली गईं है और इन उपक्रमियों को प्रत्येक 
प्रकार की सहायता उपलब्ध कराने में राज्य सरकारें विशेष रूप से प्रयास करेंगी 
ऐसी व्यवस्था भी कर दी गईं। वए उपक्रमियो के लिए सार्वजनिक क्षेत्र अर्थात्‌ 
956 को औद्योगिक नीति की अनुसूची “अ” के उद्योगो को छोडकर शेष सभी क्षेत्र 
खुले रहेगे । 

(7) महत्त्वपूर्ण विस्तार एवं नये उपक्रम--सन्‌ 970 की औद्योगिक नीति 
में एक करोड़ रुपये तक की कीमत के बराबर उत्पादन मे महत्त्वपृर्ण विस्तार की जो 
छूट दी गई थी उसे बनाये रखा जाएगा परन्तु यह छूट बडे औद्योगिक ग्रहो, विदेशी 
कम्पतियो, प्रभुत्व वाले उपक्रमो तथा 5 लाख रुपये से अधिक सम्पत्तियाँ रखने वाले 
विद्यमान पंजीकृत उपक्रमी पर लागू नही होगी । 

(8) उत्पादन का विविधीकरण--इस नीति के अनसार ऐसी इकाइयाँ जो 
पंजीकृत है या जिनको औद्योगीकरण अधिनियम, 95व के अन्तगंत लाइसेंस मिला 
हुआ है भविष्य में कुछ निश्चित शर्तों सहित बिना लाइसेंस लिए अपनी पंजीकृत 
क्षमता के 25% तक नई वस्तु या वस्तुओं के उत्पादन को बढा सकती है। 
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(9) निर्यात प्रधान उद्योगों को प्रोत्साहन--निर्यात करने वाली वस्तुओ का 
उत्पादन करने वाले उद्योगो को लाइसेंस देने मे प्राथमिकता दी जाएगी। लघु तथा 
मध्यम आकार वाले उद्योगो की निर्यात क्षमता मे विकास करने मे सहायता दी 
जाएगी । 

(0) उद्योगानुसार लाइसेंस म॒क्ति व्यवस्था की समाप्ति --औद्योगिक (विकास 
एवं नियमन) अधिनियम 95 की 4 उद्योगों को लाइसेंतिग व्यवस्था को समाप्त 
करके ! करोड से अधिक विनियोग वाली इकाइयो के लिए लाइसेंस लेना अनिवायें 
कर दिया गया। इस प्रकार इस नीति मे लाइसेंस मुक्ति की व्यवस्था उद्योगो के आधार 
पर न रहकर पूजी विनियोग की प्रस्तावित मात्रा के आधार पर रखी गई । 

(]) मध्य क्षेत्र--जिन उद्योगों मे पूँनी का विनियोग ! करोड रु० से 5 
करोड ₹० तक होगा वे मध्य क्षेत्र के उद्योग कहलाएँगे। उस क्षेत्र मे नवीन इकाइयों 
को लाइसेस उदारतापुर्वक दिए जाएँगे । 

(2) सरल पंजीयन विधि---जिन औद्योगिक इकाइयो को लाइसेंस लेने की 
आवश्यकता नही है उनका रजिस्ट्रेशन केन्द्रीय तकनीकी सत्ताओ में स्वत. ही हो जाया 
करेगा और उन्हें अब रजिस्ट्रेशन फीस भी नही देनी पड़ेगी । 


ऑऔद्योगिक लाइसेस नीति 975 


अक्टूबर 975 में सरकार ने औद्योगिक लाइसेस नीति को अधिक उदार 
बनाने के लिए महत्त्वपूर्ण परिवर्ततो की घोषणा की | औद्योगिक लाइसेंस नीति 975 
में 2] उद्योगों को लाइसेंस मुक्त कर दिया गया तथा 30 प्रमुख उद्योगों में विदैशी 
कम्पनियों एवं बड़े औद्योगिक घरानो को लाइसेंस क्षमता से भी अधिक उत्पादन 
करने की असीमित छूट प्रदान की गईं । विदेशी कम्पनियाँ तथा वडे औद्योगिक घराने 
केवल उसी अवस्था मे क्षमता का असीमित विस्तार कर सकेंगे जबकि इस अतिरिक्त 
उत्पादन का निर्यात किया जायेगा, अथवा सरकारी निर्देशों के अनुसार इसे बेचा 


जायेगा । 
औद्योगिक लाइसेंस नीति, 978 

3 अक्टूबर 977 को उद्योग मन्त्ालय द्वारा श्री जी० वी० रामकृष्ण की 
अध्यक्षता मे एक अध्ययन दल की नियुक्ति की गई जिसका कार्य औद्योगिक (विकास 
एवं तियमन) अधिनियम 95। के कार्यों एवं संबंधित नीतियों और कायें प्रणालियों 
का अध्ययन करने तथा इसकी कठिनाइयो को दूर करने'के लिए सुझाव देने का था। 

अध्ययन दल ने फरवरी सन्‌ 978 में अपने सुझाव सरकार को दिए जिनमे 
से प्रमुख सुझाव इस प्रकार थे -- 

, लाइसेंस से छूट की सीमा में वृद्धि--अध्ययन दल ने यह सुझाव दिया कि 
लाइसेंस लेने की अनिवायेता से छूट की सीमा को एक करोड रु० से बढ़ाकर 5 करोड़ 
रु० कर दिया जाना चाहिए । वर्तैमात मे यह सुझाव सरकार द्वारा लागू कर दिया 


गया है । 
25 
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2, पर्याप्त संशोधनों की आवश्यकता--अध्ययन दल ने यह सुझाव दिया कि 
औद्योगिक ( विकास एवं नियमन ) अधिनियम 25 साल पुराना हो चुका है अत: 
सरकार को नयी औद्योगिक नीति तथा औद्योगिक जगत्‌ मे नए परिवतंनो के सम्बन्ध 
में अधिनियम मे पर्याप्त संशोधन किए जाने चाहिए । 

3 क्षेत्रीय कार्यालयों का महत्त्व--अखिल भारतीय सार्वजनिक वित्तीय संस्थाओं 
के क्षेत्रीय कार्यालयों को अधिक शक्तियाँ प्रदान की जाएँ तथा इन संस्थाओ के कार्यों 
में पूर्ण समन्वय स्थापित किया जाए। 

4, सॉनोर्टारिंग व्यवस्था--यह जानने के लिए कि आशय-पत्नो ([,0४28 ० 
[7थ॥) की शर्ते पूरी की जा रही है अथवा नही, मॉतीर्टारिंग सेलो की भी स्थापना 
की जानी चाहिए । 

5. विकास परिषद के कार्यों में सुधार--ऐसी सभी विकास परिषद्‌ जिन्हें 
औद्योगिक (विकास एवं नियमन) अधिनियम, 95] के अन्तगंत स्थापित किया गया 
है उनके कार्यों मे सुधार कर उन्हे सशक्त बनाना चाहिए । 

6. प्रक्रिया का विक्रेल्दीकरण--उद्योगो की स्थापना हेतु आवश्यक अनुमति 
पत्नो एवं पूँजीगत माल के आयात के लाइसेंसो की स्वीकृतियों तथा विदेशी सहायता 
के समझौते के अनुमोदनो की प्रक्रिया का विकेन्द्रीकरण होना चाहिए । 

7 लघु उद्योग क्षत्र के लिए संरक्षण--अध्ययथन दल ने यह सुझाव दिया कि 
सरकार को चाहिए कि वह लघु उद्योग क्षेत्र के संरक्षण के लिए उपयुक्त नियमों की 
व्यवस्था करे । ४ 

” 8. तियसन ओर विकास पहलू पर जोर--अध्ययन दल द्वारा यह सुझाव दिया 
गया कि अनधिकृत अथवा अति उत्पादत को रोकने के लिए अधिनियम के नियमन एवं 
विकास पहलू पर अधिक जोर देना चाहिए । 

9. राज्यो के मुख्यालयों पर औद्योगिक अनुमोदतो के व्यूरों के कार्यालय स्था- 
पित किए जाने चाहिए । 

सरकार ने लगभग इन सभी सुझावों को स्वीकार कर लिया है। 3 भाचे 
978 को नई औद्योगिक लाइसेसिंग नीति की घोषणा की गई । औद्योगिक नीति 
978 में लाइसेंस की सीमा को | करोड रुपये से बढाकर 3 करोड रुपये करके 
लाइसेस प्रणाली को अधिक उदार बना दिया गया । 

औद्योगिक लाइसेंस से छूट केवल उसी अवस्था मे प्रदान की जायगी जबकि 
प्रस्तावित उत्पादित वस्तुएँ, साव॑ंजनिक तथा लघुस्तरीय क्षेत्र से सम्बन्धित न हो। 
इसी के साथ ७ २ 7 9 कम्पनियों, प्रभावशाली कम्पनियों तथा 40 प्रतिशत से अधिक 
विदेशी हिस्से वाली कम्पनियों को लाइसेस व्यवस्था मे कोई छूट नहीं दी जायेगी । 


औद्योगिक लाइसेंस नीति, 980 


23 जुलाई 980 को नई औद्योगिक लाइसेस नीति की घोषणा की गई। 
इस नीति की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसमे कुछ चुने हुए उद्योगो के स्वचालित 
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विकास की अनुमति प्रदान की गई। इस नीति की प्रमुख विशेषताएँ निम्नलिखित हैं-- 

(क) लघु पैमाने के उद्योगो के विकास की गति को तीज्न बनाने के लिए यह 
निर्णय किया गया है कि इनमे निवेश की सीमा को 0 लाख रुपये से बढ़ाकर 20 
लाख रुपये कर दिया जाये इस उपाय के द्वारा विद्यमान लघु उद्योगो मे आधुनिकीकरण 
की कार्य सरलता से सम्पन्न हो सकेगा । 

(ख) श्रमिको की उत्पादिता अथवा तकनीकी विकास के कारण उद्योगो की 
उत्पादन क्षमता में परिवर्तन होते रहते हैं, इसलिए नई नीति मे निम्न सुझाव रखे 
गए है-- 

प्रथम--उद्योगो मे बढी हुई उत्पादन क्षमता को स्वीकार करना, तथा दूसरा- 
प्रतिवर्ष 5 प्रतिवर्ष की दर से स्वचालित विस्तार अथवा 5 वर्ष में 25% क्षमता 
के विस्तार को औद्योगिक अधिनियम के परिशिष्ट | के सभी उद्योगो पर लागू करना । 


परीक्षा-प्रश्त 


| स्वतन्त्रता के पश्चात्‌ भारत की औद्योगिक नीति के क्या उद्देश्य रहे हैं ? 
औद्योगिक नीति से सार्वजनिक उद्देश्यों का विकास किस प्रकार हुआ है । 

(आगरा बी० कॉम० 976) 

2, 956 के भारत सरकार की औद्योगिक नीति का विवेचन कीजिए और 
देश के औद्योगीकरण पर उसके प्रभाव की समीक्षा कीजिए । 

(आगरा बी० कॉम० 974) 

3, भारत सरकार की 956 की औद्योगिक नीति के मुख्य तत्त्वों की विवेचना 
कीजिए । (पंजाब बी० कॉम० 974, इन्दौर बी० ए० 969, मेरठ बी० ए० 968, 
कुरुक्षेत्र बी० काॉम० 965) 

4. भारत की 956 की औद्योगिक नीति में परिवर्तेन की कोई आवश्यकता 
नही है । क्‍या आप इस कथन से सहमत है । इस नीति की उपलब्धियों की समीक्षा 
कीजिए । (जोधपुर बी० ए० आनसे 975) 

5. 977 की भारत सरकार की भौद्योगिक नीति की प्रमुख विशेषताएँ 
बताइए । 

6, भारत सरकार की वर्तमान औद्योगिक नीति की आलोचनात्मक समीक्षा 
कीजिए । आपके विचार मे यह नीति इसमे निरदिष्ट आश्चिक व सामाजिक उद्देश्यों 
को प्राप्त करने मे कहाँ तक सफल रही है । इस नीति को अधिक अ्थ॑पूर्ण बनाने के 
लिए सुझाव दीजिए । 

7, भारत में औद्योगिक लाइसेन्स नीति, 973 की मुख्य विशेषताओं का 
उल्लेख कीजिए । 980 की औद्योगिक लाइसेसिय' नीति में क्या परिवर्तेन किए 


गए है । 


25 
भारत में औद्योगिक वित्त 


([आ्तए्पयबों ग्ियन्वा०6 प्रा [69 ) 


औद्योगिक वित्त से अभिप्राय उस पूँजी से होता है, जिसकी आवश्यकता उद्योगों 
की उत्पादन क्रियाओं के _सचालन हेतु पडती है । सक्षेप मे औद्योगिक वित्त से तात्पय 
उद्योगो की धन या वित्त सम्बन्धी आवश्यकताओ से है। 


औद्योगिक वित्त व्यवस्था' की विशेषताएँ 
औद्योगिक वित्त व्यवस्था की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित है--- 
(!) औद्योगिक वित्त की प्रकृति स्थायी होती है, क्योकि इसमे दीर्घकालीव 
विनियोग, भवन, मशीन, सयन्त्र आदि में किये जाते है। 
(2) औद्योगिक वित्त में अधिकाश पूंजी का विनियोग उत्पादन कार्यों के लिए 
किया जाता है । 


(3) नवीन उद्योगो की स्थापना एवं स्थापित उद्योगो की वित्त व्यवस्था की 
समस्या इतनी क्लिष्ट होती है कि उन्हे वित्त प्रदान करने के लिए विशिष्ट सस्थाओ 
की आवश्यकता पइती है । 


उद्योगो की वित्तीय (पूजी) सम्बन्धी आवश्यकताएँ 

उद्योगों को सामान्यतया दो प्रकार की पूंजी की आवश्यकता होती है-- 

() स्थायी पूजी--यह वह पूंजी है जिसका प्रयोग व्यवसाय में ऐसी सम्पत्तियो 
को खरीदने के लिए किया जाता है जिन्हे दीर्घकाल तथा निरन्तर उपयोग किया जा 
सके । 

सामान्यतया स्थायी पूँजी की आवश्यकता निम्नलिखित जरूरतों के लिए 
पड़ती है--- 

(0) स्थायी सम्पत्तियों जैसे भूमि, भवन, झ़यन्त्र व मशीनरी, फर्नीचर व फिट 
आदि को क्रय करने के लिए, (श) घिसी हुई अप्रचलित स्थायी सम्पत्तियों की प्रि- 
स्थापना एवं उनका पुनरुद्धार के लिए, (४) आधुनिकीकरण शोध एवं अनुसंधान के 


बनना एप पा 
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लिए, (7०) विविधीकरण विस्तार एवं विकास की आवश्यकताओं के लिए, तथा (५) 
नियमित व स्थायी कार्यशील पूँजी के लिए । 

(2) कार्यशील प्‌जी--प्रत्येक व्यवसाय के देनिक कारोबार को सुचारु रूप 
से चलाने के लिए जिस पूँजी की आवश्यकता पडती है उसे कार्यशील पूंजी कहते है । 
कार्यशील पूँजी का उपयोग सामान्यत्या कच्चा माल, निर्मित व अनिर्मित माल का 
स्टाक, चल सम्पत्ति के क्रय, उत्पादन व्यय, कर्मचारियों के वेतन, परिवहन व्यय, 
मजदूरी एवं अन्य दैनिक कार्यो मे किया जाता है। कार्यशील पूँजी का कार्यकाल स्थायी 
पूंजी की अपेक्षा कम होता है, अतएव इसे अल्पकालीन पूँजी भी कहा जाता है । 


औद्योगिक वित्त के साधन 


भारत मे औद्योगिक वित्त को प्राप्त करने के साधनों मे (४) अशो का निर्गमन, 
(४७) ऋण-पत्रो का निर्गमन, (१7) जन-निपेक्ष, (:४) लाभो का पुनरत्तियोजन, (४) बेकों 
द्वारा ऋण, (४) देशी बेकर, (४७) वित्तीय सस्थाओ द्वारा ऋण, आते है । 

(।) अशो का निर्गमनन--ओऔद्योगिक सस्थाओ को स्थायी वित्त प्रदान करने 
का यह सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण एवं सर्वोत्तम साधन है। कम्पतीज अधिनियम, 956' के 
अनुसार किसी कम्पनी के अश दो प्रकार के हो सकते है। (क) समता अश, (ख) 
पूर्वाधिकार अश । 

समता या साधारण अश--एक कम्पनी की औद्योगिक वित्त व्यवस्था में 
समता या साधारण अश बहुत ही महत्त्वपूर्ण होते है, इसीलिये इनको आधार-स्तम्भ 
माना जाता है। अधिकाश कम्पनियाँ अपनी पूंजी का बहुत बडा भाग इसी प्रकार के 
अशो को निर्गमित करके प्राप्त करती है । 

विशेषताए---समता अश पूंजी की प्रमुख विशेषताएँ निम्नलिखित होती है-- 

(3) यह पूंजी स्थायी होती है क्योकि इसकी वापसी उद्योग के जीवन-काल मे 
नही होती है । 

(०) इस प्रकार की अश पूँजी पर लाभाश उसी समय मिलता है जबकि 
कम्पनी या उद्योग को लाभ होता है । 

(77) साधारण अश पूंजी से उद्योग को प्रारम्भिक पूंजी प्राप्त होती है उसे ही 
उद्योग का जोखिम वहन करना पडता है । 

(7४) इन अशो के धारक ही कम्पनी के वास्तविक स्वामी होते है और कम्पनी 
के सचालन एव प्रबन्ध पर उनका पूर्ण नियन्त्रण होता है । 

लाभ---इस अश के कई लाभ होते है--- 

(क) पूँजी का स्थायित्व रहता है, क्योकि उसके भुगतान की आवश्यकता नही 
पडती है। (ख) इसके लिए कोई जमानत नही दी जाती है। (ग) लाभाश देता बहुत 
जरूरी नही होता है क्योकि जब लाभ होगे तभी उत्तके वितरण का प्रश्न उठता है। 
इसके अलावा सामान्य अशधारी प्रमण्डल पर पूरा अधिकार रखते है, उनकी अज्ञानता 
के कारण प्रमण्डल को धोखा हो सकता है । 
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एक कम्पनी की समता या साधारण अश पूँजी को जोखिम पूंजी” या 'साहस 
पूँजी' भी कहते है । इसी का दूसरा नाम स्वामित्व पूँजी' भी है । 

(ख) पूर्वाधिकार अंश--ूर्वाधिकार अश वे अश है जिनके धारकों को एक 
निश्चित दर पर लाभाश देने या कम्पनी के समापन की स्थिति मे पूंजी को वापस करने 
का पूर्वाधिकार दिया जाता है। ये अश अनेको प्रकार के हो सकते है, जैसे-- 

पूर्वाधिकार अशो के प्रकार--पूर्वाधिकार अश निम्नलिखित प्रकार के हो 
सकते है-- 

(0) सचयी और असचयी पूर्वाधिकार अश--कम्पनी को लाभ न होने पर यदि 
लाभाश सचय होता रहे और लाभ होने वाले वर्ष मे पिछले वर्षों का लाभाश भी दिया 
जाय तो अशो को सचित पूर्वाधिकार अश कहते है। इसके विपरीत असचयी पूर्वाधिकार 
अश वे होते है जिन पर लाभाश प्राप्त करने का अधिकार सचय नहीं होता । यदि 
किसी वर्ष लाभाश दिया जाता है तो उन्हें पहले लाभाश दिया जायेगा और अन्य अश- 
धारियो के बाद मे । 

(०) शोध और अशोध पूर्वाधिकार अश--यदि पूर्वाधिकारी अश जारी करते 
समय कम्पनी यह घोषित कर दे कि इन अशो का एक निश्चित अवधि की समाप्ति 
पर भुगतान अथवा शोधन कर दिया जायेगा तो ऐसे अशो को शोध पूर्वाधिकारी अश 
कहते है । इसके विपरीत अशोध पूर्वाधिकार अश वे होते है जिनका भुगतान कम्पनी के 
कार्यकाल में नही लिया जाता । 

०. (70) परिवतेनीय पूर्वाधिकार अश--ये वे अश होते है जिनको एक निश्चित 
समयावधि के पश्चात्‌ साधारण अशो में बदलने की स्वेच्छा दी जाती है । 

(3ए) भागीदार पूर्वाधिकार अश--यदि इन अशधारियो को अपना निश्चित 
लाभाश प्राप्त कर लेने के उपरान्त साधारण अशधारियों को भी एक निश्चित प्रतिशत 
लाभाश देने के बाद शेष लाभ मे हिस्सा बॉटने का अधिकार दे दिया जाय तो इ्हे 
भागीदार पूर्वाधिकार अश कहेंगे जिन अशो पर यह अधिकार नहीं होता उन्हें अभागी- 
दार पूर्वाधिकार अश कहा जायेगा । 

(०) सताधिकार वाले पूर्वाधिकारी अश--कम्पनी अपने अन्तरनियमों मे स्पष्ट 


भ्, 


व्यवस्था करके पूर्वाधिकारी अशो के स्वामियो को भी कम्पनी को बैठक में साधारण 
अशधारियों की भाँति उपस्थित होने तथा मत देने का अधिकार दे सकती है। ऐसे 
अशो को मताधिकार वाले पूर्वाधिकारी अश कहते है । 

इस अंशो को निर्गमित करने का उद्देश्य यह है कि स्थापना के समय अधिक 
पूँजी प्राप्त की जा सके और जब पूँजी का बाहुल्‍य हो जाय, अर्थात्‌ कम्पनी सुहृद हे 
जाय तो उन्हे वापस कर दिया जाय । ये अश उस दशा मे भी निर्गमित किये जाते हैं 
जब ऋण-पत्र निर्गमत के लिए पर्याप्त जमानत नहीं रहती हैं । ; 

(2) ऋण-पत्नो का निर्मभन--औद्योगिक सस्थाओ के लिए वित्त प्राप्त करे? 
का दूसरा साधन ऋण-पत्र या बॉण्ड का निर्गमन है। ऋण-पत्र या बॉण्ड से अर्थ ढस, 
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प्रलेख से है जिसके आधार पर उसमे लिखित राशि प्राप्त की जाती है । इसका निर्गमत 
कम्पनी हारा अपने पाषंद सीमा नियम के आधार पर ही किया जाता है। 

ऋण-पत्रे द्वारा एकत्रित की गई पूँजी की विगेषताये निम्नलिखित है--- 

(0) दीर्घेकालीन पंजी--साधारणतया ऋण-पत्रो के माध्यम से दी्घकालीन 
ऋण प्राप्त किये जा सकते है । 

(0) विक्रय योग्य---ऋण-पत्र अशों की भाँति अश बाजार मे आसानी से 
खरीदे और बेचे जाते है। 

(7) ऋण पूजी--ऋण-पत्र कम्पनी की ऋण पूँजी के अग होते है । अत इन 
पर ब्याज देना आवश्यक होता है । चाहे कम्पनो को लाभ हो अथवा' हानि । 

ऋण-पत्रो के प्रकार--ऋण-पत्र अनेक प्रकार के होते है, जिनमे से प्रमुख इस 
प्रकार है-- 

(0) रक्षित तथा अरक्षित ऋण-पत्रन--यदि ऋण-पत्रो का निर्गमन कम्पनी की 
सम्पत्ति को बन्धचक रखकर किया जाता है तो ऐसे ऋण-पन्नो को रक्षित ऋण-पत्र कहते 
है । इसके विपरीत यदि ऋण-पतन्नो का निर्ममन बिना किसी ऐसी जमानत या प्रतिभूति 
को किया जाता है तो उनको आरक्षित ऋण-पत्र कहते है । 

(7) शोध्य या अशोध्य ऋण-पत्र --वे ऋण-पत्र जिनकी राशि एक निश्चित 
अवधि के उपरान्त वापस कर दी जाती है शोध्य, ऋण-पत्र कहलाते है। इसके घिपरीत 
यदि ऋण-पत्र की राशि कम्पनी के जीवन-काल में कभी वापस नही की जाती तो उन्हे 
अशोध्य ऋण-पत्र कहते है । 

(77) रजिस्टर्ड तथा वाहक ऋण-पत्रन---उन ऋण-पन्नो को जिनके स्वामियों 
का नाम पता तथा अन्य विचरण कम्पनी के पास रखे गये ऋण-पत्रधारियों के रजिस्टर 
में अकित किया जाना आवश्यक होता है, रजिस्टर्ड ऋण-पत्र कहलाते है। इसके 
विपरीत वाहक ऋण-पत्र वे ऋण-पत्र होते है जिनका धारक ही स्वार्मी होता है, जिनका 
स्वामित्व एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को केवल हस्तान्तरण करते से ही हस्तान्तरित हो 
जाता है । 

(7०) परिवर्तनशील ऋण-पत्रन---ये वे ऋण-पत्र होते है जिनमे ऋण-पत्रधारियों 
को अशो में परिवर्तन करने का अधिकार होता है । 

(५) प्रथम श्रेणी और द्वितीय श्रेणी के ऋण-पत्च--वे ऋण-पत्र जिनका भुगतान 
अन्य ऋण-पत्रो से पहले किया जाना अनिवार्य होता है प्रथम श्रेणी के ऋण-पत्र 
कहलाते है जबकि उच ऋण-पत्रों का जिनका भुगतान पहले ऋण-पत्नो के बाद किया 
जाता है द्वितीय श्रेणी के ऋण-पत्र कहलाते है । 

उपयुक्तता--ऋण-पन्नो का निर्गमन कम्पनियाँ या तो अपनी प्रारम्भिक दीर्घ- 
कालीन पूजी की आवश्यकत्ता को पूरा करने के लिए या व्यवसाय के विस्तार व आधु- 
निकीकरण की योजनाओं के लिए मध्यकालीन ऋण प्राप्त करने के लिए करती है। ऋण- 
पत्र निर्गंमित करते समय यह ध्यान रखना चाहिए कि ऋण-पतन्नो पर दिया जाने वाला 
ब्याज साधारणतया कम्पनी की अनुमानित आय के 20% से अधिक नही होना चाहिए। 
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आधार 
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तलनात्मक सुल्य।कन 


असाधारण अश 


. वित्त की इनसे कम्पनी की दीर्घ- 


प्रकृति 


2. लागत 


3? प्रबन्ध 


कालीन' एवं स्थायी 
पूंजी प्राप्त की जाती 


है। 


इन' पर कम्पन्ती को 
सामान्यत*. अधिक 
लाभाश देना पडता 


है । 


इन्हें कम्पनी के प्रबंध 


में हस्तक्षेप में हस्तक्षेप करने का 


4. प्रतिफल 


अधिकार होता हैं । 


इत पर लाभाश उसी 
समय मिलता है जब 
कम्पनी को लाभ 
मिलता है । इनका 
लाभाश कम्पनी की 
समृद्धि के अनुसार 
घटता-बढता रहता 


है। 


5. लचीलापन पूंजी के अधिकाश 


भाग को साधारण 
अशो के रूप मे प्राप्त 
करने पर पूँजी की 
सरचता लोचपूर्ण 
नहीं होती । 





| 5 
| पूर्वाधिकार अश 





इनसे दीघेकालीन और 
मध्यकालोन दोनो 
प्रकार की पूँणी एक- 
त्रिवत की जा सकती 
है। 

इनका लाभाश प्राय. 
साधारण अश से कम 


होता है । 


इन्हे कम्पनी के प्रबंध 
में हस्तक्षेप करने का 
अधिकार नही होता। 


लाभाश पूर्व निर्धारित 
दर से दिया जाता 
है। लाभाश तभी दिया 
जायेगा जब लाभ हो 
लेकिन सच्तयी पूर्वा- 
घिकार अशो की स्थित 
में लाभाश सचित होता 
रहता है । हैं 

पूर्वाधिकार अश पूंजी 
सरचना मे थोडी 
लोचता प्रदान करते 
है । शोध्य, पूर्वाधिकार 
अशो की राशि आव- 
श्यकता न होने पर 





"काम नादात (कमा 


ऋण-पत्र 


इनके निर्गमन प्ले 
अस्थायी दीरघ॑कालीन 
और  मभध्यकालीन 
ऋण प्राप्त किये 
जाते है। 


इनको दिया जाने 
वाला ब्याज सबसे 
कम होता है। यही 
नहीं क्योकि ब्याज 
को एक खर्च मात्रा 
जाता है इसलिए 
इस पर आय कर 
की भी बचत होती 
है। 

इनका भी कपनी के 
प्रबन्ध मे कोई 
हस्तक्षेप नही होंता । 


इनके ब्याज की दर 
पूर्व निर्धारित 
रहती है और इन 
पर ब्याज देता ही 
पडेगा चाहे कपनी 
को लाभ हो या 
हानि । 


ऋण-पत्र.. चूंकि 
ऋण-पत्र हैं इन्हे 
आवश्यकता नुपार 
घटाया-बढाया जा 
सकता है । यदि 
कम्पनी को इनकी 
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आधार असाधारण अश पूर्वांधिकार अश ऋण-पत्र 
वापस की जा सकती आवश्यकता नहीं 
हैं तथा परिवर्ततीय रहती तो कम्पनी 
पूर्वाधिकार अशां को. स्वय अपने ऋण-पत्र 
आवश्यकता पडने पर वापस खरीदकर 
साधारण अशो मे उन्हे निर्धारित तिथि 
बदला जा सकता है। पर रह कर सकतो 
है । 

6. ऋण लेने कम्पनी जितनी अधिक इसका कोई प्रत्यक्ष यदि कम्पनी ऋण- 
की क्षमता पूँणी साधारण अशो प्रभाव कम्पनी की पन्नों के माध्यम से 
का प्रभाव से एकत्र करती है साख तथा उसके ऋण ऋण प्राप्त करती हे 

उसकी ऋण लेने की लेने की क्षमता पर तो उसे अपनी सपत्ति 
क्षमता उतनी ही नहीं पडता । ऋण-पत्र-धारियो के 
अधिक बढ जाती है । पास बन्धक के रूप 
मे रखनी पडती है 
इस पूँजी बाजार 
में कम्पनी की साख 
कम हो जाती है। 

7 विनि- वे विनियोजक जो ये उन विनियोजक के निश्चित व स्थायी 
योजको के साहसी होते है और लिए श्रेष्ठ है जो आय के साथ पूँजी 
लिए अच्छी आय के 'साथ- निश्चित तथा अच्छी की सुरक्षा चाहने 
आकर्षण. साथ कम्पनी के प्रबन्ध आय चाहते है और वाले विनियोजको 

मे सक्रिय. भाग लेना प्रबध की तरफ उदा- के लिए ऋण-पत्नो मे 
चाहते है, उनके लिए सीन होते है लेकिन. रुपया विनियोजित 
साधारण अश सर्व- कुछ जोखिम उठाने करता सर्वश्रेष्ठ 
श्रेष्ठ रहता है । के लिए तत्पर रहते होता है। 

है। 
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(9) जन-निक्षेप---भारत मे औद्योगिक वित्त के साधनों में जन-निक्षेप का 


भी उल्लेखनीय महत्व रहा है। जनता द्वारा अपने धन को व्यापारियों या उद्योग- 
पतियो के पास निश्चित ब्याज के बदले में इसलिए रखा जाता था कि बेकिंग 
विकास की प्रारम्भिक स्थिति से जनता का विश्वास बेको में इतना अधिक नहीं 
था। प्रारम्भ मे इस जत-निक्षेप का उपयोग केवल अल्पकालीत पूँजी की आव- 
श्यकताओ को पूरा करने के लिए किया जाता था लेकिन समय बीतने पर बस्बई, 
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अहमदाबाद और कुछ सीमा तक शोलापुर की सूती मिलो तथा बगाल और आसाम के 
चाय बगानो मे इनको मध्यकालीन वित्त के लिए भी उपयोग किया जाने लगा है । 
जन-निक्षेप से लाभ 

(4 ) पूजी प्राप्त करने का यह सरल और मितव्ययी साधन है । 

(४ ) कम्पनी को अपनी सम्पत्तियों को बधक के रूप मे नहीं रखना पडता । 

(70) निक्षेपों के कारण कम्पनियों का पूँजी कलेबवर लोचदार रहता है। 

(7० ) अशधारियो को ऊँचे लाभाश दिये जाते है । 

(५ ) कम्पनी की ऋण लने की क्षमता बढ जाती है । 

(4) लाभो का पुनविनियोजन--लाभ का पुनविनियोजन कम्पनी की वित्त- 
व्यवस्था की वह पद्धति है जिनके द्वारा कोई कम्पनी अपनी आय के कुछ भाग को 
बचाकर उसका प्रयोग भावी विकास योजनाओं मे करती है। वास्तव में किसी भी 
पूर्व स्थापित सस्था का भावी विकास उसके आलन्तरिक साधनों पर निर्भर करता है। 
प्राय देखा जाता है कि किसी भी औद्योगिक ससथा को जितना लाभ होता है, उस 
समस्त लाभ को उस कम्पनी के अशधारियों में वितरित नही किया जाता वरन्र उसका 


कुछ भाग बचाकर रख लिया जाता है। सस्था को जब अतिरिक्त पूंजी की आवश्यकता 
होती है तब इस बचत का प्रयोग किया जा सकता है। 


लाभ 


( + ) यदि कोई औद्योगिक ससथा अपनी समस्त आय को अशधारियो में बित- 
रित न करके कुछ भाग को बचा लेती है तो यह बचत भविष्य मे बहुत उपयोगी सिद्ध 
हो सकती है । 

( 7 ) सचित कोष व्यवस्था के आधार पर कम्पती द्वारा सतुलित लाभाश की 
नीति अपनायी जा सकती है। 

(४7) सचित लाभो में से कम्पनी के विस्तार व आधुनिकीकरण की योजनाएं 
आसानी से कार्यान्वित की जा सकती है। 

(7०) एक ऐसी ओऑद्योगिक ससथा को जिसके पास सचित कोष की अच्छी पूँजी 
है, व्यवसाय में साहसपूर्ण निर्णय लेने मे सकोच नही होता । 

(४) अशधारियों की हृष्टि से आय के पृष्ठ विनियोग की योजना से उनके 
विनियोग अत्यन्त सुरक्षित रहते है”। 

(५४) अशधारियो फो मिलने वाले लाभाश की दर भी समान बनी रहती है। 
मदी के दिनो में भी लाभाश मिलता रहता है। 

(5) बेकों द्वारा ऋण--व्यापारिक बेको द्वारा उद्योगो को जो वित्त प्रदान 
किये जाते थे, वे अब तेजी से बढ रहे है। व्यापारिक बेको के साथ-साथ औद्योगिक 
बैकों तथा मिश्चित बेको &रा भी औद्योगिक साख दिये दिये जाते है। औद्योगिक बैको 
का मुख्य कार्य दी्घकालीन ऋण प्रदान करना है। भारत मे औद्योगिक विकास बेक 


भारत मे औद्योगिक वित्त 395 


तथा इकाई प्रन्यास इनमे मुख्य है। मिश्रित बेक्र वे है जो लघुकालीन, मध्यकालीन 
और दीर्घकालीन ऋण प्रदान करने है। 

(6) देगी बअक --देशी बेकरो ने भी उद्योगो के लिए ओर विशेषकर कठि- 
नाई के समय लाभदायक कार्य किया है। बडे पेमाने के उद्योग इन पर निर्भर नही 
करते किन्तु छोटे तथा मध्यम पैमाने के उद्योग देशी साहुकारों से अपनी अचल एवं 
कार्यकारी पूँजी के लिए काफी हद तक सहायता लेते है । 

(7) वित्तीय संस्थाओं द्वारा ऋण--भारत मे औद्योगिक वित्त प्रदान करने 
वाली मुख्य सस्थाएँ इस प्रकार है---(7) भारतीय औद्योगिक विकास बेक, (7) भार- 
तीय औद्योगिक वित्त निगम, (7४) राज्य वित्त निगम, (7४) औद्योगिक साख एव 
विनियोग निगम, (५) यूनिट ट्स्ट ऑफ इण्डिया । 


। भारतीय औद्योगिक विकास बेक 
(तप [0878]००77७४५ 389३ ० [7079) 


इन बेक की स्थापना जुलाई, 964 मे की गई। इसका उद्देश्य प्रत्यक्ष रूप 
से उद्योगो को वित्तीय सहायता प्रदान करने के अतिरिक्त वित्त प्रदान करने वाली अन्य 
सस्थाओ की क्रियाओं का समन्वय करना भी है। औद्योगिक ढॉचे की कमियों का पता 
लगाकर उनका निवारण करना भो इसका उहृंश्य है। यह रिजर्व बेक की एक मात्र 
शाखा थी । लेकिन 975 में इसको रिजर्व बेक से पृथक्‌ करने का अधिनियम पारित 
किया गया और ]6 फरवरी, ]976 को इसको एक स्वतन्त्र एवं स्वायत्त सस्था के 
रूप मे पुन: सगठित किया गया है । 

विक्रास बेक के कार्थ---विकास बेको के कार्यो का हम तीन शीर्षको के अन्त- 
गंत अध्ययन कर सकते है-- 

(]) पुर्नावत्त (/२०१७॥००) व्यनस्था--यह्‌ वित्तीय सस्थाओ को निम्न 
कार्यों के लिए पुर्नावत्त प्रदान कर सकता है--- 

(अ) वित्तीय सस्थाओ को 3 से 25 वर्ष के लिए। 

(ब) राज्य सहकारी बेको तथा अनुसूचित बेको द्वारा उद्योगों को दिये गये 
ऋणो पर !0 वर्ष के लिए । 

(स) बेको अथवा वित्त सस्थाओ द्वारा निर्यात के हेतु दिये गये ऋणो पर 9 
माह से 0 वर्ष के लिए। 

(2) प्रत्यक्ष आथिक सहायता--विकास बेक औद्योग्रिक उपक्रमो को अकेले 
ही या अन्य वित्त सस्थाओ के साथ मिलकर प्रत्यक्ष आथिक सहायता करता है । यह 
सहायता निम्न रूपी में प्रदान की जाती है---(अ) प्रत्यक्ष ऋण देकर, (ब) अश, बाण्ड्स, 
ऋण-पत्र खरीदकर एवं इनका अभिगोपन कर, (ग) ऑद्योगिक स्स्थानों द्वारा अन्य 
साधनो से प्राप्त ऋणो के स्थगित भुगतानो की गारण्टी कर, एवं (द) व्यापारिक बिलो 
की कटौती या पुनर्कटौती कर* 

(3) विकास सम्बन्धी कार्य---(अ) उद्योगो के विकास से सस्बन्धित विनयोग 
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व तकनीकी आथिक अध्ययन के बारे मे अनुसधान कार्य एवं सर्वेक्षण करना, (ब) किसी 
किसी भी उद्योग के प्रवर्तन, प्रबन्ध अथवा विस्तार हेतु तकनीकी एवं प्रशासकीय 
सेवाएँ उपलब्ध करना, (स) देश की ऑंद्योगिक सरचना की कमियो को पूरा करने हेतु 
उद्योगो का नियोजन, प्रवर्तन एवं विकास करना । 

बेक के वित्तीय साधन--यह बेंक अपने वित्तीय साधनो की व्यवस्था निम्न 
प्रकार करेगा--- 

(।) अश पूंजी--बेक की अधिकृत पूँजी 50 करोड रुपये है जिसे आवश्यकता- 
नुसार बाद मे 00 करोड रुपये तक बढाया जा सकता है। निर्गमित एव प्रदत्त पूंजी 
50 करोड रुपये रखी गयी है । 

(2) भारत सरकार के ऋण--बेक ने केन्द्रीय सरकार से भी ऋण लिया है। 

(3) ऋण-पत्नो का निर्गंमनन--बेक अपने ऋण-पत्रो अथवा बाण्डो को बेचकर 
भी अपने कोष को बढा सकता है। ऐसे ऋणो की कोई सीमा निर्धारित नही है । 

(4) रिजर्व बंक के ऋण--औचद्योगिक विकास बेक को अपनी प्रतिभूतियों 
की' जमानत पर रिजर्व बेक से 90 दिन तक ऋण लेने का अधिकार होगा । 

(5) जन-निक्षेप---विकास बेक जनता से ! वर्ष से अधिक अवधि के लिए 
जमा भी स्वीकार कर सकता है । 

(6) विदेशी मुद्रा में ऋण--भारत सरकार की पूर्वानुमति लेकर बेक विदेशी 
बेको अथवा वित्तीय सस्थाओ अथवा अन्य साधनों से विदेशी मुद्रा मे ऋण ले सकता 

| 

(7) अनुमान एवं सहायता--बेक अनुदान, सहायता, भेट अथवा दानस्वरूप 
प्राप्त होने वाली सहायता को भी स्वीकार कर सकता है । 


विकास बेको के कार्यो की प्रगति 


जून 980 में बेक ने अपने कार्यकाल के 6 वर्ष पूरे कर लिए है।इस 
अवधि मे बेक द्वारा विभिन्न योजनाओ के अन्तर्गत स्वीकृत कुल सहायता और साथ ही 
वितरित कुल सहायता मे काफी वृद्धि हुई है, जिसका विवरण निम्तलिखित है--- 

(+ ) ऋण---3 ।दिसम्बर )980 तक बेक कुल 6]70 करोड रु० की 
वित्तीय सहायता (गारण्टी को छोडकर) स्वीकृत कर चुका था जिसमे से 4,068 
करोड रु० वितरित किये जा चुके-थे । 

(०) अभिगोपन--बेक ने जून 980 तक 837 करोड रु० की पूँजी का 
अभिगोपन किया था। 

(77) पुर्नवित्त--बेक द्वारा औद्योगिक ऋणो के लिए वित्तीय सस्थाओ को 
900 करोड़ रु० का पुनवित्त दिया गया । 

(४४) पुनर्कंटौतो---बेक द्वारा 095 करोड़ रु०'के ऋणो की पुनर्कटौती की 
गयी । 
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(7) निर्यात वित्त---औद्योगिक विकास बेक द्वारा 390 करोड रु० के मूल्य 
की गारन्टी दी गई । 

(५7) तकनोकी विकास कोष योजना--तकनीकी उन्नत और निर्यात विकास 
तथा क्षमता के पूरे उपयोग को बढावा देने के लिए भारत सरकार ने मार्च 976 में 
एक तकनीकी विकास कोष स्थापित किया । इसके अन्तर्गत बेक सक्किय' भूमिका निभा 
रहा है। 

(7) पिछड़े हुए क्षेत्रों मे रियायती शर्तों पर सहायत+--भारतीय' औद्योगिक 
विकास बेक सरकार द्वारा घोषित पिछड़े हुए क्षेत्रों के उपक्रमो को रियायती शर्तों पर 
वित्तीय सहायता प्रदान कर रहा है । 

(शा) उद्योगानुसार सहायता--बेक ने कुल स्वीकृत ऋणो का आघे से अधिक 
भाग (5:5%) आधारभूत व उपभोक्ता वस्तुओं का उत्पादन करने वाले उद्योगों को 
दिया है। उपभोक्ता माल उद्योग में भी सर्वाधिक सहायता (5*%) बस्त्रोद्योग को 
प्रदान की गयी । 

(7४) लघु उद्योग और लघु सड़क परिवहन कार्य के लिए ऋण--भारतीय 
औद्योगिक विकास बेक लघु उद्योगो और लघु सडक परिवहन कार्यो के लिए पर्याप्त 
आर्थिक सहायता प्रदान कर रहा है । 

आलोचनात्मक सुल्याकन--औद्योगिक विकास बेक के कार्यो से स्पष्ट होता 
है कि इसने देश के औद्योगीकरण के असन्तुलन क्री स्थिति को सम्भालने के लिए सरकार 
की ओर से सार्वजनिक क्षेत्र के लिए बहुत से प्रयास किए है। बैक ने निजी क्षेत्र के 
उद्योगो के लिए कोई खास प्रयास नही किए है। 

बेक ने आधुनिकीकरण के लिए ऋण अल्पतम मात्रा मे वित्तीय सुविधाओं के 
अभाव के कारण दिए है। सरकारी हस्तक्षेप के कारण बेक अपने व्यापारिक सिद्धान्तो 
पर कार्य नही कर पाते है। 


2 भारतीय औद्योगिक वित्त निगम 


([0पषपवो रिफ्राह्व708 (07907%007 0 7079) 


स्थापना तथा कार्य-- निगम की स्थापना औद्योगिक अधिनियम 948 के 
अन्तर्गत ! जुलाई, 948 में हुई। निगम को निम्नलिखित कार्य करने के अधिकार 
दिए गए हैं-- 

()) ऋण की गारन्टी देवा--तिगम औद्योगिक सस्थाओ द्वारा लिए जाने वाले 
ऋणो की गारनन्‍्टी देता है, यदि ऐसे ऋण 25 वर्ष के भीतर शोधनीय है । 

(2) ऋण एवं अग्रिम कार्थ---निगम औद्योगिक सस्थाओ को अधिक से अधिक 
25 वर्षों मे चुकता होने वाले ऋण देता है । 

(3) अभिगोपन कार्य--औद्योगिक सस्थाओ द्वारा निर्गममित अशो व ऋण-पत्रो 
का अभिगोपन करना भी निगम का एक महत्त्वपूर्ण कार्य हो । 
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(4) औद्योगिक सं स्थाओ के अंश व ऋण-पत्र खरीदना--निगम औद्योगिक 
सस्थाओ के अश व ऋण-पत्र खरीदता है। 

(5) ऋण-पत्र जारी करना तथा विश्व बेक से ऋण लेना--निगम अपनी 
कार्यशील पूंजी प्राप्त करने के लिए ऋण-पत्रो को निर्गमित कर सकता है और विश्व 
बेक से ऋण ले सकता है। 

(6) जमा स्वीकार करना--निगम जनता से जमा स्वीकार करने का भी 
कार्य करता है, परन्तु जमाओ की कुल राशि 30 करोड रुपये से अधिक नहीं हो 
सकती है । 

(7) अन्य कार्य--निगम के कुछ अन्य कार्य इस प्रकार है-- 

(४) ऋण लेने वाली कम्पनियों की सचालक सभाओ मे प्रतिनिधि भेजना और 
देखना कि कम्पनियाँ ऋण राशि का दुरुपयोग तो नही कर रही है । 

(४) ऋण लेने वाली किसी भी औद्योगिक कम्पनी को समय-समय पर प्रावि- 
धिक (7९०४77८०) ) प्राम्श देना । 

(70) उद्योगों द्वारा विदेशी बेको आदि से प्राप्त किए गए ऋणो को गारण्टी 
देता । 

(४५) उपरोक्त कार्यों से सम्बन्धित अन्य कार्य करना जो समय-समय पर सामने 
आएं । 

ऋण देय की शर्तें---निगम किसी सीमित पब्लिक कम्पनी तथा सहकारी समिति 
को निम्न शर्तों पर ऋण दे सकता है--- 

(]) ऋण मुख्यत जमीन, मकान, यत्र, औजार आदि स्थायी सम्पत्तियों के 
प्रथम रेहन (77796 77078986) पर दिया जाता है । 

(2) ऋण को लौटाने के सम्बन्ध में कम्पनी के सचालको या प्रबन्ध अभिकर्त्ताओं 
से व्यक्तिगत हैसियत से एवं सामूहिक रूप से गारण्टी ली जातो है। 

(3) निगम ऋण लेने वाली कम्पनी के सचालक बोड में अपने दो सचालको 
की नियुक्ति कर सकता है। 

(4) ऋण की शर्तों के पालन न करने अथवा अन्य किसी प्रकार की अनुचित 
कार्यवाही करने पर निगम उस कम्पनी का प्रबन्ध अपने हाथ में ले सकता है। 

(5) किसी एक सस्था को एक करोड रुपये से अधिक ऋण नही दिया जाता 
है। ह 

(6) निगम 25 वर्ष की अवधि से अधिक के लिए ऋण नही दे सकता । 

(7) जिस सम्पत्ति की जमानत पर ऋण दिया जाता है उसका बीमा करना 
आवश्यक है । 

(8) जब तक कम्पनी ऋण का भुगतान नही क्र देती, लाभाश दर 6% 
अर हिसाब से सीमित रहती है, परन्तु दोनों की सहमति से इस दर में परिवर्तन 
सम्भव है । 


भारत भे' औद्योगिक वित्त 59% 


(9) ऋण का भुगतान सामान्यत* समान किस्तों मे किया जाता है, परल्लु 
किस्तो की राशि दोनो की सहमति से निश्चित होती है । 

अगस्त 970 में सरकारी क्षेत्र के औद्योगिक उपक्रमो को सम्मिलित कर लेते 
से निगम का कार्य-क्षेत्र विस्तृत हो गया है । !979 में औद्योगिक वित्त निगम अधि- 
नियम में हुए सशोधन के आधार पर अब यह नियम प्राइवेट लिमिटेड कम्पनियों को 
भी ऋण' प्रदान करता है । 

ऋण स्वीकृति के मापदण्ड--निगम किसी भी उद्योग को ऋण देने से पूर्व 
निम्नलिखित बातो पर ध्यान देता है--- 

(अ) प्रार्थी सस्था की आर्थिक स्थिति । (ब) जिस योजना के लिए ऋण की 
माँग की गई है उसकी उपयुक्तता | (स) प्रबन्ध-व्यवस्था की कुशलता। (द) लाभ 
कमाने की शक्ति । (4) ऋण की समय पर अदायगी की सम्भावना । 

निगम का प्रबन्ध--निगम का प्रबन्ध दो भागों में विभक्त है--सचालक मंडल 
(80%70 ० 076८७) केन्द्रीय समिति (७70७! (0777770७७) । सचालक 
मडल में 3 सदस्य होते है, जिनमे एक प्रबन्ध सचालक होता है। केन्द्रीय समिति का 
कार्य दिन प्रतिदिन के कार्यो मं सचालक मडल को सहायता देना है। इसमे पाँच सदस्य 
होते है । इन दोनो के अतिरिक्त पाँच परामर्शदायी समितियाँ, जिनमे 29 सदस्य है । 
ये समितियाँ इजीनियरिंग, वस्त्र, रसायत, चीनी तथा विविध उद्योगो के लिए स्थापित्त 
की गई है। इन उद्योगों को ऋण देने से पर्व उससे सबधित व्यक्तियों का परामर्श लिया 
जाता है । थे 


निगम के आर्थिक साधन--निगम निम्नलिखित साधनों से पूँजी प्राम करता 
हक 

(।) अश पूंजी---निगम की अधिकृत पूंजी 20 करोड रुपये है जो 5,000 
रुपये के 40,000 अशो मे विभक्त है। यह पूँजी रिजर्व बेक, अनुसूचित बेक तथा बीमा 
कस्पनियों और सहकारी बेको द्वारा खरीदी गयी है । 30 जून, 973 तक निगम की 
सम्पूर्ण पूँणी निर्गमित हो चुकी थी । 

(2) ऋण-पत्र द्वारा आाप्त धन--निगम अपनी प्रदत्त पूँजी एवं सरक्षित कोष 
के दस गुने तक धन ऋण-पत्र या बाण्ड बेचकर प्राप्त कर सकता है । 

(3) रिजव बेक से ऋण--रिजर्व बेक से निगम एक बार में 3 करोड रुपए 
के बराबर 8 माह के लिए ऋण ले सकता है । 

(4) निक्षेप--निगम जनता, राज्य सरकार एवं स्वायत्त शासन सस्थाओ से 
कम से कम 5 वर्षों के लिए अधिक से अधिक 0 करोड रुपए की धनराशि तक जमा 
स्वीकार कर सकता है। 

(5) विदेशी मुद्रा में ऋण--निगम विश्व बेक के माध्यम से और केन्द्रीय 
सरकार की स्वीकृति से विदेशी मुद्रा मे भी ऋण ले सकता है । 

(6) केन्द्रीय सरकार से ऋण--आवश्यकता पडने पर निगम केन्द्रीय सरकार 
से ऋण ले सकता है। 
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(7) संचित कोष--निगम की आ्थिक स्थिति को सुहृढ बनाने के लिए विशेष 
सचित कोष बनाया गया है। इस कोष मे रिजर्व बेक, केन्द्रीय बेक तथा सरकार द्वारा 
खरीदे गए अशो का लाभाश जमा किया जाता है । 


निगम के कार्यो की प्रगति 


(0) अपनी स्थापना से 30 सितम्बर, 980 तक निगम द्वारा स्वीकृत व वित- 
रित वित्तीय सहायता क्रमशः 070 करोड रु० और 734 करोड रु० थी। 

(7) राज्यानुसार स्वीकृत सहायता--कुल स्वीकृत सहायता का लगभग 40 
प्रतिशत तीन राज्यों तमिलनाडु, महाराष्ट्र तथा पश्चिम बगाल को मिला है तथा 
सहायता पाने वाली 45% प्रायोजनाएं भी इन्ही राज्यों मे स्थित है। कम विकसित 
राज्यों को निगम से प्राप्त सहायता अपर्याप्त है । 

(77) उद्देश्यानुसार सहायता--राष्ट्र के उच्च प्राथमिकता वाले उद्योगों जैसे 
चींनी, सूती कपडा, सीमेट, कागज, उर्वरक तथा अन्य चुने हुए महत्त्वपूर्ण उद्योगों के 
लिए कुल स्वीकृत सहायता राशि का 76% भाग खर्च किया गया। 

(१५) जोखिम पूंजी प्रतिष्ठान--इस प्रतिष्ठान का रजिस्ट्रेशन समिति पजी- 
करण अधिनियम, !860 के अन्‍्तर्गत कराया गया है । इसका प्रमुख उद्देश्य नवीन 
उद्यमकर्त्ताओं विशेष रूप से तकनीकिज्ञों तथा व्यावसायिक व्यक्तियों को मझोले आकार 
की औद्योगिक परियोजनाओ का प्रवर्तन कराने के लिए ब्याज मुक्त या नाममात्र के 
सेवा प्रभार पर आवधिक ऋण प्रदान करके सहायता प्रदान करना है । 

(५) प्रबन्ध विकास संस्थान--निगम ने सहायता दिए जाने वाली औद्योगिक 
इकाइयो के प्रशासको को प्रबन्धकीय सलाह प्रदान करने के लिए प्रबन्ध विकास सस्थान 
की स्थापना की है । 

(४४) तकनीकी सहायता सेवा--सन 974 से निगम राज्यो की वित्तीय एव 
विकासात्मक एजेन्सियो के मध्य स्तरीय एवं वरिष्ठ प्रशासको के प्रशिक्षण के लिए 
तकनीकी सहायता सेवा प्रदान कर रहा है । 

(शो) पोठिकाओ की स्थापना--निगम ने देहली विश्वविद्यालय और भारतीय 
प्रबन्ध सस्थान अहमदाबाद में अपनी पोठिकाएँ स्थापित की है । सस्थान द्वारा दो और 
पीठिकाएं कलकत्ता विश्वविद्यालय तथा बम्बई विश्वविद्यालय में स्थापित की जा रही 
है। निगम ने चार शोध फेलोशिप प्रदान करने की योजना भी तैयार की है । 

(४०) हिसकोत्--वर्ष के दौरान निगम ने हिमाचल कसलटैसी आरगेनाइजेशन 
लि० (हिमकोन) ताम की एक नयी तकतीकी परामर्शदात्री सस्था का भी गठन किया। 
इस सस्था का पजीक्षत कार्यालय शिमला में है । 'हिमकोन' नये उद्यमियों की आवश्य- 
कताओ को पूरा करेगी और परियोजना का पता लगाने, परियोजनाएं तैयार करने, 
तकनीकी और प्रबन्ध परामर्श तथा मार्गदर्शन आदि क्षेत्रो मे नियमित आधार पर कार्य 
करेगी । निगम ने राजस्थात और भध्य प्रदेश राज्यों मे एक-एक सलाहकार संस्था 
स्थापित करते के लिए भी कदम उठाए हैं । 
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आलोचना--निगम के गत वर्षों के इतिहास पर दृष्टिपात करने से हम इस 
निष्कर्ष पर पहुँचते है कि निगम ने ऋणदाता के साथ-साथ एक विकसित बेक का भी 
काम किया है। फिर भी समय-समय पर देश के अर्थशास्त्रियो, राजनीतिज्ञों एवं उद्योग- 
पतियों ने निगम की कार्य-प्रणाली की निम्न आलोचना की है-- 

() अविकसित क्षेत्रों की उपेक्षा--जैसा कि हम ऊपर देख चुके है कि निगम 
ने विकसित क्षेत्रों की अपेक्षा अविकसित क्षेत्रो को कम सहायता दी है । 

(2) पक्षपातपुर्ण नीति---निगम केवल उन सस्थाओ की सहायता प्रदान करता 
है जिसमे उनके सचालक किसी विशेष प्रकार की रुचि रखते है। 

(3) केवल बड़े उद्योगो को सहायता--निगम केवल बडे-बडे उद्योगों को ही 
सहायता देता है जिससे पूंजी के केन्द्रीयकरण को बढावा मिलता है। 

(4) अल्प सहायता--निगम द्वारा वित्त वर्षों मे केवल 406 करोड रुपए की 
आथ्थिक सहायता दी गई, जो देश की औद्योगिक आवश्यकता को देखते हुए कम है । 

(5) ऊँची ब्याज दर--निगम द्वारा ली गई ब्याज दर काफी ऊँची है, जिसके 
कारण बहुत ही कम कस्पतियाँ इससे ऋण लेने की इच्छुक रहती है । 

(6) रूढ़िवादी कार्य प्रणली--निगम ने अपना कार्य रूढिवादी नीति से 
चलाया है और ऋण की इच्छुक कम्पनियों के साथ सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार नहीं किया 
है । छोटे-छोटे टेकनिकल कारणो पर आवेदन-पत्र रह कर देना उचित नहीं था। 

(7) फिजलखर्ची--निगम के कार्यालय सम्बन्धी खर्च बहुत अधिक है । 

(8) निगम ने योजनाओं में निर्धारित प्राथमिकताओ के विपरीत उपभोक्ता 
पदार्थों को अधिक ऋण प्रदान'किये है । 


3. राज्य वित्त निगम 
(80808 फिफरबालंबी (20ए09078007) 

स्थापना--प्राल्तीय स्तर पर छोटे एवं मध्यम आकार के उद्योगो की आर्थिक 
आवश्यकताओ को पूरा करने के उद्देश्य से केन्द्रीय सरकार ने 28 सितम्बर !95 को 
राज्य अर्थ प्रबन्ध अधिनियम (9६806 7797८2! ४८८) पास किया जिसके अनुसार 
राज्य सरकारो को अपने-अपने राज्य मे अर्थ प्रबन्धन निगम स्थापित करने का अधिकार 
मिल गया । इस समय हमारे देश मे 8 राज्य वित्त निगम कार्य कर रहे हैं । 

निगम के कार्य---यह निगम निम्नलिखित कार्य कर सकता है--- 

() औद्योगिक सस्थाओं के लिए अधिक से अधिक 20 वर्ष के लिए ऋण 
देना अथवा ऋणपन्नों को खरीदना । 

(2) औद्योगिक सस्थाओ के निर्गमित अशो व ऋण-पत्रो का अभिगोपन अधिक 
से अधिक 20 वर्षों के लिए करना । 

(3) भौद्योगिक सस्थाओ ह्लरा लिए गए ऋणो की गारण्टी देना । 

(अ) अंश पूंजी--किसी भी राज्य वित्त निगम को अधिकृत पूँजी 50 लाख 
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रुपए से कम और 5 करोड रुपए से अधिक नहीं हो सकती । जनता को निगम से 
अधिक से अधिक 25% अश बेचे जा सकते है । 

(ब) ऋण-पत्र--निगम अपनी चुकता पूँजी एवं सचित कोष के 5 गुने तक 
ऋण-पत्रो को निर्गमन कर सकता है । 

(स) रिजवे बेक से ऋण--आवश्यकता पडने पर राज्य वित्त निगम रिजर्द 
बेक से !8 माह की अवधि के ऋण ले सकते हैं । 

(द) जन-निक्षेप--राज्य वित्त निगम जनता में ! वर्ष या अधिक के लिए 
निक्षेप प्राप्त कर सकते है । इस प्रकार प्राप्त निक्षेपो की कुल राशि निगम की चुकता 
पूँजी से अधिक नही हो सकती है । 

प्रबन्ध--निगम का प्रबन्ध एक सचालक सभा द्वारा होता है जिसमे 0 सदस्य 
होते है। सचालक सभा को राज्य सरकार एवं रिजर्व बेक के परामर्श एवं निर्देशन के 
अनुसार कार्य करना पडता है । 


राज्य वित्त निगम की कार्य प्रगति 


3। मार्च 980 तक देश के 8 राज्य वित्त निगमों की प्रगति से सबधित 
मुख्य बाते इस प्रकार है-- 

(अ) स्वीकृत एवं वितरित ऋण--मार्च सन्त 7980 तक देश के सभी 8 
राज्य' वित्त निगमो द्वारा स्वीकृत वित्तीय सहायता की राशि 57] करोड रुपए थी । 

(ब) उद्योगाठुसार वितरण--उद्योगानुसार वितरण मे सबसे अधिक ऋण ब्ाद्य 
उश्पाद को मिला । इसके बाद वस्त्रोद्योग व रसायन उद्योग आते है। 

(स) अभिगोपन--मार्च 975 के अन्त तक ॥2 राज्य वित्तीय निगमों ने 
अशो के अपने अभिगोपन सबधी उत्तरदायित्व की पूति मे तथा ऋण पत्रों के अभिदान 
मे 2:5 करोड रुपए विनियोजित किए। इसमे अकेले तमिलनाडु औद्योगिक विनियोग 
निगम का भाग 8 करोड रुपए था। 

(द) लघु उद्योगो को ऋण---राज्य वित्त निगमो ने लघुस्तरीय क्षेत्र के उद्योगों 
को वित्तीय सहायता प्रदान करने मे महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई है। 3 मार 980 
तक राज्य वित्त निगमों द्वारा 950 करोड रुपए (69 39%) की सहायता लघुस्तरीय 
उद्योगो को स्वीकृत की गई । 

कार्यकारी दल की रिपोर्ट (०००७४ रण शण्शडइ 070ण०० ०० 98६६ 
एपाब70०ं॥) (07707४0००) --सन्‌ 962 में रिजर्व बेंक के द्वारा वित्त निगमों की 
प्रगति की जाँच करने के उद्देश्य से एक कार्यकारी दल की नियुक्ति की गई थी जिसने 
अपनी रिपोर्ट सन्‌ 964 के आरम्भ में दी। इस रिपोर्ट के अनुसार राज्य वित्त 
निगमो का मुख्य उद्देश्य छोटे एव मध्य आकार के उद्योगो के विकास को प्रोत्साहन 
देता था, जिसे पूरा करने मे वे सफल नही हो सके ।' रिपोर्ट मे उल्लिखित दोषो एवं 
सुझावो का सक्षिप्त विवरण इस प्रकार है-- * 

 (4) केवल ऋण पर अधिक ध्यान---राज्य वित्त नियमों ने अब. तक अपने 
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कार्यों को ऋण देने तक ही सीमित रखा है। ऋणपत्रो मे पूँजी लगाने तथा ऋणो की 
गारण्टी देने की दिशा में बहुत कम प्रगति की है। रिपोर्ट मे यह सुझाव दिया गया है 
कि इन सभी कार्यों पर उचित ध्यान दिया जाना चाहिए । 

(2) नये उद्योगो की ओर कम ध्यान--निगम ने अधिकाशत परम्परागत 
उद्योगो को ही ऋण प्रदान किए हैं जिनमे जोखिम की मात्रा कम है। अतः राज्य 
वित्त निगमो को राज्यों के औद्योगिक विकास के लिए नवीन उद्योग को ऋण प्रदान 
करना चाहिए। 

(3) पूंजी का अभाव--इन निगमो के समक्ष पूँजी की सबसे बडी समस्या है 
अत* इन निगमो को अपनी चुकता पूँजी बढानी चाहिए ओर उसमे निजी सस्थाओ एवं 
व्यक्तियों के सहयोग को प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए । 

(4) ऋण-पत्नों से अधिक निर्भभन का सुझाव--राज्य वित्त निगम की आव- 
श्यकताओ की तुलना में उनके द्वारा निर्गममित ऋण-पतन्नो की राशि बहुत कम है। रिपोर्ट 
ने इसके लिए सुझाव दिया है कि निगमो के उधार लेने की सीमा को चुकता पूंजी के 
0 ग्रुता से बढाकर 5 गुना कर देना चाहिए । 

(5) जन निक्षेप--बेक समझौते के अन्तर्गत निर्धारित ब्याज दर से कुछ 
अधिक दर पर जन निक्षेप प्राप्त करते की सुविधा राज्य वित्त निगमो को दी जानी 
चाहिए । 

(6) ऋणों की जमानत के विषय से उदार दृष्टिकोण--ऋणो को सुरक्षा के 
विषय में निगमों का दृष्टिकोण अत्यन्त कठोर है। रिपोर्ट के अनुसार, “यदि निगम 
इस बारे में सन्तुष्ट हो जाये कि प्रस्तावित योजना आ्िक दृष्टि से लाभदायक हे, 
तकनीकी दृष्टि से सुहढ है तथा ऋण चाहने वाले व्यक्ति सच्चरित्र एवं निष्ठावान हैं 
तो जमानत की प्रकृति एवं सीमा के विषय में कुछ उदार दृष्टिकोण अपनाया जा 
सकता है । 

(7) संचित कोषो का निर्माण--वित्तीय स्थिति को सुहृढ बनाने के उद्देश्य से 
दल ने संचित कोषो के निर्माण पर अधिक बल दिया है । 

(8) तकनीकी विशेषज्ञों का अभाव--निगम के पास तकनीकी विशेषज्ञों का 
बराव है । इसके लिए दल ने सुझाव दिया है कि एक अर्थशास्त्री, एक प्रबन्ध विशेषज्ञ 
एवं चार्टर्ड एकाउण्टेण्ट की नियुक्ति निगम द्वारा की जानी चाहिए । 

(9) राष्ट्रीय औद्योगिक साख-- (दीघंकालीन सहायता) कोष--राष्ट्रीय कृषि 
साख (दीघकालीन सहायता) कोष की भाँति राष्ट्रीय औधोगिक साख (दीघ॑कालीन 
' सहायता) कोष की स्थापना का सुझाव दल ने दिया । 

(0) ब्याज की दर में वृद्धि--कार्यकारी दल ने निगम द्वारा प्रदान किये 
जाने वाले ऋणो के लिए चक्रवृद्धि ब्याज दरो को लागू करने का सुझाव दिया है। 

उपरोक्त सुझावों के अतिरिक्त रिपोर्ट मे यह भी कहा गया है कि यदि राज्य 
वित्त निगम धीरे-धीरे अपने राज्यो के लिए औद्योगिक निगमो का स्थान ग्रहण कर लें 
तो अधिक उपयोगी सिद्ध हो सकते हैं । 
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4. भारतीय औद्योगिक साख एव विनियोग' निगम 
(#वेएप्ाशों 07००: 870. ॥7ए९४प७7ा (/0790/4007 ० 7079) 

इस निगम की स्थापना विश्व बेक के मिशन की सिफारिश पर की गई ताकि 
निजी क्षेत्र मे लघु व मध्यम आकार के उद्योगो का विकास हो सके । यह निगम जनवरी 
]955 में एक निजी सीमित कम्पनी के रूप मे स्थापित किया गया। 

पूंजी तथा अन्य साधन--निगम की अधिकृत पूँजी 25 करोड रुपये है और 
प्रत्येक शेयर का मूल्य !00 रुपए है। इसमे से केवल 5 करोड रुपये की पूंजी निर्गमित 
एव प्रदत्त है। निर्गमित पूँजी मे से 2 करोड रुपये के शेयर भारतीय बेंको व बीमा 
कम्पनियों द्वारा, !“5 करोड़ रुपए के शेयर भारतीय जनता द्वारा, ! करोड़ रुपए के 
शेयर इस्लेण्ड के पूजीपतियों द्वारा और 50 लाख रुपए के शेयर अमेरिकी पूँजीपतियो 
द्वारा खरीदे गये थे । इस प्रकार यह एक अन्तर्राष्ट्रीय उद्यम है जिसकी स्थापना मे अनेक 
देशों मे योग दिया है । न 

अपनी स्वीकृत पूँजी के अतिरिक्त निगम के अन्दर व देश के बाहर से साधन 
एकत्रित करता रहता है। इसने भारत सरकार, विश्व बेंक व पश्चिम जर्मनी के पुत्र- 
निर्माण ऋण निगम से प्राप्त किए है। 

निगस के कार्य---इस निगम के कार्य निम्नलिखित है--- 

(]) औद्योगिक इकाइयो को मध्यकालीन और दीघंकालीतन ऋण प्रदान 
करना । 

(2) नवीन कम्पनियों के अश एव प्रतिभूतियों का अभिगोपन करना | 
” (3) निजी क्षेत्रों से आए हुए ऋणो की फिर से गारण्टी देना । 

(4) उद्योगो के विकास और नए आपविष्कारो की व्यवस्था करता । 

(5) भारतीय उद्योगो को प्रबन्धात्मक, प्राविधिक एवं प्रशासनिक सलाह 
प्रदान करता । 

निगम केवल निजी क्षेत्र के उद्योगो को आर्थिक सहयोग प्रदात करता है। 
निगम मुख्तया बडे उद्योगो को ही आथिक सहायता प्रदान करता है। इसकी न्यून- 
तम ऋण सीमा 5 लाख रुपए है। ऋण भारत के किसी भाग मे स्थापित किसी भी 
औद्योगिक इकाई को दिया जा सकता है, परन्तु ऋण स्वीकृत करने से पूर्व प्रार्थी 
कम्पनी की योजना आदि की पूरी जाँच कर ली जाती है । 


» निगम के कार्यों की प्रगति 


निगम की स्थापना के बाद से लेकर 30 सितम्बर 980 तक कुल राशि 
(वास्तत्रिक) जो स्वीकृत हुई और वितरित की गई क्रमश. 444 करोड रु० और 
03 करोड़ रु० थी। 

. उद्योगानुसार सहायता--तिगम ने रसायन उद्योगो को सर्वाधिक सहायता 
प्रदान की। उसके बाद धातु उत्पादन यन्त्र निर्माण, विद्युत उपकरण आदि का नम्बर 
आता है। 
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2. निगम की कुल वित्तीय सहायता 65% चार राज्यों महाराष्ट्र, गुजरात, 
तमिलनाडु व पश्चिमी बगाल को मिला है जो औद्योगिक क्रियाओं के कुछ राज्यो मे 
ही केन्द्रित होने का सूचक है। 

3. निगम ने पिछटडे क्षेत्रों में विकास सम्भावनाओ का पता लगाने के लिए--- 
(अ) तकनीकी आशिक सर्वेक्षण, (ब) योग्य प्रायोजनाओ का सम्भाव्यता अध्ययन, 
(स) प्रशिक्षण कार्यक्रम सचालित किए हैं। इस कार्य हेतु निगम ने बस्वई कार्यालय में 
पृथक्‌ से एक श्रायोजना प्रवर्तते एवं विकास विभाग खोला है। 

भारतीय औद्योगिक वित्त की वर्तमान विषम परिस्थिति मे हम यह आशा कर 
सकते है कि सरकार तथा वित्तीय सस्थाओ के सहयोग से यह निगम अपने उद्देश्य में 
सफल होगा । 


5, यूनिट ट्स्ट आफ इण्डिया 
(एफप 77ए७ ० शिता&) 


भारत के सामान्य विनियोजको को उद्योगों मे धन लगाने की सुविधा प्रदान 
करने के लिए, ! फरवरी सन्‌ 964 को यूनिट दृस्ट आफ इण्डिया की स्थापना की 
गई। 

यूनिट टुस्ट की प्रारमस्भिक पूंजी 5 करोड रुपये है, जिसमे 25 करोड रुपए 
रिजर्व बेक, 75 लाख रुपए जीवन बीमा तथा 75 लाख रुपये स्टेट बैक और उसके 
सहायक बेक तथा शेष । करोड की पूंजी अनुसूचित बेको तथा अन्य वित्तीय संस्थाओं 
द्वारा खरीदी गई है । 

उद्देश्य--यूनिट ट्रस्ट के दो प्राथमिक उद्देश्य हैं--- 

() मध्यम तथा निम्न आय वर्ग की बचत को प्रोत्साहित करना और फिर 
इन बचतो को एकत्र करना। 

(2) देश के तीत्र औद्योगिक विकास के लाभो मे उन्हे भी भाग लेने के योग्य 
बनाना । 


भारतीय यूनिट टुस्ट के कार्यो की प्रगति 


यूनिटों की बिक्नी--भारतीय यूनिट ट्रस्ट अपनी यूनिदे विभिन्न योजनाओ के 
अन्तर्गत बेचता है। अब तक इसने तीन योजनाओ के अच्तर्गत यूनिट बेचे है। ये है-- 

(7) यूनिट योजना 964--इस थोजना के अन्हर्गत एक थुनिट का अंकित 
मूल्य. 0 रुपए है। प्रत्येक क्रेता को कम से कम 0 यूनिदे खरीदने होते है। इस प्रकार 
एक क्रेता को न्यूनतन विनियोग 00 रु० का करना होता है । इसी योजना के अन्त- 
गत विभिन्न बचत योजनाएँ चलायी गयी है, जैसे-- 

(अ) !966 की पुन्रतिबेश योजना--इस योजना मे यूनिट योजना 964 के 
अधीन देय लाभाश की राशि का दिनियोग स्वचालित आधार पर नयी यूनिटो मे किए 
जाने का प्रावधान है जिससे यूनिटो की सख्या व राशि स्वतः बढती रहे । 
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(ब) 970 की बाल-उपहार योजना--इस योजना मे वयस्क व्यक्ति द्वारा 
किसी अवयस्क के पक्ष मे यूनिट उपाहारस्वरूप दिए जाने का प्रावधान था। इसके 


अच्तर्गत बच्चो को उपहार भी दिए जाते थे । 
(9) यूनिट योजना 97]--बूनिट योजना 97 को यूनिट सम्बद्ध बीमा 


बोजता कहते है । इस योजना को अक्टूबर 97] से लागू किया गया, जिसके अन्‍्तर्गत 
बचतकर्ताओ को बचत के विनियोग पर होने वाले लाभ के साथ-साथ जीवन बीमा की 
सुविधा भी उपलब्ध करायी गयी। यह योजना 8 से 45 वर्ष तक की आयु के व्यक्तियों 
के लिए ही है। इस योजना के लिए विनियोजित धन की राशि न्यूततम 3000 ₹० 
से अधिकतम 2000 ० है जिसे 0 वर्षीय समझौते के अन्तर्गत निश्चित किस्तों मे 
जमा कराना होता है । 

(०7) यूनिट योजना 976--द्रस्ट की इस योजना को पूँजी यूनिठ योजना 
कहते है। इस योजना के अधीन ! जनवरी 976 से जनता को पूंजी यूनिटो की बिक्री 
शुरू की गयी । 964 व 977 की यूनिट योजनाओं का उद्देश्य यूनिट-धारकों को 
नियमित बढती हुई आय दिलाना था। इसके विपरीत 976 की यूनिट योजना भुख्यत' 
पूँजी वृद्धि के उद्देश्य से प्रेरित थी । इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए यह निर्णय लिया गया 
कि प्राप्ति कोषो को अच्छी विकास सभावनाओं से युक्त कम्पनियों की अश पूंजी मे 
निवेशित किया जाय । 

चूँकि इतनी अधिक राशि को उपयुक्त विकास अभिमुख अश पूंजी में निवेशित 
करने मे समय लगता है अत. टृस्ट ने अस्थायी तौर पर 22 अप्रेल 976 से पूंजी 
यूनिटो की बिक्री को रोक दिया »गया। 

” टूुस्ट द्वारा तीनो योजनाओ के अन्तर्गत बेचे गये, पुन. खरीदे गए तथा बकाया 
राशियों का विवरण अलग-अलग निम्नाकित तालिका में दिया गया है-- 
यूनिटो का कुल विक्रय (प्रमुख योजनाओ मे) 
(धनरपश करोड रुपयो मे) 


निििलीमिनिकिकली ली जज न... ्नशशणशणणणशणणाणछएशाछ पाए राणा समा "पा वििनिलकिनलनिक कमा ाााआआ॥॥८ए्ल्‍र॥्ल्‍॥७॥७८८ए८ए्रश्ल्‍न/७ए७८्एल्‍एएतए्र शाप श्श्रणणणणा काका ्याया 
गत वर्ष की अपेक्षा कमी/वद्धि 


विक्रय-धनराशि लाभाश विक्रय-राशि लाभाश 


बर्ष 

(जुलाई-जून) (पुस्तक-मूल्य ) (प्रतिशत (पुस्तक-सूल्य) (प्रतिशत) 
(क) यूनिट योजना, !905 
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970-7] 8 0 8-00 48. +- *80 
979-80 -4/0 9 0 00 ४-72 -+-! 00 
]980-8| 39 / 4"-50 चिट 80 -+-!'50 
(ख) यूनिद बीमा ग्रोजना, 977 

]975-76 27 700 > ३४ हिल 
]979-80 390 22'50 न 45 -+- “50 
4980-8] 35 3 8 75 सत्ता +- 25 


88-82 87 3 950 + 20. + “75 
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यूनिट ट्ूस्ट के कार्यों का मुल्याकन--जुलाई सन्त 964 से यूनिक ट्रस्ट द्वारा 
इकाइयो का विक्रय भारतीय मुद्रा बाजार के विकास मे एक महत्त्वपूर्ण कदम है और 
लघु बचत कर्त्ताओं को आकर्षित करने मे टस्ट सफल रहा है । ऐसा लगता है कि यूनिट 
ट्रस्ट ने सुरक्षित आय और अत्यन्त सरल विनियोग का साधन प्रदान कर अपने बहु- 
सख्यक विनियोजको की आवश्यकताओं की पूति की है। आशा है कि इसकी प्रगति 
सतोषजनक ही रहेगी । सन्‌ 97 में यूनिट बीमा योजना प्रारम्भ की गयी। इस 
योजना का उद्देश्य छोटे और मध्यम वर्ग के लोगो को निरन्तर बचत की प्रेरणा देना 
और उसी के साथ बीमा सुविधाएँ प्रदान करना है । परन्तु इसके कार्यकलापो को अधिक 
प्रभावशाली बनाने हेतु कुछ सुझाव इस प्रकार दिये जा सकते है--- - 

(।) विनियोजको की अभिरुचि के अनुकूल विभिन्न प्रकार की यूनिट योजनाएँ 
बनानी चाहिए । 

(2) सरकार को, द्गृस्ट को ब्याज-मुक्त ऋण विपुलः मात्रा मे देना चाहिए, 
ताकि वह आकस्मिकताओ का लाभ उठा सके । 

(3) अन्य वित्त सस्थाओ के सहयोग से ट्रस्ट को जनता की विनियोग सम्बन्धी 
आदतो का अध्ययन करना चाहिए । 

अन्ततोगत्वा दृस्ट की भावी सफलता निम्न मध्यमवर्गीय विनियोजको के निर- 
तर समर्थन पर ही निर्भर रहेगी । 

परोक्षा-प्रश्त 

. आधुनिक उद्योगो की वित्तीयः आवश्यक्ताओ को सक्षेप मे समझाइए । 
भारतीय उद्योगो की वित्तीय सहायता के लिए कौन-सी विभिन्न सस्थाएँ है ? 

2 भारत सरकार ने सन्‌ 974 के पश्चात्‌ जो साख तथा वित्तीय सुविधाएँ 
भारतीय उद्योगो के लिए खोली है, उनका उल्लेख कीजिए । 

अथवा 

भारतीय औद्योगिक साख तथा विनियोग निगम के कार्यों का वर्णन कीजिए । 

3. भारत के औद्योगिक वित्त निगम के सविधान तथा उनकी' कार्यविधि को 
समझाइए । इसकी श्रेष्ठ कार्यविधि के लिए सुझाव दीजिए। 

[ संकेत--ओऔद्योगिक वित्त निगम की स्थापना एवं उसकी कार्य-प्रणाली का 
वर्णन देते हुए सुझाव दीजिए ।] 

4. भारत मे योजनाकाल मे स्थापित औद्योगिक वित्त प्रदात करने वाली विभिन्न 
सस्थाओ के नाम बताइए । औद्योगिक विकास बैक के उद्देश्यों एवं कार्यों का सक्षिप्त 
विवरण दीजिए । 

[संकेत--ओऔद्योगिक वित्त की विभिन्न सस्थाओ के नामो बताते हुए औद्योगिक 
विकास बेक के उद्देश्य व कार्यों का वर्णन कीजिए । 

5, भारत में उद्योगों के लिए सस्थागत वित्त व्यवस्था पर एक टिप्पणी लिखिये। 

[संकेत--इसमे विभिन्न वित्त सस्थाओ का सक्षिम विवरण देना है।] 
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([704/8 ('2४र्7ई 07 78०७ ९०७८9) 


किसी देश के आयात व निर्यात पर लगाये जाने वाले करो से सम्बन्धित नीति 
को तट-कर नीति अथवा प्रशुल्क नीति कहते है । प्रशुल्क करो में प्राय* आयात करो 
की ही प्रधानता होती है, यद्यपि समय-समय पर, निर्यात कर भी लगाये जाते हैं। 
आयात करो को लगाने के दो उद्देश्य हो सकते है--(क) सरकार के लिए आय प्राप्त 
करना, (ख) घरेलू उद्योगो की विदेशी प्रतियोगिता से रक्षा करता । 


ऐतिहासिक विकास 


भारत की दूसरे महायुद्ध से पूर्व की तद-कर नीति--भारत सरकार की प्रशुल्क 
नीलि प्रथम महायुद्ध के प्रारम्भ तक व्यापार में हस्तक्षेप न करने की थी । अर्थात्‌ 
व्यापार पर कोई प्रतिबन्ध नहीं था और स्वतन्त्र व्यापार ही पूर्णछप से चल रहा था। 
परन्तु युद्धकाल और युद्धोत्तरकाल मे कुछ ऐसी परिस्थितियाँ उत्पन्न हुईं, जिनके कारण 
स्वतन्त्र व्यापार नीति में परिवर्तन करना आवश्यक हो गया । ये परिवततेन इस प्रकार 
थे-- 

(।) युद्ध के समय मे भारत सरकार ने अपनी बढती हुई आथिक आवश्य- 
कताओ की पूर्ति के लिए आयात-कर मे वृद्धि की, परल्तु उत्पादन-कर मे वृद्धि नही 
की । इससे भारतीय उद्योगो को कुछ अशो मे प्रोत्साहन मिला, फिर भी पर्याप्त औद्यो- 
गिक विकास न होने से शासको को युद्ध-संचालन में कई कठिनाइयाँ प्रतीत हुईं और 
उन्हे स्वतन्त्र व्यापार-नीति की कमियाँ दिखाई देने लगी । 

(2) सन्‌ 96 केष्औद्योगिक आयोग ने इस बात पर जोर दिया कि “भारत 
के औद्योगिक विकास मे सरकार को सक्रिय भाग लेना चाहिए जिससे भारत मनुष्य 
एवं सामग्री की दृष्टि से आत्म-निर्भर हो सके ।' 


(3) इन दिनो स्वदेशी आन्दोलन ने जोर पकडा और अपग्नेजों की मुक्त व्यापार 
नीति की बडी निन्‍्दा होने लगी। भारतीयों ते उन देशों का अनुकरण करना चाहा, 
जिनकी औद्योगिक प्रगति सरक्षण नीति के द्वारा हुई थी । 


उपयुक्त कारण से भारत मे प्रशुल्क-नीति की स्वतन्त्रता के सम्बन्ध में. ससद 
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में विचार किया जाने लगा | सन्‌ 97 में इगलेण्ड की ससद ने यह स्वीकार किया 
कि राजनीतिक स्वतन्त्रता के साथ-ही-साथ प्रशुल्क नीति निर्णय मे भी भारत को 
स्वतन्त्रता मिलनी चाहिये । सन्‌ 99 के राजकोषीय स्वतस्त्रता प्रस्ताव (#730७) 
+प070709 (४07ए९४४०० ) में भी यह निर्णय हुआ कि भारत के आर्थिक मामलो में 
भारत सचिव हस्तक्षेप नहीं करेगा । यही ऐतिहासिक प्रशुल्क स्वतन्त्रता प्रस्ताव ऐति- 
हासिक माना जाता है और यही से भारतीय प्रशुल्क नीति की नीव पडती है। 


विभेदात्मक सरक्षण की नीति 


("+९४ 9०0०ए ० 95वशप्राप्बएयढ ?0०0६९८४०४) पर 


प्रशुल्क आयोग, सन्‌ 92--फरवरी सन्त 92] में ससद ने प्रशुल्क तीति 
के सस्बन्ध मे एक प्रस्ताव पास किया तथा प्रशुल्क नीति पर विचार करने के लिए एक 
प्रशुल्कत आयोग नियुक्त किया । इस' प्रशुल्क आयोग के अध्यक्ष, इब्राहीम' रहमत उल्ला 
थे | इसके सम्मुख मुख्य रूप मे दो प्रश्न रखे गये--- 

(अ) भारत सरकार की प्रशुल्क नीति का अध्ययन करे, तथा 

(ब) साम्राज्य के पक्षपात (707077%] ?7४(९7०४०९) सिद्धात के औचित्य 
पर विचार करे और तदुपरान्त अपने सुझाव दे । 

आयोग की सिफारिशे---इस आयोग ने अपनी रिपोर्ट' सत््‌ 922 मे प्रस्तुत 
की, जिसमे भारतीय उद्योगो को विभेदात्मक सरक्षण दिये जाने की नीति की सिफा- 
रिश की थी । विभेदात्मक सरक्षण की नीति से अभिप्राय यह था कि सभी उद्योगों को 
बिता सोचे-समझे सरक्षण नहीं देना चाहिए, बल्कि सरक्षण केवल उन्ही उद्योगो को 
दिया जाना चाहिए जो तीन शर्तों को पूरा करते है--- 

(अ) नेसगिक लाभ--उद्योग को प्राकृतिक सुविधाएँ उपलब्ध होनी चाहिये, 
जैसे कच्चे माल की प्राप्ति, सस्ती शक्ति आदि । 

(ब) संरक्षण की अनिवार्यता--उद्योग ऐसा होना चाहिए कि जिसका विकास 
बिता सरक्षण के सम्भव नही है, परन्तु जिनका विकास देश के हित में अत्यन्त आव- 
एयक है। 

(स) अस्थायी संरक्षण---उद्योग ऐसा होना चाहिये जो अन्तत* बिना सरक्षण 
के विदेशी प्रतियोगिता का सामना कर सके । 

आयोग की अन्य सिफारिशे---इस आयोग ने उक्त तोनों शर्तों के अलावा, 
कुछ अन्य शर्तों का भी सुझाव दिया था, जिसमे से मुख्य-मुख्य इस प्रकार है--- 

(१) आधारभूत उद्योगों तथा सुरक्षा सम्बन्धी उद्योगो को सरक्षण अवश्य 
मिलना चाहिए । 

(2) उद्योग इस प्रकार का हो जो कम कीमत पर अधिक मात्रा मे उत्पादन 
कर सके । हु 

(3) उद्योग ऐसा होना चाहिए कि वह निश्चित समय में देश की समृची 
आवश्यकताओ की पूति कर सके । 
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(4) एक प्रशुल्क-मण्डल (7४ 80970) का सगठन होना चाहिये, जो 
सरक्षण के लिये प्रार्थी उद्योगो की आवश्यक जाँच कर सरक्षण के सम्बन्ध मे सरकार 
को आवश्यक सलाह दे सके । 

विभेदात्मक सरक्षण की सफलताएँं--सन्न !923 मे भारत मे सरकार ने 
आयोग की सभी सिफारिशों को स्वीकार कर लिया और सन्त 924 मे प्रथम प्रशुल्क 
मडल की स्थापना कर दी गई । यद्यपि विभेदात्मक सरक्षण की नीति बहुत लाभदायक 
नही थी, फिर भी विदेशी सरकार द्वारा इस नीति का अपनाया जाना एक महत्त्वपूर्ण 
घटना थी । इस नीति की मुख्य-मुख्य उपलब्धियाँ निम्नलिखित है-- 

(अ) औद्योगिक विकास--इस नीति के परिणामस्वरूप देश के औद्योगिक 
विकास को काफी प्रोत्साहन मिला । इस नीति के अधीन भारतीय लोहा तथा इस्पात 
उद्योग, सूती वस्त्र उद्योग, चीनी उद्योग, कागज उद्योग तथा कृत्रिम रेशा उद्योग को 
क्रमश: 924, 925, 926, 932 और 934 में सरक्षण दिया गया और इन 
उद्योगो ने काफी प्रगति की । 

सन्‌ 922-39 के सत्रह वर्षों की अवधि मे लोहा-इस्पात का उत्पादन आठ 
गुना व सूती वस्त्रो का ढाई गुना हो गया। दियासलाई का उत्पादन 38% तथा कागज 
का 80% बढ गया । चीनी का उत्पादन सन्‌ 922 में केवल 24,000 टन था जो 
998 मे बढकर 9,3,000 टन हो गया । 

(ब) सहायक उद्योगो का विकास--इस नीति के अन्तर्गत उपर्युक्त सरक्षित 
उद्योग पर निर्भर कुछ नये उद्योग स्थापित हुए, जैसे--- 

(१) लौह एवं इस्पात उद्योगों के विकास से टिन-प्लेट, तार एवं कृषि औजार 
उद्योगो को बढावा मिला । 

(9) सूती-वस्त्र-उद्योग ने केवल स्टार्च उद्योगो को विकसित किया। 

(77) कागज उद्योग के कारण सैलूलोज (0०॥००४७) उद्योग उन्नत हुआ । 

(स) रोजगार से वृद्धि--सरक्षण-नीति के कारण देश मे रोजगार की मात्रा 
में वृद्धि हुईं। सन्न 923 से 937 तक सरक्षित उद्योगों मे रोजगार लगभग ड्योदा 
हो गया । 

(व) सन्‍्दी का कस अध्रभाव--जैसा कि विदित है, सत्र 930 में विश्व-व्यापी 
मनन्‍्दी आयी और इसके परिणामस्वरूप जब अन्य उद्योग, जिन्हे सरक्षण का सौभाग्य 
नही प्राप्त हुआ था, घोर मन्दी"की ज्वाला से झुलसते चले जा रहे थे, तब सरक्षित 
उद्योग अपना विकास कर रहे थे । मन्दी काल में भी उत्पादन मे वृद्धि होना, विभे- 
दात्मक सरक्षण नीति की सफलता का पर्याप्त प्रमाण है । 

(य) कच्चे साल का उत्पादन बढत--सूती कपडे तथा चीनी उद्योग को सरक्षण 
प्राप्त होने के कारण गन्ना और कपास के उत्पादन मे वृद्धि हुई क्योकि कच्चे माल की 
माँग बढ गई थी। इन' दोनो वस्तुओं की किस्म में भी सुधार हुआ । 


विभेदात्मक संरक्षण-नोति की आलोचना--यद्यपिं इस नीति से देश के कुछ 
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उद्योग-धव्धो को विशेष लाभ हुआ, तथापि यह नीति पूर्णत दोषमुक्त नहीं थी। इस 
नीति के मुख्य-मुख्य दोष निम्नलिखित है-- 

(]) असन्तुलित विकास (.0987260 १९०ए९००७:7८४४)--सरक्षण को 
सामान्य आथिक विकास का साधन मानकर केवल विशेष उद्योगो को विदेशी प्रति- 
योगिता से बचाया गया । इससे देश का औद्योगिक विकास असतुलित रहा । 

(2) कड़ी शर्तें--त्रिसूत्रीय सिद्धान्त को बहुत कडाई के साथ लागू किया गया, 
जैसे कच्चे माल की कमी बताकर कॉँच उद्योग को सरक्षण नही दिया गया । इस प्रकार 
केवल विस्तृत घरेलू बाजार पर ही ध्यान दिया गया और निर्यात की सभावनाओ पर 
ध्यान नहीं दिया गया। इसीलिए, इजन उद्योग (7,0007०0७ए९४ ॥76057०ए) न्हे 
सरक्षण नही मिला । 

(3) नये उद्योगो की उपेक्षा--विभेदात्मक सरक्षण की नीति केवल चालू 
उद्योगो पर ही लागू की गईं। ऐसे उद्योग जो अभी अकुरित ही हुए थे, वे इससे कुछ 
भी लाभ नहीं उठा सके । 

(4) प्रशुल्क बोर्ड का अस्थायी गठन और उसके सीमित अधिकार--वित्त 
आयोग की सिफारिशो के अनुसार केवल अस्थायी प्रशुल्क बोर्डों की स्थापना की गई, 
जिससे प्रशुल्क नीति में नियमितता और समानता नही आ सकी और सचित अनुभव - 
का उपयोग नही हो सका । बोर्ड के अधिकार भी सीमित थे । 

(5) अन्य दोष-- 

(0) सरक्षण-तीति के कार्यान्वित करने मे बहुत समय लगता था । 

(7) इस नीति के कारण अनावश्यक करो की भरमार हो गई और कीरदाता 
पर जितना करभार लद॒ गया उतना उसे लाभ प्राप्त नही हुआ । 

(77) सिद्धात रूप में भारत प्रशुल्क नीति में स्वतन्त्र था, किन्तु व्यवहार में 
भारत को पूर्णतः विदेशी शासको पर निर्भर रहता पडता था । 

(7५) औद्योगिक शिक्षा ओर अनुसधान की ओर ध्यान नहीं दिया गया । 

विभेदात्मक सरक्षण नीति के ये सब दोष देखते हुए कहा गया, “विभेद था, 
सरक्षण नही था।” (&॥ 08ल्‍८ए्रा४७०४ 09 970:९८४०%) प्रो० बी० पी० 
अदारकर के शब्दों मे, इसमे उद्योगो को बडी ही अनिच्छा और उदासीनता से अपूर्ण 
सहायता दी और उन्हे प्रायः अपने पैरो पर ही रहना पडा ।” 

निष्कर्ष --उपयुक्त दोषो के होते हुए भी विभेदात्मक सरक्षण द्वारा देश के 
औद्योगिक विकास मे सहायता मिली । सरक्षण नीरति' की आलोचना करते समय यह 
बात भी ध्यान मे रखनी चाहिये कि उस समय भारत परतन्त्र था और राष्ट्रीय स्तर 
प्र आथिक नियोजन सम्भव नहीं होता था। अतः विभेदात्मक सरक्षण' केवल दो 
परस्पर विरोधी विचारों का समायोजत था और इसका उद्देश्य केवल यह था कि 
विदेशी हितो की रक्षा की जा सके तथा भारत को कुछ उत्तरदायित्व एवं सम्मान प्राप्त 
हो सके । अतः विभेदात्मक सरक्षण-तीति का उचित मूल्याकन करने के लिये उपर्युक्त 
पृष्ठभूमि को सदा ध्यान में रखता चाहिये । 
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युद्ध एव युद्धोत्त रकाल में प्रशुल्क नीति 
(५४६४ बाते र०0४-७७४ ॥'90र ?०॥०9) 

विभेदात्मक सरक्षण नीति द्वितीय महायुद्ध तक चलती रही। युद्धकाल मे 
आयात-नियन्त्रण के कारण सरक्षण दने की आवश्यकता नहीं हुई, लेकिन युद्ध के पहले 
जिन उद्योगो को सरक्षण दे दिया गया था, वह चालू रहा । युद्ध से नये उद्योगो की 
स्थापना की प्रेरणा मिली और सरकार ने सन्‌ 940 में पुन घोषणा की कि जो उद्योग 
हढ व्यापारिक नीति का पालन करेगे उन्हे सरक्षण प्रदान किया जायेगा | इससे भारत 
में हैरिफ सरक्षण का क्षेत्र विस्तृत हो गया । लेकित, क्योकि एक दीर्घकालीन टैरिफ 
कति का निर्माण तथा एक स्थायी मशीनरी की व्यवस्था करने मे बहुत देर लग जाती 
है, इसीलिए भारत सरकार ने 3 नवम्बर, सन्‌ 945 ई० को एक अन्तरिम प्रशुल्क 
बोर्ड [7७०४० 7७४१५ 80270), युद्धकाल मे स्थापित हुए उद्योगों को सरक्षण देते 
के दावों की जाँच-पडताल करने के लिए नियुक्त किया । 

सरक्षण के लिए चुनाव करते समय अन्तरिम बोर्ड ने निम्न बातो पर विशेष 
ध्यान दिया-- 

(अ) उद्योग उचित व्यापारिक ढग पर चलाया जा रहा है या नही । 

(ब) उद्योग उचित समय के भीतर पर्याप्त विकास कर सकेगा या नहीं, जिससे 
सरक्षण के बिता भी कार्य चल सके । 

(स) उद्योग को सहायता देना राष्ट्रीय हित मे होगा या नही । 

इस बोर्ड ने मार्च सन्‌ 7949 से अगस्त सन्‌ 847 तक लगभग 42 उद्योगों 
के दावों की जाँच की । 

पुनगंठित प्रशुल्क बो्डं---(947 ई०) देश के विभाजन के पश्चात्‌ नवम्बर, 
सन्‌ 947 में उपयुक्त प्रशुल्क बोर्ड का पुनर्संगठन किया गया। इसका' कार्यकाल 3 वर्ष 
का रखा गया । अल्तरिम प्रशुल्क के कार्यों के अतिरिक्त, इसे निम्न कार्य और दिये 
गये-. 

() आवश्यकता पडने पर सरकार को यह बताना कि आयात की कई वस्तुओ 
की अपेक्षा सरक्षण प्राप्त वस्तुओं की लागत क्यो तथा किस समय से बढ रही है ? 

(2) सरकार को ऐसे उपाय बताना जिनसे आन्तरिक सरक्षण कम से कम 
व्यय करके दिया जा सके । 

(3) सरक्षित उद्योगों दी प्रगति पर निरल्तर निगाह रखना । 
पुनर्गठित प्रशुल्क बोर्ड के कार्य-कलापो की विशेषताएँ-- 

(]) बोर्ड ने इस्पात, वस्त्र, कागज, सुपरफासफेट, लोहे की चहुर इत्यादि 
उद्योगो' को लागत व्यय एव बिक्री मूल्य की छानबीन की । 

(2) सरक्षण देने के लिए मृल्यानुसार-कर और परिमाण-कर, दोनो ही का 
उपयोग किया गया। 

(3) इस अवधि में जिन उद्योगों को सरक्षण द्विया गया, उनमे अल्यूमिनियम, 
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एण्टीमनी, कास्टिक सोडा, ब्लीचिग पाउडर, सोडा, ऐश, साइकिल, सिलाई की मशीन 
क्लोराइड आदि प्रमुख है । 

(4) बोर्ड ते सूती कपडा व सूत्त, इस्पात, कागज तथा चीनी उद्योग पर से 
सरक्षण हटाने का सुझाव दिया, फलस्वरूप इत उद्योगो पर से सरक्षण हटा लिया 
गया । 

(5) बोर्ड ने न केवल आयात करो द्वारा, वरत्‌ आर्थिक सहायता तथा अन्य 
सरकारी मदद के द्वारा सरक्षण देने का सुझाव दिया । 


भारत की नवीन तट-कर नीति 
अथवा 
भारत को वततमान तट-कर नीति 


भारत की वर्तमान प्रशुल्क-तीति, प्रशल्क आयोग (!949-50) ने निर्धारित 
की थी भारत के स्वतन्‍्त्र होने के बाद अप्रेल, सन्‌ !948 मे औद्योगिक नीति का 
प्रस्ताव रखा गया, जिसमे सरकार की प्रशुल्क नीति के बारे में कहा गया कि सरकार 
अनुचित विदेशी प्रतियोगिता रोकेगी और उपभोक्ताओं पर अनुचित बोझ डाले बिना 
आधथिक साधनों का उपयोग करने मे मदद देगी । अतः, अप्रेल, सन्न !949 मे एक 
प्रशुल्क आयोग की तियुक्ति की गई, जिसको बदली हुई परिस्थितियों को ध्यान मे रख 
कर सुझाव देने का कार्य सौपा गया। श्री टी० टी० कृष्णमाचारी इस आयोग के 
अध्यक्ष थे। इसे द्वितीय प्रशल्क आयोग भी कहते है । 

आयोग को निम्तलिखित विषयो पर सिफारिशे प्रस्तुत करती थी--- " 

(3) सरक्षण के विषय मे सरकार की भावी नीति क्या होगी तथा जिन उद्योगों 
को सरक्षण दिया जाय उनके क्या उत्तरदायित्व होगे । 

(7) नवीन प्रशुल्क नीति को कार्यान्वित करने के लिए किस प्रकार के सगठन 
की आवश्यकता होगी । 

(77) इस नीति को प्रभावशाली बनाने वाली कोई अन्य बात । 

आयोग ने जुलाई, सन्न 950 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की | आयोग ने सर- 
कारी नीति को ध्यान मे रखकर यह मान लिया था कि भारत में योजनाबद्ध अर्थ- 
व्यवस्था होगी । इस आधार पर आयोग ने अपनी सिफारिशे की है । 

प्रशुल्क आयोग को सिफारिशें (नई प्रशुल्क नीति की विशेषताएँ)--प्रशुल्क 
आयोग ने उद्योगों द्वारा प्रस्तुत आवेदन-पत्रो की जॉच करने तथा उन्हे सरक्षण और 
सहायता देने के लिए कुछ सिद्धान्त बनाये । इन सिद्धान्तो के अनुसार उद्योगो को तीन 
भागो मे बाँटा गया-- 

(]) सुरक्षा सम्बन्धी उद्योग--इस वर्ग के उद्योगो को उत्तके राष्ट्रीय महत्त्व 
को ध्यान मे रखते हुए सरक्षण दिया जाता चाहिये, चाहे इस सरक्षणः अथवा सहायता 
का भार कितना ही हो । 

(2) आधारभूत तथा मूल उद्योग--इस श्रेणी के उद्योगो को भी सरक्षण 


44 भारत की तट-कर अथवा प्रशुल्क नीति 


दिया जाना चाहिये । सरक्षण की प्रकृति, मात्रा तथा शर्तों का निश्चय प्रशुल्क बोर्ड 
द्वारा किया जाता चाहिए । 

(3) अन्य उद्योग--अन्य उद्योगों को सरक्षण देने के लिए दो बातो पर विचार 
किया जाना चाहिए-- 

(अ) वास्तविक ब सम्भाव्य लागत का, जिससे उद्योग अपने पैरो पर खडा 
हो सके । 

(ब) समाज पर उत्का भार अत्यधिक नहीं पडना चाहिये । 

«..... सरक्षण की शर्तें--आयोग ने सरक्षण के सम्बन्ध में कुछ महत्त्वपूर्ण बातो पर 
जोर दिया, जो इस प्रकार है--- 

(!) कच्चे साल की उपलब्धि--सरक्षण देते समय क्ते माल की स्थानीय 
उपलब्धता पर जोर नही देना चाहिए । यदि उद्योग को अन्य आथिक लाभ, जैसे आत- 
रिक बाजार तथा श्रम की प्राप्ति हो, तो सरक्षण दिया जा सकता है। 

(2) भावी निर्यात को संभावताएँं--सरक्षण देते समय भावी निर्यात की 
सम्भावनाओ पर भी ध्यान देना चाहिए । 

(5) घरेल माँग-पूति की क्षमता--किसी भी उद्योग को सरक्षण देते समय 
यह आशा नही रखनी चाहिये कि वह सम्पूर्ण देशी माँग की पूर्ति करेगा | 

(4) क्षतिप्रक संरक्षण--सरश्चित उद्योगों द्वारा तैयार किये गये माल को, 
कच्चे माल के रूप मे इस्तेमाल करने वाले उद्योगो को क्षतिपूरक सरक्षण. (0०0ए८7- 
88078- ?70:४८४०7) दिया जाना चाहिए । 

(5) कृषि संरक्षण--राष्टद्रीय हित की दृष्टि से क्षि-पदार्थों को भी संरक्षण 
दिया जाना चाहिए, परन्तु सरक्षण की अवधि 5 वर्ष से अधिक नहीं होती चाहिए। 

(6) नये उद्योग को संरक्षण--ऐसे नये उद्योगो को भी सरक्षण दिया जाय, 
जिनमे भारी पूंजी लगानी होती है, लेकिन विदेशी प्रतिस्पर्धा का भय बना रहता है। 

(7) उत्पादन कर--सरक्षित उद्योगो पर यथासस्भव सरकार को उत्पादत कर 
(४:०५४९ 07४०६) नही लगाना चाहिये । 

(8) विकास निधि--सरक्षण करो से प्राप्त होने वाली आय' के कुछ अश को 
प्रति वर्ष एक विकास-कोष (70०7०४००००००६ 7'ए००) में जमा करना चाहिए। इस 
निधि से उद्योगो को आथिक सहायता दी जा सकती है। 

संरक्षित उद्योगों के कत्त््ंय---उपभोक्ताओ के हितों की रक्षा की दृष्टि से 
आयोग ने सरक्षित उद्योगो के लिए कुछ विशेष दायित्वों का भी उल्लेख किया, जो इस 
प्रकार हैं--- 

(अ) सरक्षित उद्योगो को अपने उत्पादन का पैसाना निरन्तर बढाते रहना 
चाहिये । 

(ब) वस्तु की किस्म, निश्चित किये गये नमूने के अनुसार होनी चाहिए । 

(स) उद्योगों की नवीनतन मशीनों व पद्धतियों का प्रयोग करता चाहिए ! 
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(द) सरक्षण प्राप्त उद्योगों मे शोधकार्य व टेकनीकल शिक्षा की व्यवस्था करनी 
जाहिए | 

(य) जहाँ तक सम्भव हो स्थानीय कच्चे माल का ही प्रयोग करना चाहिए। 

(र) सरक्षित उद्योगो द्वारा समाज विरोधी नीतियो को नहीं अपनाया जाना 
चाहिए । 

स्थायी प्रशुल्क आयोग---इस आयोग ने एक प्रशुल्क-आयोग (7७0 00फ7- 
7075907) की स्थापना की सिफारिश की । प्रशुल्क आयोग एक स्थायी सस्था होगी जो 
अद्ध न्यायिक (00०ं-]ए0/०७।) आधार पर कार्य करेगी । 


प्रशुल्क आयोग 
(पायी (४00907073807 ) 


भारत सरकार ते तट-कर आयोग की लगभग सभी सिफारिशे स्वीकार कर 
ली और उन्हे कार्यरूप देने के लिए सन 952 में एक स्थायी प्रशुल्क आयोग नियुक्त 
किया गया । 

प्रशुल्क आयोग के कार्य--- 

() किसी उद्योग को प्रोत्साहन देने के लिए सरक्षण मज़ू्‌र करता । 

(2) आयात-निर्यात कर एवं अन्य करो मे परिवर्तन प्रस्तावित करना । 

(3) राशिपातन के विरुद्ध कार्यवाही एवं सरक्षित उद्योग द्वारा सरक्षण के 
दुरुपयोग की जाँच करता । 

(4) जीवन-स्तर तथा सामान्य मूल-स्तर पर सरक्षण का प्रभाव देखना ।" 

(5) सरक्षण से उत्पन्न होने वाले अन्य प्रश्नों पर विचार करना । 

प्रशल्क आयोग के कार्यकलापो का विवरण--(नयी सरक्षण नीति की कार्य- 
शोलता)--प्रशुल्क आयोग देश के उद्योग-धन्धो के विकास के लिए प्रशसनीय कार्य कर 
रहा है । इसने बहुत-सी जाँच-पडताल करके उचित सिफारिशे की है। 

आयोग की' सिफारिशों पर जिन उद्योगों को पहली बार संरक्षण मिला है, 
उनमे निम्न महत्त्वपूर्ण उद्योग सम्मिलित है--आटोमोबाइल्स एवं तत्सम्बन्धी पुर्जे, बाल 
बियरिंग, आटोमोबाइल हैड टायर इन्फ्लेटर्स, शक्ति और वितरण परिवर्तक, टिटेनियम 
डायोक्साइड, रग, कास्टिक सोडा, रग उडाने का चूर्ण आदि । 

सरकार ने आयोग की यह सिफारिश स्वीकार कर ली है कि अल्युमिनियम 
और रग सामग्री के उद्योगो का सरक्षण 3! दिसम्बर, सन्‌ 97] तक बढाया जाय 
और रग बनाने के काम आने वाली 50 मध्यवर्ती वस्तुओ को भी सरक्षण दिया 
जाय । 

राव समिति को रिपोर्ट--डॉ० वी० के० आर० वी० राव की अध्यक्षता मे 
तठ-कर आयोग के काम के बारे में समीक्षा करने के लिए जो समिति बनाई गई थी, 
उस समिति की सिफारिशो के बारे मे. सरकार ने निर्णय ले लिए हैं। कुछ महत्वपूर्ण 
निर्णय अग्नलिखित प्रकार हैं--- 
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(१) जिन उद्योगों पर से सरक्षण हटा लिया गया है, उसके दो-तीन' वर्ष बाद 
उनकी स्थिति की समीक्षा नियमित रूप से होनी चाहिए । 

(7) वैधानिक मूल्य नियन्त्रण (3:8८०७००० 27०७ 0070०) लागू करने 
के लिए मूल्यों की जाँच का काम आमतौर पर प्रशुल्क आयोग को सौपा जाना चाहिए। 

(०7) आयोग को किसी उद्योग की जाँच करते समय यह पता लगाना चाहिए 
कि उद्योग की लागत अधिक क्यो है और उसे कम करने के लिए क्‍या उपाय अपनाये 
जा सकते है। 

प्रशुल्क या तट-कर पुनविचार समिति---इस समिति की तीसरी और अन्तिम 
बशिपोर्ट 28 फरवरी, सन्‌ !978 को प्रस्तुत की गई। इसकी मुख्य सिफारिशे निम्न 
थी-- | 
(3) आयात व्यापार नियस्त्रण अनुसूची, मुख्य मदो के सशोधित सीमा-शुल्क 
तट-कर पर आधारित होनी चाहिए । 

(7) नये उपशोर्षक खोलते समय 'परिशोधित भारतीय व्यापार वर्गीकरण' 
को ध्यान मे रखना चाहिए। 

(7०) केन्द्रीय उत्पादन शुल्क, सीमा-शुल्क और तट-कर अनुसूचियाँ यथासस्भ्षव 
एक-सी होनी चाहिये । 

! इस समिति ने अपना ध्यान मुख्यतः इस बात पर दिया कि आयात व्यापार 
नियन्त्रण की व्यवस्था किस तरह की जाये और आयात लाइसेन्स किस तरह लिखे 
जायें, जिससे कस्टम मे माल छुडाते समय कम-से-कम असुविधा हो और समय भी 
कम लगे । 


प्रशसकीय सुधार आयोग का विश्लेषण 


प्रशासकीय सुधार आयोग के द्वारा प्रशुल्क आयोग के बारे में कुछ उपाय बताये 
गये है जो निम्नलिखित हैं-- 

(।) तद-कर आयोग के स्थात्र पर नया आयोग---मूल्य लागत और तट-कर 
आयोग को गठित करना चाहिये जिसे तिम्त कार्य दिया' जाता चाहिए--(अ) मुल्य 
की' उचित नीति निर्धारण मे सरकार को मदद करने के लिए औद्योगिक उत्पादनों, 
कच्चे पदार्थों व मध्यवर्तीय वस्तुओं का मूल्य निश्चित करना, (ब) कुछ औद्योगिक 
उत्पादनों की लागत का अध्ययन कर लागत में कमी करने के लिए सुझाव देना तथा 
(स) तट-कर संरक्षण के बारे मे"जाँच करता और सरकार को परामर्श देना । 

(2) नये आयोग मे पूर्णकालिक सदस्यों की संख्या 6 होनी चाहिए और 
अध्यक्ष के चयन में गैर अधिकारी, योग्य और सक्षम व्यक्ति को प्राथमिकता देनी 
चाहिए । 

सरकार ने लागत और मूल्यों की समस्या सुलझाने के लिए “औद्योगिक लागते 
और मूल्य ब्यूरो' स्थापित करने का फैसला किया है लेकित तठ-कर आयोग को प्रति- 
स्थापित करने को मंजूर नहीं किया । 
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परीक्षा-प्रश्य 
. भारत की विभेदात्मक सरक्षण तीति पर एक आलोचनात्मक निबन्ध 
लिखिए । 
2, भारत की वर्तमान प्रशल्क नीति की आलोचनात्मक परीक्षा कीजिए । 
3. स्वतन्तता प्राप्ति के बाद की भारत की प्रशुल्क नीति पर आलोचनात्मक 


टिप्पणी लिखिए । 


डे 


मारत का विदेशी व्यापार 
(767थं४० 778१७ ० [7त9) 


सक्षिप्त इतिहास 

(]) सन्‌ !930 के पहले भारत का विदेशी व्यापार--अति प्राचीन काल से 
ही भारत अपने विदेशी व्यापार के लिए प्रसिद्ध रहा है। भारत की बनी हुई वस्तुओ, 
जैसे सूती कपडे, धातु के बर्तन, सुगन्धित वस्तुएँ, इत्र, गरम मसाला आदि की मॉँग 
मिस्र, यूनान, रोम तथा ईरान आदि स्थानों मे बहुत अधिक थी। इसी व्यापार के लिए 
भारत ने स्थाम, जावा, सुमात्रा और मलाया में अपने उपनिवेश बनाए थे । देश का 
विदेशी व्यापार उन दिनो जल और स्थल, दोनो ही मार्गों से होता था। भारत मे 
प्राचीन काल में आयात से अधिक निर्यात होता था। विदेशी हमारे व्यापार का भुगतान 
सीजा-चाँदी में करते थे । इस प्रकार प्रत्येक वर्ष हमारे देश में करोडो रुपए का सोना 
आ जाता था। 

विदेशी व्यापार का परिमाण और विस्तार मुगल, शासन काल में और भी 
बढा । अंग्रेजी शासन स्थापित होने पर हमारे विदेशी व्यापार मे वृद्धि तो हुईं, लेकिन 
उसका सारा ढाँचा ही बदल गया । विदेशी सरकार ने ऐसी नीति अपनायी कि देश के 
उद्योग धन्धे शने शने' नष्ट होने लगे और भारत एक क्ृषि प्रधान देश बन गया । 
भारत, इगलेड के निर्मित माल का आयात करने वाला तथा कच्चे माल का निर्यात 
करने वाला देश बन गया । सक्षेप मं, भारत के विदेशी व्यापार की विशेषताएं इस 
प्रकार हो गयी *--- 

(अ) हम सामान्यत निर्मित वस्तुओं का आयात करते थे और कच्चे माल का 
निर्यात करते थे । # 

(ब) भारत का विदेशी व्यापार अधिकतर इगलेंड और कामनबेल्थ देशो 
((१007707७6&770॥ (४/0०7५५९४) से होता था । 

(स) हमारे निर्यात, सदैव ही आयात से अधिक होते थे जिसके फलस्वरूप 
व्यापार सन्तुलन' हमेशा ही हमारे पक्ष में' रहता था । 

(द) विदेशी व्यापार तेजी से बढ़ रहा था । इस वृद्धि के प्रमुख कारण थे स्वेज 
तहर का निर्माण और परिवहन साधनों मे उन्नति । | 
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(2) विश्व व्यापी आर्थिक मन्‍्दी (929-80) एबं भारत का विदेशी व्यापार- 
भारत के विदेशी व्यापार पर सत्‌ !929-30 की भयानक आथिक मन्‍्दी का बहुत ही 
विपरीत प्रभाव पडा। निर्यात की मात्रा मे बहुत कमी आ गई। आयात की जाने वाली 
बस्तुओ में निर्यात वस्तुओ का प्रतिशत धीरे-धीरे कम होने लगा तथा कच्चे पदार्थों 
तथा खाद्यान्नों का प्रतिशत बढने लगा । निर्यात की जाने वाली वस्तुओ में निरमित 
वस्तुओ की अपेक्षा, कच्चे पदार्थों व खाद्यान्नो की प्रधानता बनी रही । नीचे की सारणी 
के अको से भारत के विदेशी व्यापार की सरचना में हुए परिवर्तन का स्पष्ट पता 
चलता है--- 





वस्तुएं कुल आयात के प्रतिशत में कुल निर्यात के प्रतिशत मे” 
]920-2] 998-39 920-2] 938-39 
खाद्यान्न, पेय एवं तबाकू 4.0 5.7 280 27.8 
कच्चा माल 5.0 9].7 35.0 34, ] 
निर्मित माल 84.0 62.6 37.0 38.] 
00.0 000. 00.0. 00.0 


भारत के आयात व्यापार म इगलेड का हिस्सा सन्‌ 93-4 में 64% था, 
जो घटकर सन्‌ 933-34 मे 42% और सन्त्‌ 938-89 में 25% रह गया। 
निर्यात व्यापार मे भी इगलेड का हिस्सा धीरे-धीरे घट रहा था | सन्‌ 923-24 के 
बाद जर्मनी के साथ भारत के व्यापार मे आश्चर्यजनक वृद्धि हुई । 

(3) द्वितीय विश्वयुद्ध (9389-45) मे भारत का विदेशी व्यापार--सन्‌ 
939 में द्वितीय महायुद्ध प्रारम्भ हुआ । इस महायुद्ध ने भारत के विदेशी व्यापार में 
महत्त्वपूर्ण परिवर्तत किए जिनका सक्षिप्त विवरण इस प्रकार है--- 

(अ) विदेशी व्यापार की संरचना में परिवर्तन--निर्मित वस्तुओं के निर्यात 
के परिमाण मे उल्लेखनीय वृद्धि हुई और हमारे निर्यातों मे कच्चे मालो का प्रतिशत 
घट गया । अब रुई के स्थान पर सूती वस्त्र, जूट के स्थान पर निर्मित माल, तिलहन 
के स्थान पर वनस्पति तेल एवं खालो के स्थान पर चमडे की बनी हुई वस्तुओं का 
निर्यात होने लगा । इस प्रकार कच्चे पदार्थों का निर्यात सन्‌ !924-25 से जो कुल 
निर्यात व्यापार का 50% था, घठकर सन्‌ 94-42 में केवल 28% ही रह गया । 

(ब) विदेशी व्यापार की दिशा से परिवर्तेत--अमेरिका एवं ब्रिटिश कामनवेल्थ 
देशो के साथ हमारा व्यापार पूर्ववत्‌ रहा लेकिन शत्रु शाष्ट्रो से व्यापार बिल्कुल बन्द 
हो गया । तटस्थ राष्ट्रों के साथ व्यापार मे भी कई तरह की रुकावटे आ गईं । मध्य 
पूर्वी एशियाई देशो को भारत के निर्यात बहुत बढ गए थे, क्योकि जर्मनी, इगलेंड व 
जापान से आयात बन्द हो गया था । 

(स) व्यापार सन्तुलब की अनुकूलता से वृद्धि--चूँकि युद्ध-काल मे, निर्यात 
मे आयात की अपेक्षा अधिक वृद्धि हुई, इसलिए व्यापार सन्तुलन भारत के अनुकूल 
रहा और पौड पावने (8६७१7 8997068) की राशि बहुत अधिक जमा हुई । 
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() विदेशों व्यापार का आकार और घुल्य--व्यापार के आकार सै आशय 
किसी देश द्वारा आयात-निर्यात की गई समस्त वस्तुओं की भोतिक मात्रा से हे। जैसे 
98-82 के दौरात भारत ने 2!20 लाख किलोग्राम चाय का निर्यात किया अथवा 
इसी वर्ष 230 लाख टन लोहा चूर्ण का आयात किया गया। विदेशी व्यापार को 


सामान्यत मूल्य के रूप मे ही व्यक्त किया जाता है। 


सन्‌ !950 से भारत के विदेशी व्यापार में मुल्य एवं आकार दोनो ही दृष्टियों 
से वृद्धि हो रही हे । इससे भारतीय अर्थ-व्यवस्था म विदेशी व्यापार के बढते महत्त्व का 
स्पष्ट बोध होता है। सन्‌ 950-5] के पश्चात्‌ भारत के विदेशी व्यापार मे वृद्धि को 
निम्न तालिका मे दर्शाया गया है! 


93950-5| 
]933-36 
]960-67 
।965-66 
970-7] 
]975-76 
976-77 
979-80 


980-8] (अनुमानित) 


आयात 


अलाननी तन ना 


650 2॥ 

678 48 
4424 62 
22487*40 
]934"20 
3205-20 
3073-80 
902"75 


]2434*58 


लक अन्‍जन+ >>रन», अन्‍ ० 


निर्यात 


बन. ८ समन >मकक 3 सनम 


50064 


* 3596-32 


6842-07 
4268 90 
49339-6 

4042-80 
3943"20 
64358"77 
5/08-:84 


चुने हुए वर्षों मे भारत के विदेशी व्यापार का मूल्य 


(करोड रु०) 


व्यापार शेष 


तन, न कतार हनी सिव्न्‍वमणबम 


--48-57 
-:0252 
---479-55 
---649-50 
---99-04 
--222*40 
--+-59 40 
---3562-98 
--5725-74 





विदेशी व्यापार के मूल्य में वृद्धि होने के प्रमुख क्ब्ररण इस प्रकार है-- 


(अ) पंचवर्षीय योजनाओं को कार्यान्वित करने के लिए अत्यधिक मात्रा मे 
मशीनों तथा पूँजीगत माल के आयात की आवश्यकता हे । 


(ब) विभाजन के बाद कपास और जूट के आयात मे वृद्धि । 


(स) खाद्यान्नो के आयातब्मे वृद्धि । 
(द) आयात व निर्यात की जाने वाली वस्तुओं की कीमतो मे वृद्धि । 
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आयातो मे वृद्धि--पत्रवर्षीय योजना काल मे भारत के आयातो मे तीब्र गति 
से वृद्धि हुई क्योकि विकास कार्यों के लिए भारी मात्रा मे मशीनरी, परिवहन, उपकरण 
तथा खाद्यान्न आदि वस्तुओं का आयात करना पडा । सन्‌ 950-5] मे 650 2] 
करोड रुपये की वस्तुओ का आयात किया गया जो 980-8] मे [2438 58 करोड़ 
रुपये हो गया | इस प्रकार 980-8] की अवधि में आयात लगभग बारह गुने से भी 
अधिक हो गया । 


निर्यातों मे बुद्ध-योजनाकाल में निर्यात सवद्ध न हेतु सरकार ने अनेक प्रयास 

किए जिसके फलस्वरूप निर्यातों मे तीन्र गति से वृद्धि हुई है। सन्‌ 950-5 मे 

>690*:64 करोड रुपये की वस्तुओं का निर्यात किया गया जो बढ़कर 980-8। भे 
6708-84 करोड रुपये हो गया । 


व्यापार सतुलन--उपयुक्त सारणी के अको से यह भी स्पष्ट होता है कि 
976-77 को छोडकर भारत का व्यापार सतुलन सदैव प्रतिकूल रहा है। सत्र 950- 
5 में व्यापार सतुलन में घाठा 48757 करोड रुपये था जो 980-8] में बढ़कर 
5725 74 करोड रुपये हो गया। प्रतिकूल व्यापार सतुलन के प्रमुख कारण इस प्रकार 
है--- 

(3) देश विभाजन के फलस्वरूप जूठ कपडा एवं खाद्यान्नो का अधिक आयात 
करना पडा जिससे व्यापार सतुलन प्रतिकूल होता गया । 

(7) देश के आथिक विकास हेतु अनेक प्रकार की विकास सामग्री का आयात 
करणा पडता है, जिससे व्यापार सतुलन प्रतिकूल रहने लगा । 

(7) चीन एवं पाकिस्तान के युद्ध के कारण बडी मात्रा में युद्ध सामग्री का 
आयात करना पडा है । 


(7४) खाद्य समस्या के निवारण हेतु प्रति वर्ष बडी मात्रा में खाद्यान्नो का 
आयात करना पडा जिससे व्यापार सतुलन की प्रतिकूलता बढती रही । 


(०) भारत के निर्यात बिदेशी प्रतिस्पर्दा के कारण अधिक नहीं बढ पाए। 

(५४) देश में हडताल, तालाबन्दी, अकाल एबं बाढ के कारण उत्पादन कम 
हो जाता है, फलस्वरूप अन्तेक वस्तुएं विदेशों से आयात करनी' पडती है। 

(2) विदेशी व्यापार का स्वरूप या संरचना--विदेशी व्यापार की सरचना 
से आशय आयात-निर्यात की: वस्तुओ से है । 


भारत के प्रमुख निर्यात--स्वतत्रता-प्राप्ति के पश्चात्‌ भारत सरकार ने निर्यात 
में वृद्धि करने के लिए हर सभव प्रयत्न किए है। भारत के प्रमुख निर्यात का हम 
निम्नलिखित दो शीर्षको के अतर्गत अध्ययन कर सकते हे, जैसा कि आगे चार्ट द्वारा 
दर्शाया गया है । 


साल, 
ट 
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भारत के निर्यात-आयात 
| 


| 
निर्यात 





़़़्.्‌ आयात्त 

पर निर्यात गेर-परपरागत निर्यात 
, जूट की वस्तुएं . शक्कर !. खाद्यान्न 
2. चाय 2. इजीनियरिंग वस्तुएं 2. मशीनरी 
3. सूती बस्त्र 3. कच्चा लोहा 3. खनिज तेल 
+. काजू की गिरी 4, चमडा तथा चमडे से निर्मित 4. लोहा एवं ' 
5, खली वस्तुएं इस्पात 
6. मसाले 5. मछली तथा मछली से बनी वस्तुएं 5. क्रपास 
7. तम्बाकू 6, मोती-हीरे 

7 लोहा व इस्पात 

8. रासायनिक 

9. चॉँदी 


(अ) परंपरागत निर्यात--भारत से निर्यात की जाने वाली प्रमुख परम्परागत 
बस्तुएँ निम्नलिखित है-- 


), जूट की वस्तुएँं--(!) परिच्चय--ज़ूट भारत का परम्परागत निर्यात है। 
विदेशी निर्यातक वस्तुआ से सबसे अधिक विदेशी मुद्रा चाय से मिलती है और इसके 
बाद जूठ का ही स्थान आता हूं । (2) निर्मित बस्तुएँ--भारत विदेशों को जूट से बने 
टाठ, बोरे, सुतली-रस्से, गलीचे, जूट का कपडा आदि निर्यात करता है । (3) सुख्य 
ग्रहक--भारत से जूठ की वस्तुएं अमेरिका, रूस, कनाडा, अर्जेटाइना, इग्लेड, आस्ट्रे- 
लिया, मित्र, न्यूजीलेड, पश्चिमी जर्मनी, फ्रास, जापान, दक्षिणी अफ्रीका आदि देशो 
को भेजा जाता हें। (4) निष्करषं--ज़ूट की वस्तुओं का स्थान डालर प्राप्त करने वाली 
वस्तुओं में सबसे प्रमुख है । भारत सरकार जूट की वस्तुओं के निर्यात में वृद्धि करने के 
लिए बहुत प्रयत्नशील है । 


2. चाय--(! ) परिचय---हमारे देश के प्रमुख तीन निर्यातो मे चाय को प्रथस 
स्थान प्राप्त है। भारत एक गर्म देश है जिससे यहाँ के लोगो मे चाय पीने की आदत 
कम है। फलतः बहुत अधिक मात्रा मे चाय बच रहती है जिसे विदेशों को निर्यात 
करके विदेशी मुद्रा आऑजित की जाती है । कुल चाय उत्पादन का लगभग 75 प्रतिशत 
भाग निर्यात किया जाता है। (2) प्रमुख ग्राहक---भारत की चाय इस्लेड, अमेरिका, 
कनाडा, ईराक, रूस, पश्चिमी जर्मनी, सूडान, आस्ट्रेलिया आदि देशो को भेजी जाती 
है । भारत सम्पूर्ण विश्व के क्रुलब्चाय के निर्यात का 48 प्रतिशत भाग निर्यात करता 
है । (3) निष्कर्ष--चवाय का स्थान डालर प्राप्त करने वाली वस्तुओ मे प्रमुख है। भारत 
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से काली चाय (88८८ ०७) निर्यात की जाती है। भारत सरकार चाय' के उत्पादन 
एव व्यापार मे वृद्धि करने के लिए हर सभव प्रयास कर रही है। 

3. सुती वस्त्र -(!) परिचय--भारत के प्रमुख निर्यातो मे सूती वस्त्र का 
प्रमुख स्थान है। भारतीय निर्यात व्यापार में इसका तीसरा स्थान है। (2) प्रसुद्ध 
ग्राहक--हमारे देश के सूती वस्त्र के प्रमुख भ्राहक इग्लेड, श्रीलका, आस्ट्रेलिया, मलाया, 
बर्मा आदि है। (3) निष्कषं--सुती वस्त्र का स्थान डालर प्राप्त करने वाली वस्तुओ 
में प्रमुख है । यद्यपि भारत मे लम्बे व अच्छे किस्म के धागे की कमी है। भारत सरकार 
उत्तम किस्म के कपास को देश के अन्दर ही पैदा करने की व्यवस्था कर रही है। भारत 

इसके उत्पादन के लिए बहुत प्रयत्नशील है । 
जे 4. काजू की गिरी--(!) परिचय--यह देश के लिए विदेशी मुद्रा प्राप्त करने 
वाली प्रमुख वस्तुओ मे से एक है। भारतीय काजू गिरियो के निर्यात में अभृतपूर्व वृद्धि 
हुई है (2) निर्यातक देश--भारतीय काजू सयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, पश्चिमी 
जर्मनी, सोवियत रूस, पूर्वी जर्मनी, जापान, आस्ट्रेलिया आई देशों को निर्यात किया 
जाता है । 

5, खली--( ! ) परिच्रय---तेल निकालने के बाद खली बचती है। आज देश 
की निर्यातक वस्तुओं में खली का प्रमुख स्थान है । (2) ग्राहक--इसके प्रमुख ग्राहक 
देश इग्लेंड, पूर्वी जर्मनी, पोलेड, चेकोस्लोबाकिया तथा जापान आदि है। 

6, ससाले---( ) परिचय---भारत में बहुत समय' से ही मसालो का निर्यात 
विदेशों को किया जाता है । मसालो के निर्यात में काली मिर्च, अदरक, हल्दी, लौग 
और बडी इलायची आदि का प्रमुख स्थान है। (2) प्राहक देश--भारत से मसाला 
अमेरिका, स्वीडेन, ग्रेट ब्रिदेन, पाकिस्तान, अरब आदि देशो को भेजा जाता है। 

7. तबाकू निर्मित---(! ) परिचय--भारत के तस्वाकू काउत्पादन क्षेत्र मे 
सम्पूर्ण विश्व मे दूसरा स्थान है। सपूर्ण उत्पादन का 50 प्रतिशत तम्बाकू का निर्यात 
विदेशों को किया जाता है। (2) ग्राहक देश--भारत से' तस्वाकू ब्रिटेत, रूस, जापान, 
स्वीडन, मलाया, अदन आबि देशो को निर्धात किया जाता है। भारत तम्बाकू का एक 
प्रधान निर्यातक देश है । इससे भी काफी मात्रा मे विदेशी मुद्रा प्राप्त होती है । भारत 
तम्बाकू की किस्म में सुधार लाने के लिए प्रयत्नशील है । 

(ब) गेर-परम्परागत निर्यात--भारत के निर्यात की प्रमुख अपरम्परागत 
वस्तुएँ इस प्रकार है-- 

!. शककर---( ) परिचय--भारत से शवकर का पर्याप्त मात्रा मे विदेशों को 
निर्यात किया जाता है। भारत से गन्ने की पैदावार अधिक होने के कारण शक्कर का 
अधिकाधिक साज्ञा भे उत्पादत किया जाता है। (2) प्रसुख ग्राहक वेश--इस्लेड, 
नेपाल, जापान, कनाडा, मलाया, हागकांग आदि देश भारतीय शक्कर के प्रमुख ग्राहक 
है। (3) निष्कर्ष--भारत मे चीनी का निर्यात काफी प्रगति मे है। भारत सरकार 
गन्‍ते की किस्म सुधारने व गन्ने के मिलो की उत्पादकता बढाने के लिए अधिकाधिक 
प्रयलशीज्न है । 
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2. इजोनिर्यारेग बस्तुएं--() परिचय--आज भारत मे अनेक प्रकार के 
औद्योगिक सयत्र और मशीने, भारी परिवहन उपकरण, पखे, मीठर, साइकिले बनाई 
जाती है और उन्हें विदेशों को निर्यात किया जाता है। भारत के निर्यात व्यापार में 
इजीनिर्यरिंग सामान महत्त्वपूर्ण स्थान प्राप्त करता आ रहा है। (2) प्रमुख प्राहक 
रष्टू- -भारत से इजीनियरी का सामान अफ्रीकी देशों, अमेरिका, कनाडा, बिटेन, 
आदि देशो को किया जाता है। (3) निष्कर्ष--हमारे राष्ट्र का भविष्य इस क्षेत्र मे 
काफी आशावान है । भारत में कच्चा माल पर्याप्त मात्रा में प्राप्त है और अच्छे इजी- 
नियर व मैकेनिक भी अधिक सख्या मे उपलब्ध है। भारत सरकार इजीतियरिंग की 
वस्तुओं के अधिकाधिक मात्रा में उत्पादन को प्रोत्साहित कर रही है । 


3. चसड़ा तथा चसष्डे से निर्मित बस्तुएँ--(!) परिचय---भारतीय निर्यात 
व्यापार मे चमडा तथा चमडा निर्मित वस्तुओं को दूसरा स्थान प्राप्त है। भारत के 
निर्यात व्यापार में करीब 8.9 प्रतिशत भाग चमडों की बस्तुओ का दे | यहाँ से गाय, 
भेस व बकरी के चमडे का निर्यात होता है। (2) ग्राहक देश--इग्लेड, रूस, पश्चिमी 
जर्मनी, फ्रास, पाकिस्तान, सयुक्त राज्य अमेरिका, जापान आदि देशो को इसका निर्यात 
किया जाता हैं । (3) निष्व.जें---चमडे तथा चमडे से बनी वस्तुओं क निर्यात का भविष्य 
भी उज्ज्वल है । भारत सरकार इस दिशा मे काफी सुधार लाने का प्रयत्न कर रही 
है। 

4. मछली तथा मछली से बनी वस्तुएँ--() परिचय--भारत के निर्यात 
व्यापार मे मछली तथा इससे बनी वस्तुएँ महत्त्वपूर्ण स्थान ग्रहण करती जा रही है । 
(2) ब्रघुख ग्राहक देश--भारतीय मछली एवं मछली से बती वस्तुओं के मुख्य ग्राहक 
सयुक्त राज्य अमेरिका, जापान, लका और आस्ट्रेलिया है। (3) निष्कर्ष--भारत सर- 
कार द्वारा मछली और मछली से बनी वस्तुओ के निर्यात को बढाने के लिए हर संभव 
प्रयास किए जा रहे है । 

5. मोती ओर हीरे--भारत से विदशों को मोती-हीरे जैस मुल्यवान पत्थर 
भी भेजे जाते है । इनका तिर्यात अमेरिका, रूख आदि मे किया जाता है । 

6. लोहा एवं इस्पात--(!) परिचय--भारत में कच्चे लोहे का भडार विश्व 
मे सर्वाधिक है । हमारे देश में लोहा व इस्पात का निर्यात किया जाता हे । (2) ग्राहुक 
देश--भारत से कच्चा लोहा व इस्पात मुख्यतः ब्रिठदेन और जापान को ही निर्यात 
किया जाता हैं । म 

7. रासायनिक पदर्भ---( ) परिचय---भारतीय निर्यात मे रसायन तथा रासा- 
यनिक पदार्थ महत्वपूर्ण स्थान लेते जा रहे है। (2) ग्राहक देश--भारत से रासायनिक 
का निर्यात मुख्यत. सोवियत रूस, चैकोस्लोवाकिया, अरब देश, पश्चिमी युरोप तथा 
उत्तरी अमेरिका आदि में होता है। (3) निष्कर्ष--सरकार द्वारा भारतीय रसायन के 
निर्यात को बढाने के प्रयत्न किए जा रहे है । 
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भारत के प्रमुख आयात--भारत की आयातित वस्तुओ मे से प्रमुख वस्तुएं 
निम्नलिखित है-- 


! खाद्यान्न---() परित्रय--भारत एक क्ृषिप्रधान देश है, लेकिन इसके बाद 
भी जनसख्या-व॒द्धि एवं प्राकृतिक बाधाओं के कारण भारत को भारी मात्रा मे खाद्यान्नो 
का आयात करना पडता है | भारत के आयात में आज खाद्यान्नो का प्रमुख स्थान है । 
खाद्यान्नो मे गेहूँ व चावल को ही अधिक मात्रा में आयात किया जाता है तथा कुछ 
मात्रा मे सक्‍का का आयात होता है। (2) निर्यात करने वाले देश--भारत मे गेहूँ व 
चावल का आयात मुख्यत* अमेरिका से पी० एल० 480 के अतर्गत किया जाता है। 
्पष्प्के अलावा कनाडा और आस्ट्रेलिया से भी गेहूँ मंगाया जाता है। (3) निष्कर्ष--. 
भारत सरकार खाद्यान्नो के क्षेत्र मे आत्म-निर्भर होने का प्रयास कर रही है। देश को 
केवल सकटकाल में ही खाद्यान्नो का आयात करने को बाध्य होना पडता है। इस 
प्रकार भविष्य में खाद्यान्न पदार्थों का आयात बहुत कम हो जाएगा। 


2. सशीनरी--(! ) फरिचय--स्व॒तत्रता के बाद देश के सर्वाज्भजीण विकास के 
लिए सरकार ने देश में अनेक विकास योजनाएं प्रारम्भ की, जिन्हे पूरा करने हेतु देश 
को काफी मात्रा मे मशीनों का आयात करना पडता है । भारत के आयात मे मशीनों 
का प्रथम स्थान है। भारत मे विभिन्न प्रकार की औद्योगिक मशीने, ऋषि सबधी मशीने, 
परिवहन उपकरण, सामान्य मशीने, बिजली सबधी ओजार व मशीने आदि का आयात 
किया जाता हैं। (2) निर्यात करने वाले देश---भारत मशीनों का आयात अमेरिका, 
ग्रेट ब्रिटेन, पश्चिमी जर्मनी, जापान, झूस तथा फ्रास से करता है। (3) निष्कर्ष--देश 
के द्रुत आर्थिक विकास के साथ-साथ मशीन पर खर्च होने वाली राशि निरतर बढती 
जा रही है। इसके आयात को कम करने के लिए सरकार हर सभव प्रयास कर रही 
हैं। अब देश में विभिन्न प्रकार की मशीने तैयार करने वाले कारखाने स्थापित हो गए 
है । अत. आशा है कि भविष्य में मशीनों के आयात पर होने बाला व्यय * कम होगा 
तथा इसके निर्यात से लाभ होगा । 


3. खनिज तेल--() परिचय---हमारे देश से खनिज तेल अत्यन्त सीमित 
मात्रा मे पाया जाता है, इसलिए हमे तेल के लिए विदेशों पर आश्रित रहना पडता है। 
तीत्र औद्योगीकरण के कारण भारत मे खतिज तेल की मॉग मे वृद्धि हो रही है । अतः 
भारत के आयातो मे खनिज तेल का मुख्य स्थान है। (2) निर्यात करने वाले देश--- 
भारत मे खनिज तेल का, जो बिना साफ किया होता है, बडी मात्रा में ईरान, बर्मा, 
कुवैत, रूस व अमेरिका से आयात किया जाता है। (3) निष्कर्ष---पिछले कुछ वर्षो 
से तेल की कीमत मे काफी वृद्धि हुई जिससे भारत की विदेशी विनिमय की स्थिति 
बिगड़ गई है। देश मे सरकार ने खनिज तेल के उत्पादन मे वृद्धि करने के लिए व्यापक 
कार्यक्रम प्रारम्भ किया है, जिससे इसका उत्पादत बढने लगा है । 

4, लोहा एवं इस्पात--(!) परिचय--यद्यपि भारत में लगभग ७ मिलियन 
टन लोहे व इस्पात का उत्पादन किया जाता है लेकिन औद्योगीकरण के कारण देश की 
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आवश्यकता को देखते हुए इसकी मात्रा कम है | अत लोहे व इस्पात की माँग उत्पा- 
दन से अधिक होने के कारण विदेशों से इसका आयात किया जाता है । (2) निर्यात 
करने वाले देश--भारत लोहें व इस्पात का आयात ब्रिटेन, अमेरिका तुथा पश्चिमी 
जर्मनी से करता हैं। (3) निष्कर्षं-->>-सरकार पचवर्षीय योजना के माध्यम से विभिन्न 
क्षेत्री मे लोहे व इस्पात के कारखाने स्थापित कर रही है ताकि इसका आयात कम से 
कम करना पडे। आशा है कि निकट भविष्य में देश इस क्षेत्र मे आत्मनिर्भर हो 
जायेगा । 


5, कपास--( ।) परिचय--भारत में कपास अधिकाधिक मात्रा में पेदा की 
जाती है, लेकिन अच्छे किस्म की लस्बे रेशे वाली कपास बहुत कम होती है। अऋटक 
सूती वस्त्र उद्योग को विकसित करने के लिए कपास का आयात करना होता है । (2) 
निर्यात करने वाले देश--देश में बढिया क्रिस्स की रुई की गाठी का आयात पाकिस्तान 
सूडान, मित्र, व अमेरिका से किया जाता ह। (3) निष्कर्ष--भारत सरकार अपने 
यहाँ भी अच्छे किस्म की कपास उत्पन्न करने का प्रयास कर रही है । जाशा है कि 
भविष्य में देश को कपास की आयात की आवश्यकता नहीं महसूस होगी । 


6. रासायनिक पदार्थ--()) परिचय--भारत की अपनी औद्योगिक आव- 
श्यकता की पूर्ति हेतु काफी मात्रा में रासायनिक पदार्थों का आयात करना पडता है। 
भारत मे रासायनिक पदार्थों के आयात मे क्रमश वृद्धि होती जा रही है। (2) पदार्थ--- 
आयात किए जाने वाले प्रमुख रासायनिक पदार्थ है--रासायनिक तत्त्व ओर यौगिक, 
रमने के पदार्थ, औषधि एवं भेष॒जीय पदार्थ, उर्वरक तथा अन्य रासायनिक पदार्थ । 
(3) निर्यात करने वाले देश--भारत रासायनिक पदार्थों का आयात मुख्यतः संयुक्त 
राज्य अभेरिका, सोवित रूस, कनाडा, ब्रिठेत, पश्चिमी जर्मनी, थूगोस्लाविया, चैको- 
स्‍लोवाकिया, ईरान, मैक्सिको, फ्रास, सयुक्त अरब गणराज्य, पोलेण्ड, बल्गारिया आदि 
देशों से करता है । 


7. खनिज तेल और खनिज तेल पदार्थे---( ! ) पदार्थ---औद्योगिक विकास के 
साथ-साथ भारत मे खनिज तेल और खनिज तेल पदार्थों की माग मे वृद्धि हो रही है । 
भारत मे खनिज का भडार तथा उत्पादन बहुत ही कम है। अत" भारत को अपनी 
आवश्यकता की पूर्ति हेतु काफी मात्रा मे खनिज तेल और खनिज तेल पदार्थों का 
आयात करना पडता है। (2) असुख निर्यातक देश--भारत, कुवैत, ब्रह्मा, ईरान, 
बोनियो, इराक, रूस तथा अमेरिका आदि देशो ले भारी मात्रा मे तेल का आयात 
करता है । 


अन्य आयात--हमारे देश में उपर्यूक्त आयातित वस्तुओं के अतिरिक्त घडियाँ, 
श्रुद्भधार का सामान, कागज, बिजली का सामान, सूती, ऊत्ती व रेशमी वस्तु, प्रलौह 
वस्तुएँ, रेलवे इजनो आदि का भी आयात किया जाता हैं। 
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979-80 में हमारे प्रमुख आयात-विर्यात के सूल्य नीचे सारणी मे दर्शाया 
जा रहा हे--- 
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8]. मछली व इससे बनी वस्तुणए. 249 


2, मोती व हीरे 48] 

3, लोहा एबं इस्पात ]00 

4. रासायतिक 200 

७ ]5. चॉदी' 200 


(3) भारत के विदेशी व्यापार की दिशा--विदेशी व्यापार की दिशा से 

। आशय हैं कि एक राष्ट्र किन-किन देशो से व्यापार सम्बन्ध रखता है। विभिन्न देशो 

के साथ भारत के व्यापार की दिशा से स्वतत्रता के पश्चात उल्लेखनीय परिवर्तन 
आया है । 





भारत के विदेशी व्यापार की दिशा 
आयात को दिशा । निर्यात की दिशा 
देश ]950.- 979-. 980.- | 4950- 979. ]980- 

!' ह5] 80 8 5] 80 8] 
!. इप |ग्लैण्ड 835 708:8] 8258-48 ]40 56:05 4297-76 
9 स.रा, अमेरिका !!9 9265-07 5व0-:88 6 86-:99 85:29 
3. सोवियत सघ -7 824:38 955-25 [ 6388-29 ]]57:980 
4, जापान ]0 609-40 6459-28 ]0 646-26 6-57 
5. प० जर्मनी “-+5 04455 758-45  --- 380-0 3585-80 
5. फ्रान्स )] 2907"75 267-50 9 97:92 55-4 
7. ईरान 37 620:69 848"-95 (६. 97]]। १2]-97 


योग (अन्य सहित) 650 902-75 2454-58 60। 6458-77 6708-84 
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उपर्येक्त सारणी के अकों से निम्नलिखित तथ्य सामने आते है-- 

(!) इस्लेण्ड--इग्लैण्ड एव भारत के बीच स्वतत्रता के पश्चात व्यापार धीरे- 
धीरे कम हो रहा है। सन्‌ !950-5] मे इस्लैण्ड से भारत आयातो का कुल 20*8 
प्रतिशत माल आयात करता था जो सत्‌ 980-8] में घटकर 6-6 प्रतिशत ही रह 
गया । इसो प्रकार सन्‌ 950-5] में भारत से इस्लैण्ड को 233 प्रतिशत निर्यात 
होता था जो सत्त 980-8] में घटकर 6-4 प्रतिशत रह गया । 

(2) सयुक्त राज्य असरीका--अमरीका से भारत का व्यापार निरतर घट रहा 
है। सन्‌ 7950-5[ मे भारत अमेरिका स कुल आयातो का 8-3 प्रतिशत माल 
आयात करता था जो सन्त 980-8] में घटकर 2- प्रतिशत हो गया । इसी प्रकह्नश* 
950-5] में भारत से अमेरिका को 93 प्रतिशत निर्यात होते थे जो सन 980- 
8] में घटकर 2-7 प्रतिशत हो गए। 

(3) सोवियत संघ--सास्यवादी देशो में भारत का सर्वाधिक व्यापार सोवियत 
सच से होता है। भारत और रूस के बीच आथिक सहयोग होने से दोनो देशों मे 
व्यापार तीज गति से बढ रहा है । सन्‌ 950-5] में रूस से कुल आयातो का केवल 
0-03 प्रतिशत माल आयात होता था जो सन्‌ 980-8] से बढ़कर 77 प्रतिशत हो 
गया । इसी अवधि में भारत से रूस को निर्यात 0:7% से बढकर 7:3% हो गया। 

(4) जापान---भारत एवं जापान के बीच व्यापार निरन्तर बढ रहा है| 
सन्‌ 950-5] में जापान से भारत कुल आयातो का !75% माल आयात करता था 
जो सन्त 980-8! में बढकर 5"2% हो गया इसी अवधि में भारत से जापान को 
निर्यात !:7% से बढकर 9-] प्रतिशत हो गए । हट 

(5) पश्चिस जर्मेन्ी--यूरोपीय साझा बाजार के देशो में प० जर्मनी का भारत 
के विदेशी व्यापार मे महत्त्वपूर्ण स्थान है । यूरोपीय साझा बाजार के देशो में से भारत 
का सबसे अधिक व्यापार इगलेण्ड के पश्चात जर्मनी के साथ ही होता है । सन्‌ !950- 
5] में भारत प० जर्मनी से कुल आयातो का 3:0% माल आयात करता था जो बढ 
कर सन्‌ 980-8] में 6:]2£2 हो गया। इसी प्रकार सन्‌ 950-57 में भारत से 
प० जर्मनी को :3% भाग निर्यात होता था जो बढ़कर सन्‌ 980-8] में 5-4% 
हो गए । 

(6) फ्रान्म---फ्रास से मुख्यत”' मशीनरी, विद्युत मशीनरी, व उपकरण याता- 
यात के उपकरण, रासायनिक खाद व रसायन आदि का आयात किया जाता हैं। 
सन्‌ 980-8! में भारतीय आयात व्यापार का 2४ प्रतिशत और. निर्यात व्यापार 
का 274? फ्रास के साथ होता है । जबकि सन्त !950-5] मे” आयात व निर्यात 
क्रमश” !! व्‌ 9 करोड रुपये थे । 

(7) ईरान--ईरान के साथ भी भारत का व्यापार निरन्तर बढता जा रहा 

। सन्‌ 950-5! की अपेक्षा आज बहुत अधिक व्यापार होता है । सच 980-8] 
में भारत ते ईरान से 0"8% का आयात किया जबकि सन्‌ 980-8] में ही :8% 
बस्तुओ का निर्यात किया गया। 
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(8) अन्य--भारत के व्यापारिक सम्बन्ध विश्व के प्राय सभी देशो से है। 
उपरोक्त देशो के अतिरिक्त भारत के व्यापारिक सम्बन्ध मुख्यतः अरब गणराज्य, कागो, 
युगाण्डा, ईराक, जोर्डन, सउदी अरब, कुवैत, अफगानिस्तान, हागकाग, थाईलैण्ड, 
इण्डोनेशिया, सिंगापुर, मलेशिया, ब्राजील तथा अर्जेण्ठाइना आदि देशो से भी है। 


विदेशी व्यापार में सरकार का बढता हुआ योगदान 


([हल९8॥708 00ए०ाशशाई रिबरलांटएकपणा गा #07श87 प5७१6) 


विगत वर्षों मे भारत के विदेशी व्यापार की एक प्रमुख विशेषता यह रही कि 
“अबिदेशी व्यापार मे सरकार का हस्तक्षेप बढता जा रहा है। यद्यपि सरकार पहले से ही 
आयातो पर अनेक प्रतिबत्ध लगाकर व निर्यात प्रोत्साहन के अनेक उपायो को कार्य रूप 
देकर भारत के विदेशी व्यापार से हस्तक्षेप करती रही है परत्तु सरकार का व्यापार मे 
प्रत्यक्ष रूप से भाग लेना तथा अपने व्यापारिक कार्यक्षेत्र मे उत्तरोत्तर वृद्धि करते की' 
प्रवृत्ति पिछले कुछ वर्षो से विशेष रूप से देखी जाती है । 
प्रत्यक्ष रूप से विदेशी व्यापार के क्षेत्र मे सरकार का आगमन 956 मे भार- 
तीय' राज्य व्यापार निगम को स्थापना से शुरू हुआ। फिर इस निगम को विभाजित 
करके खनिज एवं धातु व्यापार निगम की स्थापना 963 में की गई जो कि खनिज 
एवं धातुओं के व्यापार मे सलग्न है। व्यापार-क्षेत्र में सलग्न जिन प्रमुख सार्वजनिक 
निगमो की स्थापना की जा चुकी है, उतके नाम नीचे तालिका मे दर्शाये गये है- - 








उपक्रम का नाम स्थापना का वर्ष 

!, भारतीय राज्य व्यापार निगम 956 
2 हस्तकला व हथकरघा निर्यात निगम ]958 
3. खनिज एवं धातु व्यापार निगम 968 
4. भारतीय चलचित्र निर्यात निगम 968 
5. भारतीय खाद्य निगम 965 
6. केन्द्रीय मत्स्य निगम 965 
7. भारत का काजू निगम [970 
8. भारतीय कपास निगम 970 
9. भारतीय दुः्ध निगम 970 
0, भारतीय छूट निगम. , 97] 
]., परियोजना और उपकरण निगम ]97 
2, भारतीय चाय' व्यापार निगम 97] 
3. धातु अवशिष्ट व्यापार निगम 972 


इस प्रकार भारत सरकार ने सार्वजनिक उपक्रमो के माध्यम से विदेशी व्यापार 
मे अधिकाधिक सक्रिय भाग लेना शुरू कर दिया है। इस समय देश मे जो कुछ भी 
आयात किया जाता है उसका अधिकांश भाग सरकारी क्षेत्र के उपक्रमो अथवा सीधे 
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सरकार द्वारा ही किया जाता है। राज्य व्यापार निगम ने, थोक माल खरीदने की 
सुविधाओं की तथा वास्तविक उपभोक्ताओं एवं पजीकृत निर्यातकों के लिए माल उप- 
लब्ध कराने की सुनिश्चित व्यवस्था करने के उद्देश्य से, आयातो को सारिणीबद्ध करने 
के साथ-साथ ओद्योगिक कच्चा माल सहायता केन्द्र के माध्यम से अपने कार्यकलापो का 
और अधिक विस्तार किया गया है । 


राजकीय व्यापार निगम 
(9866 [[:७078 (४00000720907 ) 


राजकीय व्यापार निगम की स्थापना एकमात्र राज्य हारा शासित सस्था के उ्वफ 
मे मई 956 में ! करोड रुपये की प्रदत्त पैजी से की गई। बाद में इसकी प्रदत्त पूँजी 
बढकर 2 करोड रुपये को हो गई है । 
उद्देश्य---इस निगम के प्रमुख उद्देश्य निम्नलिखित प्रकार है-- 
(१) भारत में विदेशी व्यापार के ढाँचे मे पाई जाने वाली त्रुटियों को दूर 
करके व्यापार मे वृद्धि करता । 
(2) वरतंमान मण्डियो को ज्यादा निर्यात करने और कुछ वस्तुओ का दीर्घावधि 
के लिए बडी' मात्रा मे निर्यात करने की चेष्टा करना । 
(3) उचित मूल्य पर जरूरी बस्तुओ करा आयात करना । 
(4) केन्द्रीय सरकार के निर्देशों पर मूल्य स्थिर रखने तथा कुछ बस्तुओ का 
बफर-स्टाक बनाने का भी काम करना । । 
(5) आयातो तथा निर्यातो के अतिरिक्त यह निगम ऐसे घरेलू व्यापारण्की भी 
देखभाल करता है जिससे विदेशी व्यापार मे वृद्धि हो । 
सक्षेप मे, निगम का मुख्य उद्देश्य निर्यात व्यापार को प्रोत्साहित करके देश के 
विदेशी व्यापार को अधिक सतुलित बनाना है। निगम निजी व्यापारियों के घनिष्ठ 
सहयोग से काम' करता है और उन्हे वित्तीय तथा सगठनात्मक सहायता देता है । 


निगम द्वारा! किए गए कार्य 

यह निगम भारतीय व्यापार को बहुमुखी बनाने तथा भारत की परम्परागत 
तथा अपरण्परागत निर्यात वस्तुओं के लिये नए-नए बाजार खोजने के लिए प्रयत्नशील 
है। मार्च 980 तक राजकीय व्यापार निगम द्वारा जो कार्य किए गए है उनकी प्रमुख 
बाते निम्तलिखित है-- न 

(2) पूर्वी यूरोपीय देशों के साथ व्याधार--निगम की स्थापना के समय से ही 
निगम का यह उद्देश्य रहा है कि पूर्वी योरोपीय समाजवादी देशो के साथ देश के 
व्यापार का विकास हो। ये देश वल्गारिया, चेकोसलोवाकिया, जर्मन जनतन्त्र गणराज्य, 
हगरी, पोलैण्ड, रूमानिया, रूस और यूगोस्लाविया हैं। निगम ने इन बाजारों में न 
केवल परम्परागत वस्तुओं का ही निर्यात बढाया है बल्कि कई नई मर्दे भी प्रचलित की 


हैं। 
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(9) निगम के कुल व्यापार से व्‌द्धि--956-57 में राज्य व्यापार निगम 
ने केवल 5.8 करोड रुपए के निर्यात और 3.4 करोड रुपए के आयात किए जो बढ 
कर !979-80 में क्रमशः 696 करोड और 375 करोड रुपए के हो गये । 

(77) निर्यात ध्यापार--निगम के निर्यात कार्यक्रमो को निम्त पाँच वर्गों मे 
बाँटा जा सकता है--(अ) रेल के उपकरण (ब) इजीनियरी के सामान (स) रसायन 
व औषधियाँ (द) उपभोक्ता की वस्तुएं, जैसे चमडे के जूते, विग, ऊन' की बुनी पोशाके 
व कपडे (य) मछलियाँ, ताजे केले, फलो का रस, बढिया किस्म के चावल व दाल। 
निगम के सुप्रथत्नो का ही परिणाम है कि कई देशो मे रेलवे रोलिंग स्टाक निर्यात के 

जिश अनुबन्ध हुए है तथा इनकी पति के लिए समुचित व्यघस्थाएँ की जा सकी है। 
निगम ने विदेशी व्यक्तिगत फर्मो की सुविधा के लिये असेम्बली केन्द्र खोले है। जूते के 
निर्यात को रूस और पूर्वी यूरोप के देशों के बाद अब पश्चिमी यूरोप, अमेरिका और 
कनाडा में भी बढाने के प्रयत्न किए जा रहे है । आमो के निर्यात को बढाने के लिए 
इनकी पैकिंग टेकनीक में सुधार किया जा रहा है। मद्रास की विग फैक्ट्री ने भी कार्य 
चालू कर दिया है। इस प्रकार निगम निर्यात बढाने के लिए काफी प्रयत्नशील है। 
राज्य व्यापार निगम के इजीनियरी और रेलो के उपकरण का काम अप्रेल 97] मे 
इसके सहायक निगम परियोजना और उपकरण निगम' ने अपने हाथ में ले लिया है । 

(7४) निगम द्वारा आयात--निगम विदेशों से कुछ प्रकार के पूंजीगत सामान, 
औद्योगिक कच्चा माल और कुछ दुलंभ वस्तुएँ भी मंगाता है जो देश की अर्थव्यवस्था 
और औद्योगिक विकास के लिए आवश्यक है। निगम द्वारा आयात किए जाने वाले 
पवार्थों में उर्वरक, रुई, इस्पात व औद्योगिक कच्चा माल, कच्चा रेशम, फिल्‍मे, सोया- 
बीन का तेल, गन्धक ट्रेक्‍्टर, मुद्रण सामग्री प्रमुख है। सीमेट के वितरण का कार्य भी 
निगम के जिम्मे रहा है। यह बहुत ही सराहनीय बात है कि अल्पकालीन सूचना पर 
भी निगम कठिन विश्व-बाजार परिस्थितियों के बावजूद पूंजीगत सामान, कच्चे मालो 
एवं दुर्लभ सामग्रियों की अच्तर्राष्ट्रीय कीमतों पर व्यवस्था करने में समर्थ हुआ है । 

(५) सम्पर्क, अदल-बदल एवं समानान्तर व्यवहार--निगम विदेशो में अच्छी 
ख्याति वाली फर्मो के साथ सम्पर्क, अदल-बदल तथा समात्तान्तर व्यवहार भी करता है 
जिससे निर्यात मे वृद्धि हो । इस तरीके से सीमित विदेशी मुद्रा प्रसाधनों पर भार डाले 
बिना ही देश के औद्योगिक और आर्थिक विकास के लिए आवश्यक वस्तुओ के आयात 
की व्यवस्था हो गई है । « 

(शो) मुल्यों से स्थायित्व लाने का प्रयास--निगम ने समय-समय पर मूल्य 
स्थायित्व एवं बफरं-स्टाक सम्बन्धी कार्यकलाप भी हाथ मे ले लिए है। ये कार्यकलाप 
कच्चा जूट, लाख, तम्बाकू, छोटे रेशे वाली कपास आदि के सस्बन्ध में थे और उनमे 
निंगम को यथेष्ठ सफलता भी मिली है । 

(५४) निगम के दो सहायक संगठन भी है--.तर्तमान समय में इनके चार 
सहायक निगम है--भारतीय हुस्तकला व हथकरघा निर्यात, निगम, दिल्ली (स्थापित 
अक्टूबर, 962 ), भारतीय चलचित्र निर्यात निगम बम्बई (अप्रेल, 976), भारतीय 
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काजू निगम, एर्नाकुलम (अगस्त, !970), एवं भारतीय परियोजना व उपकरण निगम, 
दिल्‍ली (अप्रैल, 97)। अपनी निर्यात सम्बर्द्धन सम्बन्धी क्रियाओं में तेजी लाने के 
उद्देश्य से ये बचे हैं । 

(४४४) लघु एवं मध्यम उद्योगों की वस्तुओं के निर्यात को बढ़ावा---लघु और 
मध्यम उद्योगों के माल का निर्यात बढ़ाने के उद्देश्य से राज्य व्यापार निगम ने उद्योगों 
को एक प्रथक राज्य विपणन प्रभाग के माध्यम से सहायता प्रदान करने की व्यवस्था 
की है। यह प्रभाव अब लघु उद्योगों की कई समस्याओं को विशेष रूप से निर्यात 
सम्बन्धी' समस्याओं को अपने हाथ में लेने लगा है तथा वित्त, किस्म नियन्त्रण, कच्चे 
माल और बिक्की सम्बन्धी समस्याओं के समाधान में उनकी सहायता कर रहा है । यह 
प्रभाग राज्य और केन्द्रीय स्तर पर लघु उद्योग विकास निगमों से सम्पर्क स्थापित करता 
ढ़े। 

(४5) विदेशों सें कार्यालय--निगम ने काहिरा, तेहरान, नैरोबी, प्राग, मास्को, 
मांट्रियल, राटईम, बुडापेस्ट, बेंकाक, वेरूत, पूर्वी बलिन, लाओस ओर श्रीलंका इत्यादि 
में अपने दफ्तरों का जाल बिछा रखा है ताकि दुनिया क्रे व्यापार की बदलती हुईं प्रवृ- 
त्तियों से अवगत हो सके । 


राजकीय व्यापार निगम का आलोचनात्मक मुल्यांकन 


राजकीय व्यापार निगम के कार्यकलापों के उपयुक्त संक्षिप्त विवेचन से स्पष्ट 
है कि निगम के प्रयासों के फलस्वरूप भारत का विदेशी व्यापार बहुमुखी हुआ है और 
उसके स्वरूप तथा आकार में पर्याप्त वृद्धि हुई है। इसने आवश्यक कच्चे माल को प्राप्त 
करने और इसके न्यायोचित वितरण में काफी योगदान दिया है। निर्यात करने वालों 
को आयात करने में प्राथमिकता देकर व्यापारिक आधार को सुदृढ़ किया है । इन 
सफलताओं के साथ ही साथ निगम की निम्तलिखित दुर्बलताएँ भी सामने आई हैं-- 

(।) निगम की स्थापना निर्यात बढ़ाने एवं नवीन बाजारों की खोज करने के 
लिए की गई थी परन्तु निगम ने व्यापारिक दृष्टिकोण का पालन नहीं किया । 

(2) निगम उपभोक्ताओं को आवश्यकताओं के अनुसार समय पर न्यायोचित 
मूल्यों पर और वांछित किस्म का माल आयात करने में असफल रहा है। 

(9) निगम ते कई वस्तुओं का निर्यात अन्तर्राष्ट्रीय विक्रय मृल्यों से कम दरों 
पर करके विदेशी मुद्रा अर्जन करने में राष्ट्रीय हितों की*उपेक्षा की है । 

(4) यह संस्था एकाधिकार के दोषों से परिपूर्ण है । 

(5) इसने निजी निर्यातकों के कोटों में सदा कटौती की प्रणाली अपनाकर देश 
के निर्यात व्यापार की उपेक्षा की है । 

(6) निगम के क्षेत्र कड़े स्पष्ट व्याख्या न होने से वह लाभकर व्यापार को 
अपने हाथों में ले लेता है जिससे निजी व्यापारी क्षेत्र में हस्तक्षेप बढ़ता जा रहा है और 
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(7) उसने विश्व बाजार की पूर्ण जानकारी के अभाव मे ऊंचे मूल्यों पर वस्तुओ 
का आयात किया है और इस प्रकार देश की उत्पादन लागते बढ गई है। 


श्र 


(8) निगम बाजार को दिशाओ से भिन्न मूल्य नीति का पालन करता है तथा 
उपभोक्ताओ के हितो की सुरक्षा तथा उत्पादको की तकनीकी समस्याओ पर ध्यान नहीं 
दिया जाता। 

(9) सरकार का निगम के साथ पक्षपात पूर्ण व्यवहार रहता है जिससे निगम 
प्रगति के कार्य करते मे सफल नही हो पाता । 


४5>« 


8. सके 


निर्यात सव्धन के लिए सरकारी प्रयास 
निर्यात ्षम्वर्धत के लिए सरकार द्वारा जो प्रयास किए गए है वे इस प्रकार 
है-- 
(अ) जाँच समितियो की नियुक्ति । 
(ब) निर्यात प्रोत्साहन सगठन । 
(स) निर्यात प्रोत्साहन एवं सहायता योजनाएं । 
(द) निर्यात सवर्द्धन के अन्य कार्य । 


(अ) जाँच समितियों की नियुक्ति 

निर्यात वृद्धि हेतु निम्त प्रयास किए गए-- 

? (]) गोरबाला समिति 949--सन्त 949 में श्री ए० डी० गोरवाला की 
अध्यक्षता मे एक निर्यात प्रोत्साहन समिति की स्थापना की गईं। 

(2) निर्यात प्रोत्साहन समिति--फरवरी 957 में डाँ० बी० एल० डिसूजा 
की अध्यक्षता में निर्यात प्रोत्साहन समिति की स्थापना की गई। समिति ने अपनी 
सिफारिश नवम्बर !957 मे पैश की । 

(3) सुदालियर समिति--सन्‌ !96] मे श्री ए० रामस्वामी मुदारिया की 
अध्यक्षता मे एक आयात-निर्यात नीति की स्थापना की गई । 

समिति की राय में अनिवाय निर्यात आवश्यक है । इसके अतिरिक्त समिति ने 
अन्तर्राष्ट्रीय मेलो मे भाग लेने, विदेशी यात्रियों की सख्या मे वृद्धि करने, वस्तु विनि- 
मय व्यापार, राजकीय व्यापार, किस्म नियस्त्रण तथा निर्यात जोखिम आदि के बारे 
में महत्त्वपूर्ण सुझाव दिये । सरकार ने इनमे से कुछ सुझावों को कार्यान्वित भी किया 
है । 


(ब) निर्यात प्रोत्साहन' सगठन 


(।) व्यापार सडल---! 958 में इस बोर्ड की” स्थापना की गई । इसका कार्य 
व्यापार तथा वाणिज्य के सभी पहलुओ पर विचार करना तथा इसके सम्बन्ध मे सर- 
कार को सलाह देना है । 
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(2) निर्यात सम्वर्धन निदेशालय--इसकी स्थापना अगस्त 957 में की गयी । 
इसका मुख्य कार्य निर्यातकों को आवश्यक सहायता तथा सूचनाएँ देता तथा व्यापार 
मडल के आदेशो व सुझावो को लागू करना है। निदेशालय ने चार क्षेत्रीय कॉर्यालय--- 
दिल्‍ली, बम्बई, कलकत्ता और मद्रास में स्थापित किए है । 

(3) निर्यात सम्वर्धन सलाहकार परिषद--यह परिषद्‌ केन्द्रीय स्तर पर स्था- 
पित की गई है। इसमे व्यापार के प्रतिनिधि होते है। समिति सरकार की निर्यात नीति 
की समीक्षा करती है तथा सरकार को इस विषय में सलाह देती है। 

(4) क्षेत्रीय निर्यात सम्बर््धन सलाहकार समितियॉ--देश के प्रत्येक हिस्सों से 
निर्यात की सस्भावनाओ तथा समस्याओ पर ये समितियाँ विचार करती है। अपने 
क्षेत्र की निर्यात विषयक समस्याओं पर ये अपना ध्यान आकर्षित करती है। इस समय 
बस्बई, कलकत्ता, मद्रास तथा अर्नाकुलम बन्दरगाहों पर ये समितियाँ कार्य कर रही 
है। 

(5) निर्यात सस्वद्धन परिषद--निर्यात की मुख्य वस्तुओं के निर्यात वृद्धि हेतु 
इस परिषद की स्थापना की गई, जिसका मुख्य कार्य मडियों के बारे में ज्ञान बढाता, 
माल को मडी में खपाने के तरीके मे सुधार लाना आदि हे । 

(6) वस्तु मंडल--वस्तु मडल एक वैज्ञानिक सस्था है, जो अपने कार्य क्षेत्र की 
विशिष्ट वस्तु के उत्पादन, विकास तथा निर्यात के लिए कार्य करते हैं । 

(7) निर्यात साख तथा गारण्टी निगस--इस निगम द्वारा राजनीतिक व 
व्यापारिक जोखिमो का बीमा किया जाता है तथा बेकों को निर्यात बिलो पर पुनावित्त 
के रूप मे साख प्रदान किया जाता है। 

(8) राज्य व्यापार निगस--इस निगम की पृथक से व्याख्या की गई है। 

(9) खनिज व धातु व्यापार निगम--यह निगम संन्‌ 963 में स्थापित किया 
गया था और वर्तमान मे यह निगम खनिजों के निर्यात विस्तार के क्षेत्र में महत्त्वपूर्ण 
अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार गृह के रूप मे कार्य कर रहा है । सन्‌ !974-75 में इसके माध्यम 
से 737 करोड रु० का व्यापार किया गया था । 

(0) निर्यात निरीक्षण परिषद--भारतीय निर्यात निरीक्षक परिषद्‌ की स्था- 
पना निर्यात अधिनियम 966 के अन्तर्गत की गई। इसमे व्यापार व उद्योगों के प्रति- 
निधि तथा तकनीकी विशेषज्ञ है । परिषद्‌ को सरकार के द्वारा अनुदान, ऋण आदि के 
रूप मे आथिक सहायता मिलती है। 

(]]) व्यापार विकास अधिकरण--सन्‌ 97 से व्यापार विकास अधिकरण 
की स्थापना विदेशी व्यापार मत्रालय के अधीन की गई है | अधिकरण का प्रमुख उद्देश्य 
निर्यातकर्ताओं और सरकार को विस्तृत प्रबन्ध सेवाएँ उपलब्ध करना है। व्यापार 
विकास अधिकरण द्वारा प्रदान की जाने वाली प्रबन्ध-सेवाओ को हम पाँच मुख्य भागो 
में विभक्त कर सकते है--(अ) ऋ्ये बाजार, उत्पाद तथा निर्यातकर्ता के लिये उपलब्ध 
की जाने वाली सेवाएँ, (ब) निर्यात-वृद्धि के लिए उपलब्ध की जाने वाली सेवाएं, (स) 
निर्यातकर्ताओ को प्राप्त वर्तमान सुविधाओं व सेवाओ में तेजी लाना, (द) निर्यात 
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सम्बन्धी सेवाओ तथा सहायता मे समन्वय स्थापित करता, (य) निर्यातको को प्राप्त 
निर्यात सुविधाओं व सेवाओ मे उत्तरोत्तर सुधार करता । इन उद्देश्यों की पृति के लिये 
प्रारस्भिक अवस्था मे तो अधिकरण अपनी क्रियाएँ सीमित ही रखेगा, किन्तु बाद मे 
धीरे-धीरे अपने कार्यक्षेत्र का विस्तार करता जाएगा । 

(2) भारतीय निर्यात संगठनों का फंडरेशल---इसका मुख्य कार्यालय दिल्ली 

है । यह निर्यात सगठनो को शीर्षस्थ सस्था के रूप में कार्य करता है। इसका कार्य 
विभिन्न सगठनों और सस्थाओ को निर्यात सस्वर्द्धन क्रियाओ मे समन्वय स्थापित कर 
उसे गति प्रदान करना है । 
7. (]3) निर्यात गृह--निर्यात व्यापार मे विशिष्टीकरण प्राप्त के लिए प्रमुख 
व्यावसायिक फर्मों को निर्यात सदतों के रूप में मान्यता देने के बारे मे सरकार ने एक 
योजना तैयार की है । इन तिर्यात गृहो को निर्यात व्यापार के सम्बन्ध में विशेष सुवि- 
धाएँ दी जाती है । अब तक मान्यता प्राप्त ग़हों की सख्या 224 हो चुकी है। 

(4)) भारतीय पेकेजिंग सस्थान--इसकी स्थापना मई 966 मे हुई थी । 
पैकेजिंग के बारे मे यह पाठ्यक्रम और गोष्ठियाँ आयोजित करता है। 


(5) भारतीय विदेशी व्यापार सस्था--यह एक स्वशासी सस्था के रूप मे 
समिति रजिस्ट्रेशन अधिनियम के अन्तर्गत स्थापित किया गया है । इस सस्था का कार्य 
विदेशी व्यापार से सम्बन्धित प्रशिक्षण, गवेषणा तथा बाजार का अध्ययन करना हे । 

(6) भारतीय व्यापार सेला तथा प्रदर्शती परिषद-- यह परिषद एक स्थायी 
है जो! कि बम्बई मे स्थित है । इस परिषद्‌ का मुख्य उद्देश्य निर्यात सवरद्धन हेतु विदेशों 
में आयोजित ओद्योगिक तथा व्यापारिक मेलो एवं प्रदर्शनियों भाग लेना तथा प्रचार- 
प्रसार कार्य करना है। 


(स) निर्यात प्रोत्साहन तथा सहायता' योजनाएँ 

विभिन्न योजनाओं का विवरण इस प्रकार है--- 

(!) कच्चे साल व पुर्जों का आयात--निर्यातित माल का एक निर्धारित प्रति- 
शत मुल्य उन कच्चे पदार्थों तथा पुर्जों के आयात हेतु उपयोग की अनुमति दो जाती है 
जिनकी आवश्यकता निर्यात वस्तुओ के उत्पादन में पड़ती है । 

(2) अग्रिम लाइसेंस--कुछ उद्योगो मे अग्निम लाइसेस देने की व्यवस्था की 
गई है, जिसके अनुसार निर्यातको द्वारा निर्यात हेतु बनने वाले सामान का कच्चा माल 
मंगाया जा सके । ' 

(3) सशीनों का आयात---कृषि, खनिज, निर्माण उद्योगों व बागान को उनके 
कुल निर्यातों के 0 प्रतिशत तक आवश्यक मशीन व पुर्जे आयात करने की अनुमति 
दी जाती है | 

(4) आयग्रातित साल का विक्रय---निर्यात सत्र्धन योजना मे जो माल आयात 
किया जाता है वह मुख्य रूप में तिर्यातक को अपने कारखाने में ही काम मे लाता 
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चाहिए । लेकित विशेष दशाओ में वह माल उसी क्षेत्र मे अन्य निर्यातक को बेचा जा 
सकता है। 

(5) देशी साल की सुविधा--निर्यात वृद्धि हेतु योजना में कुछ देशी कच्चे 
पदार्थों को रियायती कीमत में दिया जाता है साथ ही इनके वितरण से प्राथमिकता दी 
जाती है । 

(6) ऋण सुविधाएँ--निर्यातो के प्रोत्साहन हेतु तरह-तरह की ऋण सुविधाएँ 
दी गई है । 

(7) कर सम्बन्धी रियायतें--परम्परागत वस्तुएँ जैसे--चाय, पटसन आदि 
के निर्यात पर समय-समय पर कमी की जाती रही हे । !976 में ही पटसन के वस्तु 
पर निर्यात पर शुल्क सर्वथा हटा दिया गया है। 

(8) निर्यात हेतु परिवहन तथा भाई की रियातते--वृद्धि हतु अनेक उपायो 
में से परिवहन की पर्याप्त सुविधाओं का प्राप्त होना भी काफी महत्त्वपूर्ण है। निर्यातको 
को इस बारे में कई प्रकार की सुविधाएँ दी जाती है । 

(9) निर्यात पर शुल्क वापसी की सुविधा--शुल्क वापसी स्कीम के अन्तर्गत 
निर्यातक निर्यात उत्पादों के निर्माण में प्रयुक्त कच्चे माल तथा सघटको पर दिए गए 
सीमा शुल्क तथा उत्पादन शुल्क वापस प्राप्त कर सकते है । 


(द) निर्यात सम्बद्धंन के अन्य कार्य 

(4) निर्यात सदन--निर्यात व्यापार मे विशिष्टीकरण का विकास करने के 
उद्देश्य से विख्यात व्यावसायिक फर्मो को निर्यात सदनो के रूप में मान्यता देने के, बारे 
में सरकार ने यह योजना बनायी थी । 

(2) विपणन विकास निधि--जुलाई सन्‌ 963 में भारत सरकार ने विप- 
णन विकास निधि की स्थापता की । इसमे से भारतीय उत्पादकों को विदेशी बाजारों 
का विकास करने के लिए चलाई जाने वाली योजनाओ के बारे में वित्तीय सहायता दी 
जाती है । 

(3) निर्यात अधिनियम 963--निर्यात की जाने वाली बस्तुओ की प्रामा- 
णिकता हेतु सन्‌ 966 में (&छए7०४ (2प्रथाए दतफ्एण बचत [त्5०८४० 3८0६) 
पास किया गया । इसमे निर्यात किये जाने वाले माल की किस्म सुधारने के लिए माल 
के उत्पादन से लगाकर जहाज में लादने तक निरीक्षण की व्यवस्था की जाती है । 

(4) स्थायी समिति 976--अभी हाल ही मरे सरकार ने जहाजरानी द्वारा 
निर्यात बढाने के उद्देश्य से एक स्थायी समिति (8009४ 507779ए४8) का गठन किया 
गया है। यह समिति निर्यात माल से सम्बन्धित विभिन्न प्रकार की जहाजरानी एव 
बन्दरगाहो से सम्बन्धित समस्याओं का परीक्षण करके उसे दूर करने का प्रयास करेगी | 


निर्याद्त सवर््धन के लिए सुझाव 
निर्यात को बढाने के लिए हमे अग्नलिखित दिशाओ मे प्रयत्न करने होगे :-- 
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() उत्पावन से बृद्धि--निर्यात कार्यक्रम को पूरा करने के लिए यह आवश्यक 
है कि कृषि खनिज एवं औद्योगिक क्षेत्रों मे उत्पादन बढाया जाए। उत्पादन बढाकर 
ही निर्यात, के योग्य. बचत में वृद्धि की जा सकती है। 

(2) घरेलू उपभोग पर प्रतिबन्ध--कुछ वस्तुओ को निर्यात के लिए पर्याप्त 
मात्रा मे उपलब्ध कराने के लिए वित्तीय एवं अन्य तरीकों घरेलू उपभोग पर प्रतिबन्ध 
लगाना होगा । इसका अर्थ यह नही है कि उसका कुल उपभोग अथवा प्रति व्यक्ति 
वर्तमान उपभोग कम कर दिया जाएगा बल्कि हमे उन वस्तुओ के घरेलू उपभोग पर 
आवश्यक रोक लगानी होगी । विदेशी मुद्रा अजित करने के लिए यह त्याग आवश्यक 


; है। 

(3) परोक्ष करो से कमौ--सभी प्रकार के परोक्ष करो को जैसे निर्यात कर, 
बिक्री कर आदि निर्यात की जाने वाली वस्तुओं के सबध में लौटा देना चाहिए | आज- 
कल' ऐसा केवल' निर्यात करो के लिए किया जा रहा है। अन्य परोक्ष करो के सबंध मे 
नही, जो कि अभी भी विशाल राशि के हे । 

(4) कच्चे साल का अस्तर्राष्ट्रीय मुल्यो पर उपलब्धि---निर्यात्‌ वस्तुओ के 
भूल्या को प्रतिस्पर्धात्मक स्तर पर लाने के लिए यह आवश्यक है कि निर्यातित उद्योगों 
को आयातित कच्चे माल आदि अस्तर्राष्ट्रीय मूल्यों पर उपलब्ध कराए जाएँ । अभी कुछ 
थोडे कच्चे माल ही राजकीय व्यापार निगम द्वारा उपलब्ध कराए जाते है। 

(5) निर्यात से विविधता--भारत के लिए निर्यात में विविधता और नई 
मण्डियाँ ढूंढना अत्यन्त आवश्यक हैं। भारत को विदेशी मॉग के अनुसार नए-नए 
पदार्शों का विकास करना होगा। हमारे पास कई एक ऐसे कच्चे पदार्थ है--कच्चा 
लोहा, एल्युमिनियम इत्यादि--जिनस हम अद्ध निर्मित अथवा निर्मित वस्तुएँ विदेशों को 
भेज सकते है। अत इस ओर सरकार को विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। 

निर्यात मे विविधता लाने के लिए भारत से खली, चीनी व डिब्बे मे बन्द- 
मछलियों का निर्यात बढाया जा सकता हैँ। नई वस्तुओ में साइकिलो, कपडा सीने 
की मशीनो, बिजली की मोटर, मशीन टूल्स, दवाएँ, औद्योगिक मशीनरी, प्लास्टिक 
का सामान व अन्य निर्मित माल का निर्यात बढाया जाना चाहिए। भारत से फल- 
फूल व सब्जी, कच्चा लोहा, समुद्र से प्राप्त होने वाली वस्तुओं आदि का निर्यात बढाना 
चाहिए । हमे विदेशी पर्यटको को आकर्षित करता चाहिए क्योकि अपने वन, पहाड, 
नदियों के ऐतिहासिक स्मारकों की वजह से यह देश पर्यटकों के लिए स्वर्ग तुल्य बनाया 
जा सकता है । 

नई वस्तुओ के उत्पादव और विकास के साथ हमे नये बाजारों की खोज मे 
भी सलग्न रहना चाहिए। सयुक्त राज्य अमेरिका, ब्रिटेन व पश्चिमी यूरोप के परम्परा- 
गत बाजारों में भारत के निर्यातो मे एक महत्त्यूर्ण वृद्धि की आशा करना उचित नही 


है। 
भविष्य मे दक्षिण-पूर्वी एशिया, पश्चिमी एशिथा और अफ्रीका की ओर विशेष 
ध्यान दिया जाना चाहिए। इस देशो को अपने आर्थिक विकास के लिए पूंजीगत 
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सामानों व कच्चे माल की काफी आवश्यकता होगी, भारत, जापान व केन्द्रीय नियोजित 
अर्थ-व्यवस्था वाले देशो से निर्यात व्यापार काफी बढ सकता है। केन्द्रीय नियोजित 
अर्थ-व्यवस्था वाले देशो में व्यापार बढाने से हमारे निर्यात व्यापार मे स्थिरता भी 
जाएगी । 

(6) नवीन तकनीक--कोई देश किन वस्तुओ का निर्यात कर सकता है यह 
प्राकृतिक साधनों की मात्रा एवं प्रकार के साथ-साथ तकनीकी विकास पर निर्भर करता 
है । पुरानी व रूढिवादी तकनीकों के साथ काम करते हुए किसी भी देश के लिए विश्व 
व्यापार में अपना स्थान बनाये रखना सम्भव नही है । हम पुरानी व परम्परागत तक- 
नीको का ही उपयोग कर रहे है जिसके कारण आज हमारी ऊंची लागत वाली घटिया» 
किस्म की वस्तुएँ विश्व बाजार मे आधुनिक तकनीको द्वारा उत्पादित श्रेष्ठ किस्म की 
सस्ती वस्तुओं के साथ मुकाबला नहीं कर पा रही है । अत यदि हमे विदेशों मे अपनी 
वस्तुओ के लिए बाजारों का विकास करना हैं तो यह आवश्यक है कि हम उत्पादन 
की आधुनिक तकनीकों को अपनाएँ। आधुनिक तकनीको को तेजी से अपनाने के कारण 
ही आज जापान विश्व व्यापार मे अग्रणी हो गया है । 

(7) मुल्यो मे स्थिरता--निर्यात में सुब्यवस्थित ढग से वृद्धि करने के लिए 
मूल्यों मे स्थिरता लाता आवश्यक हं। जब तक आच्तरिक लागत मुल्य स्तरों को काफी 
सीमा तक कम नहीं किया जाएगा तब तक निर्यातकों की वास्तविक प्राप्तियो में कमी 
रहेगी और इसका परिणाम यह होगा कि निर्यातकों से प्राप्त साधनों का उत्तरोत्तर 
अधिक उपयोग देश मे बेची जाने वाली वस्तुओ के उत्पादन के लिए क्रिया जाता 
रहेगा । * 
(8) कच्चे माल की निरन्तर उपलब्धि--निर्यात मे वृद्धि करने के लिए निर्यात 
व्यापार सस्थान ने यह सिफारिश की है कि मुख्य कच्चे मालो की भावी माँग को ध्यान 
मे रख कर उनकी मात्राओं का अनुमान लगाया जाना चाहिए और उनकी निरन्तर 
उपलब्धि की व्यवस्था होनी चाहिए । पिछले कुछ वर्षो से हमारे निर्यात करने वालो 
की यह एक बडी शिकायत रही है कि उन्हे आवश्यकतानुसार कच्चा माल प्राप्त नही 
हो पाता । अत* कच्चे माल का ठीक प्रबन्ध करना आवश्यक है । 

निर्यात व्यापार सस्थान का एक सुझाव निर्यातों का क्षेत्रीय विभाजन करने, 
यहाँ तक कि प्रत्येक देश के लिए निर्यात के लिए अलग-अलग लक्ष्य निर्धारित करने के 
सम्बन्ध मे है । इस सम्बन्ध में विशेष अध्ययनों द्वारा नये बाजारों की खोज की आब- 
श्यकता है । के 

(9) जो लोग निर्यात क्षेत्र मे अच्छे परिणाम दिखाते है उनकी सराहना की 
जानो चाहिए । सन्‌ 967 में पहली बार सफल निर्यातको को पुरस्कार दिए गए। 

(0) निर्यात बढाने के लिए हमारे प्रयत्न तभी सफल हो सकते है जब 
विकसित देश उदार आयात नोति अपनाएं और विकासोन्मुख देशो को बनी हुईं 
वस्तुओ का स्वागत करे । अैन्‍्य शब्दों मे, विकासशील देशो का निर्यात सवर्द्धन कार्य- 
क्रम तभी सफल हो सकता हैं जब विकसित देश आयात सवर्द्धन कार्यक्रम अपनाएँ । 


44.0 भारत का विदेशी व्यापार 


(]) अन्य सुझाव-- 

(3) कृषि तथा औद्योगिक क्षेत्रों में निर्यात इकाइयों के विकास को प्राथमिकता 
देनी चाहिए । 

(४) हमारा माल विदेशी मण्डियों में बिके और हमे नयी-नयी विदेशी मडियाँ 
मिले तो सबसे पहले हमे अपना उत्पादन व्यय घटाना होगा ताकि हमारी बस्तुओ का 
दाम कम हो सके । 

(१0) निर्यात की जाते वाली वस्तुओं की किस्मो को सुधारा जाए। 

(7५) निर्यात के लिए पर्याप्त भण्डार बनाया जाए ताकि निर्यात मॉग की 

«निरन्तर पूति की जा सके । 
(९) निर्यात बढाने के लिए आवश्यक हैँ कि हम अस्तर्राष्ट्रीय नुमाइशो और 
मेलो मे अधिकाधिक भाग ले जिससे हमारे माल का पर्याप्त विज्ञापन हो सके । 

(४7) सार्वजनिक क्षेत्र मे स्थापित उद्योगों की निर्यात मे अधिक अशदान करना 
चाहिए । 

(५प) यदि निर्यातकर्ता राष्ट्रीय हितो की अवहेलना करे तो विदेशी व्यापार 
का राष्ट्रीयकरण कर देना चाहिए । 


ग्रभ्यास के लिए प्रश्न 


! भारत के आयात और निर्यात की मुख्य वस्तुओं का उल्लेख कीजिये । भारत 
के आयात और निर्यात व्यापार मे स्वतत्रता प्राप्ति के उपरान्त क्या परिवर्तन हुए है ? 

है अथवा 

भारत के आयात व निर्यात व्यापार की कुछ प्रमुख बस्तुआ के नाम लिखिये। 
हमारे निर्यातों को बढाने के लिए सुझाव दीजिये ? 

2. भारत के आयात व निर्यात व्यापार की तीन-तीन प्रमुख वस्तुओं के ताम 
लिखिये । भारत के विदेशी व्यापार को वर्तमान समय मे प्रमुख विशेषताओं का वर्णन 
कीजिये ? 2 

428, भारत के आयॉत एवं'निर्यात व्यापार की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन 
कीजिये| । भारतीय निर्यात व्यापार मे वृद्धि कैसे की जा सकती है ? 
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(सिक्कों पृकछ्ा50906 पता वग्ता& ) 


भारतीय अयंव्यवस्था से रेलो का महत्त्वत--आधुनिक थुग मे आर्थिक तथा 
व्यापारिक विकास एक बडी सीसा तक परस्विहन के साधनों, विशेषत रला के विकास 
पर निर्भर है। रेलो ने हमारी अर्थव्यवस्था के विभिन्न पहलुओं को निम्न प्रकार से 
प्रभावित किया हे--- 


(।) आथिक 


रेलो न आशिक क्षेत्र म क्रातिकारी परिवर्तन किये हुं। क्रषि, उद्योग, व्यापार, 
वनसपदा आदि सभो इससे प्रभावित हुए है । 

(।) कृषि से योगदान--क्षि की उन्नति करने में रला का पर्याप्त योगदान है । 
रेलो के विकास के कारण ही (ञअ) कृषि पदार्थों का बाजार विस्तृत हुआ । (ब) फ्रैषक 
उत्तम बीज तथा यन्त्र आदि प्राप्त करता है। (सं) फल तथा सब्जियों जैसे नाशवान 
पदार्थों को उत्पन्न करने में आर्थिक प्रेरणा मिलती ह। (६) कृषि वस्तुओं का दश के 
विभिन्न भागों में वितरण समात हो गया हैे। (ये) विभिन्न क्षेत्रों में कृषि पदार्थों के 
मूल्यों का अन्तर कम हुआ है। (र) भ्रमण से किसानो के ज्ञान मे वृद्धि हुई। (ल) गाँवों 
की आत्मनिर्भरता ओर अलगाव भमाप्त हो गये है । 

(2) उद्योगो को लाभ--रेलों ने वए कारखाना की स्थापना एव पुरान उद्योगों 
के विकास को गति प्रदान करके देश के ओद्योगिक विकास को प्रात्साहित किया हैं । 
सक्षेप मे रेलो से उद्योमों के विकास मे निम्न लाभ प्राप्त हुए है-- 

(:) रले उद्योगों में बनी हुई वस्तुओ को उपभोग केन्द्र तक ले जाती है । 

(४) उद्योगों के लिए कच्चा माल भी रेलो द्वारा कारखानों तक पहुँचता ह । 

(79) रेले उद्योगों में काम करने वाले श्रमिकों को कारखानों तक पहुँचाती हे 
तथा रेलो द्वारा ही देश के एक कोने का व्यक्ति दूसरे कोने तक काम करने हेतु पहुँच 
जाता है। इस प्रकार स्पष्ट है कि रेलो द्वारा ही श्रमिकों की गतिशीलता मे वृद्धि हो 
पायी है। 

(7) स्वय रेलवे विभाग भी औद्योगिक माल का बहुत बडा उपभोक्ता है। 


4.4० भारत में रेल यातायात 


(3) व्यापार की उन्नति--रेलो के चलने से देश के आन्तरिक तथा विदेशी 
व्यापार में आशातीन उन्नति हुई है। देश में बना माल अब देश के कोने-कोने मे पहुंचते 
लगा है | , विदेशों से आया हुआ माल बन्दरगाहों से नगरों तक पहुँचाने का कार्य भी 
रेले सुगमतापूर्वक कर देती है । दूध, फल, मछली, सब्जी, अण्डे आदि शीक्र नष्ट होने 
वाली वस्तुओं का देशव्यापी व्यापार रेलो के कारण ही सम्भव हो सका है। 

(4) बन उद्योग का विकास--वन की उपज और उसके उपयोग की मात्रा 
को बढाने में रेलो का प्रशसनीय योग रहा है । रेलो के डिब्बे तथा रेल के स्‍्लीपर 
बनाने के लिये लकडी की आवश्यकता होती है । लकडी की प्राप्ति बनो से होती है, अत 
वन-उद्योग का विकास हुआ है। यही नही, रेलें स्‍्व्य वन-लकडी को ढोकर उपभोग 
कन्द्रो तक पहुँचाती है । 

(5) राजस्व प्राप्ति--रेले सरकारी राजस्व का एक बडा स्रोत है। 980- 
8] मे रेलो से प्राप्त आय 297 5 करोड रु० ऑकी गई है। इसके अतिरिक्त परोक्ष रूप 
से (उक्त विकास-कार्यों के परिणामस्वरूप) भी रेलो द्वारा अधिक राजस्व प्राप्ति मे सह- 
योग मिलता है । 

(6) रोजगार की उपलब्पि--भारतीय रेले आज 7 लाख परिवारों के लग- 
भग 00 लाख व्यक्तियों की रोजो-रोटी का साधन है। इनमें 4 लाख कर्मचारी तो 
स्थायी है, गेष आकस्मिक श्रम के रूप म है। साथ ही नवशिक्षित बेरोजगारों के लिए 
चलायी गयी अप्रटिसशिप की योजना म भी भारतीय रेलो द्वारा एक वर्ष मे 2 हजार 
व्यक्तियों की नियुक्ति की जाती है । 

« (7) अकालो पर नियन्त्रण--रेल परिवहन के विकास से अकाल पर काफी 
हुद तक नियनत्रण किया जा सका है। आज कोई भी अकाल देशव्यापी नही होता। रेले 
प्रचुर मात्रा के क्षेत्रों से अभावग्रस्त क्षेत्रों में खाद्यान्न तथा अन्य आवश्यक पदार्थ पहुँचाकर 
अकालो की कठिनाई को कम कर देती है । 

(8) नगरो में वृद्धि--रेल परिवहन के कारण देश में अनेक नगरो का विकास 
हुआ है । हावडा, इटारसी, कानपुर, सिकन्दराबाद इत्यादि नगरो का विकास रेलवे 
जक्शन होने के कारण हुआ है । 

(9) डाक सेवा--आ्थिक सामाजिक एवं राजनेतिक क्षेत्र की विभिन्न गति- 
विधियों के सफल सचालन के लिए सस्ती नियमित और कुशल डाक सेवा का श्रेय भी 
भारतीय रेलो को ही है। 


(2) ध्षामाजिक एवं धारमिक महत्त्व 
(अ) सामाजिक दृष्टिकोण से परिवतंत--रेलों के विकास के साथ-साथ लोगो 
के सामाजिक रीति-रिवाजी, विचारो तथा प्रथाओ में परिवर्तन होता प्रारम्भ हो गया, 
तथा लोगी का सम्पर्क अन्य क्षेत्रों में रहने वाले व्यक्तियों से बढ़ना प्रारम्भ हो गया, 
जिससे लोगो के विचारों रीति-रिवाजों तथा प्रथाओ मे अत्यधिक परिवर्तन हुआ है । 
(ब) राष्ट्रीय भावात्मक एकता--रेलो ने भारत जैसे विशाल एवं विविधता 
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सपन्न राष्ट्र को भावात्मक रूप मे एकता के सूत्र में पिरोने में महत्त्वपूर्ण योगदान दिया 
है। आज रेल परिवहन के माध्यम से विभिन्न क्षेत्रों के लोग एक-दूसरे के सम्पर्क मे 
आते है । 

(स) जनसख्या के वितरण मे सहायक--रेले जनसख्या के उचित वितरण में 
सहायक होती है । इनके कारण श्रमिको की गतिशीलता बढती है । 

(द) शिक्षा-प्रसार मे सहायक--रेले शिक्षा-प्रसार का प्रमुख साधन हैं । इनके 
द्वारा पत्र-पत्रिकाएं तथा अनेक प्रकार को पुस्तके दूर-दूर के ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में 
पहुँचाई जाती है जिससे न केवल विद्यार्थी वर्ग को लाभ होता हे वरन्‌ समाज के सभी 
वर्गों में शिक्षा का प्रसार होता है । 


(3) राजनीतिक एवं सामरिक महत्त्व 


राजनीतिक विचारधाराओं का विकास परिवहन सेवाओ के माध्यम से ही सभव 
होता है । अग्रेजी साम्राज्यवाद के विस्तार का प्रमुख कारण उनकी जहाजरानी का 
विकसित होना था । 

परिवहन सेवाओं का सामस्कि महत्त्व भी कम नहीं हे । 948 मे काण्मीर से 
आक्रामक पाकिस्तानियों को खदेड भगाने का श्रेय वायु परिवहन तथा 965 में भारत 
के पण्चिमी क्षेत्रों म पाकिस्तान को लाहौर तक पदाक्रात करने का श्रेय सडक परिवहन 
की है । 


(4) प्रशासनिक महत्त्व 


प्रशासन' के सफल सचालन में रेल परिवहन का अत्यधिक महत्त्व है। अशासि, 
अकाल प्राकृतिक प्रकोप आदि समस्याओं के निराकरण म रेले महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाती 
है । डाक सेवाओ का सचालन भी रेलो पर हो निर्भर करता है। अतः जिन क्षेत्रों मे 
रेलो का विकास नही हो पाया है वहाँ प्रशासन के सचालन में अनेक बाधाएं उपस्थित 
हो जाती है । 


रेल उद्योग की विशेषताएँ 


रेल उद्योग की कुछ प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार है -- 

]. एकाधिकार---एकाधिकार से आशय पृत्ति में एकमात्र नियत्रण और प्रल्ि- 
योगिता के अभाव से है। एकाधिकार प्राय. 4 प्रक्कार के होते है--(॥) प्राकृतिक 
(9) सामाजिक (पा) कानूनी एवं (7९) ऐच्छिक । रेल उद्योग की गणना सामाजिक 
एकाधिकार के अन्तर्गत की जाती है । देश और समाज के हित म इस एकाधिकार को 
कायम रखना आवश्यक समझा जाता है | इसीलिये इस एकाधिकार को कानुती और 
सरकारी सरक्षण प्रदान किया गया है। रेल उद्योग पूंजी प्रधान उद्योग है तथा इसमे 
दीर्घकाल के लिए पूँजी विनिभोजित की जाती है साथ ही यदि उद्योग में हानि हो 
जाय तो पूंजी बिलकुल नष्टप्राय हो जाती है। अतः निजी सस्थाएँ सार्वजनिक रेल 
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उद्योग से प्रतिस्पर्धा करके जोखिम नहीं लेना चाहती है । परिणाम स्वरूप इस उद्योग 
में प्रतियोगिता के अभाव की स्थिति बनी हुई है । 

रेल उद्योग को पूर्ण एकाधिकार प्राप्त नही है क्योकि उन्हें परिवहन के अस्य 
साधनों जैसे---सडक, जल, तथा वायु परिवहनों से प्रतियोगिता का सामना करता 
पडता है जिसके कारण रेल उद्योग के किराये व भाड़े अधिक नही बढाये जा सकते है। 
इस प्रकार रेल उद्योग अशिक एकाधिकारी उद्योग है | 

2 लोकोपयोगी सेवा--लोकोपयोगी सेवाओ का प्रसुख उद्देश्य लाभ प्राप्त 
करना न होकर लोक कल्याण, आथिक विकास तथा समाज की सेवा करना होता है। 

> रेल उद्योग भी लोकोपयोगी सेवा प्रदान करने वाली एक सस्था है। इसका प्रमुख उद्देश्य 
समाज को न्यूनतम मुल्य पर परिवहन सेवाएं प्रदान करना है | एकाधिकारी प्रकृति के 
कारण इस उद्योग को यात्रियों सं उनकी भुगतान-क्षमता के अनुसार कम या अधिक 
मूल्य प्राप्त करने का अधिकार है । इस उद्योग द्वारा समाज कल्याण व आर्थिक विकास 
हेतु कुछ अनावश्यक वस्तुओं के आवागमन पर प्रतिबंध तथा आवश्यक वस्तुओं पर छूट 
भी प्रदान की जाती है । इस उद्योग को अपना व्यक्तिगत हित समाज और उपभोक्ता 
के साथ रखना पडता है । इस उद्योग के प्रबन्ध की स्थिति अत्यन्त महत्त्वपूर्ण होती है। 
उसे एक प्राइवेट निगम तथा सरकार के प्रतिनिधि, दोनों रूपो मे कार्य करना पडता 
हे । 

3 लोकबाहन--लोकोपयोगो सेवा प्रदान करने वाली सस्था होने के नाते 
रेलो को अपने व्यावसायिक हितों की अपेक्षा जनता के सामाजिक हितो पर अधिक 
ध्यान रखना पडता है । यह विशेषता रेलो को अन्य परिवहन-साधनो से भिन्न करती 
है । रेल उद्योग की सेवाये सर्व साधारण के लिए सुलभ हे। कोई भी नागरिक स्वतत्रता- 
पूर्वक इत सेवाओ को प्राप्त कर सकता है । लोकवाहनों का कार्य यात्रियों तथा माल 
को सुरक्षित रूप से गन्तव्य स्थल तक पहुँचाना होता हे । इस प्रकार उनका व्यक्तिगत 
हित, लोकहित के साथ जुडा रहता है। चूँकि रेले उक्त कार्यो का निष्पादन सुचारु 
रूप से करती है अत हम कह सकते हे कि ये लोकवाहन है । 

+. अपार स्थायी पूँजी--रेल उद्योग मे जितनी प्रारम्भिक पूंजी की आवश्यकता 
होती है उत्तना अन्य उद्योगों में नही होती है । इस उद्योग में एकबार पूँजी विनियो- 
जित कर देने के बाद हम उसे हटाकर अन्य उद्योगों मे नहीं लगा सकते है । यह पँजी 
न केवल उद्योग मे बंध जाती है अपितु उस स्थान विशेष से बँध जाती है जहाँ उसे 
लगाया जाता है। इस उद्योग में कुल वितियोजित पूंजी का लगभग 90% भाग स्थायी 

' पूँजी के रूप मे लग जाता है । इसमे चालू पूंजी की अपेक्षा बहुत कम होती ह॑ । 

5. प्रतियोगी उद्योग--एकाधिकारी व्यवसाय होते हुए रेल उद्योग एक प्रति- 
योगी व्यवसाय भी है । रेल उद्योग मे जो विशाल पूंजी लगती है उसे लाभप्रद बनाने 
के लिए अधिक से आधिक यातायात प्राप्त करना उसके लिये आवश्यक हो जाता है। 
यातायात-वृद्धि के प्रयासों के कारण प्रत्यक्ष प्रतियोगिता उत्पन्न हो जाती है। यह प्रति- 
योगिता दो या दो से अधिक रेलो के बीच या रेलों तथा अन्य परिवहनों के बीच होती 


॥॥ 
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है । रेलो को उद्योगपतियों की पारस्परिक होड से उत्पन्न प्रतियोगिता का भी अप्रत्यक्ष 
रूप से सामता करना पडता हे । ये प्रतियोगिताये अत्यन्त हानिप्रद होती है । 


5. सयुक्त व्यय और संयुक्त रुत्पादन--जब किसी वस्तु की उत्पत्ति करने पर 
उसी लागत में अन्य कोई वस्तु या वस्तुये उत्पन्न हो जाती है तो इन बस्तुओ को संयुक्त 
उत्पत्ति या सयुक्त पूर्ति अथवा संयुक्त लागत कहते है इसका सुख्य लक्षण यह है कि दो 
या अधिक वस्तुएं एक ही म्रोत से उत्पन्न की जाती है। उदाहरण के लिए गेहूँ के साथ 
भूसा, शक्कर के साथ णशीरा, भेड पालने पर ऊन के साथ मास, और कपास के साथ 
बिनोौला की उत्पत्ति होती है । इसमे से कम मूल्यवान वस्तु जो मुख्य वस्तु के स्ट्र्थ 
उत्पन्न होती है, उपोत्पाद था गौण उत्पाद कहलाती 

रेल उद्योग मे यह सिद्धान्त लागू होता है क्योकि एक ही रेलवे लाइन पर और 
उन्ही स्टेशनों से होकर सवारी गाडियाँ तथा माल गाडियाँ गुजुदुती है । सवारी गाड़ियों 
में भी प्रथम एवं द्वितीय श्रेणी के यात्री होते है ओर माल में भी कई आकार-प्रकारो के 
कीमती एवं सस्ते माल होते है । स्पष्टत रेलवे उद्योग मे भो विभिन्न प्रकार की याता- 
यात सेवाये प्रदान करने के लिए व्यय एक ही साथ करने पहते है। यह सिद्धान्त भी 
आशिक रूप से ही लाग होता है क्योकि रेलो के व्यय की एक बडी मात्रा स्थायी अवश्य 
होती है किन्त फिर भी कुछ व्ययों को प्रत्येक इकाई में वॉटा जा सकता है। रेल उद्योग 
में यातायात विशेष की कमी हो जाने पर तत्सम्बन्धी अस्थायी व्यय अवश्य ही कम हो 
जाते है। 

सथुक्त व्यय सिद्धान्त रेलों में रिक्त स्थान होने पर पूर्णतया लागू होता है जैसे-- 
& से 3 स्थान तक यदि इतनी मात्रा मे यातायात प्राम होंता है कि गाडियाँ पूरी भर 
जाती है किन्तु 8 से 5 स्थान तक आने में उतना यातायात प्राम नहीं होता तो भी 
रेलवे को पहले के समान ही व्यय करने पडते है । इन व्ययो की पूति के लिए रेलवे 
दूसरी ओर से किराये की दरों में कमी करके यातायात को अधिक मात्रा मे अपनी 
ओर आकर्षित करने का प्रयत्न करती हैं। ऐसा न करने पर 4 से 8 जाने वाले याता- 
यात का भार खाली गाडियो के लौटने के व्यय के बरावर और बढ जायेगा । 


सक्षेप में रेलो में सयुक्त व्यय अथवा संयुक्त उत्पादन का नियम केवल आशिक 
रूप मे लागू होता है। रेलो के लिये इस सिद्धान्त का महत्त्व केवल गौण रूप मे है, 
मुख्यतय' नही । 


5. 

7. बुहत-कार्य व्यवसाय---आधुनिक युग में रेले आकार, झगठन, पूँजी, लाभ- 
हानि आय-व्यय आदि सभी बातो में अन्य व्यवसायों से आगे है। कोई व्यवसाय' कितना 
बडा है इसका निर्धारण प्राय” उसमें विनियोजित पूँजी के अनुसार किया जाता है। 
रेलो में जितनी पूंजी लगी है उतनी किसी अन्य व्यवसाय में नही लगी है । इस उद्योग 
में लगभग 4099 करोड रुपये की पूँजी विनियोजित है । रेलो की आय भी कुल आय 
का 38% है । 
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भारत में 'रलो का विकास 


(रि्याजर३, ०६ ९००ण४शा३ 7) ।707& ) 


रेलबे विकास का इतिहास अत्यन्त विस्हुत है । अध्ययन की सुविधा के लिए 
रेलवे के इतिहास को (काल-विभाजन की दृष्टि से) निम्नलिखित वर्गों में बॉटा 
गया है--- 
(3) प्रारम्भ काल से !9वी शताब्दी तक 

(3) पुरानी गारण्टी पद्धति ([844-869) 

(7) सरकारी निर्माण और प्रबन्ध (869-879) 

(77) नयी गारण्टी पद्धति (879-900) 
(2) द्वितीय विश्व-युद्ध के अन्त तक समय 

(77) तीज प्रगति और विकास काल (!900-94 ) 

(५) प्रथम महायुद्ध काल--रेल व्यवस्था का विघटन (94-99) 

(श) नई नीति निर्धारण काल (920-929) 

(५0) आथिक मन्‍्दी का समय (930-989) 

(५77) द्वितीय महायुद्ध काल (940-]944 ) 
(3) द्वितीय महायुद्ध के पश्चात्‌ का काल 

(7४) प्रथम पचवर्षीय योजना के पूर्व का काल (945-950) 

(») पंचवर्षीय योजनाओ में भारतीय रेलवे का विकास (95-82) 

“ (7) पुरानी गारण्टी पद्धति (!944-869) भारत म॑ सर्वप्रथम रेलवे लाइन 
अप्रेल 853 में थाना तथा बस्बई के मध्य निर्मित की गई। वस्तुत भारत मे रेलो 
का निर्माण 844 ई० मे ही प्रारम्भ हुआ जब “ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कम्पनी ने इस्लेड 
में स्थापित कम्पनियों को एक निश्चित लाभ के आश्वासन पर रेल निर्माण का ठेका 
दिया । कलकत्ता और बस्बई के समीप दो छोटी रेल लाइनो के निर्माण के लिए अगस्त 
849 में सरकार ने दो अंग्रेजी कम्पनियों (ईस्ट इंडिया रेलवे कम्पनी व ग्रेट इण्डियन 
पेनिन्सुला रेलवे कम्पनी) के साथ समझौता किया जिसे पुरानी गारण्टी पद्धति कहते 
है । इस गारण्टी प्रथा की मुख्य शर्ते इस प्रकार थी “-- 

(क) इस समझौते की अवधि 99 वर्ष होगी । 

(ख) रेल कस्पनियों को रेलमार्ग, स्टेशन भवन आदि का निर्माण करने के लिए 
सरकार भूमि नि शुल्क देगी। 

(ग) सरकार ने रेलवे कम्पनियों को उनके द्वारा लगाई गई पूँजी पर 4% से 
5% तक ब्याज देने की गारण्टी थी । 

(घ) विनिमय की दर 22 पैसे प्रति रुपया निश्चित की गई । 

(ड) ब्याज के पश्चात्‌ जो लाभ शेष बचेगा वह कम्पनियों तथा सरकार के 
बीच आधा-आधा बॉट दिया जायेगा । 

(बच) किराये-भाडे के दर निर्धारण, गेज नियत्रण व निरीक्षण आदि मे सरकार 
का निर्णय माना जायेगा । 
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(छ) सरकार ने यह अधिकार सुरक्षित रखा कि वह चाहे तो 25 या 50 वर्ष 
के बाद रेलवे को खरीद सकती है । 

यह प्रथा 869 तक चलन मे रही । इस अवधि में कुल 4,287 मील लम्बे 
रेल मार्ग का निर्माण हुआ । रेलो के निर्माण और सचालन पर दोहरा नियत्रण होने 
तथा सरकार को गारण्टी पूरी करने में 20 करोड रुपये की हानि होने के कारण 
869 में गारण्टी प्रथा को त्याग दिया गया। श्री बिलियस थार्दन ने ससदीय समिति 
के समक्ष गवाही देते हुए कहा था, “गारण्टी पद्धति से कोई भी लाभ न हुआ जो इसके 
बगैर नहीं हो सकता था । मेरी राय में ये ठेके कलक है चाहे जिस आदमी ने इन्हें 
मान्यता दी हो ।” 

(7) सरकारी निर्माण और प्रबन्ध ([869-879)--.]869 म॑ गारण्टी 
प्रथा को त्याग दिया गया और सरकार ने स्वय ही रेलो के निर्माण एवं उनकी व्यवस्था 
का कार्य सम्भाल लिया । इस काल की मुख्य विशेषताएँ इस प्रकार थी--(अ) सरकार 
ते 6 रेलो का निर्माण कराया। (ब) पुरानी गारण्टी प्रथा मे निर्माण व्यय 20,000 
पौड प्रति मील पडता था, अब यह निर्माण व्यय घटकर 9,000 पौड प्रति मील हो 
गया । (स) मुख्य रेलवे मार्गों के लिये चौडी रेलवे लाइने तथा सहायक मार्गों के लिए 
कम चौडी लाइने बनाई गई । (द) रूस के आक्रमण का मुकाबला करने के लिये सर- 
कार को सामरिक महत्त्व की रलो का निर्माण करना पडा । 

]869-879 की मध्यावधि मे रेलमार्गो की लम्बाई 9,875 मील हो गई 
तथा इस अवधि में सरकार ने कुल 34 करोड रुपये व्यय किये । पूँजी की अफ्यर्ता 
से विवश होकर सरकार ने 879 में कम्पनियों की सहायता पुन ली। 

(70) नयी गारण्टी पद्धति (879-900)---अत सरकार ने फिर कम्पनियों 
की सहायता से रेलो का निर्माण किया, किन्तु समझौते की शर्तों में कुछ परिवर्तन किये 
गये । अत इस प्रथा को नयी गारण्टी पद्धति कहते है। इस समझोते की मुख्य विशेष- 
ताये इस प्रकार थी-- 

(अ) कम्पनियों को 3%£ से 33% ब्याज की गारण्टी दी गयी । 

(ब) सरकार रेलवे कम्पनियों का प्रबन्ध 25 बर्ष के पण्चात्‌ या उसके प्रति 
0 वर्ष बाद अपने हाथ में ले सकती थी । 

(स) शुद्ध लाभ का 60% भाग सरकार के लिये सुरक्षित किया गया । 

सरकार ने रेलो को तीन श्रेणियो मे विभाजित, किया--(क) उत्पादक रेले, 
(ख) अनुत्पादक रेले और (ग) सरक्षणात्मक रेले । ० 

900 तक रेल मार्गों की कुल लम्बाई 24“752 मील हो गई थी और 98 
रल मार्गों पर 33 रेल कम्पनियाँ कार्य करती रही थी । 

(१५) तोन्न प्रगति और विकास का काल (900-94)--डीसवी सदी के 
आरम्भ होते ही रेलो के विकास मै बहुत तेजी आई और रेलवे को घाटे के स्थ्यन पर 
लाभ प्राप्त होने लगे । पूँजी का अभाव समाप्त हो गया और रेलो को इतनी धनराशि 
मिलने लगी जिसे खर्च करना एक समस्या बन जाती थी। 90 में श्री दामस राब- 
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टंसन को भारतीय रेलो के प्रबन्ध और सचालन की जाँच करने के लिए नियुक्त किया 
गया । स्थिति का अध्ययन करन के पश्चात्‌ उन्होंने रेलवे बोर्ड स्थापित करने, रेलवे मे 
सुधार के लिये सामान्य राजस्व से अलग एक रेल्न कोष स्थापित करने तथा सरकार और 
कम्पनियों के दोहरे प्रबन्ध की समाप्ति के लिए सुझाव दिया । सरकार ने इन सुझावों 
को तही माना । फिर भी !905 मे रेलो के प्रबन्ध के लिए रेलवे बोर्ड बनाया गया। 
]907 से भैके समिति की नियुक्ति की गई जिसके अध्यक्ष सर जेस्स भैके थे । इस 
समिति ने तत्कालीन रेल मार्गों को देश की आवश्यकता से कम बताया । 

सन्‌ 94 तक रेलो की लम्बाई बढकर 35,285 मील हो गयी थी । औस- 
तन प्रतिवर्ष 774 मील लम्बे रेल मार्ग का निर्माण हुआ । 

(६) प्रथम महायुद्ध काल रेल व्यवस्था का विघदन (9]4-]9 9) --..युद्ध- 
काल मे रेलो की प्रगश्षि, रुक गई, क्योकि आवश्यक सामानी (डिब्बे, हइजिन आदि) का 
आयात बन्द हो गया था तथा मरकार के पास धन की कसी थी। साथ ही युद्ध के लिए 
कुछ रेल मार्गों का उखाड कर पूर्वी अफ्रीका और मेसोपोटामिया भेजना पडा । इस 
प्रकार युद्ध का प्रभाव रेलवे पर प्रतिकूल पडा । 

(०7) नई नोति निर्धारण काल (!920-]929)-- भारतीय रेला की बिग- 
डती हुई स्थिति की जांच के लिए भारत सरकार ने नवम्बर 920 से रेलवे विशेषज्ञ 
बिलियम एजवर्थ की अध्यक्षता में एक समिति की नियुक्ति की जिसने निम्न सुझाव 
विये 

(अ) रेलवे बोर्ड के सज्भुठत एवं कार्य-पणाली में सुधार किया जाए। 

(ब) रेल ट्िब्युनल की स्थापना की जाये जो रेल भाडो को निश्चित करे । 

(स) रेलवे अपना बजट प्रथक बनाए । 

(द) सरकार और कम्पनियों के दोहरे प्रबन्ध की वजाय केवल सरकार द्वारा 
ही प्रबन्ध किया जाए। 

(य) केन्द्रीय एवं स्थानीय परामर्शदात्री समितियों की स्थापना द्वारा जन-सह- 
योग प्राप्त किया जाए । 

(र) रेलवे छास कोष (70077००७४०॥ िणते) तथा' सचित कोष (१८५७४ए९ 
#प्णपे) की स्थापना की जाए । 

सरकार ने बस्तुत. इस समिति के सभी सुझावों को मान' लिया। फरवरी 923 
में रेलों के प्रगतिशील राष्ट्रीयकरण की नीति अपनाई गई, सितस्व॒र [924 से रेलवे 
बजठ पृथक्‌ बनने लगा | एक सचित कोष भी स्थापित किया गया' तथा' 'कछास कोष की 
भी व्यवस्था की गई। रेलते बो्ड का पुनर्गठत किया गया । 

इस अवधि में रेलबे का विकास तीब्रगति से ६आ, जैसा कि अग्राकित अद्धो से 
स्पष्ट है--- 
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रेलबे का विकास 
कं रेलो की लम्बाई विनियोजित पूँजी आय' 
(मील) (करोड ₹०) (करोड र४ ) 
99-20 36,735. 56638... 8%5 
[929-30 4] ,724 56-75 6-08 
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(४४) आर्थिक मनन्‍्दी का समय (930-39)---सन्‌ 929-30 की आर्थिक 
मन्दी का प्रभाव भारतीय रेलो पर भी पडा, रेलो की आय मे कमी और व्यय मे खृद्धि 
हुईं । घाटे की पूति के लिए सचित कोष तथा ह्वास कोष का सहारा लेना पडा | व्यय 
मे कमी हेतु सुझाव देने के लिये 932 सें पोष समिति और 936 में रेलो की आथिक 
दशा की जाँच के लिये बेजबुड समिति नियुक्ति हुई। वैजवुड समिति के प्रमुख सुझाव 
इस प्रकार थे--- ्ू 

(7) केन्द्रीय बचत अनुसधान समिति की स्थापना की जाए। 

(7) मितव्ययिता लाने के लिए भविष्य में रेलो को आठ क्षेत्रों मे वॉट दिया 
जाए। 

(70) रेलवे द्वारा सामान्य राजस्व को दिया जाने वाला अशदान कुछ समय के 
लिए स्थगित कर दिया जाए। 

(79) अतिरिक्त आय का प्रयोग यात्रियों को सुविधायें देने मे किया जाए। 

(५) रेलवे क्वास कोष व संचित कोष की उचित व्यवस्था की जाए। 

(४7) रेल सामग्री का सदुपयोग' एवं रेल' सडक प्रतियोगिता को कम यौभमाप्त 
किया' जाए। 

सरकार ने समिति के कुछ सुझावों को मान लिया। सन्त 936-37 के बाद 
भारतीय रेलों की आथिक स्थिति में सुधार होने लगा तथा इनकी आय मे पुन. वृद्धि 
होने लगी । सन्‌ 937 में बर्मा भारत से पृथक हो गया, अत 2,000 मील रेलमार्ग 
बर्मा मे चला गया। सन्‌ 939-40 में भारतीय रेलो की लम्बाई 4,56 मील 
थी। 

(४77) द्वितीय महायुद्ध काल--(!940-944) --ह्ितीय महायुद्ध काल 
भारतीय रेलो के लिए आर्थिक दृष्टि से समृद्धि का समय था, क्योकि रेल-सेवाओं के 
लिए माँग मे वृद्धि हुई, और इनकी आय बढी। युद्धकाल मे रेलवे का नवीनीकरण कार्य 
बन्द कर दिया गया, बहुत-सी रेल-सामग्री अन्य देशों की भेज दी गई। सन्‌ 942 मे 
युद्ध परिवहन बोर्ड स्थापित हुआ एवं रेलो ने अपनी सेवाएं प्रदान करने मे प्राथमिकता 
पद्धति अपनाई जिसके अनुसार रेल द्वारा आवश्यक वस्तुएँ भेजने मे प्राथमिकता दी 
जाने लगी । सन्‌ 944 में एक सुधार कोष भी स्थापित हुआ । 

सन्त 939-40 मे रेबुवे की आय .5 करोड रुपए थी जो 3944-45 मरे 
बढकर 232"65 करोड रुपए हो गयी । 


(7४) प्रथम पंचवर्षीय योजना के पूर्व का काल--(945-950)--सन््‌ 
भा० या०---४29 
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947 में देश के विभाजन के फलस्वरूप बहुत से रेल-मार्ग पाकिस्तान में चले गए। 
विभाजन के फलस्वरूप साम्प्रदायिक दगे के कारण भारतीय रेलो को बहुत बडी सख्या 
मे शरणाश्यों को ढोता पडा । साथ ही देश मे प्रशिक्षित कर्मचारियों का अभाव हो 
गया, क्योकि बहुत से कुशल कर्मचारी पाकिस्ताव चले गए। विभाजन के पश्चात्‌ देश 
में ड्राइवरों की सख्या पहले की अपेक्षा 8 प्रतिशत घट गई । मुगलपुरा और सैदपुरा 
के वर्कशाप भी पाकिस्तान में रह गए । इससे रेलो की कार्यक्षमता बहुत घट गई । 

3] मार्च, 95] को भारतीय रेलवे की लम्बाई 34,079 मील थी तथा 
उसमे विनियोजित कुल पूँजी 888:7 करोड रुपए थी । 


हर पच्रवर्षीय योजनाओं मे भारतीय रेलवे 


(अ) प्रथम पंचवर्षीय योजना--प्रथम योजना में भारतीय रेलो के आधुनिकी- 
करण तथा प्रतिस्थापन्‌ प्र अधिक जोर दिया गया जो हित्तीय महायुद्ध तथा देश के 
विभाजन के कारण अत्यन्त शोचनीय स्थिति मे थी । इस योजना का मुख्य उद्देश्य था 
रेलो के डिब्बो, इजनों, लाइनों तथा अन्य उपकरणों की मरम्मत तथा नवीनीकरण 
करना, जनता के लिए सुविधाएँ बढाना तथा कुछ नई लाइने बिछाना । इन सब कार्यों 
पर प्रथम योजना मे 42.73 करोड रुपये व्यय हुआ । इसका अधिकाश अर्थात्‌ 55.7 
प्रतिशत इजनो तथा डिब्बों के नवीनीकरण मे व्यय हुआ । प्रथम योजना काल में 
4.96 रेल इजन 4,35] यात्री डिब्बे तथा 4],92 मालगाडी के डिब्बों का उत्पादन 
हुआ था | प्रथम योजना के विभिन्न कार्यक्रमों के फलस्वरूप रेलों की माल ढोने की 
क्षमत-76 प्रतिशत वृद्धि हो गई । 

(ब) द्वितीय पंचवर्षोप योजन7--ह्वितीय योजना में भारतीय 'रेलो के विकास 
का एक महत्त्वाकाक्षी कार्यक्रम रखा गया । इस थोजना के मुख्य उद्देश्य थे--(!) रेलो 
की परिवहन क्षमता को बढाना, (2) रेल मार्ग, पुलो तथा इजन' और डिब्बों आदि के 
पुनर्स्थापन के कार्य को पूरा करता, व (3) रेल सम्बन्धी सामग्री का देश में उत्पादन 
बढाकर रेलो को आत्मनिर्भर बनाना । 

द्वितीय योजना मे लगभग !,0!] किलोमीटर लम्बी लाइने बिछाईं गयी । 
,5]2 किलोमीटर लम्बी लाइनों को दुहरा बनाया गया | सन्‌ 950-5] से सन्‌ 
8960-6! के दस वर्षों में ढोये जाने वाले माल में 60 प्रतिशत तथा यात्रियों में 24 
प्रतिशत की वृद्धि हुईं । इस योजना में रेल पर लगभग ,00 करोड रुपये व्यय किए 
गए । > 
(स) तृतीय योजना मे रेल परिवहन के' विकास पर ! ,685 करोड रुपया व्यय 
किया गया। इस योजना काल में !,80 किलोमीटर नये रेलमार्ग का निर्माण, 3,228 
किलोमीटर मार्ग का दोहरीकरण तथा ,746 किलोमीटर मार्ग का विद्युती- 
करण किया गया। इसी अवधि में डीजल इजनों का निर्माण भी देश मे प्रारम्भ 
हुआ । 

'(ब$ त्ील वाषिक कोजनाओं (966-69) की अवधि मे रेलो मे 763 करोड़ 
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रुपए का विनियोग हुआ । इस अवधि में !,06] किलोमीटर नये रेलमार्ग का निर्माण, 
],268 किलोमीटर मार्ग का दोहरीकरण तथा १05 किलोमीटर मार्ग का विद्युती- 
करण किया गया । 

(य) चौथी पंचवर्षीय योजना जे रेलबे---इस योजना मे रेल विकास के प्रमुख 
उद्देश्य इस प्रकार थे---(अ) रेल क्षमता को उचित अश मे बढाना, (ब) रेल उपकरणों 
एव कार्यप्रणाली का यथाशक्ति अधिकतम आधुनिकीकरण करना, (स) अधिक परिवहन 
सभावना वाले क्षेत्रो मे अधिक सक्ष्म बडी लाइन का विस्तार करना, (द) दूर सचार 
चलयान, कारखाना उपकरण, रेलपथ अनुरक्षण और तकनीकी क्षेत्र मे गुणमुलक सुधार 
पर बल दिया जाना। 

चौथी योजना मे रेलो के विकास पर !,4]9 करोड रु० व्यय किए गए 
जिसका विवरण आगे सारणी न० ! मे दिया गया है । 


2. पॉचवी पंचवर्षीय योजना (974“79) 


पॉचवी पचवर्षीय योजना मे विस्तृत कार्यक्रमों को ध्यान में रखकर रेलवे की 
निम्नलिखित योजना तैयार की गई--- 

. रेलवे की लम्बाई के 24 प्रतिशत पर ही सबसे व्यस्त दैफिक 72 प्रतिशत 
माल की ढुलाई होती हैं इसकी तरक्की की जानी चाहिए । 

2 जनता द्वारा ले जाया जाने वाला माल जैसे--सीमेट, कोयला, उर्वरक, 
रसद, पेट्रोल जिससे 58 प्रतिशत की आय 950-5] में होतो थी उसे 97-72 
में 80 प्रतिशत करने का लक्ष्य बनाया गया । 

9. पैसेश्लर गाडियाँ प्रमुख नगरो एवं उद्योगों के स्थानों पर बढाने एवं ठहराव 
करने की वृहत योजना बनायी गयी । 

प्रमुख कार्यक्रम इस प्रकार रहे--- 

!. साल ट्रेफिक--पाँचवी पचवर्षीय योजना में माल ढुलाई का लक्ष्य 978- 
79 तक लगभग 300 लाख टन रखा गया । 

2 पंसेनजर देफिक--इस योजना के अन्तर्गत शहरी क्षेत्रो की जनता के लिए 
लगभग 4 प्रतिशत रेलों से सडको पर यात्रा बढाने के लिए जोर दिया गया ज्ताकि 
टूर से आने वाली जनता को आसानी से जगह मिल सके । फलत: 6 7 प्रतिशत 
पैसेन्जर ट्रैफिक जो दूर से आते हैं उन्हे सुविधा प्रदान करने मे आसानी होगी । 

3, विकास योजना---विदेशी सहायता 330 करोड रुपये के साथ रेलवे पर 
सम्पूर्ण व्यय 2350 करोड रुपए रखा गया। लगभग 68 प्रतिशत इस रकम का 
रोलिंग ट्रैक एव लाइन' स्टाक पर खर्च करने के लिए रखा गया। कम खर्च मे 
अधिक बस्तु प्राप्त हो सके की,नीति अपनायी गयी इसे अग्राकित' सारणी मे प्रदशितत 
किया गया है--- 


4.52 भारत मे रेल यातायात 
सारणी न०१ 
चौथी व पॉचवी योजना में रेल विकास पर खर्च (करोड़ रुपये मे) 
” विवरण 4 तुर्थ योजना पचम योजना 
!. रोलिंग स्टाक 609 900... 
2 बर्कशाप एवं शेड 29 20 
3 मशीनरी एवं प्लान्ट 29 4.0 
4 ट्रैक का नवीनीकरण 6] 200 
5. पुल का कार्य 90 60 
6 लाइन क्षमता 2930 500 
7. तार एवं सुरक्षा 59 ]0 
8. विद्युतीकरण 68 20 
9 अन्य विद्युतीकरण कार्य ]8 20 
0 नई लाइने 92 00 
. कर्मचारी हित ]७ 20 
[2 कर्मचारी आवास 65 40 
83 उपभोक्ता सुविधा 20 20) 
4., अन्य विशेष कार्य ] 90 
5 राजकीय रोडवेज में लगाया गया | 4. 30 
8.-.इस्वेन्टरीज 0] 50 
7 पोस्ट एवं टेलीग्राफ की लाइनों का 
अधिग्रहण 2 ना 
योग | ]4]9 2350 
योजना काल मे रेलमार्ग, यात्रियो की सख्या व ढोए गए माल सभी मे वृद्धि 
हुई है, जिसका ब्यौरा निस्‍न है--- 
वर्ष रेलमार्ग की लम्बाई यात्रियों की संख्या ढोया गया माल 
(किलोमीटर) (करोडो मे) (करोड टनो मे) 
]950-5व 53,596 ]28 9 
955-56 55,0[] 28 ]2 
]960..6] 56,247 ]59 १6 
965-66 58,899 208 20 
973-74 60,294 265 8 
]977-78 50,698 850 अल 
978-79 60,777 872 99 
979-80 60,933 85] 9*3 
980-8 60,966 





| 
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छठी पंचवर्षीय योजना (980-85) 
छठी पचवर्षीय योजना मे रेलो के लिए 500 करोड रुपये की राशि रखी 
गयी है । इसमे 2250 करोड कि न एवं नवीनीकरण तथा 65 करोड “रोड 
सेवा' कर्मचारी कल्याण तथा कर्मचारी व उपभोक्ता आराम के लिए रखा गया 
है । छठी पचवर्षीय योजना मे रेल के विकास से सम्बन्धित प्रमुख कार्यक्रम इस प्रकार 


है :-- 

], चल स्टाक--इस योजना के अन्तर्गत 780 डीजल-विद्यत इजन' 
,00,000 माल डिब्बे 4 पहिया वाले जिसमें लगभग आधे पुनर्स्थापन किये जाने 
वाले है, के प्राप्त होने का उद्देश्य रखा गया है। अधिक दिनो वाले यात्री यान नै 
5,000 यात्री यातो की पुनर्स्थापना कर कुल 5,680 यात्रीयानों को प्राप्त करने का 
लक्ष्य है । 

2. विद्युतीकरण--छठी योजना काल में 2,800 किल्केनीटर रेल लाइनो का 
विद्युतीकरण किया जाता है जिसके लिए 450 करोड रुपये की व्यवस्था है । 

3 यातायात सुविधाये--छठी योजना के दौरान बढते हुए यातायात को 
ध्यान मे रखते हुए लगभग !,075 कि० मी० लाइन को बडी लाइन कर सुविधा प्राप्त 
करने की योजना बनायी गयी है। 300 कि० मी० लाइन को बडी लाइन मे बदलने 
की योजना है जो सातवी योजना के प्रथम चरण तक पूरी होगी । इस कारय के लिये 
480 करोड रुपये खर्च होते का अनुमान है । 

4, देक सवीनीकरण---इस योजना के अन्तगंत लगभग 6,000 कि० मी० 
पूर्ण रूपेण प्राथमिक द्रेक का नवीनीकरण तथा 2,000 कि० मी० द्वितीयक टुक के 
नवीनीकरण की आशा की गई है। 

5. नई लाइन--छठी पत्रतर्षीय योजना के प्रथम दो वर्षों मे लगभग 
300 कि० मी० लम्बी नई लाइनो का निर्माण हो चुका है। शेष 3 वर्षों मे अतिरिक्त 
400 कि० भी० लम्बी नई रेल लाइन बनाने की योजना है । 

6 कसेंचारी आवास--छठी योजना के अन्तर्गत लगभग 22,000 रेलवे 
आवास बनाने की योजना है इसके अतिरिक्त अन्य प्रोजेक्टो के लिए भी क्वार्टर बनाने 
का प्रावधान किया गया है। 

7. यातायात क्षमता--छठी योजना के अन्त तक योजना आयोग ने यातायात 
क्षमता के 309 लाख टन होने का अनुमान लगाया है। चूँकि 64 हजार माल डिब्बे 
तथा 7,800 यात्रीयानों की मरम्मत करना है इसलिए चलयान को सीमित मात्रा मे 
बनाया जायेगा । ट्रैफिक सुविधाओं के अन्तर्गत 480 करोड रुपया रखा गया है । 


वतंमान स्थिति 


योजना के दौरान रेलोककी प्रगति का अनुमान निस्‍्न तथ्यों के आधार पर 
लगाया जा सकता है--- 
(3) रेलो की लम्बाई--भारत में रेल को लस्बाई जो वर्ष 950-5] मे 
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53,596 किलोमीटर थी, 980-8] के आरम्भ मे बढकर 60,966 किलोमीटर हो 
गई थी । 

(9) यात्री परिवहन--पहली पाँच योजनाओ के दोरान रेलो पर यात्रा करने 
वाले यात्रियों की सख्या मे दो गुना से अधिक वृद्धि हो गईं है। पहली योजना के 
आरभ्भ मे प्रत्येक वर्ष !2,840 लाख यात्री रेलो का प्रयोग करते थे, जबकि 980 
के आरम्भ मे रेल की यात्री सख्या बढ़कर 29,500 लाख प्रतिवर्ष हो गई थी । 

(77) माल यातायात--वर्ष 950-5! में रेला पर ७30 लाख टन माल 
ढोया गया जबकि छठी योजना के प्रारम्भ में रेलो पर 2,400 लाख टन साल ढोया 
गया । छठी योजना के अच्त तक इसके 3,000 लाख टन बढ जाने की आशा है । 

(3५) रेल इजन की संख्या- -पहली योजना के आरभम्भ मे भारतीय रेलो के 
पास 9,209 रेल इजन थे जबकि छठी योजना के प्रारम्भ मे यह सख्या बढ़कर 
]] 048 हो गई थी४"छठी योजना के दौरान 800 नए इजन जोडे जाएँगे । 

(५) साल डिब्बों को सख्या--रेलो के पास उपलब्ध डिब्बों की सख्या वर्ष 
]950-5] में 2 06 लाख थी जो 980-8] के आरशम्भ मे बढकर 4 28 लाख हो 
गयी थी । 

(५०) सवारी डिब्बो की संख्या--रलों के पास उपलब्ध सवारी डिब्बों की 
सख्या भी दुगुती हो गई है। पहली योजना' के प्रारम्भ में भारतीय रेलो के पास 
]9,628 संबवारी डिब्बे उपलब्ध थे जबकि चौथी योजना के अन्त में इतकी सख्या 
बढ़कर 3०,४26 हो गई थी । पॉनवी योजना मे 70,426 हो गई थी। पॉचवी योजना 
में 7,000 सवारी डिब्ब जोडने का प्रस्ताव रखा गया है। छठी योजना मे 3,500 
सवारी डिब्बे जोडने का कार्यक्रम है । 

(एप) उत्पादन कारखाने--भारतीय रेलो के तीनो कारखाने (अ) चितरणजन 
लोकोमोटिव वर्क्स (ब) डीजल लोकोमोटिव वर्क्स और (स) इन्द्रीगल कोच फैक्ट्री देश 
की आन्तरिक आवश्यकताओ को पूरा ही नही करते वरन्‌ निर्यात भी करते है । 

(४०) परामर्श सेवा--भारतीय रेलो की परामर्श सेवा को दुनिया मे इस 
क्षेत्र की अच्छी सेवाओ मे एक माना जाता है। हाल की अवधि में भारतीय रेलो ने 
ईरान, ईराक, श्रीलका, मिस्र, ताइवान, सीरिया, सऊदी अरब, फिलिपाइन्स और 
जॉडत' आदि देशो को परामर्श सेवा उपलब्ध की है। 

(7४) क्षेत्र---भारतीय' रेलें 9 क्षेत्रों मे विभाजित है, जिनका विवरण निसस्‍्त- 
लिखित है--. , 

(६) उत्तरी रंलवे---यह रेलमार्ग पजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, 
उत्तरी-पश्चिमी राजस्थान एवं उत्तरी-पश्चिमी उत्तर प्रदेश मे फैला हुआ है। इस रेल' 
मार्ग की कुल लम्बाई 0,688 किलोमीटर है | इसका प्रधान कार्यालय दिल्‍ली मे है । 
यह रेखवे भारत को कश्मीर से जोड़ती है, इसलिए इसका सैसिक दृष्टि से भी बहुत 
महुत्त है । इस रेलवे द्वारा गेहूँ, गन्ना, चावल, कपास, गुड, तिलहन, चीनी तथा सूती 
, कपडे आंदि पद्दार्थ ढोथे जाते हैं । 
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इस रेल मार्ग की मुख्य शाखाएं निम्नलिखित है -- 

(अ) सहारनपुर से मुरादाबाद, बरेली, शाहजहॉपुर, लखनऊ और वाराणसी 
होती हुई मुगलसराय तक । 

(ब) दिल्‍ली से कानपुर, इलाछ्बाद होती हुई मुगलसराय तक । 

(स) दिल्‍ली से भटिण्डा होती हुई फिरोजपुर तक । 

(द) दिल्‍ली से अस्‍्बाला, जालन्धर होती हुई अमुतसर तक । 

(४) पश्चसी रेलवें--यह रेलमार्ग दक्षिणी-पूर्वीों राजस्थान, गुजरात, उत्तरी 
महाराष्ट्र तथा पश्चिमी मध्य प्रदेश मे फैला हुआ है। इस रेल मार्ग की कुल लम्बाई 
0,47 कि० मी० है। इसका प्रधान कार्यालय बम्बई (चर्च गेट) में है। इस रेलवे 
द्वारा सूती कपडा, कपास, तिलहन, नमक, सीमेट आदि पदार्थ ढोये जाते है। इस रेल 
मार्ग की मुख्य शाखाएं निम्नलिखित है--- 

! बस्बई से सूरत, बडौदा, रतलाम होते हुए दिल्‍ली तक । 

2 दिल्‍ली से आबू रोड होकर अहमदाबाद तक । 

3 मथुरा से उज्जेन तक। 

+ कॉधला से गॉधीधाम तक । 

(7) सध्य रेलबे--यह रेल मार्ग मुख्यत' महाराष्ट्र, मध्यप्रदेश, आस्श्रप्रदेश 
व उत्तर प्रदेश मे फेला हुआ है। इसकी कुल लम्बाई 6,047 किलोमीटर है । इसका 
प्रधान कार्यालय, बम्बई में है। इस रेलवे के क्षेत्र मे बम्बई, नागपुर, शोलापुर व 
हैदराबाद आदि प्रमुख औद्योगिक नगर स्थित है । इस रेलवे द्वारा कपास, सूती कपडा 
मैगनीज, सीमेट, तिलहुत आदि' पदार्थ ढोये जाते है । वहा 

(7५) दक्षिणी र॑लबे--इसका विस्तार दक्षिण भारत में है। यह तमिलनाडु, 
कर्नाटक, आस्क्र, केरल व महाराष्ट्र मे फैला हुआ है। इसकी कुल लम्बाई 7,502 
किलोमीटर है । इसका प्रधान कार्यालय मद्रास मे है । इस रेलवे के क्षेत्र मे कई प्रमुख 
व्यावसायिक केन्द्र तथा बन्दरगाह है। इस रेलवे द्वारा कपास, चावल, कहवा, तिल- 
हन, गन्ना, रबड आदि पदार्थ ढोये जाते है। इस रेल मार्ग की प्रमुख शाखाएं निम्न- 
लिखित है-- 

(अ) मद्रास से विजयवाडा होते हुए वाल्टेयर तक । 

(ब) मद्रास से कोयस्बटूर और कालीकठ होते हुए मगलौर तक | 

(स) मद्रास से त्रिचनापल्‍ली होते हुए धनुषकोडि तक । 

(द) मद्रास से मदुराई होते हुए टिन्नेवली तक्क । 

(५) पूर्वी रेलबे--मह रेल मार्ग पश्चिमी बगाल, बिहारूऔर पूर्वी उत्तर प्रदेश 
मे फैला हुआ है । इस रेल मार्ग की लम्बाई 4,229 किलोमीटर है) इसका प्रधान 
कार्यालय कलकत्ता में है। इसी के क्षेत्र म कलकत्ता प्रसिद्ध बन्दरगाह के पृष्ठभूमि का 
भाग भी पडता है। इस रेलवे द्वारा चाय, अभ्रक, लोहा, कोयला, मैगनीज, रासायनिक 
खाद, जूट, चावल आदि पदार्थ ढोये जाते है। इस रेल मार्ग की मुख्य शाखाएं अग्न- 
लिखित है-- 
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(अ) मुगलसराय से पटता होते हुए कलकत्ता तक। 

(ब) मुगलसराय से गया होते हुए कलकत्ता तक । 

(स) कलकत्ता से जमशेदपुर तक । 

(शा) उत्तरी-पुर्वी रेलबे---यह रेल माँ असम, पश्चिमी बगाल, बिहार व 
उत्तर प्रदेश के उत्तरी भाग मे फैला हुआ ह॑ं। इस रेल मार्ग की लम्बाई 4,977 किलो- 
मीटर है। इसका प्रधान कार्यालय गोरखपुर में है। इस रेलवे द्वारा चीनी, कोयला, 
जूट, चाय, पेट्रोल आदि पदार्थ ढोये जाते है। इस रेल मार्ग की मुख्य शाखाएँ निम्न- 
लिखित है-- 

«.. (क) लखनऊ से सीतापुर और बरेली होती हुई मुरादाबाद तक। 

(ख) गोरखपुर से सारत और वाराणसी होती हुई इलाहाबाद तक । 

(ग) गोरखपुर से लखनऊ, कानपुर व कासग़ज होती हुई आगरा तक । 

(घ) गोरखपुर से कटिहार, सिलीगुडी और फकीरमम होती हुई असम तक । 

(५77) उत्त री-पूर्वी सीमान्त रेलबें--यह रेलमार्ग पहले उत्तरी-पूर्वी रेलवे का 
ही भाग था, किन्तु सन्‌ 958 भें इसको एक अलग रोलव क्षेत्र बना दिया गया है। 
यह रेल मार्ग नेपाल व बॉगला देश की सीमाओं से मिलता है। इसकी कुल लम्बाई 
3,628 किलोमीटर है । इसका प्रधान कार्यालय सालीगाँव (गोहाटी) मे है । इस रेलवे 
का सैनिक दृष्टि से बहुत महत्त्व है, क्योकि यह उपर्युक्त सीमावर्ती प्रदेशों से होकर 
गुजरती है । इस रेलवे द्वारा चाय, पंद्रोल व चावल आदि पदार्थ ढोए जाते है । 

(४77) दक्षिणी-पूर्वी रेलमा्ग--यह रेलमार्ग पश्चिमी बगाल, दक्षिणी बिहार, 
पूर्वी मह्य' प्रदेश व उडीसा' मे फैला हुआ है। यह रेलमार्ग 6,842 किलोमीटर लम्बा 
है। इसका प्रधान कार्यालय कलकत्ता भे है। राउरकेला तथा भिलाई के लोहे व इस्पात 
के कारखाने इसी के मार्ग पर स्थित है। कलकत्ता व विशाखाप्तनस बन्दरगाहो की 
पृष्ठभूमि इसी रेलवे के मार्ग मे पढती है। इस रेलवे द्वारा कोयला, लोहा, मैंगनीज, 
चूना, डोलोमाइट, बाक्साइट, ताँबा आदि महत्त्वपूर्ण खनिज पदार्थ ढोये जाते है । 
इसकी शाखाएं निम्नलिखित है--- 

(क) हावडा से होकर नागपुर तक । 

(ख्र) रायपुर से विशाखापत्ततम तक | 

(ग) कठती से बिलासपुर होकर रायपुर तक । 

(घ) वल्टेयर से कटक होते हुए खडगपुर तक । 

(7४) दक्षिणो-सध्य रेलने --इस रेलवे क्षेत्र का सिर्माण सन्‌ 966 मे हुआ है । 
यह आकर, कर्नाटक और महाराष्ट्र के कुछ भाग मे फैला हुआ है । इसकी कुल लम्बाई 
6,75 किलोमीटर है। इसका प्रधान कार्यालय सिकल्व राबाद (आन) मे है। अजन्ता' 
और एलोरा' की प्रसिद्ध गुफाएँ इसी रेलवे के मार्ग में स्थित है । 

उत्तरी भारत में रेल सागों का जाल बिछा है--भारत के सभ्नी भागों मे 
बंरातल एक समान नहीं पाया जाता इसलिए भारत में सर्वत्र रेल मार्गों का विकास 
एक समान नही हुआ है। उत्तरी भारत में समतल धरातल होने के कारण रेल की ' 
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पटरियाँ बिछाना बहुत सरल है। यही कारण है कि उत्तरी भारत मे रेल मार्गों का 
जाल-सा बिछा है । 


भारतीय रेलो की समस्याएँ प 
पक 
। 4 | 
(क) प्रशासनिक (ख) आ्थिक (ग) जन असहयोग.... (घ) प्राकृतिक 
समस्याएं समस्याएँ की समस्याएं समस्याएँ 

! रेलो मे भीड- 2 रेलो के पुनर्स्थापन ] बिना टिकट यात्रा ! दैवी एव मानवीय 
भाड की कमी आपदाएँ 
2 श्रष्टाचार 2. ईंधन की कमी 2 माल की चोरी 2. दुर्गम स्थानों तक 
पहुँच असम्भव 


(2 


दूर्घटनाएँ. 3. सीमित साधन 3. उदासीनता 
4. अन्तर्माप की 4. वेतन वृद्धि से भार 
समस्याएं 
5. बिस्‍्लब सि 5. अनुसधान की कमी 
चलना 
प्रतिस्पर्द. 6. क्षतिपूर्ति 
7. सुविधाओं का 7. अलाभप्रद शाखाएं 

अभाव 
8. दुव्यवहार 9. रेल मार्गों की कमी 

(क) प्रशासनिक समस्याएँ--ये वे समस्याएं है जो रेलवे प्रशासन की कमियो 
के कारण उत्पन्न होती है । प्रमुखतः ये समस्याएं निम्तलिखित है-- 

() रेलों में भीड़नभाड़ की समस्यथा--वर्तमाक् समय में रेलो मे अत्यधिक 
भीड रहती है कि जिससे एक ओर तो जनता को असुविधा रहती है और दूसरी ओर 
रेलो की कार्यक्षमता मे ह्ास होता है। श्री डी० पन्‍्त के शब्दो में “पूर्ण भरी हुई लम्बी 
गाडियाँ छत पर, फ़ुटबोर्ड पर लटकते हुए यात्री, भेड-बकरियो की तरह भरे हुए, कुछ 
बन्दरों की तरह बाहर लटके हुए और दसे के रोगी की तरह सॉस भरता हुआ इन्जन, 
यह देश मे सामान्य दृश्य है |” 
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इसके प्रमुख कारण' निम्नलिखित है--- 
(3) जनसंरूया से वुद्धि--जनसख्या में तीम्र गति से हो रही वृद्धि रेलो की 
भीड-भाड का प्रमुख कारण है। न 


(7) त्योहार एवं पर्ब----भारत पर्वबों एवं त्यौहारों का देश हे । यहाँ हर महीने 
देश के किसी न किसी भाग मे कोई न कोई त्यौहार या पर्व होते रहते है । परिणामत: 
उस पर्व था त्यौहार पर गाडियो मे भीड-भाड अधिक हो जाती है । 

(४) शिक्षा में वृद्धि--देश मे शिक्षा के प्रसार के कारण भी रेला मे विद्या- 
थियो की संख्या मे अत्यन्त वृद्धि हुई है । 
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(४) जो यात्री बिना टिकट यात्रा करते है। उन पर कडी निगरानी रखी जाए। 
(५) गाडियो की रफ्तार बढाई जाए । 

2. भारतीय रेलों से अ्रषष्टाचार--जन्य क्षेत्रों की भाँति भारक्षीय रेलो में 
भ्रष्टाचार की समस्या बहुत अधिक ग्भीर हं । डा० डी० पन्‍्त ने अपनी पुस्तक भारत 
में यातायात समस्याएं! मे लिखा “यदि आपको एक वैगन की आवश्यकता हू तो इसके 
आगे बढने से पहले आप स्वय आगे बढ़िए । सम्बन्धित पक्ष के कर्मचारियां से मिलिए 
और उनकी शर्ते स्वीकार कीजिए । यदि आपको माल छुडाना हे तो या तो पाँच घण्टे 
बैठकर इल्तजार कीजिए या इनसे समझौता करके शीघ्र माल छुडा लीजिए आर यदि 
अपने नम्बर से पहले आपको डिब्बा चाहिए तो 00 रुपए का एक नोट खिसकुइए, 
डिब्बा मालगाडी मे जोड दिया जाएगा चाहे यह अतिरिक्त डिब्बा इजन पर जोर ही 
क्यो न डाले |” कभी-कभी तो बारात की बारात बिना टिकट के होती है और चेक 
करने वाला अपना हक लेकर बारात को जाने देता हैं। जूबु यात्रियों को टिकट नही 
मिलते तो रेलवे अधिकारियों को कुछ रुपया देकर यह समस्या हुल कर ली जाती है । 
लगेज अधिक होने पर यात्रियों से पेसा वसूल कर लिया जाता है और बिना रसीद 
दिए उनको छोड दिया जाता है। स्वतन्बता' पाने के बाद देश का नेंतिक स्तर और भी 
गिर गया है जिससे भ्रष्टाचार का रोग और भी पनप उठा है। 

सन्त 948 में कुजरू समिति ने यह सुझाव दिया' था कि प्रत्यक रेत कर्मचारी 
से उसकी अचल सम्पत्ति की घोषणा करा लेनी चाहिए। ससद सदस्यों की माँग पर 
सरकार ने इसके निवारणार्थ सत््‌॒953 मे भ्रष्टाचार समिति की नियुक्ति की । 
समिति ने 955 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत किया जिसमे भ्रष्ठाचार के छकूललिखित 
प्रकार बताये गये --(?) माल बुक करते समय (०) माल उतारते-चढ़ाते समय 
(77) मार्ग मे विलस्ब कर (7९) तौल में कमी-बेशी कर (५) विलम्ब शुल्क और स्थान 
शुल्क (४४) माल सुपुर्दंगी के समय एवं (५४) पार्सल यक्त्तायात में । 

श्रष्टांचार निरोधक संगठन की रचना की गयी । इसका कार्य भ्रष्ट अधि- 
कारियों एवं कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही करना हे । चौकसी सगठतनो ने व्याप्त भ्रष्टा- 
चार को कम करने के लिए चारो तरफ जाल बिछाये है। प्रत्येक रेल क्षेत्र में एक मुख्य 
सतकंता अधिकारों होते है। उनके अधीन सतकंता निरीक्षक होते है जो हर रेल के 
विभागो मे भ्रष्ठाचारियों को दड दिलाते है । इन निवारक जाँव कार्यों से एक ओर 
राजस्व प्राप्त करने मे सहायता मिलती हे तथा दूसरी ओर भ्रष्ट अधिकारियों को दडित 
कर प्रशासन स्वच्छ बनाया जाता है। क 

समय-समय पर, रेलो मे व्याप्त भ्रष्टाचार के विरुद्ध आध्ाज उठती रही है लेकिन 
समस्था का निदान' नहीं हो सका हे । 

भ्रष्टाचार जाँच ससिति, 955 ने रेलो मे व्याप्त भ्रष्टाचार का दूर करन के 
लिए निम्नलिखित सुझाव [दिए है । 

(१) रेलवे विभाग के निर्धारित नियमों तथा नर्देशों का कड़ाई के साथ पालन 
किया जाना चाहिए । 
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(४) निरीक्षकी को अपना कार्य न्याय से निष्ठापूर्वक और निडर होकर करना 
चाहिए | 

(79) पत्र-व्यवहार में कम से कम समय लगाना चाहिए । 

(7४) थोडे-थोडे समय के पश्चात्‌ रेलवे बर्मचारियों का स्थानान्तरण कर देना 
चाहिए, जिससे ये लोग व्यापारियों से अनुचित लाभ न उठा सके। | 

(५) रेलवे कर्मचारियों के प्रति बनाएं गए नियमों व उपनियमों का कठोरता 
के साथ पालन होना चाहिए । 

(५2) अपराधियों को दण्ड अवश्य मिलना चाहिए । 

(४४) सुयोग्य एवं ईमानदार कर्मचारियों को पुरस्कार मिलना चाहिए । 

(श्) रेलवे पुलिस भे सुधार होना चाहिए । 

(7४) जनता की शिकायतें सुनते के लिए जाँच प्रणाली सरल होनी चाहिए । 

(४) चलती-फिदूत्‌, अदालतो द्वारा भ्रष्टाचार के मामले सुने जाने चाहिए । 

(57) सामान्य अनुशासन पर अधिक बल देता चाहिए । 

(57) रेलवे कर्मचारियों के लिए कल्याणकारी कार्यों पर अधिक धन' व्यय 
किया जाना चाहिए । 

(>70) रेलवे कर्मचारियों के वेतन में वृद्धि की जानी चाहिए । 

(७५) प्रत्येक क्षेत्र में एक रेलवे व्यायालय स्थापित होना चाहिए, जो भ्रष्टा- 
चार से सम्बन्धित मामलो पर शीघ्र निर्णय दे सके । 

(५) देश को जनता को भी भ्रष्टाचार मिटाने मे सहायता देनी चाहिए । जो 
रलवे कर्मष्दपरी रिश्वत माँगता है उसे रिश्वत न देकर उच्च अधिकारियों से तथा पुलिस 
से उसकी रिपोर्ट कर देनी चाहिए । 

(3) दुघेटनाओ की अधिकता--आधुरनिक युग मे रेल दुर्घटनाये एक गस्भीर 
समस्या बन गई हे जिससे मानव, पशु और धन की हानि होती है और रेलवे की ख्याति 
को भी कलक लगता है। भारतीय रेल दुर्घटनाओ से सम्बन्धित आँकडे नीचे सारिणी 
में दिये गये है । 


वर्ष टक्कर गाडी का पटरी गाड़ियों मे आग क्रार्सिग पर होने कुल गाडी 
से उतर जाना लग जाना वाली दुर्घटनाएँ दुर्घटनाएँ 
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रेल दुर्घटताओ के कारणों मे रेल फाटको का खुला रह जाना, विस्फोटक 
पदाथों से आग लगता, रेल कर्मचारियों की अकुशलता, यत्र में खरात्री होता आदि मुख्य 
है। कुछ रेल दुर्घटनाएं विध्वस कार्यो के कारण भी हुईं है, सन्‌ 7978 मे देल मत्रालय 
द्वारा प्रकोशित ुर्घटनाओ की तथ्यत्मक' समीक्षा के अनुसार अधिकाश दुर्घटनाएं 
रेल कर्मचारियों की असावधानी के कारण हुई थी । 

रेल प्रशासतः और सरकार ने रेल दुर्घटताओ की समस्या की रोकथाम और 
रेलो मे सुरक्षा बढाते के लिए अनेक प्रयत्न किये है; इस सम्बन्ध में सन्‌ 954 मे 
शाहनवाज समिति, सन्‌ 969 में कुजरू सम्रेति और सन्‌ 969 मे बांच समिति की 
नियुक्ति की गयी और इनके सुझावों के आधार पर उचित पग्म उठाये गये हे । 


रेल दुघंटनाओ के सदभ में सरकारी प्रयत्न 


रेल दुर्घटनाओं को रोकने के लिए सरकार द्वारा विध्िन्नु कदम उठाये गए है। 
इनके क्रियान्वयन के लिए निदेशको की समिति का गठन किया गया है। रेल कानून 
मे' सशोधन करते समय सरकार रेल यात्रियों के जीवन और उनकी सम्पत्ति का बीमा 
करने के सुझाव पर विशेष ध्यान देगी । 

सरकार निम्तलिखित उपायो को युक्तिसगत बनाने और उन्हे प्रभावकारी ढड्भ 
से लागू करने के सम्बन्ध में विचार रखती है--- 

!. नियमित अन्तरालो पर गतायु रेल पथ की अल्ट्रासोनिक जाँच । 

2. आधान लाइनो के लिए रेल पथ अन्तपार्शन और ध्वरागणक जैसे तकनीकी 
उपकरणों का प्रभावी उपयोग । 

3. ड्राइवरों की अनिवार्य स्वास विश्लेषण परीक्षा को लागू करना ताकि वे 
नशे की हालत मे काम पर न आ सके । 

4. सभी डीजल और बिजली के रेल इजनो में शक्तिशाली फ्लैस, फ्लाइट लगाना 
ताकि निकटवर्तो लाइनों पर ड्राइवरो को गाडी के पटरो से उतर जाने आदि के कारण 
उत्पन्न किसी सम्भावित बाधा के बारे मे सचेत किया जा सके । 

5. परिचालनिक कोटियो में समस्या-कर्मचारियों का पता लगाने तथा उन्हे 
परामर्श देने के लिए सुरक्षा परामर्शदाताओ का अधिक उपयोग करके कर्मचारियों मे 
सरक्षा के प्रति जागरूकता उत्पन्न करना । 

6. महाप्रबन्धको द्वारा सरक्षा पर अधिक बल देते हुए ट्रैक मार्गों पर सर्वाज्पूर्ण 
निरीक्षण को जारी रखना । 

इस प्रकार सरकार रेल दुर्घटताओ को रोकने हेतु अनेको' प्रयास कर रही है, 
ताकि यात्री निश्चिन्त होकर सुरक्षित यात्रा' कर सके। आशा है कि अब रेल दुर्घटनाओ 
में पर्याप्त कमी आयेगी । 

रेल दुघेटनाओ को सुकने के लिये निम्नलिखित सुझाव दिये जा सकते है-- 
(४) कर्मचारियों में उत्तरदायित्व की भावना पैदा की जानी चाहिए। (४) दोषी कर्म- 
वारियों को शीघ्र और कठोर सजा दी जानी चाहिए (४7) कर्मचारियों के स्वास्थ्य का 
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पूर्ण ध्यान रखना चाहिए (7०) कर्मचारियों के लिये समय-समय पर “रिफ्रेशर कोर्स 
की व्यवस्था होनी चाहिए। (५) मासिक पत्रिकाओं के माध्यम से उपयोगी सूचनाएँ 
प्रसारित की- जाती चाहिए। (५7) यात्रियों को नियमानुसार और सावधानी पूर्वक रेल 
यात्रा करनी चाहिए । (४एं) अधिक भीड-भाड/को हतोत्साहित किया जाना चाहिए । 
(९7४) प्रत्येक रेलवे जिले, क्षेत्र, कर्मशाला तथा मुख्यालय स्तर पर सुरक्षात्मक सग- 
ठत शुरू किया जाना चाहिये । रेलवे मत्नालय ने इस सम्बन्ध मे आवश्यक कदम उठाये 
है। 

(4) अस्तर्माप की समस्‍्याएँ (05०४९ ?7००९०४७)--भारत मे 4 रेल अन्त- 
माफ है। बडी लाइन (5 फीट 6 इच) छोटी लाइन (3 फीट 3६ इच) उससे छोटी 
लाइन (2 फीट 5 इच) और सबसे छोटी लाइन (2 फीट) है । जिसमे बडी लाइन 
और छोटी लाइन का अधिक प्रचार है। 

विविध प्रकारब्न>्गेज होने के कारण व्यवसाय एवं व्यापार मे असुविधा पैदा 
होती गई । कई स्थानों पर यानान्तरण याई बनाये गये जिससे किराया भाडा अधिक 
पडता था फलत' माल अधिक कीमती होता था और जनता को अधिक पैसे चुकाने 
पडते थे। कभी-कभी यानास्तरण में कई दिन लग जाते थे जिससे आवागमन रुक जाता 
था। 

उपर्युक्त कठिनाइयों से छुटकारा पाने के लिए सारे देश मे एक गेज के माप की 
रेल का होना उचित होगा । इस समय भारत सरकार अन्‍्तर्माप परिवर्तंत का कार्य 
विशेष भ्रुकार से कर रही है । प्रथम पंचवर्षीय योजना में 40 मील छोटी लाइन बडी 
लाइन मे बदली गई । द्वितीय योजना कान' में 2055 मील तृतीय मे 350 कि० मी० 
तथा छोथी मे 750 कि० मी० को बडे पथ मे परिवर्तित किया गया। रेलवे बोर्ड ने 
आगामी 0-5 वर्षों में लगभग 3000 कि० मी० अन्‍्तर्माप परिवर्तेन की योजना 
बनायी है परन्तु भारत की भौगोलिक स्थिति को देखते हुए 5 फीट 6 इच, 3 फीट 
34 इच, 2 फीट 6 इच तथा 2 फीट के गेजो का रहना उचित है । जहाँ तक हो सके 
उसे 5 फीट 6 इच में परिवर्तित होना अधिक लाभकारी होगा । 

(5) रेलो का बिलम्ब से चलना--रेलो की कार्यक्षमता कम होने के कारण 
रेले अक्सर बिलम्ब से चला करती है। रेलो के बिलम्ब से चलने से राष्ट्रीय समय की 
बर्बादी एवं उत्पादकता से कमी हो जाती है जो कि रेलो की प्रमुख प्रशासनिक समस्या 
हैं। 

(6) प्रतिस्पर्धा--भारत में रेलो की समस्याओं का एक कारण सडक से प्रति- 
स्पर्द़ा का होता भी है। रेल किराये-भाडे में कोई बढोत्तरी होने पर सड़को से प्रतिस्पर्दा 
हो जाती है | यद्यपि उक्त दोनों परिवहतों में समतच्वयकारी नीति निर्धारित कर ली गई 
है, फिर भी सडक परिवहुन अपनी तीन सेवा और व्यापक उपयोगिता के कारण रेलों 
से टक्कर लिए हुए है। 


'(7 ) सुविधाओं का अभ्ाव--रेलो में उठते-बैंठते की व्यवस्था, प्रसाधन सुविधा, 
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खाद्य सामग्री विक्रय व्यवस्था इत्यादि अभी तक उचित मानकों तक नही पहुँच पायी है, 
और यह रेल परिवहन की एक समस्या बनी हुई है । 

(8) दुव्यंबहार--भारतीय रेलो के प्रशासन तन्‍्त्र मे सामान्य व्यक्ति को हर 
स्थानों पर दुव्यवहार का सामना कौना पडता है। लेकिन बडे हर्ष की बात है कि 
“अच्छा बर्ताव कीजिए, जनता का दिल जीतिए” का नारा अब भारतीय' रेलो मे भी 
गुजने लगा है । 

(ख) आर्थिक समसस्याएँ---एक विकासशील राष्ट्र के कारण भारत मे आथिक 
साधनों की सीमितता है । इन' सीमित आर्थिक साधनों से वृहत्‌ रेल व्यवस्था की आव- 
श्यकता की पूति नहीं की जा सकती । अतः ऐसी प्रमुख आर्थिक समस्याएं इस प्रकार 
है--- 

() रलो के पुतरर्स्थापत की कसी--निरन्‍्तर प्रयोग के कारण रेलवे रोलिंग 
स्टॉक (इजन, डिब्बे) रेलवे ट्रैक, स्टेशन इत्यादि की कार्यक्षम्शत्य में काफी हास हुआ 
है। अत रेलगाडियाँ चलाने की लागत बढ जाती है जिससे रेलवे को काफी हानि 
उठानी पडती है । फलत इनके पुनर्स्थापन की समस्या उत्पन्न होती है । 

(2) इंधन की कम्मी---ईंधन की समस्या आधुनिक औद्योगिक थुग की प्रमुख 
समस्या है। भारत मे अधिकाश रेले कोयले से चलायी जाती है, और कोयले के भडारो 
की भी मात्रा सीमित होने के कारण, समय-समय पर रेलो को ईंधन के अभाव के 
कारण बन्द करना पडता है। रेलो के विद्युतीकरण एवं इजनों को डीजल से चलाकर 
इस समस्या का समाधान किया जा सकता है। . 

(3) सीमित साधन--हमारे देश म॑ रेलो पर जो व्यय किया जता है वह 
आवश्यकता से कम है। सीमित आथिक ससाधनो के कारण रेल मार्गों की लम्बाई 
आवश्यकता से कम है, तथा रोलिंग स्टॉक की मात्रा भी विशेष नही है। इस प्रकार 
भारतीय रेल सीमित आ्थिक ससाधनो के कुचक् मे फंसी हुई है । 

(4) अनुसंधान को कमी--भारत मे रेल समस्याओ का एक प्रमुख कारण 
अनुसधान की कमी है | कुंजरू समिति ने अनुसधान पर बहुत बल दिया है। अनुसधान 
में कमी के कारण थात्री सुविधाएं, गति वृद्धि, लागत कमी, आदि के सम्बन्ध में नवीन 
आविष्कार नही हो पाते । 

(5) वेतन वद्धि से भार--वेतन आयोग की सिफारिशों पर अमल करने से 
रेल कर्मचारियों में हुई वेतन वृद्धि से रेल वित्त पर लगभग 50 करोड रुपये से अधिक 
का भार पडा है, जो कि रेल विभाग की दिन-प्रतिक्षिन की एक प्रमुख समस्या बनी 
हुई है । से 
(6) क्षतिपूर्ति समस्था--रेलो द्वारा भेजा गया माल अगर खो जाये, चोरी हो 
जाये, या खराब हो जाये तो इसके लिए रेलवे विभाग को क्षतिपूर्ति करनी पडती है । 
978-79 में लगभग 30 करोड रुपये की क्षतिपूर्ति करनी पडी थी। इससे रेलवे 
विभाग को भारी' वित्तीय समस्या का सामना करना पडता है। 

(7) अलाभप्रद शाखाएँ---अनेक समस्याओ के कारण रेलवे की अनेक शाखाएँ 
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घाटे मे चल रही है | इनको बन्द करना भी सम्भव नहीं है । इन शाखाओं से विभाग 
को भारी नुकसान हो रहा हे । अतः अलाभप्रद शाखाएँ भी रेल विभाग की प्रमुख 
समस्या है ।' 

(8) रेल मार्गों की कमी- अब भी देशी मे अनेक ऐसे भाग हैं जिनमे रेलमार्गों 
की कमी है। भारत मे प्रतिवर्ग कि० मी० क्षेत्र मे केवल ।8 मीटर लस्बे रेल मार्ग है 
और देश के अनेक भाग रेल सेवा से अभी भी वचित है। 

(ग) जन असहयोग की समसस्‍्याएँ भारतीय रेलवे में जन असहयोग की 
समस्या भी गभीर रूप से विद्यमान है । जन' असहयोग की' प्रमुख समस्याएं निम्ताकित 


है 5. 

(!) बिना टिकट यात्रा--रेल प्रशासन द्वारा अनेक प्रयास किए जाने के बाव- 
जूद बिना टिकट यात्रा रेल परिवहन की एक महत्त्वपूर्ण समस्या बनी हुई है । डब्लू 
टी” शब्द जनता में साक्म्ण रूप में प्रयोग किया जाता है । ऐसा अनुमान है कि बिना 
टिकट यात्रा करने वालो के कारण रेलो को 20 से 25 करोड रुपए तक वाषिक हानि 
उठानी पडती है। रेलो को भारी हानि के अतिरिक्त यात्रियों को भी भीड-भाड के 
कारण बडी असुविधा होती है । 

कुजरु समिति ने बिना टिकट यात्रा करने वाले यात्रियों को निम्नलिखित 
श्रेणियों में विभक्त किया है--- | 

(क) बेईसान तथा कपटी व्यक्ति---ऐसे यात्री जिनके पास रुपया तो है किन्तु 
देता नहीं चाहते और रेलो को धोखा देकर पैसा बचाना चाहते है । 

“ रख) धनहीत यात्री--टिकट विहीन यात्रियो का वह वर्ग जो अत्यन्त निर्धन 
होता है, अतः निर्धतता के कारण टिकट प्राप्त नही कर पाता है। 

(ग) विवश यात्री --जिल्हे बुकिंग आफिस समय से न खुला होने अथवा बुकिंग 
की अपर्याप्त सुविधाओं के कौरण प्रयत्न करने पर भी टिकट न' मिला हो । 

(ध) विद्यार्थी एवं पुलिस--विद्यार्थी वर्ग केवल बिना टिकठ यात्रा ही नहीं 
करते है बल्कि रेल कर्मचारियों के प्रति अभद्रता भी करते है । यह वर्ग बिना टिकट 
यात्रा करना अपना गौरव समझता है। 

पुलिस कर्मचारी अपने वर्दों का लाभ लेते है, और वर्दी पहुनकर' यात्रा करते 
समय टिकट नही लेते है । 

रेल प्रशासन द्वारा बिना टिकट यात्रा की समस्या के समाधान के लिये अनेक 
उपाय किये गये है, जैसे---(7) डिकट निरीक्षकों की सख्या बढाना (०) अनायास निरी- 
क्षण करना' (77) चलिते-फिरते न्यायालयों की योजना चलाना (7९) बिना टिकट यात्रा 
पर दण्ड बढाने की व्यवस्था करना (९) अतिरिक्त बुकिंग आफिसेज स्थापित करना 
(शा) स्टेशन क्षेत्र के दोनों और बेडे लगाना और कड़ी देखभाल करना । (7४) बिना 


टिकट यात्ना के दृष्परिणामों का रेलवे द्वारा व्यापक सच्चित्र विज्ञापन भी किया जा रहा | 


है । 
समस्या के समाधान के लिये उपयुक्त प्रयासों के अतिरिक्त कुछ सुझाव इस 


है:+ 
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प्रकार दिये जा सकते है--(अ) टिकट घर गाडी के समय से बहुत पूर्व खोलने की 
व्यवस्था की जानी चाहिए । (ब) रेलवे के प्रत्येक विभाग के कर्मचारियों को टिकट 
देखने का अधिकार होना चाहिए। (स) महिलाओ के लिये टिकट बॉटने की खिडकियाँ 
अलग होनी चाहिए । (द) 24 घण्टे कम करने वाले टिकट घर खोलने चाहिए । (य) 
शहरों मे अधिक स्थानीय टिकट घर स्थापित किये जाने चाहिए । (२) मेला या नुमा- 
इश के अवसर पर टिकट खिडकियो और टिकट बाबुओ की सख्या बढा देती चाहिए । 
(ल) टिकट परिवर्तन तथा विस्तार के लिये टिकट निरीक्षक सुविधापूर्वक मिलने 
चाहिए (ब) शिक्षा सस्थाओ मे बिना ठिकठ यात्रा सम्बन्धी वाद-विवाद एवं निबन्ध 
प्रतियोगिताओं का आयोजन करके जनजागुति उत्पन्न करनी चाहिए । 

(2) माल की चोरी--अतिवर्ष करोडो रुपये की रेलवे सम्पत्ति या जनता 
द्वारा भेजा गया सामान रास्ते में चुरा लिया जाता है। रेलो मे होने वाली चोरी व 
उठायीगीरी को 2 वर्गों मे विभाजित किया जा सकता है--»(») लदान के माल की 
चोरी और (४) रेल सम्पत्ति की चोरी । रेलवे को ऐसे चुराये गये माल के सम्बन्ध मे 
978-79 में 72 3 करोड रुपये की क्षतिपूर्ति करती पडी । सरकार ते इसको रोकते 
के लिये रेल सुरक्षा दल आदि तैनात किये है लेकिन वे अभी पर्यात मात्रा में नही है। 
अतः उनकी सख्या बढायी जानी चाहिए। इसके साथ ही विभिन्न जन आन्दोलनो, 
आक्रोशो और हडतालो से रेल विभागों को प्रति वर्ष करोडो रुपयो की हानि उठानी 
पडती है । रेल प्रशासन तने राज्यों के अधिकारियो एवं रेल सेवा के अधिकारियो तथा 
श्रम सगठतो के प्रतिनिधियों का एक सगठन' राज्य एव क्षेत्रीय स्तरों पर अपराध रोकने 
के लिए बना रखा है। रेला मार्गों की गहन निगरानी आर० पी० एफ० और आर० 
पी० एस० एफ० के जवानों द्वारा कराई जा रही है। सी० आई० डी० पुलिस की' 
व्यवस्था भी रेल विभाग से की गई है। इसका कार्यालय कलकत्ता में रखा गया है । 
बगाल पुलिस ने रेल सामान के चोरों के खिलाफ आन्तरिको सुरक्षा अधिनियम का भी 
प्रयोग किया है । 

सुझाव---आवश्यकता इस बात की हैं कि हमारा रेल प्रशासन इस ओर अवि- 
लस्ब ध्यान दे तथा इन' अपराधो को रोकने के लिए कारगर कदम उठाये । इसके लिए 
निमत सुझाव उपयोगी हो सकते है--- 

(घ) रेल सुरक्षा दल के संगठन में आमूल परिवर्तन कर उसे मजबूत बनाया 
जाना चाहिए। रु 

(7) रेल सुरक्षा अधिनियम मे आवश्यक परिवर्तन कर उत्तरदायित्वपूर्ण प्रशा- 
शन की व्यवस्था की जानी चाहिए । 

(४४) रेल यात्रा को सुरक्षित बनाने के लिए सुरक्षा सेवकों की सख्या में वृद्धि 
की जानी चाहिए | हे 

न (7९) खुले वैगनो की सख्या मे कमी कर बन्द वैगनों की सख्या बढायी जानती 

चाहिये । 
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(९) एक डिब्बे से दूसरे डिब्बे में सुरक्षा कर्मचारियों के आवागमन की सुवि- 
धाओ से युक्त डिब्बो का निर्माण कराया जाना चाहिए । 

(४०) रेल वैगनो के निर्माण की तकनीक में सुधार किया जाना चाहिए जिससे 
तोडइ-फोड की सम्भावनाएँ कम हो सके | # 

(४०) लेबल लगाने के तरीके में सुधार कर वैगनो को गाडी से तोड लेने था 
गलत पते पर पहुँचने के अपराध रोके जाने चाहिए । 

(शया) घटनाओ की सूचना तत्काल प्रहरी को देने के लिए रेलवे के मुख्य 
स्टेशनों व जक्शनों पर विद्युत ध्वनि प्रसारक यन्त्र लगाये जाने चाहिए । 

० (7£) अनिच्छित व्यक्तियों के प्रवेश कां रोकने के लिये रेलया्डों की हृदबन्दी 
की जानी चाहिए । 

(3) उदासोनता--भारतीय' जन मानस रेलो को अपने राष्ट्र को सम्पत्ति नही 
समझते और उन्तकी ब्ुम्क्षा, देख-रेख आदि के सस्बन्ध मे पूर्णत* उदासीन रहते है । 
तोड-फोड जैसी अनुचित हरकतो को भी करने में वे नहीं झिझकते । फलत इससे रेलो 
को भारी क्षति होती है । 

(+) प्राकृतिक समसस्‍्याएँ - ये वे समस्याएं है, जो प्राकृतिक प्रकोप से उत्पन्न 
होती है । प्रमुख प्राकृतिक समस्याएँ इस प्रकार है- - 

() देबी एवं मानवीय आपदाएँ-- ये आपदाएँ आकस्मिक होती है, अत 
कभी भी आ सकती है। एन आपदाओं से रेलो को प्रतिवर्ष लाखों रुपयो की हानि 
उठानी.पडती है । दैवी आपदाओं में मुख्यत' घोर वर्षा, आऑध्री, ओला, भुकस्प तथा 
बाढ है । 

मानवीय आपदाओ म हडताल, आन्दोलन, प्रदर्शन उपद्रव आदि प्रमुख है। 
परिणामत इनसे भी रेलवे, को भारी हानि उठानी पड़ती है । 

(2) दुर्गस स्थानों तक पहुँच असम्ध्षब- -प्रकृति ने भारत को विभिन्नता एवं 
विविधता प्रदान की है। देश मे अनेक उच्चावचन है । कही तो पठार है और कही 
पर्वत है । अत. रेल विकास की दृष्टि से इसका रुवरूप समस्या जनक रहा है। हिमा- 
लय पर्वत के उच्च भाग, व अन्य अनेक ऊबड़-खाबड़ प्रदेश आज भी अपनी प्राकृतिक 
स्थिति के कारण रेल सुविधाओं से बचित है । 


रेलों की प्रगति के लिए सुझाव 


भारतीय रेल्ों की स्थिति को सुहृढ एवं प्रगतिशील बनाने के लिए निम्नलिखित 
सुझाव दिए जा सकते है --- 

(!) प्रमापीकरण---रेल सामग्री एवं उपकरणों का सार्वजनिक उपयोग करने 
के लिए आवश्यक है कि उनका प्रमापीकरण किया जाए जिससे समरूप माल का आयात , 
किया जा सके । 


(2) सड़क परिवहन उपयोग--कम मात्रा मे परिवहन और आशिक वैगत- 
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लदान का व्यय बहुत ही अधिक होता हूं अतः उपयुक्त क्षेत्रों में इसे सडक परिवहन को 
सौपा जा सकता है। 

(3) आधुनिकीकरण से सतर्कता--हमारे यहाँ तेल के भण्डार जत्यन्त ही 
सीमित मात्रा मे है। अतः डीजल इश्िति का उपयोग सावधानीपूर्वक किया जाना 
चाहिए । क्योंकि आयात पर निर्भरता उचित नही है। 

(4) सड़क परिवहन का विकास--नवीन रेल मार्ग के निर्माण की अवेक्षा 
सडक परिवहन को विकसित किया जाना चाहिए जिससे गैर औद्योगिक उद्देश्यों की 
पूति हो सके । े 
(5) सकरे गेज का अन्त---जिस स्थान पर सडक परिवहन की सुविधाएँ मौजूद 
है वहाँ पर सकरे रेल मार्ग को समाप्त कर दूसरे परिवहन साधनों का विकास किया 
जाना चाहिए। 

(6) मीटर गेज का ब्रॉड गेज से रूपात्तरण--मीटर गेश”को चलाते मे अधिक 
खर्च पडता है अत मीटर गेज को धीरे-धीरे ब्रॉड गेज मे बदल देना चाहिए । फरिवर्तन 
के कार्य मे प्रमुख रूप से रेल मार्गो को प्राथमिकता दी जानी चाहिए । 

(7) यात्रियों की सुविधाएँ--यात्रियो के लिए विभिन्न योजनाओं में सुख- 
सुविधाओं को ध्यान में रखा गया, किन्तु अभी भी दूसरे दर्ज की कठिनाइयाँ मौजूद हैं । 
अत इस पर ध्यान दिया जाना चाहिए । 

(8) डोीजलीकरण एवं विद्युतीकरण--ऐसे मार्ग जिनका घनत्व अधिक है, 
उन्हे बिजलीकृत या डीजल युक्त किया' जाता चाहिए । तकनीकी आर्थिक अध्ययनूु कुराए 
जाएं जिससे विद्युतीकरण एवं डीजलीकरण का पुनरीक्षण किया जा सके । 

(9) हवा के ब्रेंकों का उपयोग--गाडियों की चाल मार्ग तय करने की 
शक्ति एव सवारी गाडियी के भार मे वृद्धि हेतु हवा ब्ं को का उपयोग किया जाना 
चाहिए । 

(0) अन्य सुझाव--(7) रेल पथ एवं सिगनल व्यवस्था में सुधार किया 
जाए। (७) बिना टिकट यात्रा को निरापद बनाया जाए। (पा) रेल प्रशासन को 
राजनीतिक दबाव से मुक्त किया जाए। (7९) रेल सामग्रियों की वृद्धि की जाए (४) 
रेल कर्मचारियों की असावधानी से उत्पन्न होने वाली दुर्घटना पर कठोर नियन्त्रण रखा 
जाए । 


सन्‌ 2000 में रेलों की सम्भाविक्त स्थिति 


उपनगरीय ($ए०ए०००४) रेल यात्री परिवहन 69,000 से 80 ,000 मिलि- 
यन यात्री किलोमीटर के मध्य होने की सभावना है जब कि अउपनगरीय (7५०॥- 
0प्०ए75%0) यात्री परिवहन 2,50,000 से 4,20,000 मिलियन यात्री किलोमीटर 
के मध्य होने की सभावना है । «& 

माल के यातायात की दृष्टि से अनुमान 2,50,000 से 6,00,000 मिलियन 
टन कि० मी० के मध्य है । 


468 भारत में रेल यातायात 


विद्युतीकृत रेल मार्गों की लम्बाई सत॒ 2000 में 25,000 कि० भी० होने 
की सम्भावना है तथा उस समय लगभग 4000 डीजल इजन और 8000 इलेक्ट्रिक 
इजनो की आवश्यकता होगी । सन्‌ 2000 में यात्री डिब्बों की सख्या लगभग 75,000 
और माल डिब्बों की सख्या लगभग 5,00 0१0 (चार पहियो के) होने की सभावना 
है । 

परोक्षा- प्रश्न 
! रेलो को राष्ट्र की जीवन रेखा' कहा जाता है। विवेचन कीजिये 
«2», क्रृषि उद्योग एवं व्यापार पर रेलो का जो प्रभाव पडा है, उसकी विवेचना 
करिये ? 

3 “रेल परिवहन एकाधिकार राष्ट्रीयकरण के लिग्रे आदर्श है।” टिप्पणी 
कीजिये ? 

4 योजनावधि मे भारतीय रेलो के विकास के प्रमुख लक्षणो का उल्लेख 
कीजिये ” . . 
5 पचवर्षीय' योजनाओं के अन्तर्गत रेलवे के विकास का परीक्षण कीजिये ? 
6 रेल परिवहन की विभिन्न समस्याओ का वर्णन कीजिये ? 
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(2लप्रटय063 ए कि३(8४ बाते शि478४ ब00 (]85४08607 ० (0005) 


बाजार मे जब हम कोई वस्तु खरीदते है तो हमे उसका भूल्य चुकाना पडता 
है। इसी प्रकार यदि हम रेल परिवहन की सेवाओं का उपयोग करते है तो उसका 
मूल्य हमको देना होगा । किराये-भाडे को रेल-सेवा के भुल्य की जझज्ञा दी जाती है। 
यात्रियों के स्थानान्तरण के लिए जो मुल्य लिया जाता है उसे दर (7१७४४) और माल 
के स्थानान्तरण के लिए जो मूल्य लिया जाता है उसे भाडा (४०7७) कहते है । 

रेल दरो व भाडे के निर्धारण के प्रमुख सिद्धान्त निम्नलिखित है-- 

!, सेबा लागत सिद्धान्त (?78०८७१6 ० (05६ ०६ $67०१०७०) 


2 सेवा की उपयोगिता या सेवा मूल्य का सिद्धान्त ( एप्प ०८ (७।ए० 
रण 567ए08 शपरप्र०06 ) 

3. विभेदात्मक मुल्य सिद्धान्त (?77८796 ए [)ग्ि००ाएंद]ं (७/४778 ) 
4. अन्य सिद्धान्त (०0४७७ ?7ए८ा768) 

(7) समानान्तर दर या मील भाडा (7)8६ ०० )(४॥7००४७ 7९०६९) 

(४9) प्रादेशिक भाडा (2076 7२७६८) 

(77) शुण्डाकार भाडा (॥'४7००८7९ २७४९) 

(7५) डाक सिद्धान्त (9०88! ?| ॥7077]6) 

(५) सामूहिक भाडा (97077 7२०६४) 

(५) वर्ग भाडा (80८: 7९०४८) 

(एप) विशेष भाडा (596८०! ९०६०) 


. सेवा लागत सिद्धान्त--इस सिद्धान्त के अनुसार रेलवे का भाड़ा (या दरे) 
उत व्ययों के आधार पर निश्चित की जानी चाहिए जो कि सम्बन्धित सेवाओ को प्रदान 
करने मे की गई हो । सक्षेप से जिस सेव। को प्रदान करने में जितनी लागत लगे उसी 
के अनुसार भाड़ा निश्चित किया जाना चाहिए। लागत के सम्बन्ध में अर्थशास्त्रियों मे 
मतभेद है परन्तु लागत से तात्पर्य यहाँ औसत लागत से है । प्रति व्यक्ति या व्रस्तु जो 
औसत लागत आती है उसमें एक निश्चित लाभ जोड़कर प्रति,व्यक्ति था बस्तु मुल्य 
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निश्चित कर लिया जाता हे । सबसे पहल इस सिद्धान्त का प्रयोग 807 मे जर्मनी मे 
किया गया था | 

सिद्धान्त के प्रयोग करने से व्यावहारिक कठिनाइयॉ--देखने म सवा की लागत 
का सिद्धान्त बहुत सरल प्रतीत होता हैं किन्तु रब इसे व्यवहार में लाने की चेष्टा की 
जाती है तो अनेक कठिनाइयाँ सामने आती हैं। कुछ प्रमुख किताइयाँ निम्नलिखित 
ह--- 

(0) प्रति इकाई लागत व्यय निकालना कठिन है--प्रतिव्यक्ति और प्रति- 
वस्तु लागत निश्चित करना सम्भव नहीं हो पाता क्‍्याकि रेले माल भी ले जाती है 
और सवारों भी । माल में भी विभिन्न प्रकार की वस्तुएँ सम्मिलित है और यात्रियों म॑ 
भी श्रेणियाँ होती हे । स्पष्टत' प्रति इकाई यातायात का औसत लागत ज्ञात करना 
कठिन है और जब तक औसत लागत मलाम नही होगा तब तक किस इकाई से कितना 
बसूल किया जाया यह कड़ता कठिन है। 

(५) सेवा से पूर्व ही किराया-भाडा निर्धारण को कठिनाई--सेवा की लागत 
सेवा के पश्चात्‌ मालुम हो सकती है जब कि इस सिद्धान्त के अनुसार किराये-भाडे की 
दरे पहले ही निश्चित करनी पडती है । अतः यह सिद्धान्त अव्यावहारिक है। 

(77) रेल लागत व्यय निश्चित धनराशि नही---रेल उद्योग के लिए लागत 
व्यय का अर्थ विशेष व्यय, अतिरिक्त व्यय अथवा अस्थिर व्यय से लिया जाता है । परन्तु 
ये व्यय कोई निश्चित धनराशि नहीं होते क्योकि परिस्थितियों के अनुसार इनमे परि- 
वर्तन' द्वोद्ा रहता है। अत, यातायात को किसी एक इकाई की लागत मालूम करना 
कठिन है क्योकि यह मालुम करना सम्भव नही है कि यातायात की किसी इकाई पर 
कितनी मात्रा में पूंजी व्यय होती है और कितनी मात्रा भे सचालन व्यय । 

(५) सेवा प्रवात क़रने की दशाओ से भिन्नता--रेलवे बडी भिन्न दशाओ मे 
सेवा प्रदान करती है जिनमे उसका व्यय समान नहीं होता । कोई रेल परिवहन सेवा ' 
करती है, कोई माल का सचय एवं वितरण करती है, कोई माल स्वयं लाती है आदि। 
यदि हम परिवहन सेवा की ओर ध्यान दे तो हमारे सामने कई प्रश्न आते हे जैसे-- 
माल किस प्रकार की गाडी और किस प्रकार के डिब्बे मे जायेगा, माल किस मार्ग से 
जाएगा, माल का जोखिम क्या है, माल रेलवे की अपनी जिम्मेदारी पर ले जाया जाएगा 
अथवा स्वामी के उत्तरदायित्व पर आदि । इस प्रकार की सभो बाते यातायात सम्बन्धी 
लागत को प्रभावित करती है । अत. स्पष्ट है कि सेवा की लागत जिन दशाओं मे सेवा 
दी जाती है उसके क्षनुसार बदलती रहती है । दशा विशेष में सेवा की लागत क्या 
होगी महू निश्चित' करना बहुत कठिन है । 

(५) केबल पूर्ति पर ध्यान देना--सेवा के लागत व्यय सिद्धान्त की एक कमी 
यह भी है कि इसमे पूति को तो विचार में लिया गया है किन्तु माँग पक्ष की उपेक्षा 
की भई है। ध 

407 सुक्त लायत--रेलो में सयुक्त व्यय का सिद्धान्त लागू होता है जिसके . 
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फलस्वरूप प्रत्येक यातायात की इकाई के लिये ठीक-ठीक लागत का अनुमान लगाना 
सम्भव नही है । 

(५४७) एकाधिकारी स्वभाव से सिद्धान्त को असंगति- केवल प्रतियोगिता की 
दशाओं में लागत व्यय कीमतों का नियत्रण करता है किन्तु रेलो को एकाधिकार के 
ढग पर चलाया जाता है। 

महत्त्व - इस सिद्धान्त में उपयुक्त कमियों के होते हुए भी इसके महत्त्व को 
भुलाया नही जा सकता । इस सिद्धान्त की उपयोगिता निम्नलिखित है-- 

(१) न्यूनतम दर निर्धारित करने से सुविधा--यह सिद्धान्त किराये-भाडे को 
न्यूनतम दर को बताता है जिससे कम किराया-भाडा निर्धारित नहीं कियान्‍जा सकतू | 
यदि किया जाता है तो रेलो को अपना' व्यावसायिक दृष्टिकोण बन्द कर देना पडेगा | 

(7) तुलनात्मक लागतो को सालूम करना--यद्यपि सही लागत निर्धारित 
करना कठिन कार्य है फिर भी विभिन्न वस्तुओ की तुलनात्मुक लागत मात्रुम की जा 
सकती है और उसी के अनुसार भाडे को समायोजित किया जा सकता है। 

(77) अधिकारियों की सनमानोी पर अकुश--रेलवे अधिकारियों की मनोवृत्ति, 
ऊंची दरो को सेवा-मूल्य के सिद्धान्त के आधार पर उचित ठहराने की होती है । उनको 
मनमाती पर सेवा की लागत का सिद्धान्त एक समुचित अकुश का कार्य करता है । 

(/४) देश की आ्थिक उनच्नति--यह सिद्धान्त इस दृष्टिकोण से भी महत्त्वपूर्ण 
है कि रेलवे विकास के लिये उनको भाडे से हुई आय सेवा की लागत के लिये पर्याप्त 
रहे, नही तो रेलवे के विकास के लिये धनराशि नही बचेगी । 

2. सेवा की उपयोगिता या सेवा सुल्य का सिद्धान्त--इस 'सैड्धान्त के 
अनुसार रेल अधिकारियों को चाहिए कि वे रेल का भाडा यात्रियो व माल भेजते वाले 
ग्राहको को परिवहन की सेवा से मिलने वाली उपयोगिता के आधार पर निर्धारित 
करे । व्यक्तिगत ग्राहक को जितनी सेवा दी जाती है, उससै उतनी रकम ली जाती हे। 
सेवा के मूल्य की अधिकतम सीमा व्यक्ति के मूल्य देने की क्षमता पर निर्भर होती है । 
सेवा का मूल्य व्यक्ति को प्राप्त होने वाली उपयोगिता के आधार पर निश्चित किया 
जाता है। इसी प्रकार ऊंचे मूल्य वाली वस्तुओ की देय क्षमता अधिक और कम मुल्य 
वाली वस्तुओं की देय क्षमता कम होती है । 

कठिनाइय।--इस सिद्धान्त की प्रमुख कठिनाइयाँ इस प्रकार हे-- 

(3) प्रत्येक व्यक्तियों की सेवाओ की उपयोगिता का मूल्याकन करना सस्भनर 
नही हो पाता है। 

(7) उपयोगिता से परिवर्तेत समय-ससय पर होता रहता है जिसका सही 
मूल्याकन नही हो पाता है । 

(78) यह अधिकतम मूल्य की ओर विशेष ध्यान देता है । 

(९) यह सिद्धान्त अंन्यायपूर्ण है क्योकि इससे समाज को विकसित होने का 
मौका तहीं मिलता है। 


६ 
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(५) यह सिद्धान्त सेवा लागत सिद्धान्त की उपेक्षा करता है । 
(५३) यह केवल माँग पक्ष की ओर ही ध्यान देता है। 


भह्त्त्व हे 
(५) यह सिद्धान्त कुछ व्यावहारिक प्रतांत होता है क्योकि प्रत्येक यातायात 
द्वारा उतना ही किराया-भाडा लिया जाता हं जितना कि वह वास्तव मे दे सकता 


। 
के (४) इस सिद्धान्त म गरीब और अमीर, कम सूल्यवान व अधिक मूल्यवान 
वस्तुओ को ध्यान मे रखा जाता है । 

3 विभेदात्मक सूल्य सिद्धान्त-- जिस सिद्धान्त द्वारा रेल अपनी किराये-भाहे 
की नीति निर्धारित करती है। उसे विभेदात्मक मूल्य सिद्धान्त कहते है । इस सिद्धान्त 
के अनुसार रेल अमीर-गरीब मे भेद-भाव करके किराया-भाडा लेती है । इससे ग्राहक 
की देय शक्ति का विशेष ध्यान रखा जाता है। अत* जितना यातायात सहन कर 
सकता है (४४४७६ #8 70१ ४६7० जया! हद ) नाम से भी इस सिद्धान्त को पुकारा 
जाता है और प्राय. यही नाम अधिक प्रचलित और लोकप्रिय हो गया है । 

विभेदात्मक सिद्धान्त का आधार--विभेदात्मक नीति के निम्नलिखित आधार 


है--- 

(2) सॉँग भेद--रेल परिवहन से भेजी जाने वाली वस्तुओं मे माँग के अनुसार 
विभेद किया जाता हू। इस माँग विभेद के बहुधा 3 रूप देखने मे आते है -.- 

जप) वस्तु विभेद 

(ब) स्थान विभेद 

(स) व्यक्ति विभेद 

(अ) वस्तु विभेद--अरिवहन लागत समान होते हुए भी केवल वस्तु मूल्य के 
आधार पर भाडे में भेद-भाव करना वस्तु-विभेद कहलाता है। छोटे आकार के मूल्य- 
बान पदार्थ अधिक परिवहन व्यय सहन कर सकते है किन्तु इसके विपरीत बड़े आकार 
के सस्ते पदार्थ अधिक परिवहन व्यय सहन नही कर सकते । इसी सिद्धान्त के अनुसार 
रेले, चाँदी, सोते जैसे मूल्यवान पदार्थों के सम्बन्ध मे अधिक किराया लेती है और 
कोयला, लकड़ी आदि के सस्बन्ध में कम किराया लेती है। 

(अ) स्थान विभेद--वस्तुओ की भाँति विभिन्न स्थानों मे भी भेदभाव किया 
जाता है। चक्‍्करदार मार्गों का/किराया-भाडा, समुदाय सम्बन्धी किराया-भाडा और 
कस व अधिक दूरी का' किराया-भाड़ा इसके सजीव प्रमाण है । 

(स) व्यक्ति विभेद--इसमें माल भेजने वाले या यात्री से उसी सेवा के लिए 
दूसरे की अपेक्षा ऊंचा किराया-भाड़ा लिया जाता है अथवा उसी किराये-भाडे पर एक 
को दूसरे की अपेक्षा अच्छी सेवा प्रदात की जाती है। 

(7) लागत भेद--किराया- निर्धारण में लागत (औसत लागत) को आधार 
मानकर वविभेद किये जाते है। जहाँ रेलवे पहाड़ी स्थानों के भारी उतार-चढ़ाओ से 
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अथवा सुरगो से निकलती है वहाँ उनका प्रारस्भिक पूंजीगत व्यय ही अधिक नही होता 
बल्कि उनको सचालन व्यय भी अधिक करना पडता है। ऐसे क्षेत्रो वाली रेलो द्वारा 
लागत व्यय के आधार पर अन्य क्षेत्रों की अपेक्षा अधिक किराया-भाडा लग्राया जाता 
है जो कि न्याय सगत भी है। लागत व्यय के अनुसार ही उन वस्तुओं का भाडा भी 
अधिक होता है जिन्हे ले जाने में रेलो की अधिक सावधानी बरतनी पड़ती है जैसे 
काँच का सामान अथवा अन्य वबस्तुएँ जिनके लिए अधिक गति अपेक्षित है जैसे--ताजे 
फल इत्यादि । 

(४) सॉँग और लागत भेद---माँग ओर लागत दोनो के भेद के कारण किराये- 
भाडे मे अन्तर होने का व्यावहारिक उदाहरण प्रथम और द्वितीय श्रेणी का किरुया 
है। प्रथम श्रेणी के यात्री अधिक सुख-सुविधाएं चाहते है जिसके लिए रेलों को अधिक 
व्यय करना पडता है किन्तु साथ ही साथ उनकी माँग तीव्रतर और उनकी आय अधिक 
होने के कारण ही उनसे अधिक किराया लिया जाता है । 

(7४) भावी हित--रेल किराये-भ डे की नीति मे भद-भाव हितो को ध्यान 
मे रखकर किया जाता है। रेले एकाधिकारी व्यवसाय है। अतः (उन्हें इस बात का 
पूर्ण विश्वास रहता है कि वर्तमान मे किसी उद्योग विशेष को प्रोत्साहित करते के लिए 
यदि कम भाडा लिया जाता है तो भविष्य मे उसके समुन्नत होने पर अधिक भाडे का 
लाभ उन्ही को मिलेगा, अन्य किसी को नही । 

(०) सामाजिक या लोक हित--रेले किराये-भाडे मे लोकहित से प्रेरित होकर 
भी विभेद करती है। सस्ती वस्तुओ का भाड़ा कम रखा जाता है ताकि ऐसी' वस्तुओं 
का परिवहन प्रोत्साहित किया जा सके । भारत में कोयले, भूसा व चारे एन जीवित 
पशुओ के लिए विशेष प्रकार के सस्ते भाडे की दरे रखी गयी है। बाढ़ और अकाल के 
समय' भी रेल में कुछ परिवर्तन किये जाते है । 

(४०) राष्ट्रीय विकास--देश के विकास में कुछ आश्वारभूत वस्तुओं का विशेष 
महत्त्त होता है। उन पर किराये-भाडे की दर कम रखी जाती है। 

इस विभेदात्मक नीति मे एक ओर तो रेले यातायात की देय शक्ति का पूरा 
ध्यान रखती है और दूसरी ओर इस बात पर भी ध्यान रखती है कि यातायात क्‍या 
सहन करेगा । यही दोनो इस भेद-भाव की उच्चतम और न्यूनतम सीमाये बाँधती है 
अतः इन दोनो बातो का अर्थ समझ लेना उपयोगी होगा । 

, यातायात क्या सहन करेगा (४४४8६ (४6 ४७#0० शत! 9687)--यह 
यातायात की देय शक्ति की ओर सकेत करता है। रेब्रु एक एकाधिकारी व्यवसाय है 
जिसे विभेदात्मक किराये लगाने की शक्ति प्राप्त है। इस शक्ति कम रेले सदुपयोग भी 
कर सकती है और दुरुपयोग भी । यदि रेले किराया-भाडा' इस प्रकार निर्धारित करती 
है कि यातायात बढता रहे और उसमे कमी न आने पाये तो इस शक्ति का सदुपयोग 
समझा जायेगा । यह स्थिति तभी उत्पन्न हो सकती है जब रेल दरे उपभोक्ता की उच्च- 
तम देय शक्ति के अनुसार नही बल्कि उच्चतम लाभ की मात्रा का ध्येय. रखकर लगाये 
इसके विपरीत यदि दरे उपभोक्ता की उच्चतम देय शक्ति के अनुसार ही लगायी जाती 
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है और यातायात के ऊपर उनके प्रभाव की ओर ध्याव नही दिया जाता तो रेले अपनी 
एकाधिकारी शक्ति का दुरुपयोग करेगी । सक्षेप में, देय शक्ति के अनुसार किराया-भाश 
लगाते समग्न यातायात की नव्ज पर हाथ रख कर रेलो को काम करना चाहिए। 

2 रेल क्‍या सहन कर सकती है 4040, (6 िवाजवए टथात 98५४ )-- 
यातायात की देय शक्ति रेल भाडे की उच्चतम सीमा का निर्धारण करती है और रेलो 
का यातायात ले जाने का विशेष व्यय उसकी न्यूनतम सीमा बाँधता हे । यह उल्लेख- 
नीय है कि न्यूनतम सीमा भी सदैव यातायात का ढुलाई व्यय ही नही होता बल्कि 
रेलो की अपनी सामर्थ्य होती हे। खाद, नमक, कोयला इर्त्याद ऐसी बस्तुएँ है जिन्हे 
रेले अपने वास्तविक ढुलाई व्यय से कम भाडे पर ले जाने में समर्थ है किन्तु औद्योगिक 
कच्चे पदार्थ इत्यादि वस्तुएं ऐसी है जिनसे उनका वास्तविक ढुलाई व्यय अवश्य वसूल 
होता चाहिए । कुछ और वस्तुएं जिनसे ढुलाई व्यय से ऊँचा मुल्य लेकर ही रेले उन्हें 
सेवा प्रदान कर सकती है । इस प्रकार भाडे की न्यूनतम सीमा लगाते समय रेले अपनी 
निजी सहन शक्ति को ध्यान में रखती हु । 


९ 


कठिनाइयाँ 


इस सिद्धान्त की प्रमुख कठिनाइयाँ निम्नलिखित है 

(3) सहन क्षमता का निर्धारण--इस सिद्धान्त मे यातायात्त की देय शक्ति व 
रेल की सहन शक्ति आदि ऐसी धारणाएं है जिनका निर्धारण करना सम्भव नही है। 
इनको निश्चित करने के लिए कोई उचित आधार नही है । 

० ६) विवाद ग्रस्त-- किराया निर्धारण एक विवाद ग्रस्त विषय हे क्योकि इसमे 
भुगतान क्षमता का निर्धारण नहीं हो पाता ह। उपभोक्ता की भुगतान क्षमता क्या है 
यह निश्चित करना अत्यन्त कठिन है। समाज के हित के मूल्याकत का कोई निश्चित 
आधार न होने के कारण देलवे अधिकारी इस सिद्धान्त के अनुसार मनमानी ढंग से 
किराया निश्चित कर सकते है। 


महत्त्व 


(3) न्यायपुर्ण--यह एक न्यायपूर्ण एवं नीति सगत सिद्धान्त हे क्योंकि इसमे 
कम आय वाले व्यक्तियों से कम किराया और अधिक आय बाले व्यक्तियों से अधिक 
किराया लिया जाता है। इसी प्रकार कम मूल्य वाली वस्तुओ पर कम भाड़ा और 
अधिक मूल्य वाली वस्तुओं पर अधिक भाड़ा लेना न्याय सगत है । 

(7) रेलो का विकास--यह सिद्धान्त रेलो के विकास के लिए अच्छा है क्योकि 
रेलो को अधिक मात्रा भे यातायात उपलब्ध होता है और उनके लाभ की माज्रा' बनी 
रहती है। 

'.... (॥7) यातायात की निरस्तर माँग--इस सिद्धान्त के अनुसार यातायात की 
निरन्तर झ्लाँफ बनी रहती है क्योकि सभी व्यक्तियों से उनकी क्षमता के अनुसार ही 
किस़या किया जाता है । 
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(7५) भ्रतिस्पर्धा को कम करना--इस सिद्धान्त के अन्तर्गत कम से कम किराया 
भाडा लिया जाता हे जिससे प्रतिस्पर्धा को कम किया जा सकता है। यातायात के 
दूसरे साधनों से अधिक सुविधा और कम किराया लेकर प्रतिस्पर्धा मे सफलूता प्राप्त की 
जा सकती है । 

(४) संयुक्त लागत की पूर्ति-+सेवा लागत और सेवा मूल्य सिद्धान्त मे लागत 
और उपयोगिता को सही-सही आऑकना असम्भव है अत भुगतान करने की क्षमता के 
आधार पर किराया निर्धारित करके सस्पूर्ण लागत को निकाला जा सकता है। गरीबों 
से कम किराया और अमीरों से अधिक किराया लेकर लागत को पूरा किया जा सकता 
हे । 

श शक 
(५7) सामाजिक कल्याण---इस सिद्धान्त मे सामाजिक तथा राष्ट्रीय महत्व को 
ध्यान में रखते हुए किराया का निर्धारण अलग-अलग किया जाता हैं। उदाहरण के 
लिये सुरक्षा सम्बन्धी कार्य के लिए आर्थिक विकास के लिये, क्षेत्रीय तथा सतुलित विकास 
को प्रोत्साहित करने के लिये अलग-अलग किराया लिया जाता है। 


भाडे के प्रकार या' अन्य सिद्धान्त 


(फंया03 छत ४87९ ० 0फ्रक शि प्रणा0७५) 


उपयुक्त सिद्धान्तो के आधार पर विभिन्न प्रकार की भाडा-दरे प्रयोग मे आ 
रही है । प्रमुख भाडा-दरे निम्न है-- 

!, समानासतर दर या मील भाडा--इस सिद्धान्त के अन्तर्गत भाडा अथवा 
दर दूरी के अनुपात से घटता-बढता है। जैसे 25 मील का भाडा 5 मील के श्वाडे का 
ठीक 5 गुना होता है। स्पष्टत जिस अनुपात में यातायात की दूरी बढती है उसी 
अनुपात में उसके किराये म भी वृद्धि होती जाती है। सन्‌ ]948 तक भारतीय रेलो 
के वर्ग भाडे (0955 २७०७७) इसी सिद्धान्त पर आधारित्ष थे। 

लाभ--(१) इस सिद्धान्त का प्रमुख गुण सरलता है। इसी गणना अत्यन्त 
सरल है । 

(9) यह सिद्धान्त एकाधिकारी की भेद-भाव नीति पर एक स्वाभाविक प्रति- 
बन्ध है । 

(४7) दूरी के अनुसार भाडा वृद्धि न्याय सगत प्रतीत होती है । 

(१५) इस सिद्धान्त को अपनाने के लिये मनुष्यों अथवा माल के वर्गीकरण की 
विशेष आवश्यकता नही रहती है । 

दोष---(9) यह सिद्धान्त दूरवर्ती यातायात को हतोत्साहित करता है । 

(9) यह सिद्धान्त अवैज्ञानिक है क्योकि दूरी बढते के साथ-साथ दुलाई व्यय 
उसी अनुपात में नही बढता, वरत्रु कम दर से बढता है । 

(४0) इसे कठोर, लोचहीन एवं अवास्तविक कहा जाता है, क्योकि यह याता- 
यात को सीमित कर देता है । । 
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(7०) यह रेल सचालन की भौगोलिक एवं भौतिक परिस्थितियों की उपेक्षा 
करता है । 

(५) यह भाडा सिद्धान्त न्‍्यायोचित नहीं माना जाता क्योकि औद्योगिक कच्चे 
माल, कोयला और अन्य बडे आकार किन्तु कम ,सूल्य की वस्तु में दूरवर्ती भाडा सहन 
नही कर सकती । 

2 प्रादेशिक भाड़ा--उस पद्धति मे रेल के प्रदेश को समान दूरी के क्षेत्रों मे 
बॉट दिया जाता है और उस क्षेत्र के अन्तर्गत माल ले आने और ले जाने का भाडा 
एक ही रहता है। एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र को जाने मे भाडा बढता है। दूसरे क्षेत्र मे 
चाहे यात्रा ब्रहुत थोडी ही क्यों न हो, भाडा पूरा ले लिया जायेगा । उदाहरण के लिए 
यदि 00 किलो मीटर रेलवे लाइन को !0-0 किलोसीटर के वर्गों मे बाँट दिया 
जाय तो किसी एक वर्ग में *चलने वाले परिवहन से केवल 0 किलोमीटर के लिये 
निर्धारित औसत भाडा लिया जावेगा जैसे--4,7 या 9 किलोमीटर तक जाने वाले 
ट्रैफिक के लिये भाडा एक ही होगा । 

लाभ--(३) इसका सबसे महत्त्वपूर्ण गुण सरलता है। एक प्रदेश का भाडा याद 
रखना सहज सम्भव है । 

(४) यह सिद्धान्त मितव्ययी भी है क्याकि इसमें भाडा दर-पुस्तक रखने तथा 
जटिल हिसाब प्रणाली अपनाने की आवश्यकता नही रहती है । 

(370) यह सिद्धान्त पर्याप्त व्यावहारिक है, क्योकि कुछ यातायात कम दूरी का 
होता है तथा कुछ अधिक दूरी का तथा आशा यह रहती है कि दोनो प्रकार का याता- 
यात मिलहा रहेगा और एक की हानि दूसरे से पूरी हो सकेगी । 

दोष---(7) यह सिद्धान्त कम दूरी के यातायात को ह॒तोत्साहित करता है क्योकि 
उस अपने उचित भाग से अधिक भाडा देना पडता है तथा दूरवर्ती मातायात को उचित 
भाग से कम किराया देना पड़ता है । 

(४) इससे रेलो को हानि होती हे, क्योकि यात्तायात अन्य साधनों की ओर 
चला जाता है । 

(भा) क्षेत्र का भाड़ा दूरी के औसत के अनुसार लगाया जाता है। यदि क्षेत्र 
अधिक बडे है तो जनता में असन्तोष उत्पन्न करते है। 

(४7) इस पद्धति के अन्तर्गत दरे बार-बार बदलनी पडती है और एक उचित 
संतुलन नही रह पाता । 

(९) रेलो के लिये प्रादेशिक प्रभार पद्धति अनुपयुक्त है क्‍योंकि न तो रेलो को 
डाकखाने जैसा एकाप्रिकार होता और न रेल भाडे उतने हो सकते है जितने कि डाक 
व्यय । 

3. शुफ्डाकार भाडा--इस, पद्धति के अन्तर्गत भाडे की' दरो मे दूरी के अनुपात 
में परिवर्तत नही होता बल्कि जैसे-जैसे दूरी बढती जाती' है, वैसे-बैसे किराये-भाडे की' 
दरो में कमी होती जाती है | 

भारतवर्ष में माल परिवहन पर इस प्रथा के अनुसार ही भाडा वसूल किया 
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जाता है । इसी पद्धति के आधार पर भारत में सवारी गाडियो की दरो मे अप्रैल सन्‌ 
955 से परिवर्तन किया गया। 

लाभ---(7) समानान्‍्तर भाडे की अपेक्षा यह अधिक वैज्ञानिक है, क्योकि ठीक 
दूरी के अनुपात से परिवहन व्यय नही बढ़ता वरन कुछ कम बढता है । 

(४) इस प्रकार की दर से दूरवर्ती यातायात को प्रोत्साहन मिलता है तथा 
विकेन्रीमकरण व औद्योगिक विकास मे सहायता मिलती है । 

दोष--(2) यह सिद्धान्त अल्प दूरी के यातायात को हतोत्साहित करता है 
और उसे सीमित करता है । 

(४) इसका अकेला प्रयोग सम्भव नहीं है, इसे भेदमूलक सिद्धरत्त के साथ 
अपनाया जाता है । 

4. डाक सिद्धान्त--यह सिद्धान्त प्रादेशिक प्रमाण सिद्धान्त के समान है । 
इसके अन्तर्गत सम्पूर्ण देश को एक प्रदेश माना जाता है। अत. चाहे पत्र इलाहाबाद 
से बम्बई भेजे या इलाहाबाद से कलकत्ता छाक दर एक ही होगी अर्थात्‌ देश के अन्दर 
डाक से भेजी जाते वाली वस्तुओ में दूरी को महत्व नहीं दिया ज़ाता। इस' प्रकार 
इस पद्धति मे एक ही किराया भाडा होता है । 

लाभ---(2) इस पद्धति का सबसे बडा लाभ इसकी सरलता है । इसमे हिसाब 
लगाना अत्यन्त सरल होता है सयुक्त राज्य अमरीका से ऐसा सिद्धान्त कुछ रेलो ने 
अपनाया है । 

दोष--(7) यह पद्धति बेकार और अन्‍्यायपूर्ण है क्योकि इसमे लागत, सामा- 
जिक हित, आथिक विकास, यात्रा की इच्छा आदि पर ध्यान नही दिया जाता है। 

(४) अधिक दूरी की यात्रा को गह पद्धति प्रोत्साहित करती है इससे कम दूरी 
की यात्रा नहीं की जाती है क्योकि यात्रियों को यदि कही सस्ता साधन मिल जायेगा 
तो उसी का प्रयोग करेगे । 


(४) यह पद्धति व्यावसायिक हित को भी ध्यान में नही रखती है । 

5 सासूहिक भाड़ा--क़िसी क्षेत्र विशेष के अनेक स्थानों को एक समुदाय सान 
लिया जाता है जिसमे सभी स्थान प्रेषण स्थान से समान दूरी पर नहीं होते। इस 
केन्द्रीय स्थान से उस सभी स्थानों का भाडा बिना दूरी के विचार के एक ही रखा 
जाता है। वास्तविक भाडा कम से कम दूरवर्ती स्थान के भाडे के समान रखा जाता है, 
इस पद्धति का लाभ यह है कि इसमे पुस्तक लिखने-पढने का काम बहुत कम रहता है । 

6, बर्गें भाड़ा--इसके अन्तर्गत रेलो को छोटे-छोटे वर्गों मे बाँठ दिया जाता 
है। इन वर्गों को स्टेशनों के अनुसार उपबर्गों मे बॉर्' दिया जाता है और वर्ग से वर्ग 


तथा उपवर्ग से उपवर्ग के लिए अलग-अलग दरे निश्चित की जाती हैं। संयक्त राज्य 
अमरीका में इस सिद्धान्त को मान्यता ग्राप्त है। 


विशेष भाडा---विशेष परिस्थितियों में विशेष प्रकार के स्थानीय यातायात को 
प्रोत्साहित करने के लिए विशेष प्रकार का सस्ता भाडा लिया जाता है। भारतीय रेले 
डक (5080007 ६0 58000) तक के भाड़े इसी सिद्धान्त के अनुसार 
लग । 
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व्यवहार में रेल भाड़े एव दरे 
(रिवाश4) रि३६४५ 70 २806५ 70 ?79५४०४) 

व्यगहार में रेलवे भाडे किन्‍्ही निश्चित सिद्धान्तों के आधार पर निर्धारित 
नही होते बल्कि अनुभव के द्वारा रेल दरो एवं / भाडो का निर्धारण किया जाता है। 
रेले थोडे ट्रैफिक से अपना कार्य शुरू करती है इसलिये प्रारम्भ मे रेल दरे एवं भाड़े भी 
ऊँचे होते है परन्तु जैसे-जैसे ट्रैफिक बढ़ता है और सेवा लागत कम होती जाती है तथा 
रेलवे भाडा भी कम होता जाता है । द्वेफिक बढते के साथ-साथ भाडे घटना तब तक 
जारी रहता है जब तक कि सीमान्त लागत सीमान्त आय के बराबर नही हो 
जाती । अन्य शब्दों में, जब तक निम्नतम दरवाले टद्रेफिक को ले जाने की लागत 
उससे प्राप्त आय के बराबर नहीं हो जाती। यदि रेलें इस सीमा से कम भाडे लेती है 
तो उन्हे हानि होगी जिसकी क्षति पूर्ति के लिये अन्य वर्ग के ट्रेफिक दर मे रेलवे वृद्धि 
करेगी । ही 

व्यवहार मे सभी देशो की रेलो ने उक्त नीति का अनुकरण किया है जिसमे 
उन्हें निम्न आदर्शों ते मार्म-दर्शन मिला हे । “()) ट्रैफिक प्राप्त करो । जितना अधिक 
ट्रैफिक ले जाया जायेगा, उतनी ही कम कीमत उनके ले जाने मे पडेगी। इसलिये 
सर्वप्रथम ट्रैफिक प्राप्त करो (9) भाडा दर इतनी ऊंची मत रखो कि कोई द्वेफिक हाथ 
सें निकल जाय, किन्तु यह ध्यान रहे कि, (7४) भाडा-दर इतनी कम भी न हो कि 
उसमे सम्बन्धित ट्रैफिक के लिये व्यय हुई अतिरिक्त लागत भी न निकल पाये |”! 


शी वस्तुओं का वर्गीकरण 


((84्नक्ट्डता ता (3605 ) 


विभिन्न प्रकार की वस्तुओ की भुगतान क्षमता पृथक्‌-पृथक्‌ होती है, परच्तु 
प्रत्येक वस्तु के लिए, अलग-अलग भाडा निर्धारित करना सम्भव नहीं है, इसलिए यहु 
आवश्यक है कि वस्तुओ का वर्गीकरण किया जाय और प्रत्येक वर्ग के लिए पृथक्‌-प्रथक्‌ 
भाडा निर्धारित किया जाय । 

वर्गीकरण का आधार जितना उचित और न्यायपूर्ण होगा भाडा-निर्धारण उतना 
ही उचित और वैज्ञानिक होगा । बस्तुओं के वर्गोकरण के लिए निम्नलिखित 3 आधारो 
को अपनाते है--- 

!, साँग पक्ष--जिस' वस्तु को रेल यातायात की सुविधा की अधिक आवश्यकता 
होगी उसका भाडा अधिक होगा ८ कम साँग वाली बस्तुओ का भाडा कम होगा। माँग 
की तीव्रता के आधार पर भाडा देने की अधिकतम क्षमता निर्धारित होती है | इसका 
निर्धारण करते समय निम्न तथ्यों को ध्यान मे रखना चाहिए--- 

() वस्तु का सुल्य--माँस की दृष्टि से प्रत्येक वस्तु की भाडा सहन करने की 
शक्ति का ध्यान रखना आवश्यक है । माँग का अनुमान" मूल्य से लगाया जाता है। 


8. ९.७, लैलजकाए : फ्रीर्याल्याड ए रिध्याजबए डिट070ॉ० ९, 79. 
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सस्ती वस्तुओं की सहन-शक्ति कम और मुल्यवान वस्तुओ की अधिक होती है । इसी 
कारण सस्ती वस्तुओ को वर्गीकरण करते समय निश्न' श्रेणी में और मँहगी वस्तुओ को 
उच्च श्रेणी मे रखते है। निम्न श्रेणी का भाडा कम और उच्च शछेणी का भाडा अधिक 
होता है । द 
(0) यात्रा के प्रारस्सिक और अन्तिस स्थानों का मुल्य--यात्रा के प्रारश्भिक 
और अन्तिम स्थानों के बीच वस्तु के मुल्य का सीमान्तर (7797877) जितना अधिक 
होगा उतनी ही ऊँची श्रेणी प्रदान कर वस्तु से ऊंचा भाडा' लिया जा सकता है और 
यह मृल्यान्तर जितना कम होगा उतनी ही निम्न श्रेणी मे वस्तु रखी जाएगी तथा भाडा 
कम लिया जायेगा । 

(70) प्रतिस्पर्धा--जिन वस्तुओं के यातायात में अन्य परिवहन-साधनो से 
प्रतिस्पर्धा रहती है उन्हे अपेक्षाकृत नीची श्रेणी प्रदान की जाती है जिससे कि वस्तु पर 
अधिक भाडा न देना पडे और वह अन्य परिवहन प्रसाधनों के प्रति आकषित न हो । 
भारतीय रेले कोयले की ढुलाई लागत से भी कम भाडे पर करती है क्योकि ऊंचा भाडा 
लेने की स्थिति मे इसका परिवहन समुद्र मार्ग से होने लगेगा । 

(7५) नये उत्पादन केन्द्र--नये उत्पादन केन्द्रों अथवा नये बाजारो की क्षेत्रीय 
प्रतिस्पर्धा के बचाव के लिए भी वहाँ निर्मित या विक्रय की जाने वाली वस्तुओं को 
नीची श्रेणी प्रदान करके नीचा भाडा लिया जाता है । 

(५) समान स्वभाव--वस्तुएँ यदि समान उपयोग की है तो उन्हे एक ही श्रेणी 
मे रखा जाएगा जैसे साबुन, सोडा आदि को एक ही श्रेणी मे रखा जाता है और लग- 
भग' समान भाडा वसूल किया जाता है । 

(ए) सामाजिक हित---सामाजिक हित की वस्तुओ को निम्न श्रेणी मे रखा 
जाता है और उनसे कम भाडा लिया जाता है। अनाज, नमक, हाथकरघा' के वस्त्र 
आदि का विशेष महत्व है जिससे उन्तको निम्न श्रेणी मे रखा जाता है। 

2. पूर्ति पक्ष--पूर्ति की दृष्टि से परिवहन' सेवा की लागत को ध्यान्त मे रखा 
जाता है। विभिन्न परिस्थितियों मे प्रदान की गई सेवा का लागत व्यय अलग-अलग 
होता है । अत' वस्तुओ का वर्गीकरण करते समय निम्न परिस्थितियों पर विचार करना 
आवश्यक है । 

(7) भार और आकार का अनुपात--भाडा वस्तुओ के भार के अनुसार निर्धा- 
रित होता है लेकिन जो वस्तुएँ छोटे आकार की होती है किन्तु जिनका भार अधिक 
होता है उनको ले जाने में रेलो को अधिक सुविधा होज्ञी है। दूसरी तरफ जो वस्तुएँ 
अपने भार के अनुपात्त से आकार मे बडी 'होती है, उनको ले जामे भे रेलो को असुविधा 
रहती है क्योकि बडे आकार के कारण एक डिब्बे मे थोडो-सी वस्तुएँ रखी जा सकती 
है और उत्तका भाडा भी कम मिलेगा । अत. प्रथम श्रेणी की वस्तुओं को उनके मुल्य 
का विचार छोडकर उच्च श्रेणी मे रखा जाता है (अर्थात्‌ अधिक भाडझा लिया जाता 

) और द्वितीय श्रेणी की वस्तुओं को निम्न श्रेणी मे । 
(४7) बस्तु का परिसमाण अथवा ग्रॉठों का आकार --साधारणतया कम मात्रा 
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में जाने वाले माल को उच्च श्रेणी और एक साथ अधिक माता में जाने वाले माल को 
निम्न श्रेणी दी जाती है। कारण यह है कि छोटी गाँठो के सम्बन्ध मे रेल को माल के 
एकत्र करने, लादने-उतारने इत्यादि की अतिरिक्त सेवाएँ प्रदान करनी पडती हैं जिनके 
लिये अतिरिक्त व्यय करना पडता है । रु 

(४४) सार्गे का जोखिम--जिस वस्तु को ले जाने भे जितनी अधिक जोखिम 
पडती है उसको उतनी ही ऊँची श्रेणी मे रखा जाता है। चीनी मिट्टी एवं काँच के 
पदार्थ के टूटने का अधिक भय रहता है। जिससे उनको ऊँची श्रेणी मे रखते है और 
उन पर अधिक भाडा लिया जाता है। पेट्रोल, तेजाब तथा गन्धक के कारण अन्य 
वस्तुओ के वष्ट होते का भय बना रहता है जिससे उन्हे उच्च श्रेणी मे रखा जाता है। 

(7४) समय--वस्तुओ के वर्गीकरण से समय भी एक महत्त्वपूर्ण तत्त्व है। तेज 
गाडियो से भेजी जाने वाली वस्तुओ की लागत अधिक पडती है जिससे उनको उच्च 
श्रेणी मे रखते है और भाडे की रकम भी अधिक होती है। अडे, फल, मछली आदि 
को सुरक्षित भेजने के लिये तेज गाडियो की आवश्यकता पडती है । अतः इनको उच्च 
श्रेणी मे रखा जात है। 

(०) पेकिग--जिन वबस्तुओ की पैकिंग सुहृढ होती है उन्तको निस्त श्रेणी मे 
रखा जाता है। इसका कारण यह है कि अच्छी पैकिंग से सार्ग की जोखिमे कुछ कम 
हो जाती है तथा माल को उतारने-चढाने से भी सुविधा हो जाती है । इसके विपरीत, 
जिन वस्तुओ की पैकिंग कमजोर रहती है उतको उच्च श्रेणी भे रखा जाता है तथा 
भाडा भी अधिक लिया' जाता है क्योकि इससे रेल कर्मचारियों को अधिक सावधानी 
बरतनी पड़ती है । 

(४7) नियमितता--यदि रेल अधिकारी इस आत से पूर्ण आश्वस्त हो कि कोई 
माल अथवा वस्तु अधिक मात्रा मे नियमित रूप से आता रहेगा तो के ऐसे माल को 
कुछ कम भाड़े पर भी ले जाता स्वीकार कर लेगे क्योकि ऐसे परिवहन से रेल सेवा का 
नियमित उपयोग होता रहता है और उसका संचालन व्यय भी कम हो जाता है । 

(५7) डिब्बे का प्रकार--विशेष प्रकार की वस्तुओं को भेजने के लिये विशेष 
प्रकार के डिब्बों को आवश्यकता होती है। कुछ पदार्थ खुले डिब्बे मे ले जाये जाते हे 
जैसे---लकडी, कोयला आदि, कुछ पदार्थ ऐसे होते हें जिनके लिये पूर्णतया बन्द डिब्बों 
की आवश्यकता पडती है जैसे--अन्न, वस्त्र, बर्तेत आदि तथा कुछ पदार्थों के लिये 
विशेष प्रकार के डिब्बे आवश्यक होते हें जैसे--पेट्रोल आदि के लिये गोलाकार डिब्बे। 
जो वस्तुएं खुले डिब्बे में जाती «हे उतकों निम्न श्रेणी मे रखा जाता है और जो बन्द 
डिब्बों मे जाते हे अथवा जिनके लिये विशेष प्रकार के डिब्बो की आवश्यकता पडतों 
कक उच्च श्रेणी से रखा जाता है, क्योंकि इन डिब्बों का लागत व्यय अधिक 

 है। 

(शत) हुलाई में रिक्त स्थान--माल के लादने अथवा ले जाने में डिब्बो मे 
जितना ही अधिक रिक्त स्थान होगा, उतना ही उसका वर्गोकरण ऊँचा' होगा । 

(३5) प्रतिब्रोगिता---कुछ वस्तुएँ ऐसी होती हैं जिनके लिये विभिन्न वाहनों 
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जैसे--रेल, मोटर व जलमार्ग में प्रतियोगिता होती है। ऐसी बस्तुआ को रेल मार्ग 
की ओर आकर्षित करने के लिये निम्न श्रेणी मे रखा जाता है । 

(४) स्थानापन्न वस्तुएँ--जो वस्तुएँ अन्य किसी वस्तु की स्थानापन्न होती है 
उन्हे प्राय एक ही श्रेणी में रखा जाता'है जिससे कि उनमे से एक का परिवहन भाद्य 
बढने से उसका आतना-जाना बन्द त हो जाय । 

उपर्युक्त विवेचन से स्पष्ट है कि वस्तुओ का वर्गीकरण कोई सरल कार्य नहीं 
। 


/२े7 


भारतीय वस्तु वर्गीकरण 


(जवान (ी8$छागिए्थ्वत00 0 (5 0005) 


| जप्रौल 970 से वस्तुओं का एक नवीन वर्गीकरण शुरू किया गया । वर्गों 
मे अ, ब, स, का अन्तर समाप्त कर दिया गया और दो प्रकार के वर्गीकरण की रचना 
की गयी । एक वर्गीवरण (30 वर्ग सख्याएँ) थोक ढुलाई के निमित्त हैं जो दस विवटल 
अथवा अधिक माल की ढुलाई पर लागू होता है और दसरी वर्गमाला (7 वर्ग सख्याए) 
बह हैं, जो अल्प ढुलाई (!0 क्विटल से कम) पर लागू होती हे । 

।. वस्तु वर्गीकरण मे समय-समय पर आवश्यकतानुसार समायोजन एवं सशोधन 
भी होते रहते है। कुछ न कुछ ऐसे हेर-फेर लगभग' हर वर्ष होते रहते है जो विकासों- 
न्मुख अर्थव्यवस्था के सूचक है । 

प्रीक्षा-प्रश्न 

। उन्त सिद्धान्तों की आलोचनात्मक विवेचना कीजिये जिनके द्वारा रेले अपने 
किराये भाड़े निर्धारित करती है ? 

५७४ (22. रेल दरे निर्धारित करने मे सेवा लागत सिद्धान्त' और “बैवा मूल्य सिद्धांत 
में से किसे उत्तम समझते है और क्यों ? 

3 सिवा का भूल्य/” एवं सेवा की 'लागत' सिद्धान्तो को समझाइये । रेल 
किराये भाड़े के निर्धारण में इतके योगदान का विवेचन कीजिये । आपकी सम्मति मे 
दोनो मे से कौन-सा सिद्धान्त रेल दरे निर्धारण मे अधिक उचित एव व्यावहारिक है ? 

4. उन सिद्धान्तो को संक्षेप मे बतलाइये जिन पर रेले भाडा दर निर्धारण के 
लिये माल का वर्गीकरण करती है 

5. रेल भाडा दर रूपी महल वस्तुओ के वर्गीकरण की नीव पर खडा होता है ? 
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मारत में सड़क यातायात 
( रि080 +क्ाशूएणा: एक वां ) 


सडक यातायात'का महत्त्व-- भारत जेसे विशाल तथा ग्राम प्रधान देश के 
लिए सडको का' विशेष महत्त्व है। जेसा कि जरसी बेन्थस ने ठीक ही कहा है, “सडके 
किसी देश को रक्तवाहिनी धमनी और शिराएं है जिनसे होकर प्रत्येक सुधार प्रवाहित 
होता है ।” रस्किन ने भी इस सम्बन्ध से महत्त्वपूर्ण बात कही है--- राष्ट्र की सारी 
सामाजिक व आ्थिक प्रगति सड़कों के निर्माण में निहित है ।” वास्तव में देश की 
आर्थिक, औद्योगिक, सामाजिक, व्यापारिक एवं राजनैतिक प्रगति अच्छी सडको पर 
निर्भर करती है । “सडको को किसी राष्ट्र के आर्थिक विकास व सभ्यता का माप-यत्त्र 
माता जा,सकता है । सडकों के महत्त्व का हम निम्ताकित शीर्षकों के अस्तर्गत अध्य- 
यन कर सकते है । 


(।) आध्िक महत्त्व 


(7) क्रृि से महत्त्व--सडको का विकास कृषि के लिए अत्यन्त महत्त्वपूर्ण है । 
(अ) बेकार पडी हुई भूमि पर खेती प्रारम्भ करते के लिए सडक परिवहन से सहायता 
मिलती है। (ब) सडको से उत्तम बीज, खाद तथा औजार शीक्र पहुँचाने की सुविधा 
मिलती है। (स) सडको के माध्यम से कृषको को अपनी उपज का उचित मूल्य प्राप्त 
हो जाता है । वे अपना माल मण्डियो में ले जाकर उचित मुल्य प्राप्त कर सकते है। 
(द) खाद्यान्न के अभाव को दूसरी जगह से खाद्यान्न लाकर पूरा' किया जा सकता है 
और इस प्रकार सडके अकाल की तीज्॒ता को कम करती है । (य) सडको के विकास 
से कृषि-स्वरूप बदला जा सकता है अर्थात्‌ खाद्यान्त फसल के स्थान पर व्यापारिक फसले 
(चाय, कपास, जूट आदि) उत्पन्न की जा सकती हैं तथा फल व सब्जियों जेसी ताश- 
वान' वस्तुओ का उत्पादन' तथा बिक्री बढायी जा सकती है। (र) ग्रामीण क्षेत्र के पुन- 
निर्माण से सडको का महत्वपूर्ण योगदान है । 


(४) उद्योग में महत्त्व---(अ) सडकों के विर्कास में कारखानों के लिए ग्रामीण 
क्षेत्रों से कच्चा माल प्राप्त होता है तथा बना हुआ माल दूर-दूर तक फैले हुए उप- 
भोक्ताओं तक पहुँचता है। (ब) सडके और सडक परिवहन लघु और कुटीर उद्योगों 
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के तो प्राण है, क्योकि इनसे बना माल शहरों मे आसानी से पहुँच जाता है। (स) 
सडक परिवहन के विकास से सभी बडे पैमाने के उद्योगों के विकेन्द्रीकरण मे सहायता 
मिलती है। (द) सडके माल को रेलो तक पहुँचाकर उनके लिए पोषक का कार्य करती 
है। (थ) जिन क्षेत्रों मे रेल सेवाएं नही है वहाँ ट्रक द्वारा माल शीक्रता से पहुँचाया 
जा सकता है। सक्षेप मे उच्च कोटि का औद्योगिक विकास अच्छी सडको पर निर्भर 
करता है । 

(77) व्यापार में महत्त्व--सडके अन्य साधनों के सहायक के हैप मे कार्य 
करके आस्तरिक तथा विदेशी व्यापार की उन्नति करती है, क्योकि अच्छी सडके होने से 
माल तथा मनुष्य देश के भीतरी भागो से बहुत बडी मात्रा में आसानी से बन्दरगाहों 
रेलवे स्टेशनों तथा हवाई अड्डों पर पहुँचाए जा सकते है । पहाडी व पठारी इलाकों 
में जहाँ रेल. व जल यातायात की सुविधाएं उपलब्ध नहीं है, सडको का विशेष महत्त्व 
हे । 

(7०) अन्य आर्थिक महत्त्व--(7) सडको से सरकार को विविध करो के रूप 
में आय प्राप्त होती है । (०) अन्य यातायात के साधनों की अपेक्षा सडको का निर्माण- 
व्यय कम होता है। (गण) सडको से भी रेलो की भाँति रोजगार बढता है, मूल्यों में 
समातता' लाई जाती है तथा श्रम की गतिशीलता बढती है । 


(2) सामाजिक महत्त्व 


अच्छी सडको का सामाजिक महत्त्व भी है। (7) सडके देश के विभिन्न क्षेत्रों में 
रहने वाले व्यक्तियों को निकट लाती है और उनमे सामाजिक, सास्क्ृतिक७सह्योग' व 
एकता की भावना भरती हैं। (७) सडको के द्वारा अनेक सामाजिक सुविधाओ, जैसे 
योग्य चिकित्सक, वकील, इजीनियर, प्रसूतिग॒ह इत्यादि की व्यवस्था की जा सकती है। 
(४0) अच्छी सडको के द्वारा पर्यटक यातायात को बढानना देकर विदेशी मुद्रा अजित 
की जा सकती है। (7०) सडके प्रजातन्त्र का उपकरण है तथा गलतफहमियों व भेद- 
भाव का शत्रु हे । इस प्रकार सडके देश की मानसिक तथा नैतिक उन्नति को तीक्न 
करती है । 


(3) 'राजनेतिक महत्त्व 


देश की सुरक्षा की दृष्टि से भी सडके महत्त्वपूर्ण हे। सेना को एक स्थान से 
दूसरे स्थान पर भेजने के लिए अच्छी सडके चाहिए,। समुचित सडको के विकास के 
अभाव मे देश के सभी स्थानों पर फौजी चौकियाँ बनाना झुश्किल हो जाता है। 
सीमाओ की सुरक्षा के लिए आवश्यक है कि फौजी सामान न्यूनतम |समय में पहुँचाया 
जा सके । चीन-पाक आक्रमणो ने हमे यह सबक सिखाया है कि सीमान्त सडको का 
विकास देश की सुरक्षा-व्यवस्था का आधार है। डॉ० एस० एम० अग्रवाल के शब्दो 
में “प्रतिरक्षा की दृष्टि से सडको को शान्ति की पूँजी” कहा जा सकता है, जो कि 
युद्धकाल मे|[मुनाफा देती है।' 


484. भारत में महक यातायात 


सडक परिवहन की विशेषताएँ 

सडक परिवहत समाज की एक सूलभूत आवश्यकता की पति करता है। यह 
यातायात का प्राचीन साधन है। सडक परिवहन का अपना अलग क्षेत्र व विशेषताये 
है जिनके कारण. उसका महत्त्व अन्य साधनों की अपेक्षा अधिक है। ये विशेषतायें 
निम्न है-- 

(!) लोचकता--सडक परिवहन अन्य साधनों की अपेक्षा अधिक लोचपूर्ण है। 
इसकी सेवाएं कही भी प्राप्त की जा सकती है अर्थात आवश्यकता पहने पर बैलगाही, 
ताँगे व मोटर को घर या गोदाम के द्वार तक ले' जा सकते है। यह सुविधा रेल, जल व 
वायू परिवहन में नहीं प्राप्त है । इसी प्रकार माँग के अनुसार इनमे शीघ्रता से कमी व 
वृद्धि भी की जा सकती है । अत” लोचकता सडक परिवहन' की मूलभूत विशेषता है। 

(2) स्वतंत्रता--स्वतत्रता से आशय इच्छानुसार' मार्ग अथवा सेवा परिवर्तन 
से है। यदि कोई सार्ग वर्षा अथवा अन्य कारणों से खराब हो जाता है तो हम दूसरे 
सार्ग पर गाडी चला सकते है | इसी प्रकार सडक परिवहन में गाडी को हम सवारियों 
के लिए प्रयोग कर स़कते और माल के लिए भी । सक्षेप मे सडक परिवहन मे मार्ग और 
सेवा एरिवर्तन की पूर्ण स्वतत्रता रहती हे । 

(3) कस प्‌ंजी--सडक परिवहन से कम पूँजी की आवश्यकता होती है । जब 
कि रेल, वायुयान व जहाज परिवहन में विशाल पंजी की आवश्यकता होती है । यही 
कारण है कि सडक परिवहन का सचालन निजी व्यक्तियों द्वारा भी किया जाता है। 

(4) पूर्ण सेबा-- सडक परिवहन पूर्ण सेवा प्रदान करते है अर्थात्‌ इस यातायात 
के साधन से माल भेजने वाले के गोदास से माल उठाकर पाने वाले के गोदाम तक 
पहुँचाया जाता है। इस प्रकार बीच में माल चढाने या उतारने की आवश्यकता नही 
पड़ती है तथा माल शीघ्रता से बिना किसी जोखिम के पहुँच जाता हे । 

(5) बहुसुखी सेवा->-रेल, जल व वायु मार्ग विशेष प्रकार के बाहनों को 
चलाने के लिए निमित किये जाते है किन्तु इसके विपरीत सडको का निर्माण किसी 
वाहन विशेष के लिए न होकर सार्वजनिक हित के लिये किया जाता है। सडक परिवहन 
का प्रयोग बेलगाडी, रिक्शा, साइकिल, मोटर, टूक आदि किसी भी सेवा से हो सकता 
है । इस प्रकार हम कह सकते है कि सडके बहुउह्देशीय भावना से प्रेरित होकर सार्वजनिक 
हित के लिए बनाई जाती है । 

(6) सस्ती सेवा--सडक परिवहन से पूँजी की कम आवश्यकता पडने के कारण 
सेवा सस्ती पडती है। सडक निर्माण, व मरम्मत तथा गाडी का संचालन व्यय भी अन्य 
सभी साधनों की अपेक्षा सस्ता पड़ता है । अतः यह सेवा पर्यात सस्ती पडती है । 

(7) सुरक्षा--माल की सुरक्षा सड़क परिवहन मे अपेक्षाकृत अधिक होती है 
क्योंकि इसमे माल एक विशेष व्यक्ति के सुपुर्द कर दिया जाता है तथा यात्रा की समाध्ति 
तक उसी व्यक्ति का उत्तरदायित्व बना रहता है । रास्ते मे माल उतारने व चढाने की 
आवश्यकत्ता न होने से टूटने-फूटने का भय भी नही रहता है । 

(8) समय की बचत--यद्यपि वायुयान और. रेल की' अपेक्षा सड़क परिवहन 
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की चाल धीमी होती है । परन्तु थोडी दर के लिए अनेक प्रकार से समय की बचत होती 
है । माल भेजने अथवा ले जाने वाले के अधिकार में गाडी के रहने के कारण उसे बीच 
मे उतारने-चढाने की आवश्यकता नही रहती है। इसके साथ ही थोडे से माल से गाडी 
भर जाती है और तुरन्त यात्रा प्रारम्भ कर दी जाती है। अत सडक परिवहन में 
समय की पर्याप्त बचत हो जाती है । 

(9) पकिग--जहाज अथवा रेल से माल भेजने पर मजबूत पेकिंग की आवश्यकता 
होती है । मजबूत पैकिंग के अभाव में रेल अथवा जहाजी कम्पनियाँ माल स्वीकार नही 
करती है जबकि सडक परिवहन मे पेंकिग मे इतने चातुर्य की आवश्यकता नही होती 
है । बहुत-सी वस्तुएं तो बिना पैकिंग के भी लाद दी जाती है । 

(0) अधिकतस सामाजिक हित--रेल, जहाज तथा वायुयान से वही व्यक्ति 
लाभ उठा सकते है जिनके पास पर्याप्त धन है। किन्तु सडक परिवहन में यह समस्या 
नही होती है क्योकि जिसके पास स्वय की गाडी हे वहु सडक से माल ले जा सकता हे 
अथवा यात्रा कर सकता है । जिसके पास गाडी नही है वह पैदल यात्रा व सिर पर 
माल आदि ले जा सकता है। सक्षेप, में सडक परिवहन धनी व गरीब सबके ,लिए 
समान रूप से लाभदायक है तथा अधिकतम सामाजिक हित मे वृद्धि करता है । 


भारत मे सड़को का विकास 


प्राचीन काल में भारत में बढ़ी-बडी सडक थी। मोहनजोदबडो की खुदाई मे 
विस्तृत सडके मिली हे जो यह बताती है कि भारत के निवासी ईसा से 500) वर्ष पूर्व 
भी सडक बनाने की कला में तिपुण थे। चन्द्रगुप्त मौर्य, अशोक महान और शेरशाह जैसे 
राजाओं के शासन काल में सडको का बडे पेमाले पर निर्माण हुआ, किन्तु ब्रिटिश शासन 
काल के आरम्भ में सड़कों पर ध्यान' नहीं दिया । 

भारत में ला्ड डलहौजी के समय से सडको के निर्माण का एक तया युग प्रारभ 
हुआ । सन्‌ 885 से देश में प्रथम बार सडको के विकास के लिए केन्द्रीय सार्वजनिक 
निर्माण विभाग खोला गया। उसी वर्ष विभिन्न प्रान्तो में भी सार्वजनिक निर्माण विभाग 
खोले गए। इससे देश मे सडक निर्माण को बहुत प्रोत्साहन मिला । सन्‌ 99 मे 
सडको को प्रास्तीय विषय बना दिया गया । सन्‌ 927 में डा० एम० आर० जयकर 
के सभापतित्व मे एक सडक विकास समिति की नियुक्ति हुई जिसके सुझाव के फलस्व- 
रूप सतत 929 मे केन्द्रीय सडक विकास कोष स्थापित हुआ, जिसम पेट्रोल पर आयात 
कर व उत्पादन कर से प्राप्त आय जमा की जाती थी। इस कोष, की सहायता से सन्र्‌ 
999 तक सडको का विकास धीरे-धीरे किया जाता रहा है। द्वितीय विश्व युद्ध मे 
सड़को का अभाव सरकार को विशेष रूप म खटका । अतः सरकार .ने दिसम्बर 
948 से चीफ आफ इंजीनियरों का एक सम्मेलन नागपुर में बुलाया गया । इसने 
सडको के विकास की दस-वर्षोथे योजना बनाई । यह योजना नागपुर थोजना के नाम 
पर विख्यात हुई । 

नागपुर योजना---नागपुर योजना के मुझ्य तत्त्व अग्नलिखित थे :-- 


्र 
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(+) योजना में सडको को पाँच वर्गों मे विभाजित किया गया -- 

राष्ट्रीय सडके (ाणावां ना.्टठ/925»), प्रान्तीयः सडके (९०६ एल] 
ा80५७०७५४), बडी जिला सडके (४४]० 07५00 ९०५०५), लघु जिला सडके 
(१(007 /07५070, 3०७05) व ग्रामीण सडकें (५४॥]०४९ ९०००७) । 

(0४) योजना का उद्देश्य था कि विकसित क्ृृषि क्षेत्र मं कोई भी गाँव सडक से 
पाँच मील दूर तथा अविकसित कृषि क्षेत्र म दस मील से अधिक दूर न हो । 

(70) योजना में पुरानी सडका का सुधार एवं नयी सडकों का निर्माण, ये 
दोनो कार्य सम्मिलित थे । 

(१६५) एक निष्पक्ष सडक बोर्ड की स्थापना पर जोर दिया गया । 

(५) सडक अनुसन्धान, सडक-निर्माण सामग्री, इन्जीनियरो के प्रशिक्षण आदि 
की व्यवस्था करने पर भी बल दिया गया । 

(९7) अविभाजित भारत के लिए 448 करोड रुपये के व्यय से + लाख मील 
लम्बी सडक बनाने,का लक्ष्य रखा गया था। देश विभाजन के भारतीय सघ में नागपुर 
योजना के अनुसार 3,8,000 मील लस्बी सडको का निर्माण करना था, जैसा कि 


प्रदत्त अको से स्पष्ट है । 
नागपुर सडक योजना 








न सडके सडको की लम्बाई व्यय 
। (मीलो मे) (करोड रुपए मे) 
तक ० न निकाल ता 
राष्ट्रीय अनुयान (१२०४०७०॥७)| 7०7) 4,50 2.5 
2. राजकीय सड़के (?०५70५३७) 7879०9५ ) 58,950 ]00.8 
3. जिला की सडक्रे---बडी ().(०]07) 49,800 5,4 
जिला की सडके--छोटी (१४४४०) 89,000 66.5 
4. गाँव की सड़के---( ५7७४० 7१०००५ ) 8,23,500 24.7 
5. युद्धकाल मे पिछडे हुए कार्य 
(37९७०४ 0६ ७४०7) 8.8 
6. पूलो का निर्माण (87708778 ) 97,8 
7. भूमि प्राप्त करना (7.&00 8००५७०७४४०॥ ) 4.6 
ि ॥ ; कुल--38,38 ,000 87.5 








भारत सरकार और राज्य सरकारो ने नागपुर योजना को सामान्य रूप से 
स्वीकार कर लिया । सम्मेलन के सुझाव के अनुसार ! अप्रैल, 947 से राष्ट्रीय सडक 
के निर्माण, सुधार और अनुरक्षण का उत्तरदायित्व भारत सरकार ने अपने ऊपर ले 
लिया । एक केन्द्रीय सडक सगठन (0७७४७ २०७ (08209359/000 ) की स्थापना 
की गई परज्लु () देश-विभाजन के फलस्वरूप उत्पन्न हुईं अव्यवस्था, (2) आर्थिक 
कठिताडर्था, (3) सडक़-निर्माण की सामग्री की कमी, (4) भुमि-प्राप्त करने मे विलस्ब 
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तथा प्रशिक्षित कर्मचारियों के अभाव के कारण इस योजना के अधीन प्रगति बहुत धीमी 
रही । प्रथम योजना के आरम्भ तक केवल 27.। करोड रुपये ही व्यय हुए थे । 
नागपुर योजना की प्रगति का अनुमान निम्त अको से लगा सकते है। 








वर्ष प्रक्की सडके कच्ची सडके 
947 88,000 मील ,32,000 मील 
8950-5 ] 98,000 ,, ,5५000 ,, 





950-5। में प्रथम योजना के आरम्भ होने पर नागपुर योजना के कार्यक्रमों 
को योजना कार्यक्रम का अग बना लिया गया । 


पचवर्षीय योजनाओ मे सड़को का विकास 


प्रथम पंचवर्षीय योजना--प्रथम योजना मे सडको के निर्माण पर 47 करोड 
रुपए व्यय किए गए तथा 26,000 किलोमीटर नई पक्‍की तथा 72,398 किलोमीटर 
कच्ची सडके बनाई गईं। लगभग 6 हजार किलोमीटर पुरान्के सडको की मरम्मत 
की गई तथा विभिन्न स्थानों को मिलाने के लिए ,030 किलोमीटर लस्बी शुद्धला- 
सडक बनाई गयी । 


द्वितीय पच्रवर्षोष योजना--इस योजना में सडक यातायात के विकास पर 
254 करोड रुपये खर्च किए गए। इस योजना मे पक्‍की सडको की लस्बाई, 2 लाख 
33 हजार किलोमीटर और कच्ची सडको की लब्बाई 4 लाख 73 हजार किलोमीटर 
हो गई । सन्‌ 960 मे सीमा क्षेत्रों मे सडको के विकास के लिए एक मडल (छ०667 
६००९ 7267७॥0977०7६ 8047 6) स्थापित किया गया । इसका मुख्य उद्देश्य इन क्षेत्रों 
में सडको के विकास को तीज करके इन तक पहुँचाने के लिए परिवहन का साधन' उप- 
लब्ध करना है। केन्द्रीय सड़क सगठन के महत्त्वपूर्ण कौर्यक्रम इछ्ध, योजनावधि मे इस 
प्रकार रहे--जस्बू श्रीनगर मार्ग पर जवाहर सुरग के दोनो ओर छोटी सुरगे बनाई 
गई । रायगज से दालखोला तक राष्ट्रीय सडक बनाई गई तथा देहली-आगरा राष्ट्रीय 
मार्ग को चौडा किया गया। इस प्रकार इस योजना काल मे हम नागपुर योजना द्वारा 
निर्धारित लक्ष्य से भी आगे बढ गये । 

हैदराबाद योजना--सन्‌ 959 मे केन्द्रीय तथा राज्य सरकारो के मुख्य इजी- 
नियरो का जो हेदराबाद में सम्मेलल हुआ था, उसमे सडको के विकास के लिए एक 
20 वर्षीय योजना तैयार की गई जिसका समय सन्‌" 96] से 98। तक रखा गया। 
इस योजना का लक्ष्य सन्त 980-8 के अन्त तक 4 लाख 5 हजार किलोमीटर पक्की 
सडक व ७ लाख 5! हजार किलोमीटर कच्ची सडक बताते का था। इस योजना के 
मुख्य उद्देश्य इस प्रकार है--- 

(क) हर एक विकसित व क्रषि क्षेत्र का गाँव पक्की सडक से 6 किलोमीटर व 
अन्य सडक से 2.5 किलोमीटर के अन्दर आ जाय । 


488 भारत में सडक यातायात 


(ख) अद्ध विकसित क्षेत्र का गाव पक्की सडक के !5 किलोमीटर के अन्दर 
और किसी सडक के 3 किलोमीटर के अन्दर आ जाय । 

(ग) अविकसित और अक्ररषि योग्य क्षेत्र का गॉव पक्‍की सडक के 9 किलो- 
मीटर के अन्दर और किसी भी तरह की सडक के 0 किलोमीटर के अन्दर आ जाय । 

तृतीय पचरवर्षोय योजना--तृत्तीय योजदा में सडको के विकास का कार्यक्रम 
हैदराबाद योजना के लक्ष्यों के अनुसार निर्धारित किया गया। इस योजना में 40 
हजार किलोमीटर नयी पक्‍की सडको के निम ण का आयोजन था । उस योजना के अत 
तक पक्‍की सडकों की कुल लम्बाई 2,85,300 किलोमीटर हो गयी । ग्रामो व अविक- 
सित क्षेत्रो तथा सुरक्षा की दृष्टि से महत्त्वपूर्ण क्षेत्रों मे सडको के विकास पर विष बल 
दिया गया । साथ ही पलों का निर्माण, सडको को चौडा करने व सुधारने की ओर 
भी विशेष ध्यान दिया गया। इस योजना में संडको के विकास पर £40 करोड रुपये 
व्यय किये गये । 

तीन वाधषिक योजदाओ (!900-०9) में सडक विकास पर 308 करोड रुपये 
व्यय किये गये । 

चतुर्थ योजना काल में सड़क विकास---चतुर्थ पच्रवर्षीय योजना में सडको की 
लम्बाई में 29,000 कि०मी० की वृद्धि हुई जिसमे पक्की सडको की लम्बाई !,3,000 
कि० मी० और, कच्ची सडको की लम्बाई |,02, 000 कि० भी० हो गई । इस अवधि 
में राष्ट्रीय राजमार्गा मे 4,800 कि० मी० नई सडके जोडी गई। योजनावधि में 
820 94 करोड़ रुपया व्यय किया गया था । 

पाँचवों योजना में सडक विकास--पाँचवी प्रवर्षीय योजना म सड़कों के 
विकास पर !,3+$8 करोड रुपये व्यय किग्रे गये । इस योजना के अन्तर्गत सडको के 
विकास के जो कार्य किये गये व॑ इस प्रकार है-- 

(ल्‍) प्रमुख औद्योगिक केन्द्रों, खनिजों और विकास योजनाआ सम्बस्थी परि- 
योजनाओं के बीच वाले क्षेत्रों मे सडक का निर्माण किया गया। 

(४) ,500 था उससे अधिक जनसख्या वाले गाँवों को जोडने वाली सडके 
बनायी गई । 

(77) पहाडी क्षेत्रों तथा तटीय भागों मे विकास के लिए सडको का निर्माण 
किया गया। 

(3५) बड़े नगरो, राजधानियों और उनके निकटवर्ती भागों मे सडको का विकास 
किया गया । 

(४) पटना के निकट गगा पर तथा कलकत्ता के लिकट हुगली पर दूसरा पुल 
बताथा गया । 

(५५) चौथी योजना की अध्वरी सडको को पूरा किया गया । 

(५7) लगभग ,000 कि० मी० राष्ट्रीय राज्य मार्ग को चौडा' किया गया । 

(शरण) योजना के अन्त तक पक्की सडको की लस्भाई 5,50,000 कि० मी० 
की गई । 
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योजनाकाल में सड़कों की प्रगति निम्त प्रकार रही हे--- 





सडक निर्माण प्रगति 
कं (हजार किलोमीटर) 
वर्ष पक्‍की सडक कच्ची सडके योग' 
950-5] 57 243... «00 
]960-6 | 2698 26] 595 
97]-72 4.23 598 ]02] 
975-76 538 829 *]3567, 
978-79 590 950 ]480 
_ 979-80 630 980 9]0 


छठी योजना से सडक विकास--छठी योजना झे सडक विकास के लिए 
प्रस्तावित परिव्यय केन्द्रीय क्षेत्र के लिए 830 करोड रुपये तथा राज्य क्षेत्र के लिये 
2,009 करोड रुपये है। इस योजना में सडक विकास कार्यक्रम से देश मे सडको के 
जाल से समन्वित एवं सतुलित विकास पर जोर दिया गया है । इनमें ये सडके होगी-- 

(7) प्रमुख सडके जिनमे राष्ट्रीय राज्य मार्ग आते है । 

(7) गौण और सहायक सडके, जिनमे राज्यीय राजमार्ग और प्रमुख जिले 
शामिल है। ग्रामीण और आदिवासी क्षेत्रों मे सडको के विकास के लिये पर्याप्त धन की 
व्यवस्था की गई है। इस योजना में सडक परिवहन के विकास पर जो व्यय किये' 


जायेंगे उनका विवरण तीचे सारणी में दर्शाया गया है--- कक 
सडक परिवहन का परिव्यय 
(केन्द्रीय क्षेत्र मे परिव्यय)० 
(करोड रुपये में) 
! राष्ट्स्तर की सडके 660 00 
2 मशीनरी 8 00 
3. स्ट्रेटिजिक रोड 38 00 
4. आशिक एवं अस्तर्राज्यीय' महत्व की सडके 40 00 
5 सीमा क्षेत्रो मे सडक सस्बन्ध 50 00 
6 सडक विकास अनुसधान एवं योजना अध्ययन * + 00 
7 रेलवे क्रासिंग के ऊपर एवं नीचे के पुलो के लिए विशेष प्रावधान 900 
8 आदिवासी क्षेत्रो मे सबक विकास के लिए विशेष प्रावधान 5950 
9 सडक प्रशिक्षण सस्थान' की स्थापना के लिये [00 
0 केन्द्रीय सडक अनुसधान् सस्थान 300 


सकल योग. 830 00 





4.90 भारत मे सडक यातायात 


राज्य क्षेत्र में परिव्यय 
(करोड रुपये भे) 
._] ग्रामीण सडक न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अन्तर्गत []64 90 
2 अन्य सडके 444 96 
न न 


सकल योग 9०008 96 





सडक का वर्गीकरण 


सडको का वर्गीकरण आज भी प्राय वैसा ही ह॑ जैसा नागपुर योजना मे प्रस्तुत 
किश्य गया था । अब हमारी राष्ट्रीय सडक प्रणाली में एक्सप्रेस सडके और असच्तर्सष्टीय 
राजमार्ग भी सम्मिलित हैं। सक्षेप मे भारत में सडको का वर्गीकरण निम्न प्रकार से 
किया गया है--- 

, राष्ट्रीय सड़कें--केन्द्रीय सरकार राष्ट्रीय सड॒को का प्रबन्ध करती है । यह 
सडके भारत के प्रमुख नगरों को जोडती है। 

2. प्रान्तीय सडकें--इन सडको को बनवाना राज्य सरकारो का उत्तरदायित्व 
है। ये सडके राज्य के विभिन्न नगरो को जोडती है। 

3 जिले को सड़कें--जिला बोर्ड या नगरपालिका द्वारा इन सडको को बन- 
वाया जाता है। ये सडके अधिकतर कच्ची हे और इन सडको पर वर्षा के दिलों मे 
मोटरगाडियाँ नही चल सकती । ये सइके जिलो के उत्पादन केन्द्रों तथा मंडियो को 
आपस मे या रेलवे स्देशनो व राजमार्गों से मिलाती है । 

4 गाँव को सड़कें--ये सडके ग्राम पचायत और गाँव वालो के सहयोग से 


बनती है। ये सडक एक गाँव को दूसरे गाँव से मिलाती है या उन्हे राष्ट्रीय, प्रान्तीय 
व अन्य सडको से मिलाती है। 


5, एक्प्रेस-सड़कें--ये राजमार्ग तेज मोटरवाहनों के लिए निर्मित किये गये 
है। इनमे से दो बस्बई नगर के उत्तरी छोर पर है जिन्हे क्रश॒ पश्चिमी और पूर्वी 
एक्सप्रेस राजमार्ग कहा जाता है और तीसरा मार्ग कलकत्ते को दमदम हवाई अड्डे से 
मिलाता है। चौथे व पॉचवे एक्सप्रेस सडको पर काम जारी है। 

6 अन्तर्राष्ट्रीय सा्ग--इकाफे (0:09 -६80000770 (ए0फ्राश्माएधघा0॥ ई07 
0878 270 #०7 ४०8४८) के सुझाव पर तृत्तीय योजनावधि से अन्तर्राष्ट्रीय राजमार्ग 
बनाने की योजना शुरू हुई है, जिसके अनुसार भारत अपने राष्ट्रीय राजमार्गों को अत- 
रष्ट्रीय राजमार्गों से मिल्रा देगी। अस्तर्राष्ट्रीय राजमार्ग के भाग भारत में आगरा, 
बम्बई, दिल्‍ली, मुल्तान, बद्भुलौर, मद्रास, गोलावाट, लोडो मार्ग है । 

7. सीसाव तो संड़कें--मार्च ]900 में एक सीमावर्ती सडक विकास-मण्डल 
स्थापित किया गया ताकि पाश्व मार्गों के विकास के माध्यम से उत्तर और उत्तरी-पूर्वी 
सीमावत्ती क्षेत्रों के लिए सुगम मार्गों का तिर्माण कर उनके आथिक विकास को प्रोत्सा- 
हन दिया जा संके । मण्डल के तत्काल कार्यक्रम मे लगभग, 7,200 कि० मी० सड़को 
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का निर्माण, लगभग 6 3 नकि० मी० वर्तमान सडको का विकास और लगभग ! ,400 
कि० मी० सडको का पक्‍का करना शामिल है। 


भारत की प्रमुख सड़के 


भारत की प्रमुख सडके निम्नलिखित है-- 

! ग्राण्ड टूंक रोड--यह भारत की सबसे प्राचीन तथा महत्त्वपूर्ण सडक है । 
इसफी लम्बाई 2400 कि० मी० है। इसकी दो शाखाएँ है--- 

(१) उत्तरी ग्राण्ड दृक रोड--यह बम्बई से बडौदा, अहमदाबाद, अजमेर व 
जयपुर होती हुई दिल्‍ली को जाती है, जहाँ से यह अमृतसर होती हुई पाकिस्तान की 
सीमा तक चली जाती है। 

(7) पूर्वी ग्राण्ड ट्रक रोड--यह कलकत्ता से वाराणसी, इलाहाबाद, कानपुर, 
आगरा, दिल्ली व अस्बाला होती हुई पाकिस्तान की सीमा तक चली जाती है । 

2 बस्बई-कलकत्ता रोड--यह सडक बस्बई से प्रारस्भ होकर नागपुर 
सम्बलपुर व रायपुर होती हुई कलकत्ता को जाती है। 

3. बम्बई सद्रास रोड--यह सडक बम्बई से पूना, कोल्हापुर, बेलगॉव+ धार- 
वार और बद्भलौर होती हुई मद्रास तक जाती है । 

4 कलकत्ता-मद्रास रोड--यह सडक कलकत्ता से प्रारम्भ होकर सम्बलपुर, 
रायपुर, विजयवाडा ब गन्टूर होते हुए मद्रास तक जाती है । 

5. बम्बई-आगरा रोड--यह सडक बम्बई से नासिक, इन्दौर, ग्वालियर होती 
हुई आगरा तक जाती है। 

0. ग्रेट डेकन रोड---यह सडक उत्तर-प्रदेश के मिर्जापुर नगर से निकल कर 
जबलपुर, नागपुर होती हुईं बद्भुलौर तक जाती है। दक्षिणी भारत की यह सबसे प्रसुख 
सडक है । 

7. गौहादी चेरापूंजी रोड--यह सडक गौहाटी,से शिलाग होती हुई चेरापूंजी 
(मेघालय) तक जाती है। 

8. पठानकोट जम्बू रोड--यह सडक पठानकोट से जम्मू तक जाती है तथा 
बाद से श्रीनगर रोड से मिल जाती है । 

9 अन्य सड़के--उपयुक्त सडक़ो के अतिरिक्त कुछ अन्य सडके निम्नलिखित 
न्‍्य 


(7) दिल्‍्ली-मेरठ-सहारनपुर, देहरादून ज्लैर मसूरी रोड । (०) अस्बाला- 
कालका-शिमला रोड (7) मद्रास-कालीकट रोड (7०) बरेली-नैनीताल-अल्मोश रोड 
(४) पूर्णिया-दाजिलिड्ध रोड (७7) मणिपुर-कोहिमा-इस्फाल रोड (एए/) पठान-कोट- 
कुल्लू रोड (५४४7) जम्मू-भ्रीनगर-उरी रोड (४७) मद्रास-द्रावनकोर रोड (5) गौहाटी- 
चेरापूंजी रोड (57) दिल्ली-लखनऊ रोड । 

दक्षिण के पठार पर असमतल धरातल के कारण रेलो की अपेक्षा सडको का 
अधिक विकास हुआ है। यातायात के प्रमुख मार्ग सडकें ही है । 
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सडक परिवहन का विकास (मोटर परिवहन) 
द्वितीय महायुद्ध के प्रारम्भ होने तक--भारत में मोटर परिवहन का विकास 
प्रथम महायुद्ध के समय से हुआ। सन्‌ 9]£ में जब युद्ध शुरू हुआ तब रक्षा के हेतु 
अनेक मोटरों का आयात किया गया और 9/8 के पश्चात्‌ जब लडाई समाप्त हुई 
तब वही मोटरे अन्य व्यक्तिया को धच दी गई । इस प्रकार 98-20 मे मोटर परि- 
वहन लोकप्रिय होने लगा व धीरे-धीरे मोटरो की संख्या में वृद्धि होने लगी। सन्‌ 
9385-96 तक यह सख्या बढकर !!,500 हो गई । 

मोटर परिवहन के नियमन के लिए सर्वप्रथम सन्‌ 94 से मोटर वाहन अधि- 
तियम बर्ताया गया जिसमे ड्राइवरा को लाइसेन्स देने, मोटर गाडियों के रजिस्ट्रेशन 
कराने और असावधानी की दशा म॑ दण्ड देने की व्यवस्था थी | स्थानीय सरकारो को 
मोटरगाडियों के नियम बनाने के अधिकार मिल गए। युद्ध के पश्चात्‌ मोटरों की 
सख्या में तेजी से वृद्धि होने लगी परन्तु मन्दी काल में मोटर परिवहन की स्थिति बिगड़ 
गई । मन्दी के समय' (929) से रेल तथा मोटर यातायात में प्रतियोगिता प्रारम्भ 
हो गई । सन्‌ 932 में इस प्रतियोगिता की समस्या पर विचार करने के लिए मिचेल 
किकनेज्न समिति नियुक्त की गई। इस समिति ने मोटर यातायात के कडे नियमन पर 
जोर दिया । सन्त्‌ !037 में चियुक्त वेजबुड समिति न भी मोटर यातायात के नियमन 
का सुझाव दिया । इन सुझावों को कार्यास्वित करने के लिए सत््‌ 939 में नया मोटर 
वाहन अधिनियम बता । इसके अन्तर्गत पहली बार राज्य परिवहन और क्षेत्रीय परि- 
वहन अधिकारियों की स्थापना परमिट देते के हेतु की गई और परमिट देने की शर्तें 
निर्धारित की गई । इस अधिनियम में मोटर यातायात के नियमन तथा नियल्त्रण के 
लिए बिस्तृत नियम बनाए गए। सन्त !955-56 में इस अधिनियम मे सशोधन किया 
गया । 

द्वितीय महायुद्ध ओरूउसके बाद सोटर परिवहन--द्वितीय महायुद्ध (989- 
49) काल में मोटर यातायात के समक्ष कठिताइयोँ आयी । यातायात के साधनों की 
माँग बढी परन्तु मोटरो का यातायात बन्द हो गया । देश मे पेट्रोल की कमी तो थी 
ही, मोटर के पुरे भी कठिनाई से मिलते थे। सन्‌ 945 तक यही दशा रही। सत्र 
945 से भारत सरकार ने राज्य सरकारो के पथ-प्रदर्शन के लिए एक सिद्धान्त व्यव- 
हार सहिता लागू की जिसका उद्देश्य रेल, हितो की रक्षा करनी थी। इसके द्वारा माल 
ले जाने के लिए मोटर परिवहत्त पर अतिरिक्त प्रतिबन्ध लगाए गए। मोटरगाडियों के 
क्षेत्र को 75 मील तक ही सीमित #कर दिया गया। मोटर पर करो में भी भारी वृद्धि 
की गई । इल भ्रतिबन्धो की कडी' आलोचना की जाने लगी। अतः 950 भे मोटर 
वाहन कर जाँच समिति नियुक्ति की गई। समिति ने करा म॑ कमी करने, सिद्धान्त 
व्यवहार सहिता को 3 वर्षों तक स्थगित करते आदि के सम्बन्ध में सुझाव दिया परल्तु 
सरकार इन सुझावों को कार्यान्वित ने कर सकी। 6 

ग्ोजनाकाल से विकास--सन्‌ 953 में नियुक्त परिवहन अध्ययन दल ने 
मोटर बातायात की समस्याओं का अध्ययन किया तथा मोटरो के सेवा-क्षेत्र को 75 से 
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50 मील कर देने व कहो मे कमी करने का सुझाव दिया। सन्‌ 956 में मोटर 
परिवहन अधिनियम मे आवश्यक सशोधन किए गए। सन्त 958 मे केन्द्रीय सरकार 
ने श्री मसानी की अध्यक्षता में सडक परिवहन पुनर्गठन समिति नियुक्ति की। इसने 
सडक परिवहन को रेलवे से आवश्यक बताया और मोटर यातायात की प्रगति के लिए 
महत्त्वपूर्ण सुझाव दिए। सन्‌ 959 मे श्री नियोगी की अध्यक्षता में परिवहन नीति एवं 
समन्वय समिति नियक्ति की गई । समिति ने इस बात पर जोर दिया है कि सडक परि- 
वहन का विकास इस प्रकार किया जाय कि इसके द्वारा निश्चित योजनाओं तथा क्षेत्रों 
मे उचित लागत पर सेवाएं प्रदान की जा सके । 

स्वतन्त्रता के पश्चात सडक परिवहन मे उल्लेखनीय प्रगति हुई- हैं जिसुका 
अध्ययन हम निम्नलिखित शीर्षको के अन्तर्गत कर सकते है--- 

]. सडक परिवहन सोटर गाडियॉ---3! मार्च 7979 को सडक पर मोटर 
गाडियो की सख्या 36:96 लाख थी जो 947 की सख्या से 6 गरुनी अधिक थी । 

2. सडक परिवहन का राष्ट्रीयकरण---अधिकतर राज्यों और केन्द्र शासित 
क्षेत्रो ने पूरणते अथवा अशत यात्री परिवहन का राष्ट्रीयकरण कर द्विया है। 3! मार्च, 
979 को सारे देश मे अनुमानत. 55 5 प्रतिशत बसे सरकारी क्षेत्र हरा चलाकी जा 
रही थी। सडक परिवहन निगम अधिनियम !950 के अन्तर्गत अनेक राज्यों में 
सम्बन्धित निगम स्थापित किये जा चुके है । 

3 राष्ट्रीय परसिट योजना---सडक परिवहन गाडियो द्वारा माल ले जाने में 
आने वाली कठिनाइयाँ दूर करते के लिए 975 मे, एक राष्ट्रीय योजना लागू की गई, 
जिसके अन्तर्गत केन्द्र सरकार ने प्रत्येक राज्य या संघीय' क्षेत्र द्वारा जारीणैकिश्ष जाने 
वाले परमिटो की सख्या निश्चित कर दी । 

4 यात्री वाहतन--पिछले 0 वर्षों मे सरकारी क्षेत्र मे यात्री वाहनों का बेडा 
970 के 35,93 के बढकर 980 में 69,478 हो' क्या' तथा इनकी मॉग विशेष॑- 
कर नहानगरो मे निरन्तर बढ रही है । 

5. परिवहन मिकाय--केन्द्र और राज्यों की नीतियो और विभिन्न तरीको से 
परिवहन व सचालन में समन्वय सुनिश्चित करने के लिए भारत सरकार ते एक परि- 
वहन विकास परिषद स्थापित की है। अन्‍्तर्राज्यीय परिवहन आयोग अन्‍्तर्राज्यीय 
मार्गों पर सडक परिवहन सेवाओ के विकास, समच्चय और नियमतन का जिस्मेदार है। 


मोटर परिवहन की प्रगति के लिये सुझाव 


(5प्रश8९९४:०75 0 श970०एशशल्या 70 'शै०॑द्वा' (७7 89074) ० 


भारतीय अर्थव्यवस्था मे मोटर परिवहुन का सर्वाधिक महत्व है। अत. इसका 
द्रुत एवं समुचित विकास होना परम आवश्यक है। मोठर परिवहन को स्वस्थ्य बनाने 
के लिये तिम्तलिखित सुझाव दिये गये है--- 

(!) आधुनिक सड़कों का निर्माण--ऐसी सडको का निर्माण किया जाना 
चाहिये जो कम से कम 20 फीट चौडी हो । जिस पर नवीन गाडियाँ चलाई जा सके । 
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(2) कर के भार मे कमी--विभिन्न राज्यों मे लगग्ये जाने वाले करो मे सम- 
रूपता होनी चाहिये । करो में कम से कम 20% की कमी की जानी चाहिये । 

(१) सब राज्यों से भार की समरूपता--ऐसी सीमा का निर्धारण करने मे 
पुल-पुलियो की दशा और जन सुरक्षा को दृष्टिगत रखना चाहिये । प्रतिगाडी सीमा 
लगाने के बजाय प्रति धुरी भार सीमा बाँधना अधिक वैज्ञानिक है । 

(4) प्रशासकीय संगठनों मे सुधार--पभ्रत्येक राज्य मे परिवहन मत्रालय विशेष 
रूप से होने चाहिये जिसका एक कक्ष सडको से तथा दूसरा कक्ष सडक परिवहन पे 
सम्बन्धित हो । प्रत्येक कार्य को ठीक ढंग से चलाने के लिये परिवहन आयुक्त के अधीन 
तीनू उपायुक्त होने चाहिये । राज्य परिवहन प्राधिकारों का सभापति उस व्यक्ति को 
बनाया जाय जो अनुभवी हो । प्रादेशिक परिवहन प्राधिकार के सदस्यो की सख्या 
जनता की सुविधा को ध्यान मे रखते हुए निश्चित करना चाहिये। जहाँ प्राधिकार 
बड़े हो वहाँ प्रत्येक जिले में उनकी शाखा या कार्यालय होना चाहिये । 

(5) वित्तीय सुविधाये प्रदान करना-- श्री आर० जी० सरैया की अध्यक्षता 
में नियुक्त अध्ययन #ल' ने सडक परिवहन' के लिये वित्त व्यवस्था का अध्ययन करने के 
उपरान्त एक रिपोर्ट दी जिसमे निम्न सुझाव दिये गये है-- 

(7) विकास छूट को पुन प्रारम्भ किया जाना चाहिए । 

(7) सडक परिवहन उद्योग को प्राथमिकता वाले उद्योगों की श्रेणी मे रखा 
जाना चाहिए । 

(77) आयकर में 80% की अतिरिक्त छूठ और भी दी जानी चाहिए । 

” (५४) विशेष सुविधाएँ प्रदान करने वाली परिवहन साख समितियों एवं सह- 
कारी किराया क्रय समितियों का गठन किया जाना चाहिए । 

(४) सरकारी सडक परिवहन निग्रमो को राज्य विद्युत भण्डलों की भाँति खुले 
बाजार में ऋण लेने का अधिकार दिया जाना चाहिए । 

(6) राष्ट्रीयकरण का क़मबद्ध कार्यक्रम--यात्रा' सेवा सम्बन्धी मोटर व्यवसाय 
के राष्ट्रीयकरण के क्रमबद्ध कार्यक्रम को राज्य सरकारों को लागू करता चाहिए। माल 
यातायात के राष्ट्रीयकरण को चौथी योजना तक स्थगित करने का सुझाव दिया गया 
है। जिन क्षेत्रो मे परिवहन सुविधाओं की कमी है वहाँ मोटर मालिको की दीर्घकालीन 
परमिट स्वतन्त्रतापूर्वक दिए जाने चाहिए। विस्थापित होने वाले सचालको को अन्य 
मार्गों पर मोटरे चलाने का परमिट देना चाहिए । 

(7) राज्य सें सहमोग « समझौते--जिस प्रकार व्यक्तिगत पर्यटको को बिना 
किसी बाधा के एक राज्य से दूसरे राज्य मे जाने की स्वतन्त्रता होती है उसी भाँति 
माल व यात्री सेवा प्रदान करने वाली बसो को भी जाने देना चाहिए । कुछ राज्यों ने 
पडोसी राज्यों की मोटरो पर कर लगाने की पारस्परिक सहयोगी व्यवस्था की । दूसरे 
राज्यों की भी इसी प्रकार की व्यवस्था' करती चाहिए । , 

(9) प्रतियोगी इकाइथों का निर्माण करना--योजना आयोग ने इस बात पर 
जोर"दिल्रा' है कि मोदर संच्रालत की इतनी युहद होनी क्षाहिए कि वर्कशाप और अन्य 
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प्रबन्धको का प्रबन्ध कर सैके । तभी कम व्यय पर कुशल सेवा दी जा सकती है। अतः 
बर्तमान निजी मोटर सञ्जालन इकाइयो की परस्पर मिल कर आर्थिक इकाई बना लेनी 
चाहिए । हु $ 
(9) नियमन विधि से सुधारदु-मोटर वाहत अधिनियम की अस्पष्ट धाराओं 
को स्पष्ट किया जाना चाहिए तथा परमिट प्रदान करने की कार्य विधि में सुधार किया 
जाना चाहिए। द 

(0) समन्वय व्यवस्था---परिवहन के विभिन्न साधनों मे समन्वय चाहिए 
जिससे पूर्ण विकास हो सके । समन्वय की स्थापना करने के लिए परिवहन विकास 
परिषद्‌ अन्तर्राज्यीयः परिवहन आयोग और राज्य परिवहन सडक सस्था कार्य कर, रही 
है। 

अन्य देशो की तुलना मे भारत मे प्रति मील सडक के अनुसार गाडियो की 
सख्या बहुत थोडी है। हमारे यहाँ प्रति मील सडक पर 9.5 ट्रक है जबकि अन्य 
देशो मे 5 से 0 तक ट्रक पाये जाते है। प्रति मोटर वाहन व्यक्तियों की सख्या इग- 
लैण्ड मे 6 3, कनाडा में १2, अमेरिका में 2.4, श्रीलका में 85%ईरान मे 56 और 
भारत में 595 है। ० 


सडक परिवहन की समसस्‍्याएँ 


उपयुक्त तथ्यों से यह स्पष्ट हो जाता है कि भारत मे सडक परिवहन के विकास 
करने की आवश्यकता है लेकिन इसके विकास में निम्नलिखित बाधाएँ है--- 

() अपर्याप्त एवं बुरी सड़कें--सडक परिवहन की महत्त्वपूर्ण सपैस्था अपर्यात् 
एवं बुरी सदझके हैं। प्रति 0 वर्ग कि० मी० में जापान मे 272 कि० मी०, पश्चिमी 
जर्मनी मे 67 वर्ग कि० मी० तथा फ्रास मे 43 कि० मी० सडके है जबकि भारत मे 
प्रति 700 वर्ग कि० मी० मे केवल 36 कि० मी० सडक है| इसूके अतिरिक्त भारत मे 
दो-तिहाई सडके कच्ची है, रास्तो मे पक्के पुलो का अभाव है और सडको की चौडाई 
कम है । 

(2) अपर्थाप्त सोटरगाडियॉ---यद्यपि स्वतन्त्रता के पश्चात्‌ मोंटरगाडियों की 
सख्या मे काफी वृद्धि हुई है लेकिन फिर भी अन्य देशो की तुलना में भारत में मोटर- 
गाडियो की सख्या बहुत कम है । इस दिशा मे अभी बहुत कुछ करना है। 

(3) अत्यधिक कर भार---मोटर परिवहन के विकास में अत्यधिक कर भार 
बहुत बाधक है | मोटरगाडियों पर इतत्ता अधिक कर भार भारत के अतिरिक्त किसी 
अन्य देश में नहीं है। सडक यातायात कर जाँच समिति के अनुसार भारत मै एक 
मोटरगाडी पर कर का भार 3500 रुपया है जबकि अमरीका मे यह कर भार केबल 
862 रुपया तथा ब्रिटेन में 472 रुपया है। 

(4) राष्ट्रीयकरण्; का भय--सन्‌ ]947 से अलेक राज्यों में सडक यात्रा और 
माल परिवहन का राष्ट्रीयकरण' किया गया है। कभी-कभी तो राष्ट्रीयकरण करते 
समय मोटर मालिकों को बहुत कम समय पूर्व सूचता दी जाती है, उन्हें उचित क्षति- 
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सडक परिवहन के विकास के लिए सुझाव 

सडक परिवहन को अधिक सुविधाजनक बताने की दृष्टि से निम्न सुझाव दिए 
जा सकते है :-- 

() सडक कर को समाप्त करके सडक परिवहत को अधिक द्रुतगामी बनाया 
जा सकता है । 

(2) राष्ट्रीय मार्गों पर प्रत्येक 50 किलोमीटर के अन्तर से ऐसे पेट्रोल स्टेशनों 
की व्यवस्था होनी चाहिए जहाँ सविस एवं मरम्मत का प्रबन्ध हो । 

(3) प्रमुख शुहरो में औद्योगिक केन्द्रों एवं पर्यटन' स्थलों पर रात्रि विश्वाम-ग्ृह 
बनाए जाने चाहिए । 

(4) विभिन्न क्षेत्रों में समानता लाने की दृष्टि से पिछडे एवं पर्वतीय क्षेत्रों में 
सडको का तीज गति से विकास किया जाता चाहिए । 

(5) पेट्रोल स्टेशनों पर चिकित्सा एवं पुलिस की समुचित व्यवस्था होनी 
चाहिए । 

नई सरकार ते ग्रामीण विकास का जो नया रास्ता अपछते का निश्चय 
किया है उसके लिए अच्छी सडके पहली आवश्यकता है। जब तक हम गाँवों को 
सडको से अच्छी तरह जोड नहीं पाते तब तक ग्रामीण विकास कार्यक्रम अध्वरा ही रह 
जाएगा । 


भारत में सड़क परिवहन का राष्ट्रीयकरण 


स्वतन्त्रता के पश्चात्‌ भारत में अनेक राज्यों मे सडक परिवहन (बस) करू या 
तो पूर्ण अथवा आशिक राष्ट्रीयकरण हो गया है। किन्तु सडक परिवहन के राष्ट्रीय- 
करण के विषय में आज भी वाद-विवाद चलता है। 

हमारे देश मे सडक परिवहन के राष्ट्रीयकरण के पक् व विपक्ष में निम्न तर्क 
दिए जाते है--- 


राष्ट्रीयकरण के पक्ष से तके- 


(।) सडक परिवहन सार्वजनिक उपयोगिता सेवा है, इसीलिए इस पर सरकार 
का नियन्त्रण होना चाहिए । 

(2) यह समाजवादी समाज की व्यवस्था की दिशा मे सहायक होगा । 

(3) राष्ट्रीय सुरक्षा के खतरे के समय महत्त्वपूर्ण. सेवाएँ उपलब्ध हो सकेगी । 

(4) अलाभकारी मार्गों मे भी परिवहन की सुविधा प्राप्त हे सकेगी । 

(5) इससे सरकार को पर्याप्त अतिरिक्त आय प्राप्त होगी जिसे देश के आर्थिक 
विकास मे लगाया जा सकता है। 

(0) यातायात के विभिन्न साधनों मे समत्वय' की सम्भावना बढ़ जाएगी । 

(7) कर्मचारियों की दशा मे सुधार एवं उनके कल्याण मे वृद्धि होगी। 

(8) सड़कों के राष्ट्रीयकरण से यात्रियों को भी लाभ होगा क्योंकि (अ) राष्ट्रीय 
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कृत मोटर सेवा अपेक्षाकृत अधिक सस्ती होती हे । (ब), किराये भाडे पूर्णत निश्चित 
होते है। (स) भीड-भाड की समस्या से मुक्ति मिलती है। (द) समय की नियमितता 
का लाभ भी हो जाता है। 

राष्ट्रीयकरण के विपक्ष में तके--- , 

(3) सरकारी परिवहन सेवाओ में लोच का अभाव रहता है, क्योकि वह 
निर्धारित स्थानों पर ही सवारी लेते है और माल की बुकिंग इत्यादि भी नियमानुसार 
करते है । 

(मं) व्यक्तिगत मोटर-बाहन पर अनेक प्रकार के प्रतिबन्ध लग जाने के उपरात 
राष्ट्रीयकरण अनावश्यक हो गया है । 

(४) सरकारी कर्मचारियों मे लगन, सेवा-भाव न व्यावसायिक योग्यता का 
सामान्यत* अभाव पाया जाता है। 


(77) सडक परिवहन का राष्ट्रीयकरण राजनैतिक दलबल्दी के लिए एक नया 
क्षेत्र खोलता है । 


(९) राज्य सरकारो के पास राष्ट्रीयकरण करने के लिए पर्याप्त धन का अभाव 
है। 

(ए7) सरकार और कर्मचारियों मे सम्बन्ध मैत्रोपूर्ण नही रहते है । 

(णा) प्रतिस्पर्धा के अभाव में हो सकता है कि सरकारी बसो मे वे सुविधाये 
उपलब्ध न हो जो निजी चालको द्वारा प्रदान की जाती है । 

ल्‍। »निष्कर्ष--वर्तमान पर्रिस्थितियो में देश मे समाजवादी समाज की स्थापना 
करने, रेलवे तथा सडक के बीच प्रतियोगिता को समाप्त करने तथा सडक यातायात के 
आयोजित विकास के लिए सडक परिवहन का राष्ट्रीयकरण अति आवश्यक है। राष्ट्रीय- 
कृत सडक पर परिवहन सेवा के महत्त्व को अधिक बल देने के लिए सरकार को निस्न 
चार बातों पर “विशेष ध्यान देना चाहिए -(४) सस्लापन, (०) नियमितता, (7४) 
मुरक्षा तथा (7४) सुविधाएँ। वास्तव में भारत में मोटर सेवा में शने,-शनेः राष्ट्रीय- 
करण की नीति अपनाई गई है । 


सन्‌ 2000 में सडक परिवहन की सम्भावित स्थिति 


सन्‌ 2000 में माल परिवहन की दृष्टि से माँग 5,00,000 मिलियन टन 
क्ि०मी० होगी जो रेल परिवहुत से !,00,000 सिलियत ठत कि०मी० अधिक होगी। 
पक्की सड़कों की ज़स्बाई 3,25,000 किण्मी० और कच्ची सडको की लस्बाई 
32 00,000 से 6,75,000 कि०मी० के भध्य होगी । राष्ट्रीय व राज्य मार्गों की 
लम्बाई पक्‍की सडको की लगभग 30% होंगी । 

सडक यात्री परिवहन 4,00,000 से 8,00,000 मिलियन यात्री कि०मी० 
होने की सम्भावना है। (5% आय मे वृद्धि पर) और इसे उचित रूप से 6,00,000 
मिलियन कि०मी० माला जा सकता है। यदि रेल यात्री परिवहन सन्‌ 2000 में 
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3,00,000 मिलियन यात्री कि०मी० हो तो सडको का कुल भाग कुल यात्री परिवहन 
में लगभग दो तिहाई ( $ ) हो जायेगा। 

बसो द्वारा एक वर्ष से औसतन रूप से ! 50 मिलियन यात्री कि०मी० ढोने 
की सम्भावना है । अत' सन्‌ 2000 में 4,00,000 बसो की आवश्यकता होगी । सन्त 
95] में यह औसत 6 7 लाख यात्री कि्सी० तथा 968-69 भे ] 8 मिलियन 
ठन यात्री कि०्मी० था। 


परीक्षा-प्र श्त 


। भारत में सडक यातायात के महत्त्व व विकास का सक्षिप्त विवरण. दीजिए । 
मोटर-यातायात के राष्ट्रीयकररण से क्या लाभ है ? 
2 विगत वर्षों मे सरकार ने सडक यात्तायात के विकास के लिये क्‍या कदम 


उठाए है ” 


3। 


परिवहन समन्वय 


(प" क्वाभाता॥ (0-00 7980907) 


अर्थ--परिवहन समन्वय से आशय प्रत्येक परिवहन सेवा' को केवल यह कार्य 
सुपुर्द करना है, जिसे वह दूसरों की अपेक्षा अधिक कुशलतापूर्वक करने मे समर्थ हो और 
जिसे करने से उसका उस क्षेत्र में अधिकतम विकास सम्भव हो । समन्वय से विविध 
परिवहन सेवाओं का पारस्परिक विरोध समाप्त हो जाता है और प्रत्येक पक्ष के उसी 
यातायात को ले जाने मे हाथ डालता है जिसके ले जाने मे वह निम्नतम भाडे ले 
सकता है । 


रेल सड़क प्रतियोगिता के कारण 


((्वा९५ (फागएलांएता फिल्पशल्शा रित्रंं। (२०७०) 


भारत की रेल एवं सडक परिवहन के मध्य प्रतियोगिता के प्रमुख कारण निस्स' 

(४) रेल परिवहुत में असुविधाएं--रेल द्वारा माल के यातायात में अनेक 
शिकायते रहती हैं । इनमे माल बुक करने में देरी, परिवहन मे अधिक समय, चोरी पे 
माल का नुकसान इत्यादि शासिल है। इसके विपरीत सडक परिवहन मे माल का 
' यातायात तेजी से होता है। और सामान्यतः माल की चोरी का डर नही रहता । 

(7) समय सारणी में लोच--सडकों की समय सारणी मे रेलो की तुलना मे 
अधिक लोच पायी जाती है जिससे सडक परिवहन की प्रतियोगिता शक्ति अधिक रहती 


है। 

(77) सामाजिक उहेश्यों की पूति--रेलों के सामाजिक उद्देश्यों के अधीन 
प्ररिवहवत सुविधाओं में अनेक रियायते देनी होती है जैसे खाद्यान्नो को रियायती दर पर 
ले जाना जब कि सडक परिवहन द्वारा ऐसी सुविधाएँ न देते से उसकी प्रतियोगित! 
शक्ति अधिक रहती है। 


(९) द्वार-द्वार सेवा---सडक परिवहन द्वारा माल तथा यात्रियों को द्वार रे 
द्वार सेवा की सुविधाएँ प्रदान की जाती हैं किन्तु रेल परिवहन मे इस प्रकार की' सुवि 
धाओ का अभाव होता है । रेल परिवहन से माल को रेलवे स्टेशन तक पहुँचाना होत 
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है और वही से प्राप्त भी किया जाता हे । इस कारण सडक परिवहन रेलो की प्रति- 
योगिता मे सफल हो जाता है । 

(०) मार्ग परिवर्तन की सुविधा--सडक परिवह॒त में मार्ग का परिवहन आसानी 
से किया जाता है किन्तु रेले निश्चित मार्ग पर ही चलती है। अगर रेलों के मार्ग को 
परिवर्तन करना पडे तो भारी पँजीगति हौनि सहन करनी पडती है । 

(४7) सडक परिवहन की कसम लागत--रेलो की अपेक्षा सडक परिवहन की कम 
लागत आती है, जिससे उसकी प्रतियोगिता शक्ति अधिक रहती है साथ ही रैलवे को 
रेल मार्गों की सुरक्षा और मरम्मत पर भी व्यय करना पडता है जबकि सडक परिवहन 
मे यह व्यय मोटर-मालिको को व्यय नही करना पडता है। 


रेल एवं सड़क परिवहन में माल ढोने की लागत (प्रति ,ठन) 








(रुपयों मे) 
'अमायनाअअभााना+धभासााकाशभा अदा ३०० अनाथ वा नरक उप ॥व्रधमादा१७० वाह भाावाकााप पाता पवाान पाइप भावना का भा अथवा भा ता दही. >पयवानभक»+नभा भा धरा ताउन्‍द्नाकाराभ धान नाकाम लमकाकानभ 
रेल परिवहन परिवहन 
दूरी किलोमीटर स्टीम इजनत डीजल इजत सडक परिवहन 

50 2'35 20'72 0 35 
00 23 67 22"35 ]5 75 
200 535 28 32'65 26 50 
500 59.53 63"935 । 490 23 
]000 ]02'86 92 85 87 58 





समन्वय की आवश्यकता 
(२९७०९ ई (70-07व0&00४ ) 


निम्तलिखित बिन्दुओ के आधार पर सडक औद रेल परिवहन मे समस्वय 
स्थापित करने की आवश्यकता' का समर्थन किया जाता है। 

(3) समन्वय का प्रमुख लाभ अस्वस्थ प्रतियोगिता को दूर करना है। इससे 
विभिन्न साधनों के सम्बन्ध अच्छे हो जाते है और सभी को विकास के समान अवसर 
मिलते है | 

(४) देश मे सुनियोजित परिवहन व्यवस्था को स्थापित करने के लिए परि- 
बहन के दोनों साधनों मे नियोजित समन्वय आवश्यक है । 

(४7) रेल और सडक परिवहन मे प्रभावशाली समत्वय के बिना व्यर्थ का 
दोहरा परिवहन स्थापित होगा । 

(४९) रेलो द्वारा आर्थिक, सामाजिक एब राष्ट्रीय उद्देश्यों की पूर्ति हेतु परि- 
बहन सुविधाओं मे अनेक रियायते देनी होती है। 

(५) यातायात का चालन छोटे-छोटे मार्ग से होने लगता है जिससे माल 
शीघ्रता से निर्दिष्ट स्थान' पर समय से पहुँच जाता है, जिससे समय और लागत की 
बचत होती है | 
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भारत में परिवहन के लिए किए. गए प्रयास 
दश मे रेल और सडक परिवहन के मध्य समन्वय स्थापित करने के लिए जो 
प्रयास क्विए गए है, उन्हे हम मोटे तौर पर दो शीर्षको के अन्तर्गत अध्ययन कर सकते 


है-- 


कि क्र 
! स्वतन्त्रता के पूर्व किए गए प्रयास । 
५3 स्वत्ल्त्रता के पश्चात्‌ किए गए प्रयास । 


स्वतन्त्रता के पूर्व किए गए प्रयास 


न्‍ (५) मिचेल किकंनेस समिति (१४॥(०४९) ६६७५५ (४007/6०) --सर्व 
प्रथम सन्‌ 932 में सिचेल किकनेस समिति नियुक्ति की गई । इस समिति से प्रमु् 
सुझाव इस प्रकार थे---(7) मोटर यातायात पर पूर्ण नियन्त्रण रखा जाय, (०) मोटर 
सेवा के लिए 50 मील का क्षेत्र नियत किया जाय, (77) रेलवे को सडकों पर अपनी 
मोटरे चलाने का अधिकार दिया जाए, (7५) परिवहन के प्रबन्ध प्रशासन हेतु एक 
केन्द्रीय यातायातब्मण्डल स्थापित किया जाए व (५) मोटर-स्वामियो के लिए कर देना 
और भाड़े व समय की सारणियाँ रखना अनिवार्य बनाया जाए । 

(2) रेलबे-सडक सम्मेलन शिमल(, [933 (२०१३-२०७० (076 ७॥०७) -- 
सत््‌ 933 में शिमला में रेल-सडक सम्मेलन हुआ, जिसमे अनुचित प्रतियोगिता को 
दूर करने और उनके बीच समन्वय स्थापित करने के लिए कुछ प्रस्ताव पास किए गए। 

“सम्मेलन' का यह मत था कि ,समस्वय की योजना प्रान्तो तथा केन्द्रों की सहमति से 
लागूबकी” जाए और रेल एवं सडक अधिकारियों में अधिक सहयोग एच विबेकपूर्ण 
समच्चय होना चाहिए, ताकि अलाभकारी प्रतियोगिता समाप्त हो सके । 

(3) रेलवे अधिनियम ।933---भारत सरकार ने रेलवे सडक सम्मेलन के 
सुझावों को व्यावुह्म रिक रूप देने के लिए रेलवे अधिनियम' सन्‌ 9335 पारित किया, 
जिसके अनुसार रेल कम्पनियों को सामावान्‍्तर सडको पर अपनी मोटरे चलाने का 
अधिकार दिया गया । 

(4) केन्द्रीय परिवहन परमर्शदात्नी परिषद्‌ !935---सन्त्‌ 995 मे परिवहन 
मत्री की अध्यक्षता में एक केन्द्रीय यातायात परामर्शदात्री परिषद्‌ की' स्थापन्रा की गई, 
जिसका प्रमुख कार्य परिवहत के समस्त साधनों को सयोजित करके ऐसी नीति प्रस्तुत 
करनी थी, जो प्रास्तों हारा अपनाईं जा सके । 

(5) सन्‌ 937 में पक बरातायात एवं सबहुन-विभाग की स्थापना की गई, 
जिसको रेलवे, डादा-तार विभाग तथा सड़क आदि का काम मिला । इससे समन्वय 
कार्य में कुछ सुविधा हुई । 

इतने प्रयास के पश्चात्‌ भी रेल-सड़क प्रतियोगिता गम्भीर होती ही चली गई। 

(0) बेजउड सम्रिति (४४४१४९७००० (070४0९९ 49987 )--यह समिति 
सन्‌ 930 में रेल-सडक परिवहन के समन्वय हेतु व्यावहारिक नीति का सुझाव देने 
के लिए नियुक्त की भई थी। इस' समिति के प्रमुख सुझाव इस प्रकार थे--() मोटर / 
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परिवहन पर कठिन नियन्त्रण रखा जाता चाहिए। (मं) मोटर-गाडियाँ चलाने से (ूर्व 
लाइसेन्स लेता अनिवार्य बनाया जाए। (77) टाइम-टेब्रुल और किराये निश्चित होने 
चाहिए। (7४) मोटर वाहनों का एक क्षेत्र सीमित किया जाना चाहिए । (४) सभी 
प्रान्तो की मोटरगाडियो की दर सम्बन्धी नीति मे समता रहनी चाहिए । (५०) सार्व- 
जनिक और प्राइवेट दोनो प्रकार की मीटरो पर एक से नियम लागू करने चाहिए । 
(५7) सामानान्तर सडको पर रेल कम्पनियों की मोटरे अधिक सख्या मे चलानी चाहिए। 

(7) मोटरगाड़ी अधिनियम (४००0 श७ंग्रणु०५ ८ 939)--सन! 939 
में वेजउड समिति की सिफारिशों के अनुसार मोटरगाडी अधिनियम पारित हुआ जिसमे 
सडक परिवहन पर नियन्त्रण स्थापित करने की व्यवस्था की गई। इस अधिन्थिम की 
प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार है-- 

()) प्रादेशिक राज्यों की मोटरगाडियो के पूर्ण नियन्त्रफ का अधिकार दे 
दिया गया । 

(४) प्रादेशिक एव क्षेत्रीय अधिकारियो की नियुक्ति वी गई । 

(77) मोटरगाडियो के लिए लाइसेन्स लेना अनिवार्य बना दिया । 

(१९) प्रत्येक मोटरगाडी का तीसरे पक्ष के प्रति तुकसान के लिए बीमा कराना 
अनिवार्य कर दिया गया । 

(५) मोटर-ड्राइवरो के लिए काम के 9 घण्टे प्रतिदित तथा 48 घण्टे प्ररि 
सप्ताह निश्चित किए गए । 

(५) मोटर वाहनों का सचालन क्षेत्र भी सीमित कर दिया गया । 

इस अधिनियम द्वारा मोटर-परिवहुन पर सर्रकार का कझा नियन्त्रण द्लो गया ' 
ह्ितीय महायुद्ध काल में परिवहन के साधनों की अधिक माँग के कारण' रेलसडक प्रति 
योगिता समाप्त हो गई । 

(8) परिवहन समन्वय की युद्धोत्तर योजना- सन्‌, ! 945 में सरकार ने राज 
सरकारो को मोटर परिवहन के नियन्त्रण के लिए सिद्धान्त और“ब्ध्यवहार सहित 
(0०4९४ ०६ 9777276 »०0 972०६०८७७) लागू की, जिसके अनुसार मोटर व्यवस्थ 
का क्षेत्र 75 मील तक सीमित कर दिया गया । 75 मील से अधिक दूर तक मोटर 
द्वारा माल ले जाने की अनुमति उसी प्रकार दी जाती है जब रेले माल ले जाने २ 
असमर्थ हो । 


(2) स्वतन्त्रता के पश्चात्‌ किए गए प्रयास 
() 950 मे मोटर वाहन कराधान जाँच समिति की नियुक्ति की गई 
जिसने रेल-सडक समच्चय की समस्या पर अपना मत प्रकट करते हुए कहा कि जः 
तक मोटर परिवहन पर कर भार अधिक है, तब तक रेल-सडक प्रतियोगिता की को! 
सम्भावना नही है। इसके अतिरिक्त प्रत्येक उपभोक्ता को किसी भी सांधन' के प्रयोर 
करने की स्वतन्त्रता होनी चाहिए । 
(2) सन्त 953 में परिवहन आयोग अध्ययन दल की नियुक्ति की गई। हर 


56) 4. परिवहन समलय 
अध्ययन दल ते यह सुझाव दिया कि ''परिधहुस के समस्त साधना के अनुपूरक क्षौर 
समुचित विकास के लिए एक दीर्घकालीन परिवहन नीति निश्चित की जानी चाहिए |” 
(3) सन्‌ 958 में सडक परिवहन की जाँच के लिए मसानी समिति को 
नियुक्ति की गई। सडक परिवहन के उचित विकास के लिए इस समिति ने सिफारिश 
की कि (3) प्रत्येक राज्य में एक परिवहन डुस्त्रालय को स्थापना होनी चाहिए। (॥) 
अन्तर्राज्यीय सडक परिवहन को प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए (पा) अन्तर्साज्यीय 
परिवहक्त आयोग के पास यथेष्ट कर्मचारी होता चाहिए और लाइसेन्स देने की उसे 
अधिक शक्तियाँ मिलनी चाहिए । (7५) यातायात के ऐमे साधन को सहायता देना णो 
कार्यक्रम में नही है, राष्ट्र-हित के विरुद्ध है । 
* (4) इन सुझावों के अनुसार सन्‌ 958 में अस्तर्राज्य मार्गों पर सडक परि- 
बहुन सेवाओं के शिकास, समस्वय' एवं निथमल' के लिए भारत सरकार द्वारा अन्तर्स- 
ज्यीय परिवहन आयोग की' स्थापना की गई । 


पके 
राष्ट्रीय परिवहन समन्वय नीति, 966 
(2१4 पा7990 ए-ण्ती4070 ए०८५७, [906) 


!. सन्त्‌ 939 में सरकार ने श्री के० सी० नियोगी की अध्यक्षता मे रेल' सड़क 
समन्वय समिति नियुक्ति की, जिसने सत्त 900 में अपनी अन्तरिम रिपोर्ट पेश की | 
समिति के विचार तथा सुझाव निम्नलिखित थे - 

(क) राष्ट्रीय स्तर पर समठन - समिति के विचार केन्द्र मे किसी स्थायी सग- 
ठन की ज्ावश्यकता है. जो स्वतस्त्र रूप में समस्वय समस्याओं का अध्ययन कर सके, 
लागत सम्बन्धी आँकड़े संकलित कर सके तथा महत्त्वपूर्ण निर्णय ले सके और उस निर्णय 
के अनुसार काम कर सके | 

(सर) राज्य स्तरीय संगठन-- राज्यों के अन्तर्गत परिवहुल समस्वय की सम- 
स्थाओ पर विधा करने का काम वर्तमान राज्य परिवहन अधिकारी (80806 '५७॥8- 
77०७६ #प७५४०४४४५) के सुपुर्द किया जाना चाहिए । अन्‍्तर्राज्य परिवहन आयोग द्वारा 
निर्धारित नीति के अनुसार यह अधिकारी कार्य करेंगे | 

(ग) सलाहकार परिवहन बोर्ड--प्रत्येक राज्य मे विशेष योजनाएं बनाते के 
लिए राज्य सलाहकार परिवहन बोर्ड (9086 /तैए7807ए ५६४६ 707६ 8074 ) होना 
चाहिए । हु 

(घ) समन्वय के उचित सापदण्डो का लिर्धारण---परिवहुत्त के समल्वय' के 
लिए परिवहन साधनों के मध्य ट्राफिक का बेटवारा किए जाने के लिए ऐसे मापदण्डो 
का निर्धारण किया जाना चाहिए, जिससे मह बँटवारा उचित रूप से हो सके । 

(च) परिवहुत के विभिन्न साधनों का समन्वित विकास-- यदि परिवहन प्रणाली 


को एक माना जाता है तो परिवहन के विभिन्न साधनों का एक दूसरे के पूरक के रूप ' 
में इस अनुपात मे विकास करना चाहिए कि समाज कीं परिवहन सम्बन्धी सभी आव- 


श्यकृतक्झ़ों की प्रूति न्यूनतम लागत पर हो सके । 


डर 
५ 
भ्क 
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(छू) परिघहन समन्वय परिषद्‌ की स्थापना -परिवहन के विभिन्न साधनों में 
समन्वय के लिए परिवहन समन्वय परिषद्‌ , ((:०प्पा( ] ]0॥ 44 ५0904 (॥0-0 ता- 
02000) का गठन किया जाना चाहिए । 

(ज) परिवहन साधनों का ससक एकत्रण-- परिवहन के अनेक साधनों के 
सम्बन्ध में आवश्यक सूचनाओं और समको के एकन्नीकरण तथा विश्लेषण पर विशेष 
ध्यान दिया जाना चाहिए, जिससे परिवहन के विभिन्न साधनों की माँग इत्यादि बातो 
पर नियमित ध्यान रखा जा सके । 

(झ) सडक परिवहुन के विकास सम्बन्धी सुझाव ---(!) सडक यातायात को 
प्रोत्साहित करने के लिए इन्हे लाइसेन्स प्रदान करने मे अधिक उदारता से काम लेना 
चाहिए और इन्हे सम्पूर्ण राज्य के लिए लाइसेन्स प्रदान करना चाहिए। > 

(2) सडक परिवहन' का विकास एक सुसंगठित उद्योग के छुप से किया जाता 
चाहिए । 

(3) सडक परिवहन के नियमों को सरल किया जान&७चाहिए तथा उनमे एक- 
रूपता लाती चाहिए । 


तर्क 


पचवर्षीय योजनाओ मे रेल-सड़क समन्वय + 


योजना आयोग ने भी यातायात के विभिन्न साधनों के बीच समसच्वय स्थापित 
करने की आवश्यकता तथा महत्व. का अनुभव करते हुए प्रथम योजना में कहा था, 
“बातायात के विभिन्न साधनों के विकास को, अन्य योजनाओ से पृथक्‌ करके नही 
सोचा जा सकता | उन्हे विभिन्न क्रषि तथा औद्योगिक योजनाओ की आवश्यकता के 
अनुकूल ही बताना चाहिए और उनको इस प्रकार निर्मित करता चाहिए कि एक प्रकार 
के परिवहन का सम्बन्ध दूसरे से हो और प्रत्यक का विकास उसके क्षेत्र में प्रभावपूण 
सेवा के लिए हो ।” अत" प्रथम योजना में परिवहन सुविधाओं के विकास के लिए 
वर्गीकृत कार्यक्रम बनाए गए । कक 

द्वितीय योजना में भी विभिन्न प्रकार के परिवहन साधनों मे समन्वय की नीति 
को और अधिक आगे बढाया गया | इसका लक्ष्य, विभिन्न परिवहन साधनों का सन्तु- 
लित तथा एक साथ विकास करना था और प्रत्येक का क्षेत्र निर्धारित करके उन्हे सग- 
ठित करना था। 

तीसरी योजना मे परिवहन नीति एवं समन्वय समिति ने अपनी प्रारम्भिक 
रिपोर्ट मे समन्बय' सस्बन्धी' उपयोगी सुझाव दिए । 

चौथी एवं पाँचयों योजना मे सर्वाधिक राशि श्ल परिवद्दुत के लिए नियत क्री 
गईं। तत्पश्चात्‌ सडक परिवहन का चस्बर है| ग्राम मार्गों के लिए राज्य सरकारों ने 
जिम्मेदारी ग्रहण की है। स्पष्ठ है कि थोजनावधि में माल व्‌ यात्री ट्रैफिक बहुत बढ 
जाएगा। आल्तरिक एवं तदीय जल-परिवहुन तथा वायु-परिवहन से इस दिशा में 
अधिक सहायता न' मिल सकेगी । अत मुख्य जिम्मेदारी रेल एवं सडक परिवहन पर 
ही आ गई है। 
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छठी योजना म परिवहन-साधना की प्रबन्ध व्यवस्था में सुधार किया जाएगा 
उनकी कार्यक्षमता बढ़ायी जाएगी एवं लागत व्ययों को घटान का प्रयास किया जाएगा। 


* समन्वय से लिए व्यावहारिक योजना 
आजकल हमारे देश में निम्तलिखितीसस्थाएं परिवहन समन्वथ का कार्य करतो 


है 

०(!) अन्तर राज्य परिवहन आयोग- यह सस्था अन्तर्राज्यीय मार्गों मे ग्राम 
जस्य स्थापित करती है तथा उन्हे नियन्त्रित करन के लिए कानून बनाती है तथा सक 
परिवहन सेवाओ का विकास करती है। इस आयोग ने पडोसी राज्यो के बीच सम 
कभौते कराके जोनल परमिट योजना धभारण्भ की है । 

(2) राष्ट्रीय अनुज्ञा योजना- इसे योजना को जुलाई 975 से शुरू किया 
गया हैं जिसके अन्तर्गत मोटर द्वक को लाइसेन्स दिए जाने लगे है। अब एक जोन पे 
दूसरे जोन के बीच माल का यातायात बेरोक-टोक होने लगा है। 

(3) परिवहन विकास परिषद्‌-- यह परिषद्‌ केन्द्रीय सरकार की सडको, सडक 
परिवहुन एवं जल मार्गों के विकास एवं समन्वय के सस्बन्ध म नीतियाँ बनाती है। 
परिषद्‌ में एक स्थायी समिति भी हू, जो समन्वय एवं विकास सम्बन्धी समस्याओं को 
विचार-विमर्श करके उसे उचित सलाह देती हैं । 

(4) राज्य सड़क परिवहन उपक्स परिषद्‌-- इसका गठन 973 में हुआ। 
इसका उद्देश्य राज्यों की सरकारी सडक सेवाओ के बीच विचार-विमर्श के अवसर 
प्रदान करुता है। परिषद्‌ के तत्वावधान भें विविध परिवहन आयुक्त वर्ष मे एक बार 
मिलते है तथा समान हित की समस्याओभों पर विचार-विमर्श करते हे । 


समन्वय हेतु व्यावहारिक योजना 


देश में परिविहुत समस्वय के लिये एक व्यावहारिक योजना के लिये निम्न सुझाव 
दिये जा सकते है : (१) जहाँ जनसख्या का 80% भाग रहता है, वहाँ विशेष रूप से 
सडको के विकास को और बडे उद्योगों के क्षेत्रों मे रेल परिवहन को प्रधानता दी जानी 
चाहिये । (2) यद्यपि रेले आधुनिक परिवहन व्यवस्था का आधार हैं परन्तु ऐसा होते 
हुए भी अन्य साधनों का विकास किया जाना चाहिये । (3) यात्री परिवहन रेलो से 
मोटरो की ओर हटने के कारण रेलो हारा माल दढुलाई की क्षमता मे पर्याप्त वृद्धि की 
जानी चाहिये । (4) किराये-भाडे की दरे उचित सिद्धाल्तों पर आधारित होनी चाहिये 
और इनमे समन्वय खुबने की जिस्सेदारी कोई राष्ट्रीय सस्था उठाए। (5) 200 किलो- 
मीटर तक के परिवहन के लिये सडक को प्रोत्साहित करना चाहिये । (6) परिवहन 
समन्वय की योजना बनाते और लागू करते समय उपभोक्ताओं के हिलों का ध्यान रखना 
चाहिये । (7) रेल-सडक समन्वय स्थापित करने के लिये विशिष्ट यातायात के प्रवाहों 
(89627 ह09७ ० ४:००) की लागत का अध्ययन किया जाना चाहिये । (8) 
योजनाओ में विनियोग की नीतियो के जरिये समन्वय स्थापित किया जा सकता है। । 
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(9) पिछड़े हुए क्षेत्रो व देहातों के आर्थिक विकास के लिये सडका के निर्माण व सडक- 
परिवहन के विकास पर विशेष ध्यान देना उचित होगा। (0) एकीकरण की प्रक्रिया 
तीन दिशाओं मे फैलायी जा सकती है--(अ) जहाँ परिवहन का काम विभागीय त्तौर 
पर चलाया जाता है, वहाँ इसे निगम या कपनियों में परिवर्तित कर देना चाहिए जिससे 
यह पूर्णतया व्यापारिक दिशाओ में चलायो जा सके । (ब) केन्द्रोय व राज्य निगमो के 
कार्यों को भारतीय रेलवे के सहयोग से इतना विकसित कर लेना चाहिये कि उनको 
यातायात में महत्वपूर्ण अश मिल सके । (स) भारतीय रेलवे व राज्य सडक-घपरिवहन 
निगमों व अन्‍्तर्राज्यीय मार्गों के लिये बनाये गये केन्द्रीय निगम के सहयोग से यात्री व 
माल के सयुक्त रेल-सडक परिवहन की व्यवस्था की जानी चाहिये । ५ 

भारत जैसे विकासोन्मुख अर्थव्यवस्था के लिये परिवहन समन्वय अत्यन्त महत्वे- 
पूर्ण है, ताकि परिवहन सुविधाओ' के विस्तार के साथ-साथ एक स्थान पर दोहरी 
परिवहन सुविधाओं का विस्तार न हो और सीमित साधनों का दुरुपयोग भी न हो । 
परिवहन के आयोजित, समन्वित व एकीकृत विकास से आ्थिक विकास के कार्यक्रमों 
को तेज करने में आसानी होगी । अत भारत में परिवहन विकास समन्वित एव पूर्व 
नियोजित योजना के अनुसार किया जाना चाहिये और उसका सचालन जनता के सामान्य 
हित में होना चाहिये । 


राष्ट्रीय परिवहन समिति 


(पिक्नाणानों :७॥५90०॥ ?0॥0: ) 


छठवी पचवर्षीय योजना में जो प्राथमिकताएँ निश्चित की गयी है उूत़को किस 
प्रकार से प्राप्त किया जा सके इस उद्देश्य मे योजना आयोग ने 28 अप्रैल 978 को 
भूतपूर्व मत्रिमडल सचिव श्री बी० डी० पाण्डेय की अध्यक्षता मे एक समिति गठित की 
है जिससे कि राष्ट्रीय परिवहन नीति बनायी जा सके | इस समिति के अन्य सदस्य 
थे--श्री पी० सी० लाल, श्री जी० पी० वारियर, डा० एफ० पी० कक्तिया, डा० एम० 
क्यू० डालवी व परिवहन सलाहकार योजना आयोग । 

समिति द्वारा दिये गये सुझाव इस प्रकार है---(7) चुगी कर समाप्त किया जाय 
जिससे कि समय की बचत हो (४) राष्ट्रीय व क्षेत्रीय परमिटों वालो से कर उनके राज्य 
में ही लिया जाय तथा इनके करो मे भी विभिन्नता होती चाहिए (77) परिवहन' के 
लिए योजनाओं मे अधिक राशि दी जाय (7०) एक राष्ट्रीय परिवहन योजना बनायी 
जाय (५) एक राष्ट्रीय परिवहन आयोग बनाया जाय. जिससे कि परिवहन के' सभी 
साधनो, राज्यों व केन्द्र मे सम्वभ्॒ स्थापित किया जो सके । (५४) उत्तरी पूर्वी बोनों 
क्षेत्रो में परिवहन के लिए सहायता दी जाय । (४०) राष्ट्रीय व क्षेत्रीय परामिटों की 
सख्या' बढायी जाय । 


* परोक्षा-प्रश्त 
"भारत मे परिवहन के समन्वय तथा नियोजन में उठनेवाली कठिनाइया की 
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सक्षिप्त विवेचना कीजिये तथा परिवहन के भिन्न-भिन्न साधनों के मध्य उत्तम समन्वय 
करते हेतु सुझाव दीजिये । ह 

2. भारत में रेल-सइक स्पर्डा तथा समन्वय पर एक निबन्ध लिखिये | 

3. भारत में रेल-सडक समन्वय की स्थापना के लिए क्या प्रयत्न किए गए है 
और उनमे क्या सफलता मिली है ? इस विज्षण मे अपने व्यावहारिक सुझाव दीजिए । 


उ2 
मारत में जल परिवहन 


( ४६/७: ॥:ब7०४9०७ 7 'त्रक॑ं& ) 


परिवहन के विभिन्न साधनों मे जल परिवहन का महत्त्वपूर्ण स्थान है। प्राचीन 
समय में जब रेल और मोटर विकास नहीं हुआ था, उस बल्मय जल यातायात ही 
प्रमुख साधन था । भारत मे प्राचीन काल से ही जल मार्गों का प्रयोग होता रहा है। 
अध्ययन की सविधा की दृष्टि से जल परिवहन को दो भागो में विभाजित किया जा 
सकता है--(!) आतरिक जलमार्ग (2) समुद्री जलमार्ग । 

]. आंतरिक जलमागें---आतरिक जलमार्ग मे देश के आतरिक भागो मे नदियाँ 
एवं नहरो द्वारा किए जाने वाले परिवहन को सम्मिलित किया जाता है। प्राचीन 
भारत मे देशी व्यापार के लिए आतरिक जलमार्गों का विशेष महत्त्व था जब रेले नही , 
थी तब अधिकाश व्यापार और मनुष्यों का आवागमन नदियों द्वारा हीड्गोताथा। 
किन्तु आधुनिक युग मे रेल मार्गों और सडको का विकास हो जाने के कारण आतरिक 
जल मार्गों का महत्त्व घट गया है । 

भारत मे प्रधान आतरिक जलमार्गों को निम्न दो भागों मे बाँठा जा सकता है 
(।) नदी परिवहत और (2) नहर परिवहन । १. कक 

! नदी परिवहन---उत्तरी भारत की नदियाँ अधिकाश रूप से वर्ष भर जल 
से परिपूर्ण रहती है जिससे इनमे तावे चलाई जा सकती है। इसके विपरीत दक्षिण 
भारत की नदियाँ पठारी भूमि' पर बहने के कारण नाव चलाने योग्य नही है। भारत 
में इस समय निम्नलिखित नदियों मे स्टीमर चलाए जा सकते है--- 

(3) बह्मपुत्र नदी--अहापुत्र नदी में मुहाने से लेकर डिब्रू गढ तक ]3800 कि० 
मी० तक जहाज चलते है। बगाल और असम मे यातायात की दृष्टि से इस नदी का 
बहुत ही महत्त्व है। इसके द्वारा जूट, चावल, वनो की लकडी, ऋय आदि ढोयी जप्तती 
है । 

(7) गंगा नददी--गड्ा नदी मे पटना तक स्टीमर चला करते है। गज्जा की 
सहायक त॒दी घाघरा में भी फैजाबाद तक स्टीमर चलाए जते है । 

(7४) यसुना नदो--असुना लंदी मे आगरा तक नाथे चला करती थी किन्तु 
बर्तमान मे इसका महत्त्व नही रह गया है। 
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(7९) हुगली तदी-- हुगली नदी परिवहन का महत्त्वपूर्ण साधन है । इस नदी 
में अब भी तदिया नामक स्थान तक नावे चलायी जा सकती है । वर्षा ऋतु मे स्टीमर 
भी चल सकते है। 


(०) भागीरथी नवी--वर्षा ऋतु में गद्भा नदी में कलकत्ता से केवल 288 
कि० मी० तक स्टीमर चलाये जा सकते है । 

2 नहर परिवहन --भारत में नाव चलाने योग्य नहरो का बहुत ही अभाव 
है । हमार देश में अधिकाश नहरे सिंचाई के लिए बनायी गयी है जो नगरो से दूर खेतो 
मे होकर जाती है। भारत में नाव चलाने योग्य नहरो की लम्बाई 2440 कि० मी० 
है । जर्ल परिवहन की दृष्टि से महत्त्वपूर्ण नहरे इस प्रकार है-- 

(0) गड्भजा की ऊपरी और निचली नहरे (उत्तर प्रदेश) 
(४) उडीसा तट की नहरे (उडीसा) 

(77) कर्नल कड्॒प्पा नहर (तमिलनाडु) 

(४०) बर्किधम नहर (तमिलनाडु) 

(५) सरहिद नहर (पजाब व हरियाणा) 

(५) सकूलर नहर (पश्चिमी बगाल) 

(५०४७) गोदावरी व कृष्णा डेल्टा की नहरे 

(शय) पूर्वी नहर (पश्चिमी बंगाल) 


योजनाकाल में आन्तरिक जल परिवहन की प्रगति 


* प्रथम योजना काल---(952) मे गज एवं ब्रह्मपृत्र॒नदियों में अन्तर्दे शीय 
जलमार्ग के विकास का पता लगाने के लिए गज्जा-बह्यपुत्र जल परिवहन बोर्ड की स्था- 
पना की गई जो केन्द्रीय सरकार बिहार उत्तर प्रदेश, पश्चिमी बगाल व असम की 
सरकारो द्वारा म्रिद्धुक्तर बनाधा गया था । 


द्वितीय योजना काल में केरल वाडगरा से माही तक नहर का विस्तार व 
दामोदर घादी में नौ-परिवहन सम्बन्धी कार्यों को शामिल किया गया । 


तृतीय योजना काल में भारत सरकार ने अन्तर्देशीय जल परिवहन निदेशालय 
(जिबाते छद्यल 0६7४०0६ 678८०७४७) की स्थापना की । 967 मे गड्ा- 
ब्रह्मपुत्त जल परिवहन बोर्ड इस निदेशालय में मिला दिया गया तथा इसी वर्ष केन्द्रीय 
अन्तरवेशीय जल परिवहन निगम ((७70७ वाशिते जन्व/ह०/ +ब7900: 200०04- 
9०४ ) की स्थापना की गयी । 


चतुर्थ योजना काल में आन्तरिक जल परिवहन समिति ([तॉक्रा0 ऋक्षांश' 
०89०६ ०णणयं॥/8०) नियुक्त की गयी जिसने आत्तरिक जल' परिवहन के विकास 
पर 27 3 करोड रुपये व्यय करने को सिफारिश की । ,इस समिति की सिफारिशों के 
आधार पर अब तक केन्द्रीय सरकार द्वारा 6 करोड रुपये की 20 थौजनाएंँ स्वीकार 
की जा चुकी है। 


जिया बी का 
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प्रथम व ह्वितीय पच्रवर्षीय योजनाओं में एक-एक करोड रुपये, तृतीय योजना 
में 2 52 करोड रुपये, चतुर्थ योजना मे ! करोड रुपये व पाँचवी योजना में 0.8 
करोड रुपये आन्तरिक जल परिवहन विकास पर व्यय' हुए है । 


भारत में आतरिक जलपरिन्नहन की अवनति के कारण 

(;) नदियों में जल की सत्र का कम होना--प्राचीन काल मे गड्जा, सिन्धु 
और ब्रह्मपुत्र नदियाँ नाव चलाने के लिए प्रसिद्ध थी। किन्तु इनके किनारे पर "जगलों 
को नष्ट कर दिये जाने के कारण भू-सरक्षण के प्रभाव से इन नदियों में कह्दी-कही पर 
रेत के टीले बन गये जिसके कारण जल स्तर मे भारी कमी आयी है। -« * 

(2) शासन की एकपक्षीय नीति--आतरिल जल परिवहन की अपेक्षा रेलो से 
अधिक लाभ हे इसलिए जल परिवहत रेलो से कभी भी प्रतियोगिता नहीं कर सकता । 
भारत मे ब्रिटिश काल में रेलो का काफी पक्ष लिया गया जिसके कारण भारत के आंत- 
रिक जलमार्गो की अवनति होती चली' गई । 

(77) सिचाई के लिए जल का उपयोग--नदियों और नहरो का पानी अब 
सिंचाई के लिए बहुत अधिक मात्रा मे निकाल लिया जाता है जिसके कारण जल-स्तुर 
अपर्याप्त रहता हे और नावे सरलतापूर्वक नही चलाई जा सकती । 

(7०) संगठन का अभाव--रेल व सडक परिवहन की तरह देश के आतरिक 
जल परिवहन का कोई सगठन नही है जिसके कारण इस पर्विहन का विकास नहीं 
हो सका । 


आतरिक जलपरिवहन के विकास के लिए सुझाव 
भीतरी जल परिवहन' के विकास के लिए निम्तलिखित सुझाव दिए जा सकते 


है 

() शक्ति चालित नौकाएँ--शक्ति-चालित नौकाओ के प्रयोग में वृद्धि से परि 
वहन की गति में वृद्धि हो जायेगी । 

(7) सहकारी सद्भुठनों का निर्माण--नाविको के सहकारी सगठन बनाये 
जाने चाहिए, जिससे जनता मे इनके प्रति विश्वास की भावना जागृत हो सके । 

(7) घाट व बन्दरगाहों का चिर्माण--राज्य सरकारो को पक्के घाट व 
बन्दरगाह बनवाना चाहिए और इन्हे सडको द्वारा शहरों और नगरों से जोडा जाना 
चाहिए | , 

(7९) किराये का निर्धारण--राज्य' सरकारों को जल यातायात के किराये का 
निर्धारण करना चाहिए । 

(९) प्रशिक्षण--ऐसे नाविक जिल्हे नाव चलाते का अच्छा ज्ञान न हो उन्हें 
ही नाव चलाने का अधिकार प्रदान करना चाहिए । 


(०7) निश्चित समय सारिणी--जिन क्षेत्रो मे जल परिवहन अधिकांश रूप से 
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सम्भव है वहाँ रेल-मोटर परिवहन सारिणी के अनुसार नौका चालकों को भी समय- 
सारिणी निश्चित करना चाहिए । 


श् 


भारत में जहाजरानी 
(807एएॉ72०ं४ [ता ) 


संक्षिप्त इतिहास--प्राचीन काल मे भारत का समुद्री यातायात उन्नति के चरम 
शिखर पर था और उसे पूर्वी सागरो की रानी” का पद प्राप्त था। डॉ० राधा कमल 
मुखर्जी की दृष्टि मे पूरी तीस शताब्दी तक भारत की स्थिति पुरानी दुनिया के मध्य 
में उसी प्रकार महत्त्वपूर्ण रही, जैसे मनुष्य के शरीर में हृदय की' भारत ससार के सामु 
द्विक राष्ट्री मे अग्रणी देश और महात्र सामुद्रिक शक्ति बना रहा । अपनी जहाजरानी 
के कारण भारत“का सम्बन्ध रोम, मिस्र, युनान' जैसी प्राचीन सभ्यताओ के साथ था। 
मनुस्मृति और कौटिल्य के अर्थशास्त्र मे जहाजरानी की विषद चर्चा मिलती है। भोज 
नरपति नाम के सस्क्ृत विद्वान की पुस्तक 'युक्ति कल्पतरु' मे भारत के जहाज-निर्माण 
उद्योग के बारे मे, पर्यात उदाहरण मिलते है । मुगल काल में आईने-अकबरी' से पता 
चलता है कि केवल सिन्धु नदी के व्यापार से ही 40,000 जहाज लगे हुए थे । सदियों 
तक समुद्री मार्गों पर भारत का प्रभुत्त बना रहा, परन्तु उन्नीसवी शताब्दी के मध्य से 
इस प्रसिद्ध भारतीय उद्योग का पतन प्रारम्भ हुआ । 

भारतीय जहाजरानी का पतन--भारतीय जहाजरानी के पतन का प्रमुख 
कारण विदेशी प्रतियोगिता तथा ब्रिटिश सरकार की अन्यायपूर्ण नीति थी। महात्मा 
गाध्ी केल्शब्दों मे, भारतीय जहाजरानी को इसलिए नष्ट होना पडा कि ब्रिटिश 
जहाजरानी पत्रप सके ।” भारत भें अग्नेजों के आने पर स्टीमशिप और जहाज-निर्माण 
में इस्पात का प्रयोग होने के कारण भारतीय जहाजरानी उद्योग को बहुत धक्का लगा। 
विदेशी शासन द्वारा' भाज़्तीय जहाजरानी पर लगाए गए प्रतिबन्धक कानून ने तो इस 
उद्योग का गला हो घोट दिया । संक्षेप में, भारतीय जहाजरानी के पतन के कारण इस 
प्रकार थे-- (3) इस्पात के जहाजों का प्रचलन । (४) विदेशी सरकार की विद्वेषपूर्ण 
नीति । (7४7) अग्नेजी व्यापारियों की ईर्ष्या । (५) अग्रेजी जहाज कम्पनियों द्वारा 
भाड़े मे रियायत, भुगतात की सरल प्रणाली तथा अन्य सुविधाओं द्वारा प्रतियोगिता 
करना । (४) किराए भाडे की लडाई। (४१) भारतीय जहाज की धीमी गति । अत' 
विदेशी सरकार की उदासीनता तथा विदेशी कम्पनियों की प्रतियोगिता के कारण भार- 
तींय जहाजरानी का विकास न हो सका । भारतीय जहाज-व्यवसाय' का पतन इस 
मीमा तक हुआ' कि वर्तमान समय में भारत की कुल जहाजरानी' शक्ति समस्त विश्व 
की जहाजरानी शक्ति का केवल 2: भाग है। 

भारत से आधुनिक जहाजरानी का प्रारम्भ--भारत मे आधुनिक जहाजरानी 
का वास्तविक प्रारम्भ सन्त 920 में हुआ; जबकि ब्रिटिश जहाजी एकाधिकार का' 
मुकाबला करने के लिए सिधिया स्टीस तैवीगेशन कम्पनी की स्थापता की गई। परन्तु 
इस कम्पनी की स्थापना के पूर्व भी इस दिशा में कुछ प्रयत्न किए गए थे, जैसे सन्‌ ु 
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898 में ठाटा ने चीन और जापान में सृत और रुई का व्यापार करने के लिए जहाज 
कम्पनी प्रारम्भ की थी। सन्‌ 906 में चिदम्बरम्‌ पिल्‍ले ने तूतीकोरन में स्वदेशी 
जहाजी कम्पनी की स्थापना की, सन्‌ !905 में बद्धाल स्टीस नेवीगेशन कस्पनी ने 
वटगॉव-रगून मार्ग पर अपनी जहाजी-सेवा प्रारम्भ की । सन्‌ 927 तक 33 भारितीय' 
जहाजी कम्पतियाँ बनी थी, परन्तु केवल चाढ़ ही शेष रही । 

प्रथम महायुद्ध के पश्चात्‌ भारत मे राष्ट्रीय भावनाएँ उभरने लगी फलत भार- 
ग्रीय जहाजी व्यवसाय का भारतीयकरण करने को जनता की माँग काफी तीत्र हो छाई। 
बढ़ते हुए विरोध के कारण सन्‌ 923 में सरकार ने छेडआाम की अध्यक्षता में भारतीय 
व्यापारिक जहाजी बेडा समिति ([एरताशा 'ैश९ ६५ क्राएल 'क्षापरार (:०एपत्वा (26९) 
की नियुक्ति की । इस समिति ने अपनी रिपोर्ट मार्च सत््‌ 924 मे प्रस्तुत की, जिसमे 
निस्तलिखित मुख्य सिफारिश थी--- 

(!) भारतीय जहाजो के लिए तटीय व्यापार लाइसेन्स प्रणाली द्वारा सुरक्षित 
किया जाए । 

(2) सरकार किसी एक ब्रिटिश मार्ग को खरीदकर उसे किसी मान्यता भ्राप्त 
भारतीय कम्पनी को सौप दे । ह 

(3) भारतीयों को प्रशिक्षण देने के लिए एक प्रशिक्षण-पोत्त (॥१०४४४४४8 
970) की स्थापना की जाय । 

(4) विदेशी जहाजो पर भी प्रशिक्षित भारतीयों को नोकरी दी जाए । 

यद्याप समिति की सिफारिश महत्त्वपूर्ण थी, परन्तु सरकार ने इन्हे कार्यान्वित 
करने के लिए कोई सक्रिय कदम नहीं उठाया। दो वर्ष पश्चात्‌ केवल प्रशिक्षण युस्बन्धी 
पुआझाव को स्वीकार किया | तदनुरूप सन्त 927 में भारतीय व्यापारिक प्रशिक्षण पोत 
'डफरिन' का सद्भुउन किया गया । 

सन्‌ 928 से श्री साराभाई नेमीचन्द हाजी ने विधानु सभा में भारतीय तटीय 
य्यापार को भारतीय जहाजो के लिए सुरक्षित करने के लिए एक बिल केक किया । इस 
पर असेम्बली के अन्दर तीक़ संघर्ष हुआ । फलत इस बिल पर कोई कार्यवाही नही की 
जा सकी । 

..._ बायसराय लार्ड इरविन ने जनवरी सन्‌ 930 में शिपिंग कान्फ्रेस का आयो- 

जन किया परल्तु ब्रिटिश कम्पनियों से असहयोग के कारण यह सम्मेलन असफल रहा । 

सन्त 7935 में भारत सरकार अधिनियम ने भारतीय असेम्बली से भारतीय 
जहाजराती के विकास की शक्ति छीन ली । 

सन्‌ 937 में सर अब्दुल हलीस गजनवी ने जहाजी क्षेत्र ,मे अनुचित प्रति- 
प्रोगिता की समाप्ति के लिए बिल प्रस्तुत किया । इस बिल को जनता' का अत्यधिक 
पर्मर्थन प्राप्त हुआ । सरकार ने भारतीय व्यापारिक जहाजी व्यवसाय को विकसित 
करने के परादे की घोषणा की और उसके लिए एक अलग विभाग बनाया । 

द्वितीय महायुद्ध तथा युद्धोत्तर काल--ढ्वितीय विश्वयुद्ध मे सरकार को यह 


आभास हुआ कि भारतीय कस्पनी को परिवहन के क्षेत्र मे समुचित भाग प्रदात किया 
भा० या०--33 
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जाना चाहिए। अतः सन्‌ 94] में सिंधिया कस्पती को विशाखापट्टनम में जहाज 
निर्माण करने का कारखाना स्थापित करने के लिए प्रीत्साहित किया गया और जहाजी 
परिवहन की समस्या पर विचार करने के लिए नवस्बर सन्‌ 945 मे सर सी० पी० 
राजास्वासी अय्यर के सभापतित्व मे पोतचालन पुनरनिर्भाण नीति उपसमिति (7२९००- 
080"ए0007 रिणाटए $ए०-००४॥777६06९७/०॥ 5॥7778) की नियुक्ति की गई। इस 
समिति ते सन्‌ 947 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। समिति ने सरकार की भूतपूर्व नीति 
की दा करते हुए कहा, भारतीय जहाजरानी का इतिहास वचन-भग अपूर्ण आश्वा- 
सनो और अवसरो की उपेक्षा की दु खब कहानी है ।' समिति के मुख्य सुझाव निस्‍्न- 
लिखित थे -- 

४ _() भारतीय जहाजरानी की परिभाषा में परिवर्तन किया जाए तथा केवल 
भारत के नागस्क़ो के स्वामित्व, नियन्त्रण और प्रबन्ध-प्रणाली बाली जहाजी कम्पनी 
को भारतीय माना जाए। 

(2) भारत लो सब मिलाकर 20 लाख टन वजन के जहाजो की आवश्यकता 
हे । आगामी 5-7 वर्षों मे इस लक्ष्य की पूति की जानी चाहिए । 

(3) देशों के विदेशी व्यापार मे भाग लेने वाली जहाजी कम्पनियों को सरकार 
को ओर से आर्थिक सहायता मिलनी चाहिए । 

(4) ऑकडो के प्रकाशन सम्बन्धी दोष को दूर किया जाए। 

(5) पोर्ट टुस्ट का प्रबन्ध वाणिज्य विभाग के अधीन होना चाहिए। 

(6) उपर्युक्त सुझावा को कार्यान्वित करने के लिए व्यापारियों, जहाजी कम्प- 
नियो के प्रतिनिधियों तथा सरकार द्वारा एक जहाजी बोर्ड स्थापित किया जाना चाहिए, 
जिसे लाइसेन्स देने, आथिक सहायता के सम्बन्ध मे सुझाव देने तथा एकाधिकार से 
उत्पन्न होने वाले दोषों को दूर करते का अधिकार होना चाहिए । 

भारत सरकार ने इन सुझावों को स्वीकार कर लिया। 3 नवम्बर सन्‌ 947 
को बम्बई मेन्‍्कहे सी० एच० भाभा के सभापति में एक जहाजी-सम्मेलसन आयोजित 
किया गया । इस सम्मेलन में यह निर्णय किया गया कि सरकार जहाजी उद्योगों की 
समस्याओ के समाधात के कार्य में पूर्ण सहयोग तथा यथाशक्ति आर्थिक सहायता देगी। 
इसमे यह भी निश्चित किया गया कि तीन जहाजी निगम स्थापित किए जाएं, जिनमे 
से प्रत्येक की पूँजी 0 करोड रुपए हो । 

सर्वप्रथम मार्च सन्‌ ]950 मे पूर्वी जहाजी निगम (08806९7४ $07०9778 
(4०790780700 ) स्थापित किया गया। इसका प्रबन्ध सिंधिया स्टीस नेवीगेशन' कम्पनी 
करती थी । 5 अगस्त सत्‌ 956 को भारत सरकार ने इस तिगम का प्रबन्ध अपने 
हाथ मे ले लिया । दूसरे निगम, परश्चिसी जहाजी निगम ((४९६६७०७४ $0977778 

(09०7०/7०॥) की स्थापना जूत सन्त 956 में की गई । 2 अक्टूबर, सन्‌ 96] 
को इन दोनो निगमो को मिलाकर एक भारतीय जहाजी निगम (8॥7ए०78 (00ा- 
7०७४०॥ ०; 709) की स्थापना की गई, जिसकी अधिकृत पूंजी 35 करोड रुपए 
थी । इसके पास 63 जहाज़ है। इसके माल जहाज भारत-आस्ट्रेलिया, भारत-सुदुर 
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ये, 


पूर्व-जापान, भारत-काला सागर, भारत का पश्चिमी तट-पाकिस्तान-जापान, भारत- 
पाकिस्तान-ब्रिटेन यूरोप, भारत-पोलैंण्ड, भारत सयुक्त अरब गणराज्य और भारत- 
अमेरिका-कनाडा जलमार्गों पर चलते है । सवारी और माल जहाज बस्बई-पूर्वी अफ्रीका, 
मद्रास-सिगापुर जलमार्गो पर चलते है । इस निगम की सहायक कम्पनी मुगल लाइन 
लि० है। $। 


पंचवर्षीय योजनाओ मे' जहाज रानी 


(]) प्रथम पचरवर्षोध योजना---इस योजना के प्रारम्भ (अर्थात्‌ व950-5॥) मे 
देश के पास 3 9] लाख ठन के जहाज थे । प्रथम योजना काल के अन्त में जह्नजों का 
कुल वजन 4 80 लाख टन था। इस काल में 8 7 करोड रुपए जहाजो के विकास» 
प्र व्यय किए गए। बन्दरगाहों के विकास पर 27 6 करोड रुपए द्वुथय किए गैए । 
जिससे कादला का नया बन्दरगाहु बना तथा बम्बई, कलकत्ता व अन्य' बन्दरगाहों का 
विकास किया गया । इस योजना में प्रकाश-स्तम्भो के विस्तारू और विकास पर 2 

“करोड रुपए खर्च किए गए । जहाजी कर्मचारियों के लिए प्रशिक्षण की सविधाएँ बढाई 
गईं । 

(2) द्वितीय पंचवर्षीय योजना--ह्वितीत योजना मे जहाजी सेवा पर 52 7 
करोड रुपए खर्चे किए गए। इस योजना अवधि में निर्धारित लक्ष्य प्राप्त हो गए तथा 
भारत के कुल सामुद्रिक व्यापार का 8 से 9 प्रतिशत भाग भारतीय जहाजी कम्पनियों 
द्वारा किया जाने लगा योजनाकाल में जहाजी क्षमता 8 6 लाख टन हो गई। 

द्वितीय योजनाकाल मे कुछ अन्य महत्त्वपूर्ण कार्य किए गए, जैसे--() जहाजी 
विकास कोष की स्थापना की गई, जिससे जहाजी कम्पनियों को अतिरिक्त जहाज क्रय 
करने हेतु दिए जाते है। (2) जून सत्त॒ 956 में पश्चिम पोत निगस की स्थापना 
की गई । (3) सन्‌ 959 में स्चेन्ट नेवी द्रेनिंग बोर्ड की स्थापना, सरकार को जहाजी 
प्रशिक्षण के विषय में परामर्श देने के लिए तथा प्रशिक्षण की योज्ज््णो की देखरेख 
करने के लिए की गई । (4) बडे-बडे बन्दरगाहो के पुनर्स्थापना तथा आधुनिकीकरण 
की व्यवस्था की गईं । 

(3) तृतीय पंचवर्षोष योजना--इस योजनावधि में जहाजी क्षमता 5 4 लाख 
टन हो गई, जबकि लक्ष्य 704 लाख टन का ही था। इस थोजना में कलकत्ता के 
बन्दरगाह मे भीड़-भाड कम करने के उद्देश्य से हल्दिया मे सहायक बन्दरगाह बनाने 
तथा फरव्का मे गगा पर एक बॉध बनाने का कार्यक्रम रखा गया । बम्बई बन्दरगाह 
के सुधार की व्यवस्था की गईं । बडे बन्दरगाहो की माल उठाने की क्षमता 5 7 करोड 
ठन और मध्यम तथा छोटे बन्दरगाहो की क्षमता 90 लाख टन हो गई । इस योजना- 
वधि "मे जहाजी सेवा पर 40 करोड़ रुपए व्यय हुए तथा प्रकाश-ग़हो के विकास तथा 
विस्तार के लिए 4 करोड रुपए व्यय किए गए । 

तीन वार्षिक योजनाओ--(! 966-69) में जहाजरानी के विकास पर 25 4 
करोड रुपए और बन्दरगाहों के विकास पर 55 3 करोड रुषए व्यय किये गये । इन 
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योजनाओं के अन्त तक भारतीय जहाजरानी की क्षमता 2] लाख ठन से ऊपर पहुँच 
चुकी थी । | 

चतुर्थ योजना मे जहाजी क्षमता का लक्ष्य 35 लाख टन निर्धारित किया गया। 

* जहाजों' को खरीदने के लिए !35 करोड रुपए की व्यवस्था की गई । इस योजना मे 

हल्दिया गोदी योजना, बम्बई में गोदी दिस्तार थोजना, मद्रास के बाहरी बन्दरगाह 
में तेल गोदी योजना तथा मगलोर और तृतीकोरन बन्दरगाह परियोजनाओ को पूरा 
किया गया । 

पॉचवी योजनः--पॉचवी योजना में जहाजरानी की क्षमता बढाकर 96 लाख 
टन' क्रदा था तथा बन्दरगाहों और शिपयार्ड की क्षमता बढाने का भी उद्देश्य था। 
भारतीय पोत परिवहन का स्थान एशिया महाद्वीप में प्रथम है तथा विश्व में 6वाँ 
है। [978 तक&5$ 6 लाख टन क्षमता के 375 जहाज थे । 977 में पहली बार 2 
रेफ्रीजरेटेड जहाज चलाये गये । 

छठवी' योजनाए--छठवी योजना में जहाजरानी की क्षमता !984-85 तक 838 
लाख टन तक पहुँचाने का लक्ष्य रखा गया है तथा उद्योग के विकास के लिए 2,96 
करोड रुपये व्यय करने का प्रावत्ञान किया गया है। योजनावधि में भारतीय जहाज- 
रानी ने भारत से माल ले जाने में भी अच्छी उन्नति की है। 955-50 में विदेशी 
व्यापार मे भारतीय जहाजो का' हिस्सा 0 5 प्रतिगत था यह 979-80 में बढ़कर 
१९ प्रतिशत हो गया । 

योजना काल में जल्वाजरानी का विकास निम्न प्रकार हआ हे - 

,. जहाजराती की क्षमता का विकास 


रत] न ५0%. थ| 38 5१% 5 अंक कक 'ऑरेआओर..रिं+... अडे. ह्भ्था आकाभाकाक मंडी... का ऑशलसााइद- कक ४०४. 7३३ प्रीश2क मं आसार, अस्त अं+ वेश का।+आाओ 4... ०३३, िन्‍कबएकम्का)' 8९४. 


कद क्षमता जहाजो 
मल का पल शक साय 
950-5] (प्रथम वर्ष प्रश्म पचवर्षीय योजना) 3 7 94 
]955-56 (अन्तिम,,.. ,,  ,,  ) 4 8 26 
]960-6] ( ,, ,, ह्ितीय ,, ,,  ) 86 ]72 
!965-66 ( ,, ,, वृतीय ,, ,,  ) 5 | 220 
[973-74 ( ,, ,, चतुर्थ ,, ,, ) 30 9 274. 
[975-76 (द्वितीय ,, पच्रम ,, ,, . ) 47 2 836 
978-79 ( --- मा 56 0 38! 
]980-8] ( -- >+ 9 + . ) 56'8 383 
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जक्काण्बक्ाइफरणक, 


जहाजरानी की वर्तमान स्थिति--विकासशील क्षेत्रों मे भारत का व्यापारिक 
जहाजी बेडा सबसे बड़ा है और जहाजी टन भार में विश्व में उसका स्थान पन्द्रहुताँ है | 

जहाजरानी की वर्तमान स्थिति का अध्ययन हम निम्नलिखित शीर्षको के अन्तर्गत 
कर सकते है--- । 


() क्षमता --3] मार्च 980 को भारत का चालू टन भार 56 77 लाख 
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जी० आर० टी० (सकल टन) था जबकि स्वतत्रता के समय | .92 लाख जी० आर० 
टी० ही था। 

(2) जहाजरानों निकाय--राष्ट्रीय जहाजराती मण्डल जिसका पुनर्गठन 25. 
जुलाई 977 को हुआ था, जहाजरानी सम्बन्धी मामलों पर सरकार को सलाह 
देता है । हि 

(3) जहाज रानी कस्पनियॉ--इस समय देश में 63 जहाजरानी कम्पनियाँ है 
जिनमे 9 पूर्णतया तटीय व्यापार मे रत हे, 35 वैदेशिक, शेष दोनों प्रकार के व्यापार 
मे रत है। ५ 

(4) जहाज निर्माण--भारत के 4 बड़े जहाज निर्माण घाट है--कोचीत् 
शिपया्ड (कोचीन), हिन्दुस्तान शिपयार्ड, (विशाखापद्रनम), गार्डन रीच शिप बिल्डस 
एण्ड इजीनियर्स (कलकत्ता) और मश्नगाँव गोदी (बम्बई)। सभी शपयार्ड सरकारी 
क्षेत्र में है । त 

(5) बन्दरगाह या पत्तन--भारत मे 0 बडे और 60 से अधिम' सध्यम और 
छोटे बन्दरगाह है जो 65,000 किलोमीटर लम्बे तट पर फैले हुए है 
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यह मानते हुए कि आन्तरिक जल परिवहन और तटीय जहाज परिवहन का 
कुल यात्री परिवहन में (वायु परिवहन को सम्मलित करते हुए) भाग सत््‌ 2000 में 
0 ५ होगा तो कुल यात्री परिवहन (सब साधनों का) !0,00,000 यात्री कि० मी० 
हो जायगा । 
संमस्याएँ एवं उपचार--स्वतन्त्रता-प्राप्ति के पश्चात्‌ भारतीय जहाजरानी तने 
महत्त्वपूर्ण प्रगति की है, तथापि इसके विकास के मार्ग मे निम्न कठिनाइयाँ व समसस्‍्याएँ 


हैं 

(।) बिदेशी जहाजो से प्रतियोगिता--भारतीय जहाजो की आर्ज भी अमेरिका, 
ब्रिठेन, जर्मनी तथा' इटली के जहाजों से प्रतियोगिता करनी पड रही है, जिससे स्वदेशी 
जहाजी कम्पनियों को नुकसान पहुँच रहा है । अतः उन्हे इस प्रतियोगिता से बचाने के 
लिए प्रयत्न किया जाना चाहिए । भारतीय जहाजो द्वारा तटीय व्यापार का शत-प्रतिशत 
तथा विदेशी व्यापार का कम से कम 50 प्रतिशत भाग किया जाना चाहिए । 

(2) जहाजी क्षमता का अभाव--भारत में जह्मजी क्षमता का अभाव है। 
भारत की जहाजी क्षमता विश्व क्षमता का केवल ! प्रतिश्नत है। अतः भारतीय जहाजी 
क्षमता बढाने की आवश्यकता हे, ताकि विदेशी व्यापार से लाभ कसाया जा सके । - 

(3) रेल से प्रतियोगिता--सामान्यत जहाजों द्वारा माल ढोने का व्यय रेला 
की अपेक्षा कम होती है परन्तु रेले कम दर पर ही बस्तुओ की एक स्थान से दूसरे 
स्थान पर ले जाती है। रेलो क्री इस प्रतियोगिता के कारण तटीय जहाजरानी को 
कठिनाई होती है । रेल समुद्र समन्वय समिति (955) में इस प्रतियोगिता को समाप्त 
करने के लिए सुझाव दिया था कि (7) रेल-भाडे लागत-व्यय के अनुसार निश्चित 
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किए जाएँ तथा (४) कोयले का भाग रेला से हटाकर समुद्र मार्ग को दे दिया जाय | 
परन्तु रेलो की प्रतियोगिता अब भी जारी हे। रला की प्रतियोगिता पर प्रतिबन्ध 
«चाहिए, । 

(४) जहाजो की कीमत मे वृद्धि--वर्तमान समय में जहाजों की कीभत बहुत 

अधिक बढ गये है। ब्रिटेन में नए जहाजों का मुल्य सन्‌ 945 की अपेक्षा इस समय 
लगभग 75% अधिक हे । भारत में जहाज की कीमत ब्रिटेन से भी अधिक है । जहाजों 
की अधिक मॉग के कारण ही. उनकी कोमत मे मिरच्तर वृद्धि होती जा रही है। अत 
सरकार को जहाज-निर्माण कार्य मे अधिक आर्थिक सहायता देनी चाहिए । 
«.. (5) ध्वजा भेद--अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मे अनेक जहाजी सम्मेलन है जिनमे 
विदेशी जहाजी कम्पनियों का प्रभुत्त है, इन सम्मेलनों से भारतीय जहाजरानी को 
सदस्यता नही दी जाती हे, जिससे वे सस्मेलनों के मार्ग पर अपना व्यापार नहीं कर 
पाती । हर 

(0) उपयुक्त बन्दरगाहो के लिए सुविधाओ का अभाव--भारतीय समुद्र-तट 
0०083 कि० मी» लम्बा होने के बावजूद भी उपयुक्त बन्दरगाहो का अभाव है क्योकि 
किनारे सपाटठ है, कटे-फटे नह, । 

(7) जहाजो की सरम्मत--वर्तमान समय मे हमारे देश में 8 ऐसे कारखाने 
है जिनसे जहाजो की मरम्मत होती हे । परन्तु ठन क्षमता विस्तार की दृष्टि से यह 
सुविधाएँ जहाजी बेटे को समुचित दशा म॑ रखने के लिए कम हे । 

(8) सच्चालन व्यय बढाना--भारतीय जहाजों का सचालन व्यय बहुत ही 
ज्यौदा है और प्रशिदित बढ रहा हे । इसका कारण यह हे कि कोयला, तेल की कीमते, 
लदाई व्यय, सामुद्रिक कर, नहर कर, मजदूरी वेतन आदि बढ गए है। 

(9) अकुशल व छोटी कम्पनियाँ---इस समय भारतीय समुद्र-तठ पर छोटी- 
बडी 27 कम्पुनियाँ व्यक्धाय करती है, उनके कार्य का स्तर बहुत ही निम्न है । 

(0) अ्रशिक्षण सुविधाओं की अपर्याप्तता--भारतीय जहाजरानी की टन्रभार 
क्षमता तो तीन गति से बढ रही है किन्तु कर्मचारियों को प्रशिक्षण देने की सुविधाओं 
में वृद्धि असगति से नही हो रही है । 

(१]) प्राविधिक ज्ञान मे कमी--देश के जहाजो के डिजायन ओर अन्य जहाज 
सम्बन्धी प्राविधिक ज्ञान की कमी है । 

(2) अन्य समस्याएँ--( ) स्वदेशी जहाजी कम्पनियों के पास पूँजी का 
अभाष । (2) भारतीय बचहरगाहा पर काम' करने वाले श्रमिकों द्वारा आए दिन हुड- 

” ताल और अन्य अवरोधात्मक क्रियाएँ। (3) अधिक पूँजी लगने से इस उद्योग पर भी 
मोनोपोली का नियन्त्रण लागू हैे। विकास छूठ, विदेशी और देशी ऋण' अत्यधिक ब्याज 
चुकाते की समस्याओं से भी वह त्रस्त हैं । 

भारतीय जहाजरानी के तीज़ विकास के लिए यह आवश्यक है कि उप्यक्त 
समस्याओं का समाधान किया जाए । 
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परोक्षा-प्रश्न 


ऐ 
! भारत मे जहाजरानी के विकास का विवेचन कीजिए तथा इसकी वर्तमान 
स्थिति पर प्रकाश डालिए । ह | 
2. देश मे जहाजरानी के विकास » की समस्याओं पर प्रकाश डालते हुए उन्हें 
सुलझाने के लिए सुझाव दीजिए । 
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(67 पएक9श०04 ए॥ वैगता9) 


महत्त्व, विशेषताएँ एवं सोमाएँ---भ्री फेचर एवं विलियस्स के शब्दों मे “मनुष्य 
को उपलब्ध परिवहत के साधनों में वायु परिवहन सबसे नवीततम, सबसे अधिक 
विकासोन्मुख, सूबसे अधिक चुनोती देते वाला और हमारे आथिक तथा सास्कृतिक 
जीवन म॑ सबसे अधिक क्रांति लाने वाला हू।” बस्तुन वर्तमान युग में आथिक, सामा- 
जिक व राजनतिक सभी दृष्ठियों में वायू परिवहन का महत्त्वपूर्ण स्थान हे, जैसा कि 
निम्त विवरण से स्पष्ट हो जाएगा 

(+) व्यापारिक क्षेत्र से महत््त- -वायु परिवहन व्यापारिक क्षेत्रों के विस्तार 
करने में काफो सहयोग देते है, जैस (अ) शीघ्र नष्ट होने वाली बस्तुएं यथा अण्डा, 
मछली , «८ आदि क्रायुयान द्[रा जल्प समय मे विश्व के कोने-कोने में पहुँच जाती है । 
(ब) बहुमूल्य वस्तुएं, ज॑से हीरा, जवाहरात आदि वायु परिवहन हारा भेजना सुविधा- 
जनक व सुरक्षापूर्ण रहता हूं । (स) तार द्वारा आदेश प्राप्त करके थोडी' ही अवधि परे 
भाल भेज दिया जाता हुक (द/ समाचारपत्र-पत्रिकाएँ भी वायु यातायात के द्वारा 
शीक्रातिशीघ्र एव स्थान से दूसरे स्थान भेजी जा सकती है। (य) एक उद्योगपति बायु- 
यान द्वारा प्रधान कार्यालय पर से शाखा कार्यालय पर पहुँच कर उनका उचित प्रबन्ध 
कर सकता हू । 

(४) कृषि क्षेत्र मे महत्त्त---कषि-विकास के क्षेत्र मे भी वायु परिवहन का योग- 
दान प्रशसनीय' है ॥ (अ) वायुयानो ह्वारा कीटनाशक पाउडर फसलो पर छिडक कर 
उसकी रक्षा की जाती है। (ब) हवाई जहाजा द्वारा टिड्डियो के आक्रमण का सफलता- 
पूर्वक्क सामना किया जाता दूँ। (स) वायुयान खेता के बोने मे सहायता करते है तथा 

“इनका प्रयोग खेते मे खाद डालने के हेतु भी किया जाता है । 

(77) देश की सुरक्षा मे महत्त्व--(अ) देश के अन्दर साम्प्रदायिक झगड़े व 
राजनैतिक उपद्रत आदि की स्थितिया को वायुयान द्वारा पुलिस या सेना को घटनास्थल 
पर शीघ्रातिशीक्ष भेजकर नियन्त्रित कर लिया जाता है। (ब) विदेशी आक्रमणो से 
देश की रक्षा करने मे वायु परिवहन का महत्त्व बहुत अधिक बढ़ गया हुं, क्योकि इनके 
माध्यम से सैनिक क्षेत्र के अस्त-शस्त्र तथा भोजन पदार्थ इत्यादि बहुत कम समय मे 
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भेजा जाता है। घायल सैनिकां को आंपक्चिया व चिकित्सा-सहायता समय पर पहुचान 
और खतरे के समय उनकी प्राणूरक्षा करने में भी वायु परिवहन का अद्वितीय याग 
रहता है। वायु फोटोग्राफी द्वारा शत्रु सेना तथा उनके गुप्त सैनिक अड्डा का पता 
लगाया जाता हुं। वायुयान को आधुनिक युग का विजय दूत कहे तो काई अतिशर्योक्ति 
न होगी । 

(7९) राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय भावना का विकास--आज वायुयात्रा के फल- 
स्वरूप एक देश के विभिन्न भाग निकट आ चुके ह। विदेशों से सम्बन्ध रत हुए हे 
एवं विश्व सरकार की स्थापना के आसार बढ़े है। अत वायु परिवहन सास्क्ृतिक एकता 
व सम्पर्क बढाने में थोगदान देता है । 

(५) आपत्ति के समय सहत्त्व-- आपत्ति काल मे जैसे बाढ़, भूकम्प और युद्ध में 
वायु परिवहन का महत्त्व बहुत अधिक बढ जाता ह । जब लाखाँ व्यक्ति बाढ़ में फेस 
जाते है तब उनको सरक्षित स्थानों पर पहुँचाने का कार्य वायुयान ही करते है । भारत 
में आसाम के अकाल के समय अकाल पीडित जनता की रक्षा वायुयान द्वारा यथा- 
समय खाद्यान्न पहुँचा कर की गई थी । हर 

(४०) अन्य महत्त्व--(7) वनो मे लगी आग को बुझाने मे वायुयानां के बडी 
सहायता ली जाती है। (४) वायु फोटोग्राफी से विविध कार्यों के लिए विस्तृत क्षेत्रा 
का सर्वेक्षण सुविधाजनक हो गया । (70) विमानों द्वारा मच्छश को मारकर मलेरिया 
से छुटकारा पाया जा सकता हे । (४) इससे ऋतु-बिज्ञान को सहायता मिलती ह । 
(५) वायु परिवहन में अन्य मार्गों की भाँति मार्ग-निर्माण' में व्यय नहीं करना पडता । 


विशेषताएँ 
वायु परिवहन की कुछ अपनी विशेषताएं है जो परिवहन के अन्य साधना में « 


नहीं है-- 

(7) दुतगति--वायु परिवहन सबसे अधिक तीकब्रगामी ह। "इसकी ओसत गति 
500 किलोमीटर प्रति घण्टे तक हो गई हैं। आजकल इनकी गति ध्वनि को गति से 
भी दुगुनी होती जा रही हे । 

(0) भोगोलिक बाधाओं से सुक्ति--वायुयान, स्थल जार जल दोनो के ऊपर 
बिना किसी विशेष बाधा के उड जाता है। ऊँंची-सीची भूमि, घने वन, मरुस्थल, बर्फलि 
प्रदेश, समुद्र आदि भौगोलिक बाधाएँ उसके मार्ग मे बाधक नही होती । 

(१0) सार्ग व्यय से बचत--वायु परिवहन में सडको, रलो अथवा अस्य भार्गा 
की भाँति मार्ग-निर्माण में व्यय नहीं लगता, क्योकि आकाश प्रकृति की नि शुल्क दन 
है । 

सीमाएँ 
उपर्युक्त गरुणो के होते हुए ,भी वायु परिवहन की कुछ अग्नलिखित सीमाएँ 


है--- 
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(3) प्रतिकूल मौसम, जैसे कुहरा, तेज हवा, बादल, अधिक बर्फ आदि वायु 
परिवहुन की सेवा की अनिश्चितता को बढाता है । - 
« (()) रेलो और जलयानो की दुर्घटना की अपेक्षा विमान दुर्घटनाओं की सख्या 


अधिक रहती है । प्रत्येक दुर्घटना के पश्चात्‌ यातायात की प्रवृत्ति घटने की हो जाती 
। 


(॥7) बायुयानों के निर्माण ओर उनकी मरम्मत, कल-पुर्जों, तेल आदि पर 
खर्च अधिक बेठता है, इसलिए वायुयान का किराया बहुत अधिक होता है अतः केवल 
धनी व्यक्ति एव मृल्यवान पदार्थ ही, जो अधिक क्विराया सहन कर सकते है, वायुयान 
का उपयोग कर पाते है । 

५) तीत्रगृति से तकतीकी विकास होने के कारण वायुयाव आदि अपेक्षाकृत 
कम' समय म अप्रचलित हो जाते है । 

(५) वायुयान के चलने पर तीज ध्वनि' होती है जो कानो को अच्छी नही 
लगती । 

(५।) वायुयान अपने देश के वायुमण्डल में ही उड सकते है । दूसरे देश की 
वायु सीमाओं भे उडने के लिए उस देश की सरकार से हवाई समझौता करके आज्ञा 
लेनी पडती हं । फलत वायु परिवहन कम्पनियाँ विभिन्न सरकारो की दया पर निर्भर 
है | दो देशों में युद्ध होने पर भी वायु सेवा स्थगित करनी पडती ह। 
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भ रत में वायु परिवहन अति प्राचीत काल से ही प्रचलित रहा । रामायण मे 
श्री रामचन्द्र जी के लका स॑ पृष्पक विमान द्वारा लोटने का वर्णन मिलता है| आधु- 
निक थुग में, भारत मे सन ९) !! से प्रयोगात्मक उडान प्रारम्भ हुई थी, जबकि बसम्बई 
व कराची के बी »ब्वथम बार उडान की व्यवस्था की गई थो। परन्तु भारत मे वायु 
परिवहन का वास्तविक प्रारम्भ सन्त 927 से हुआ, जबकि सागरिक उड्डझुयन विभाग 
((पर्णा 3५:४४णा 009270४7०॥9) की स्थापना की गई और कई उड्यन क्लब 
(79778 (एफ) स्थापित किए गए । सन्‌ 4929 मे ब्रिटेन, फ्रास' व हालेण्ड की 
साम्राज्य वायु सेवा (४7977 &7 567श70९४) के विमान भारत में भी आने-जाते 
लगे । 

भारतीय प्रयास---भारत में वायु परिवहन आरम्भ करने के लिए ठाठा बन्धुओ 
ने सबसे पहला कदम, उठाया । ठटाटदा एण्ड सन्‍्स लिमिटेड ने सन्‌ 932 में टाटा 
एयरवेज कम्पनी की स्थापना की, जिसने प्रति सप्ताह एक बार कराची और मद्रास 
के बीच वायु उडान सगठित की । धीरे-धीरे टाटा एण्ड सन्‍्स ने इलाहाबाद, कलकत्ता 
और कोलस्बों के बीच वायु परिवहत सेवा शुरू कर दी। सन्‌ 933 में एक दूसरी' 
भारतीय वायु कम्पनी इण्डियन नेशनल एयरवेज स्थापित की गई। इसके वायुयान 
कराची-लाहोर तक चलाए गए । इन्ही दो कम्पनियों ने हमारे देश में वायु परिवहन 
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की नीव डाली। सन्‌ !936 में एयर सर्विस आफ इण्डिया (.3॥ 38 ५00 0| ]॥0त4 ) 
की स्थापना की गई और इनके श्रायुयान बम्बई काठियावाड मार्ग पर चलाए गए । 
किन्तु मितव्ययिता की कमी के कारण इस कम्पनी को अधिक हानि होने से इस सन्त 
940 में बन्द कर दिया गया । 

साम्राज्य हवाई डाक थोजना ६५ए[976 2-४ था ७८७७०७)---भारत में 
बाय परिवहन के विकास के लिए एक नया प्रशसनीय कदम सन्‌ 938 मे साम्राज्य 
हवाई डाक योजना शुरू करना था। इस सेवा के अन्‍्तर्गत साम्राज्य के शमी देशो मं 
वाययान द्वारा डाक पहुँचाने का निश्चय किया गया । इसके अन्तर्गत टाटा एयरबंज 
लिमिटेड तथा इण्डियन नेशनल एयरवेज लिमिटेड के साथ !5 वर्ष के लिए समझौता 
किया गया | सरकार ने टाठा सन्‍्स लिमिटेड को 5 लाख रुपए वार्षिक देन की 
गारण्टी दी और इस कम्पनी ने नियमित मार्गो पर 5,00,000श्गौड भार की डाक ले 
जाने का वचन विया। इण्डियन नेशनल एयरवेज को लाहौर-कराची मार्ग पर 
]. 90 000 पौड वाषिक डाक ले जाने के लिए 3:25 लाख रुपए देने का वचन दिया 
गया । इस हवाई डाक योजना से भारत मे वाय परिवहन के विकास को काफी प्रोत्सा- 
हन मिला । द्वितीय महायद्ध-काल में साम्राज्य वाय सेवा बन्द कर दी गयी । सन्त 
942 में इन दोनों कम्पनियों को ४ए०७ 7 वाशु0०0॥ (:छ्णाशधापे के अधीन कर 
दिया गया । 

द्वितीय महायुद्ध--द्वितीय' महायुद्ध काल में वायु परिवहन को अधिक प्रोत्सा- 
हन मिला । इस युद्ध में समस्त वायु सेवाएं सरकार तथा सुरक्षा के कार्यों में लग गयी। 
भारत की प्रमुख दो कम्पनियाँ 6 मार्गों पर जहाज चला उुर्दी, थी>आ्यद्ध ने फ्लाइग 
क्लबो की स्थापना को प्रोत्साहन दिया । इसके अतिरिक्त योग्य छात्रों को एयरफॉर्स में 
भर्ती होने के लिए प्रोत्साहन दिया गया । सन्‌ 9:0 में श्री बालचन्द हीराचऱ न 
मैसर राज्य के सहयोग से बगलौर मे हिन्दुस्तान एयरड्रापट कम्पनी की स्थापना की । 

सत््‌ 942 में भारत सरकार ने बालचन्द हीराचन्द का हिस्साीलैरीद लिया। सक्षेप 

में युद्धकाल मे देश के हवाई अड्डो, हवाई स्थलों और पायलटो की सख्या मे पर्याप्त 
वृद्धि हुई । सन्‌ 944 मे सन्‌ 938 की अपेक्षा यात्रियों की सख्या तथा ढोए गए 
माल की मात्रा में क्रमशः 8 ग्रुनी तथा 3 मुनी वृद्धि हुई । 

युद्धोत्तर पुनसंगठन नोति--युद्ध समाप्त होने पर वायु यातायात के विकास के 
लिए १९८०॥५४४प्रटाणा ९०४८५  $प्र7-(०म्रा7768 ठा. छ0+-छछा शैएब:रठा 
946 नियुक्त की गई, जिसने वायु यातायात के | सस्बन्ध में महत्त्वपूर्ण सुझाव दिए । 
भारत सरकार ने इन सुझावों को मानकर और उनके आधार, पर परिवहन की उन्नति 
एवं विकास के सम्बन्ध मे अपनी नीति की घोषणा की । सुमिति के सुझाव इस प्रकार 
थे .-- 

(7) व्यक्तिगत कम्पनियों द्वारा देश फी वाय सेवा सचालित की जानी चाहिए। 

(७) किसी भी कम्पतती को बिना लाइसेन्स लिए इस क्षेत्र म काम न' करने 
दिया जाना चाहिए । 
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(7) कस्पतिया पर ही हानि-लाभ का सम्पूर्ण दायित्व होता चाहिए । 

(7५ ) आवश्यकता पडने पर विशेष अवस्थावों में सरकार द्वारा कस्पनिया को 
आ्थिक सहायता दी जानी चाहिए । 

(५) विशेष परिस्थितियों में सरकार को कम्पनियां के सचालन में भाग लेने 
का अधिकार होना चाहिए । है 

सत्त 946 मे बायु परिवहन लाइसेसिग बोर्ड स्थापित किया गया जो लाइसेन्स 
देने का कर्य करता था। उस बोर्ठ की स्थापना के बाद वाय-परिवहन ने काफी उन्नति 
की । इस बोर्ड के स्थापित होने के दो वर्ष के अन्दर ही ! नई कम्पनियों को लाइसेन्स 
दिए गए १ 

अब सत्र 7947 में भारत विभाजित हुआ तो ओरिएस्ट एयरवेज अपना हेड- 
आफिस कराची लेणाई। एक अस्तर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट, एक बडा हवाई अड्डा एवं छ 
मध्यम व लघु हवाई अड्डे भी पाकिस्तान में चले गए । विभाजन के पण्चात्‌ भारतीय 
वायु परिवहन न आशातीत उन्नति की । सन्‌ 947 से [950 तक वाय परिवहन के 
विकास पर ०७ करोड़ रुपया खर्च किया गया । 

4 जाय परिवहन जाँच समिति ! व 3] वाजू>0+ वितृपा ५ (0777(०९ )--- 
दिताय महायुद्ध के पश्चात्‌ भारत में वायु परिविहुत का विकास बहुत ही अव्यवस्थित 
था। अत फरवरी सन्‌ 950 में बायू परिवहन जाच सर्मात की नियुक्ति की गई । 
उसने अपनी रिपोर्ट में वायु परिवहत की अवस्था को सुधारते के लिए निम्त सुझाव 
दिए - 

- (क्कारयफ़न्नावश्यकता का देखते हुए कंबल * वायु परिवहन कम्पनियाँ 
होनी चाहिए, जिनके मुख्य कार्यालय बम्बई, कलकत्ता, दिल्‍ली तथा हेदराबाद में स्था- 
पित हो । । 

(7) अस्थायी लाइसेक्या। की अवक्ति खत्म होने पर उसका नवीनीकरण नही 
किया जाता चाहिए । 

(77) कम्पनियों के भाड का निर्धारण इस प्रकार किया जाना चाहिए कि 
कस्पतियों को अपनी पूंजीगत स्थायी सम्पत्ति का 0 प्रतिशत लाभ प्राप्त हो सके । 

(।५) बायरुयात कम्पनियों के लाभ पर केन्द्रीय सरकार द्वारा अपना भिथ्रन्त्र्ण 
जारी रखी जाय । 

(५) कम्पतियों को सरकार से मिलन वाली आर्थिक सहायता सन्‌ 952 तक 
जारी रखी जाय । 

(४7) लाइसेन्स-बोर्ड का पुतर्गंठन होता चाहिए । 

(४४) वायु परिवहुत का राष्ट्रीयकरण अगले 3 वर्षों तक स्थगित रखा जाय । 

वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण--उपयुक्त रिपोर्ट के पश्चात्‌ भी कम्पनियों की 
आर्थिक स्थित खराब हो मई, और निजी कम्पतनियाँ स्वेच्छा से एकीकृत नहीं हुई, 
इसलिए सरकार को वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण करना पड़ा । 
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सन्‌ !958 से बायु निगम अधिनियस पास किया गया, जिसके द्वारा वायु _ 
परिवहन का राष्ट्रीयररण कर दिया गया। राष्ट्रीयकरण के कार्य को सम्पन्न करते के 
लिए दो वायु निगम स्थापित किए गए -- 

(अ) एयर इण्डिया इन्टरनेशनल कारपोरेशन (*॥ पिता सिल्शातणार्था 
00०7०:४४००)--अब इसका नाम एयरू दृण्डिया (09 व08) है| दसके वायुयान 
विश्व के समस्त मुख्य वायु मार्गो पर चलाए जाते है | 

(ब) इण्डिया एयर लाइन्स कारपोरेशन ([चवाना कैक65 (07 70682707) 
---इस निगम की स्थापना 8 वायुयान' कस्पतियों को मिलाकर की गई। यह देश "के 
अधिकाश प्रमुख केन्द्रो को मिलाता है तथा बर्मा, श्रीलका, अफगानिस्तान और नेपाल 
जैसे पडोसी देशो को भी सेवा प्रदान करता है । े 


योजनाकाल में वायु परिवहन का विकास 


(!) प्रथम पचवर्षोय योजना--सन्‌ 947 से प्रथ# योजनाकाल के प्रारम्भ 
तक वायु परिवहन विकास के लिए 6" करोइ रुपए व्यय किए गए। प्रथम योजना में 
वायू परिवहन पर 72 करोड रुपए व्यय किए गए। योजनाकाल में हवाई अड्डे सचार 
सुविधाओं और यन्त्र-उपकरण आदि की पूर्ति पर विशेष ध्यान दिया गया । सन्‌ 947 
से प्रथम योजना के अन्त तक यात्रियों की सख्या में 34 प्रतिशत और माल के परिवहन 
में ,700 प्रतिशत वृद्धि हुई । 

(2) द्वितीय पंचवर्षोथ घोजना -इस योजना में वायु परिवहन पर 5.9 
करोड रुपए व्यय किए गए। वायुयान' के विकास को काफी महद,द्धिक्रकाया,ताकि 
बढती हुई माँग की पूति हो सके । बम्बई (शान्ताक्रज), कलकत्ता (दमदम) और दिल्ली 
(पालम) के हवाई अट्टो पर विस्तृत कार्यक्रम प्रारस्भ किए गए तथा उन्हे जेट वायुयानों 
की सेवा के योग्य बनाया गया। इसके अतिरिक्त, वायु सेकु सम्बन्धी प्रशिक्षण व्यवस्था 
का केन्द्रीयकरण इलाहाबाद मे किया गया । की 

(3) तृतीय पंववर्धोय योजना--उस योजना में वायु परिवहत पर 49 करोड़ 
रुपए व्यय किए गए। तीसरी योजना में विद्यमान धावत-पथो (!२घा७०५७) का अ्रसार 
करने, टैक्सी पथ, एपरान (7०४) अड्डो के सीमान्त भवन एवं अन्य तकनीकी इमारते 
बनाने और धावन-पथां पर प्रकाश का स्थायी प्रबन्ध करने के कार्यक्रमों को प्राथ- 
मिकता दी गईं । तृतीय योजना के प्रथम दो वर्षों मे एयर इण्डिया इन्टरनेशनल की 
उपलब्ध क्षमता मे 6 प्रतिशत की तथा इसके द्वारा ढोये जाने वाले माल के 46 प्रति 
शत की चृद्धि हुई । इण्डियन एयरलाइन्स के ये आँकडे क्रमश 2 0१% तथा 8% है। 

+ (4) वार्षिक योजनाये (*ाएणघ७/ 297५ 966-69) --इत योजनाओ मे 
वायु परिवहन पर 70 करोड रूपए व्यय किए गए । 

' (5) चतुर्थ पच्रवर्षोय योजना से वायु परिवहत---इस योजना मे 202 करोड 
रुपए वायु परिवहन पर व्यय किए गए है जिसमें से 72 कराड रुपए नागरिक उडुयन 
विभाग पर, 55 करोड रू० इडियन एयर लाइल्स पर, 60' करोड र० एयर इण्डिया 

है 


+ 


भारत में वायू परिवहन 


पर तथा 45 करोड ० भारतीय ऋतु सूचना विभाग पर व्यय क्रिए गए। योजना- 
वधि में बस्त्रई, कलकत्ता, दिल्‍ली और मद्रास के कार अन्तर्राष्ट्रीय विमान स्थनों पर 
विमानों के अवतरण पथ, सीमान्त भवन एवं संचार सुविधाओं को उन्नत किया गया । 
ओस्तरिक'वायु सेवाओं के लिए विशिन्न विमान घाटों के विकास के लिए भी प्रयास 
किया गया । 

... पाँचवों योजना--इस योजनावधि में दिल्ली: आर बम्बई के हवाई अड्डों पर 
अन्तर्राष्ट्रीम केंद्र और उसी स्तर की सुविधाएँ बढ़ाई गई । कलकत्ता और मद्रास के 
वर्तमाव हवाई अड्डों की इमारतों का विस्तार किया गया । सुदूर पूर्व मार्ग पर नई 
जम्बूजेट सेवायें प्रारम्भ की गई | इस योजना में विशाल वायुयानों के खरीदने का कार्य 
भीजकिया गया । 

स्वनज्रता द्ाप्ति के पश्चात वायु परिवहन ने काफी प्रगति की है जिसे निम्त 
सारणी में प्रदशित किया गया है-... 


वायु परिवहन की अनुसूचित सेवाएँ 


मा मम मना पर प्रकअलन मद लव ॥ _#अंलयदापााएफञ,. हद वदककााा१ ० व आंधी ऋष्कम भेन१कक#(-्टा[२०९ एडताल-- जन 00॥७॥/ ७७७७६ ४०७ 5 न # इक ऋष्ण्माततफ्रए,. पक हे अराधआनपकतार४४. ॥फनतकपलत, >मन्‍्मर्ाकरलापी हर) । 
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छठवीं योजना---इस योजना में 850 करोड़ रुपये के व्यय का प्रावधान रखा 
गया है । 


नागरिक परिवहन की वतंमान स्थिति 


3! दिसम्बर, 980 को आवश्यक पंजीकरण प्रमाणपत्र प्राप्त 67। हवाई 
जहाज थे तथा उड़ान योग्यता के आवश्यक प्रमाण पत्र प्राप्त 266 हवाई जहाज थे । 

(!) हथाई सेशआएं- - सार्वजनिक क्षेत्र के दो निगमों- ““इण्डियन एयर लाइस्स: 
और एयर इण्डिया द्वारा प्रिचालित है। दोनों ही. निगमों का गठन |953 में किया 
गया था। 

(अ) इण्डियन एयरलाइल्स--देश के भीतर हवाई सेवाएँ उपलब्ध कराता है, 
जो अधिकांशत: औद्योगिक तथा पर्यटन केन्द्रों को जोड़ती है । 

_(थ) एयर इण्डिया---34. देशों को हवाई सेवाओं की व्यवस्था करता है । 


